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पस्तुत पुस्तक मरी #४ंत% 206९5 60व 9000/400॥0/, जिसे 
भारतीय विश्वविद्यालयों के राज्य-विज्ञान के छात्रों के लिए लिखा गया था, का हिन्दी 
रूपान्तर है । इसका विषय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन और वेधानिक विकास का 
इतिहास हूँ । मूल पुस्तक को तैयार करने में लेखक ने भ्रपने व्यक्तिगत श्रनुसन्धान के 
अतिरिक्त कुछ भ्रन्य ग्रन्यकारों की सहायता से भी लाम उठाया था, भ्रौर उनके प्रति 
अपने ऋणा को पादटिप्पणियों शोर भ्न्त में दी गई पुस्तक-सूची में स्वीकार किया था । 
भारतीय स्वातन्त्र्य-सग्राम के विषय में निपट श्रवेयक्तिक दृष्टिकोण रखना श्रसम्भवप्राय 
92, फिर भी केखक ने इस संग्राम के विभिन्‍न चरणों, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका 
सामना करने के हेतु झपनायी गई नीतियों झ्लौर समय-समय पर भारत में किए वैधानिक 
सृधारों का सतुलित निरूपण झौर मूल्याकन करने का यथासम्भव प्रयत्न किया था । 

[दाव॥ ॒ी070868 धढवे (४०ए0९४०४४८४४ का यह भनुवाद तेयार तो 
लगभग दो वर्ष पृत्र ही हो गया था, परन्तु कुछ श्रप्रत्याशित कठिनाइयों के परिणाम- 
स्वरूप इसके प्रकाशन में विलम्ब हुआ है । ऐसी दशा में दो-एक स्थानों पर सशोधन 
की आवश्यकता प्रतीत होती है । प्राशा है यह भ्रुटियाँ प्रगले सस्करण में दूर हो 
जायेंगी । यह प्रनुवाद मेरी धर्मपत्नि और गुरुमक्त शिष्य श्री विश्वप्रकाश के परिश्रम 
का फन हूँ। श्री विश्वप्रकाश का में विशेष रुप से भ्राभारी हूँ, क्योकि उन्होंने भ्रनुवाद 
के साथ मूल सामग्री में यत्र-तत्र महत्त्वपूर्ण परिवर्धन कर दिए हैँ । प्रतएव श्राश्ञा हूँ कि 
यह पुरतक छात्रों के लिए [#दांच॥ 20स्‍##66 बगब (ध00०७४१%४ऋां से भी 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । 
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अध्याय १ 
विषय-प्रवेश 


१. अंग्रेजों की भारत-विजय 

१८४९ में पजाब में सिक्ख राज्य के ग्रन्त के साथ ही भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य 
के स्थापन और संगठन का कार्य भी पूरा हो गया । विदेशी शासन की छाया इस 
विस्तृत प्रायद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसरित 
हो गई । वस्तुत अ्रग्रेजो की भारत विजय एक मद, सद, अव्यवस्थित श्रौर 
अव्यवस्थित और ख़डश सम्पन्न प्रक्रिया थी। यह विजय खडश: सम्पन्न 

केवल सामरिक विजय ही नहीं थी। भारत में अ्रपने प्रक्रिया 

राज्य-विस्तार के लिए अँग्रेज़ो ने कई उपायों का प्रयोग 
किया । इनमे सबसे प्रभावशाली उपाय देशी नरेणशों की पारस्परिक ईर्ष्या से लाभ 
उठाना था । इस चाल में श्रेग्रेज श्रपने विपक्षी फ्रासीसियों से बाजी मार ले गये । 
पहले पहल उन्होने दीवानी के रूप में भारतीय प्रदेश पर अपना प्रभ्ृत्व स्थापित किया, 
तत्पश्चात्‌ दुहरे शासन का छटद्मवेश उतार फेका और अग्रन्त में वे स्वयं शासक ही 
बन बेठे । इजड्डलेड के अ्रधिपति चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को १० पौंड प्रति वर्ष के पट्ट 
पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हवाले कर दिया । कम्पनी ने निज्ञाम के शासनाधीन 
प्रदेश में ब्रिटिश सैन्यदल के प्रतिपालन हेतु बरार को निज्ञाम से नकद वेतन के बदले 
में ले लिया । लॉर्ड डलहौज़ी की बेदखली की नीति भी बहुत से देशी राज्यों को 
ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत लाने मे सफल हुई । पजाब को तलवार की नोंक के बल 
पर जीता गया। इस प्रकार, श्रेग्रेज़ो ने कूटनीति, सैनिक-विजय और अनैतिक उपायो 
का अवलम्बन लेकर भारत मे श्रपने साम्राज्य का निर्माण किया । 


२ आरतीय राजनीति श्रोर शासन 


अँग्रेज़ भारत मे व्यापारी बनकर शभ्राये थे और यहाँ शासक बन कर रहे । 
कतिपय कहा करते हैं कि परिवत्तन आकस्मिक ही हो गया । माना कि भारत में 
ब्रिटिग् राज्य की स्थापना और विस्तार करते समय किसी 
क्या श्रेंग्रजों ने. पूर्व निश्चित योजना के अनुसार काम नहीं हुआ । फिर 
भारत, मस्तिष्क की भी इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि सत्रहवी 
श्रद्ध चेतन श्रवस्था में शताब्दी की समाप्ति के पूर्व भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
' जीता ? के प्रधान सर जोशिया चाइल्ड ने “भारत में सदेव के लिए 
एक विशाल और सुदद अंग्रेजी राज्य की नीव डालने” 
का उद्देश्य अपने सम्मुख रक्खा था। लेकिन सर जोशुआ के उत्तराधिकारी इस 
नीति से सहमत नहीं थे और उन्होंने साधारणतया साम्राज्य-स्थापन की नहीं, प्रत्युत 
बारिगज्य-विस्तार कौ ही नीति का पालम किया । १७४६ ई० में कल जेम्स मिल्स 
नामक एक व्यक्ति ने बगाल की विजय के लिये एक योजना तय्यार की थी | परन्तु 
चूंकि ब्रिटिश अधिकारी ऐसी किसी योजना के प्रति उदासीन थे, अत उसने अपनी 
योजना आस्ट्रिया के सम्राट्‌ के सम्मुख रक्‍्खी । यह ठीक है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी 
के सचालको ने राज्य-विस्तार सम्बन्धी नीति का बहुधा विरोध भी किया, परन्तु 
फिर भो यह तक बिल्कुल निराधार है कि अँग्रेजो ने भारत, मस्तिष्क की अ्र्द्ध चेतन 
अवस्था मे जीता । हो सकता है कि समुद्र ब्रिटेन में स्थित कम्पनी के सचालकों ने 
भारतीय प्रदेशों में सत्वर बढने हुए श्रग्रेजी प्रभुत्त का सदेव विचार या समर्थन न 
किया हो । लेकिन भारत में स्थित कम्पनी के कर्मचारी इस बात को भली भाँति 
जानते थे कि उन्हे क्‍या करना है। ७ जून १७५९ को क्लाइव ने श्रर्ल प्रॉफ चंथम 
को भारत में “एक ऐसी सेना निरन्तर तय्यार रखने के सम्बन्ध में लिखा था जो 
प्रथम अवसर आते ही उनकी साम्राज्य-विस्तार विषयक महत्वाकाक्षा की पूर्ति मे 
सहायक हो सके ।” अँग्रेजो ने देखा कि भारत में विद्यमान राजनीतिक अ्राजकता 
उन्हें साम्राज्यवादी लिप्सा-पूर्ति का अनुपम अवसर प्राप्त कर रही है और उन्होंने इस 
स्वर्ण अवसर से लाभ उठाने में कोई कसर नही छोडी । 


२. विदेशी शासन के दोष-अवनति और श्रसन्तोष 


१५० वर्षों से अधिक के अपने सम्पूर्ण शासन-काल मे प्रेंग्रेश शासक भारतीय 

जनता को ब्रिटिश राज्य के तथाकथित वरदानों के मनमोहक वर्णोनो के ऊपर ही 
बहलाते रहे । भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी हुई 

बिटिश राज्य के पाठ्य-पुस्तको मे ब्रिटिश शासन-काल में भारत द्वारा की 
तथाकथित गई नैतिक एवं भौतिक उन्नति के आकर्षक विवरण पर्याप्त 

वरदान मात्रा में होते थे, लेकिन इस उन्नति के लिए भारत को 


विदेशी शासन के दोष-अवनत्ति और श्रसन्तोष ्े 


” क्या मूल्य चुकाना पडा, इसका ऐसी अधिकाश पुस्तको में उल्लेख मात्र भी नहीं किया 


जाता था । इस बात को तो श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश राज्य ने 
भारत को रेल, टेलीफोन झौर टेलीग्राफ आदि सभ्यता के कतिपय वाह्य उपादान 
प्रदान किये लेकिन यहाँ यह भी स्मत्तंव्य है कि जापान ने जो उन्नीसवी दताब्दी के 
मध्यकाल तक सम्यता की दौड मे बहुत ही पिछडा हुआ देश था, सभ्यता के समस्त 
उपकरणो को भारत की तुलना में कही अधिक जीघ्रता से प्राप्त कर लिया, और 
वह भी बिना किसी विदेशी शासन की आ्रधीनता को स्वीकार किए। भारत का 
राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरणा जिसकां अग्रेज़ो को श्रेय दिया जाता है, 
राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं आधथिक समृद्धि के मूल्य पर सम्पन्न हुआ । इसमे कोई सदेह 
नही कि पाब्चात्य शिक्षा ने राष्ट्रीय चेतता के विकास में सहयोग दिया, परन्तु 
ऑँग्रेजो ने उसका सूत्रपात परहित वी भावना से प्रेरित होकर नहीं किया था। सच 
तो यह है कि भारत जैसे विशाल देश का शासन-सचालन करने में अंग्रेजों को असु- 
विधा होती थी, सम्यक्‌ू झ्ञासन-सचालन के लिए उन्हें सस्ते क्लर्कों की आवव्यकता 
थी। अँग्रेजी शिक्षा ने उनकी इस आवहयकता को पर्याप्त मात्रा मे पूरा किया। 
पाव्चात्य शिक्षा-दीक्षा ने पहले पहल शिक्षित भारतीयों की आँखों मे तीव्र चकाचौध 
उत्पन्न की जिसके फलस्वरूप वे धीरे धीरे अपने धरम, साहित्य और सस्क्ृति 
से विमुख होते गए। लेकिन यह चकाचौध कब तक बनी रह सकती थी ? 
इसकी भी एक सीमा थी। जहाँ यह सीमा पार हुई शिक्षित भारतीयों को 
यह समभते देर न लगी कि विदेशी शासन में हमारा भयकर राष्ट्रीय पतन 
हुआ है । 


राजनीतिक स्वाधीनता का अपहरण तो अँग्रेजो की भारत-विजय का एक ऐसा 
परिणाम था, जो बिल्कुल स्पप्ट दिखाई देता था | लेकिन इस राजनीतिक परावीनता 
के साथ ही साथ कुछ और भी नतीजे हुए जो यद्यपि प्रत्यक्ष 
रूप से तो दिखाई नही दिये परन्तु जिन्होंने भीतर ही भारत का आर्थिक, 
भीतर भारत की आर्थिक समुद्धि की जडे काट डाली तथा. राजनीतिक एवं 
देश के आध्यान्मिक एवं सौस्कृतिक पतन का पथ प्रशस्त सांस्कृतिक दासत्य 
किया । 


जब अ्ँग्रेज भारत में श्राये, देश समृद्ध था। वस्तुत भारत के घन और ऐश्वर्ये 
ने ही अंग्रेज़ो को अपनी श्लोर आक्रप्ट किया था| लेकिन अंग्रेजी राज्य की स्थापना 
देश के आधिक ह्ास का कारण बन गई । भारत के श्रेष्ठ हस्त-कला-कौशल एवं 
उद्योग-धन्धे सभी कुछ धीरे धीरे चौपट होगये क्योकि उन्हे विदेशी उद्योग धन्धो से 
अत्यन्त प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों में टक्कर लेबी पडी । 


ड भारतीय राजनीति और शासन 


यातायात के साधनों के शीघ्र विकास ने श्रग्रेज़ों को भारत वर्ष में श्रपनी शक्ति 
सबल करने मे सहायता दी । इसी समय इड्डलेड से मशीनों की बनी वस्तुओं का 
भारत में आना और बिकना शुरू हो गया । इसका स्वाभाविक फल यह हुआा कि 
भारत की शिल्पकलाओो और घरेलू उद्योगधन्धो को अपार क्षति पहुची। श्रँग्रेज़ो ने 
अ्रवनति करते हुए भारतीय उद्योगधन्धो को तनिक भी सहारा नही दिया । उन्होने 
तो भारतवषं को ब्रिटिश यन्त्रोद्योगो के वास्ते कच्चे माल का प्रदाता और अपने माल 
का ग्राहक बनाने की निर्धारित नीति का पूर्ण रूप से अनुसरण किया। ब्रिटिश 
सरकार की इस नीति ने भारत के विश्वविश्रुत जुलाहो के मुंह की रोटी छोनने के 
लिये लकाशायर और मेचेस्टर के विशाल यन्त्रोद्योगो का मार्ग निष्कटक कर दिया । 
इूसरी कोई संदय सरकोर इस विनाश को रोक सकती थी। अँग्रेज सब कुछ थे, 
न थे, तो केवल भारत के हितेषी । इसका घातक परिणाम यह हुआ कि सहस्रो 
शिल्पियों की जीविका का अन्त हो गया श्रौर उन्हे कृषि का श्राश्रय लेना पडा । जब 
भूमि पर अधिक दबाव पड़ना प्रारम्भ हुआ, उसकी उर्वरा शक्ति जवाब देने लगी ) 
ऐसी स्थिति में जनता दु ख-दैन्य से कराह उठी । इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है 
ब्रिटिश राज्ण के कारण भारत को न केबल राजनीतिक पराधीनता ही भोगनी पडी, 
प्रत्युत उसके पैरों मे आथिक दासता की बेडियाँ भी पड गई । 


विदेशी शासन की छाया में भारत के आथिक और राजनीतिक पतन के साथ 
ही साथ, यहाँ के गाँवों मे सहस्नो वर्षो से जो स्व-शासन चला आ रहा था, उसकी भी 
नीवे हित गईं । भारतीय ग्रामो की पचायती शासन-व्यवस्था में मुगल सम्राटों ने 
भी कोई हस्तक्षेप नही किया था | उन्होने अपनी सत्ता के प्रयोग को लगान-वसूली 
अर सेना ढी भरती तक ही सीमित रक्खा था। लोक-प्रिय पचायते अधिकाशत 
उन समस्त कार्यो को करने के लिये स्वतत्र थी जिनका दैनिक जन-जीवन पर प्रभाव 
पडता ४० । अँग्रेजो ने भारतवर्ष मे अपने पैर जमाते ही इस परम्परा को उलट 
दिया । वे दम मे केन्द्रोन्मुखी शासन-पद्धति की स्थापना करने के लिये कटिबद्ध थे # 
धीरे धीर (छटिश शासन सम्पूर्ण देश में व्याप्त होगया और उसने यहाँ की लोक- 
तन्त्रात्मक सस्थाओं का अन्त कर दिया । यह भारतीय जनता की राजनीतिक आत्म- 
निर्भरता पर निमंम आघात था । 


गोरे साम्राज्यवादियों के पीछे पीछे क्रिश्वियन मिश्नरियों ने भारत में पदापंण 
किया । शासन का उनके शीश्ष पर वरद हस्त था। भारतीय जनता की बढती हुई 
दरिद्रता और सामाजिक जीवन को खोखले करने वाले बुरे रीति-रिवाज़ो तथा व्यव- 
हारो के कारण ईसाई धर्म को अपने प्रचार के लिये व्यापक क्षेत्र मिला | भ्रसहनीयः 
दरिद्रता से मुक्ति एव सामाजिक न्याय को पाने की लालसा से लोगों ने बहुत्न बडी: 





१८५७ का भारतीय विद्रोह ५्‌ 


संख्या में ईसाई घर्मं की दीक्षा ग्रहण की । इस बात का पहले हो सकेत किया जा 
चुका है कि अग्रेज़ो ने भारतीयों को मानसिक एवं आध्यात्मिक दासता के पाश में 
आबद्ध करने के लिये देश में पाइचात्य शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात किया था| अंग्रेज़ी 
भाषा तथा साहित्य के सौदर्य तथा पाइचात्य विचारो की प्राजलता ने भारत के शिक्षित 
वर्ग को मोह लिया । इस प्रकार, वे ही लोग जिनका देश के लिए सबसे अधिक महत्व 
था, डाक्टर पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में “विदेशी जासन के उपासक” बन गये । 
“उस समय जबकि किसान और कारीगर विदेशी शासन के जुए मे अपनी अन्तिम 
घडियाँ गिन रहे थे, राष्ट्र भौतिक, श्रौद्योगिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से दिवालिया 
हो रहा था, प्ेंग्रेजियत के रग मे रंगे भारतीय नौकरियों तथा पदवृद्धि के लिये 
सघप कर रहे थे। यह एक ऐसे दुबंल एवं पुरुपत्वहीन राष्ट्र का चित्र 
था जो न केवल अपना बल ही अपितु आत्मविश्वास भी खो बंठा था और 
अब अत्यन्त असहाय एवं दयनीय अवस्था में विदेशी शासकों की क्ृपाकोर का 
याचक था ।”* 


३. १८५७ का भारतोय विद्रोह 

१८५७ का सिपाही विद्रोह भारत के राष्ट्रीय इतिहास की प्रथम महत्वपूर्ण 
घटना है। कतिपय यूरोपीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण रहा है कि वह केवल उन 
थोडे से असनन्‍्तुष्ट सिपाहियो का ही विद्रोह था जिन्हे कुछ अधिकारच्युत एव प्रतिष्ठा- 
हीन सामन्‍्तो ने अपने स्वार्थ-साधन के लिये भडका दिया था । इसमें तो कोई सन्देह 
नही कि विद्रोह उस स्वतन्त्रता-आन्दोलन से सर्वेथा भिन्न था जिसका मूत्रपात १८५८ 
से काग्रेस की स्थापना के पश्चात्‌ हुआ । विद्रोह के सगठन में शिधिलता थी एवं 
उसे जनता की वास्तविक तथा झनवरत सहायता भी नही मिली । इसके अतिरिक्त 
विद्रोह एक प्रजातात्रिक और प्रगतिशील आन्दोलन होने की श्रपेक्षा एक प्रतिगामी 
आन्दोलन ही अधिक था । लेकिन फिर भी, वह भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम 
युद्ध था, ब्रिटिश शासन को जड से उखाड कर फेंक देने का एक प्रच॒ड और गौरवपूरां 
प्रयास था । उसने विदेशी शासन के प्रति भारत की निष्क्रिय आधीनता के युग का 
भ्रनन्‍्त कर दिया । इसके उपरात राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का सघषं, यद्यपि मब उसका 
रूप दूसरा था, बराबर आगे बढता गया और वह १५ श्रगस्त १९४७ तक जबकि 
भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त की, जारी रहा । 


सन सत्तावन का विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रभाव से उत्पन्न हुए भारतीय जनता 
के भ्रतुल ॒असन्तोष का श्राकस्मिक विस्फोट था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लोलुप 
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# डा. सीतारामय्या : “हिस्द्री आफ दि नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, पृ ७०८० 


दर भारतीय राजनीति और शासन 


नौकरो के दुष्टतापूर्णा कृत्यो, देश के निर्मेम श्राथिक शोषण 

असन्तोष का और जनता की बढती हुई दरिद्रता, क्रिश्चियन मिश्नरियों 

प्रचण्ड विस्फोट. के प्रचार एव पाइ्चात्य सस्कृति के प्रसार ने भारत में 

व्यापक असन्तोष की भावना को उत्पन्न कर दिया था । 

भारत से विदा लेते समय लॉर्ड डलहौड़ी का यह हृढ विद्वास था कि मे अपने पीछे 

शात भारत को छोड़े जा रहा हू। लेकिन वास्तव में उस समय भारत एक ऐसे 

ज्वालामुखी के तुल्य था जो अब फटने ही वाला था। सेना में चरबी लगे कारतूसों 

के प्रयोग ने तो बारूद में दियासलाई लगाने भर का काम किया । अ्रवध, सतारा, 

बीदर और नाग्रपुर के पदच्युत शासकों तथा भासी की रानी वीरागना लक्ष्मीबाई 
ने उस घनीभूत असन्‍्तोष को नेतृत्व एब दिल्या प्रदान की । 


सन्‌ सत्तावन का विद्रोह अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। अ्रँग्रेज उसका 
दमन करने मे सफल हुए, लेकिन विद्रोह को दबाने में अँग्रेजो ने जिस निर्देय और 
प्रतिहिसात्मक नीति का भ्राचरएा किया, हिसा का सामना करते समय जिस पशुता 
और बर्बरता को अपनाया, चारो ओर जिस भय और आतड्धू की सृष्टि की, वह उनके 
जातीय जीवन पर कलक का टीका है। गरेट ने “एन इण्डियन कमेन्‍्द्री” में उसका 
निम्नलिखित शब्दो मे वरांन किया है, “अग्रेजो ने अपने सहस्नो बन्दियो को बिना 
किसी अभियोग की सुनवाई के मौत के घाट उतार दिया, यह सभी भारतीयों की 
दृष्टि मे बबंरता की चरम सीमा थी। मुसलमानों को मारने से पहले सूअर की खालों 
में सी दिया जाता था, उनपर सूझर की चरबी मल दी जाती थी, फिर उनके शरीर 
जला दिये जाते थे और हिन्दुओं को बलपूर्वक धर्म भ्रष्ट किया जाता था । हजारो की 
सख्या में स्त्री, पुरुष और बालको को न केवल दिल्ली में प्रत्युत देहातो मे जा जा कर 
कत्ल किया गया | कुछ गाँवों को अपराधी घोषित कर दिया जाता था और उनके 
निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया जाता था। जहाँ कही अंग्रेजी सेना 
पहुचती थी, वहाँ के निवासियों के प्राण सद्भुट मे पड जाते थे । उन्हे, चाहे उन्होने 
कोई अ्रपराध किया हो अथवा नही, श्रग्नि की ज्वालाशो में भस्मीभूत कर दिया 
जाता था ।” 


सन्‌ सत्तावन के विद्रोह ने एव उस निर्दयता ने जिसके साथ उसका दमन हुआ, 
जातीय कंद्गुता की भावना को विपुल मात्रा में उत्पन्न किया । भारत के इतिहास 
मे यह विद्रोह एक युगातरकारी घटना है। इसके साथ 

विद्रोह के परिणाम भारत में एक युग का भ्रन्त और दूसरे युग का उदय होता 
है। विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश शासकों एव भारतीय जनता 

के बीच न्यूनाधिक प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बने हुए थे। विद्रोह ने उत प्रेमपूर्ण सम्बन्धों में 


१८५७ का भारतीय विद्रोह छ 


अचानक ही झामूल परिवर्तन कर दिया | पहले अंग्रेज भारतीय जनता के साथ 
किसी सीमा तक स्नेहमय एवं सद्भावनापूर्ण वातावरण में जीवन-यापन कर रहे थे, 
रड्डभेद और जातीय अभिमान की अधिक भावना नही थी, यहाँ तक कि कभी कभी 
श्रन्तर्जातीय विवाह भी हो जाते थे, लेकिन विद्रोह ने इस सारी स्थिति को बिल्कुल 
ही बदल दिया । 


विद्रोह के पश्चात्‌ ब्रिटिश और ऑग्ल-भारतीय समाज ने पृथक्‌ छावनियों 
झोर नगर से बाहर स्थित सिविल लाइनो में रहना प्रारम्भ कर दिया । अब उनका 
भारतीयों के साथ सरकारी कामो के अतिरिक्त बहुत ही 
कम सम्पर्क रहने लगा । फलत* शासको और शासितों के. जातीय विद्वेष 
बीच भेद की खाई उत्पन्न होगई और जेसे जेसे दिन बीतते 
गये, उसका विस्तार होता गया । परग्रेजो ने भारतीयो को नितात अ्रसम्य समझना 
प्रारम्भ कर दिया और उनके हृदय में इस विश्वास ने घर कर लिया कि भारतीय 
जनता को तो केवल शक्ति-प्रदर्शन के द्वारा अथवा डरा-धमका कर ही व में किया 
जा सकता है। उन्होने देशवासियों के प्रति जिस घोर घृणा और प्रचण्ड असन्‍्तोष 
की भावना को प्रश्नय दिया, उसके सुदूर व्यापी परिणाम निकले । 


भारतीय जनता के प्रति श्रविश्वास की भावना ने स्वय को भ्ंग्रेजो द्वारा अपनाई 
गई “रक्त श्रीर लोहे की नीति” में व्यक्त किया । भारतीय अँग्रेज़ों के कोपभाजन बन 
गये और उनके स्वाभिमान पर पग पग पर झाघात किया 
जाने लगा श्रंग्रेज़ो की नादिरशाह एवं मगोलों से तुलता . रक्‍त श्रौर लोहे 
करते हुए गैरेट इस निष्कर्ष पर पहुचा कि नृझसता और को नोति 
निर्देयता में श्रेग्रेज़् इन दोनो में से किसी से कम नही थे । 
उसने लिखा है कि ' जैसे नादिरशाह ने दिल्ली को वीरान कर दिया था, वैसे 
ही प्रग्रेज़ों नें दिल्ली को वीरान किया । मगोलों ने अपराधियों और निरपराधियों का 
बिता किसी भेदभाव के समान रूप से बध किया था और गाँवों में आग लगा कर 
अपनी बबंर इच्छाश्रो की पूर्ति की थी। अंग्रेज भी इसी लकीर के फकीर बने ।/* 
ब्रिटिश शासको ने भारतीयों को ज़रा ज़रा सी बात के लिये, अछुमात्र भ्रपराघ होने 
पर भी भयकर दण्ड दिये। इसके विपरीत यदि कोई यूरोपीय किसी भारतीय के 
प्राण तक ले लेता, तब भी उसे बहुत हल्का दण्ड दिया जाता था। सक्षेप में महारानी 
विक्टोरिया की वह नीति जिसमें कहा गया था कि “प्रजा की प्रसच्नता में ही हमारा 


# जी. एन. सिंह द्वारा उद्धृत. लड माक्से इन इंडियन कास्टीट्य शनल एंड नेशनल 
डेबलपमेंट, पृ. १०८।९ 


१० आरतीय राजनीति और शासन 


नीचे खडे होने और विदेशी शासको के विरुद्ध शस्त्र उठाने का श्रक्षम्य भ्रपराध किया 
था। एक जाति के तौर पर मुसलमान सरकारी अनुग्रह से हाथ धो बेठे । शासन ने 
मुसलमानो के प्रति तिरस्कार एवं हिन्दुओ के प्रति पक्षपात का भाव प्रदर्शित किया | 
यह भारत की दो विशिष्ट जातियो के बीच भेदभाव की सृष्टि करने और उन्हे जानबूझ 
कर एक दूसरे से भ्रलग करने की नीति का स्पष्ट प्रमाण था। अ्रँग्रेज लोग एक दूसरे 
को आपस में लडाकर अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेने की कला मे पत्यन्त निपुण थे + 
बाद में सर सय्यद श्रहमदर्खाँ जैसे उत्साही मुस्लिम नेता ही अपनी जाति के प्रति 
* अ्ँग्रेज़ों के अविश्वास-भाव को दूर करने में सफल हुए । श्रागे चलकर परिस्थिति ने 
पलटा खाया । जैसे जैसे राष्ट्रीयता की भावता बढती गई, श्रग्रेज़ों ने हिन्दुओं के प्रति 
विरक्ति एवं मुसलमानों के प्रति अनुरक्ति का भाव प्रदर्शित करना प्रारम्भ किया । 
ऐसा करने मे श्रेग्रेज़ो का स्वार्थ यही था कि मुसलमानों को प्रोत्साहित करके, उन्हे 
कतिपय रियायते देकर राष्ट्रीयता की बढती हुई तरगिणी को रोकने के लिये हृढ 
चट्टान की तरह प्रयुक्त किया जाये । 


४. विद्रोह के पश्चात्‌ वैधानिक परिवत्तंन 


१८५७ के विद्रोह के सम्बन्ध मे यह तो नही कहा जा सकता कि वह किन्ही 
वंधानिक कारणो का फल था, तथापि उसने भारत की शासन-प्रणाली में कई मौलिक 
परिवत्तेन उपस्थित किये। विद्रोह के पूर्व भारतीय शासन 

विद्नोह के पृष. का “निरीक्षण, निर्देशन श्र नियत्रण' बोर्ड भरॉफ कन्ट्रोल 

का भारतीय के हाथो मे था। कोर्ट श्रॉफ डांइरेक्ट्स की स्थिति १८५३ 
शासन के प्रधिनियम के फल स्वरूप परामशंदात्री समिति के तुल्य 

ही रह गई थी। भारत में कार्यपालिका-शक्ति स-परिषद्‌ 

गवर्नर-जनरल में निहित थी। प्रातीय शासन स-परिषद्‌ गवनेरों के कन्धों पर 
था। सपूर्ण भारत के लिए विधि-निर्माणा का कार्य स-परिषद्‌ गवर्नर-जनरल 
प्रपते छ विधायी सदस्यो की सहायता से करता था। विधायी सदस्यों में 
से दो तो कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा छोष चार सदस्य मद्रास 
अम्बई, बगाल झौर आगरे की स्थानीय सरकारो द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी 

होते थे । 

१८५७ के विद्रोह ने कम्पनी के शासन का भ्रत कर दिया । वैसे तो कम्पनी के 

शासन को विद्रोह के पूर्व भी वाछनीय नही समझा जाता था झौर ब्रिटिश सरकार 
धीरे धीरे उसके हाथ से समस्त शक्ततियाँ लेती जारही थी । 
कम्पनी के वासन विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह स्वर्ण अवसर प्रदान 
का प्रन्त किया कि वह कम्पनी के शासन का भ्रत कर दे भर भारत 


विद्रोह के पश्चात्‌ वैधानिक परिवत्तंन १ 


का शासन-प्रबध पूराूूप से अपने हाथ में ले ले । जॉन ब्राइट के शब्दों में १८७५७ की 
घटनाओं के फलस्वरूप ब्रिटिश राष्ट्र की आत्मा “अदमनीय रूप से जाग उठी और 
उसने कपनी के तोड देने को निणुंय किया ।”* फलत १८५८ के भारत-सरकार- 
अधिनियम ने कम्पनी के शासन की श्रत्येष्टि कर मारल का शासन ब्रिटिश सरकार के 
हाथो में सौंप दिया । 


१८५८ का भारत-सरकार-अभ्रधिनियम भारत के वैधानिक इतिहास में प्रत्यत 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम के साथ ही साथ भारतीय इतिहास का 
एक युग समाप्त और दूसरा प्रारम्भ होता है। १८५८ के 
अधिनियम ने भारत के शासन को ईस्ट इण्डिया कपनी के १८४५८ का 
हाथो से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथो में सौप दिया और. भारत-सरकार- 
निश्चित किया कि भविष्य में भारत का शासन “हर मैजेस्टी'.. श्रधिनियम-प्रमुख 
के नाम से चलेगा। अधिनियम ने कम्पनी की जल और थल उपबन्ध 
सेना को क्राउन' के नियत्रण में ला दिया और निर्धारित 
किया कि उनका कार्यक्षेत्र, उन्ही प्रदेशों में, उन्ही शर्तों पर भौर यथापूर्ब वेतन, पेंशन, 
भत्ता तथा विशेषाधिकार के अनुसार होगा* जैसा कि कपनी की सेवा में होता था । 
अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कद्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का श्रत कर दिया और 
उनके स्थान पर भारत-मत्री के एक नए पद का सृजन किया तथा उक्त दोनो निकायो 
को समस्त शक्तियाँ भारत-मत्री को हस्तातरित की । भारत-मत्री ब्रिटिश मत्रिमण्डल 
का सदस्य था और मत्रिमण्डल के दूसरे सदस्यो की भाँति ही ससद्‌ के प्रति उत्तर- 
दायी था । वह ससद्‌ की बैठकों मे भाग लेता था और ससद्‌ के सदस्य भारतीय 
प्रशासन के सम्बंध में उससे सब प्रकार के प्रहन पूंछ सकते थे । ससद्‌ के सदस्यों को 
भारतीय प्रशासन के सम्बंध में अपनी इच्छानुसार विधेयक उपस्थित करने और उसके 
किसी पहलू को लेकर सत्तारूढ दल के विरुद्ध श्रविश्वास-प्रस्ताव तक लाने की श्रनुमति 
थी। भारतीय शासन के “निरीक्षण, निर्दशन और नियन्त्रण” का दायित्व भारत-मत्री 
के कधो पर था । भारत-मत्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना 
तय हुआ । 


१८५८ के अ्रधिनियम ने भारत-मत्री की सहायता के लिये १५ सदस्यो की एक 
भारत-परिषद्‌ (0 ०णाणा) बनाई । १५ सदस्यों में से ७ को तो कोर्ट श्रॉफ 
डायरेक्ट्स निर्वाचित करते थे और दोष ८ को ब्रिटिश 'क्राउन” नियुक्त करता था। 





# कीथ द्वारा उद्धुतः “स्पीचेज़ आन शंडियन पालिसी, खंड १, १. १२० (० 
| कीय: स्पीचेज़ आन इंडियन पालिसी, ९. २८० ।? 


किन 





श्र भारतीय राजनीति और शासन 


बरिषदु के आधे से अधिक सदस्यो के लिये यह आवश्यक था कि वे कम से कम दस 
बर्ष तक भारत में रह चुके हो और उन्हे श्रपने नए पद को सम्हालते समय अर्थात्‌ 
परिषद्‌ के सदस्य बनते समय भारत छोडे दस वर्ष से अधिक समय न बीता हो । 
वरिषद्‌ के सदस्य सदाचारपर्यत अपने पद पर स्थित रहते थे बद्यपि ससद्‌ के दोनो 
सदनो की प्रार्थना पर उन्हे भ्रपदस्थ किया जा सकता था । परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य 
का वेतन १२००० पौड प्रतिवव॑ था | यह वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था । 
परिषद का अध्यक्ष भारत-मत्री था और उसे मताधिकार प्राप्त था । बराबर मत होने 
की स्थिति में वह अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था । यदि परिषद 
का बहुमत भारत-मत्री के किसी प्रस्ताव से सहमत न होता तो भारत-मत्री परिषद्‌ 
की सम्मति का उललघन कर सकता था। लेकिन ऐसा करते समय उसे कारणो का 
निर्देश करना पडता था। भारतीय राजस्व के अनुदान और विनियोग के सम्बध में 
भआरत-मत्री के लिये परिषद्‌ के बहुमत का निरणंय स्वीकार करना झावश्यक था। 
भारत के विभिन्न श्रधिकारियों के नाम-निर्देशन, श्रथवा पद-नियुक्ति के अनुग्रह्धिकार 
के विभाजन और वितरण सम्बंधी विनियम बनाने मे भी भारत-मत्री परिषद्‌ के बहु- 
मत का निर्णय मानने के लिये बाध्य था | इसके ग्रतिरिक्त क्रय, विक्रय सौदा करने 
और भारत-मरकार की सम्पूर्ण सम्पत्ति के मामलों मे भी परिषद्‌ के बहुमत की ही 
चलती थी । भारत्त-मत्री को गवर्नर जनरल से ग्रुप्त पत्र-व्यवहार करने की अनुमति 
थी। भारत-मत्री के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह अपने ग्रुप्त पत्र-ब्यवहार को 
परिषद के सामने रक्‍्खे | 


१८५८ के अधिनियम की एक विद्येषता यह थी कि उसने पद-नियुक्ति के 
अ्रनुग्रहाधिकार को “क्राउन', स-परिषद्‌ भारत-मत्री और भारतोय अ्रधिकारियो के 
जीच बाँट दिया । अधिनियम ने निश्चित किया कि वे समस्त नियुक्तियाँ और पदोन्नति 
जो इस समय भारत-स्थित अधिकारियो के हाथो में हैं, भविष्य मे भी उन्ही के हाथो 
में बनी रहेगी । सिविल सबविस की नियुक्तियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा होगी । इन 
परीक्षाओं के नियम लोक-सेवा-आ्रायोगको की सहायता से स-परिषद्‌ भारत-मत्री 
बनायेगा । अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण उपबध यह था कि उसने भारत-मत्री 
के लिये प्रति वर्ष ससद्‌ के दोनों सदनो के समक्ष भारत की नैतिक झौर भौतिक प्रगति 
का लेखा उपस्थित करना अनिवायं कर दिया । अ्रधिनियम ने यह भी निश्चित किया 
कि भारत का राजस्व ब्रिटिश ससद्‌ के दोनो सदनो की स्वीकृति के बिना भारताय 
सीमाओो के बाहर किन्ही सैनिक कार्यों के लिये प्रयुक्त नही होगा । झँशत , १८५८ के 
अधिनियम ने स-परिषद्‌ भारत-मत्री को एक सयुकत निकाय घोषित किया जो इड्भूलेड 
झौर भारत में अभियोग का वादी अ्रथवा प्रतिवादी हो सकता था । 
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चाहे यह बात, देखने में विरोधाभास ही क्यो न लगती हो, फिर भी बहुत कुछ 
सत्य है कि जहाँ ज्िटिश ससद्‌ न भारत के ऊपर नियत्रण प्राप्त किया, उसने भारत के 
ऊपर नियत्रण रखना बंद सा कर दिया । इसका कारण 
यह है कि पहले भारत का नियत्रण बोर्ड आफ कंट्रोल तथा १८४८ के 
कोर्ट श्रॉफ डायरेक्टर्स के हाथो मे था। यह बात ससद्‌ के अधिनियम 
लिए एक चुनौती के तुल्य थी और उसे अपनी सत्ता का को समीक्षा 
प्रदर्शन करने के लिये प्रेरित करती थी । विद्रोह के परचात्‌ 
बोर्ड ऑफ कद्रोल॑ तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अत हो गया और भारतीय प्रशासन 
की सम्पूर्ण शक्ति भारत-मत्री के हाथो में झ्रा गई । भारत-मत्री ससद्‌ के प्रति उत्तर- 
दायी था। इसलिए, अ्रब ससद जो कुछ पाना चाहती थी, वह उसे मिल गया। 
ऐसी स्थिति मे उसने भारतीय शासन के ऊपर निरतर नियत्रण रखने श्रौर उसकी 
आलोचना करने में ढील डाल दी । भारतीय प्रशासन के प्रति ससद्‌ की उपेक्षा-नीति 
का दूसरा कारण यह था कि जिन व्यक्तियों को भारत-मत्री के पद पर नियुक्त किया 
जाता था, वे पर्याप्त योग्य होते थे। चूँकि वे भारत के सुचार शासन-सचालन के लिए 
ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी थे, श्रत. वे श्रपने कत्तंव्यो तथा दायित्वों का निवेहन श्रधिक 
से भ्रध्िक प्रवीर ढद्भ से करने का प्रयास करते थे। इसके अतिरिक्त १८५७ से 
१९१५ तक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपने देश की समस्याओं में ही अत्यधिक व्यस्त रहे । 
उनके पास इतना अवकाश नही था कि वे भारत जंसे विस्तृत प्रायद्वीप की जटिल 
समस्याओं का गरम्भीरतापूर्वक अनुशीलन कर सकते । पुनरच, भारतीय सिविल सर्विस 
में इज्भलेड के चुने हुए सुशिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति भाग लेते थे। स्वभावत ब्रिटिश 
जनता का इन व्यक्तियों के ऊपर विश्वास था और बह उनके कार्यो में टाँग श्रडानाः 
व्यर्थ समझने लगी । 


यद्यपि भारत का शासन कम्पनी के हाथो से “क्राउन' के हाथो में जाना एक 
बहुत बडा परिवत्तंन था, परन्तु सर एच एस कनिघम के शब्दों में यह परिवत्तेन 
'सारभूत होने की अपेक्षा उपचारिक ही भ्रधिक था' । इसी मत की पुष्टि करते हुए 
रैमज म्योर ने लिखा है कि भारतोय साम्राज्य के 'क्राउन' के हाथो मे स्थानान्तरण 
ने, जितना प्रतीत होता है, उसकी अपेक्षा काफी कम परिवत्तंन किया ।! १८५७ के 
पुवं भी भारतीय शासन से सम्बद्ध सपूर्णं वास्तविक शक्ति बोर्ड श्रॉफ कन्द्रोल के अध्यक्ष' 
के, जो ब्रिटिश मत्रिमडल का एक सदस्य था, हाथों मे आ गई थी। कोर्ट ऑफ- 
डायरेक्टर्स के हाथो में कोई विद्योप शक्ति नहीं रही थी। उसको काम तो 
बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को परामर्श देना भर रह गया था। हाँ, यह बात अवश्य है कि 
उसके हाथो में पहल करने की यथेष्ट शक्ति थी । १८५३ के अभ्रधित्तियम ने उसकी, 


श्४ं आरतीय राजनीति भौर झासन 


स्थिति और भी दुबंल करदी थी । उसको नियुक्तियो के भ्रनुग्रहाधिकार से वचित कर 
दिया गया था । उसकी सदस्य-सख्या २४ से घटा कर १८ हो रहने दी गई थी । 
इन १८ डायरेक्टरों में से भी ६ को “क्राउन' नियुक्त करता था। १८५२३ के पूर्व ससद्‌ 
में जितने भी चार्टर-पअधिनियम पास किये थे उनका कार्यकाल २० वर्ष ही रहता था । 
१८५३ के भ्रधिनियम ने कपनी के चार्टर को २० वर्ष के लिये सशोधित नहीं किया 
आ। उसने केवल यही कहा कि कपनी 'क्राउन' की ओर से उस समय तक, जब तक 
संसद्‌ कोई भ्रन्य व्यवस्था न करे, भारतीय प्रदेशों पर धरोहर के रूप में शासन कर 
सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १८५३ के अधिनियम ने भारतीय शासन को 
कपनी के हाथो से लेकर “क्राउन' के हाथो में सौप देने का पथ प्रशस्त कर दिया था । 
१८०८ के अधिनियम ने तो पूर्वकाल से हो प्रारम्भ की गई प्रक्रिया को पूर्णंभर किया । 


१८५८ के पश्चात्‌ भारत-मत्री ने बोर्ड ऑफ कट्रोल के अच्यक्ष तथा भारत-परिषद्‌ ने 
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान ग्रहण किया । 


'क्राउन' द्वारा भारतीय सत्ता के ग्रहरर के समाचार से भारतीय जनता को 
महारानी विक्टोरिया की घोषगा ने परिचित कराया । इस सबन्ध में लॉर्ड कैनिंग ने जो 
'क्राउन' की और से भारत के प्रथम वायसराय और गवनंर 
महारानी विक्टोरियाँ जनरल नियुक्त हुए थे, पहली नवम्बर १८५८को इलाहाबादमे 
को एक जानदार दरबार किया और उसमें महारानी विक्टोरिया 
घोषणा के घोषणा-पत्र को स्वयं पढ़कर सुनाया | यह घोषणापत्र 
'मदयता, उदारता और घामिक सहिष्णुता' की 
भावनाओं से परिपूर्ण था। इसमे देशी नरेशो को यह॑ विश्वास दिलाया गया था कि 
“क्राउन' उनके स्वत्त्तों एव अधिकारो की रक्षा करेगा । घोषणा-पत्र ने भारत-स्थित 
अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे जनता के धामिक मामलो में रचमात्र भी 
हस्तक्षेप न करे और उसे पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने दें | घोषरणा-पत्र 
ने यह भी निर्धारित किया था कि भारत के लिये विधि-निर्माण करते समय देश के 
रीति रिवाज़ो, परम्पराओ्ओो और लोकाचारों का निरन्तर ध्यान रक्‍्खा जायेगा । उसमें 
यह भी विश्वास दिलाया गया था कि “हर मैजिस्टी” की भारतीय प्रजा को ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्य भागों की प्रजाओ के समकक्ष ही मान्यता प्राप्त होगी। घोषणा-पत्र 
ने समस्त भारतीयों को बिना किसी भेद-भाव और पक्षपात के योग्यतानुसार शासन 
के उच्च से उच्च पद देने और समान अधिकार व अवसर प्रदान करने का वचन दिया। 
'घोषणा-पत्र मे यह भी कहा गया था कि विद्रोहियो के साथ दया का व्यवहार किया 
जाएगा ओर ईस्ट इण्डिया कपनी के समय की समस्त सन्धियाँ जारी रहेगी। घोषणा- 
थत्र के भ्रत में भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया था कि ब्रिटिश सरकार उनकी 
भौतिक तथा नैतिक उन्नति करने में कुछ उठा न रक्‍खेगी। 
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महारानी विक्टोरिया के उक्त घोषणा-पत्र का भारत के राष्ट्रीय और वैधानिक 
विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यह घोषणा-पत्र प्राय, ६० वर्षों-१९१७ तक 
ब्रिटिश सरकार की भारत-विषयक नीति का मूल आधार 
बना रहा। उसने उन समस्त सिद्धातों को निश्चित किया घोष रा-पत्र 
जिनके अनुसार भारत का शासन-प्रबन्ध होने को का 
था । यद्यपि उसके कतिपय भहत्त्वपूर्ण उपबन्धो पर महत्व 
आचरण नही हुआ, फिर भी वह पर्याप्त दीघंकाल तक 
भारत में ब्रिठिश नीति का आदर्श माना जाता रहा। 


१८५८ के भारत-सरकार-अधिनियम ने ग्रह-सरकार की रूपरेखा में ही परिवत्तंन 
किया था। उसने भारतीय शासन-तन्त्र को यथावत्‌ रहने दिया था। युग की परिस्थिति 
को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक था कि भारतीय 
शॉसन-तन्त्रो में भी परिवत्तंन किये जाये । १८५७ के १८०६१ का 
विद्रोह का मुख्य कारण शासकों और जासितो के बीच. भारत-परिष द- 
सम्पर्क का अभाव था । चूंकि गवनेर जनरल की परिषद्‌ अधिनियम- 
में भारतीय सदस्यो को कोई स्थान नहीं दिया गया था, पृष्ठभूसि 
अत सरकार के पास ऐसा कोई उपाय नही था जिससे वह 
भारतीय जनमत के सबन्ध में ज्ञान प्राप्त कर सके । सर बटिल फ्रेयर जैसे दूरदर्शी 
विचारको ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि शासको और शासितो के बीच 
बढती हुई भेद की खाई को श्रविलब पाटा जाये । उन्होने इसी वस्तु को विद्रोह का 
मूल हेतु ठहराया था। उनका कहना था कि हमारे पास विद्रोह अथवा क्राति के 
अतिरिक्त यह ज्ञात करने के कि हमारे कानून एव हमारा शासन जनता के मनोनुकूल है 
अथवा नही, अत्यल्प साधन हैं | सर संय्यद अहमद खाँ ने भी सरकार को यही परामर्श 
दिया था। १८६१ के भ्रधिनियम ने इस त्रुटि को सबसे पहली बार दूर किया। 

१८५३ के अधिनियम ने जिस व्यवस्थापिका-सभा की स्थापना की थी, उसके अन्दर 
कई दोष थे । पहला दोष तो यह था कि विधि-निर्माण के कार्य से गैर-सरकारी 
व्यक्ति, चाहे वे यूरोपीय हो अ्रथवा भारतीय--बिल्कुल पृथक रक्‍खे गये थे। दूसरा 
दोष यह था कि व्यवस्थापिका-सभा के पास बबई और मद्रास प्रभृति दूसरे प्रातो के 
लिये आवश्यक कानून बनाने के सबन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं थी । इन प्रातो के 
प्रतिनिधियों को यह शिकायत रहती थी कि बगाल के प्रतिनिधियो की श्रधिक सख्या 
होने के कारणा हमारी एक नहीं चल पाती । तीसरा दोष यह था कि व्यवस्थापिका- 
सभा ने कई ऐसे काम अपने हाथ में ले रक्‍्खे थे जिन्हे तत्कालीन शासन-व्यवस्था की 
हृष्टि से ठीक नही कहा जा सकता था । वह कार्यपालिका के कामों पर तरह तरह 
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की झापत्ति करने लगी थी और उसका यह आग्रह था कि ग्रुप्त राजपत्रों को भी उसके 
सामने रकक्‍्खा जाये । व्यवस्थापिका-सभा की यह प्रवृत्ति कार्यपालिका के लिये बडी 
भ्रसुविधाजनक थी । फलत गवनंर जनरल लॉ कैनिंग ने १८६० में भारत-मन्त्री 
लॉ चाल्स वुड को इन सारी कठिनाइयो और आवश्यकताश्रो के सबन्ध में एक ज़ोर- 
दार पत्र लिखा। ६ जून १८६१ को सर चाल्स वुड ने भारत-परिषद्-अधिनियम 


कॉमन-सभा (म07056 ० (07॥70०8) के सामने अस्तुत्त किया । 


१८६१ के भारत-परिषद्‌-भधिनियम ने पहला काम तो यह किया कि गवर्नर- 

जनरल की कार्यंपालिका-परिषद्‌ में एक श्रोर-पाँचवा-सदस्य बढाया । यह सदस्य 
कानूनी पेशे से सबन्ध रखता था। अधिनियम ने दूसरी 
बात यह की कि गवनेर-जनरल को परिषद का कार्य प्रमुख उपबन्ध 
सुचारु रूप से चलाने के लिये नियम और आदेश बनाने 
का अश्रधिकार दिया । गवर्नर-जनरल अपनी भअनुपस्थिति में परिषद्‌ को बैठकों का 
सभापतित्व करने के लिए परिषद्‌ में से ही किसी एक छुंदस्य को मनोनीत कर सकता 
था। अधिनियम ने गवनंर जनरल को यह शक्ति दी थी कि वह भारत में विभाग- 
व्यवस्था चला सकता है अर्थात्‌ अपनी कार्यपालिका-परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को शासन 
का कोई एक महत्वपूर्ण विभाग सौप सकता है। विभाग-व्यवस्था का मूल सिद्धात 
यह था कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष भ्रपने विभाग को छोटे छोटे प्रशतो का स्वय ही निर्णय 
करे और बडे बडे प्रइनों का श्रन्य विभागाध्यक्षो से विचार-विनिमय करके तथा गवर्नर 
जनरल से परामर्श लेकर निर्णय करे । १८६१ के अधिनियम ने तीसरा महत्वपूर्ण 
परिवत्तंन यह किया कि उसने विधि और विनियम बनाने के लिये गवनंर जनरल की 
परिषद्‌ का विस्तार किया । अधिनियम ने निश्चित किया कि परिषद्‌ में भ्रतिरिक्‍त 
सदस्यों की सख्या कम से कम ६ और अधिक से अधिक १२ रहनी चाहिए । यहु 
आवश्यक था कि इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य गर-सरकारी हो 
अतिरिक्त सदस्यो का कार्यकाल दो वर्ष था । परिषद्‌ के कार्य भौर ग्रधिकार विधि, 
और विनियम बनाने तक ही स्लीमित थे। उसे कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप 
करने की शक्ति नही थी । परिषद्‌ के ऊपर श्रनेक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। सार्वजनिक 
ऋरण भौर राजस्व, धर्म श्रोर सेना झ्ादि विषयो से सबन्ध रखने वाले प्रस्ताव गवनंर 
जनरल की पूव्वे-स्वीकृति के बिना उपस्थित नही किये जा सकते थे। गवनर-जनरलः 
परिषद्‌ द्वारा पास किये गए किसी भी कानून पर न केवल विद्येषाधिकार का ही प्रयोग 
कर सकता था, प्रत्यृत उसे आपात-काल में अध्यादेश निकालने की भी शक्ति थी ।, 
गवर्ने र-जनरल के अध्यादेश का वही बल झोर प्रभाव होता था जो कि परिषद्‌ द्वाराए 
पास किये गये किसी कानून का । 


विद्रोह के पश्चात्‌ वैधानिक परिवत्तंन १७ 


अधिनियम ने प्रातीय विधि-निर्माण के लिये प्रत्येक प्रेसीडेन्सी के गवनंर को 
यह अ्रधिकार दिया था कि वह अपनी परिषद्‌ में एक तो प्रेसीडेन्सी के महाधिवक्‍ता 
को तथा कम से कम चार श्रोर अधिक से अधिक झाठ अतिरिक्त सदस्यो को नियुक्त 
कर सकता है। परिषद्‌ का काय॑ विशुद्ध रूप से विघायी था । प्रातीय परिषद्‌ द्वारा 
पास किए गए प्रत्येक कानून पर गवनंर जनरल की स्वीकृति आवद्यक थी । श्रतशः:, 
१८६१ के अधिनियम ने गवर्नर जनरल को विधान-कार्य के लिए नए प्रात बनाने और 
उनके लिए उप-गवनंर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया । अधिनियम ने गवनंर 
जनरल को यह भी शक्ति दी कि यदि वह चाहे तो किसी प्रेसीडेन्सी, प्रात या प्रदेश 
को विभाजित कर सकता है, अथवा उसकी सीमाए घटा-बढा सकता है । 


श्री जी एन. सिंह के शब्दों में “भारत के वधानिक इतिहास में १८६१ के 
भारतीय परिषद्‌-अधिनियम का महत्व दो मुख्य कारणों से है। पहला कारण तो यह 
है कि उसने गवर्नर जनरल को विधान के कार्य में भारतीयों 
को साथ लेने का अधिकार दिया । दूसरा कारण यह है कि १८६१ के 
उसने बम्बई और मद्रास की सरकार को फिर से विधान- ग्रधिनियम की समीक्षा 
कार्ये का अधिकार दिया और अन्य प्रातो में भी वैसी ही 
विधान परिषदें बनाने की व्यवस्था की । इस प्रकार विधान की उस नीति का आरम्भ 
हुआ जिसके फलस्वरूप अत में प्रातो को सन्‌ १९३७ में लगभग पूर्ण आतरिक 
स्वायत्तता प्रदान की गई ।”* इसमे कोई सन्देह नहीं कि १८६१ का भारतीय परिषद्‌ 
अधिनियम भारत के वैधानिक इतिहास में एक महान्‌ सीमा-चिन्हं से कम महत्व नही 
रखता । बाद में भारत में जो भी वैधानिक परिवतंन हुए, उन सबका मूल आधार यही 
अधिनियम था। यद्यपि अधिनियम नें यह तो स्पष्टत नहीं कहा कि केन्द्रीय प्रौर 
प्रातीय विधान-परिषदो को सम्मिलित किया जाये । उसमे तो “गैर सरकारी' शब्द का 
ही प्रयोग था। लेकिन व्यवहार में इसका अभिप्राय यही समझा गया कि विधि- 
निर्माण के कार्य में भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए । 


१८६१ के अधिनियम की उक्त विशेषताओं का विवेचन करते समय हमें उसकी 
कुछ त्रुटियो को भी न भूलना चाहिए । इस अधिनियम की एक बडी त्रुटि यह थी कि 
इसके आधीन निर्मित विधान-परिषद कार्यपालिका के ऊपर कोई नियत्रण नही रखती 
थी। उनके ऊपर प्रतिबन्ध इतने लगे हुए थे कि उनका सारा महत्व दिखावटी ही 
मालूम पडता था । इसके अतिरिक्त जहाँ तक परिषदो में गैर सरकारी व्यक्तियों की 
नियुक्ति का प्रश्न था, सरकार जनता के नेताशो को नही, प्रत्युत देशी नरेशों या 
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पुराने कूलीन परिवारों के सदस्यो को ही नियुक्त करती थी। ये लोग भारतीय जनमत 
का प्रतिनिधित्व करने में सर्वथा असमर्थ थे। प्रिसिपल श्री राम शर्मा के अनुसार 
“सरकार का यह विचार नहीं था कि वे कानून-निर्माण में कोई कारगर भाग ले । 
थे तो कानून-निर्माण की प्रक्रिया के साक्षी भर ही थे ।”* सक्षेप में १८६१ के 
भारतीय परिषद्‌-अधिनियम का प्रमुख उद्देश यही था कि भारत में नौकरशाही जैसे 
तैसे कर के अपना कार्य चलाती रहे । 


५. भारतीय राष्ट्ीयता का जन्म-काल १८७६-१८८४ 


भारतीय स्वतत्रता-सग्राम के उद्भव एवं विकास के अ्रध्ययन में १८७६ से 
१८८४ तक के समय की और विश्येष ध्यान देने की आवश्यकता है। लाॉर्ड लिटन एवं 
लार्ड रिपन के इस जासन-काल को भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मकाल के नाम से ठीक 
ही सम्बोधित किया जाता है। हम देख चुके हैं कि विद्रोह के पश्चात्‌ सरकार द्वारा 
प्रयुक्त भ्रविश्वास एवं दमन की नीति, देशवासियों को आपस में लडाने के साम्राज्य- 
वादी दावपेच और जनता के बढते हुए दारिद्रय आदि तथ्य भारतीयों को विदेशी 
शासन के दोषों का समुच्तित परिज्ञान करा रहे थे। यद्यपि भारतीयो ने श्रभी तक 
ब्रिटिश शासन का विरोध स्पष्ट एवं संगठित रूप से तो नहीं किया था परतु उनके 
हृदय में विदेशी राज्य के प्रति विरक्ति की भावना दिन द्रनी रात चौशुनी बढती जाती 
थी । दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि उस समय राष्ट्रीयता का श्रवतरण होने 
के लिए भूमि तय्यार हो रही थी । ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशनओशॉफ बगाल, मद्रास 
नेटिव एसोसियेशन, ईस्ट इण्डियन एसोसियेशन, बॉम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेदान 
और पूना सार्वजनिक सभा आदि राजनीतिक सस्थाएं भारत के राजनीतिक 
रममच पर पहले से ही प्रकट हो चुकी थी तथा शासन सुधार सम्बधी आन्दोलन 
करने में समग्त थी। तथापि, इन सस्थाझ्रो का एक निर्धारित क्षेत्र था । राष्ट्रीय 
अ्रभ्युदय, एवं राजनीतिक स्वाधीनता के किसी सागोपाग प्रोग्राम का उनके पास 
श्रभाव था । लार्ड लिटन के झासनकाल में कतिपय ऐसे अन्याय एवं दमन के कार्य 
किए गए जिनके फलस्वरूप जन साधारण और चिक्षित भारतीयों, दोनो के हृदयो में 
समान रूप से, विदेशी शासन के प्रति रोष की वह भावना जागृत हो गई जिसने 
१८८५ में राष्ट्रीय महासभा (॥ठाक्या बिन्वाणा्थ ((_०72872४५) के सस्थापन का 
मार्म साफ़ कर दिया । 


लिटन डिज़रैली की विचारधारा का साम्राज्यवादी था एव राजकीय शक्ति- 
सामथ्यं के प्रदशंन में उसकी दंढ आस्था थी। राजनीतिक दूरदशिता का उसमें 
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अभाव था और भारतीय जनता की भावनाओं एवं उच्चा- 

काक्षाओ के प्रति उसके हृदय में तनिक भी सहानुभूति नहीं देहली दरबार 

थी। उसके शासन काल में महारानी विक्टोरिया की नई 

उपाधि, कैसरे-हिन्द, भारत साम्राज्ञी, की घोषणा करने के लिए १८७७ में शानदार 
देहली दरबार किया गया । इसी दरबार मे ब्रिटिग नौकरणाही, भारतीय नरेशो,सामन्ती 
मुखियो और श्रन्य राजभकतो ने भाग लिया, परन्तु यह “्ययसाध्य एव विराट 
प्रदर्शन! श्रत्यन्त अनुपयुक्त अवसर पर किया गया। उस समय दक्षिगी भारत मे 
भयकर दुर्भिक्ष पड रहा था। देहली दरवार के आयोजन म॑ धन को पानी की तरह 
अहाया गया जब कि असख्य मानव प्रागों की रक्षा के लिए उसकी महती आवच्यकता 
थी । कलकत्ते के एक तत्कालीन पत्रकार ने इसका “जबकि रोम जल रहा था, नीरो 
सारगी बजाने में तललीन था कह कर उल्लेख किया था। भारतीयों के मन म॑ यह 
उपेक्षावृत्ति काटे की तरह चइुभ गई । इसने उनके हृदय में अदम्य प्रभावजन्य, विरोध 
की वेगवती घारा को उत्पन्न किया। 


लार्ड लिटन के सैनिक अ्भियानों की वजह से जनता की कठिनाइयाँ श्रौर भी 
बढ गईं । काबुल के ऊपर एक अवाछनीय आ्राक्रमणा किया गया जिसके फलस्वरूप 
अफगान युद्ध हुआ और सैनिक व्यय में आगातीत वृद्धि हो 
गई । रूसी आक्रमण के काल्पनिक भय के निवारगार्थ सेना _पश्रफगान युद्ध और 
को अनावश्यक रूप से बढा देना तथा वैज्ञानिक सीमान्त की सेनिक व्यय 
स्थापना के प्रयास बहुत ही खर्चीले प्रयोग थे, जो परोक्षरूप 
से जनता की कठिनाइयाँ बढाने के उत्तरदायी थे । देहली दरबार, आक्रामक अ्रफगान 
युद्धो और काल्पनिक रूसी “'होवे' से बचने के लिए की गई चौकसियो ने भारतीयों 
के समक्ष इस कट्टर सत्य को प्रत्यक्ष कर दिया कि उनके शासक जनसाधारण की 
झापदाए दूर करने की भअ्रपेक्षा अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए अ्रधिक 
कृत सकलप हैं + 


लाडे लिटन का शासनकाल भारतीय हास्त्र विधेयक जैसे काले कानून को पास 
करने के लिए भी कुख्यात है। इस विधेयक के द्वारा भारतीयों को बिना आाज्ञा के 
शस्त्र रखने अथवा धारण करने से वचित कर दिया गया। 
जिस चीज़ से भारतीयों को मर्मान्‍्तक वेदना पहुँची, वह भारतीय दास्त्र 
क्ेवल 'निरीह एवं अभ्रसहाय जनता का निशस्त्रीकरण करना विधेयक 
ही नही,' अपितु इस दिशा में यूरोपीयो और भारतीयों के 
जीच बर्ता गया भेदभाव था। भारतीयो के लिए तो जस्त्रो का रखना ग्रथवा धारण 
करना क्षपराध खाना गया, लेकिन यूख्ेपीयो, यूरेशियनो, एग्लोइण्डियनो तथा अन्यान्य 
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विदेशियो के ऊपर ऐसा कोई भ्रकृश नहीं लगाया गया। यह भेदभाव भारत के 
स्वाभिमान के ऊपर भयकर आघात था। सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के शब्दों में “शस्त्र 
विधेयक ने हमारे ललाट पर जातीय हीनता की छाप लगा दी ।” भारतीय श्रपने ही 
देश में द्वितीय श्रेणी के नागरिक बना दिए गए। 


लार्ड लिटन के शासनकाल का तीसरा प्रतिगामी कार्य १८७५ का वर्नाक्युलर- 

प्रेस विधेयक था। विद्रोह के पश्चात भारतीय प्रेंस ने बडी शीघ्रता से उन्नति की 
थी। १८६४ मों लगभग ६४४ पत्र प्रकाशित हो रहे थे, 

बनक्युलर प्रेस उनमे ४०० से अधिक देशी भाषाओं के पत्र थे। देशी 
विधेयक भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्र लॉर्ड लिटन की दमन 

नीति का तीव्र शब्दों में विरोध करते थे। उनके लेखो और 

ग्रालोचनाओों मे जनता का रोष व्यक्त होता था । वे राष्ट्रीय चेतना के विकास में 
एवं जनता के क्रोध को तीक्रता देने में सहायता पहुँचा रहे थे। वर्नाक्युलर प्रेस के 
नित्यप्रति बढते हुए प्रभाव को देख कर नौकरशाही के सिर म॑ दर्द होने लगा । 
लॉ लिटन ने भारत-मन्त्री को 'देशी प्रेस के इस बढते हुए प्रभाव के सम्बन्ध में, 
जो श्रब प्रत्यक्ष विद्रोह का सूचक था , लिखा | वायसराय इस बात को शच्छी तरह 
समभता था कि समाचार-पत्रो की स्वाधीनता और विदेशी शासन का साथ साथ 
निभ सकना अ्रसभव है । परिणामत वर्नाक्युलर प्रेस-विधेयक अथवा “गलाघोट 
कानतून--जैसा कि वह उस समय विख्यात था--अ्रति शीक्रता से, भारतीय व्यवस्था- 
पिका-सभा द्वारा, एक ही बैठक में पास किया गया | यह भारतीय पत्रो की स्वा- 
धीनता पर प्रत्यक्ष आक्रमण था । इस विधेयक के द्वारा जिलाधीशो के हाथो में यह. 
अधिकार आ गया कि वे समाचार-पत्रो के मुद्रको और प्रकाशको से ज़मानते माग 
सकते है भ्रोर उनसे ऐसे किसी समाचार के, जो शासन के प्रति अरुचि या जातियों: 
के बीच कटुता की भावना को उत्पन्न करे, प्रकाशित न करने की प्रतिज्ञा करवा 
सकते है । कानून भग करने पर यह जमानत ज़ब्त की जा सकती थी शोर इस 
निरंय के विरुद्ध कोई भ्रपील नहीं की जा सकतो थी । वर्नाक्युलर प्रेस-विधेयक इतना 
धातक था कि भारत-परिषद्‌ के एक सदस्य सर एरस्काइन पेरी ने भी उसको 
अदृरदर्शी, असामयिक और भारत की भावी उन्नति के लिए घातक' बताया था । 
इस 'गलाघोट' कानून ने और उस सकुचितता ने जिसके साथ वह कार्यान्वित किया 
गया, विरोध का एक तूफान खडा कर दिया। सारे देश में असतोष की एक लहर 
दौड गई । भारत के लोक-नेताओों ने इस विधेयक के विरोध में एक देशव्यापी 
आन्दोलन खड़ा किया। पाच वषों के अ्विराम अ्रत्तत्तों के पश्चात्‌ १८८२ में यह 
विधेयक रद हुआ। इस विधेयक के निर्माण ने भारतीयों को पराघीनता के पाश 
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से अवगत करा दिया और उनके हृदय में राष्ट्रीय जागरण की ज्योति प्रज्ज्व- 
लित की । 


लॉर्ड लिटन ने कपास की बनी वस्तुओं पर से आयात-कर हटा कर भी भारतीयों 
के हृदय में श्रग्नेश़्ी शासन के प्रति अश्द्धा उत्पन्न की । भारत में पहली कपास 
टैक्सटाइल मिल १८५१ में चालु हुईं थी ओर प्रतिकूल 
परिस्थितियो के होते हुए भी धीरे घीरे उन्नति कर रही कपास श्रायात-कर 
थी । लकाशायर श्र मैचेस्टर के व्यापारियों ने इसका 
विरोध किया । क्योकि भारतीय टैक्सटाइल उद्योग के विकास को उन्होने अपने एका- 
घिकार के लिए एक चुनौती समभा, उन्होने ग्रह-सरकार पर इस बात के लिए 
दबाब डाला कि वह भारत-सरकार को, बाहर से आये हुए कपास के कपडे पर 
लगाए गए ५ प्रतिशत कर को उठा देने के लिए विवश करे। भारत-मन्त्री ने इस 
थोथी दलील के आधार पर कि “ इस कर से भारतीय व्यापारियों को अनुचित 
प्रोत्साहन मिलता है, आयात-कर उठा देने के लिए गवर्नर जनरल को लिखा । 
लॉर्ड लिटन के पूर्ववर्त्ती लॉर्ड नार्थत्रुक ऐसा करने के लिए सहमत नही हुए क्योकि 
उनके विचार से यह भारत के लिए अहितकर था। इसके विपरीत लॉड लिटन 
ब्रिटिश सौदागरों के हाथो का खिलोना बन गया ! उसने झ्रायात-कर को उठा दिया 
और यह पग उठाते समय अपनी कार्यपालिका-परिषद्‌ के बहुमत की भी परवाह नहीं 
की । यद्यपि भारतीय व्यापारियों ने देश के अविकसित कपास उद्योग के ऊपर किए 
गए इस घातक प्रहार का प्राशपरा से विरोध किया, परन्तु उसका कोई फल नही 
निकली । उन्होने इग्लैण्ड की कॉमन-सभा के समीप भी इस सम्बन्ध में एक आवेदन- 
पत्र भेजा परन्तु उससे भी कुछ नहीं बन सका । 


लॉर्ड लिटन के प्रतिगामी गासन ने भारतीयों के हृदय में उमडती हुई 
राष्ट्रीय जागरण की भावना को बल प्रदान किया श्लौर इस बात के लिए ग्रावश्यक 
वातावरण तय्यार कर दिया कि देश के विभिन्न भागो में 
काम करती हुईं देशनिष्ठ सस्थाएं सामूहिक कदम उठाने इंडियन एसोसिएशन 
के लिए एकता के सूत्र में ग्रुम्फित हो जायें। सुरेन्र नाथ १८७५ 
बेनर्जी १८७५ में 'इडियन एसोसियेशन' का सगठन कर 
चुके थे । लॉ लिटन के कठोर क/नुनो और न्यायहीन कायो' ने उन्हे १८७७ माँ 
उत्तरी भारत और उसके एक वर्ष पश्चात्‌ १८७८ में दक्षिण भारत का भ्रमण 
करने की प्रेरणा दी । उन्होने अपने आकर्षक व्यक्तित्व एवं भाषण-यटुता के द्वारा वि- 
भिन्न प्रांतो को समान कष्टो तथा समान ध्येय” के श्राघार पर एक दूसरे के अति निकट 
ला दिया । सुरेन्द्रनाथ के गतिशील नेतृत्व एव एकता के सद्प्रयत्नो ने इडियन एसोसिये- 
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शन को अखिल भारतीय आन्दोलन का केन्द्र! बनाने में सफलत्ता प्राप्त की। एसो- 
सियेशन का ध्येय भारतवर्ष में एक प्रभावशाली लोकमत तथा "त्तत्कालीन महत्‌ जन- 
झ्रान्दोलनो में जनसाधारणा का सगठन, तय्यार करना था । इसके अतिरिक्त एसोसिये- 
शन ने अपने सामने भारतवर्ध की विभिन्न जातियो के बीच सामान्य राजनीतिक हितो 
श्र आझ्राकाक्षाओ्रो के श्राधार पर एकता स्थापित करने और हिल्दू-मुसलमानों के 
बीच समवाय, प्रेम एवं बन्धुत्त की भावना को विकसित करने का भी आदर्श 
रखा था। 


इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बेठने की अवस्था में जो कमी कर दी 
गई थी, उसने डडियन एसोसियेशन को एक अखिल भारतीय आन्दोलन खडा करने 
का श्रवसर प्रदान किया ) आई सी एस की परीक्षा में बैठने की अवस्था २१ वर्ष 
से घटा कर १८ वर्ष कर देने का स्पष्ट आशय उसमे भारतीय नवयुवकों की सफलता 
को जानवभ कर असभव कर देना था । इस शिक्षित समाज में जो अमन्तोप उत्पन्न 
हुआ, उसे टसी प्रव्न पर केन्द्रीभूत करने में इंडियन एसोसियेशन ने सफलता प्राप्त 
की । इगलैण्ड की कॉमन-सभा (#005४० ० (१णाश्रा०॥५) के पास सम्पूर्ण देश 
की ओर ये एक स्मृतिपत्र भेजा गया और अ्रत में, जिस उत्साह के साथ 
झान्दोलन का सगठन किया गया था, उसके फलस्वरूप वह अपने उद्देश्य मे सफल 
हुआ । इंडियन सिविल सर्विस मे बैठते की अ्रवस्था दुबारा १९ वर्ष से बढाकर २१ 
वर्ष की कर दी गई । 


इल्बर्ट बिल सम्बन्धी वाद विवाद ने जो ला्ड लिटन के अनुबर्ती लार्ड रिफ्न के 
उदार शासनकाल में उठ खडा हुप्राथा, भारत के राष्ट्रीय जागरण को और भी उत्तेज- 
ना दी। लाई रिपन के दृष्टिकोण,चरित्र एवं व्यवहार में श्राकाश पाताल का अन्तर था। 
लार्ड रिपन भअत्यन्त सहृदय एवं उदाराणय वायसराय थे। इस्लैण्ड में ग्लैडस्टन के 
नेतृत्व मे उदारवादी शासन की स्थापना हो छुकने के पश्चात्‌ वह भारतवर्ष में श्राये 
थे। भारतीयों की भावनाओं के प्रति उनके हृदय मे आदर का भाव था | वर्नाक्युलर 
प्रेस विधेयक रद करके उन्होंने भारतीयों को सान्त्वना देने का प्रयास किया। 
उन्होने श्रफगानिस्तान से ऐसी शर्तों पर सन्धि की जिससे कि ब्रिटिश सरकार के 
सम्मान में वृद्धि हुई । परिणामत सेना के व्यय में भ्रपने श्राप कमी हो गई । उन्होंने 
स्थानीय स्वगासन को प्रोत्साहन दिया और १८८२ में अपनी सुविल्यात रिपोर्ट 
लिखी । इस प्रकार लाई रिपन की नीति जनहित की भावनाश्रो से प्रेरित थी । इस 
लिए भारत के शिक्षित समाज में वे श्रत्यन्‍्त लोकप्रिय हो गए । ' हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक प्रत्येक भ्रग्रेज़ी भाषाभाषी परिवार में उनका नाम भ्रत्यन्त आदर 
के साथ स्मरश किया जाने लगा ।” 


भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म-काल १८७६-१८८४ र्३े 


स्वाभाविक रूप से, लार्ड रिपन के उक्त सुधार, जहाँ भारतीयों 'के सर्वथा 
मनोनुकूल थे, भारत में रहने वाले यूरोपीयो की दृष्टि में वे काटे की तरह खटकते थे । 
रिपन यूरोपीय समाज के कोपभाजन बन गए। १5८३ 
में सर इल्बर्ट कोर्टनी ने भारतीय लेजिस्लेटिव कौसिल में इल्बर्ट बिल 
एक बिल उपस्थित किया जिसका उद्देश्य यह था कि 
भारतीय एव यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच विद्यमान भेदभाव को हटा दिया जाये। 
इससे पूर्व भारतीय न्‍्यायाधीशो को, चाहे वे कितने ही ऊँच पदो पर क्यों न प्रतिष्ठित 
हो, किसी यूरोपीय के विरुद्ध अभियोग सुनने का अधिकार नहीं था। 


अपने मौलिक रूप मे इल्बर्ट बिल ने सभी जिलाधीशों एवं सेशन जजों को 
यूरोपीय अश्रपराधियों के अभियोगों के तिर्गाय करने का अधिकार प्रदान किया। 
इस बिल में किसी को हानि पहुचाने वाली कोई बात नहीं थी | किन्तु भारत स्थित 
यूरोपीय समाज इसे सहन न कर सका | लाई रिपन ने भारतीयों के सम्बन्ध में जो 
ऊदार नीति अपनाई थी, यूरोपीय समाज उससे बहुत हीं रप्ट हो गया और इल्बर्ट 
बिलने तो उसके रोषानल में घृत का काम क्या । यह बिल उनको अपने विशेषाधिका रो 
पर कठाराघात प्रतीत हुआ और उन्होने इसके विरोध में प्रचड् आन्दोलन खड्ा कर 
दिया । यूरोपीयो ने अपने हितो के रक्षणार्थ एक सुरक्षा-सघ का निर्माण किया और 
यथेष्ट धन एकत्रित करके इल्बर्ट बिल के खिलाफ “जिहाद! शुरू कर दिया । यह 
भान्दोलन जिसे कि उन्माद की सी भ्रवस्था में चलाया गया धा, आगे चल कर शिष्टता 
की सीमाए भी उल्लघन कर गया । यूरोपीयो ने यह भय प्रकट किया कि भारतीय 
इस सुविधा से झ्नुचित लाभ उठाएगे। लार्ड रिपन के ऊपर व्यगवाग्णों की वर्षा होने 
लगी । कुछ लोगो ने तो यहाँ तक सोचा कि ग्रुप्त रूप से, लाउ रिपिन को, सरकारी 
भवन से उडाकर इगलंण्ड रवाना कर दिया जाय । कई बार लाई रिपन का निरादर 
किया गया और उनकी दावतो का बहिष्कार किया गया । 


यह भगडा लगातार कई महीनों तक चलता रहा जब कही जाकर समभौता 
हुआ । १८८४ के तृतीय विधेयक के अनुसार भारतीय जिलाधीशों और सेशन जजों 
को यूरोपीयो के मुकदमे सुनने का अधिकार तो दे दिया 
गया, लेकिन इसमें एक हात॑ लगा दी गई कि यूरोपीय समभोता 
अपराधियो को यह माग करने का अधिकार होगा कि 
म्रुकदमा ज्यूरी की सहायता से सुना जाय और ज्यूरी के आधे सदस्य यूरोपीय अथवा 
भ्रमरीकन हो । सर जॉन स्ट्ची के शब्दों में “इससे यूरोपीयो को भारत में एक ऐसी 
सुविधा मिल गई जो एक अग्रेज को अपने देश में कदापि प्राप्त नही हो सकती थी ।”* 


# सर जॉन स्ट ची --“इन्डिया, हटुस एडमिनिस्ट शन एंड प्रोग्रेस” पृ. १११ 


रे४ भारतोय राजनीति और शासम 


इल्षर्ट बिल सम्बन्धी वाद-विवाद ने भारतीय जन-आ।न्दोलन के विकांस पर भारी 
प्रभाव डाला । इसने भारतोयो की आँखे खोल दी । अत्यन्त मर्मान्तक वेदना के साथ 
उन्होने भ्रनुभव किया कि पराधीनता का अभिशाप कैसा 
कठोर होता है ? “विदेशी शासको ने हमे किस प्रकार से प्रभाव 
पद दलित किया है और इस हीन श्रवस्था में डाल रक्‍्खा 
है” यह बात उनके सामने बिल्कूल स्पष्ट हो गई । अब उन्हें ज्ञात हुआ कि अपपी 
जातीय श्रेष्ठता के अभिमानी, सकीर्ण मनोवुत्ति थाले शासक वर्ग से न्याय की आशा 
करना मृग मरीचिका से अधिक कुछ नही है । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में “कोई भी 
स्वाभिमानी भारतीय इस बात को सहन नहीं कर सकता था । उनके लिये जो इसकी 
महत्ता समभते थे, यह देशभवित का आवाहन था ।” इल्बर्ट बिल की हलचल ने 
आरतीयो को एक पाठ पढाया और वह यह कि अपने देश में भी बराबरी का दर्जा 
पाने के लिये उन्हें काफी संघर्ष करना पडेगा। इस सारी 
हलचल के फल स्वरूप भारतीयों को न केवल जातीय राष्ट्रीय सस्मेलन 
भेदभाव एवं राजनीतिक पराधीनता के विरुद्ध एक अ्विराम (ातांशा िवांगाश 
संघर्ष की ही आवश्यकता का भान हुआ अपितु यह भी ज्ञाव 0जालथि८००८) १८८३) 
हो गया कि इस सघर्ष की रूपरेखा क्‍या हो । यूरोपीयों ने 
इल्बट बिल के सशोधन में मनोवाछित सफलता प्राप्त की थी, इससे यह स्पष्ट हो 
गया कि विदेशी शासन का सफल विरोध तभी संभव है जब कि कोई देशव्यापी 
संगठन ऐसे कामों को अपने हाथो में ले ले और उसे जनता का सक्रिय सहयोग मिल 
सके । समय की यह पुकार व्यर्थ नही गई । इल्बर्ट बिल के सम्बन्ध में यूरोपीयों का 
जो दृष्टिकोण रहा था, उसे भारतीय नेताओो ने विस्मृत नही किया । दिसम्बर १८८३ 
में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के पथप्रदर्शन में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । 
यह सम्मेलन कलकत्ते में त्तीन दिन होता रहा । इसमे, विभिन्न प्रान्तो के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । सम्मेलन अपार उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ और उससे 
भारत की उदीयमान राष्ट्रीयता का अच्छी तरह से परिचय मिलताथा। १८८५ में 
बम्बई में राष्ट्रीय महासभा (704 ४४०8] ००ाष्टा०55) की स्थापना हुई । 
वास्तव में उक्त सम्मेलन को राष्ट्रीय महासभा का अ्ग्रुवो, पथप्रद्शक अथवा निर्माता 
कहना उचित होगा । सम्मेलन ने अपने को राष्ट्रीय महासभा में विलोन कर दिया । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका तात्पयं यही है कि १८७६ से १८८४ तक के ८ 
वर्षों का, भारत के राष्ट्रीय इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल की 


घटनाझो ने ही उस सघर्ष की नीव डाली जिसका अ्रन्त भारत में ब्रिटिश राज के 
भझ्नन्‍्त के साथ हुआ । 


भारतीय राष्ट्रीयवा का जन्म-काल १८७६-१८८४ रेप 


सारांश 


, अंग्रेज ने भारतवर्ष पर धीरे धीरे बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के साथ 
काम करते हुए अधिकार किया था । १८५२ तक सम्पूर्ण देश ईस्ट इडिया कम्पनी के 
आधीन हो गया । यह बात बिल्कूल गलत है कि भारत में, अंग्रेजो ने भ्रपने साम्राज्य 
का निर्माण. मस्तिष्क की श्रद्ध चेतन अवस्था मे किया । १८ वी दाताब्दी में भारत 
की राजनीतिक दशा शभ्रत्यन्त अव्यवस्थित एव शोचनीय थी, श्रग्नेजो ने इसका लाभ , 
उठाया, और अपने उद्देश्य को पूरों करने में सफलता प्राप्त की । 


ब्रिटिश राज्य की स्थापना से भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 
- श्रवनति हुई । प्रतिगामी ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप देश के पुराने उद्योग घन्धे चौपट 
हो गए और जनता दरिद्रता के दल दल में फस गई । केन्द्रित शासन की स्थापना के 
कारण पचायतें नष्ट हो गई । ईसाई पादरियो के धर्म प्रचार और गग्रेजी शिक्षा के 
प्रसार ने भारत को सास्कृतिक दासता की बेडियो में जकड दिया । 


सन ५७ का विद्रोह ब्रिटिश शासन की बुराइयो के कारण जनता में बढते हुए 
असनन्‍्तोप का भयकर विरफोट श्य | भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनतां का यह प्रथम युद्ध 
असफल हुआ और भ्रग्रेजो ने अत्यन्त निष्टुरता पूर्वक इसका दमन किया । विद्रोह के 
पदचात्‌ अग्रेजो ने अविश्वास तथा 'फूट डालो और राज करो' की नीति का प्राश्नय 
लिया जिसका फल यह हुआ कि भारतीयों और अग्रेजो के बीच भेद की खाई बढती 
चली गई । 


१८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ भारत की ज्ञासन-प्रणाली में कई मौलिक परि- 
वत्तेन हुए। १८५८ के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में कम्पनी के 
शासन की श्रत्येष्टि कर भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथो में सौंप दिया । 
अधिनियम _ने बोर्ड श्रॉफ कट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भ्रत कर दिया और 
उनके स्थान पर भारत-मेंत्री के एक नए पद का सृजन किया। भारत-मत्री ब्रिटिश 
सत्रीम डल का सदस्य होता था। अधिनियम ने भारत-मत्री की सहायता के लिए १५ 
सदस्यों की एक भारत-परिषद्‌ बनाई । कतिपय आलोचको के अनुसार भारतीय 
शासन का “क्राउन' के हाथो में जाना एक उपचारिक परिवत्तेंन मात्र था। नयी 
व्यवस्था का प्रारम्भ महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा के साथ हुआ । घोषणा में 
कहा गया था कि देशी नरेशों के अधिकारो की रक्षा की जायगी, विद्रोहियो के साथ 


दयाका व्यवहार होगा और सभी धर्मो व हैं। 6 कप बिना किसी पक्षपात 
के योग्यतानुसार सरकारी पदो पर नियुक्त ड्रिय: श्षोयेगा. हे 


२६ भारतीय राजनीति और शासन 


जहाँ १८५८ के भ्रधिनियम ने केवल गृह-सरकार की रूपरेखा में ही परिवत्तंन 
किया था, १८६१ के भारतीय परिषद्‌ भ्रधिनियम ने भारतीय शासन में भी कतिपय 
सुधार किए । इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्येपरालिका-परिषद्‌ में एक 
पाँचवा विधि-सदस्य और बढाया । अधिनियम ने केन्द्र में गवर्तर जनरल को और 
भ्रातो में गवर्नरों को यह झ्रधिकार दिया कि वे कानून-निर्माण के कार्य में भारतीयों: 
को भी सम्मिलित कर सकते हैं। फिर भी, १८६१ के ग्रधिनियम के श्राधीन निर्मित 
भारतीय व्यवस्थापिका-सभाओों को कई कठोर प्रतिबधो के आधीन काम करना 
पडता था । 


भारत के राष्ट्रीय इतिहास में लार्ड रिपन श्रौर लार्ड लिटन का शासन-काल 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीत्ति, व्यय- 
साध्य दिल्ली दरबार, अ्रफगान-युद्ध, इल्बटं बिल सम्बन्धी वाद-विवाद, शस्त्र-विधेयक 
समाचार-पत्रो की स्वाधीनता का अपहरण, इडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में 
बैठने की अवस्था में कमी कर देनां, आदि ऐसी बाते थी जिन्होने भारतीयो के मन मे 
ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक असतोष की उस भावना को उत्पन्न किया जिसके 
फलस्वरूप १८८४५ में काँग्रेस की नीव पडी । 


अध्याय २ 


भारतीय राष्टीयता का जन्म 


६. भारत में राष्टीय श्रान्दोलन के उदय के कारण 

भारत में राजनीतिक चेतना के मन्‍्द्र जागरगा ने १८८५ में राष्ट्रीय महासभा 
की स्थापना के रूप से मूते आकार धारण कर लिया । यह स्मरणीय है कि कांग्रेस, 
जो देशभक्ति का आकर्षण केन्द्र और राण्ट्रीय स्वातव्य-सत्रष को अग्रणी बन गई उसका 
जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। सच तो यह हे कि वह उन्नीसवी झनाब्दी के 
राष्ट्रीय नवजागरण का ही एक भाग थी | टसमे वाई सन्देह नहीं कि वह उस 
अपार श्राथिक और राजनीतिक असतोप क्री झ्रभिव्यक्तित थी जो ब्रिटिय शासन के गन्या- 
यो के कारण पनप रहा था| इसके साथ ही साथ वह उन राष्ट्रवार णकतियों की 
सइलेषणा थी जो पहले से ही धामिक-सामाजिक सुधार>क्षेत्र 
में सक्रिय थी। बगाल में रामगोपाल धोष, मुरेद्धनाथ बेन्जी बहुत से कारणों 
कौर आनन्दमोहन बोस ने, बम्बई में दादाभाई नौरोजी और . का परिण्ताम 
जगज्लाथशकर सेठ ने, मद्रास में जी सुब्रम्मण्य अ््यर और 
महाराष्ट्र में राव बहादुर के एल नेल्कर तथा एस एच चिपलोन्कर ने राष्ट्रीयता 
के बीज वपन के लिए भूमि अच्छी तरह तय्यार कर दी थी। भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन को यूरोप के राष्ट्रीय आ्रान्दोलतो से प्रभृत प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्नीसवीं 
शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रचण्ड लहर उठी थी जिसके फलस्वरूप विश्व ख- 
लित जमनी और इटली का एकीकरणा हुआ तथा यूनान और बेल्जियम को विदेशी 
शासन से मुक्ति मिली । मध्यकालीन अधोगति की दशा से जापान के अभूतपूर्व 
आकस्मिक उत्कर्ष ने भी भारत की राष्ट्रीयता को पर्याप्त प्रभावित किया। सक्षेपतः 
भारत का राष्ट्रवादी आन्दोलन कई शक्तियो और कारणो के सयोग का परिणाम 
था । नीचे हम उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों पर विचार करते है । 


यद्यपि भारतवर्ष से ब्रिटिश शासन का स्वरूप प्रतिगामी ही था, फिर भी 
उसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर, जो उसके पास पहले कभी 
नही थी, भारतीय राष्ट्रीयवा के विकास को प्रोत्साहन दिया । वस्तुतः 


सस्् भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


भारत का भारतवर्ष में, विस्तेट स्मिथ के दाब्दों में, “रक्त, रग, 
राजनीतिक भाषा, वेष, रीतिरिवाज़ और सम्प्रदाय भ्रादि की भ्रसख्य 
एकोीकररण विभिन्नताएं रहते हुए भी एक मौलिक एकता रही है।” 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष सर्देव एक इकाई का रहा है । 
इससे भी कही अधिक महत्वपूर्णा भारतवर्ष को सास्कृतिक एकता है जो विदेशियों के 
अविराम आक्रमणो के बावजूद सदैव अक्ष प्ण रही है। जवाहरलांल नेहरू ने ठीक ही 
लिखा है कि सम्पूर्ण प्रायद्वीप के निवासियों की मानसिक पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण और 
विचारधारा मे आश्चर्यजनक समानता रही है । “शकराचार्य द्वारा निर्धारित प्रग्रुख 
तीर्थ भारत के चार कोनो पर विराजमान थे । उत्तर में हिमालय के नीचे बद्रीनाथ, 
दक्षिण में कत्या कुमारी के समीप रामेश्वरमू, पश्चिम में अरब समुद्र की ओर आँख 
गडाए हुए द्वारा और पूर्व में बगाल की खाडी के जल से अठखेलिया करती हुई 
पुरी । विभिन्न धर्मो के अ्रनुयाइयो के बीच सौहाद॑ विद्यमान था। भारत ही उनकी 
पुण्यभूमि थी ।/* भारतवर्ष में इस्लाम का प्रवेश इस एकता को छिलन्न भिन्न करता 
हुआ मालूम होता था, लेकिन भारतीय सस्क्ृति में दूसरी सस्कृतियों को मिलाने और 
अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की जो भावना रही है, उसने यहाँ भी सबलेषण का 
मार्ग लिया। यह तो अ्रग्नेज़ो की “फूट डालो झ्ौर राज करो” नीति का परिणाम 
रहा है कि भारत की सरलेषण शक्ति नष्ट हो गई और भोगोलिक एवं सास्क्ृतिक 
दृष्टि से सदैव ही एक रहते वाले देश का भ्रग भग हुआ । 


यह स्वीकार करना ही पडता है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारते मे राजनीतिक 
एकता का अभाव था भ्रशोक और अकबर जैसे महान्‌ शासको को भी भारत में 
शाजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली | भारत का जो कुछ 
एकीकरण वे कर सके, वह अल्प-जीवी रहा । इसका एक तो कारण यह है कि 
जनता में राजनीतिक एकता की उत्कट आकाक्षा नहीं थी। दूसरे आवागमन के 
आधुनिक साधन भी उस समय उपलब्ध नहीं थे। भारत मे राजनीतिक एकता 
स्थापित करने का श्रेय भ्रग्नेजो को ही प्राप्त है| वे सम्पूर्ण देश को एक हढ केन्द्रित 
शासन व्यवस्था के श्रंतगंत लाने में सफल हुये। उन्होने भारतवर्ष को वह राजनीतिक 
सत्ता प्रदान की जिसके श्रादेशो का देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पालन 
किया जाने लगा। अग्रेज़ो की इस सफलता का कारण यातायात के साधनों का 
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# जवाहरलाल नेहरू : 'यूनिटी आफ इंडिया,” एृ० १६ । 


 सुब्रक्मण्यं ऐयर ने राष्ट्रीय महासभा के प्रथम अधिवेशन में भाषण देते समय इस 
महत्वपूर्ण तथ्य की कि देश के शतिद्दाम में जनता के बीच एकता की भावना के दशन का (राष्ट्रीय 
अस्तित्व के मान का) यहसबंप्रथम अवसर है” चर्चा की थी। 








भारत में राष्ट्रीय श्रांदोलत के उदय के कारण २९ 


विकास है।यह तो स्पष्ट ही है कि अग्रेज़ों नें भारत में प्रशासनिक एकता अपने 
साम्राज्य के हितार्थ स्थापित की । श्रावागमन के आधुनिक साधनों का सूत्रपात करने' 
में उनका ही स्वार्थ निहित था। ऐसा हो* पर इस देश का आथिक शोषण वे और 
भी सुगमतापूर्वक कर सकते थे। परन्तु इसका परिण्याम सर्वथा उनके मनोनुकूल नही 
हुआ । जवाहरलाल नेहरू के शब्दो में ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राज- 
नीतिक एकता “सामान्य आधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्द्ीयता 
की एकता को जन्म दिया” ।* अ्रखड और स्वतत्र भारत का विचार राजनीतिक 
एकीकरण का श्रनिवाय परिणाम था। उसने लोगो के दिमागों में घर कर लिया 
इस समय एकता का विचार कही ऊपर से नही लादा गया था, वह स्वत प्रेरित था । 
इस विचार ने प्रत्येक देशभक्त भारतीय को नई प्रे रणा एवं स्फूर्ति प्रदान की और 
राष्ट्रीय स्वातत््य समर को आगे बढाया । झागे चलकर एकता की इस बढती हुई 
भावना ने शग्रेजो को भयभीत कर दिया । अरब उन्होने इस एकता को भग करने की 
चेष्ठटा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्वाद की उन्म्रक्त शक्ति को रोकने के लिए “देश' 
वासियो के विरुद्ध देश वासियों के सतुलन” का सिद्धान्त प्रयुक्त किया तथा घामिक 
ओर साम्प्रदायिक वैमनस्ग के बीज बोये । अपनी इस चेष्टा में अग्रेजो को कुछ सफलता 
भी मिली, परन्तु राष्ट्रीयता की वेगवती मन्दाकिनी जो एक बार वह निकली उसे न 
अग्रेजो की कूटनीति ही और न उनका दमन ही रोकने में सफल हो सका । 


भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म और विकास मे पादचात्य शिक्षा प्रणाली ने भी 
बडी सहायता दी । अग्रेजी शिक्षा के फलस्वरुप भारतवर्ष का पद्चिम के साथ सम्पर्क 
स्थापित हुआ जिसके सुदृरव्यापी परिणाम हुए, सुशिक्षित 
भारतीय प्रग्रेजी भाषा और साहित्य के सौन्दर्य पर मुग्ध पाइचात्य शिक्षा 
हो गए उन्होने पाइचात्य सम्यता के अमृत का आपानक झोर संस्कृति 
पान किया । शिक्षित भारतीयों ने इटली की राष्ट्रीयता 
के मत्रद्रष्टा मेजिनी, फ्राँसीसी राज्यक्राति के प्रशस्ता रूसो और वाल्टेझर, व्यक्तिगत 
स्वाधीनता उदारवाद और राष्ट्रीय स्वतत्रता के अग्रदूत थामस पेन, लॉकबक्क, मैकाले 
और मिल, भ्रादि लेखको की रचनाओ्रो का अत्यन्त मनोयोग पूर्वक अनुशीलन किया | 
उन्‍नीसवी शताब्दी में यूरोप मे जो राष्ट्रीय आन्दोलन हुएथे, उनसे भारतीय नव- 
युवकों को बडी प्र रणा मिली । इन राष्ट्रीय आन्दोलनो का ही यह फल था कि 
क# “द्विन्दुस्तान की राजनीतिक एकता गौण रूप से साम्राज्य की शूद्धि के घुणाक्षर न्याय से 
प्राप्त दुई थी। बाद में जब यह एकता राष्ट्रीयता के साथ मिल गई और विदेशी राज्य को चुनौती 
देने लगी तो दमारे सामने फूट डालने और साम्प्रदार्यिकता को जान बूक् कर बढ़ा< जाने के द्वश्य 
आने लगे जो हमारी भावी उन्नति के मार्ग में ज़बरदस्त रोढ़े बने ?? जवाहर लाल नेहरू: 
““ऑॉटोबाइ ग्राफी:” पृ. ४३७ 





३० भारतीय राजनीति और शासन 


सुर्की से यूनान को और हालैण्ड में वेल्जियम को स्वतत्नता प्राप्त हुई। अपने देश 
की अधोगति देखकर भारतीय युवकों का हृदय ग्लानि से भर गया। दादाभाई 
नौरोजी के भ्रनसार जो टाप्ट्रीय महासभा को नीव डालने वालो में से एक थे, 
'पाइचात्य शिक्षा भारत के राष्ट्रीय जागरण में एक विशिष्ट स्थान रखती है। “हमें 
एक नूतन प्रकाश मिला है और उसने बताया है कि राजा प्रजा के लिए होता है 
अजा राजा के लिए नहीं '(। संक्षेपतर पाज्चात्य विचार धारा और साहित्य के 
ससर्ग ने भारत क बुड्धिजीवियों के समक्ष नवीन आदर्शों की सृष्टि की, उनके प्रति 
अगाढ प्र म की भावना उत्पन्न की । 


वस्तुत भारत में ब्रिटिश शासकों ने पाइचात्य शिक्षा का सूत्रपात किसी उन्नत 
अथवा परहित की भावना मे प्रेरित होकर नहीं किया था। इसमें कोई सन्दह नहीं 
कि कुछ ऐमे भी व्युत्पन्न भग्रेज थे जिनका अग्रेजी भापा और सस्कृति की अन्‍न्लवर्ती 
श्रेष्ठता मे हे विश्वास था और वे सोचते थे कि भारत की उन्नति अग्रेजी रीतियो 
को अपनाने पर ही सभव हे । राजा राम मोहनराय जैसे कुछ देश भक्‍तों का भी 
यही विचार था कि जिस अधोगति में भारत पडा हुआ है, उससे छुटकारा पाने के 
लिए पाइ्चात्य सस्क्ृति का सँपक अ्तीव आवश्यक है । परन्तु भारत मे प्रग्रेजी थिक्षा 
प्रारंभ करने के पीछे सर्वथा ग्रनपेक्ष उद्देश्य नही थे। अग्रेजों को उस समय सस्ते 
कक्‍लर्को की आवश्यकता थी, दे शिक्षित भारतीयों को, विदेशी शासन के प्रति राज- 
भक्‍त और भूतकालीन सस्कृति तथा धम के प्रति विमुख करना चाहते थे। ब्रिटिश 
जश्ञासको की इन ऐपरणात्रों को ही यह परिगाम था कि यहा पाइचात्य थिक्षा प्रणाली 
का सूत्रपात किया गया । भारतीय जनता के “अग्रेजीकरणा' के साथ ही साथ भारत 
में ब्रिटिश साम्राज्य की नीव को सुटढ करना ही विदेशी शासको का प्रमुख उद्देश्य 
था । अधिकाश अग्रेज मोस्ट्झ्र्ट एलफिस्टन के इस विचार से सहमत थे कि 'ग्रेजी 
शिक्षा के प्रभाव से भारतीय ब्रिटिश ज्ासन को सहर्ष स्वीकार कर लेगे ।” स्पष्ट 
रूप से यह आशा की गई थी कि “विक्षा-प्रसूत सस्कार जनता को ब्रिटियथ शासन 
से सन्तुप्ट कर देगे और उसके हृदय मे विदेशी शासन केप्रति अ्नुरक्ति का भाव 
उत्पन्न हो जायगा । मोस्टुआअर्ट एजफिस्टन के अनुसार भारतवर्ष में अ्रग्रेजो शिक्षा एक 
राजनीतिक आवशदच्यकता थी । भारत में ब्रिट्रिश शासन की स्थापना अत्यन्त संदिग्ध 
और अनिश्चित वातावरण में हुई थी, झासक और शासितों के बीच बहुत भेदभाव 
था। इन कारणो से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति सर्वथा सुरक्षित नही थी। उसकी 
सुरक्षा का एकमात्र उपाय यही हो सकता था कि अग्रेजी शिक्षा के प्रचार द्वारा 
स्वतत्र विचार-शक्ति को कुन्ठित कर दिया जाय । ट्रेवेलियन ने श्णशे८ में लिखा 
था कि अग्रेजी साहित्य का प्रभाव भारत मे अग्रजी साम्राज्य के लिए हितकर होगा। 


मारत में राष्ट्रीय भ्रादोलन के उदय के कारण ३१ 


लेकिन वह यह भूल गया कि श्रग्रेजी साहित्य स्वतत्रता की उदात्त भांवनाञ्रो से 
'परिपूर्ण है श्लोर इस द्वारा राष्ट्रोयता एवं स्वाघीनता की भावना को प्रोत्साहन 
मिलेगा ।* 


पाइचात्य शिक्षा का सृत्रपात करने मे ग्ग्रेजो का ध्येय भारत में भ्रपने साम्राज्य 
की जडो को मज़बूत करना था, लेकिन उसने इन जडो को उखाडने में सहायता दी । 
'आरतीयो को श्रपने विदेशी जासको के प्रति राजभक्तिका पाठ पढाने के बजाय 
अग्रेजी शिक्षा ने उन्हें स्वतत्नता और स्वशासन का पाठ पढाया  'शिक्षितभारतीयो ने 
अमेरिका, इटली और श्रायरलंड के स्वातत्र्य सग्रामो के सम्बन्ध में पढा। उन्होंने 
ऐसे लेखकों की रचनाझो का अनशीलन किया, जिन्होने व्यक्ति गुत और राष्ट्रीय स्वा- 
धीनता के सिद्धातो का प्रचार किया है। ये विक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय 
आादोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता हो गए।” यह स्मरणीय है कि 
सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोंखले तथा भारत की राष्ट्रीयता के प्रन्यान्य 
ज्योति वाहक श्रग्न जी शिक्षा की ही देन थे | मैकाले ने कहा था कि उस दिन को 
जब थोरोपीय ज्ञान में निष्णातत भारतीय योरोपीय सस्थाओ की माग करेंगे, मै “ब्रिटिश 
इतिहास का सर्वाधिक गौरव पूर्णा दिवस ” समभू गा | मैकाले का यह स्वप्न बहुत 
ड्ीक्र सार्थक हो गया, इतना शीघ्र जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की होगी। 


अग्रेजी भाषा से मारत की राष्ट्रीयता को प्रभूत बल प्राप्त हुआ । प्रातीय 
सीमाओं से ऊपर उठकर उसने अखिल भारतीय भाषा का रूप घारण कर लिया । 
शिक्षित भारतीयों की लोक भाषा (7.78५8 774708) के रूप में बह देश के विभिन्न 
भागो के निवासियों के बीच विचारो के आरादान प्रदान का भाध्यम बन गई। इसने 
उन्हें एक मच पर मिलने, सामान्य समस्याओं पर विचार करने और कार्य की 
सामान्य योजना के निर्माण का पथ प्रशस्तें किया | दूसरे शब्दों में अग्रेजो ने भारते 
की राजनीतिक हढता और राष्ट्रीयता क॑ अभ्युत्थान में महत्वपूर्ण भाग लिया है । 


अग्नेजी शिक्षा के प्रभाव से भारत में पत्रकारिता का जन्म और प्रातीय भाषाओ्रों 
के साहित्यो का विकास हुआ। विद्रोह के पदचात्‌ भारतीय समाचार पत्रो की 
आशातीत वृद्धि हुई। जब राष्ट्रीय महासभा का जन्म भी 
नही हुआ था, और भारतीयों के पास कोई सामान्य मच. भारतोय प्रेस और 
नही था, समाचारपत्रो ने राष्ट्रीयवा की भावता के विकास बनक्युलर साहित्य 
में बहुत सहायता दी ॥ उन्होने जनता की शिकायतों को 

# ओ मेल (सम्पादित): “माडन इडिया एड दि वेस्ट, पृ-६४८-६॥? 
 ए. आर. देसाई “सोशल बैकग्राउन्ड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म” पू. २६० । 








३२ भारतोय राजनीति और शासन 


निर्भीक भाषा मे व्यक्ते किया और वे सरकारी कामो की तीक्ष्ण आलोचना करने से पीछे; 
नही हेटे । भारतीय प्रेसो ने भ्रग्रेजी श्रौर देशी भाषाओं, दोनो में राष्ट्रीया के शिशु- 
पादप का सिंचन किया श्रौर एग्लोइडियन समाचार पत्रो का मुह तोड उत्तर दिया । 


भारतीय प्रेस के जन्मदाता राजा राम मोहन राय ने १८२१ में 'सम्वाद-कौमुदी' 
का प्रकाशन प्रारभ किया । इसका दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं राष्ट्वादी था। इसके 
एक ही वर्ष बाद फार्दन जी मुज़ंबान ने उदार राष्ट्रीय पत्र बॉम्बे समाचार निकालना 
बुरू किया । १८३१ में, भारतीय पुनर्जागरण के श्रग्रदूत राजा राममोहन राय, 
द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्नकुमार टैगोर द्वारा सस्थापिते 'बगदूत' का प्रकाशन शुरू 
हुआ । गुजराती “रास्तगुफत्तार' की स्थापना १५५१ में हुई थी श्रोर कुछ काल तक 
उसका सपादन दादभाई नौरोजी ने किया । १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ तो भरतीय 
समाचार पत्रो ने विद्युतगति से उन्नति की। एग्लो इडियन “टाइम्स ऑफ इंडिया! 
(१८६५) "मद्रास मेल' (१८६८) स्टेट्समैन (१८७५) और लाहौर के 'सिविल एड 
मिलिटरी गजट' (१८७६) आ्रादि पत्र शासक वगं के प्रवक्‍ता थे। इन पत्रों की चुनौती: 
का उत्तर देने के लिए इसी युग में अमृत बाज़ार पत्रिका' (१८६८) “ट्रिब्यून (८७७३ 
और 'पायनियर' (१८७९) का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया । उन्होने राष्ट्रीयता के आदंश 
को ग्रहण किया | 


भारतीय राष्ट्रीयता के विकाश मे समाचार पत्र-पत्रिकाओ का काफी हाथ रहा 
है । उन्होंने जनता को जागरण का सदेश दिया है और उसे राजनीतिक रूप से 
शिक्षित किया है । राष्ट्रीय आंदोलन समाचार पत्र पत्रिकाओं का कितना ऋणी रहा: 
है यह इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि “राजा राममोहन राय से लेकर, केशव चन्द्र सेन, 
गोखले, तिलक, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, सुरेद्रनाथ बेनर्जी, सी० वाई० 
चितामरणिं महात्मा गाधी श्रोर जवाहर लाल नेहरू तक सार्वजनिक नेताओं की एक 
विशिष्ट परम्परा रही है जिन्होईे भ्रपनी विचारधारा के प्रचार के लिए प्रेस का 
उपयोग किया है भर अब भी कर रहे हैं ।* 

इस समय देशी भाषाओं मे जिस साहित्य का सृजन हुआ, उसने भी राष्ट्रीयता 
की वेगवती धारा को शक्ति प्रदान की | बयाल में बकिमचद्र जेसे साहित्यकारो ने 
राष्ट्रीया की ज्वाला को प्रदीप्त रक्खा | उनका “प्रानदमठ' तो भ्राघुनिक बगीय 
राष्ट्रीयता का “गीता' बन गया। उसने नवयुवको को बहुत प्रभावित किया और 
“बंगाल में क्रातिकारी राष्ट्रीयवाद की पाठ्य पुस्तक का काम किया || 'वदेमातरम्‌' 
जो रवीद्र के 'जन गन गन' के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय गीत है, बकिम की रचना 





# मार्ग्ेटा बन्से : “दि इंडियन प्रेस” ए. १६। 
| जी. एन. सिंह. “लैंडमाक्से इन इन्डियन नेशनल एंड कंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट” पृ.११७ 


भारत में राष्ट्रीय भादोलन के उदय के कारण शेर 


है। बहुत से भारतीय यूरोपीय अभ्रधिकृत नील के बगीचों मे काम करते थे। वहाँ 
उनको जिन मुसीबतो का सामना करना पडता था, 'नीलदर्पण” नामक "एक बगाली 
नाटक में उनका सफल चित्रण किया गया। इस नाटक को पढ कर देशभक्त 
भारतीयों की भावनाग्रो को उत्त जना मिली। राष्ट्रवादी आदर्शों का प्रसार करने में, 
बगाल मे, प्रेस, थियेटर और गभ्रुप्त क्रातिकारी समितियाँ विशेष रूप से सक्रिय थी । 
गंरीबाल्डी और मैजिनी के जीवन चरित्रों का अनुवाद किया गया और राष्ट्रीय 
स्वतत्रता के ध्येय को 'स्वप्न में हस्तगते भारत का इतिहास ( ज्ाशणए णी व॥06 
8977०0 ॥7 8 7064॥ ) जँसे शब्दों में घोषित किया गया।* 


उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की वेगवती धारा को 
उस युग के सुधार-आदोलनो ने अपूर्व बल प्रदान किया | शताब्दियों तेक विदेशियों के 
पराधीनता पाञण में फसे रहने के कारण हिंदू अपने 
सास्कृतिक वैभव को भूल चुके थे | भारत में ब्रिटिश राज्य धार्मिक पुनर्जागरण 
की स्थापना के साथ साथ इंसाई धर्म का भो आगमन. और राष््रीयता 
हुआ और वह हिंदू धर्म के अस्तित्व तक को चुनौती देता 
प्रतीत होने लगा | यह स्पष्ट था कि उस समय हिंदू धर्म शनैँ शन विनाश को ओर 
बढ रहा था और उसकी रक्षा तभो हो सकती थी जब कि वह अपनी सामाजिक 
कुरीतियो को दूर कर देता । उन्नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ मे पश्चिमी ज्ञान के आलोक 
से श्राखे खुलने पर तथा पराधीनता की पीडा अनुभव करने पर दूरदर्शी भारतीयों नें 
अपने देश की दुरवस्था देखी । उन्हें उसमे सशोधन की आवश्यक्ता जान पडी । इसी 
के परिणाम आधुनिक धार्मिक सुधार अभ्रादोलन थे। इन धामिक सुधार आदोलनो 
ने देश में जिस पुनर्जागरण का सृजन किया वह भारत की विकासोन्मुख राष्ट्रीयता 
का एक अ्रविभाज्य अग॒तैथा उसके लिये अपार शक्ति का स्रोते बन गया । भारत 
के राष्ट्रीय अदोलन के इतिहास में इन धर्म-सुधार भ्रादोलनों का विशेष महत्व है। 
भारतोय स्वतत्रता-सग्राम के उद्भव में इन सुधार-आदोलनो का निर्णायक हाथ 
रहा है। नीचे हम सर्वाधिक महत्व पूर्ण सुधार-आदोलनो तेथा भारतीय जनता के 
राष्ट्रीय जागरण पर पड़ा उनके प्रभाव का विवेचन करेगे । 


ब्रह्मसमाज के प्रवत्तेक राजा राममोहन राय (१७७२--१८३३) गत 
शताब्दी के श्रग्रगषण्य सुधारकों में से थे। डा. पट्टामि सीतारामय्या के शब्दो 
में “उनका दर्शन बडा विस्तृत और हृष्टि-विदु व्यापक था। १ उन्होंने 





# हस कोहन : “ए हिस्ट्री आफ नेशनलिज्म इन दी ईस्ट” पू ३६० 
'डा. पह्टामि सीतारामस्या “दि हिस्द्री आफ दी कार्मेस, पृ. १७४। 


३४ भारतीय राजनीति शभौर शासन 


बरहासमाज और २० भ्रगस्त १८२८ को ब्रह्मससमाज की स्थापना की । 
राजा रांममोहन राय ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धात्त निम्नलिखित थे :--(१) 
ईश्वर एक है। वह ससार का ख्रष्टा, पालक और रक्षक 
है। उसकी शक्ति, प्रज्ञा, प्र म, न्याय और पवित्रता श्रपरिमित है । (२) जीवात्मा 
. झमर है। उसमे असीम उन्नति करने की क्षमता है और वह अपने कर्मों के लिए 
भगवान के सामने उत्त रदायी है। (३) आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान 
का प्राश्रय और उसके अस्तित्वकी अनुभूति आवश्यक है। (४) किसी भी बनाई 
हुई वस्तु को ईश्वर समझ कर नही पूजना चाहिए, न किसी पुस्तक या पुरुष को 
निर्श्नात ग्रथवा मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए । 


राजा राममोहन राय के प्रभावशाली नेतृत्व मे ब्रह्म समाज ने चतुम्‌ खी 
उन्नति की । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ महृषि देवेन्द्रनाथ श्लौर केशव चद्रसेन ने उनके 
कार्य को आगे बढाया । लेकिन इन दोनो व्यक्तियो के दृष्टिकोण में श्रतर था, 
फलत ब्रह्मससमाज के दो भेद हो गए--आदिसमाज झौर साधारण समाज । आदि 
समाज के नेता मह॒षि देवेन्द्रनाथ थे । इसकी विचार घारा कुछ सकुचित और पुराण- 
पथी थी । साधारण समाज अधिक आधुनिक और सुधारवादी था । 


ब्रह्मसमाज ने हिंदू धर्म की सराहनीय सेवाएं की । उसने हिंदूधम॑ की मौलिक 
पवित्रता व % ष्ठता का उद्घाटन किया, भ्रधविश्वासो और बहुदेववाद की निदा 
की तेथा बाल-विवाह, सती-प्रथा श्रौर विधवाओ की दुर्देशा जेसी सामाजिक 
कुरीतियो को दूर करने में हाथबढाया । 


उन्नीसवी शताब्दी का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार-आदोलन श्रार्यसमाज था। 

इसके संस्थापक स्वामी दयानद का जन्म काठियावाड के एक छोटे से गाँव में १८२४ 

में हुआ था। वे २१ वर्ष की प्रवस्था में गौतम बुद्ध 

झायंसल्ताज और की भांति घर छोड़ कर निकल गए और उन्होने अपनी 

स्‍्वासो दयानस्द प्राध्यात्मिक पिपासा की ज्ञाति के लिए बन-बन खाक 

छानी। १५६० में दयानंद जी को मथुरा में स्वामी 

विरजानंद के दर्शन हुए । विरजानंद जी ने उन्हें वेदों का सम्यक्‌ अ्रष्ययन कराया 

कौन प्रेरणा दी कि वे ससार में वेदिक धमं का प्रचार करें। ग्रुरु से विदा लेकर 

दयानेसद जी ने भारत का अमरा किया और जनता को वैदिक घर्मं की शिक्षा दी। 
उन्होंने १८७५ में बम्बई में भायंसमाज की स्थापना की । 

झायंसमाज हिन्दू धर्म के भतीत गौरव की पुन.स्थापना के लिये प्रयत्नशीन 

आंदोलन था। उसका मूल सिद्धात था “वेद सब सत्यविद्याओ की पुस्तक है। वेद 

का पढ़ना-पढ़ाना प्रौर सुनना-सुनाना सब झ्रायों का परम धमम है” । भायंसमाज भौर 


भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण ३५ 


अद्यासमाज के धामिक पहलुझ़ों में श्ंतर है । श्रायंसमाज में समन्वय की उस भावना 
का जो ब्रह्मसमाज की एक प्रमुख विद्येषता थी, प्रभाव था । 


स्वामी दयानद की मृत्यु के पश्चात्‌ सर्वश्री लेखराम, ग़ुरुदत्त विद्यार्थी, लाला 
लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानद और महात्मा हसराज भ्रादि महानुभावों ने भ्रार्यंसमाज के 
आदोलन को शक्तिशाली बनाया । शिक्षा के प्रश्न पर प्रार्यसमाज में कालिज तथा 
गुरुकुल नामक दो दल हो गये। कालिज दल ने डी. ए. वी. कालिज की स्थापना 
करके शिक्षा का प्रसार तथा वैदिक सिद्धातो का प्रचार किया । गुरुकुल दल के नेता 
स्वामी श्रद्धानंद ने १९०२ में हरिद्वार के पास ग्रुरुकुल काँगडी की स्थापना की | 
आयंसमाज ने शिक्षा, हिन्दी-प्रचार, दलितोद्घधार, जातिमेद के उच्छेदन, लोक-सेवा तथा 
राष्ट्रीय जाग्॒ति के कार्यों में भ्रत्यन्त महत्वपूर्णा भाग लिया | 


श्रायंसमाज के दो परस्पर विरोधी पहलु रहे हैं---एक प्रतिगामी, दूसरा प्रगति- 
शील । वेदो की निर््रातता पर अत्यधिक बल, व्यक्तिगत निर्णय की उपेक्षा, भ्न्‍्य 
धर्मों के प्रति निषेघात्मक तथा कतिपय भप्रंशों में प्रतिकूल दृष्टिकोण ने उसको सादें- 
जनीन भ्रयवा सच्चा राष्ट्रीय धर्म नही बनने दिया । लेकिन दूसरी ओर जहाँ प्राय॑- 
समाज ने ब्राह्मणो की प्रभुता, मूत्तिपूणा और बहुदेववाद विषयक भश्रंघविश्वासों का 
विरोध किया है, नारी जाति के भ्रम्युत्थान श्रौर शिक्षा-प्रसार के लिए प्रयास किया है, 
यह एक प्रगतिशील आदोलन रहा है। श्रायंसमाज राष्ट्रीय जागरण का वैतालिक था। 
एक समय राजनीतिक दृष्टि से भ्रायंसमाज सरकार की दृष्टि में क्रातिकारी भ्रादोलन था 
और उसके दमन का प्रभूत प्रयास किया गया । सर वेलेन्टाइल शिरोल ने उसे भारत 
में ब्रिटिश प्रभुता के लिए बहुत बडा खतरा बताया था ।* 


श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म १८३४ में हुगली परगने के एक भ्रकिंचन 
आाहाण कूल में हुआ था । बाल्यकाल से ही उनका पधर्ंप्रेम भ्रसाधारण था। उनका 
विदववास था कि परमात्मा के दशंन हो सकते हैं, इसलिए 
उन्होंने कठोर साधना की भौर भक्ति का जीवन बिताया।_ रामकृष्ण मिद्नन 
श्री रामकृष्ण का विचार था कि सब धर्म सच्चे हें भौर धौर 
ये ईदवर तक पहुँचाने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं । विवेकानत्द 


श्री रामकृष्ण के शिष्यों में नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानंद) बहुत प्रसिद्ध हैं| 
शुरु की मृत्यु के बाद उन्होने संन्यास ग्रहण किया और वे ६ वर्ष तक तिब्बत में बौद्ध 
अ्मं के भ्रध्ययनाथ भ्रमण करते रहे । १८९३ के सितम्बर मास में शिकागों के धर्मे- 
सम्मेलन में सम्मिलित होकर उन्होने भ्रपना वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण दिया जिससे 


# हंस कोहन : “५ हिस्ट्री भाऊ नेशनलिउम शन दि ईस्ट! पृ. ६८। 


ड्ेई भारतीय' राजनीति और शासन 


अमरीका को भारत के घामिक महत्व का पहली बार पूरा ज्ञान हुआ | अ्रमरीका और 
इज्लेड मे हिंदू धं का प्रचार करने के बाद वे भारत वापिस लौटे । विवेकानद ने 
अपने शुरुदेव की शिक्षा के प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की । 


विवेकानद महान घाभिक नेता ही नही थे, वे महान्‌ राष्ट्र-निर्माता भी थे | 
यद्यपि उन्होने राजनीति में पदार्पणः! नहीं किया, परतु उनकी रचनाओं में उत्कट 
देशभक्ति का स्वर सुनाई पडता है। वे परद्चिम के स्वानव्य और जनतत्र के साथ 
पूर्व के अध्यात्मवाद का सयोग करना चाहते थे ।« 


भारत के धाभिक तथा राजनीतिक नवजागरण को थियोसोफी से, जो कि एक 
विश्व-आन्दोलन था, विपुल सहायता मिली । थियोसोफी की स्थांपना मैडम ब्लैवेट्स्की: 
तथा कन॑ल अल्काट ने १८७५ ई में अमरीका में की थी । 
वे १८७९ में भारत आये और उन्होने मद्रास के निकट थियोसोफो 
अब््यार में अपना केन्द्र बनाया । भारत में इस आदोलन को 
व्यापक बनाने का श्रेय श्रीमती एनीबीसेट को है । 


थियोसोफी झ्रादोलन ने हिंदू धर्म की प्राचीन रूढियो और विश्वासो का प्रबल 
समर्थन किया । इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय आदशशों और परम्पराश्रो को पुनरू- 
ज्जीवित करना था। श्रीमती बीसेट के प्रयत्न से इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए बनारस 
में हिन्दू सेट्रल स्कूल' की स्थापना हुई जिसने आगे चल कर हिन्दू विश्वविद्यालय का 
रूप धारण किया । थियोसोफी श्रान्दोलन ने हिंदू धर्म की बडी सेवाएँ कौ हे। उसने 
सब धर्मों में सदभाव बढाने के लिए सहिष्णुता का प्रचार किया और हमें अपनी 
सम्यता पर गये करना सिखाया । 


भारतीय नवजागरण के प्रभाव से मुसलमान भी अछूते नही बचे ओर उनमे भी 
सुधार की भावना जागृत हुई । सैयद अहमद बरेलवी ने अरब के वहाबी झान्दोलन 
का सन्देश भारत में प्रसारित किया। उन्होने ईश्वर की 
एकता पर पुनर्वार बल दिया और कहा कि कुरान की मुसलमानों के 
व्याख्या करने का सबको अधिकार है। वहावी आदोलन  धािक प्रान्दोलन 
की भावना श्रत्यत कट्टर और प्रतिक्रियावादी थी । 


मुस्लिम समाज-सुधारको में सर सैयद अ्रहमदखों का नाम शीर्ष स्थानीय है । 
उम्होने 'श्रलीगढ श्रादोलन” चलाया और मुसलमानों को पाइचात्य शिक्षा व सस्क्ृति का 
ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दिया | वे पर्दा-प्रथा के विरोधी भ्रौर स्त्री दिक्षा के 
समर्थक थे । उन्होंने १८७५ में म्र॒हम्मडन एग्लो-ओरिएण्टल कालिज की नीव डाली 
जिसने बाद में अलीगढ विश्वविद्यालय का रूप घारण किया। 


भारत मे राष्ट्रीय श्रादोलन के उदय के कारण ३७ 


उन्नीसवी झताब्दी के धामिक तथा सामाजिक सुधार आ्ादोलनो ने राष्ट्रीय 
जागति के कार्य में अपूर्व योग दिया । विदेशी शासन में भारत तीव्र गति से सास्कृतिक 
अध पतन की ओर बढ रहा था| धामिक तथा सामाजिक 
सुधार-आदोलनो ने इस पतनोस्मुख प्रवृत्ति को रोका | सदियों सुधार-आन्दोलनों का 
से परतत्रता की चक्‍की में पिसते-पिसते भारतवासियों में प्रभाव 
जो मानसिक और श्राध्यात्मिक दुर्बलता झागई थी, 
सुधार-ग्रददोलनो ने उन्हे इस दुबंलता से उबारा। 


सुधार-प्रान्दोलनो ने भारत की कुरीतियो को दूर किया । जनता के अध-विश्वासो 
को तोडा और उसमे जाच-पडताल करने की भावना भर दी । इन पश्रान्दोलनो ने हमे 
बताया कि हमारे धरम में कौन सी बाते अ्रच्छी हैं, जिन्हे हम स्वीकार करें और कौन 
सी बाते बुरी हैं, जिन्हे हम त्यागे । यह धामिक सुधार झन्दोलनो का ही फल था कि 
भारत अ्रध-विश्वासो के घने कुहरे से बहुत कुछ बाहर निकला श्रौर उसने प्रत्येक वस्तु 
को तक, विज्ञान और बिवेक के प्रकाश में देखना प्रारम्भ किया । 


प्राय समस्त धर्म-सुधार-प्रान्दीलनो ते भारत के अतीत वेभव का चित्र उपस्थित 
किया । भारतीय जनता ने जब इस चित्र से अ्रपनी वतंमान स्थिति का मिलान किया 
तो उसे अपार वेदना हुईं। कहाँ तो भूतकाल का जगदुगुरु भारतवर्ष और कहा 
वर्तमान काल का पराधीन, निर्धन और अशिक्षित भारतवर्ष । स्वभावतः धार्मिक 
आन्दोलनो ने भारतीय जतता के अन्तस्तल में अपनी वर्तमान दुरवस्था से छुटकारा पाने 
की अदम्य लालसा उत्पन्न कर दी । इस भ्रकार धर्म-सुघार-आतन्दोलनो ने राष्ट्रवाद की 
भावना को धामिक क्षेत्र में व्यक्त किया । 


यह स्मर्त्तव्य है कि राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानद और 
स्वामी विवेकानद प्रभूति सुधारक उच्चक्रोटि के राष्ट्रवादी थे। उन्होने अपने अन्रुयाइयो 
को देशभक्ति का पुनीत पाठ पढावा । राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का 
जनक कहा गया है। यद्यपि वे ब्रिटिश शासन के प्रशसक थे, फिर भी वे उन अ्रन्यायो 
से अवगत थे जिनसे भारतवर्ष पीडित था । दयानन्द जी का तो राष्ट्रप्रेम श्रसन्दिग्ध 
है। उन्होने अपने सर्व श्रं प्ठ ग्रंथ 'सत्याथे प्रकाश' में लिखा है “कोई कितना ही करे, 
परल्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। भ्रथवा मतमतान्तर 
के भ्राग्रहरहित, भ्रपने और पराये का पक्षपातश॒न्य प्रजा पर मात्ता-पिता के समान कृपा 
ज्याय भ्ौर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।” स्वामी 
विवेकतन्द का हृदय जहाँ वेदान्त की शिक्षाओं से आप्लावित था वहाँ उनके हृदय में 
देशभक्ति की उत्ताल तरगे भी हिलोरे लेती रहती थी । नवयुवको के लिए उनका 
सदेश था, “मेरे तरुण मित्रो ! बलवान बनतो ! तुम्हारे लिए मेरी यही सलाह है| तुंम 


बढ भारतीय राजनीति भौर धासन 


भगवदयीता के स्वाध्याय की भ्रपेक्षा फुबाल खेलकर कही अभ्धिक सुगमता से मुक्ति 
प्राप्त कर सकते हो । जब तुम्हारी रगें भोर पट्ठं श्रधिक हृढ होगे, तो तुम भगवद्गीता 
के उपदेशो पर भ्रधिक भ्रच्छी तरह चल सकोगे । गीता का उपदेश कायरो को नहीं 
प्रत्युत भ्र्जुन॒ को दिया गया था, जो बड़ा शूरवीर, पराक्रमी और क्षत्रिय- 
शिरोमणि था ।” 


शुरू में जब ईस्ट इडिया कम्पनी केवल मात्र वारितज्य सस्था ही थी; विदेशों 

से कुछ सामान लाती और उसे भारत के वस्त्र, दस्तकारियो तथा भ्रन्यात्य विलास 

की चीजों से बदल लेती, तब भारतीय उद्योगों को बड़ा 

झाथिक कारए। बल मिला और कारीगरी की चीजों में भारत निर्यात 
वारिज्य बहुत बढ गया। लेकिन उस समय हालत 

बिल्कुल बदल गई जब कि इगलैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति 

के परिणाम स्वरूप शिल्पकारों का एक नया वर्ग तय्यार हो गया । इगलेण्ड में, सारी 

राजनीतिक शक्ति का आ जाना भारत की कलाशो और दस्तकारियों के लिए प्राण 

बातक सिद्ध हुआ | गाडगिल के दब्दो' में इस भ्राथिक सक्रमण मे, सभवत: एकमात्र 

नाटकीय घटना (भारत में) पुरानी दस्तकारियो का पतन है। वास्तव में इन 

इस्तकारियों का झामूल विनाश झ्ाकस्मिक ढंग से हो गया ।/* भारतवर्ष से जिन 

बदार्थों का इंगलैण्ड में ग्रायात होता था, उन पर भारी कर लगा दिए गए। जिससे 

यहाँ का निर्यात व्यापार नष्टप्राय हो गया। इसी समय 

भारतीय शिल्प- भारत के कमियों को निर्देय दमन का सामना करना पडा । 

कलाओं का सरकार ने, भारत में स्वतंत्र वारिशज्य की भी छूट दे दी 

पतन परिणाम यह हुआा कि ब्रिटेन के यत्र उद्योगो से तय्यार 

की हुई सस्ती चीजों को प्रतियोगिता में भारतवर्ष के 

छोटे-मोटे उद्योग पन्धे बिल्कुल नहीं ठहर सके । रेल भोर सवाहनसाधनो की उद्नति 

ने विदेशियों को भारत के सम्पूर्"णा बाज़ार का शोषण करने झौर दस्तकारियों के 

बतन में सहायता दी । 

विद्रोह के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार की बराबर यह कोशिश रही कि भारत 

इंग्लैष्ड के उद्योगपतियो के हितार्थ कच्चे माल का पूरक और तय्यार माल का ग्राहक 

बना रहे । इसके लिए उसने थहाँ के उद्योग घन्धो के विरुद्ध विभेद की नीति 

झपनाई । इसी समय भारत में भाधुनिक उद्योग-धन्धे विकसित होने लगे, लेकिन 
जनके संरक्षण का कोई उपाय नहीं किया गया चेष्टा यह की गई कि उनका उत्कर् 

न हो सके । लार्ड लिटन के प्रतिगामी शासन-काल में कपास से ही भायात कर 


# दी,भार, गाढडगिलः “दि इंडस्ट्रियल एबोल्यूशन ऑफ इ ढिया इन रिसेंट टाइम्स,प्‌. ६ 


भारत में राष्ट्रीय भ्रांदोलन के उदय के कारण ३९ 


उठालेना इसका उदाहरण है । भारत की पुरानी दस्तकारियो पर ब्रिटिशराज का 
जो प्रभाव पडा, डा० पट्टामि सीतारामया ने उसका सविस्तार वर्णान किया है। 
उन्होंने लिखा है “ पुरातन-कला कौशल, दस्तकारियाँ नष्ट कर दी गईं। खहटर,जो 
ईस्ट इडिया द्वारा जहाजो में भर भर कर बाहर भेजा जाता था, और जिसके बदले 
में गाव के जुलाहे, छीपी, धोबी और व्यापारी आदि को पर्याप्त धन मिलता था, लका- 
शायत के कपडे के आयात के साथ समाप्त होने लगा। लकाशायर से आने वाले 
कपडे का मूल्य १८०३ में तीन लाख था, १५२९ में उन्‍्तीस लाख हुश्ना और १९२९ 
में बढते बढते बहत्तर करोड तक जा पहुचा ।”* ,जब भारत में बाहर से यत्र निर्मित 
सस्ता सामान झाने लगा, सहस्नो कमियो को अपनी जीविका से हाथ धोना पडा । 
“बीस लाख जुलाहे अ्रपने कुटुम्ब के लोगो को मिलाकर जिनकी सख्या एक करोड 
तक पहुंचती थी जीविका से वचित हो गए। इसके साथ ही साथ तीन करोड़ सूत 
कातने वाले जिनकी वजह से बीस लाख करघे चलते थे, अपनी रोज़ी से हाथ घो 
बंठे । इस प्रकार चार करोड व्यक्तियों की रोज़ी जाती रही । भ्रन्यान्य शिल्प जीवियो 
का भी यही हाल हुम्ना । नगरो में कूडा हटाने वाली गाडी के लिए मोटर टठायरो के 
झायात ने बढई की रोटी छीन ली। बमिघम और एन्टवर्ष से प्राने वाले तार, 
खुन्टो, कब्जे, प्रगंला, ताले और तालियो भ्ादि के कारण लोहार की आय मारी 
गई । जूते भी बाहर से ही आने लगे, फलत. चमार की जीवका का भी कोई ठिकाना 
नही रहा । रोगन और चीनी के सामान की वजह से कुम्हार अभ्रपनी जोवका खो 
बैठा ।/ श्रग्नेजों ने भारत की पुरानी दस्तकारियो का अत करने के साथ ही साथ 
यहा के साल तय्यार करने के नए उद्योग-धन्धो को भी मसल डालने कौ 
कोशिश की ।/] 


खनन पक नम मी 2 आम 3 कक जज - वआलल 


# पद्टाभि सीतारामय्या हिस्द्री ऑफ नेशनलिस्ट मृवमेंट श्न इडिया. पृ. ५ । 

* उपयुक्त पुस्तक पृ. ५-६ । 

| बिटेन ने भारतवर्ष के साथ कपास-वस्त्रों का जो वाणिज्य किया, उसके इतिहास को 
'इकलेंड की ओर से भारतवर्ष के प्रति किए गए अन्याय का एक ज्वलत उदाहरण? बताते हुए हारेस 
विल्सन ने लिखा दै . “यदि इस प्रकार के निरषषिद्ध कर और व्यवधान न लगे होते, तो मैंचेस्टर भ्ौर 
देल्से के कारखाने शुरू में ही बन्द दो जाते और फिर वाष्प की शक्ति से भी उन्हें चालित करना 
कठिन द्वो जाता | भारतीय शिल्प के बलिदान के बल पर उनका निर्माण हुआ । यदि भारत स्वत्तन्न 
होता, तो वह प्रतिकार करता । उसे आत्म रक्षा के इस साधन से वचित रक्खा गया । वह विदेशियाँ 
की दया का मुखापेक्षी रहा | बिना किसी प्रकार का कर चुकाए विदेशी माल का यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक 
आञयात किया गया । विदेशी व्यापारी ने अपने इस प्रतिपक्षी को पल्लाडने और बाद में उसका गला- 
घोंट देने के लिए राजनीतिक अन्याय का आश्रय लिया जिसके सम्मुख बराबरी की मर्यादा पर कद 
बिल्कुल नहीं ठदर सकता था !” जे. एस. मिल द्वारा उरत : 'रिप्रेज़ेटेटिव गबनेमेंट', (. १८४ । 


४७० भारतीय राजनीति और शासन 


भारतीय कमियों की विपुल बेकारी और शिल्पकलाओं के ह्वास के कारण 
नगरो की जन सख्या कम हो गई, लोग शहरों को छोड छोड कर गाँवों में जा बसे 
और जीविकोपाजंन के लिए उन्होने कृषि की शरण ली। 
कृषि पर प्रभाव ज़मीन पर बढते हुए दबाब, श्रग्नेजो की भूमि सम्बन्धी 
नीति, जमीदारी प्रथा, और भारतीय कृषि की परम्परागत 
दुर्बलताओों से खेती को बडा धकक्‍क्रा पहुचा। फलत चारो ओर दरिद्रता प्रसरित हो 
गई और लोगों के रहन सहन का स्तर नीचे गिर गया। इपने स्वाभाविक रूप से 
असन्‍्तोष को जन्म दिया | यह स्प”्ट रूप से दीखने लगा 
निर्धनता और क्रि भारत की दुर्दात्त आथिक समस्या, गरीबी को उस 
ग्रसंतोष काल पर्यत नहीं सुलकाया जा सकता, जब तक कि 
भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति नही था लेता । 
जनता की बढ़ती हुई गरीबी के कारण जो बेचैनी फैल रही थी उसको भारत के 
उदीवर्मान बोर जुगजी (80प7४००७॥०) और मध्यवर्गीय शिक्षित जनो के असतोष 
से भी बल मिला। भारतीय व्यापारी यह अच्छी तरह 
व्यापारियों और शिक्षित समझ गये कि देश की श्रौद्योगिक उन्नति में ब्रिटिश राज 
भारतोओं में प्रसन्‍नोष बहुत बडी बाधा है। ऊची सरकारी नौकरियों के दरवाजे 
अपने लिए बद देख कर शिक्षित भारतीयो की भी क्रोधारिन 
भइक उठी | विद्रोह के पश्चात्‌ महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणापत्र में जो 
ग्राशाए दिलाइ थी उनको निर्मूल होता देख कर उन्हे ग्रौर भी परेशानी हुई | वस्नुत 
ग्राई० सी० एस० परीक्षा में बैठने की अ्रत्रस्था गे कमी कर देने का आशय यही 
था कि भारती4 शासन सम्बधी किसी भी महृत्वपृर्ण पद को न पा सके। ऐसे इृत्यो 
का किस प्रकार देगव्यापी विरोध हुमा, इसका हम पहले ही उल्तेख कर चुके है । 
यह स्मरणीय है कि विक्षित मब्य-त्र्ग का असतोष जिसने भारत के राष्ट्रीय आ्रदोलन 
की गेंद को हिलते डुलते रक्‍्खा, कुछ तो अधिक था और कुछ राजनीतिक | यह भी 
महत्वपूर्णा है कि भारतीय व्यवसायियों ने भी राष्टीय स्वात अ्य-सघर्ष में सहयोग 
दिया । अधिकतर उन्होने पर्दे के पीछे से काम किया, परन्तु उनका प्रभात बहुत था । 
स्वदेशी आदोलन और विदेशी “चीजो का बहिष्कार करो” नारे से उनका बहुत बडा 
हाथ रहा । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीप श्रादोलन में व्यापारी 
वर्ग के आ्राथिक स्त्रा५॑ निहित थे । 


भारतवर्ष के प्रशासनिक एकीकरण, भ्रावागमन के आधुनिक साधनों की उन्नति 
और अग्रेज़ी शिक्षा पद्धति के प्रमार ने राष्ट्रीय चेतना श्रौर एकता के लिये सहायक 


भारत में राष्ट्रीय श्रादोलन के उदय के कारण ४१ 


वातावरण तय्यार कर दिया । भारतीय जनता की बढती 
हुई गरीबी ने प्रसतोष में वृद्धि की और इस तरह राजनीतिक एकोकरण 
राष्ट्रीयता कौ ज्वाला को भडका दिया ।* परन्तु भारतीय 
राष्ट्रीयता के प्रवाह को सवसे श्रधिक शक्ति राजनीतिक कारणों से ही प्राप्त हुई । 


इन सब राजनीतिक कारग्गों में सबसे शभ्रधिक शक्निशाली “जातीय द्वे प” था 

कोई भी पराधीन जाति विदेशी प्रभुता को सदेव सहन नही कर सकती | कभी ते 
कभी, जल्दी भ्रथवां देर से उसके प्रति अ्रसतोष उत्पन्न हो ही जाता है। भारतवर्ष में 
विदेशी ज्ासन ने श्रत्यत उद्धत भाव से ग्राचरण किया, श्रत उसके प्रति असतोष की 
भावना शीघ्र ही जाग्रत होगई । अग्रेज भारतीयों को अपने से हीन नस्ल का, “आधे 
बनमानुष और आ्राथे हब्शी' समझकर घृणा की दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार के 
*कछिटकोशा से भारतीरों के बीच अनिवार्य रूप से श्रिटिश विरोधी भावनाओं का 
विस्तार हुआ | इसबी वजह से भारतीयों और उनके इत्रेत शासको के बीच बहुत 
चौडी खाई उत्पन्न हो।ई । चू कि सभी उच्च सरकारी नौकरियों पर यूरोपीयो की ही 
नियुक्ति होती थी, इससे ब्रिटिश विरोधी भावनाओरों मे और भी वृद्धि हुई। इस 
जातीय भेदभाव और भारतीय प्र/तिभा के तिरस्कार का शिक्षित भारतीयों ने प्रचंड 
रूप से विरोध किया । गैरेट से ठीक ही कहा है कि भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में 
जातीय भंदभाव एक प्रधान यारण था । 


अँग्रेजो ने जिय अविध्यास और दमन की नीति पर आचरणा किया, उसके 
करण पअ्रसतोग और प्रचठ हो उठा । लाई लिटन के भ्रातिमय शासनकाल में जो 
प्रतिक्रियावादी काम किये गए, उन्होंने असतोपष के ज्वाजाम्रखी को उस स्थिति तक 
पहुँचा दिया कि बस उसके फटने की ही देर रह गई -ी। मूख॑तापूर्ण अफगान युद्ध के 
कारण भारत की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पडा । जबकि देश भयकर दुर्भिक्ष के 
पजो में जकडा हुआ था, जनना की कठिन।इयो की सर्यथा उपेक्षा कर लाडे लिठन ने 
शानदार दिल्‍ली दरबार का आयोजन किया । उसने निरपराध भारतीयों के लिये 
हथियार रखना अवैध कर दिया जब कि यूरोपीयों के ऊपर ऐसा कोई अकुश नहीं 
लगाया । समाचार पत्रो पर प्रतिबध लगाकर उसने झ्ालोचना के कवर को बद करने 
की चेष्टा की । इत सब कामों की वजह से “जनता के अ्रसतोष का पुज्जीभूत ज्वाल 








# उय क आफ अआर्गील ने जा लाड नार्थत्र क के शासन-काल में भारत के राजमंत्री भो थे 
भारत की दरिद्रता का निम्न शब्दों मे वन किया है - ग्रामीण भारतवर्ष की विशाल जनसंख्या 
में जिस दयनीय दरिद्रता और जोवन निर्वाह के निम्न स्तर के दर्शत्ञ होते हैं, पाश्चात्य ससार में 
उसका उदादरण कहीं नहींमिलेगा? । 


डर भारतीय राजनीति भौर शासन 


बढ़ता ही चला गया ।* सर विलियम वैडरबन के शब्दों में 'रूसी पुलिस के दमन की 
विधियों से समुक्त इन सभी प्रतिगामी कामो के कारण ला्ड लिटन के शासनकाल में 
भारत क्रातिकारी विस्फोट के श्रतीव समीप पहुच गया था। मिस्टर ह्य,म का थोड़ा 
भी विलम्ब भ्त्यत घातक सिद्ध होता । लार्ड रिपन ने बिगडी हुई स्थिति को सम्हालने 
का भरसक प्रयास किया, परतु इल्बर्ट बिल को लेकर यूरोपीयो ने विरोध का जो 
तूफान खडा कर दिया, उससे सब किया कराया मिट्टी में मिल गया । जब भारतीयों 
को यह समभते देर न लगी कि यदि वे विदेशी शासन से टक्कर लेना चाहते हैं, 
उसके दमन और शोषण से छुटकारा पाने के भ्राकाक्षी हैं, तो उन्हे सगठन के सूत्र में 
बंध जाना पडेगा। यह स्मरणीय है कि राष्ट्रीय महासभा का जन्म इल्बर्ट बिल सबधी 
बाद विवाद समाप्त होने क पूर्व ही होगया था । 


७. भारतोय राष्ट्रीयता, ब्रिटिश ज्ञासन की देन । 


भारतीय राष्ट्रीय श्रादोलत के उदय के कारणो का उक्त विश्लेषण यह सुस्पष्ट 
कर देता है कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश शासन की स्वाभाविक यद्यपि अयाचित 
परिणाम थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दो 
ब्रिटिश शासन के. परस्पर विरोधी पहलू थे | उसे कुछ भ्रशो में तो क्रातिकारी 
विविध रूप भौर कुछ भ्रशों में घोर प्रतिगामी कहा जा सकता है। 
ऋँत्िकारों झोर प्रतिगामी स्वतत्रता और न्यायप्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय सघर्ष छेडा 
गया उसके उदय और विकास में ब्रिटिश शासन का भी 
निविवाद श्रेय रहा है । हम यह लिख चुके हें कि भारत के इतिहास मे प्रथम बार 
भग्नेजों में हो उसे राजनीतिक एकता प्रदान की | इसके अ्रभाव में राजनीतिक 
चेतना असभव हो जाती । अग्रेजी शिक्षा पद्धत्ति का सूत्रपात करके, अग्रेजो ने भारतीय 
राष्ट्रीयता की शक्ति-सामथ्यं में वृद्धि की । भ्रग्रेजी शिक्षा ने भारत के बुद्धिजीवी वर्ग 
को पदिचम की ओर उन्मुख कर दिया, जहाँ से शिक्षित भारतीयों ने व्यक्तिगत 
स्वाधीनता भौर राष्ट्रीय स्वातत्र्य के क्रातिकारी सिद्धाता सीखे भौर अपने सघर्ष में 
उन्हे हस्तगत करने के लिए महती प्रेरणा भी प्राप्त'"की । यह सच है कि प्रग्रेजों ने 
जानवूक कर भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन नहीं दिया । देश का राजनीतिक 
हकीकरणा शोर पादचात्य शिक्षा पद्धति का सूत्रपात करने में उनका ध्येय यही था कि 
बहाँ वे भ्रपने साम्राज्य की जडो को सुहृढ कर सकें; परन्तु इन सब कामो का परिणाम 
छनकी भाशाझो से भिन्न हुआ | 


गन गन अज-+ न+ कज अऑअजननततण--े अि-++०+++ +>>० ० 


७ ए. आर. देसाई : 'सोशल बैक आउंड आफ़ इंडियन नेशनलिज्म! पृ, २८६। 


राष्ट्रीय महासभा का जन्म डरे 


यदि ब्रिटिश शासन के प्रगतिशील पहलू ने भारतवर्ष में राष्ट्रीय भावना के 
उद्भव के लिए झ्रावश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया तो उसके प्रतिगामी पहलू 
ने भारतीय राष्ट्रीयता को उप्नता प्रदान की । यदि वास्तव में ब्रिटिश शासन उदार 
और व्युत्पन्न राज्य-क्रम (20॥8060९0 06९5७०॥७$७) रहा होता, तो वह भ्रसतोष ही 
उत्पन्न नही होता जिसने राष्ट्रीय स्वतत्रता की इच्छा को जन्म दिया। यह तो सर्वे- 
विदित है ही कि प्रारम्भ में राष्ट्रीय महासभा राजमकत भारतीयों शौर भ्र-भारतीयो 
की सस्था थी जिनकी मागे बहुत नरम थी । यदि श्रग्नेजो ने तनिक बुद्धि चातुर्य और 
वृरद्शिता से काम लिया होता, तो वे भारतवर्ष पर और अधिक समय तक शासन 
कर सकते थे भौर इसमें उन्हे जनता की सहमति भी मिल जाती। परन्तु उनके पास 
इन दोनो ही वस्तुप्रो का श्रभाव था । साम्राज्यवाद की तो कुछ प्रकृति ही ऐसी है कि 
बह न तो उदार ही होता है झोर न व्युत्पन्न ही। भारतीय परम्परा से ही सरल और 
क्ञांत स्वभाव के रहे हैं। पर अपने जातीय दर्प के कारण अग्रेज उनके घृशाभाजन बन 
अये । प्नग्नेजो के भ्राघु ध भ्राथिक शोषण ने भारतीव मस्तिष्क को श्रसन्तुष्ट और 
पझ्शाते कर दिया। भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवाह के श्रादि कारण भग्नेज स्वय ही थे, 
उन्होने उसे नियत्रित करने के लिए दमन के साधनों का प्रयोग किया । परन्तु 
राष्टीयता का यह अजस प्रवाह उनके रोके नहीं रुका | भारतीय राष्ट्वादी विदेशी 
क्षासन का समूल उच्छेदन करने के लिए बद्ध परिकर हो गये । 


८. राष्ट्रीय महासभा का जन्म । 

हम देख चुके हैं कि, राष्ट्रीय महासभा (इडियन नेशनल काग्रेस- जिसे सुविधा 
के विचार से कांग्रेस ही कहेंगे) भ्राथक और राजनीतिक कारणों के सयोग श्ौर 
“राजनीतिक दासत्व की श्रनुभूति ' का परिणाम थी। 
“साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान का भ्रतिपादन करने. एलेन झॉक्टेवियन 
बाली ससस्‍्था भी थी ।* इसकी स्थापना का विचार एलेस ह्यूम 
झॉक्टेवियन हा,म के मस्तिष्क में आया, जो एक प्रवकाश 
बाप्त सिविलियन थे। वैसे इसके लिए भूमि पहले से ही तैयार की जा चुकी थी | 
वेदा के विभिन्न प्रातों में राष्ट्रीय सगठनो की नीव पड चुकी थी। ये संगठन 
राजनीतिक रूप से सक्रिय भी थे। सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को राष्ट्रीय सम्मेलन (08 
०727 (०॥टि०॥०८) की स्थापना करने में सफलता मिल चुकी थी । परन्तु काग्रेस 
ने हन सब सहायक नदियों को अपने में मिलाकर शीघ्र ही एक महान तरंगिणी का 
कूष धारण कर लिया । इस प्रकार की एक सस्था का विचार वायु मडल में व्याप्त 





# पट्टामि सीतारामय्या : दी दिस्ट्री अष्फ काग्रेंस” पृ. १७। 





ड४ड भारतीम राजनीति झोौर शासन 


था, कांग्रेस ने एक झखिल भारतीय सस्‍्था की उस ब्रावश्यकता को पूर्ण 
किया जिसका अनुभव सभी देशभक्‍तों को हो रहा था । 


यह निदिचित रूप से नहीं कहा जा सकता कि काग्रेस की स्थापता का विचार 
सबसे पहले किस व्यक्ति के मस्तिष्क में उदित हुआ्ला। सामान्यतः हा;म को ही इस 
सस्था का जन्मदात/ समभा जाता है। देश के अन्दर बढते हुए असन्‍्तोष के खतरे को 
पहचान कर तथा यह सोचकर कि यह गअसन्‍्तोष कही क्रान्ति का रूप धारण न करले 
उन्होने १ मार्च १८८३ ई० को कलकता विश्व विद्यालय के ग्रजुएटो के नाम एक 
पत्र लिखा, जो अत्यत हृदयस्पर्शी था । इसमे उन्होंने ५० ऐसे निस्‍्वार्थ ओर निर्भ य 
आदमियो की भाग की थी जो इस सिद्धांत पर कि “आत्म बलिदान और नि'स्वार्भता 
सुख झौर स्वातव्य के अचूक पथप्रदर्शक हैं ” काम करने के लिए तय्यार हो | हा,म 
ने प्रपनी योजना के सम्बन्ध मे नये वायसराय लार्ड डफरिन ([.00 0एी0ि7व) से 
वार्त्ताताप किया। लार्ड डफरित ने उनकी बातो को ध्यान पूवंक सुना और 
योजना के क्षेत्र को बढा दिया । उमेशचन्द्र बनर्जी के अनुसार हा,म के मस्तिप्क में 
सबसे पहले यह विचार आया था कि “भारत के प्रघान राजनीतिज्ञ साल मे एक 
बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर यथिया करें ।” वह यह नहीं 
चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे क्योकि बम्भई, कलकत्ता, मद्रास 
और श्रन्य भागो में राजनीतिक मडल थे ही । लार्ड डफरिन ने कम साहब के विचार 
को राजनीतिक दिल्या प्रदात की । उन्होंने कहा कि इस सस्था को “इगल॑ंण्ड की तरह 
यहाँ सरकार के विरोध का काम करना चाहिए ।”* उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की 
कि “यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन किया करे और सरकार को बताया 
करे कि शासन में क्या क्या त्रुटिया हैं श्रौर उस्र में कया सुधार किए जायें।” 
हा म ने अपनी योजना में वायसराय के निर्देशों के अनुसार सुधार किया और वे 
इगलैण्ड पहुँचे । इगलैण्ड में उन्होने वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों, लार्ड रिपन, डलहौजी, 
जॉन ब्राइट और मि० स्‍लेग, आदि से विचार विनिमय किया। भारत लोटने से पूर्व 
उन्होंने इडियत पाल॑मेटरी कमेटी का सगठन किया जिसका उद्देश्य पालंमेट के सदस्यों 
से यह प्रतिज्ञा करवाना था कि वे भारत के मामलो में दिलचस्पी लेगे। 


काँग्रेस के प्रथम भ्रधिवेशन के सबंध में यह निश्चित किया गया था कि वह 
पूना में, २५ से २८ दिसबर, (१८८५) तक होगा । छेकिन पूना में हैजा शुरू हो जाने 





# डब्लू, सी, वेनर्जीः इंट्रोडक्शन ड इंडियन पालिटिक्स- 
| वही! 


क्या काँग्रेस का मच्तव्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करनों था ? ४५ 


के कारण उक्त निदचय में परिवत्तंन करना पडा । यह ठीक समझा गया कि काँग्रेस 
का भ्रथम भ्रधिवेशन बम्बई में हो। २८ दिसम्बर १८८५ को दिन के १२ बजे 
गोकुलदास तेजपाल सस्कृत कॉलेज के भवन में काँग्रेस का पहला भ्रधिवेदन हुप्ना । 
इस प्रकार काँग्रेस का जन्म हुआ जिसे 'देशी पार्लमेट का भ्रेकुर' समझा गया। काँग्रेस 
की स्थापना भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रमुख प्रतिनिधि, वायसराय, की स्वी- 
कृति और शआ्राशीर्वाद से हुई थी । निर्शय यह हुआ था कि सरकारी अफसर इसके 
काय-क्रम मे भाग नही लेगे, परतु यदि वे चाहें तो निरीक्षको के तौर पर उसके श्रधि- 
वेशन में उपस्थित हो सकते हैं । कूपलंड ने लिखा है 'भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज 
की शिशु थी शौर ब्रिटिश भ्रधिकारियों ने उसके पालने को श्राशीर्वाद दिया ।* 
काग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के शत्रु के रूप में नही, भ्रपितु मित्र के रूप 
में हुआ था । यह तो बाद के कट्ठु अनुभवों का प्रतिफल था कि राष्ट्रीय शक्तियों ने 
अहिसात्मक आदोलन का सगठन करके ब्रिटिश शासकों को भारत छोडडने के लिये 
लाचार कर दिया। 


€. क्या काँग्रेस का मन्तव्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा 

करना था ? 

श्री ए ओ ह्ा,म तथा उनके सहयोगियो के काँग्रेस का सगठन करने में क्‍या 
वास्तविक उद्देश्य थे, इस सबध मे विद्वान्‌ एकमत नही हैं। (शुरू मे सख्या का नाम 
इंडियन नेशनल यूनियन निर्धारित किया गया था) सबसे अ्रधिक लोकप्रिय मत लाला 
लाजपतराय का है, जिसका उन्होने अपनी पुस्तक 'यग इडिया” (४०७४४ 008) 
में उल्लेख किया है । उनके अनुसार “काँग्रेस का सत्वर उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की 
रक्षा करना था'। सर विलियम वेडरबन (87 शशातंधाा १४/००१७४७एा०) का जो 
काँग्रेस के प्रारम्भिक नेताओ और ह्ा,म के घनिष्टतम सहयोगियों में से एक थे, भी 
यही मत था । 

लाला लाजपत राय के उक्त मत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि ह्यू म 
साहब को श्राशा थी कि काग्रेस के द्वारा तत्कालीन असतोष का पता लगाया जा 
सकता है। यह भ्रसतोष उस समय दिन प्रतिदिन प्रचड होता 
जा रहा था। ह्ाय,म को सभाव्य खतरे का भान था। जिन कांग्रेस: व्यापक 
कारणो का हम विश्लेपण कर चुके है, उनकी वजह से. ग्रसंतोष के लिए 
उस समय भारत द्वितीय क्राति के मु पर खडा प्रतीत ग्रभयदीय (46५ 
होता था । लार्ड लिटन के दमनकारी शासन की ४०५०) 





# कूपलेंड : दी इंडियन प्राब्लैम” १८३३-१६३५, पृ. २३ । 


४६ भारतीय राजनीति शौर शासन 


समाप्ति पर “भारत क्रांति के झतीव समीप पहुच चुका था ।” मारतीम 
जनता की दयनीय दरिद्रता श्रौर शिक्षित नवयुवको का घोर ग्रसतोष इस 
बात के स्पष्ट चिन्ह थे कि क़ाति का ज्वालामुखी श्रब विस्फोट करने वाला था। 
दक्षिण के कृषक विद्रोह ने भौर बगाल के उम्र क्रातिकारियो की गतिविधियों ने ब्रिटिश 
सरकार को भागामी ख़तरे के प्रति सज्ञण कर दिया। हा म को विश्वसनीय सूत्रो से 
इस बात के कि “राजनीतिक अशज्ञाति भ्रन्दर ही अन्दर बढ़ रही है” भ्रकाट्य प्रमाण 
प्राप्त हो गए थे । इसलिए ह्यूम को ठीक मौके पर सूक्ी और उन्होने इस काम में 
हाथ डाला । ज़नता के भ्रसतोष रूपी क्राति विस्फोट को रोकने के लिये एक श्रभग- 
दीप (5४८५४ ५७४७) का निर्माण किया जो कि काग्रेस थी। सर विलियम वेडर वर्न 
(श7 शा।शा) ४००५० ७एाग) ने लिखा है कि मि० ह्माम ने एक बार कहा था 
“भारत में असतोष की बढती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय दीप की 
आवश्यकता है और काग्रेस श्रादोलन से बढ़कर अभय दीप दूसरी कोई चीज नहीं 
हो सकती ।”* 

यह स्पष्ट है कि काग्रंस ने मि० हा,म शभ्रौर उन ब्रिटिश भ्रधिकारियों की 
झाशाओं को जिन्होने काग्रे स की स्थापना में योग दिया था पूर्ण किया । वह शिक्षित 
भारतीयों की बेचेनी का झ्राकर्षण केन्द्र बन गई । इससे भी 
अभ्रधिक महत्वपूर्ण यह है कि काग्रेस के मच से इस बेचेनी . कांग्रेस ने हा म को 
भौर भ्रसतोष को वैधानिक रूप में व्यक्त किया जाने लगा. श्राज्ञाओं को पूर्ण 
और इस प्रकार भ्रातकवाद की गति रुकी ।“काग्रंस किया 
राष्ट्रीय श्रसतोष को व्यक्त करने का शातिमय साधन बन 
गई। उसकी १८८९ की रिपोर्ट में व्यक्त किये गए निम्न विचार विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । “'काग्रंस आदोलन की यह विशेष महत्ता है कि उसने भारत में फंली 
हुई छोटी मोटी क्रातिकारी संस्थाओ्ों को दवा दिया और सारे राजनीतिक पग्रसंतोष 
भृदु उपायों द्वारा व्यकत्त करने का साधन उपस्थित किया ।” 


काँग्रेस की स्थापना के मूल में ब्रिटिश साम्नाज्य के रक्षण की भावता भी 
विद्यमान थी; यह तथ्य सर्वंथा भ्रवहेलनीय नही है । इसमें सम्पूर्ण सत्य न हो, परतु 
झ्रांशिक सत्य भवश्य है। परतु इस सिद्धात में एक 
दुबंलता है, जिसे भ्रच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सिद्धान्त कौ 
यह राष्ट्रीय सगठन को मिथ्या ढंग से प्रकट करता है। दुबंलता 
इससे यह धारणा उत्पन्न हो सकती है कि भारतीय 
राष्ट्रीयता की शक्तियों का छसन करने के (लिणे ही परप्तक्रियर्एदयरें दुएए रूपेरू रे 


७ सर निलियम बेडरवने : “आलन झआाक्टेवियन & मं, ए. ७१। 


क्या काँग्रेस का मन्तव्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था ? डे 


स्थापना की गई थी । यह सत्य से कोसो दूर है। इसमें कोई सदेह नहीं कि काग्रेस 
के संस्थापको के हृदय में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का भाव भी था, वे किसी 
हिसात्मक आदोलन द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के उच्छेदन को रोकना चाहते थे | परंतु 
किसी भी रूप में काग्रेस का यह उद्देश्य कदापि नहीं था कि भारत की नव जाग्रुत 
राष्ट्रीयता को घकका पहुँचे । इसका वास्तविक ध्येय यह था कि राष्ट्रीय भ्रांदोलन का 
विकास वैधानिक तरीके से, शातिपूर्णा ढड् से हो । श्रातकवाद झौर हिंसात्मक उपायों 
के अवलम्बन को निदनीय समझा गया था। हा म॒ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषक 
झौर विश्वस्त अनुचर नही थे । ऐसा समभना न्याय से मुख मोडना होगा। वस्तुतः 
वे अत्यत उक्‍्चमन व्यक्ति थे। उदारवादी विचारधारा मे उनकी हृढ आरास्था थी । 
वे मारत में ब्रिटिश शासन को जनतात्रिक रूप से काम करते हुए देखना चाहते थे । 
लाला लाजपतराय ने स्वय लिखा है। वे स्वतत्रता के पुजारी थे'''*““और इस बात 
को अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी शासन चाहे वह देशी हो श्रथवा विदेशी, बिना 
किसी दबाव के, जनता की मागो को पूरा नही करता” ।* कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के ग्रेजुएटों के नाम लिखे गये अपने पत्र में उन्होने 'देश हित के लिये कन्धे पर रकक्‍्खे 
हुए छुए को' उतारने का स्पष्ट आवाहन किया था। 


यह साधारण सर्वथा म्रातिपूर्ं है कि कॉग्रेस का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य कौ 
रक्षा के लिए हुआ था और उसके मूल मे ब्रिटिश साम्राज्यवादियो के स्वार्थ निहिते 
थे। इसमें कोई सदेह नहीं कि ब्रिटिश अ्रधिकारियों ने 
उसके जन्म के अवसर पर प्रसन्नता प्रकट की थी, कांग्रंस का जन्म केवल 
कहना चाहिए कि काग्रेस की स्थापना में उनका भी ब्रिटिश साज्नाज्य के 
यत्किचित हाथ था; परतु उसके सबंध में भ्रपना मत- रक्षणार्थ ही नहीं 
परिवत्तन करने में भी उन्हें देर न लगी। शीघ्र ही हुआ था 
उसके खतरे का उन्हें भान हो गया। वे तुरत ही 
उसके विरोधी हो गए। उन्ही लार्ड डफरिन ने, जिन्होंने काँग्रेस की स्थापना 
का स्वागत किया था, भ्रव उसे “सूक्ष्म अल्पसख्यक वर्ग” कह कर पुकारा । सर 
बैलेन्टाइन शिरोल ने काग्रेस के प्रति शासन की नूतन प्रतिक्रिया को इन शब्दों में 
संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया “काग्रेस भारत की केवल दातांश जनसल्या का ही प्रति- 
निधित्व करती है' । उन्होंने कांग्रेस को साम्प्रदायिक हिंदू नेताशों की प्रवक्‍ता बताया। 
वस्तुस्थिति यह है कि 'काग्रेस शुद्ध राष्ट्रीय भर स्वदेशी भ्राँदोलन के रूप में अ्रवतरित 
हुई इस प्रकार की देशव्णपी संस्ण। के लए शारत की प्रार्देशिक राजनीतिक 
संस्थाओं ने पहले से हौ भूमि तय्यार करली थी; कितु इसे एक सार्वजनिक राष्ट्रीय 


# लाला लाजपतराय : “यंग इंडिया, प्‌. १४१-१४२ ! 


है भआरतीय राजनीति और शासन 


संस्था का रूप देने का श्रेय श्री सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को है जिन्‍्होनें १८८३ मे इसके 
सम्बंध में श्रपना मत प्रकट किया था । जब काग्रेस का प्रथम अधिवेशन वम्बई में हो 
रहा था; राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते मे हो रहा था ।* भारतवर्ष के 
महान्‌ देशभक्त दादाभाई नौरोजी, उमेशचद्र बेनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, दिन्शा वाचा, 


एवं बदरुद्दीन तैय्यब जी प्रभृति जन प्रारम्भ में ही काँग्रेस में प्रविष्टठ हो गए। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि काँग्रेस साम्राज्यवाद कौ पृष्ठपोषक मात्र नही थी । 


सारांश 


मूलरूप से तो राष्ट्रीय ग्रॉदोलन का स्वरूप राजनीतिक था, परतु उसकी जडें 
भ्राथिक, सास्कृतिक, जातीय और राजनीतिक आादि विभिन्न कारणों में निहित हैं । 
ग्रावागमन के साधनों की उन्नत्ति, भारत के राजनीतिक एकीकरण और सामान्य 
झ्राधीनता की भावना ने जनता को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरो दिया । श्रग्रेजी शिक्षा 
श्र पाइचात्य ससस्‍्क्रति के सपर्क से नवोदित भारतीय राष्ट्रीयता को श्रपूर्व बल प्राप्त 
हुआ । पाइचात्य शिक्षा के कारण भारतीयो का प्रशस्थ मानसिक विकास हुआ । 
उनके हृदणे में व्यक्तिगत स्वाधीनता और राप्ट्रीय स्वातंत्र्य के प्रति प्रगाढ प्रेम की उन्नति 
श्र प्रान्तीय भाषाओं के साहि-यक विकास ने राष्ट्रीय श्रान्दोलनो को नृतन शक्ति 
प्रदान की । उन्नीसवी शताब्दी के सामाजिक धामिक सुधार आन्दोलनो ने भी राष्ट्रीय 
क्रादोलनो पर विस्मय कारी प्रभाव डाला । पुरातन शिल्पकलाओ के क्वास, कृषि की 
श्रधोगति शऔर जनता बढती हुई दरिद्रता ने व्यापक शअ्रसनन्‍्तोष को जन्म दिया था। 
जातीय विद्व ष की भावना और अविश्वास तथा दमन की नीति के कारण भारतीय 
ब्रिटिश शासन से बहुत रुप्ट हो गए। शिक्षित भारतीयों मे प्रेंग्रज्ञो की इस नीति 
से कि उन्होने वायदे तो बहुत किये, पर उन पर आचरण नही किया, श्रसन्तोष 
की प्रचड लहर दोड गई राष्ट्रीय ग्रादोलन का नेतृत्व उन्होने ही किया | भारत 
वर्ष के उदीयमान बोरजुआजी वर्ग ने (80प्रा०00) राष्ट्रीय श्रादोलन को हादिक 
सहयोग प्रदान किया क्योकि अग्रेजो ने भारतीय उद्योगधन्धो की प्रगति में बाधाए 
पहु चाई । 


भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की उत्पत्ति थी। उसे क्रातिकारी भौर 
प्रतिगामी, दोनो प्रकार की शक्तियों से बल प्राप्त हुआ | 


# जी. एन. सिह : “लैंडमार्क्स इन इंडियन कांस्टीव्य श्रानल एड नेशनल डेवलपमेंट, 
पृ, १२२॥। 











क्या काँग्रेस का मन्तव्य ब्रिटिदा साम्राज्य की रक्षा करना था ? ४९ 


काग्रेस की स्थापना जो राष्ट्रीय श्रादोलन का श्राकर्षण केन्द्र बन गई, १८८५ 
में हुई थी । इस सस्या की स्थापना का विचार एलेन ऑऑक्टेवियन हा,म के 
मस्तिष्क में उदित हुआ था। ह्ा,म एक प्वकाश प्रोप्त सिविलियन थे श्र उन्हें 
इस खतरे का भान हुभ्ा कि भारतीय जनता का भ्रसन्तोष एक क्रान्तिकारी विस्फोट 
के अतीव समीप पहुँच गया है| वे ब्रिटिश साम्राज्य की इस प्रकार के विद्रोह से 
रक्षा करना चाहते थे । लेकिन काग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आालम्बन यत्र 
समभता भूल है । 


अध्याय ३ 


उदार राष्ट्रीयता-काँग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप 


१०. काँग्रेस, देश में एक शक्ति” 

वास्तव में काग्रेस का इतिहास ही भारत के राष्ट्रीय प्रादोलन का इतिहास है। 
वह सस्था जिसने बासठ वर्षों के श्रविराम और कठिन संघर्ष के उपरात स्वतंत्रता प्राप्त 
की, प्रारम्भ में अत्यन्त नरम थी । इसके प्रथम अधिवेशन 
में जो १८८५ के भ्रत्त मे बम्बई में हुआ था, ७२ कांग्रेस को बढ़तो 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने “अपने आपको हुई शक्ति 
प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया था ।” परन्तु काग्रेस की 
दक्ति प्रतिवर्य बढती ही गई। दूसरे अधिवेशन से प्रतिनिधियों की सख्या ४३६, 
तीसरे में ६०७ झ्ौर चौथे मे १२४८ तक जा पहुची । “जिस प्रकार एक बडी नदी 
का मूल एक छोटे से सोते में होता है उसी प्रकार महान्‌ सस्थाओं का आरम्भ भी 
बहुत मामूली होता है। जीवन की शुरुआत में वे बडी तेज़ी के साथ दौडती हैं, 
परन्तु ज्यो ज्यो व्यापक होती जाती है, त्यों त्यो उनकी गति मन्द कितु स्थिर होती 
जाती है । ज्यो ज्यों वे आगे बढती हैं, त्यो त्यो उनमें सहायक नदिया मिलती जाती हैं 
और वे उसको अ्धिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैं। यही उदाहरण हमारी कांग्रेस 
पर भी लागू होता है' ।* श्रपने जन्म के कुछ ही वर्षों के भीतर काग्रेस ने एक अखिल 
भारतीय सज्भूडन का रूप घारण कर लिया । प० मदन मोहन मालवीय के शब्दों में 
भारत ने 'भ्रत में झ्पनी आवाज़ को इस महान्‌ काँग्रेस मे पाया'। सर हैनरी कॉटन 
ने, जिन्‍्होने काँग्रेस के जन्मकाल से ही उसके विकास का निरीक्षण किया था, उसको 
लक्ष्य करके कहा कि इसके नेता “देश में एक शक्ति बन गये हैं जिनकी श्रावाज् देख 
के एक कोने से दूसरे कोने तक निनादित होती है! । 

भारतीय राष्ट्रीय भ्रांदोलन के इतिहास को तीन विशिष्ट भ्रवस्थाओ में विभाजित 
किया जा सकता है । पहली अवस्था १८८५ से १९०५ तक की है। २० वर्षो के 
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# "पट्टामि सीतारामय्या: दी दिस्ट्री आफ कांग्रेस' प्‌ २६। 


काँग्रेस का प्रारम्मिक स्वरूप झौर कार्यक्षेत्र ६१ 


इस काल में उदार भ्रथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता 

रही । यही इस काल की विशेषता है । इस युग में कांग्रेस इतिहास को 
काँग्रेस किसी भी प्रकार एक क्रातिकारी सस्था नही थी। तोन श्रवस्थायें 

इस काल मे काँग्रेस ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी राजभक्ति 

की बातो को बार बार दुहराती रही और उसने आशा की थी कि भ्रड्रेज़ो से यह 
अर्थना करने पर कि वे अश्रपनी परम्परात्रो और भावनाओञ्रो के प्रति सच्चे बनें! वह 
भारत की राजनीतिक प्रगति पाने में सफल होगी । काँग्रेस के इस काल की सबसे बडी 
सफलता १८९२ का इण्डियन काउसिल्स एक्ट है। दूसरा काल (१९०६-१९१८) उद्र 
राष्ट्रीयता की प्रघानता का युग है। इस काल में कॉग्रेस की बागडोर उग्र राष्ट्रवादियो 
के हाथो में रही । उन्होने देखा कि हाथ जोडकर या प्राथनायें करके तो भारत के 
राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नही की जा सकती; ब्रिटिश सरकार वायदे तो बहुत 
करती है, लेकिन उनपर श्राचरण नही करती । उन्होने इस बात पर बल दिया कि 
भारत के राजनीतिक साध्यो की प्राप्ति के लिये कठोर और क्रातिकारी उपायो 
का अवलम्बन अ्रहणा करना पडेगा । १९०७ में काग्रेस दो पक्षो में विभाजित हो गई 
और वे दोनो १९१५ तक भ्रलग अलग काम करते रहे । १९१४ में उनमें पुन ऐक्य 
स्थापित हो गया । इस कान मे ब्रिटिश शासको की प्रेरणा से मुस्लिम पृथक्त्व की 
भावना भी बहुत बढ गई | काँग्रेस-इतिहास का तीसरा युग, जिसे गाधी-युग के नाम 
से सम्बोधित किया जा सकता है. प्रथम विश्व महायुद्ध के अनन्तर प्रारम्भ होता है । 
यह युग उस समय से प्रारम्भ होता है जब कि दक्षिणी अफ्रीका से वापिस श्राने के 
पद्चात्‌ महात्मा गाँधी ने भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ किया। 
उनके गतिशील नेतृत्व में काँग्रेस ने स्वतत्रता प्राप्ति के लिये सत्य और अहिंसा के 
बास्त्रो से सघर्ष किया । १९१८ में नरम दल के लोग कॉग्रेस से बाहर निकल गये 
और उन्होने 'अआराल इडिया लिबरल फेडरेशन' का सद्भु)ए्म किया । इस युग में हिदु- 
मुस्लिम भेदभाव की पराकाष्ठा होगई, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आदोलन 
किया और श्रत मे श्रश्नुतपूर्व एव अहृष्टपूर्व रक्‍्तपात, बलात्कार तथा बबेरता के बीच 
भारत का विभाजन हुआ । 


११. कांग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप और कार्यक्षेत्र 


काँग्रेस का प्रथम अधिवेशन ही उसके सार्वजनिक स्वरूप को व्यक्त करतोा है। 
ए० श्रो० हम, सर विलियम वेडरबर्न भौर सर हेनरी कॉटन जैंसे कतिपय उदार 
प्रंग्रेज़ों के साथ ही साथ भारत की सभी जातियों के देशभक्त उसके सदस्य थे । 


श्र भारतीय राजनीति और शासन 


काँग्रेस के प्रथम भ्रष्यक्ष उमेशचद्र बेनर्जी भारतीय क्रिश्चि- 

एक राष्टीोय. यन थे, दूसरे दादाभाई नौरोजी पारसी थे, तीसरे बदरुद्दीन 

संगठन तय्यब जी मुसलमान थे भौर चोथे तथा पाँचवे भ्रध्यक्ष जॉर्ज 

यूल और सर विलियम वेडरबन अग्रेज थे। आरम्भ से ही 

काँग्रेस का दृष्टिकोश एवं आदर्श विशुद्धत: राष्ट्रीय रहा है। दूसरी गोलमेज़ परिषद्‌ के 

अवसर पर निम्न शब्दो में गाँधी जी ने काँग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप पर विशेष बल 

दिया था : 'सच्चे भ्र्थों में यह (काँग्रेस) राष्ट्रीय है। यह किसी विश्ञेष जाति. वर्ग 

भथवा हित की प्रतिनिधि नही है। यह समस्त भारतीय हिंतो और सब वर्गों की 

प्रतिनिधि होने का दावा करती है । भेरे लिये यह बताना सब से श्रधिक प्रसन्नता की 

बात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक भ्ग्रेज़ के मस्तिष्क में हुई। एलेन श्रोक्टेवियन 

हा म को कांग्रेस के पिता के रूप में हम जानते हैं। दो महान्‌ पारसियों ने--फिरोज़ 

शाह मेहता भौर दादा भाई नौरोजी ने--जिन्हे सारा भारत “बुद्ध पितामह' कहने में 

हुषे प्रनुभव करता है, इसका पोषण किया । आरम्भ में ही काँग्रेस में मुसलमान, 

ईसाई, एग्लोइडियन आदि शामिल थे, बल्कि मुझे यो कहना चाहिए कि इसमें सब 
धर्मों, सम्प्रदायो भौर हितो का पुरणणंता के साथ प्रतिनिधित्व होता था! । 

वैसे तो उकते कथनानुसार काँग्रेस का स्वरूप सदेव ही राष्ट्रीय रहा है, परतु 

शुरू शुरू में श्रपणी सबसे पहली अवस्था मे उसको जन सद्भठन मान लेना भूल होगी ४ 

यद्यपि वह देश के सभी वर्गों की कठिनाइयो को मुखरित्त 

काँग्रेस का करती थी और राजनीतिक उत्क्ष के लिये उनके हृदय 

सामाजिक भराधार_ की उद्दाम लालसा को भी व्यक्त करती थी; परन्तु 

मुख्यतः वह बुद्धिजीवियो, शिक्षितो और उच्च मध्य वर्गों 

तथा व्यापारी बोरजुआज़ी का ही प्रतिनिधित्व करती थी । कांग्रेस के प्रारम्भिक 

अधिवेशनो मे वकीलो, शिक्षा विशारदो, पत्रकारो, चिकित्सको तथा व्यापारियों की ही 

सख्या अधिक रहती थी। काँग्रेस के कार्यक्षेत्र एव स्वरूप 

प्रारम्भ सें के सम्बध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारम्भ में 

कांग्रेस क्रान्तिकारो वह क्रातिकारी सद्भयलन नहीं था। उस समय उसकी 

संस्था नहीं थी. बागडोर पूरी तरह से नरम राष्ट्रवादियो के हाथो में थी + 

भग्नेशों की न्याय भावना मे उनकी हृढ भ्रास्था थी ॥ 

उनका प्रमुख ध्येय यही था कि भारतीय शासन का प्रजातत्रीकरण हो तथा विघान 

सभाओं में भारतीय प्रतिनिधियो की सख्या बढ जाय | इन उद्देश्यो की प्राप्ति के 

लिये उन्होने किसी प्रकार के उग्र साधनो का अवलम्बन नहीं लिया, अ्रपितु सावंजनिक 


भाषणों, प्रचार, प्रदशंनो, भ्रावेदनों तथा प्रतिनिधिमडलो द्वारा श्रपने उद्देश्यो की 
पूति का प्रयास किया । 


प्रारम्भिक काँग्रेस के कार्य का संक्षिप्त सिहावलोकन ५३ 


१२. प्रारम्भिक कांग्रेस के कार्य का संक्षिप्त सिहावलोकत 
प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस के प्रोग्राम और क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण 
हमें यह समझाने मे सहायता देगा कि उदार राष्ट्रवादियों के क्या ध्येय थे; उनकी 
क्‍या काये पद्धति थी श्रौर उनके नेतृत्व में इस संस्था का 
जया दृष्टिकोण रहा । काग्रेस का प्रथम श्रधिवेशन बम्बई कांग्रेस का प्रथस 
में हुआ था । उसके श्रध्यक्ष उमेशचन्द्र बेन्जी थे और मत्री श्रधिवेशन १८८५ 
ए० ओ० हाम। इस श्रधिवेशन ने भारत की कई 
सुप्रसिद्ध विभूतियो, दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, दीनशा एदलजी वाचा, 
काझीनाथ व्यबक तैलग, नारायण गणोश चन्दावरकर, पी० अ्रानन्दाचालू, वी० 
राघवाचायय और एस० सुब्रह्मण्य ग्रादि का संगम उपस्थित कर दिया। इस अधिवेशन 
मे कई सरकारी अफसर भी उपस्थित थे जिनमे सर विलियम वेडरबर्न और श्री 
रानाडे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । रानाडे ने तो खुले अ्रधिवेशन के 
विचार-विमर्षों में भी भाग लिया था | सभापति श्री उमेशचन्द्र बेनर्जी ने काग्रेस की 
शुरुता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए उसके उद्देशो को इस तरह 
अतलाया :--- 
“(क) साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागो में देश हित के लिए लगन से काम करने 
चालो की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना । 


(ख) समस्त देश-प्रे मियो के श्रन्दर प्रत्यक्ष मँत्री व्यवहार के द्वारा वश, घर्मे 
और प्रात सम्बन्धी तमाम पूर्व दृषित सस्कारो को मिटाना श्र राष्ट्रीय ऐक्य की उन 
तमाम भावनाओं का, जो लार्ड रिपन के चिर-स्मरणीय शासन काल में उद्भूत हुईं, 
पोषण और परिवर्धन करना । 


(ग) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रइनों पर भारत के शिक्षित लोगो 
में भ्रच्छी तरह चर्चा होने के अनन्तर, प्राप्त परिपक्व सम्मतियों का प्रामाणिक 
सग्रह करना । 

(घ) उन तरीको और दिशाओ्रो का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के 
राजनीतिज्ञ देशहित के कार्य करें ।” 


काग्रेस के प्रथम अधिवेशन में नौ प्रस्ताव पास किए गए थे। प्रथम प्रस्ताव में 
आरत के शासन काय॑ के निरीक्षणार्थ एक रॉयल कमीशन बैठाने की मांग की गई । 
दूसरे में इडिया कौन्सिल को तोड देने की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव के द्वारा 
धारासभा की कमियो की ओर सकेत किया गया; जिनमें भ्रब तक नामज़द सदस्य ही 
थे । प्रस्ताव में नामज़द सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों के रखने, युवत्रप्रात्न 
आर पंजाब में कौंसिलें कायम की जाने और कामनसभा में स्थायी समिति कौ 


पड आरतीय राजनीति भौर शासन 


स्थापना करने की मांग की गई-इस झ्राशय से कि कौंसिलो में बहुमत से जो विरोध 
हों उन पर उसमें विचार किया जाय | चौथे के द्वारा यह निवेदन किया गया कि 
भ्राई० सी० एस० की परीक्षा इगलेण्ड और भारत में एक साथ हो श्रौर परीक्षार्थियों 
की भ्रवस्था में वृद्धि कर दी जाय । पाचवे एवं छठे का सम्बन्ध सैनिक व्यय से था | 
सातवें में भ्रपर बर्मा को मिला लेने तथा उसे भारत में सम्मिलित कर लेने की नीति का 
विरोध किया गया था। आठवें के द्वारा यह आदेश किया गया कि ये प्रस्ताव 
राजनीतिक सभाओ में भेज दिए जायें । झतिम प्रस्ताव में भ्रगले श्रधिवेशन का स्थान 
कलकत्ता और ता० २८ दिसम्बर नियत हुईं । विभिन्न वकक्‍ताझो ने भ्पने भाषणों में 
ब्रिटिश राज के वरदानो का गुणगान किया, अ्रग्रजो की न्याय भावना में अपना पूर्ण 
विश्वास व्यक्त किया और ब्रिटिश सिंहासन के प्रति अपनी राजभक्ति की उत्साह- 
पूर्ण घोषणा की । 


काग्रेस का दूसरा श्रधिवेशन कलकत्ते में हुआ । इसके ग्ध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे । 

इस बार प्रतिनिधि “सार्वजनिक सभाश्रो द्वारा निर्वाचित हुए थे।” सुरेन्द्रताथ बेनर्जी 

झौर पडित मदनमोहन मालवीय ने इसी वर्ष काग्रेस 

१८८६ में प्रवेश किया । दूसरे अधिवेशन में विधान-सभाओ्रो के 

सुधार की माग को दुहराया गया और कहा गया कि 

उनमे ५४० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होने चाहिए; तथापि काग्रेस में “अप्रत्यक्ष चुनाव 

का सिद्धात मान लिया गया । कहा गया कि प्रातीय कौसिलो के सदस्यों का चुनाव 

तो म्युनिसिपल श्रौर लोकलबोर्डों, व्यापारसंघो तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा हो 

ओर सर्वोच्च केंद्रीय कौसिल का चुनाव ($5एछाशा८ (एप (०णा८/) प्रान्तीय 

कौसिलो के द्वारा हो ।” देश के विधान मडलो में जनता के प्रतिनिधियों को भी स्थान 

मिलना चाहिए, इस माँग का समर्थन करते हुए एक डेलीगेट ने स्वीकार किया “हम 

राष्ट्रीय शासन की छत्रछाया में नहीं, श्रपितु विदेशी नौकरशाही की आधीनता 

में रहते हैं ।” श्रागमी काग्रेस अधिवेशनो में यह प्रस्ताव बार बार दुहराया गया, 

फलत: १८९२ का “इडियन कौसिल्स एक्ट” पास हो गया । काग्रंस के दूसरे भ्रधि- 

बेशन में यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को 
ग्रलग झलग कर देना चाहिए । 


काग्रेस का तीसरा प्रधिवेशन १८८७ मे बदस्हीन तय्यबजी की अध्यक्षता में 

हुआ । यह काग्रेस के प्रथम मुस्लिम श्रध्यक्ष थे । इस श्रधिवेशन मे अन्य कई प्रस्तावों 
के साथ साथ एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया कि 

१८८७ भारतीयों को शिक्षा देने के लिए सैनिक विद्यालयों की 

भी स्थापना होनी चाहिए। एक नए सदस्य अडेले नोटंन 


प्रारम्भिक काँग्रेस के कार्य का संक्षिप्त सिहावलोकन भर 


(8४069 ]२०7०॥) ने काग्रेस के ऊपर लगाए गए इस दोषारोप का कि वह एक 
राजद्रोही संस्था है, इस श्रधिवेशन में मु ह तोड उत्तर दिया ।* 

१८८८ का वर्ष इसलिये विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योकि ब्रिटिश नौकरशाही 
को काग्रेस के प्रति मुस्लिम विरोध का संगठन करने में सफलता मिल गई'। इसी वर्ष 
सर सय्यद अहमद खा ने एग्लो मुस्लिम डिफेन्स एसोसियेशन 
की नीव डाली और इस दिशा में भारतीय मुसलमानो को १८८८ झौर 
निरिचित नेतृत्व प्रदान किया कि वे कॉग्रेस को अपना १८८६ 
स्रहयोग न दें । इस विरोध का उस समय कोई विशज्वेप 
प्रभाव नही पडा, जो हुआ वह भी नाममात्र को और इस वर्ष के काग्रेस अधिवेशन 
को जो कलकत्ते के एक व्यापारी जॉज़ यूल की श्रध्यक्षता में हुआ था, पूव॑वर्ती 
अधिवेशनो की श्रपेक्षा कही श्रधिक सफलता प्राप्त हुई | गोपालइप्ण गोखले ने इसी 
वर्ष काग्रेस मे प्रवेश किया । इस अधिवेशत में पास किये गये प्रस्तावों में एक यह 
प्रस्ताव भी था जिसमें सरकार की भूमिकर सम्बन्धी नीति मे सुधार करने की माँग 
की गई थी। 

१८९२ के इडियन कौंसिल्स एक्ट पास हो जाने के बाद काग्रंस की मांगो में 
सर्वाधिक महत्व इस माग को दिया गया कि श्राई० सी० एस० की परीक्षा भारत और 
इगलैण्ड मे साथ साथ हुआ करे । काग्रंस हलचल के 
फलस्वरूप भारतीयों की इस माग के समर्थन में इगलैण्ड की श्ण्श्३ 
कॉमन-सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, परन्तु इगलेण्ड और 
भारत, दोनो ही जगह भ्रधिकारियो ने इस प्रस्ताव को क्रियात्मक स्वरूप नहीं दिया। 
१८९३ मे काग्रेस अधिवेशन की श्रध्यक्षता, दूसरी बार, दादाभाई नौरोजी ने की जो 
कि इस बीच में इगलैण्ड की कॉमन-सभा के भी सदस्य चुन लिए गये थे। काग्र स- 
अधिवेशन का भ्रध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए दादाभाई नौरोजी जब भारत आए, 
उनका श्रभूतपूर्व स्वागत किया गया जो कि सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के शब्दों में “नरेशो 
और नृपतियों की भी ईर्ष्या का विषय है परन्तु उनकी पहुच के बाहर है।” काग्रेस 


# उसने कहा 'सज्जनों ' यदि अत्याचार का विरोध करना राजद्रोह दो, यदि यह कहना कि 
जनता का भपने देश के शासन मे अधिकाधिक हाथ रहना चाहिए, राजद्रोह हो, यदि वर्ग शअत्या- 
चार का विरोध करना, दमन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, अन्यायों का मुकाबला करना, 
व्यक्तिगत स्वतत्रताओं का समर्थन करना और उत्तरोत्तर किन्तु सदेव विकासशील सुधार के सामान्य 
श्रधिकार को प्रमाणित करना राजद्रोह हो, तो मैं निस्संदेह राजद्रोही हूं और मुझे राजद्रोही कहलाते 
समय अपूव प्रसन्नता होती है जब मैं आज अ्रपने चारों ओर (वराजमान राजद्रो[हयों की गौरवपूर्ण 
पंक्ति में स्वयं को भी सम्मिलित पाता हूं । सी. बाई चिन्ताम[ण द्वारा उद्धत : “इण्डियन पालि- 
शिक्‍्स सिन्स म्युटिनी, पृष्ठ ४३। 


५६ भारतीय राजनीति भौर शासन 


ने बेगार शौर रसदप्रथा के उत्मुलन की माँग की । इसके अ्रलावा उसने ब्रिटिश भारत 
में तय्यार होने वाले सूती माल पर कर लगाए जाने का विरोध किया जो लंकाशायर 
के व्यवसाइयो के हित-सरक्षणार्थ भारत के बढ़ते हुये कपास उद्योग को नष्ट कर देने 
के लिए ज़ानबूक कर लगा दिया गया था। इस प्रकार काँग्रेस ने प्रारम्भ से ही भारत के 

व्यावसायिक और श्रौद्योगिक- दोनो प्रकार के बोरजुआज़ी के हिंतो की रक्षा की है 

लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय जनता का दारिद्रय-पक से समुद्धार किया जाय, 

इस आवश्यकता की ओर से भी उसने अपनी आँखे नहीं मूं दी । आगामी कुछ वर्षों 

में काँग्रेस ने इस बात के लिए कोशिश की कि प्रवासी भारतीयों की दशा में सुधार 

हो, प्रेस पर से प्रतिबन्ध हट जाएँ और भारतीय कृषक जिस ऋणा के भार से स्देव 

दबा रहता है, उससे उसे मुक्ति प्राप्त हो । इसके अलावा उसने सरकार से १८९८ के 

राजद्रोह विधेयक (500॥00॥ ४० ०' 898) तथा १९०४ के सरकारी रहस्थ विधेयक 

(0#0०० 8०८८४ 40० ० 904) जैसे दमनकारी कानूनों के हठा लेने की बारम्बार 

बिनती की । १९०५ तक कॉम्रेस समतल पथ १र दौडती रही । सार्वजनिक महत्ता 
का ऐसा कोई भी विषय नही जिसने उसका ध्यान अभ्रपनी ओर ओआकृष्ट न किया हो 
झौर विभिन्न विषयों पर पास किये गए प्रस्तावों में व्वक्त-विचार आन्दोलन के नेताग्रो 
की राजनीतिक बुद्धिमत्ता के साक्षी थे ।”* 


१३. उदार राष्ट्वादियों को सनोव॒त्ति और कार्य पद्धति । 


इसमें कोई सदेह नहीं कि उदार राष्ट्वादी जिन्होंने राजनीतिक उत्कर्ष के 
लिए लडे गए सघ्य के प्रारम्भिक वर्षों में काँग्रेस का सूत्र सचालन किया, उच्च 
कोटि के देशभक्त थे । परन्तु उनके समय और सामाजिक 
पृष्ठभूमि को देखते हुए यह कहना पडता है कि कुछ ऐसी. ब्रिटिश शासन को 
सीमाए थी जिनका उललघन उनके लिए हाक्‍्य नही था। प्रशंसा और 
यह स्थिति सर्वथा स्वाभाविक भी थी। उनमे से श्रधिकॉश राजभक्ति 
उच्चवशीय थे भ्रोर पाश्चात्य शिक्षा का उन पर बहुत 
प्रभाव पडा था । यदि उस समय ब्रिटिश शासन का प्रचड विरोध किया भी जाता 
तो प्रारम्भ से ही उसका दमन किया गया होता। अ्रतएव हमें यह देखकर कोई 
भ्राइचयं नही होता कि राष्ट्रीय सघर्ष के प्रभात काल में भारतीय राष्ट्रीय ब्रिव्शि 
शासन के उत्कट प्रशसक थे; परन्तु यह भी समझ लेना भ्रम होगा कि उन्हे ब्रिटिश 
शासन की त्रुटियो और दुबंलताओ का कोई ज्ञान नही था । ब्रिटिश राज के उपकारो 
के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था । क्या ब्रिटिश शासन ने भारत का राज- 
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वस्तु नही बनाया था भ्रौर उसमें राष्ट्रीय चेतना का संचार नहीं किया था? वे 
ब्रिटिश-सम्बन्ध को भारत के लिए लाभकर समभते थे। वे श्रंग्रंजो की इस बात के 
लिए जी खोल कर सराहना करते थे कि उन्होने पाद्चात्य सभ्यता भर सस्क्ृति के 
सस्पर्श से भारत के सामाजिक जीवन को समृद्ध किया था, नृतन राष्ट्रीयता की वाहक 
भ्रग्नेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था और पाद्चात्य विचारधारा और साहित्य के 
ससर्ग से स्वाधीनता तथा प्रजातत्र के प्रति भारतीय नवयुवको मे प्रगाढ प्रेम उत्पन्न 
किया था । सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी कहा करते थे कि 'इगलंण्ड हमारा पथप्रदशंक है।' 
ब्रिटिश शासन के सृत्रपात को एक ऐसा देवी वरदान समझा गया जो भारत को मध्य 
युगीन अ्धोगति की दशा से ऊपर उठाकर राजनीतिक और आशिक उन्नति के 
शिखर पर पहुचाने के लिए ही ग्रवतीर्ण हुआ था । 


इसमे कोई आइचर्य नहीं है कि उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार के प्रति 
राजभक्ति की भावना से प्रणत रहते थे । इस प्रकार के दृष्टिकोण का स्पष्ट परिचय 
काँग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही मिलता था जो महारानी विक्टोरिया की जय जय 
कार के साथ समाप्त हुग्ना था । ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभकति की घोषणांए 
करने मे नरम राष्ट्रवादियो को किसी प्रकार के सकोच अथवा हीनता के भाव का 
अनुभव नही होता था। उस समय दादाभाई नौरोजी श्रपने सहयोगियों की सामान्य 
भावना को ही व्यक्त कर रहे थे जब कि उन्होने यह घोषणा की कि “झ्राओ, हम 
पुरुषो की तरह बोलें प्रौर घोषणा कर दे कि हम आचूड राजभक्‍त हैं ।” 


सरकार भी प्रारम्भिक भारतीय राष्ट्वादियो की मैत्री एवं भक्तिभावना से 
अपरिचित नही थी । क्योकि “वह उनके साथ रियायते करके जब जब भारतीयो को 
ऊँचे पद अथवा स्थान देने का अवसर आया, तब तब उन्ही (राष्ट्वादियो) को उसके 
लिये चुनकर यही सिद्ध करती रही है! ।* सरकार ने, उनमें से कइयो को नाइटहुड 
और प्रतिष्ठा की अन्य उपाधिया प्रदान की । गोपालकृष्ण गोखले को सी. झाई. ई. 
की उपाधि प्रदान की गई। कुछ को विधान सभा का सदस्य नामज़द किया गया, 
कुछ कार्यकारिणी के सदस्य छुन लिये गए भ्रौर कुछ हाई कोर्ट के जज बना दिये गए। 
वस्तुत: जिन काग्रेस नेताओं को इन उपाधियों श्रथवा पदो के लिए चुना गया था, वे 
श्रपती योग्यता के आधार पर इनके उचित अधिकारी भी थे, उन लोगो को पदलोलूप 
मानना किसी भी प्रकार तकंसगत नहीं है। यह तो उनकी प्रतिभाश्रो के प्रति 
श्रद्धाजलि ही है कि 'सरकार को भी यदि योग्य भारतीयों की श्रावश्यकता हुई तो 
इसकी पूर्ति के लिये उसे भी काँग्रेसियो का ही आसरा तकना पड़ता था'। दूसरे शब्दों 


की 
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भ्र्ष भारतीय राजनीति भौर शासन 


में सरकार की इन रियायतों से यह सिद्ध होता था कि काँग्रेस ने सप्रतिभ भारतीयों 
को बहुत बडी संख्या में श्रपनी श्लोर भ्राइंष्ट कर रक्खा था । 


ब्रिटिश सरकार की न्याय प्रियता मे उदार काँग्रेसियो की अटल श्रद्धा थी; 
इसी कारण उसके प्रति उनके हृदय में प्रशसा भर राजभक्ति की भावना उद्भूत 
हुई थी । काग्रेस के बारहवें ग्रधिविशन (१८९६) के अध्यक्ष- 
श्रग्रेतों को पद से भाषण करते हुए मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी 
न्यायप्रियता में ने कहा प्रेग्रेजो से बढकर ईमानदार और शक्ति सम्पन्न 
विश्वास जाति इस सूर्य के तने कही नही है ।' हमारे काँग्रेसी 
बुजुर्ग समभते थे कि अंग्रेज तो बडे प्रजातत्र बादी 
हैं, उनकी तो परम्परा ही ऐसी रही है, वे भारत में प्रजातात्रिक सस्थाग्रो के 
विकास का स्वागत करेगे। क्‍या यह सत्य नहीं था कि अंग्रेजों ने उन परि- 
स्थितियो का निर्माण किया जो राष्ट्रीय जागरण के लिए, जिसकी कि कांग्रेस 
प्रतीक थी, श्राववरयकता थी ? १८९३ में अधिवेशन के स्वांगताध्यक्ष सरदार दयालसिह 
मजीठिया ने काँग्रेस के विषय में कहा था कि “यह भारत में ब्रिटिश शासन की कीति 
का कलश है । इसी प्रकार के विचार काँग्रेस के तृतीय श्रधिविशन में स्वागत समिति 
के भ्रध्यक्ष पद से स्वागत-भाषण देते हुए सर टी० माधवराव ने व्यक्त किये थे; 
काँग्रेस ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च यश शिखर और ब्रिटिश जाति का कीति मुकुट है ।' 
यह बात नही थी कि कॉग्रेस के उदार नेताश्रों को ब्रिटिश नौकरशाही की गलतियों 
का भान नही था। वे उसकी त्रुटियो और गलतियो को श्रच्छी तरह से जानते थे, 
फिर भी उनका यह विश्वास था कि यदि भारत की समस्या को स्पष्टत श्रौर प्रबलता- 
पूर्वक ब्रिटेन की ससद्‌ तथा जनता के सम्मुख रख दिया जाय तो वह माँग करेगी कि 
मारत की परिस्थिति में परिवत्तंत होना चाहिए । यह आशा की जाती थी जैसा कि 
सर फिरोज शाह मेहता ने १८९० में कहा था “मुझे इस बात मे कोई सदेह नही है कि 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अ्रत मे जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगे ।! विश्वास की 
इस स्थिति में शुरू के भारतीय राष्ट्रवादी पथप्रदर्शन और प्रेरणा के लिए श्रग्नेज़ो की 
ही ओर ताकते थे । सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के निम्न शब्द उदार राष्ट्वादियो की मनोवृत्ति 
को भली भाँति स्पष्ट कर देते हैं । '्रेग्रेजों के न्याय, बुद्धि और दयाभावना मे हमारी 
हृढ आस्था है। ससार की महानतम प्रतिनिधि सभा, ससदो की जननी ब्रिटिश कॉमन 
सभा के प्रति हमारे हृदय में भ्रसीम श्रद्धा है। भग्न॑ जो ने सत्र प्रतिनिधि श्रादश॑ पर 
ही शासन की रचना की है ।' 


इस बात को उदार राष्ट्वादियो ने गुप्त नही रक्खा कि काँग्रेस भ्रादोलन का 
श्येय स्वदासन को प्राप्त करना है। यद्यपि उन्होने भ्रपनी भ्रधिकाश शक्ति श्रौर 
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ध्यान को शासन के कभी इस और कभी उस पहलू में 

सुधार करवाने के श्रांदोलन में ही लगाया था; फिर भी उदार राष्ट्रवादियों 

बे उस भविष्य की कल्पना कर सकते थे जबकि भारतीयों के. की विचारधारा 
हाथो में भ्रपने भांग्य निर्माण का श्रधिकार ब्रा जायगा। झोर साँगें 

१८८६ के कलकत्ता अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने 

कहा था, 'स्वशासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का 

विधान है । प्रकृति ने श्रपनी पुस्तक मे स्वय अपने हाथो से यह सर्वोपरि व्यवस्था 
लिख रकक्‍्खी है । पृत्येक राष्ट्‌ अपने भाग्य का आप ही निर्माता होता चाहिए । * 
दादा भाई नौरोजी ने “यूनाइटेड किगडम शभ्रथवा उपनिवेशों के जैसे स्वशासन या 
स्वराज्य” का ज़िक्र किया था। स्वशासन अथवा स्वराज्य से प्रारम्भिक कॉमग्रेसियों 
का आशय पूर्णा स्वाधीनता नही था जिसको १९२९ में कॉग्रेस ने अपने ध्येय की भाति 
ग्रहण किया । वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य से सब सम्बध विच्छेद कर लेने का विचार 
तो उदारवादियो के मस्तिष्क में कभी आया ही नही था । सम्भवत उन्होंने यह कभी 
सोचा भी नहीं था कि औपनिवेशिक स्वराज्य किसे कहते हैं । प्रारम्भिक काग्रेस का 
उद्देश्य भारत में प्रतिनिधिक सस्थाओ की स्थापना करना था । 


वास्तव में उदारवादी राजनीतिज्ञ इस बात को भली भाति जानते थे कि प्रति- 
निधिक शासन के समीप वे केवल एक ही छलॉग में नहीं पहुच सकते, इसलिये उन्होंने 
सरकार से भी ऐसी कोई प्रार्थना नही की थी कि वह उन्हें तुरत ही प्रतिनिधि-शासन 
प्रदान कर दे । व्यवस्थित विकास मे ही उनका विश्वास था | क्रमबद्धता ही उनके 
दर्शन की विधायक थी । हथेली पर सरसो जमाने की नीति के वे कायल नहीं थे । 
उस समय के काँग्र सी नेताओं की माँगे यही होती थी कि सरकारी नौकरियो का 
दरवाज़ा भारतीयों के लिए बद नहीं होना चाहिये जिससे कि वे ऊँचे पदो के योग्य 
बन सकें, धारा सभाओो में जतता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहियें और उन्हें 
प्रघन करने तथा बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार मिलना चाहिये, सैनिक व्यय 
में कमी की जाय, कर कम हो, न्याय और शासन विभाग श्रलग अभलग हो और 
नौकरियों के लिये भारत तथा इज्जूलेड में एक साथ परीक्षायें ली जायें, प्रात और केंद्र 
की काय कारिणियो शऔर भारत मत्री की कौंसिल में भारतीयो को भी स्थान मिलना 
चाहिये तथा भारतवषं को ब्रिटिश ससद्‌ मे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले। सामाजिक- 
झाथिक क्षेत्र मे काँग्रेस ने नमक कर में कमी करने की प्रार्थना की, सूती माल पर 
खगाये उत्पत्ति कर को भ्रन्यायपूर्ण बताया । सरकारी नौकरियों श्रौर विश्व विद्यालयों 


. 


# एनी बीसेंट : 'हाऊ इंडिया रॉट फार फ्रीडम,” पृ, २६ । 
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के पुनर्गठन, ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धार भौर खेती सम्बधी ऋशबद्धता से किसानो को 
छुटकारा मिले, इस बात के लिये भी काँग्रेस प्रयलशील रही । 


उदार राष्ट्रवादियो के साधन भी उनकी विचारधारा के स्वंथा श्रनुरूप थे। 

वे इस बात में यकोन नही करते थे कि भारत श्र ब्रिटेन के हित एक दूसरे के 
विरोधी हैं और दोनो में 'बेर केर का सग' है। पहले से 

उनके साधन स्थापित की हुई व्यवस्था में आकस्मिक श्रामूल परिवत्तेन 
करना भी उनके विश्वास की सीमाग्रो से बाहर की बात 

थी। इसलिए स्वभावत* आदोलन के सभी क्रातिकारी साधनो को उन्होने वर्जित 
कर रक्‍्खा था। हिंसा के प्रति उनके हृदय में घोर घुणा की भावना थी। तीन 
चीज़ो का उन्होने कडा निषेध कर रकक्‍्खा था, "विद्रोह, विदेशी आक्रमण की सहायता 
करना और अपराध को प्ाश्नय देना', ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति और 
सहयोगात्मक दृष्टिकोण के अनुकूल ही उन्होने वैधानिक 

वेधानिक झ्रांदोलन आदोलन की टेकनीक को अपनाया । उन्होने ऐसी प्त्येक 
योजना प्रथवा साधन का भअत्यत सतर्कता पूर्वक बहिष्कार 

किया जिसके लिये उन्‍हें शका थी कि ब्रिटिश सरकार उसका विरोध करेगी; वें 
सरकार का कोपभाजन नही बनना चाहते थे। यहाँ तक॒ कि दमन और श्रन्याय के 
कानूनों का सामना करना, उन्हें ललकारता भी उनके प्रोग्राम में नहीं था। चूंकि 
प्रेंग्रेज़ों की न्‍्यायपियता में उनकी श्रास्था थी इसलिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों के 
ध्यान को, साव॑जनिक भाषणों, स्मृति-पत्रो, पूस्तावों, आवेदन पत्रों तथा शिष्टमंडलों 
द्वारा जनता की उचित माँगो और कठिनाइयो की ओर आकृष्ट करना ही यथेष्ट समझा । 
काँग्रेस ने त्िटिश जनता और ससद्‌ के सामने भारत की समस्या को ठीक ठीक 
उपस्थित करने के इरादे से कई शिष्टमडल भेजे । इन साधनों के द्वारा नरम राज- 
नीतिज्ञों ने भारतीय जनता को ऊपर उठाने और शिक्षित करने की कोशिश की और 
कोशिश की कि प्रप्रेश़ भारतवासियो की न्याययुक्त माँगो को पूरा करना श्रपना 
कत्तंव्य समझें । ब्रिटिश जनता को यह सम्यक्‌ परिज्ञान कराने के लिये कि भारत में 
राजनीतिक सुधारो की महती आवश्यकता है, कांग्रेस ने १८८९ में एक ब्रिटिश 
समिति की स्थापना की और उसके सचालन के लिए पेतालीस हज़ार रुपयो की 
स्वीकृति भी दी । चार वर्षों के उपरात कॉमन-सभा मे जनमत को भारत के राज- 
नीतिक विकास के पक्ष मे संगठित करने के लिये सर विलियम वेडरबन ने भारतीय 
ससदीय समिति ([प्रताक्षा ?8०8त०5९७7४ 00ण्राज्मा।०७७) की रचना की। उस 
ज़माने के राष्ट्रवादियो के इन तरीकों को कभी कभी “राजनीतिक भिक्षावृत्ति' कहकर 
वरशित किया ज्ञाता है। यह वर्णन कुछ प्रप्रिय अवदय है, पर गलत नहीं है। बे 


उदार राष्ट्रीयता का मूल्याँकन द्रु 


सरकार के पास, रियायतों भौर सुधारो के लिये, भ्रत्यंत विनीत भाव से हाथ जोडकर 
जाने में, यकीन रखते थे। उ नका आवेदनो और प्रार्थनाओ 

में कितना भरोसा था; वें इन पर कितना बल देते थे, प्रावेदन शौर 

यह पं० मदनमोहन मालवीय के निम्न उाब्दो से स्पष्ट है प्रार्थ नाएँ 

जो उन्होने कांग्रेस के तृतीय भ्रधिवेशन में कहे थे “यद्यपि 

अपने प्रयत्नो में श्रभी तक हमे सफलता नहीं मिली हैं, फिर भी हमें सरकार के समीप *« 
पुन जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि वह हमारी माँगो, “अथवा हमारी 
प्राथंनाओ' पर शीघ्रातिशी प्र विचार करे | * 


१४. उदार राष्ट्रीयता का मूल्यांकन 


काँग्रेस के शुरू के दिनों में उदार राष्ट्वादियो ने जो काम किया; आजकल 
उसके महत्व को कम समभा जाता है। कभी कभी तो लोग उसे अत्यत हेय दृष्टि से 
देखते हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि उनमें कुछ त्रुटियाँ 
स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य उदार राष्ट्रवादियों 
का क्‍या वास्तविक आधार था अथवा उसकी क्या पूकृति को त्रंटियाँ 
थी इस बात को उदारवादी नेता नहीं समझ सके। यह 
उनका मिथ्या अनुमान था कि दोनो देशो के हित परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे 
के साथ जुड़े हुए हैं । ब्रिटिश शासन के “वरदानो' के पूति पृश्सा श्र कृतज्ञता की 
घारणा भ्रातिजन्य थी | वे इस कटु शब्द को हृदयद्भम करने में असफल हुए थे कि 
भारत, ब्रिटिश पूज्जीवाद के लाभाथे अंग्रेज़ो का एक शोषित आर्थिक उपनिवेश था 
श्र इसलिए इगलेड के लिए यह सर्वथा स्वाभाविक ही था कि वह भारत के श्राथिक 
और भ्रोद्योगिक भ्रम्युत्यान मे बाघायें उपस्थित करे और उसे अपने यहाँ के उद्योगो 
के लिये कच्चे माल का स्रोत तथा तय्यार माल के लिये एक मडी बनाए रक्‍खे | 
यदि भारत में बडे बडे सुधार कर दिये जाते, यद्दि जनता 
को अपने भाग्य निर्माण का अ्रधिकार दे दिया जाता, ब्रिटिश साम्राज्य 
यदि भारत निवासियों को अपने देश का पृबध श्रपने श्राप के प्रति 
करने की स्वतत्रता दे दी जाती, तो ब्रिटेन भ्रनिष्चितत काल मिथ्या धारणा 
तक भारत को झ्राथिक दासता के पाशो में निबद्ध नही 
रख सकता था। यह एक स्पष्ट सी बात थी, जिसे उदार राष्ट्वादी नही समझ सके । 
भ्रग्रेज़ो की न्याय भावना पर उनका विश्वास बना रहा | वे अपने इस विश्वास से 
कुभी नही डिगे कि श्रेग्रेज् एक जनतत्रपिय जाति है, भारत में धीरे धीरे जनतत्र की 


# एनी बीसेट : “वही”, पृ. ४५। 
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हम किसी पूव्व भ्रध्याय में उद्धत कर चुके हैं। काँग्रेस की स्थापना के श्रवसर पर 
यायसराय लार्ड डफरिन नें उसके शीश पर भ्रपना वरदहस्त रक्खा था औ्रौर द्वितीय 
अधिवेशन में प्रतिनिधियो का स्वागत भी किया था। मद्रास के गवर्नर लार्ड कोनेमारा 
ने भी कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में (१८८७) उसी प्रकार के सौजन्यमय व्यवहार 
का परिचय दिया था श्रौर स्वागत-समिति की, सरकारी कोषागार से रसदादि दिलवा 
कर सहायता की थी ।* 


किन्तु कुछ ही समय के पश्चात्‌ काग्रेस के प्रति सरकार के रख में झआमूल 
परिवर्तन हो गया । यद्यपि काग्रे सी नेतांश्रों ने अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध शासन के साथ 
अ्रच्छे ही बनाए रक्‍्खें परन्तु सरकारी अधिकारी काग्रंस को सन्देह और शका की 
दृष्टि से देखते लगे । ला्ड डफरित ने ह्ाा[म साहब को परामश दिया था कि वे 
का्रेस का क्षेत्र सामाजिक न रख कर राजनीतिक भी बनावें । किन्तु वही लार्ड 
डफरिन काग्रंस के शत्रु हो गए श्रौर उसे राजद्रोही सस्था कहने लगे | कुछ प्रातीय 
गवर्नर तो काग्रंस के उग्र विरोधी थे | उत्तर पश्चिमी प्रात के (यू० पी०) गवर्नर 
सर ओकलैण्ड काल्विन की सम्मति में यह श्रादोलन केवल समय से पूर्व ही नहीं था भ्रपितु 
खतरनाक भी था। १८८७ में एक सज्जन अपने जिलाधीश की इच्छा के विरुद्ध 
काग्ने स अ्रधिवेशन में सम्मिलित हुए थे जिसके अपराध स्वरूप उनसे २०,००० रु० 
की जमानत मागी गई । काँग्रेस के प्रति सरकार का कडा रुख उस गशती पत्र से अच्छी 
तरह प्रकट होता है जिसको बगाल सरकार ने सब मत्रियो एवं सब विभागों के 
प्रमुख भ्रफसरो के पास भेजा था । इसमें उन्हे हिदायत दी गई थी कि “भारत सर- 
कार की आज्ञा के श्रनुसार ऐसी सभाझ्रो में द्शंक रूप में भी सरकारी प्रफसरो का 
जाना ठीक नही है और ऐसी सभाओ की कारंवाई मे भाग लेने की सख्त मनाई की 
जाती है” १८९७ मे “राजद्रोहात्मक' भाषणों और कारंवाइयो पर अकुश रखने के 
विचार से 'इडियन पीनल कोड' में दफा १२४ (झ्र) तथा दफा १५३ (अश्र)और जोड 
दी गई। प्रंस पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिए गए श्ौर १८९५८ में गुप्त प्रेस समि- 
तियो की स्थापना हुई | देश वासियो को आपस में लडाने की पूव॑-परिचित नीति का 
भ्रब राजनीतिक क्षेत्र में खुल कर प्रयोग किया गया; भर काग्रेस के विरुद्ध मुसल- 
मानो को सगठित करने के प्रयास किए गए । विद्रोह के पूर्व श्रौर बाद में भारतीय 
मुसलमान अग्रेज़ो के विशेष कोप-भाजन रहे थे; परन्तु अ्रब जंसे जैसे काग्रेस की 
लोकप्रियता और शक्तित में वृद्धि होती गई; सरकार मुसलमानों के प्रति भपने रुख 
में परिवंतन करती गई | मुसलमानों को विशेष सुविधाएं देकर, उन्हे श्रपनी विशेष _ 


# सी. बाई. चिन्ताम[य : इण्डियन पालिटिक्स सिन्स स्युटिनी, ए. २६। 
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मांगे रखने का प्रोत्साहन देकर- नौकर श्ञाही ने भारतवषं की दो प्रमुख जातियो के 
मध्य भेद की खाई को खोदने की कोशिश की । श्रविराम गति से बढती हुई राष्ट्रीय 
एकता की भावना पर कुठाराघात करके ब्रिटिश सरकार नें शुरू शुरू में ही राष्ट्रीय 
झादोलन को क्चल डालने का प्रयास किया । इस सम्बन्ध में कि मुसलमान “कुछ 
शठ पदाधिकारियों द्वारा जिनका कि फूट डालो श्र राज्य क्रो की नीति में विश्वास 
था प्रयुक्त किए जा रहे थे” हमारे पास ए० झ्रो० हा म॒ की साक्षी विद्यमान है ।* 
काग्रे स के चोथे अधिवेशन (१८८८) मे क्षेत्र रज़ा हुसैन ने घडल्ले के साथ कहा, 
कि “मुसलमान नहीं बल्कि उनके मालिक-सरकारी हुक्काम-हें जो कि काग्रंस 
के विरुद्ध हैं ।“ 


प्रारंभिक भारतोय देशभक्त 


१६. सुरेन्द्रनाथ बेनर्जो 

भ्ाघुनिक बगाल के निर्माता भ्रौर भारत के राष्ट्रीय प्रॉदोलन के प्रणेताओ में 
अग्रगण्य सुरेद्रनाथ बेनर्जी भारत के प्रतिष्ठा भाजन व्यक्तियो में एक उच्च स्थान के 
अधिकारी हैं। वे उन व्यक्तियों मे से थे, जिन्होने इडियन सिविल सविस की परीक्षा 
में भ्रत्यन्त ज्षी्र सफलता प्राप्त कर ली थी । सन्‌ १८७१ में वे सिलहट के 
असिस्‍टेंट मैजिस्टूं ट नियुक्त हुए । दो ही वर्ष के भ्रन्दर सरकारी आचरण में कुछ 
दोष पाये जाने के कारण उन्हे नौकरी से हाथ घोना पडा । बाद मैंदो लैपिटनेंट 
गवनंरो ने इस बात को स्वीकार किया था कि सुरेंद्रनाथ बेनर्जी का नौकरी से 
हटाया जाना सर्वेथा भ्रन्यायपूरां था । परन्तु यह, छद्मवेश में वरदान ही सिद्ध हुभ्ना। 
सी० वाई० चितामणि ने ठीक ही लिखा है “शासन की हानि देश का लाभ बन 
गई ।”पूं झ्राई० सौ० एस० से हटने के पश्चात्‌ सुरेंद्रनाथ बेनर्जी ने स्वयं को राष्दीय 
भम्युदय के कार्य में ही प्राशपण से निरत कर दिया। कुछ समय तक उन्होने 
विद्यासागर कालिज मे, जो उस समय मैट्रोपोलिटन इस्टीट्यूट के नाम से विख्यात 
था लेक्चरर के रूप में कार्य किया । बाद में उन्होंने रिपन कॉलिज की नीव डाली 
भौर उससें अंग्रे जी के प्रोफेसर के रूप में कई वर्षों तक काम किया । तत्पदचात्‌ वे 
पत्रकार बने । इन्होंने “बंगाली' पत्र का सम्पादकत्व ग्रहण किया । इस पत्र के जन्म 
दाता उमेहचद्र बेनर्जी थे । सरकार की तीक्ष्ण आलोचना करने के फलस्वरूप उन्हें 
१८८३ में दो मास के कारावास का दंड मिला । 


अंडा. पट्टामि सीतारामव्या : 'दि हिस्द्री आफ दी कांग्रेस," पृ, १०८?। 
वही, पृष्ठ ११० । 
4 'सी. बाई. चिन्तामणि: इण्डियन पालिटिक्स सिन्स दो म्युटिनी?, ए. ७१-७२। 


६ भारतीय राजनीति और भासन 


१८७६ में सुरेंद्रताय बेनर्जी ने इंडियन एसोसियेशन की स्थापना की जिसका 
मुख्य ध्येय भ्राई० सी० एस० की परीक्षा मे बैठने की भ्रवस्था को २१ वर्ष से घटा 
कर १९ वर्ष कर देने के विरुद्ध आँदोलन करना था । उन्होने सम्पूर्ण देश का भ्रमण 
किया और शिक्षित भारतीयों में एक हलचल सी उत्पन्न कर दी। इस गाँदोलन के 
पक्ष में जनमत का सग्ठन करने में वे सफल हुए। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय चेतना 
की नीव डालने में सहायता दी जिसने कि शीघ्र ही राष्ट्रीय सपयठनत का रूप धारण 
कर लिया । काँग्रेस की स्थापना के दो वर्ष पूबं राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना करने 
में सुरेंद्रनाथ का बहुत बढा हाथ था। राष्ट्रीय सम्मेलन प्रथम भ्खिल भारतीय 
राजनीतिक सगठन भ्रौर काँग्रेस का भ्रग्रवर्ती था। १5८५६ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी 
तथा राष्ट्रीय सम्मेलन के अ्रधिकाँश नेताओ ने काँग्रेस में प्रवेश किया। राष्ट्रीय 
सम्मेलन ने भी स्वय को काग्रेस में विलीन कर दिया। १९१७ तक सुरेंद्रनाथ बेनर्जी 
काग्रेस के भ्रत्यन्त प्रभावशाली नेता रहे | इसके पदचात्‌ उग्र राष्ट्रीयता के श्रम्युदय 
के कारण उन्होने काग्रेस से हाथ खींच लिया। वे काग्रेस के दो बार, (१८९५ श्ौर 
१९०३ में) सभापति बनाये गये । उन्होने ब्रिटिश जनता और संसद के सम्मुख भारतीय 
समस्या को स्पष्ट करने के लिये इगलेड जाने वाले कई शिष्टमडलों का नेतृत्व किया 
था। १९०५ में जब बगाल का विभाजन किया गया सुररेंद्रनाय बेनर्जी ने उसके 
विरुद्ध भांदोलन करने में प्रमुख भाग लिया था । वे भारत के उन सबसे पहले देक्ष- 
भक्तों में से थे, जिन्हें पुलिस के डडे खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 


सुरेंद्रनाथ बेनर्जी भ्रत्यन्त प्रभावशाली वक्ता थे। एक प्रंग्रेज ने तो यहाँ तक 
कहा था कि सावंजनिक वकक्‍ताओं में ग्लैडस्टन के अलावा उनसे बढ़कर और कोई 
नही था । डा० पट्टामि सीतारामैया के शब्दों में “भाषा-अभुत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना 
प्रवणता, उच्च भावुकता, वीरोचिते हुकार-इन गुणों में श्रापकी वक्‍तृत्व कला को 
पराजित करना कठिन है। झ्ाज भी कोई आपकी समता तो क्‍या प्रापकी निकटता को 
भी नहीं प्राप्त कर सकता ।”* मैकॉले की तरह सुरेंद्रगाथ की भी विलक्षण स्मरण- 
शक्ति थी । दोनों ही अ्रवसरों पर जब कि उन्होंने काग्रेस के श्रध्यक्ष पद से माषण 
दिए थे, बिना किसी मुद्रित प्रति की सहायता के, भ्रौर जिनमें एक द्ाब्द की भी 
गलती नही थी, तो वह उनकी श्रद्भुत स्मरण शक्ति का परिचायक था । 

सुरेंद्रनाथ बेनर्जी दृष्टिकोश भ्ौर कार्य पद्धति, दोनों में ही नरम राष्ट्रवादी 
थे। मैज़िनी के ग्रंथों द्वारा प्रभावित होने पर भी उन्होंने उसके क्रांतिकारी कार्यक्रम 
को नहीं भपनाया। भ्रग्रेजी सम्यता भर सस्थाओं कें प्रति उनके हृदय में बहुत भ्रतुराग 





# पट्टामि सीतारामय्या : दि हिस्टी ऑफ कांग्रे स, ए. १६७। 
| सी. वाई. चिन्तामणिः इंडियन पालिटिक्स सिन्स दि म्युदिनी, पृ. ७२ । 


प्र'रम्मिक भारतीय देदाभकत ॥ 


था | एक श्रवसर पर उन्होने कहा था “प्ग्रेजी सम्यता संसार में सर्वोच्च है। यह 
इग्लैण्ड और भारत की भ्रखड एकता का चिन्ह है। यह सम्यता भारतवासियों के 
अ्रति प्रपूर्व आशीर्वादों तथा प्रसादो से परिपूर्ण है और पंग्रेज़ों के सुनाम को प्रपूर्व 
रुयाति दिलाने वाली है ।” उनको श्राश्षा थी कि श्रग्रेजो और भारतीयों का यह 
सम्पक अविभकत रहेगा तथा “भारत, समय श्राने पर, चरित्र में श्रग्ेजी, भौर संस्थाओं 
में भ्रग्नेजी, स्वतत्र राज्यों के महान्‌ संघ में, अपना स्थान पा लेगा।” इसमें कोई 
आश्चर्य की बात नही कि श्रग्रेजो के प्रति राजभक्ति सुरेंद्रगाथ की विचारधारा का 
केन्द्र-विन्दु था । उन्होंने कहा ' राजनीतिक कत्तंव्यों के उच्च क्षेत्र में इंगलैण्ड हमारा 
राजनीतिक पशथ्च-दर्शक भ्रौर नैतिक ग्रुरु है।” काग्रेस के १८ वें भ्रधिवेशन में हों न 
भारत में ब्रिटिश राज के स्थायित्व के लिए प्रार्थना की । लेकिन वे भारत में ब्रिटिश 
नौकरशाही की गम्भीर त्रुटियों से भी प्रच्छी तरह से परिचित थे भ्रौर उन्होंने 
उनके निवारण का भी यथाशक्ति प्रयत्त किया | तो भी उनका श्रादर्श “ब्विटिश 
सम्पर्क के प्रति श्रटल राजभक्ति के साथ काम करना था क्योकि उद्देश्य भारत में 
ब्रिटिश शासन का श्रवरोध करना नहीं, अश्रपितु उसके आधार का विस्तार करना, 
उसकी चेतना को उदार बनाना, उसके चरित्र की प्रतिष्ठा-वृद्धि तथा उसे राष्ट्र के 
प्रेम की भ्रपरिवतंनीय भ्राधार-शिला पर स्थित करना था । 


१७, दादा भाई नोरोजी 


भारत के पितांमह, दादाभाई नौरोजी जिनकी स्मृति भारतवासियों के प्रेम मन्दिर 
में विराजित है, हमारे प्रारम्भिक राष्ट्र-निर्माताश्रों में मूधेन्य थे। तीस वर्ष की भ्रायु 
में उन्होने स्वयं को साव॑जनिक सेवा के लिए समपित कर दिया । -भारत का सादवे- 
जनिक जीवन बोद्धिक दिग्गजो और निःस्वार्थ देश भकतो की झआकाश-गगा से श्रलकृत 
रहा है, परस्तु हमारे समय में दादाभाई नौरोड़ी के समकक्ष कोई दूसरा नहीं हुआ ।/* 
उन्होने भारतवर्ष में तीस सावंजनिक सस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने इगलैण्ड में 
५ इंडिया सोसाइटी” शौर ब्रिटिश इडिया सोसाइटी” नामक संस्थाएं स्थापित की । 
उन्होंने प्रपनी जीवनवृत्ति को प्रोफेसर के रूप में प्रारम्भ किया था परन्तु वे शीघ्र ही 
राजनीति की ओर सुड़ गये । वे एक सुविख्यात पत्रकार थे भौर उन्होंने बम्बई में 
प्रथम समाचार पत्र की स्थापना की थी । 


काँग्रेस के साथ दादा भाई नौरोजी का सम्पर्क उसके जन्मकाल से ही रहा था । 
झौर बीस वर्ष से अ्रधिक काल तक यह सम्पर्क बना रहा | पट्टाभि सीतारामय्पा के 
शब्दों में दादा भाई नौरोज्जी, काँग्रेस की शुरूआत से लेकर अपने जीवन पयंन्‍त उसकी 


७ सी. बाई. चिन्तामणि : “इंडियन पालिटिक्स सिन्स दी अ्युटिन्री पृष्ठ २० । 


हद भारतीय राजनीति श्र शासन 


सेवा करते रहे और उन्होने कांग्रेस को सवंसाधारण की शासन सम्बन्धी शिकायतें दूर 
कराने का प्रयत्न करने वाली जन सभा से बढाते-बढाते स्वराज्य प्राप्ति (कलकत्ता 
१९०६) के निरिचत उद्देश्य से काम करने वाली राष्ट्रपरिषद्‌ पर पहुचा दिया ।* 
१८८६, १८५९३ श्रौर १९०६ में क्रमश. तीन' बार वे काग्रेस के सभापति निर्वाचित 
किये गये । दादाभाई नौरोजी का चरित्र श्रत्यत हढ था। अपने परिचितों को वे 
“प्रश्यता, ईर्ष्या और निराशा' से परिपूर्ं कर देते थे। यदि किसी से कोई भूल हो 
जाती, तो वे क्र द्ध नही होते थे, उनका व्यवहार बडा सदय बना रहता था। उनका, 
कभी, कोई व्यक्तिगत शत्रु नही रहा । चितामणि ने लिखा है, “उनसे श्रधिक सज्जन 
पुरुष/का मैंने कभी दर्शन नही किया । उनकी तो उपस्थितिमात्र ही श्रद्धा का सचार 











+ टिप्परिः-यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि दादा भाई नौरोजी भौर उनके 
समकॉलीन दूसरे नरम राष्ट्रवादियों की स्वराज्य श्रथवा स्वशासन सम्बधी मान्यता 
उस स्वतन्त्रता से भिन्न थी जिसे कि भारत ने १५ श्रगस्त, १९४७ को प्राप्त किया । 
उन्हें इस बात की कल्पना नही थी कि भारत निकट भविष्य मे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर सकता है। उनकी श्रकाक्षा यह थी कि भारत धीरे धीरे औपनिवेशिक स्वराज्य 
(007॥7॥०7 $(&08) की दिशा में प्रगति करे। १९०६ के कांग्रेस अधिवेशन में 
जो स्व-शासन-सम्बधी प्रस्ताव पास हुआ्ना, वह इस प्रकार है -- 


“इस काँग्रेस की राय है कि स्वराज्य प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन 
प्रणाली है, वही भारतवर्ष में भी चलाई जाय श्रौर उसके लिए नीचे लिखे सुधार तुरत 
किये जाँय । 


(क) जो परीक्षाएं केवल इगलेड में होती हैं, वे भारतवर्ष और इगलैड में 


साथ साथ हो तथा भारतवर्ष में ऊची नौकरियों पर जितनी नियुक्तियाँ होती हैं वे सब 
केवल प्रतिस्पर्द्धी-परीक्षा द्वारा हो । 


(ख) भारतमत्री की कौंसिल, वायसराय और मद्रास तथा बम्बई के गवरनंरों 
की कार्यंकारिणियों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त सख्या में हो । 


(ग) भारतीय भ्ौर प्रातीय कोंसिलें बढाई जाय, उनमे जनता के भ्रधिक और 
बास्तविक प्रतिनिधि रहे और उन्हे देश के आधथिक एवं शासन-सम्बधी कार्यों में श्रधिक 
अधिकार रहे । 

(ध) स्थानीय और स्युनिसिपल बोर्डों के श्रधिकार बढाये जाँय श्रौर उनपर 


सरकारी नियत्रण उससे अधिक न हो जितना ऐसी सस्थाओं पर इगलेड में लोकल 
गवनंमेंट बोर्ड का रहता है।” 
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करती है! । गोखले ने लिखा था “यदि कभी मनुष्य में दिव्यता का वास रहा, तो वह 
दादा भाई नौरोजी में । श्रधिकाश प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों की तरह दादाभाई नौरोजी 
का भी भ्रग्नेज़ों की 'स्वाभाविक न्यायप्रियता और युक्तियुक्त व्यवहार' में हढ विश्वास 
था और यह विश्वास मृत्युपर्यत श्रविचल बना रहा । उनको इस बात में सन्देह लेश- 
मात्र भी नहीं था कि भारत श्रपने राजनीतिक ध्येय को शातिपूर्ण दवाब के उपायो 
और ब्रिटिश जनमत के शिक्षण द्वारा प्राप्त कर सकता था। उन्होने घोषणा की थी 
“हम भारतीय एक बात में यकीनः करते हैं और वह यह कि यद्यपि जॉन बुल तनिक 
मन्दबुद्धि है लेकिन यदि एक बार उसे कोई बात समझा दी जाय कि वह अच्छी भौर 
उचित है तो आप उसके कायंरूप में परिणत किए जाने के प्रति विश्वस्त हो सकते 
है! । सावंजनिक वक्ता के रूप में दादा भाई नौरोजी की आवाज़ और भाषा बडी 
नरम रहती थी, परन्तु बाद के वर्षों में श्रेंग्रेज़ो की प्रतिगामी नीति ने उन्हें कठोर भाषा 
का प्रयोग करने के लिये विवश कर दिया । १९०६ में जब दादाभाई कलकत्तें के 
काग्रेस भ्रधिवेशन के सभापति हुए, सारा देश, बंगविच्छेद के कारण “मानो एक 
खौलते हुए कढाव में था'।। बगाल असतोष से उबल रहा था। सरकार ने लोकप्रिय 
आदोलन को विशेष कानूनों (प्राडिनेंसो) फौज और ताजीरी पुलिस की तैनाती, व्यापक 
गगिरफ्तारियो और अन्धाधुन्ध लाठी प्रहारों द्वारा कुचल डालने का प्रयास किया । इस 
जन आदोलन श्रौर नौकरशाही दमन के अ्रवसर पर, वह व्यक्ति दादाभाई नौरोजी ही 
थे जिन्होने 'स्वराज्य' को काग्र स का ध्येयं घोषित किया । 


१८. गोपालकृष्ण गोखले 


गोपालक्ृष्ण गोखले महाराष्ट्र के एक वीर पुत्र और भारत के महानतम राष्ट्र- 
वादी नेताओं में से थे । उनका जन्म १८६६ में कोल्हापुर में हुआ था । उनका मस्तिक 
समुन्नत था भौर हृदय सुविशाल; इन गुणों के कारण उन्होने भ्रपने जीवन में बडी 
शीघ्रता से उन्नति की | १८ वर्ष की वय में प्रोफेसर, २२ वर्ष की वय में बबई विधान 
थरिषद के सदस्य श्रौर ३९ वर्ष की वय में काग्रेस के प्रध्यक्ष हुए | भ्रपनी तरुणा- 
अस्था में ही उन्होने भपने जीवन को राष्ट्‌ देवता के चरणों में समर्पित कर दिया था! 
नंगे भूखे, भुरियो पड हुए, ठिदुरते और सिकुड़ते हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियों 
के लिए खेत में कडा श्रम करने वाले, चुपचाप घीरज्ञ के साथ न जाने कितना सहने 
वाले, भ्रपने मालिकों के पास जिनकी प्रावाज़ ज़रा भी नही पहुँचती, और ईश्वर तथा 
मनुष्यों के द्वारा जो कुछ भी बोक उनकी पीठ पर लाद दिया जाता है उसे बिता 
ची-चपड़ किए सदा सहने के लिए लिए तय्यार किसानों के लिए” गोखले 
के हृदय में प्रेम का स्थान था । गोलले ने निधन झौर शोषित कृषक वर्ग के हिताय॑ 
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एक मन होकर, एकनिंष्ठा से काम किया | गोखले ने नमक कर का खंडन किया था 
जिसके लिए बाद में महात्मा गान्धी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कर तो गरीबी 
पर लगा हुआ कर है क्योंकि इससे तीन पाई वाली नमक की टोकरी की कौमत पाँच 
भाने हो जाती है“पाँच गावो में से चार गाँव बिना किसी पाठशाला के हैं शौर बच्चों 
का विकास भ्रज्ञान में ही होता है,” यह उन्होंने घोषणा की। गोखले इस भ्रशिक्षा 
के लिए सरकार को ही उत्त रदायी ठहराते थे । 

१८८९ में गोखले ने कांग्रेस में प्रवेश किया भौर वे शीघ्र ही प्रग्नमिम पक्ति में 
भरा बिराजे । जब वे कांग्रेस के २१ वें भ्रधिवेशन (१९०५) के सभापति हुने गये, इस 
गौरवपूर्ण पद पर पहुँचने वाले, व्यक्तियों में उनकी श्रवस्था सबसे कम थी । सूरत 
विच्छेद (१९०७) के पश्चात्‌ उन्होंने काँग्रेस के कामो में महत्वपूर्ण भाग लिया॥। 
वास्तव में ये तिलक के प्रतिकूल नरम दल के नेता और कई वर्षों तक 
काग्र स के कर्शधार का काम करते रहे । मुख्यतः यह उनके ही विरोध का 
परिणाम था जिससे कि उनके जीवन काल में गरम दल और नरम दल 
के बीच मेल होने के सारे प्रयास निष्फल हुए । भारतवर्ष के प्रतिनिधि के रूप में 
गोखले कई बार इज्ूलेड गए भ्ौर वहां के कई सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रशला भाजन 
बने । सी० बाई० चितामरणि ने 'दि नेशन' पत्र के सम्पादक श्री मैंसिघम को यह 
कहते हुए उद्धृत किया है कि इंगलेड में गोखुले के समकक्ष कोई राजनीतिज्ञ नही था । 
१८८८ में गोखले बम्बई विधान परिषद्‌ के सदस्य हो गए । बाद में उन्होते भारतीय 
विधान परिषद्‌ (70ाशा ,6859877० 0०77८) में प्रवेश किया भौर कई वर्षों 
तक उसके प्रभावशाली सदस्य बने रहे । 

१९०५ में गोखले ने मारत-सेवक समिति नामक संस्था स्थापित की जो 
डनकी देश को सबसे बडी देन है । संस्था का उद्देश्य “ऐसे सार्वजनिक कार्य॑कर्ताशों 
को शिक्षित करना था जो “अत्यल्प पारिश्रमिक पर मातृभूमि की सेवार्थ, कठोर 
अनुशासन के पालना, साम्राज्य के प्रति राजभक्ति के लिए वचन बद्ध हों ।” समिति 
के विधान की प्रस्तावना में गोखले ने लिखा था, “प्रव हमारे देशवासियों को काफी 
संख्या में श्रागे आजाना चाहिए भ्रौर देशहित के काय॑ में स्वयं को उसी भावना से 
समपित कर देना चाहिए जिस भावना से कि धार्मिक कृत्य किया जाता है। 
सावंजनिक जीवन को प्राध्यात्मिततामय होना चाहिए । देश प्रेम हृदय को इस 
प्रकार भाष्यायित कर दे, कि उसके सामने भ्न्यान्य सभी वस्तुएं श्रत्यन्त हेय मालूम 
पड़ने लगें।” वे दक्षिण भ्रफ्तीका भी गये थे भौर उन्होंने कुछ समय तक महात्मा गाँधी 
के साथ काम भी किया था। गाँधीजी के सत्याग्रह-धर्मं के वे अ्द्यंसक हो गये थे । 

गोखले के चरित्र में कई दुलंभ गुण थे। भ्रपनी स्पष्ट सत्यवादिता भौर बौद्धिक 
साहस के लिए दे विस्यात थे। वे भ्रपनि राय को उस समय्र तक कभी प्रकट नहीं 
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करते थे, जब तक उसकी सच्चाई में उनका पूर्ण 

विद्वास न हो जाता था, जब वे एक बार कोई राय. गोखले का चरित्र 
कायम कर लेते थे भ्रथवा किसी आदर्श को भ्रपना लेते थे, झोर उनकी 

तब न तो आलोचना और न बदनामी ही उन्हें भ्रपने विचार धारा 
निर्धारित पथ से विमुख कर पाती थी। वे एक नि.स्वार्थ 

देशभक्त थे, जिनके हृदय में कदापि कोई हीन विचार नहीं भ्राया | यद्यपि उनका 
व्यवहार कभी कभी रूखा प्रतीत होता था; फिर भी उनका व्यक्तित्व झ्राकषंक था 
जो हृदय में उनके प्रति न केवल आदर भ्रपितु प्रमभाव का भी संचार करता था। 
यद्यपि उनके भ्रादर्श बहुत ऊंचे थे, परन्तु यथार्थ को भी वे प्रपनी श्रांखों से भ्रोभल 
नही होने देते थे । वस्तुत. वे व्यावहारिक श्रादशंवादी थे | वे एक ऐसे राजनीतिज्ञ 
थे जो स्पृहणीय भ्रादर्श शोर ऐसे आ्ादर्श के बीच, जो स्पृहणीय हो परन्तु साथ ही 
साथ प्राप्तव्य भी हो, भेद समझ सकते थे । लाड्ड मॉलें के कथनानुसार इनका मस्तिष्क 
राजनीतिज्ञ का मस्तिष्क था और इनमें शासक के उत्तरदायित्व की भावना थी । मैकि- 
यावेली (१(8०॥॥४४८॥४) की भांति वे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी साधन को ठीक 
न समभते थे, वरन्‌ जीवन के प्रत्येक कार्य को नैतिकता के श्राधार पर रखते थे । लाई 
कर्जन ने उनको एक बार लिखा था, “ईदवर ने भ्रापको भ्रसाधारण योग्यताओ्रो से 
झ्राभूषित किया है और आपने उन योग्यताशों को देश के हितार्थ प्रयुक्त किया है ।” 


गोखले का उम्र राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं था। वे नरम राष्ट्रीयता के 
झनुयायी थे । अ्रग्न जो ने भारतवर्ष को जो सरक्षणता प्रदान की, इसके वे प्रशंसक 
थे । ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्त पूर्ण सहयोग और भारत की नीति कावे 
समर्थन किया करते थे ! सामान्यत' गोखले जनता श्रौर सरकार के बीच मध्यस्थ का 
कार्य करते थे । “वे जनता की श्राकाक्षाएं वायसराय तक पहुंचाते थे शलौर सरकार की 
कठटिनाइया काँग्रेस तक ।” स्वभावत. इसके कारण इनकी स्थिति कभी कभी 
विषम हो जाती थी । उनके सहयोगी उनको बहुत नरम समभते थे शौर सरकार 
इनके ऊपर उम्र होने का दोषारोप करती थी । तथापि भ्रपनी सारी नरमी के बावजूद 
भी गोखले दादाभाई नौरोजी अभ्रथवा फीरोजशाह मेहता की अपेक्षा कही अ्रधिक 
निर्भीक वक्‍ता और नौकरशाही के कठोर झालोचक थे । पट्टाभि सीतारामया के 
अनुसार “उनमें कडी से कडी बात को भी मधुर भाषा में कहने का बड़ा ग्रुण था ।”* 
परन्तु यदि वे भालोचना में कोमल शब्दावली का प्रयोग करते थे, उनके भ्र्थ में 
संदेह की ग्रुजायश नही रहती थी । जब लाई कज्न के प्रतिगामी कार्यों ने श्रग्नंजों 
की नेकनीयती में उनके सारे विद्वास को नष्ट कर दिया, तब उनकी भाषा भी कुछ 


#% पद्टामिय सीतारामय्या: दी हिस्द्री आफ का््मेस, पृ. १४८। 
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कठोर हो गई । उन्होंने भ्रपने स्वभाव के विरुद्ध तनिक बिगड कर यह कहा था 
“तो श्रब में! इतता ही कह सकता हू कि लोक-हित के लिए नौकरशाही से किसी 
तरह के सहयोग की तमाम आशाओ को नमस्कार ।“ अपने जीवन के श्रन्तिम वर्षों में 
गोखले का सरकार के ऊपर से विश्वास हटने लगा था झौर वे शिकायते करने लगे 
थे कि नौकरशाही स्पष्टत स्वार्थलाघधु और खुल्लम-खुल्ला राष्ट्रीय आ्राकाक्षाओं के 
विरुद्ध होती जा रही है” इसमे कोई श्राइ्चर्य की बात नही है कि १९०५ के 
काग्रंस भ्रधिवेशन में, जिसके कि वे श्रध्यक्ष थे, उन्होने स्व-शासन के ध्येय पर 
समुचित प्र काश डाला, उसकी सुविस्तृत व्याख्या की, राजनीतिक हास्त्र के रूप में 
बहिष्कार का समर्थन किया और कहा कि इसका प्रयोग तभी करना चाहिए 
जब कि अन्य कोई चारा न रह गया हो । 


१६. युग के श्रन्य राष्ट्रवादी 

उन्नीसवी शताब्दी के अतिम चरण ग्रौर बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो 
में भारत म॑ कई असाधारण सावेजनिक व्यक्ति हुए । जिनका हम पहले ही उल्लेख 
कर चुके हैं, उनके अलाव., उमेहचन्द्र बेनर्जी, दीनशा एदल जी वाचा, फिरोजशाह 
मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, त्यायाधीश रानांडे, आनन्दमोहन बोस, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर 
झौर सी० विजय राघवाचार्य आदि नक्षत्रों से देश भक्तो की आकाह गगा अल कृत 
थी । वैसे तो बाल गगाधर तिलक भी इसी युग में हुए, परन्तु उनमें और नरम 
राष्ट्रीयता के उपासको में भ्रन्तर था । उनके कर्तृ त्व और चरित्र का हम श्रगले 
अध्याय में वर्णन करेगे । 


उमेशचर्द्र बेनर्जी का यहाँ पर उल्लेख करना केवल इसलिए ही भ्रावरयक नही 

हैं कि वे काग्रेस की नीव डालने वालो में से थे श्लौर उन्होने काग्रेस के प्रथम-ह्रध्यक्ष- 
पद को सुशोभित किया था अश्रपितु सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी की 

उमेशचन्त भाँति काग्रेस की स्थापना करने में उन्होने भी कठिन 

बनर्जी प्ररिश्रम किया था । काग्रेस के प्रथम श्रध्यक्षपद 

से दिया-गया उनका भाषण भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। डाक्टर 

पट्टाभि सीतारामैया के शब्दो में “यदि प्रा्मा णक रूप से जानना हो कि काग्रेस का 
झारम्भिक उद्देश्य क्या था, तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापति उमेशचन्द्र बेनर्जी 
के भाषण की ओर ही निगाह दोडानी पड़ेगी” दीनशा एदल जी वाचा क्राग्रेस के 
सर्वाधिक श्रादरणीय बुजुर्गों मे से थे। पच्चीस वर्षों से 

दीनदा एदल अधिक काल तक वे काँग्रेस की राजनीति में श्रग्रिम भाग 

जो वाचा लेते रहे । वैसे वे बहुत ही नरम थे और सरकार उनपर 
विश्वास करती थी, लेकिन फिर भी बे 'काग्रेस के फॉयर 
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ब्रार्ड' के नाम से विश्यात हो गए थे । शासन की झोर से उन्हें 'नाइटहुड' की उपाधि 
अदान की गई थी और वे भारतीय विधान परिषद ([#0व ॥,688#ए6 (१०0णाल) 
के लिए नामज़द किए गए थे | फिरोज़शाह मेहता महान पारसी “त्रिदेव' में से एक 
थे-दूसरे दादाभाई नौरोजी और तीसरे दीनशा एदलजी वाचा 

थे जिन्होंने, प्रारभिक वर्षों में कांग्रेस की सेवां की और फ़िरोज्नशाह मेहता 
उसे शक्तिशाली बनाया। १९१५ सें श्रपती मृत्युपर्यन्त 

वे सावंजनिक कार्य कत्ता रहे श्रौर उन्होने अश्रपने देश की प्रभूत सेवा की । श्रपनी 
रचनात्मक राजनीतिक मेधा के लिए वे सुविख्यात थे और उन्होने बम्बई कार्पोरेशन 
बबई विधान परिषद तथा वायसराय की परिषद के सदस्य के रूप में विशेष यश अ्रजित 
किया । उन्होने काग्रेस के छठे अधिवेशन (१८९०) का सभापतित्व किया था और अपने 
भाषण मे ला्ड सेल्सबरी के इस विचार का खडन किया कि प्रतिनिधि-शासन, पूर्वी परं- 
पराओ भश्रथवा पूर्व के ,निवासियो की मन स्थिति के अनुरूप नही है श्रौर अपनी बात की 
थुष्टि मे मि० चिसहाम एन्‍्स्टे ((,्राइणाए /॥४८००) का यह उद्धरण पेश किया कि 
“स्थानिक-स्वराज्य का जनक तो पूर्व ही है, क्योकि स्वशासन का श्रधिक से अधिक 
विस्तृत जो श्रर्थ हो सकता है, उस रूप में वह प्रारम्भ से ही यहा मौजूद रहा है” । 
अन्यान्य नरम राष्ट्रवादियो की तरह “अंग्न ज़ी शिक्षा तथा सस्क्ृति के प्राणवान्‌ भौर 
उर्वर सिद्धान्तो मे” फिरोजशाह मेहता की भी असीम आस्था थी। वें “समयानुकूल 
राजनीतिज्ञता दिखाने की प्रार्थना और वह भी नम्नरता और सयम के साथ” करने 
के विश्वासी थे । इस विषय में उन्हे तनिक भी सदेह नही था कि “पझत मे ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञ हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे ” । नरमदल श्रौर गरम दल के बीच सूरत 
विच्छेद के पण्चात्‌ मेहता धीरे धीरे कांग्रेस से श्रोकल होगए श्रौर १९१० में 
उन्होने दूबारा काग्रे स के सभापति का आसन ग्रहण करने से इन्कार कर दिया। 


भारत के राष्ट्रीय श्रांदोलन में महादेव गोविद रानाडे का नाम भी महत्वपूर्ण 

और उल्लेखनीय है । बहुत बारीकी से उतरें तब तो उन्हें काग्रंसी नहीं कहा जा 
सकता क्योकि वे बम्बई सरकार के न्‍्याय-विभाग के उच्चा 

महादेव गोविन्द -धिकारी थे लेकिन यदि वे कांग्रेस के रगमंच पर दिखाई 
राना्ड नही देते थे या बहुत कम देते थे, तो वर्षों तक पीछे से 

काग्रेस का सूत्र सचालन करने-वाली शक्त वे बने रहे 

थे । अपने युग के वे महानतम भारतीय विचारक थे और कार्ग्रंस आदोलन के नेताश्रों 
पर उन्होने अक्षुण्ण प्रभाव डाला था । गोखले उनके बहुत से दिष्यों में से एक थे। 
वे भ्विश्वात उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और “भारतीय श्रथ शास्त्र पर निबंध" 


(085495 9. ]7तांथा 2007०ए८७) और“मराठो का उत्कर्ष” फल करांइछ ० (6 
शधाभाध9 209०7) जैसी स्मरणीय पुस्तको के लेखक थे जो कि अब भी अपने 


डे भारतीय राजनीति भौर शासन 


विषयों पर 'क्लासिक्स' मानी जाती हैं। बदरुद्दीन तैयब जी का भी उल्लेख करना 

झावश्यक है। वे कांग्रेस में प्रवेश करने वाले स्व प्रथम 

बदरहोन तेयव भो मुस्लिम थे। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन (१८८७) का 

उन्होने सभापतित्व किया था। बम्बई हाई कोर्ट के जज 

होने पर वे कई वर्षों तक काग्रेस से अलग रहे लेकिन १९०४ में काग्रंस में पुनः 

लोट भाए भौर इसके दो वर्ष बाद तक, श्रपनी मृत्युपयंत, अत्यन्त उत्साह पूर्वक 
काम करते रहे। 


२०. १८६९२ का इंडियन कौंसिल्स एक्ट 

१८३३ में मैकॉले ने भ्राशा व्यक्त की थी कि एक दिन वह आझ्रायेगा जब 
भारतीय “यूरोपीय सस्थाप्रों” की माग करेंगे मैकॉले ते तो “किसी भावी युग” की 
भाषा में बात की थी, परन्तु वह दिन इतनी शीघ्र भरा 
पहुंचा, जिसका मैकॉले को स्वप्न में भी भान न रहा होगा। कांग्रेस का एक 
कांग्रेस की स्थापना १८५८५ में हुई थी श्रौर उसने अपने कतृ त्व 
प्रथम भ्रधिवेशन में ही, “यूरोपीय सस्थाञ्रों” की माग की । 
सरकार के तत्कालीन रवैये के प्रति उसने घोर श्रसतोष प्रगट किया, १८६२ के एक्ट के 
अंतर्गत विधान परिषदो केसुधार श्रौर विस्तार की तथा संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेद) 
और पंजाब के लिए परिषदों को स्थापित करने की माग की । एक प्रस्ताव द्वारा 
भ्रातीय और केन्द्रीय परिषदो में “भ्रधिक निर्वाचित सदस्यो के प्रवेश” की माँग की 
गई । कांग्रेस के दूसरे भ्रधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किये गए थे, उनमें कहा 
गया था:-- 

(१) परिषदों के कम से कम झ्राधे सदस्य निर्वाचित होने चाहिए । 

(२) परिषदों को “बजट समेत सभी भ्राथिक प्रइनों के विवेचन का झ्रधिकार 

होना चाहिए ।! 
(३) 'सुरक्षा की सीमाप्रो में रहते हुए' परिषद्‌ के सदस्यो को 'शासन-सम्बधी 
सभी भामलो में प्रश्न पू छत का भश्रधिकार होना चाहिए ।' 

इन मांगों को लेकर कांग्रेस ने दो शिष्टमंडल इंगलेड भेजे । इन दिष्ट मडलो को 
भेजने में काग्रेस का उद्देश्य यह था कि वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को इस बात का 
विश्वास दिलायें कि भारत में प्रतिनिधि शासन के ध्येय की ओर पग बढ़ाने की गम्भीर 
श्रावदयकता है। १८९२ का एक्ट, स्पष्ठत. इन प्रयासो का ही परिणाम था । 


भारतीय छासन में प्रतिनिधित्व के सूत्रणात की भोर प्रथम पग १८६१ के 
इंडियन कौंसिल एक्ट के अ्रतगंत ही उठा लिया गया था। इस एकंट के पश्नुसार 
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कानून बंनाने के लिये गवरंर जनरल की कौंसिल के. प्रतिनिधित्व का 
सदस्यों की संख्या बढाई गई झौर गवर्नर जनरल को ओगशेश 

कम से कम छ. तथा भ्रधिक से श्रधिक बारह सदस्यों के 

मनोनीत करने का अधिकार मिला । यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मनोनीत सदस्यों 
में कम से कम भ्राघे गर सरकारी होगे। इसी एक्ट में प्रांतों में भी विधान परिषदों 
के संस्थापन की बात कही गई थी जिनमें कम से कम चार प्रौर भ्रधिक से अभ्रधिक 
झाठ मनोनीत सदस्यों को प्रवेश करने का श्रधिकार दिया गया था । इनमें कम से कम 
भाघे सदस्यों का गैर सरकारी होना झ्रावश्यक था। इस एक्ट के भ्रंतगंत निर्मित 
विधान परिषदो को विधान परिषद्‌ कहना उचित नही मालुम पड़ता; वस्तुतः वे तो 
दरबार थी । इसमें भारतीय जनता को अपने प्रतिनिधियो के चुनने का अ्रधिकार 
नही दिया गया था। वस्तुतः श्रधिकाश निर्वाचित ग़ेर सरकारी सदस्य यूरोपीय ही 
होते थे । इसके प्रलावा परिषदों के भ्रधिकार बड़े परिमित थे । उन्हें न तो बजट पर 
ही बहस करने का और न शासन सम्बंधी मामलो में कार्यकारिणी से प्रइन करने का 
अभधिकार था । 


भारतीय शासन विधान सम्बधी एक्टो में १५६१ के एक्ट के पश्चात्‌ १८९२ का 
ही एक्ट महत्व का है। इस एक्ट के अनुसार (१) भारतीय भौर प्रातीय विधान 
परिषदों के सदस्यों की सख्या बढाई गई । भारतीय विधान 
परिषद में गवर्नर जनरल की कौंसिल के श्रतिरिकत, कम से १८६२ के एक्ट 
कम दस और भ्रधिक से भ्रधिक बीस सदस्य बढाये जा के उपबंध 
सकते थे भ्रौर प्रातीय विधान परिषदों में कम से कम 
भाठ भौर भ्रधिक से भ्रधिक बीस (२) गवनेर जनरल को यह भप्रधिकार मिला कि वे 
परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात करें--यद्यपि निर्वाचन शब्द का प्रयोग सब 
भ्रथवा कुछ प्रतिरिक्त सदस्यों के चुनने के लिए नही हुआ था । वस्तुत: यह निश्चित 
किया गया कि कुछ गैर सरकारी स्थान तो नाम निर्देशन (]२०॥॥॥8707) द्वारा ही 
पृ्त किये जाते रहे भनौर झ्षेष स्थानों की पूति उन नामज़द किए गए व्यक्तियों में से 
कुछ को चुनकर की जाय जिनकी सिफारिश म्युनिसिपल कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट बोडें, 
कॉर्पोरेशन, विश्व विद्यालय श्थवा व्यापारिक मंडल आ्रादि करें। (३) कौंसिल के 
सदस्यो को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, यद्यपि वे उस पर वोट देने के 
अधिकार से वंचित रक्‍खे गये । जनहित के मामलो में उन्हे प्रश्न पूछने का भी अ्धि- 
कार नही दिया गया । 


एक्ट ने कुछ रियायतें तो की परतु वे बहुत अपूरं और शभ्रपर्याप्त थी। परिषदों 
के झाकार की वृद्धि 'क्षुद्र भौर तुच्छ थी' । १८९२ के प्पने भ्रधिवेशन में काप्रेस ने 


७६ भारतीय राजनीति भ्रौर शासन 


इस बात की शिकायत की कि "स्वतः इस एक्ट के द्वारा 

एक्ट की लोगों को परिषदों के लिए श्रपने प्रतिनिधि चुनने का 

झालोचना झधिकार नही दिया गया है ।! नई परिषदों को सरकार 

की आध्िक नीति पर तो सामान्य ढंग से बहस करने का 

अधिकार दियां गया परंतु उन्हे बजट पर मतदान का शभ्रथवा सशोधन उपस्थित 

करने का श्रधिकार नही दिया गया । सदस्यो को प्रदन पूछने का अश्रधिकार दिया गया, 

परतु वे पूरक प्रशन (8759887&7४7५ (७९४३०79) करने के अधिकार से वचित 
रक्खे गये । 


सारांद 


१८८४ में स्थापित काँग्रेस ने प्रभाव श्रौर लोकप्रियता में शीघ्र उन्नति की तथा 
वह 'देश में एक शक्ति” बन गई | प्रारम्भ से ही उसका दृष्टिकोण और स्वरूप विशुद्ध 
राष्ट्रीय था और उसने देश के सभी हितो, वर्गों, जातियों और धर्मों का प्रति- 
'निधित्व किया । 

अपनी पहली भ्रवस्था मे काँग्रेस एक क्राँतिकारी नही, श्रपितु सुधारवादी सगठन 
था। इस पर उदार भ्रथवा नरम राष्ट्रवादियो का एकछत्र प्रभुत्व था जिनका ब्रिटिश 
जनता की जन्म-जात न्याय प्रियता तथा प्रजातात्रिक भावनाश्रों में भश्रसीम विश्वास 
था | ब्रिटिशराज से भारत को जो लाभ हुए, उनकी वे प्रशसा करते थे, और ब्रिटिश्न 
राज के प्रति राजमक्ति की घोषणाए करना' शपथें लेना उनका स्वभाव था। इसमें 
कोई सदेह नही कि भारत में नौकरशाही के वे श्रालोचक थे परतु उनका विद्वास 
था कि वैधानिक उपायो से, सहयोग की नीति द्वारा ही भारतवर्ष धीरे धीरे स्वशासन 
(ब्रिटिश शासन के भ्रतगंत) के लक्ष्य की श्रोर बढता चला जायगा और सब अव्य- 
वस्था एवं भ्रशाति ठीक होजायगी । 'प्रा्थनाओं और आदवेदनों' के प्रोग्राम में ही उनकी 
हढ़ आस्था थी, जिसे कि बाद में “राजनीतिक भिक्षावृत्ति' के नाम से अभिहित 
किया गया । 


यह नरम राष्ट्रवादियों का श्रम था कि उन्होने भारत श्रौर इगलेड के हितों 
को परस्पर सम्बद्ध समझा । साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष करने में विशुद्ध वैधानिक 
वाद की दुबंलता का अनुभव करने में वे श्रसफल सिद्ध हए। परतु उनका कार्य भी 
निष्प्रयोजन नही था । वे भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माता थे और उन्होने उसे श्रपूर्व॑ 
बल प्रदान किया । सार्वजनिक भाषणों और सावंजनिक महत्व के प्रश्नो पर विचार 
विमज के द्वारा उन्होने जनता को राजनीतिक शिक्षा दी। इसके झलावा १८९२ का 
हंडियन कौंसिल्स एक्ट नरम राष्ट्रवादियों के उद्योगों का ही फल था । 


प्रारम्भिक भारतीय देशभक्त ७७ 


काग्रेस की स्थापना शासको के सहयोग से हुई थी, परंतु ब्रिटिश भ्रधिकारियों 
को शीघ्र ही काग्रेस की माँगें श्रौर आलोचनाए श्ररुचिकर और असह्य प्रतीत होने 
लगीं । परिणामत: उन्होंने उसकी उन्नति में रोडे अटकाने शुरु किए। लार्ड डफरिन 
तक भी, जिन्‍्होने कि काँग्रेस की स्थापना में योग दिया था, श्रब उसके विरुद्ध 
हो गये भर उन्होंने उसे भारतीयों के 'अतिसूक्ष्म भप्रल्प मत (]शांटा0४00७9० 
|४॥०7४) का प्रतिनिधित्व करने वाली “राजद्रोहात्मक' सस्था बताया। फिर भी 
सरकार ने काग्रेस को असतुष्ट रखना उचित न समझा, उसे राजी करने की कोशिश 
की और १८९२ का एक्ट उसकी उक्त नीति का फल था। 


अध्याय ७ 
उग्र राष्टोयता का विकास 


२१. भारत के राष्टीय आन्दोलन में नृतन प्रवत्तियाँ 


१८९२ के तुरन्त बाद ही, जब कि नया इंडियन कौंसिल्स एक्ट पास किया 
गया था, भारत ने राष्ट्रीय झ्रादोलन में एक नृतन प्राणधारा का विकास देखा । 
इसने ब्रिटिश क्ासन के प्रति उग्र विरोध का स्वरूप धारण 
किया । यद्यपि काग्रेस पर प्रभुत्व तो उदार दल का ही बना उप्रवादों 
रहा, परन्तु सगठन के प्रंतर्गत लोकमान्य बाल गंगाघर (#लााईइ5) 
तिलक के नेतृत्व में एक नृतन शक्ति का भ्ाविर्भाव हुआ । 
इसके कूछ समय पदचात्‌ बंगाल के राष्ट्रीय नक्षत्रमंडल में भी विपिन चन्द्र पाण 
झौर प्रविद घोष जैसे नेता चमके जिन्होंने कि भारत के राष्ट्रीय सघ्ष में नवीब 
जीवन धारा का सँचार किया। महाराष्ट्र और बंगाल के इन नेताओं ने काग्रेस्न 
आँदोलन की रागिनी में नया स्वर॒भरा, उसे नयी गति और नयी दिशा प्रदान कौ 
ये उग्रवादी (ए57०7४४४७) के नाम से विख्यात थे क्योकि उनका दृष्टिकोर क्रातिकारी 
था झोौर वे ब्रिटिश साज्राज्यवाद के सक्रिय प्रतिकार पर बल देते थे। उदारवादियों 
से उनका मत भेद न केवल भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति श्रपने दृष्टिकोण के ही 
सम्बन्ध में था, अपितु भारत के राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे जिन 
साधनों का समर्थन करते थे, उनकी दृष्टि से भी दोनो में 
अतमभेद था । उदारवादी, जैसा कि हम पूर्व ही देख चुके हैं, उमग्नवादी और 
ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति श्रपनी राजभक्ति की स्पष्ट उदारबावियों 
धोषणा करते थे । इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में को तुलना 
ब्रिटिश-नौकरशाही के वे झ्लालोचक थे परन्तु श्रग्नेज जाति 
की तथाकथित उदात्त लोकतंत्रात्मक भावनाश्रों में उनकी भ्रचल-प्रटल श्रद्धा थी । फलतः 
वे विध्वास करते थे कि भ्रग्रजो की छत्रछाया में भारत राजनीतिक उन्नति भौर 
झाथिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है भौर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए विद्युद्ध वैधानिक उपायो का ही प्रयोग करना चाहिए । उद्रवांदी ब्रिटिश शासव 


उग्र राष्ट्रीया का विकास ७ 


का खुल्लम-खुल्ला विरोध करते थे, उसे प्रतिगामी बनाते थे, देश की झाथिक अवनति 
व साँस्कृतिक भ्रघोगति का उत्तरदायित्व उसके सिर मढते थे । राजनीतिक भिक्षण- 
वृत्ति की नीति में उनकी बहुत कम आस्था थी । भ्रेंग्रेजो की कृपाकोर पर निर्भर 
रहने के बज़ाय, वे चाहते थे कि, भारतीय भ्रपनी शक्ति पर ही भरोसा करें। 
उन्होंने स्व॒राज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया और कहा कि इस लक्ष्य को राजभक्ति 
के पारितोषिक के रूप में प्राप्त नही किया जासकता । उन्होंने सहकायंता के प्रतिकूल 
अवज्ञा की नीति का प्रचार किया । उन्होने भ्रपने देश के लिए बलिदान करने भौर 
कष्ट सहने के लिए भारतीय जनता का आवाहन किया । उम्र श्रौर उदार दल के 
विरोध पर तिलक का कहना था “राजनीतिक अधिकारों के लिए लडना पडेगा। 
उदार दल सोचता है कि वे समझाने से प्राप्त हो सकते हैं । हेम सोचते हैं कि वे 
तीब्र दबाब से ही प्राप्त हो सकते हैं ।” 


१८९२ के सुधारों के बाद के वर्षों ने उग्र राष्ट्रीया। की एक प्रन्य धारा 
झ्रातकवादियों ([७7४०0785) का जन्म देखा। उम्रवादी उदारवादियों के विशुद्ध 
वेधानिकवाद (८णह#(7ण/शवाषय) का खडन करते थे 
परतु उन्होंने हिंसा के प्रयोग का कदापि समयथंत्र नही झातंकवादी 
किया । वे राजनीतिक आदोलन व शातिपूर्ण विरोध में. ([शा०ांअ७) 
भरोसा रखते थे | परंतु भ्रातंकवादी उग्र प्रकृति के राष्ट- 
वादी थे। उन्होने हिंसा का प्राश्रय ग्रहण किया । वे भारत की सम्पूर्ण साम्राज्यवादी 
व्यवस्था को कत्लो और डकेतियो आदि के प्रोग्राम द्वारा श्रस्तव्यस्त करने की श्राशा 
रखते थे। राष्ट्वादी आदोलन के एक भाग के रूप में हम आतकवाद के भनुक्रम का 
इस अध्याय के अ्रत में अध्ययन करेंगे। 


२२. उपग्रवाद के प्रादर्भाव के कारण 


भारतीय राष्ट्वादियो में क्रातिकारी भावना के विकास के प्रमुखतम कारणों में 
से एक ब्रिटेन नौकरशाही की भ्रसाध्य प्रतिगामी नीति के प्रति बढ़ता हुभा 
झसतोष था । १८९२ का “इंडियन कौंसिल्स एक्ट 
(एठाका 00०7० &०) उदारवादियो तक को संतुष्ट नोकरशाही 
करने में म्सफल हुआ था । सरकार राष्ट्रीय प्राकांक्षाओं. कुशासन झोर 
को कूचलनें की नीति का कढोरता पूर्वक अ्रंघाषुन्ध दमन 
झनुकरण करती रही । १८९२ में गोखले को 
यह भ्रावश्यक प्रतीत हुप्ना कि वे भ्रधिकारियों को यह चेतावनी दे दें कि सरकार की 
जो प्रतिगामी नीति है, उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। १८५९७ में सरकार 


घ० भारतीय राजनीति और शासन 


ने तिलक को गिरफ्तार किया और राजद्रोह के अपराध में उन्हें १८ मास के लिए 
कठोर कारावास का दण्ड दिया । दक्षिण के सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली जमीदार--- 
नदु-बंधुओं को देश निकाला दे दिया गया और उनकी सम्पत्ति जब्त करली गई, 
उनके ऊपर सदेह यह किया गया था कि वे प्रात के राजतीतिक आदोलन से सम्बद्ध 
हैं। इन्होंने भश्रौर इस प्रकार के दूसरे क्र रता पूर्ण क्ृत्यों ने सम्पूर्ण देश में क्रोध तथा 
प्रतिशोध की लहर फैला दी । रमेशचद्र दत्त के शब्दो में “ब्रिटिश शासको की न्याय 
और सम-हृष्टि-भावना में भारतीय जनता का जो विश्वांस था वह ऐसा हिल गया, 
जैसा कि पहले कभी नही । 


बीसवी शताब्दि के प्रथम दशक में उग्र राष्दीयता के विकास का एक सहायक 
कारण झकाल झौर महामारी जैसी प्राकृतिक झआपदाओों का प्रभाव भी था। शासकों 
ने उनके निवारण करने के प्रयासों में जिस उदासीनता 

झकाल झोर और सुस्ती का परिचय दिया, उससे सम्पूर्ण भारतीय 
समहासारी जनता सरकार के प्रति श्रतीव रुष्ट हो गई । १८९६-९७ 

में दक्षिण में अ्त्यत भीषण दुर्भिक्ष पडा । इससे जनता 

को अ्कथनीय कष्टों का सामना करना पडा और जन-जीवन की श्रपार हानि हुई। 
भकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जिस मदगति से काम किया और लगान 
क्षमा कर देने के सम्बंध में जो शिथिलता दिखाई, उसके कारण जनता ने बहुत 
से ऐसे कष्टो के लिए, जिनका निवारण किया जा सकता था, सरकार को ही दोषी 
ठहराया । १८९९-१९०० में पुन. वर्षा न हुई व एक और श्रकाल पड़ा जो पहले 
भ्रकाल की श्रपेक्षा कही अधिक भीषणतर था । १८९७-९७ में पूना में प्लेग बड़े ज़ोरो 
से फैली । एक तो लोग भ्रकाल के मारे ही परेशान थे, प्लेग ने तो उनकी कमर ही 
तोड़ दी । सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि १,७,३००० व्यक्ति इस बीमारी के 
कारण काल कवलित दो गये । परतु यह तो सरकारी रिपोर्ट की बात है, जब कि 
यथार्थत* इससे कही बड़ी सख्या में लोगो की मृत्यु हुई थी। इसमें कोई सदेह नहीं 
कि इस संकट का सामना करने में भ्रधिकारियों ने अपनी भोर से कुछ उठा न रक्‍्खा, 
परतु इस बीमारी को दूर करने के साधनों में सरकार ने जनसाधारण की घामिक 
धारणाझों का कोई ध्यान न रक्‍्खा, इनके प्रयोग में बड़ी कठोरता से काम लियां 
झौर इस प्रकार से जनता के धामिक विश्वासों को चोट पहुंचाई। जनता बडी 
असंतुष्ठ हुई । पूना की प्लेग कमेटी के सभापति मि. रैन्ड से, जिन्होने कि प्लेग- 
विरोधी उपादानो के लागू करने में ब्रिटिश सैनिक दस्तो को नियुक्त किया था, 
जन साधारण विशेष रूप से क़द्ध था। इस बात का समाचार-पत्रों और भाषणों के 
द्वारा तीत्र विरोध किया गया। एक दिन मि. रैन्ड और एक सेनिक भ्रधिकारी 
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लैफ्टिनेंट आयस्टं को गोली से म[र दिया गया । इससे सारे भारत में सनसनी फैल 
गई । सरकार ने कठोर दमन नीति से काम लिया । फलत. जनता में पश्लरौर भी 
ग्रसतोष बढा । 


आम तौर पर भारत में यह भ्रनुभव किया जाता था कि जनता को जिन कष्टो 
व कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है, वे ब्रिटिश शासन की भारत के सबध में 
झपनाई गयी उस आधिक नीति के श्रनिवार्य परिणाम हैं 
जिसमे कि भारत के हितो की भ्रपेक्षा इगलेड के हितों को ही ग्राथिक अ्रसंतोष 
श्रधिक प्रधानता दीजाती है । इसका स्वाभाबिक फल यह हुझा 
कि जनता के हृदय मे तीब्र से तीक्तर ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ जागृत हुईं । दादाभाई 
नौरोजी, रमेशचद्रदत्त, दीनशा एदलजी वाचा ग्रादि की रचनाओं ने यह सिद्ध किया कि 
भारत की बढती हुई गरीबी का एकमात्र काररण विदेशी शासन की वह नीति है जिसके 
फलस्वरूप देश का धन खिच कर विलायत में पहुचता जा रहा है। उन्होने “हमारी 
राष्ट्रीय को आथिक व राजनीतिक नीव” प्रदान करने में सहायता दी । भारतवर्ष 
के विकासोन्मुख व्यापारीवर्ग को देश की औद्योगिक उन्नति की वेदी पर बलि किया 
जा रहा था, इससे भारत की निधध॑नता मे वृद्धि न होती तो और क्या होता ? कपास 
की बनी चीजो पर पहले ५% श्रायात कर था, वह घटाकर ३५ ही कर दिया 
गया । भारतवर्ज में तय्यार किए गये कपास के कपडो आदि पर तथाकथित 
तुल्यभूत. श्रतःशुल्क' ((.0णा।/थ-शश्ाएा३ एे:४ट$० 0०७४) लागू. कर दिया गया । 
सब कृत्य प्रगट रूप से सरकार के साम्राज्यवादी शोषण की नीति का परिचय 
देते थे । 


सुशिक्षित मध्यवर्गीय का शासन के उच्च पदों से निष्कासन कर दिया गया, 
भ्रत उनके ह॒दयो में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विरोध भाव की चिगारी सुलग रही 
थी। लार्ड कर्जन के शासनकाल में इस चिंगारी ने और भी तीज़ रूप धारण किया। 
१९०४ में लार्ड कजजन ने घोषणा की “उच्च सरकारी पदो पर केवल श्रग्नेजो की 
ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए ।” उन्हे इतने से ही सतोष नही हुझ्ना, उन्होने यह कह कर 
कि आनुर्वेशिकता, शिक्षा, योग्यता भ्रौर कार्यक्षमता भ्रादि की दृष्टि से शासन के 
उत्तरदायित्व का भार वहन करने के लिए भारतीयो की भ्रपेक्षा श्रंग्रेज़ श्रघिक उपयुक्त 
हैं, कटे पर नमक छिडका । लार्ड कर्ज़न की यह दर्पोक्ति भारत के जातीय भप्रभिमान 
के ऊपर पाद-प्रहार के तुल्य थी, देशभक्त भारतीयों के लिए यह सर्वथा भ्रसहनीय थी 
झौर १८५८ में महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा की थी, उसके बिल्कुल' प्रतिकूल 
थी । कोई झाइचर्य नहीं कि नवयुवकों ने बहुत बड़ी सल्या में इस छनौती 
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को स्वीकार करने भोर स्वय को भारतीय भूमि से ब्रिटिश शासन को जड से उखाड 
फंक देने के महत्काय॑ में सलग्न कर देने का हृढ निरचय 
धार्मिक पुनरुत्यान  किया। उम्र राष्ट्ीयता की नृतन चेतना को उन धामिक 
शोर सांस्कृतिक  पुनरत्यान के आदोलनो से भी प्रभूत प्रेरणा मिली जिन्होंने 
नवजागरण कि उन्नीसवी शताब्दी के श्रन्तिम चरण में भारतीय जन- 
जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया था | विवेकानन्द, 
रामतीर्थ, दयानद और एनीबेसेट की शिक्षाओ नें उग्र राप्टीयता के नेताओं के ऊपर 
गम्भीर प्रभाव डाला । उमग्रवादियों मे घामिक उत्साह विशेष रूप से था, वे भारत 
और उसकी जनता के पश्चिमीकरण के घोर विरोधी थे । विपिन चन्द्र पाल, वाल- 
गगाघर तिलक और लाला लाजपतराय आदि की उम्र राष्टीयता हिन्दू धर्म की 
कट्टरता पर आश्चित थी | धार्मिक पुनरुत्थान को उस समय के सास्कृतिक नवजागरण 
से अप्रतिहत बेग प्राप्त हुआ । बकिमचन्द्र चटर्जी, रवीन्द्र नाथ टैगोर, तिलक तथा 
प्रन्यान्य सामथ्यंवान्‌ विचारको की रचनाओ्रो ने भारतीयों को अपने देश पर श्रौर 
उसकी सस्क्ृति पर अभिमान करना सिखाया । उन्होने भारत की राष्ट्रीय तरगिणी 
को नूतन गवाह से श्रावेष्टित कर दिया । पश्चात्य सस्कृृति का प्रवेश, प्रचार झौर 
प्रसार भारतीय जनता के हृदय मे हीन-भाव का सचरण कर सकता है, श्रत. उसके 
प्रति सजग रहने की आवश्यकता है । भारत की ग्राध्यात्मिक श्रेष्ठता में उनकी श्रपार 
निष्ठा थी »र भारत के उच्च मन.शिखर के सम्मुख वे पश्चिम को एक बच्चे के 
समान ही समभते थे । वे चाहते थे कि भारतीय श्रपने देश के अतीत गौरव से प्रेरणा 
ग्रहण करे। राष्ट्रीयता और धामिक पुनरुद्धार का गठबन्धन पूर्णात. प्रगतिशील विकास 
नही था और हिन्दू सस्क्ृति पर दिय्रा गया जोर भी खतरे से खाली नही था। परन्तु 
इतना असदिग्ध भाव से कहा जा सकता है कि इसने जनता को एक नवीन चेतना 
अथवा पुरुषोचित आत्म-निर्भ रता और विदेशी शासन के प्रतिकार करने का, कष्ट सहने 
का और यदि आवश्यकता हो तो उत्सर्ग करने का हढ निइचय प्रदान किया । 


लार्ड करन के प्रतिगामी शासन ने भारत में सबसे अधिक श्रसंतोष उत्पन्न 

किया । उन्होने जिस साम्राज्यवादी नीति का श्राश्रय. लिया, उससे रुष्ट होकर नव- 
युवक बहुत बडी सख्या में ब्रिटिश शासन के तीज्र विरोधी हो 

कर्जन का प्रतिगामी गये । कर्ज़न तेज़ तरार प्रकृति के व्यवित थे भौर वे अपने 
शासन कुछ श्रेष्ठ प्रशांसनिक सुधारों के लिए याद किये जाते 

हैं । परन्तु भारत में उनका शासनकाल सतत भारत 

विरोधी नीति से परिपूर्ण था। कर्ज़न सिर से पैर तक कट्टर साम्राज्यवादी थे, 
भारतीयो के प्रति उनके हृदय में तीब्र भ्रविश्वास की भावना थी और वे भारत में 
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ब्रिटिश नोकरशाही के पावो को अ्रधिक से भ्रधिक मज़बूत करना चाहते थे। वे शासन 
में बजतुल्य कुशलता का सवरग्ग करना चाहते थे | झपने इस लक्ष्य को सिद्ध करने 
के प्र्थ को उन्होने केन्द्रीकरण की नीति को भ्रति तक पहुँचा दिया प्ौर समस्त महत्व- 
यूर्णा पटो पर प्रग्रेज पदाधिकारियों की नियुक्ति की । कृषि, शिक्षा, सफाई भ्ौर 
सिंचाई झादि विषय प्रान्तीय सरकारो के नियत्रण में थे, कर्जन ने उनका केन्द्रीकरण 
करके और बहुत से विशेषज्ञों की नियुक्ति के द्वारा शग्सन में एकरूपता लाने का 
प्रयास किया । इसके अलावा वे नम्बर एक के नौकरशाह थे, वे कुशलता को सरकारी 
नियत्रण का पर्याय मानते थे | उनका पहला प्रहार स्थानीय स्व-शासन की 
सस्थाओ्रो के उपर हुश्रा । वे सस्थाए लार्ड रिपन के पदचात्‌ से श्रत्यन्त तीत्र गति से 
उन्नति कर रही थी । लार्ड रिपन' ने यह आ्राशा व्यक्त की थी कि स्थानीय स्व-शासन 
की सस्थाए भारतीयों को अपने देश का शांसन आप करने की कला में महत्वपूर्ण 
शिक्षरा प्रदान करेगी । इसके प्रतिकूल कर्ज़न ने यह अनुभव किया कि भारतीयो को 
इस प्रकार की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है । वे लोक-उपक्रम (?0ए७087 
प्रा।॥0ए९) को अनुत्साहित करने और स्थानीय सस्थाओो के नौकरशाहीकरण में 
भरोसा रखते थे। कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट (08]076 (0०४४० 2० ०899) 
के द्वारा उनकी सरकार ने स्थानीय स्व॒राज्य के विकास को अ्रवरुद्ध करने का प्रयास 
किया । कार्पोरेशन के सदस्यों की सल्या ५० से घटा कर 

२४ कर दी गई । इस परिवत्तंन का कारण, सरकारी नीति कलकत्ता कार्पोरेशन 

के अनुसार यह था कि कार्पोरेशन के सदस्य व्यर्थ के वाद एक्ट, १८६६ 
विवाद में लगे रहते थे और काम करने मे आवश्यकता से 

ग्रधिक विलम्ब लगता था । जनताके दृष्टिकोण से यह एक्ट कार्पोरोषन को सरकारी 
प्रभाव मे रखने के लिए पास किया गया था और उसका उद्देश्य यह था कि भारतीय 
कर देनेवालो का रुपया श्रग्नेज मनोनीत सदस्य मनमानी ढग॑ से खर्च कर सके और 
कार्पोरेशन की नौकरियों में यूरोपियन व यूरेशियन कमंचारी भर दिये जायें। 
लार्ड कर्जन ने कुशलता श्रौर प्रबंध चारुता के नाम में विश्वविद्यालयों का भी 
'सरकारीकरण" किया, अर्थात्‌ उन्हे भी सरकारी नियत्रण में लेने की चेष्टा की । भारतीय 
विश्वविद्यालय एक्ट के द्वारा लार्ड कज़ेन ने सीनेट के 

सदस्यो की सख्या को कम कर दिया, सिंडीकेट और भारतोय विद्ववविद्यालय 
दूसरी प्रबधध-समितियों के संगठन में सशोघन किये, किसी एक्ट, १६०४ 
कॉलिज की विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृति भ्थवा 

अस्वीकृति का भ्रतिम निरंय सरकार के हाथ में रक्खा और कॉलिजों के सरकारी 
निरीक्षण की व्यवस्था की । इस एक्ट ने विश्वविद्यालयों की भप्रधिकाश स्वतंत्रता का, 
स्वायत्तता का भप्रपहरण कर लिया भौर उन्हें कठोर नौकरदाही निमंत्रण में ला पटका ॥ 


च्डें भारतीय राजनीति और शासन 


फ्रेजर के अनुसार इस कृत्य ने देश के अन्दर शक्तिशाली विरोध को जन्म दिया भ्रौर 
दिक्षित भारतीयों को अनुभव हुआ कि “वॉयसराय का प्रभिप्राय विश्वविद्यालय 
अ्रणाली पर एक प्रहार करने का है ।/* 


कर्जन की सैनिक नीति भी सतोषप्रद न थी, उनकी सीमान्तनीति, तिब्बत भौर 
फारस की खाडी के सैनिक झ्रभियान श्रौर भारतीय सेनिक दस्तो को चीन भेजना आदि 
कार्य ऐसे थे, जिनका कि भारतीय जनता ने विरोध किया 
संनिक-व्यय क्योंकि इनका ध्येय भारतीय घनागार के मूल्य पर ब्रिटिश- 
साअ्नाज्य का विस्तार करना था। लार्ड कर्जन के शासन- 
काल के छठे वर्ष श्रर्थात्‌ सनू १९०४ में सरकारी ग॒प्त समितियों का कानून 
पास हुबञ्ना । लार्ड कर्जन के शासनकाल का यह कृत्य भी 
(0/00४| 8०००४ 20०) देशभक्‍त भारतीयों की भावनाओ्रो पर एक कृठाराघात था । 
सरकारी गुप्त समितियों १८८९ और १८९६८ के प्रारम्भिक “सरकारी गुप्त 
का कानून, १९०४ समितियों के कानूनो” ने शासन के हाथो में जो शभ्रधिकार 
प्रदान किये थे इसने उनमें और वृद्धि कर दी । इसके द्वारा 
सैनिक ग्रुप्त बातोके अतिरिक्त, सरकार की सावंजनिक गुप्त बातो का भी प्रकाशन 
दडनीय निर्धारित हुआ झौर पत्रकारो की वे श्लालोचनाए भी अपराधी बतलाई गयी 
जिनके कारण सरकार के प्रति सदेह या घृणा उत्पन्न होती हो | मिस्टर नेविन्सन 
(५८शं7४० ) के कथनानुसार इस विधेयक के फलस्वरूप भारतीय पत्र और पत्रकार 
केवल वे ही बाते प्रकाशित कर सकते थे जिनको सरकार पसद करे। १८९८ के 
कानून में राजद्रोह की जो परिभाषा की गई थी, १९०४ के कानून ने उस परिभाषा 
में श्लौर भ्रधिक विस्तार उत्पन्न किया । 


भारतीय जनता के प्रति भ्रपने झ्भिमानी ओर घुणामूलक दृष्टिकोश द्वारा कर्जन 

ने रोष का तूफान खडा कर दिया श्रोर ब्रिटिश विरोधी भावनाश्रों में वृद्धि की | 
उन्होने भारतीयो के प्रति अपने अविश्वास को श्रत्यन्त 

कर्जन का भ्भिमान उद्धत भाषा में व्यक्त किया और खुल्लम खुल्ला इस बात 
और भारत-बिरोधी_ की धोषणा की कि शासन के उत्तरदायित्वों के लिए भार- 
दृष्टिकोण तीय सवंथा अनुपयुकत हैं । सन्‌ १९०५ मे लार्ड कर्ज़न ने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षाँत भाषण में हिन्दू और 

मुसलमानों के चरित्र पर भयकर श्राक्षेप किये और इस बात पर जोर दिया कि पाइ्चा- 
त्य देशो के नैतिक भ्राचरण में सत्य का विशेष स्थान है झौर पौर्वात्य देशो के नंतिक 


! « करोनाल्‍ड शे' लाइफ ऑफ लाड्ड क्जेन - खंड २, प. ३३२, गुरुभुख निहाल सिंह द्वारा लेड- 





उग्र राष्ट्रीयवा का विकास ष्५्‌ 


आचररा में सत्य के स्थान पर मकक्‍कारी और कूटनीतिज्ञता का प्रचार है। उनके 
विचारानुसार भारतीय साहित्य में भी इसी प्राचरण की प्रतिष्ठा हैं। प्राच्य देशों पर 
इस प्रकार का दोषारोपण नीतिमत्ता के विरुद्ध था, विशेषकर उस भाषण में जिसे 
उन्होने विश्व विद्यालय के कुलपति के पद से दिया था। भाषण के विरोब में समस्त 
देश में सावंजनिक सभाएं की गईं। कजन ने भारतीयो के गये भ्रौर झ्रात्म सम्मान को 
पैरो तले रौंदा भर यह्‌ घोषणा करके कि “भारतीय राष्ट्र" नामक कोई वस्तु नहीं 
है असीम रोष को जन्म दिया । कांग्रेस के प्रति अपने विरोध भाव को छिपाने की 
उन्होंने कोई परवाह नहीं की श्नौर श्राशा प्रकट की कि उसका शीघ्र ही पनन्‍्त 
हो जायगा । 


लार्ड कजन के उक्त सभी कृत्यो से भारतीय जनता के हृदय में क्रोध का दावा- 
नल सुलग रहा था और असनन्‍्तोष के बादल बडी तीन्न गति से घुमड़ रहे थे। परन्तु 
जिस चीज से तूफान उमडा, बह बगाल का विभाजन था 
और इसको लाडड कर्जन की सबसे बडी मू्खता के नाम से बंगाल का विभाजन 
पुकारा गया है। इसमे कोई सन्देह नही कि, सरकारी १६०५ 
पक्ष में जो यह बताया गया कि बगाल का प्रान्त बहुत बडा हो गया है, सुशासन की 
हृष्टि से उसका दो भागों में बाँठा जाना आवश्यक है, इस कथन में कुछ सत्यता अवश्य 
थी। उस समय बगाल में, उडीसा व विहार भी शामिल थे और सब मिलाकर कुल 
प्रान्त की आबादी ८ करोड थी । यदि केवल मात्र सुशासन की ही दृष्टि से प्रान्त का 
विभाजन किया होता, तो श्रौचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता था, परन्तु कर्जन का 
वास्तविक उद्देश्य यह न होकर कुछ और था । कजन भाषा के श्राधार पर भी प्रान्त 
के विभाजन की आकाक्षा न रखते थे | लार्ड कर्जन की स्कीम के अनुसार बगाल दो 
हिस्सों में बठा हुआ था, अ्रसली बगाल जिसकी आबादी ५ करोड ४० लाख थी और 
जिसमें बगाली भाषा भाषी जनो की सख्या केवल १ करोड ८० लाख थी तथा 
पूर्वी बगाल व आसाम जिसकी आबादी ३ करोड १० लाख थी और जिसमें २ करोड़ 
५० लाख बगाली बसते थे । महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वी बगाल में मुसलमानों का 
बहुमत था (उनकी जनसख्या १ करोड ८० लाख थी) । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
बगाल का विभाजन करने में कजन का प्रमुख उद्देश्य एक मुस्लिम-बहुल प्रान्त का 
निर्माण करना था । स्वभावत बगाल की जनता ने विभाजन को “बंगाली राष्ट्रवाद 
की बढती हुई हृढता के ऊपर एक सूक्ष्म आक्रमण” * समझा । वस्तुत: कर्जन देश 
वासियों को आपस में लडाने की, उनमें फूट डालने की पुरानी नीति पर ही आच- 
रण कर रहे थे । दूसरे शब्दो में यह कहा जा सकता है कि बयाल का विभाजन एक 


माक्से इन इडियन कॉस्टीट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट में उद्ध त। 


) भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


वंड था, जो बंगाल को दिया गया, इस अपराध पर कि उसने राष्ट्रीय झ्रान्दोलन में 
बढ़ कर भाग लिया था| ए. सी. मजुमदार के भ्रनुसार मुसलमानों की एक बहुत बडी 
सभा में कर्जन ने इस बातकी स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि बंगाल का “विभाजन करने 
में उसका लक्ष्य शासन में ही सहुलियत उत्पन्न करना नहीं था, अ्रपितु .एक मुस्लिम 
प्रात का निर्माण करना था जहा कि इस्लाम प्रबल हो ।” बंगाल ने इसको भ्रपनी बेइ- 
ज्जती समक्रा, उसका मान भग किया गया था, और उसके साथ धूत॑ता का व्यवहार 
किया गया था। न केवल बंगाल में ही भ्रपितु आसेतु हिमाचल सारे देश में सनसनी 
फल गई। लाड्ड कर्ज़न के इस दुष्कृत्य का सवंत्र ही प्रचड़ रूप से विरोध किया गया । 
जनता के व्यापक विरोध का ही यह फल था कि १९११ में बगाल के विभाजन को 
रह कर दिया गया। 


भारतीयों के साथ केवल भारत व में ही दुव्यंवहार होता हो, यह बात न थी, 
अंग्रेजी उपनिवेशों में उनके साथ और भी श्रधिक श्रभद्र व्यवहार किया जाता था, 
उनकी अवस्था और भी अभ्रधिक शोचनीय थी । नैठाल, 
उपनिवेश्ञों में भारतीयों ट्रांसवाल और दक्षिणी श्रफ़ीका के दूसरे उपनिवेशों में 
क॑ साथ दुव्यंहहार उनके साथ जो दुव्यंवहार होता था, वह अवर्रानीय हैं । 
नाना प्रकार के कठोर और भ्रमानवीय प्रतिबन्धो के वीच 
उन्हें श्रपना जीवन यापन करना पडता था ।” नैटाल में वे मताधिकार से बचित थे। 
उन्हें पोल टैक्स देना पड़ता श्र निर्धारित स्थानों में रहना पडता था | वे सडक की 
पटरियो पर न चल सकते थे, रेल के डिब्बो में श्रग्नेजो के साथ न बैठ सकते थे श्रौर 
निर्धारित काल के पश्चात्‌ श्रपने घर के बाहर न निकल सकते थे । विदेशों में भार- 
तीयों के साथ जो दुव्यंबहार होता था, उसका कारण क्या था ? देश भक्त भारतीयों 
को इस प्रवन का यही उत्तर ज्ञात होता था कि चूकि भारत पराधीनता के पाश मे 
भ्राबद्ध है, इसलिए विदेशो में उसकी सन्तति को अभ्रनादर, अपमान व लाछन सहने 
के लिए विवश होना पड़ता है। दक्षिणी भ्रफ्रीका में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जिस 
वीरतापूर्ण झ्रांदोलन का संचालन किया गया, भारत में उसकी भूरिश: प्रशसा हुई ॥ 
इसके साथ ही साथ ब्रिटिश विरोधी भावनाएं भी तीब्र से तीत्रतर होती गईं । 


जिन तत्त्वों ने भारतीय राष्ट्रीयता को उम्रता प्रदान की उनमे कतिपय 
महत्वपूर्ण भन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी था । गोरी जातियो की श्रजेयता और 
भारतीयो की भ्रसहायता के विचार सन्‌ १८९४ में इटली 

झन्तर्राष्ट्रीय घटनाप्नों के ग्रबीसीनिया से ओर सन्‌ १९०५ में रूस के जापान 
का प्रभाव द्वारा पराजित होने से सर्वंथा दूर हो गए । मिस्र, ईरान 


महाराष्ट्र में उम्र राष्ट्रीयता ७ 


झौर टर्की श्रादि सभी एशियाई राण्ट प्रपी आालसध्यमती और तदन्‍्द्रामयी 

निरद्वा को त्याग कर श्रगडाई ले रहे थे, इन सभी देशो में स्वतव्तता 
झ्रादोलनो का ज़ोर था, भारत इनसे कैसे अछूता रह सकता था ? जापान ने रूस को 
पराजित कर सम्पूर्ण एशिया के ललाट को उन्नत कर दिया | जापान की गौरवएूरां 
विजय का कारण यही ठहराया गया कि वहा के निवासी उम्र रूप से राष्ट्वादी हैं । 
भारत वर्ष के राष्ट्रवादियो को इन अन्तर्राष्टीय घटनाओ ने एक नृतन आशा और नूतन 
निश्चय प्रदान किया । भारतीयो के हृदय में जिस प्रात्महीनता की भावना ने घर 
कर रक्‍्खा था, वह धीरे धीरे नप्ट होने लगी और उसके स्थान पर विदेशी शासन 
का विध्वस करने की भावना बलवती होती गई। 


हमने ऊपर जिन बातो का उल्देख किया है, उनसे न केपल ब्रिटिश विरोधी 
भावनाओ को ही तीज्र बल प्राप्त हुआ भ्रपितु उन्होने उदार प्रतिपादित उपायो में भी 
अविश्वास उत्पन्न कर दिया। तिलक, विपिन, चर्द्रपाल 
झ्रौर लाजपतराय जैसे नये नेताओं ने अनुभव किया कि उदारवादियों के उपायों 
ग्रव उदारवादियो द्वारा प्रतिपादित नीति के अवलम्बन में विदवास को कसी 
करने से कोई लाभ नही, ब्रिटिश जनता की लोकतत्रात्मक 
भावनाओं पर ही भरोसा किये रहने से भारत अप राष्ट्रीय लक्ष्य को कदापि प्राप्त 
नही कर सकता, यदि हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 
ब्रिटिश नौकरशाही को राजभक्तिपूर्ण सहयोग देने की नीति का परित्याग करके, 
श्रपन पैरो पर अपने आप खडा होकर, विदेशी साम्राज्यवाद का प्राणपरणा से प्रतिकार 
करने के लिये बद्धपरिकर हो जाना चाहिये । रियायतो के लिये याचना करने की 
अपेक्षा राजनीतिक अश्रधिकारो के लिये ताल ठोक कर सग्राम करने की तत्परता उम्र 
राष्ट्रीया का विधायक तत्व था। 


२३--महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता 


उम्र राष्ट्रीयता स्वंप्रथम महाराष्ट्र में उदभूत हुई श्रौर लोकमान्य बाल 
गगाधर तिलक के रूप में उसने एक श्रेष्ठ नेता प्राप्त किया। तिलक अ्रसन्दिग्ध रूप 
से “देशभक्‍तो के हियहार” थे। उनकी विलक्षण वुद्धि, 
श्रप्रतिहत इच्छा शक्ति झौर देश-सेवा की वेदी पर किए लोक सान्य बाल 
गये उनके अभूतपूर्व बलिदानो ने उन्हें पहले महाराष्ट्र गंगाधर तिलक 
का और वाद में सम्पूर्ण भारत का क्षत्र-रहित सम्राट बना फा कार्य 
दिया था । अपनी गहन विद्वत्ता और भ्रटल-अचल धर्म॑ निष्ठा के लिये तिलक सुविख्यात 
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थे । पाइ्चात्य हृष्टिकोश एवं संस्कृति के प्रति उनके हृदय में घोर विरक्ति थी। 
१८५० में उन्होंने “केसरी” (मराठी में, साप्ताहिक) झौर “सराठा” (श्रग्रेजी साप्ता- 
हिक) का प्रकाहन प्रारम्भ किया । राष्ट्रीयता की नूतन ज्योति को विकीर्ण करने में 
मे समाचार पत्र बहुत सहायक सिद्ध हुए | सन्‌ १८८१ में कोल्हापुर राज्य के तत्का- 
लौन कुप्रबंध के सम्बन्ध मे, मराठा और केसरी में कुछ लेख निकले थे, जिनके मूल 
लेखक तिलक या उनके सहयोगी श्रागरकर में से कोई न था। उनके कारण उक्त 
पत्रों के सम्पादक होते के नाते तिलक और श्रागरकर दोनों को १०१ दिन के कारा- 
वास का दण्ड मिला । उस कारावास ने जनता की आखो में तिलक और उनके पत्रों 
का सम्मान बहुत बढा दिया । 


तिलक १८०९ मे काग्रेस मे सम्मिलित हुए । उस समय उदारवादियो ने ही 
काग्रेस पर प्रभुत्व जमा रक्खा था। तिलक उदारवादियो की नीति से सनन्‍्तुष्ट नही थे। 
उन्होने भ्रपनी शक्तियों को महाराष्ट्र के राष्ट्रीय श्रान्दोलन को सुसगठित करने में 
लगाया । उन्होने महाराष्ट्र के नवयुवकों में, आत्म निर्भरता, आत्म बलिदान शौर आत्म- 
विश्वास की भावना को जाग्रत करने के विचार से गोबध-विरोधी समितियों, अखाडो, 
श्रौर लाठी-क्लबो की स्थापना की, वे चाहते थे कि भारतीय जो स्वतत्रता प्राप्त करे, 
बह किसी की कृपाकगर के बल पर नही, अपितु अपनी ही सामर्थ्थ के ढते पर। 
उन्होने स्वयं भी अप।र कष्ट सहे और अपने अनुयाइयो का प्रेम प्राप्त किया । यह भी 
स्मतंव्य है कि तिलक के विरोधी उनकी कठोर और हढ प्रकृति के कारण उनसे बहुत 
खार खाते थे। १८९३ में उन्होंते गणपति उत्सव को 

गरमपति-उत्सक सगठित किया । ऐसा करने में उनका लक्ष्य राजनीतिक 

भी उतना ही था, जितना कि धामिक। नवयुवकों को 

धामिक और देशभक्त पूर्ण प्राणवाही जीवनधारा से श्राप्लावित करने व उन्हे साहस, 
उत्साह एवं अ्रनुशासनपूर्वक मिल जुल कर काये करने की शिक्षा देने के साधन के रूप 
में इस उत्सव का उपयोग किया गया । उत्सव को अपने उद्देश्य मे पूर्णा सफलता 
मिली । १८९५ में तिलक ने शिवा जी उत्सव प्रारम्भ 

शिवा जी-उत्सक्क किया । इस महान्‌ वीर की स्मृति को पुन्र प्रतिष्ठापित 
करने की योजना में जिसने कि महाराष्ट्र को मुगल शासन 

की श्राधीनता से मुक्त कर स्वतत्रता के स्वरिम प्रभाव में ला खडा किया था, स्पष्ट 
रूप से राजनीतिक उद्देश्य था। यह देश के नवयुवकों के लिये एक प्रत्यक्ष श्रावाहन 
था कि वे शिवा जी महाराज के उदाहरण को अपने सामने रक्खे,ञइस पर आचरण 
करें ओर '्रिटिश शासन के बन्धन से भारत को मुक्ति दिलाए। भापण, लाठी-प्रदर्शन 
जलुस, कथाएं और सगीत-दल इन उत्सवो के अनिवार्य साज-बाज थे और स्वय तिलक 


महाराष्ट्‌ में उम्र राष्ट्रीयता घर 


के ही अनुसार उन्होंने न केवल जनता के भ्रन्तस्तल में घाभिक उत्साह ही जाग्रत 
किया, भ्रपितु उसमें राष्ट्रीय चेतना का सचार किया झौर उन दिनो के जो महत्वपूरां 
प्रइन थे, उनके प्रात जनता के श्रन्तस्तल में भ्रभिरुचि उत्पन्न की । 

इस प्रकार एक तो महाराष्ट्र पहले से ही क्रान्तिकारी और उम्र राष्ट्रीयता का 
गढ बना हुआ था, कि तभी दुभिक्ष और प्लेग जैसी प्राकृतिक आपत्तियों ने जनता 
को धर दबाया | सरकार ने जनता के कटष्ठो के प्रति 
उदासीनता का परिचय दिया, और यदि उसने इस व्यापक रेड झोर श्रायस्टं को 
रोग-प्लेग के निवारण में कुछ साधनों का प्रयोग भी किया, हत्या व तिलक को 
तो उसमें बहुत कठोरता बरती । यह एक प्रकार से. कारावास-यात्रा 
जनता के क्रोधानल पर घृत छिडक देने का काम हुआ । १६९७ 
चापेकर बन्धुद्यय जैसे .क्रान्तिकारियो ने श्रग्नेजो के प्रति 
जनता के रोषानल को अधिकाधिक तीज किया, उसे हिसा के लिए और “पृथ्बी को 
अपने शत्रुओ के जीवन रक्‍त से रजित कर देने के लिए” उकसाया। इस प्रकार के 
विध्वसात्मक भावनाओं से परिपूर्ण वातावरण में मि० रेट और लैफ्टिनेंट आयर्स्ट के 
बघ की घटनाए घटित हुई । इस सम्बन्ध में दामोदर और बालक्ृष्ण चापेकर को 
भिरफ्तार किया गया और उन्हें प्राण-दण्ड हुआ | तिलक का इस जघन्य कृत्य से 
किसी प्रकार का भी कोई सम्बन्ध नहीं था, उन्होंने वस्तुत “केसरी” मे इसका खडन 
भो किया था । परन्तु अग्रेजी समाचार पत्रो ने तिलक के विरोध में एक तूफान खडा 
कर दिया और इस आधार पर कि एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देने के लिए 
जिसने आ्लातकवाद के कृत्यो को प्रोत्साहन दिया. तिलक ही उत्तरदायी हैं, उनके ऊपर 
अभियोंग चलानें की माग की । २७ जुनाई १८९७ को राजद्रोह के अपराध पर 
तिलक गिरफ्तार किये गये । एक नवयुवक श्रग्रज न्यायाधीश (जस्टिस स्ट्रंची) ने 
उनके अभियोग की सुनवाई की । जज ने पक्षपात्त शून्यता का कोई बहाना भी नहीं 
बनाया और तिलक को १८ मास के कठोर कारावास का दण्ड दिया | तिलक के साथ 
होने वाले इस अन्याय ने न केवल महाराष्ट्र को ही, अपितु सारे भारत को और भी 
अधिक उग्र कर दिया । 


तिलक ने इस बात की बारम्बार चेष्टा की थी कि काग्रेस “राजनीतिक भिक्षा- 
वृत्ति” बाली ढुलमुल नीति को त्याग कर किसी सशक्त और सुहृढढ नीति को अपनाए 
परन्तु चुकि उस समय उदारवादियो का काग्रेस पर 


प्रभुत्व था, अभ्रत उन्हे श्रपने प्रयत्नो में सफलता प्राप्त न तिलक श्रौर 
हो सकी । तिलक और दूसरे उम्र राप्ट्रवादियो एवं उदार- सूरत को फूट 
वादियो के मध्य जो मतभेद था, वह इतना तीब्र हो गया, १६०७ 


कि १९०७ में काँग्रेस के सूरत-पअधिवेशन के अवसर पर 
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दोनो में फूट पड गई । इसके बाद वे १९१५ तक, जब तक कि दोनो इलो में पुनरेक्य 
स्थापित न हो गया, काग्रेस के बाहर ही रह कर कार्य करते रहे। जब कि बगांल 
ओर दूसरे स्थानों मे बगभग विरोधी श्रांदोलन उग्रता की चरम सीमा पर पहुँच रहा 
था, जून १९०८ में तिलक को राजद्रोह के भ्रतराध में पुन: पकड लिया गया, क्योकि 
“केसरी” के 'देशका दुर्देव'मौर ये उपाय टिकाऊ नही हैं, आदि कुछ लेख आपत्तिजनक 
समभे गये । इस बार तिलक को ६ वर्ष का कारावास-दाड दिया गया और उन्हें 
माँडले भेजा गया * । मॉडले जेल में तिलक ने अपने दो सुप्रसिद्ध ग्रथरत्नो दि झ्राकिटिक 
होम आफ दि वेदाज़' एवं “गीता-रहस्य” की रचना की । इन दोनो ही ग्र'थ र॒त्नो से 
तिलक के सुविस्तृत ज्ञान, ऐतिहासिक शोध-गाम्भीयं, विचारोत्कृष्टता का परिचय 
मिलता है । 


तिलक, सरकार की आखो में काटे की तरह खटकते थे, वे बार-बार उसके 
कोप-भाजन बने, उनके ऊपर शअ्रसख्य आपदाएँ आई', परन्तु वे अपने निश्चय पर 
सदेव अडिग रहे । श्रपने देश की स्वतत्रता के प्रति उनके 


तिलक और हृदय में जो भक्ति-भाव था, कठिनाइया उसे डियाने भें 
होमरूल अ्रसमर्थ सिद्ध हुई । तिलक ने ही देश के स्वातत्र्य योद्धाग्रो 
ध्रांदोलन को यह अविस्मरणीय नारा दिया, “स्वतत्रता मेरा जन्म- 


सिद्ध भ्रधिकार है भौर मे उसे लेकर रहू गा ।” होम-रहूल आदोलन के काल में जब 
कि उन्होने श्रीमती एनीवेसेंट के साथ कधे से कधा मिला कर कार्य किया, वे भारत 
के प्रमुखतम नेता थे 


तिलक एडी से चोटी तक राष्ट्रवादी थे। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में 
इनके विराट व्यक्तित्व ने भारत के सम्पूर्णा राजनीतिक नभो-मडल को आच्छादित कर 
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टिप्पणी--तिलक के प्रति होने वाले इस अन्याय ने जनता को बहुत अ्रधिक 
मात्रा में विक्षुब्ध कर दिया था| पुलिस के लाख प्रबन्ध होने के बावजद कई 
स्थानों पर दगे हो गये । सर बेलेन्टाइन शिरोल ने लिखा है--“अभियोग के बाद 
कई बडे दगे हुये । कभी-कभी तो इन दगो ने बड़ा भयकर रूप घारण कर लिया । 
कई बार तो यूरोपियनों को भ्रपनी पिस्तौल व सैनिक दस्तो को भ्रात्म-रक्षार्थ भीड पर 
गोली चलानी पडती थी...... । दगो की भ्रुरुता से इस बात का पता चलता था 
कि न केवल उच्चवर्गीय लोगो के ही ऊपर अपितु समाज के निम्न वर्गों के ऊपर भी 
विलक का कितना जोरदार असर था।” 


महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता ९१९ 


रखा था। वे एक जन्मजात योद्धा एवं झ्ादशं भूत मराठे 
थे । तिलक का यदि कोई एकमात्र जीवन ध्येय थातो तिलक का चरित्र 
यही कि “इस महादेश की सुषुप्त श्रात्मा को श्रपनी गहरी झोर 

नींद में से जगाकर पुनः उसके जजंरीभूत कलेवर में उस दृष्टिकोण 
पूणावाही जीवत धारा का सचार किया जाय, जिसके 

प्रताप से किसी समय उसके अतीत का भवन निर्माण हुआ था ।/* भ्रपने राजनीतिक 
विचारो और कार्योके लिये तिलक ने जितने कष्ट सहे,उतने उनके समकालीन श्रन्य किसी 
राजनीतिज्ञ ने नही। उनका हृष्ट्रिकोण धामिक था, और प्राचीन भारतीय सस्क्ृति में 
जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उस सबका वे हादिक समर्थन करते थे । भारत के पश्चिमीकरण 
से उन्हे घृणा थी झौर प्राचीनकाल में भारत जिस गौरवपूर्ण पद पर 
प्रतिष्ठित था, उससे उसको पदच्युत करने का उत्तरदायित्व वे श्रग्नेजों 
के सिर मढते थे । तिलक को हम आधुनिक भारत का कृष्ण अ्रथवा कौटिल्य 
कह सकते हैं । उनमे सगठन करने की शअपूर्व क्षमता थी । वे साध्य वस्तु के सम्मुख 
साधनो को गौण समभते थे । उन्होने अपने इस विश्वास को गीता की शिक्षाश्रो पर 
आधारित किया था । उनका कथन था कि “यदि हमारे शिक्षक झौर निकट से 
निकट सम्बन्धी भी अन्याय का पक्ष ग्रहण करें, तो उनका भी बध कर देने में दोष 
नही है। बशततें कि हम यह कार्य अनासक्त भाव से करें ।” तथापि तिलक ने हिंसा का 
प्रतिपादन कदापि नही किया क्योकि वे इस बात का अनुभव करतेक्षे कि तत्कालीन 
परिस्थितियो में हिसा सफल नहीं हो सकती थी । तिलक के विचारों और उनके 
राजनीतिक साधनों *े उन्हें क्रान्तिकारी काँग्रेसियों का हियहार बना दिया । सी वाई. 
चिन्तामणि के भ्रनुसार माटेग्य (]॥07/9280) ने एक बार कहा था“भारत में केवल 
एक ही श्रक्नत्रिम उग्र राष्ट्रवादी था, और वे थे तिलक”* । तिलक उदारवादियो के 
इस विचार से सहमत नही थे कि भारत अपने लक्ष्य को “स्मरणा-पत्रों व॒प्रार्थनाओं 
द्वारा प्राप्त्कर सकता है। उनकी यह मान्यता थीकि यदि भारत अपनी 
स्वतत्रता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सतत सघर्ष करते 
रहने की प्रावरयकता है। उदारवादी वाणी के चाहे कितने भी धनी हों 
परन्तु उनमें से श्रधिकाश जन वैयक्तिक त्याग करने से पीछे भागते थे। 
तिलक में यह बात न थी । वे बड़े से बडा वैयक्तिक त्याग करने को प्रस्तुत थे। 
उन्होने तीन बार कारावास की यात्रा की और श्रपने लिए शहादत का ताज 
हासिल किया *। 


# कृष्ण वल्‍ल्लभ दिवेदी, 'भारत-निर्माता? भाग दो, १० ६२ । 

# सी. वाई. चिन्तामशि. इ डियन पोलिटिक्स सिनन्‍्स दि म्युटिनी, प, ११७ 

७ जी. एन. सिंद --लैंडमाक्स इन इंडियन कास्टीटयशनल एण्ड नेशनल डेबलपमेंट 
पृ० १५७। 








९२२ भारतीय राजनीति भौर शासन 


तिलक झ्ौर गोखले का तुलनात्मक भ्रष्ययन श्रत्यन्त मनोरंजक है। दोनों 
ही महाराष्ट्र के यशस्वी सुपुत्र थे । परन्तु दोनो की विचार धारा और दृष्टिकोण में 
झाकाश पाताल का भ्रन्तर था | गाधी जी पर इन दोनों 
तिलक शोर गोखले नेताओं की जो छाप पडी-वह स्मरण रखने योग्य है। 
का “तिलक उन्हें हिमालय की तरह उच्च परन्तु भगम्य 
तुलनए्मक भ्ध्ययत. दिखाई पडे, परन्तु गोखले गगा की पवित्र धारा के सहंश 
प्रतीत हुए जिसमें कि वे आसानी से गोता लगा सकते थे ।” 
थट्टाभि सीता रामय्या ने दोनो के श्रंतर को निम्न शब्दो में अत्यन्त हृदयग्राही ढंग से 
स्पष्ट किया है। “यदि हम स्थूल भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोखले 
नरम थे श्लौर तिलक 'गरम' । गोखले चाहते थे कि वर्तमान विधान में सुधार कर 
दिया जाय, परन्तु तिलक उसके पुननिर्माण के पक्षपाती थे। गोखले को नौकरशाही 
के साथ काम करना यडता था, तो तिलक की नौकरज्ञाही से भिडन्त रहती थी। 
गोखले कहते थे--जहा सम्भव हो, सहयोग करो, जहा आवश्यक हो विरोध करो। 
तिलक का भ्रुकाव झ्रडगा-नीति की तरफ था | गोखले शासन और उसके सुधार की 
ओर मुख्य ध्यान देते थे, तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सबसे मुख्य समभते थे । 
गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट-सहन । 
गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिलक उनको हटाना चाहते थे । 
गोखले दूसरे की सहायता पर भ्राधार रखत थे, तिलक स्वावलम्बन पर। गोखले 
उच्चवर्ग श्रौर बुद्धि जीवियो की तरफ देखते थे, तिलक सवंसाधारण और करोडो की 
ओर । गोखले का झखांडा था कौंसिल-भवन-तो तिलक की अदालत थी गाव की 
चौपाल । गोखले भ्रग्रेजी में लिखते थे, परन्तु तिलक मराठी में । गोखले का उद्देश्य था 
स्व-शासन, जिसके योग्य लोग अपने को अग्रेजो की कसौटियो पर कस कर बनावें, 
किन्तु तिलक का उद्देश्य था 'स्व॒राज्य' जो कि प्रत्येक भारतवासी का जन्म सिद्ध 
अधिकार है और ज़िसे वह विदेशियो की सहायता या बाधा की परवाह न करते हुए 
आप्त करना चाहते थे ।* 


राजनीतिक नेतृत्व एवं राष्ट्र-मुक्ति-आदोलन के देन की दृष्टि से लोकमान्य 
तिलक की महात्मा गाधी के साथ तुलना भी अत्यन्त समीचीन एवं रोचक है। 
लोकमान्य तिलक झौर महात्मा गाधी दोनो ही श्रपने अपने 

तिलक झोर गांधो-एक युग की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवादी विभतिथा थी। दोनों ही 
तुलना नेताओं के व्यक्तित्व अपने अपने काल में स्ततत्रता-सम्राम 

* के जीवित प्रतीक थे | प्रथम महायुद्ध के परचात भारत के 


के पट्टामि सौता रामय्या: दि हिस्द्री ऑफ दि कार्मेस, १० १६६ ! 





महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता ९३ 


राजनीतिक रंगमंच पर महात्मा गाघी का जिस प्रकार एकच्छत्र श्राधिपत्य रहा, प्रायः 
उसी प्रकार प्रथम महायुद्ध के पूर्व लोकमान्य तिलक भारतीय लोक-मत के मुकट- 
रहित सम्राट थे। लोकमान्य तिलक जन्मजात योद्धा थे । राजनीति में उनके भ्रादर्श 
श्रीकृष्ण, कौटिल्य, शिवाजी और पेशवा थे । उनकी “जैसे को तैसा” नीति में आस्था 
थी। वे साधुजनों को राजनीति के लिए श्रनुपयुवत मानते थे। भारत में ब्रिटिश 
शासन के कृष्ण-पक्ष को उन्होने खूब अच्छी तरह समभा था। उनका अश्रग्रेज़ो की 
न्‍्यायपरायणता में बिल्कूल विश्वास नही था | वे कहा करत थे कि हमें स्वराज्य 
भ्रग्नेजों से दान के रूप में नही मिल सकता, प्रत्युत स्बराज्य को प्राप्त करने के लिए 
हमें विदेशी शासको से डट कर सघर्ष करना है। वे राजनीति में साध्य और साधन 
के प्रमेद को स्वीकार नही करते थे | उनका मत था कि यदि हमारे श्रादश श्रेष्ठ हैं 
तो हम उनको हस्तगत करने के लिए चाहे जेसे साधनों का प्रयोग कर सकत हैं। 
यद्यपि तिलक का व्यक्तिगत जीवन गाधी जी के जीवन की भाति ही निर्मल श्रौर 
निप्कलक था, फिर भी उनके लिए राष्ट्र-हित की वेदी पर सत्य का बलिदान करना 
कोई बडी बात नहीं थी । 


गाधी जी की राजनीतिक विचारधारा और कार्यपद्धति इससे भिन्न थी। वे 
स्वभाव से राजनीतिज्ञ नही, प्रत्युत धाभिक पुरुष थे | राजनीति में तो उन्हे आव- 
इयकतावश आना पडा था ।* राजनीतिक जीवन के प्रारम्भिक काल में गाधी जी का 
भी उदारवा नेताश्रो की भांति अग्रेजो की न्‍्याय-परायणता में प्रटल विश्वास था। 
यद्यपि बाद में उन्होने भी ब्रिटिश शासन के कृष्ण स्वरूप को तिलक के समान ही 
हृदयगम कर लिया था। बाद में, तिलक की भाति गाधीजी भी यह कहने लगे थे 
कि हमें स्व॒राज्य दान के रूप मे नही मिल सकता, उसे प्राप्त करने के लिए हमें 
सघर्ष करना होगा यद्यपि वह सघरं भ्रहिसात्मक होना चाहिए। तिलक के विपरीत 
गांधी जी साध्य श्रौर साधन के बीच कोई विभाजक-रेखा नही मानते थे। उनका मत 
था कि हमें श्रेष्ठ साधनों का प्रयोग करता चाहिए | गाधी जी का साध्य और साधन 
के प्रइन पर इतना प्रबल आग्रह रहता था कि यद्यपि उनकी देश-निष्ठा में किसी 
को रचमात्र भी संदेह नहीं हो सकता, वे यह कहते नही थकते थे कि मेरी दृष्टि में 
सत्य का स्थान देश भक्ति से ऊपर है। 


गाघधी जी और तिलक-दोनों के ही हृदय में भारतीय सस्क्ृति के प्रति श्गाघ 
श्रद्धा थी । परन्तु उनकी सस्कृति विषयक मान्यताओं मे थोडी भिन्नता है। तिलक 
कट्टर हिंदू थे। उनकी कट्टरता इतनी बढी हुई थी किवे हिंदू धर्म के नाम पर 


# रोम्यो रोला: महात्मा गाधी, ए० २३ । 


र्ःं भारतीय राजनीति भोर शासन 


बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी सह लेते थे। उनका हिंदू धमं प्राक़्ा- 
मक हिंदू धर्म था । गाधी जी के साथ यह बात नहीं थी। उनके घामिक विदश्वासों 
में पुराण-प्रियता अथवा प्रध-विश्वासो के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका जीवन 
सर्व-धमं-समन्वय का जीता-जागता उदाहरण था । तिलक महान्‌ गरितज्ञ थे। उनका 
सख्या' में श्रधिक विद्वास था । गाँधी जी सख्या के उतने कायल नही थे। यदि वे 
किसी बात को ठीक समभते थे तो फिर इस बात की परवाह नही करते थे कि 
कोई उनके साथ है या नही । वे श्रकेले ही श्रपनी अतरात्मा की आवाज के श्रनुसार 
काम करने के लिए त यार हो जाते थे क्प्रोकि अ्रतरात्मा सम्बन्धी मामलो में बहुमत के 
लिए स्थान नही है *।' बहुमत के निर्णय पर सीमित रूप से व्यवहार हो सकता है, 
झर्थात्‌ तफसीली मामलो मेंव्यक्ति को बहुमत की बात माननी चाहिए । कितु बहुमतका 
निर्णय चाहे जिस प्रकार हो, उसे मान लेना दासता है| “बहुमत का यह अर्थ नही कि 
वह एक व्यक्ति की भी राय को,यदि वह ठीक है, दबा दे । एकव्यक्ति की राय को यदि 
वह॒ठीक है, बहुतो की राय की भ्रपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए ॥* 


कतिपय भ्राधारभूत मतभेदों के होते हुए भी तिलक श्रौर गाधी दोनों ही भार- 
तीय स्वतत्रता-पग्नाम के भ्रप्रतिहत सेनानी थे । दोनो ने ही अपने प्रचंड व्यक्तित्व से 
राष्ट्रीय आादोलन को नृतन गति और नूतन दिशा दी । तिलक के पूर्व राष्ट्रीय आदो- 
लन केवल कुछ अग्रेजी पढे-लिखे भ्राभिजात्य लोगो तक ही सीमित था। तिलक की 
राष्ट्रीय भ्रादोलन को सबसे बडी देन यह है कि वे श्रपने साथ मध्यम वर्ग को राष्ट्रीय 
श्रादोलन में खींच लाये और इस प्रकार उन्होने राष्ट्रीय भ्रांदोलन के क्षेत्र को विस्तृत 
कर दिया | गाधी जी ने तिलक के काम को और आगे बढाया। उन्होने राष्ट्रीय 
श्रादोलन को न केवल जन-आ्रादोलन ही प्रत्युत क्रातिकारी आदोलन भी बना दिया। 
महात्मा गाधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आदोलन का सदेश देश के एक-एक कोने में एक- 
एक किसान और एक-एक मजदूर के कानों मे पहुच गया । यह भारत का दुर्भाग्य ही 
मानना चाहिये कि जैसे ही महात्मा गाघी ने भारत की सक्रिय राजनीति सें प्रवेश 
किया, तिलक गो-लोकवासी हो गये । 


२४. बंगाल में उग्र राष्ट्रीयता 


वैसे तो भारत में जब से राष्ट्रीयता की लहर उठी, बंगाल उसका गढ रहा 
था, परन्तु ला कर्जन के शासनकाल में उग्र राष्ट्रीया की ओर उसका भुकाव 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा | कर्जन के भारत विरोधी विचारों और दमनमूलक कृत्यों 


% यंग इस्डिया, सा० १, पृ० ८६०१ 
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ने जनता के भ्रसतोष की भ्रग्नि को ग्रधिकाधिक प्रज्ज्वलित किया । कर्जेन के शासन- 
काल के प्नन्तिम दिनों में, गोलले के भ्रनुसार जनता “सतत सन्ताप की परिस्थिति में 
थी ।” श्रीमती एनीबेसेंट ने भी उम्र राष्टीयता के जागरण के लिए कर्जन को ही 
उत्तरदायी ठहराया था। उन्होंने लिखा था, “कर्जन द्वारा बोए गये बीज्ञो का भ्रजगर 
के दातो की फसल के रूप में पकना अवश्यम्भावी था ।”/* बगाल के विभाजन ने जनता 
के क्रोध को एक दम से भडका दिया । बग-भग को राष्ट्रीय एकता के ऊपर एक 
भयंकर कुठाराघधात समझा गया । सरकार के इस दुस्क्ृत्य के विरोध में जो तूफान 
उत्पन्न हुआ, वह तब तक शान्त न हो सका, जब तक कि १९११ में बग-भग को रह 
न कर दिया गया । 


लार्ड कर्जत ने बगाल का जो विभाजन किया था, उसके पीछे एक कूटनीति 
काम कर रही थी। बगाल-विभाजन दा उद्देश्य बगाली जनता की राजनीतिक हढता 
श्रौर राष्ट्रीयता की नूतन प्राणधारा को अवरुद्ध कर देना था। बगाल के विभाजन 
के मूल में सरकार की श्रसली मशा क्‍या है, बगाली राष्ट्वादियों ने इसको भ्रच्छी तरह 
से जान लिया था । वे इस बात को भनी भाति समझ गये थे कि प्रान्त को दो भागों 
मे विभाजित करके सरकार हिन्दू प्रौर मुसलमानों में फूट डालना चाहती है। 
कूटनीतिज्ञ कर्जन ने इस बात को भ्रच्छो तरह से समक लिया था कि भारतवर्ष में 
साम्प्रदायिक भेदभाव के बीज बो देना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित की दृष्टि से भ्रत्यन्त 
आवश्यक है । नृतन नि्ित पूर्वी बगाल श्र प्रासाम प्रान्त के गवर्नर सर बेम्पफाइल्ड 
फूलर के आचरण शौर नीति ने बगाल विभाजन के वास्तबिक उद्देश्य के सम्बन्ध में 
बचे खूचे सन्देहो का भी निराकरण कर दिया उन्होने हिन्दुओं के प्रति विरोध और 
मुसलमानो के प्रति पक्षपात की खुल्लमखुलला नीति अपनाई । उन्होने स्पष्ट शब्दों में यह 
कह कर कि हिन्दू श्रौर मुसलमान मेरी दो पत्निया हैं जिनमे मुसलमान मुझे भ्रधिक प्रिय 
हैं, राष्ट्रीय भावनाझो को श्रधिकाधिक उत्तेजना प्रदान की विभाजन की योजना को 
१९ जुलाई, १९०५को घोषित किया गया और जनमत के सभी वर्गों के विरोध किये जाने 
के दावजूद भी १६ श्रक्टूबर १९०५ को उसे क्रियांचित कर 
दिया गया । वह दिन सम्पूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन विभाजन-विरोधों 
माना गया । बहुत से लोगो ने उस दिन उपवास रक्‍्खा। झान्दोलन 
बगाल-विभाजन के विरोध में सारे देश में सार्वजनिक 
सभाए की गई और जलूस निकाले गये । प्रत्येक कठ से 'बदे मातरम्‌' का स्वर सुनाई 
देता था और गली गली इस घ्वनि से गुन्जरित हो उठती थी। रक्षा-बन्धन उस दिन 
के प्रोग्राम में शामिल था । यह जनता के इस हृढ़ निश्चय का प्रतीक था कि जब 


% एनीबीसेंट : 'धाऊ इंडिया रॉट फार फ्रीडम,” प. २६ । 


९६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


तक खंडित प्रान्त को भ्रखंड नही कर दिया जाता, संग्राम निरन्तर चालू रहेगा । जिन 
उग्र राष्ट्वादियो ने बगाल-विभाजन-विरोधी भ्रन्दोलन का नेतृत्व किया उनमें विपिन- 
चन्द्रपाल, भ्रविन्द घोष, उनके भाई विरेन्द्रधोष व भ्रद्िवनी 
विपिन चन्र पाल कुमार दत्त भ्रादि व्यक्ति प्रमुख थे। विपिन चन्द्र पाल ने 
१८८७ में काग्र स मे प्रवेश किया था और वे राष्ट्रीय 
लद्ष्य की प्राप्ति के लिए उदारवादियो द्वारा प्रतिपादित साधनों से सहमत नही थे | 
वे एक शक्तिशाली वक्ता एवं पत्रकार थे। बगाली नवयुवको के ऊपर उनका व्यापक 
प्रभाव था । उनकी कलम में जबर्दस्त शक्ति थी। वे श्रपने श्राप द्वारा सपादित 
नन्‍यू इंडिया' भ्रौर भ्ररविन्द घोष द्वारा सम्पादित “बदेमातरम्‌' में अपनी 'रचनायें 
प्रकाशित किया करते थे । उनकी रचनाओ से उम्र राष्ट्वादियो को शभ्रपूव॑ प्रेरणा 
श्राप्त होती थी । जनसाधारण के ऊपर उनका जो गुरु-गम्भीर प्रभाव था उसके 
कारण सरकार उनसे डरती थी श्रौर उन्हें नापसद करती थी। १९०७ मे उन्हें 
मद्रास प्रेसीडेन्सी छोड देने के लिए विवश किया गया । इसका कारण यह था कि 
अधिकारियों ने उनके भाषणो को बहुत ही उत्तेजक एवं श्रापत्ति-जनक समझा | 
विपिन चन्द्र पाल श्रपने उग्र राष्ट्वावी विचारो के भ्रनुसार श्रौपनिवेशिक स्वराज्य 
के भ्रादर्श को श्रव्यावहायं मानते थे । अरविन्द घोष के साथ कधे से कधा मिला कर 
पूरां स्वतंत्रता के ध्येय का वे प्रचार करते थे। बहिष्कार और स्वदेशी आदोलनो के 
पीछे वे एक महान्‌ शक्ति थे । भारतीय राष्ट्रीयता के भ्रन्दोलन में उन्होंने अपार कष्ट 
सहे । वे स्वावलम्बन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेके पक्ष में थे। सन्‌ १९०७ में उन्हें 
अरविन्द घोष के भ्रभियौग में गवाही न देने के कारण छः मास कारावास भी 
प्रुगतना पड़ा । भ्ररविन्द घोष का राजनीतिक जीवन (१८७२-१९५०) श्रपनी 
संक्षिप्तता में भी श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । भ्ररविन्द 
झरविन्द घोष ने राजनीतिक जीवन में बहुत ही थोडे वर्ष कार्य किया था, 
* परन्तु जो भी कार्य किया, उसके लिए इनका नाम भारत 
के राष्ट्रीय इतिहास में सदंव श्रमर रहेगा । भ्ररविन्द उच्च से उच्च कोटि के राष्ट्र- 
वादी थे परन्तु उनका भ्रुकाव उग्रता की ओर अधिक था । “वे राजनीति के झ्राकाश 
में एक चमकते उल्का के समान प्रकटे शौर लुप्त हो गए ।* राष्ट्रीयावा उनके लिए 
एक आध्यात्मिक मिशन और घामिक कर्त॑ब्य था। कतिपय आतंकवादी कत्यो के साथ 
सम्बद्ध होने के आरोप पर उन्हे गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया 
गया। परन्तु जिस आरोप पर इन्हे गिरफ्तार किया गया था, वह सच्चा साबित नहीं 
हुआ, और इसलिए इन्हें छोड दिया गया । इसके पूर्व ही कि श्रधिकारी पुनः श्रपने 
पजे में उन्हें जकड सके, उन्होने ब्रिटिश भारत को त्याग कर पाडीचेरी में श्राश्रय 
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ग्रहण किया । वहा पहुंच कर श्री भ्ररविन्द ने राजनीति से सनन्‍्यास ले लिया, एक 
योगांश्रम की स्थापना की भौर स्वय को भ्राध्यात्मिक साधना में लवलीन कर दिया। 
राष्ट्वाद की नृतन प्राशधारा ने बहिष्कार और स्वदेशी श्रान्दोलनो में भ्रभि- 

व्यक्ति प्राप्त की | इन दोनों आन्दोलनो को बगाल-विभाजन के विरोध में प्रारम्भ 
किया गया था । इन्होने विदेशी शासन के विरुद्ध भारत के 
राष्ट्रीय सभर्ष में एक नएऐ अ्रध्याय की सृष्टि की ।विपिन बहिष्कार और स्वदेशी 
चन्द्रपाल प्लौर सुरेन्द्रनाथ बेनर्ज़ी जैसे नेताओं ने दोनों पझान्दोलन 
बगांलो का दोरा किया, बडी बडी सभाझो में भाषण 
दिए और जनता से यह प्रतिज्ञा करवाई “ईश्वर को साक्षी देकर और भावी पीडितो 
की उपस्थिति में खडे होकर हम यह ग्रुरु-गम्भीर शपथ लेते है कि जहा तक व्याव- 
हारिक होगा, हम घर की बनी चीजो का प्रयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओ के उप- 
योग का बहिष्कार करेंगे।” बहिष्कार और स्वदेशी के जुडवा प्रोग्राम को धार्मिक 
उत्साह के साथ आगे बढाया गया । ये आदोलन अपने प्रमुख उद्देश्य में राष्ट्रीयता की 
भावनाओं को उत्तेजित करने में यथेष्ट रूप से सफल हुए। उन्होने नवयुक्कों को अ्रपनी 
ओझोर विशेष रूप से श्राकृष्ट किया । स्कूलो और कालिजो के विद्यार्थी इन श्रान्दोलनो 
से सर्वाधिक प्रभावित हुए । उन्होने बडी बडी सभाए की, खूब जोशीले भाषण दिए, 
बदेमातरम गाया, राष्ट्रीय नारे लगाये, विदेशी वस्त्रो की दुकानो पर धरने दिए और 
स्थान स्थान पर विदेशी वस्त्रो की होली जलाई । 

इस झआदोलन का दमन करने में सरकार ने भी भ्रपनी श्रोर से कुछ उठा न 
रक्‍्खा । राष्ट्रीय नेताओं श्रौर लेखकों की गिरफ्तारी उन दिनो एक श्राम बात हो 
गई । १९०८ में लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक और 
विपिन चन्द्रपाल जैसे नेताओं को १८१८ के रेग्पूलेशन के सरकार की 
अन्तगेत, जिसे कि “कानून-रहित कानून” के नाम से दमन-नोति 
सम्बोधित किया गया, निर्वासन दे दिया। नवयुवक श्र 
विद्यार्थी नौकरशाही निर्देयता के विशेष भाजन थे। शिक्षा सस्थाओ के प्रधानो को इस 
बात की धमकी दी गई कि यदि उन्होंने विद्याथियो को सरकार विरोधी हलचलो में 
भाग लेने से नहीं रोका, तो उनको जो सरकार की शोर से सहायता मिलती है, उसे 
बन्द कर दिया जायगा, व विश्व-विद्यालयो से उनका जो सम्बन्ध है उसे तोड दिया 
जायगा।। पूर्वी बगाल में नौकरशाही दमन चक्र बहुत तीब्र गति से घूमा। वहां की 
सावंजनिक गलियो में बदेमातरम्‌ का गान भी गैर कानूनी घोषित किया गया । भ्रप्नैल 
१९०६ मे, बंगाल प्रान्तीय काँग्रेस के वाषिक अधिवेशन को बल- प्रयोग द्वारा तितर 
बितर कर दिया गया और प्रतिनिधियों को पुलिस के द्वारा मारा गया। परन्तु ज्यो 
ज्यो सरकार का दमन तीत्र होता गया, राष्ट्रीय योद्धाओं के उत्साह में वृद्धि हुई । सर- 


हद भारतीय राजनीति और शासन 


कार ने अपनी दमन-नीति द्वारा उतने शहीदों को नष्ट नहीं किया, जितनों को कि 
उसने उत्पन्न किया । यह आन्दोलन अ्रपनी तीज गति से न केवल बगाल में ही, भ्रपितु 
सारे देश में उस समय तक चलता रहा, जव तक कि १९११ में उसे अपने उद्देश्य 
में सफलता न मिल गई प्रर्थात्‌ बगाल का विभाजन रदुद न कर दिया गया । बगाल 
विभाजन के भ्रन्त की घोषणा १२ दिसम्बर १९११ को दिल्ली में होने वाले राज्या- 
भिषेक महोत्सव के भश्रवसर पर स्वय सम्राट जाज॑ पचम ने की । उसी समय मारत की 
राजधानी भी कलकत्ते से हटा कर दिल्‍ली को ले जाई 
बंगाल विभाजन का गई । नूतन व्यवस्था के अनुसार बिहार, उडीसा भग्रौर छोटा 
झन्त, १६११ नागपुर को बगाल से अ्रलग कर दिया गया। यद्यपि ऐसे 
लोग थे, जिन्हे ये बातें पसद न थी, परन्तु फिर भी बगाल 
में भ्रौर सारे देश में, कज्ञन की शरारतपूर्ण योजना की विफलता पर श्राम खुशियाँ 
मनाई गईं । 


२५. लाला लाजपतराय 


भारत में उम्र राष्ट्रीयता के विकास का विवरण लाला लाजपतराय के बारे में 
कुछ शब्द कहे बिना तो अ्रधूरा ही रह जाता है। वे न केवल एक निस्वार्थ देशभक्त 
ही थे, श्रापतु उच्चकोटि के परोपकारी, शिक्षा-शास्त्री, घामिक सुधारक और सांमा- 
जिक कार्यकर्ता भी थे। वे आये समाज के प्रमुखतम स्तम्भो में से एक थे और डी०» 
ए० बी० कॉलिज लाहौर की स्थापना करने में ॥उन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया था। 
काँग्रेस के अन्दर ही “राष्ट्रीय दल' की स्थापना करने मे उन्होने विपिन चन्द्रपाल और 
बाल गगाधर तिलक के साथ कधे से कधा मिला कर काम किया था। “लाल-बाल- 
पाल' की त्रिमूति उन दिनो राष्ट्रीय भारत में श्रत्यन्त लोकप्रिय थी | लाजपतराय ने 
काग्रेस में १८८८ में प्रवेश किया था और वे शञ्वीत्र ही अपने समय के सुविख्यात 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हो गये । वे उच्चकोटि के सावंजनिक वकक्‍ता थे । सी० वाई» 
चिस्तामणशि ने उनके बारे मे लिखा है “मे सार्वजनिक वक्ता के रूप ने लॉयड जाजं 
झौर लाजपतराय का एक साथ स्मररख क्ररता हु । जनता के रोष को जाग्रत कर देबे 
की दोनों में समान क्षमता थी ।/* अपने देश के राष्ट्रीय झादर्या के प्रति लाला लाज- 
पतराय में जो निर्भीक भक्तिभाव था, उसने उन्हें 'पजाब-केसरी' बना दिया। १९२० 
में वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । 


१९०४ में एक शिष्टमडल को लेकर, लाला लाजपतराय भी गोखले के साथ 








_# सी. बाई- चिन्तामणि: इसण्डियन पालिटिक्स सिन्स दी म्युटिनी', पृ. ११८ । 
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इज़ुलेंड गये, परन्तु वहाँ पहुच कर उन्हें बड़ी निराशा हुईं। वहां से प्राने पर 
बतारस अधिवेशन (दिसम्बर १९०५) के डेलीगेटों को उन्होंने साफ-साफ बता दिया 
कि यदि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे श्रपने पैरो के ऊपर ही 
खडा होना पडेंगा। भ्रपने उग्र क्रान्तिवाद के कारण उन्हें भ्रसंध्य कष्ट सहने पडे। 
१९०८ में तिलक के साथ ही साथ उन्हें भी* निर्वासित किया गया। जब वे छूटे तो 
सी० भ्राई० डी० कुत्तो के समान उनके पीछे लगे रहते थे, फलतः प्रपने ही देश में 
उनका जीवन दूमभर हो गया । युद्धकाल के बीच वे अ्रमेरिका और इगलेड मे रहे। 
मॉटेग्य-चेम्सफोर्ड सुधारों के पास होने के पश्चात्‌ उन्होंने 'स्वराज़्य-दल' के कौंसिल- 
प्रवेश-प्रोग्राम का समर्थन किया । उन्होने महात्मा गाघी द्वारा प्रारम्भ किये गये 
असहयोग भ्रादोलन को कदापि हादिक भ्रनुमोदत नही किया । पट्टाभि सीतारामय्या 
के दब्दों में, लाजपतराय 'एक योद्धा थे, सत्याग्रही नही ।'* साइमन-कमीशन विरोधी 
आंदोलन में भी उन्होने खुलकर हिस्सा लिया था। सन्‌ १९२८ में ही, 
साइमन कमीशन के प्रति विरोध प्रदर्शन के समय एक गोरे साजं ट की लाठी के छाती 
पर हुये घातक प्रहार से, उसके कुछ ही दिनों उपरान्त मृत्यु हो गई। जिस दिन कि 
उन पर यह लाठी प्रहार हुआ था, उसी दिन सघ्या के समय एक सभा में भाषरा 
देते हुये उन्होने कहा था “मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक-एक प्रहार ब्रिटिश 
साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगा ।” 


२६. उग्र राष्ट्वादियों के सिद्धांत और साधन 
जैसा कि हम देख चुके हैं उम्र राष्ट्रीयवा उदारवादी श्रथवा नरम कांग्रेसी 

नेताओं के विरुद्ध भी उतना ही बडा विद्रोह था, जितना कि स्वय साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध । उदारवादियो के प्रतिकूल उम्रवादियों का यह 
विश्वास था कि भारत श्रौर इगलंड के हितो में “ब्रेर-केर _ उदारवादो नेतृत्व 
का सम्बन्ध है और ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के साथ चाहे के विरुद्ध 
कितना भी सहयोग क्यो न कियाजाय,उसके द्वारा भारत भ्रपने विद्रोह 
राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकता । विपिन- 
चन्द्रपाल का यह मत था कि ब्रिटेन के आथिक हितो की दृष्टि से यह श्रत्यन्त प्रावश्यक 
था कि भारत पर उसका अंकुश निरन्तर बना रहे। उनके मत से युद्ध के बिना 
स्वतत्रता प्राप्त होना असम्भव था । सम्भवत. तिलक ही 
वे पहले व्यक्ति थे जिन्होने कि स्वराज्य को राष्ट्रीय. उप्रवादियों का 
संघर्ष का लक्ष्य बतलाया,परन्तु उनके स्वराज्य की मान्यता. राजनीतिक 
दादाभाई नोरोजी के “स्वराज्य” अथवा गोखले द्वारा लक्ष्य 

_घोषित स्वायत्त शासन की घारणा से बहुत भिन्न नहीं 


अंडा. पट्टामि सीतारामव्या : दि हिस्द्री आफ दी का्रेस,” पृ, १७३? । 


१०० भारतीय राजनीति भौर शासन 


थी। नेविन्सन ने तिलक को यह कहते हुये उद्धत किया है-- 'प्रपने उदेदय के कारण 
नही, वरन्‌ उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली 
है। निश्चिततः यहा एक बहुत ही छोटा दल है जो ब्रिटिश शासन के तात्कालिक और 
समूल उन्मूलन की बात॑ करता हैं । वह हमसे सम्बद्ध नही, वह भ्रभी बहुत दूर है ।* 
इस दिशा में बंगाली उग्रवादी कही अधिक क्रातिकारी थे। वे ब्रिटिश शासन का 
सुधार करना नही, उसका श्रन्त करना चाहते थे | सर हेनरी कॉटन के प्रनुसार वे 
भारत वर्ष में सब प्रकार से मुक्त श्रौर स्वतत्र राष्ट्रीय शासन-प्रणाली की स्थापना 
करना चाहते थे | विपिन चन्द्रपाल का औपनिवेशिक स्वराज्य मे कतई विश्वास नही 
था क्‍योंकि उनके मत से औपनिवेशिक स्वराज्य उनके श्रपने स्वराज्य के भ्रादर्श से भी 
कही भ्रधिक भ्रव्यावहारिक था । वे ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध तोड देने की कल्पना करते 
थे यद्यपि उनका यह विचार अवश्य था कि पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त करने के बाद शायद 
भारत के लिये इगलेड का मित्र बन कर रहना सम्भव हो सकता है । 


अ्रपने राजनीतिक लक्ष्य कौ प्राप्त करने के लिये उम्रवादी जिल उपायो और 
साधनों का समर्थन करते थे, उनकी दृष्टि से उनमें और उदारवादियों में श्राकाश 
पाताल का अन्तर था| उदारवादी ब्रिटिश जनता की लोकतत्रात्मक प्रवृत्तियों में 
विश्वास रखते थे । उनका विचार था कि विशुद्ध वैधानिकवाद का आश्रय लेकर 
भारत को स्वतत्र किया जा सकता है। उम्रवादी इन सब बातो को आत्म-प्रवचना के 
झतिरिक्त कुछ न समभते थे । उम्रवादियों का तर्क था कि भारत जैसे पराधीन राष्ट्र 
में वंधानिक आदोलन के द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करने का स्वप्न देखना श्रपने आप को 
धोखा देना है । वेधानिक भ्रादोलन इगलेड मे सफल हो सकता है क्योकि वहा का 
शासन लोक-शासन है, वह जनता द्वारा नियन्त्रित है और श्रन्ततोगत्वा वहा की जनता 
के प्रति उत्तरदायी भी होता है। भारत में वंधानिक आदोलन क॑ंसे सफल होगा ?' 
यहां का शासन विदेशी है, स्वेच्छाचारी है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नही ? 
जनता चाहे कितना भी भ्रुल गपाड क्यो न मचाये, उसके कानो में जू भी नही रेगेगी । 
तिलक ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने का निषेध किया । उन्होंने कहा 
कि विदेशी शासन एक भ्रभिशाप है श्रौर नौकरशाही की नीव को हिलाने के लिये 
आत्म-निर्भर व स्वतन्त्र कार्य करने की आवश्यकता है ॥ 

उग्रवादियों के विपिन चन्द्रपाल का मत था कि स्वराज्य स्वावलम्बन के 
उपाय द्वारा ही प्राप्तव्य है ।* उग्र राष्ट्रवादी उदारवादियो द्वारा 
प्रतिपादित निवेदनो, प्रार्थनाओ, स्मरण पत्रों और प्रति- 


दे टिप्परी-- विपिन चन्द्रपाल कहा करते ध कि रतेथ कि हमें अपनी ' राष्ट्रीय शक्तियो 
# नेविन्सन दि न्यू स्पिरिट इन दण्डिया, पृष्ठ ७२। 





उम्र राष्ट्र वादियों के सिद्धांत और साधन १०१ 


निधि मण्डलो की नीति में अणुमात्र भी विश्वास न करते थे, वस्तुतः वे उसे “राज- 
नीतिक भिक्षावृत्ति ” के नाम से पुकारते थे । काग्रेस के बनारस-अधिवेशन (१९०५) 
के अवसर पर लाला लाजपत राय ने कहा था “एफ अग्रेज को भिखारी से बडी घृणा 
और विरक्ति होती है। मेरा बिचार है कि भिखारी है ही इस योग्य कि उससे घृणा 
की जाय । इसलिये हमारा ककत्तंव्य है हम अग्रेजो को दिखा दें कि भ्रव हम भिखारी 
नही हैं ।” तिलक ने उम्रवादी दृष्टिकोण को निम्न शब्दों में व्यक्त किया "हमारा 
आदर दया याचना नही, श्रात्म- निर्भरता है ।” शासको के साथ राजभक्तिपूर्ण सह- 
योग करने के बजाय उग्रवादियों ने निष्क्रिय-प्रतिरोध (288४96 7२४&86॥०९) का 
विद्यात्मक प्रोग्राम राष्ट्र के सम्मुख रखा । बहिष्कार और स्वदेशी श्रान्दोलन ब्रिटिश 
शासन के प्रति निर्भीक विरोध की नूतन प्राण धारा के प्रतीक थे। वसे तो बहिष्कार 
आन्दोलन की मुख्य प्रवत्ति विदेशी वस्तुओं के ही विरुद्ध 
निदिष्ट थी, परन्तु उसमे सरकार के साथ श्रसहयोग, भौर बहिष्कार, स्ववेशी 
सरकारी नौकरियो, प्रतिष्ठाओ तथा उपाधियो का और राष्ट्रीय-शिक्षा 
बहिष्कार भी शामिल था । उम्रवादी नेता हढतापूबंक 
स्वदेशी में विश्वास करते थे और जन-साधारण में उसका प्रवार करने के उद्देश्य से 
उन्होने देशव्यापी श्रान्दोलन का सगठन किया था | लाजपत राय इसको स्वदेश की 
मुक्ति का मार्ग समभते थे। उनकी मान्यता थी कि बहिष्कार विदेशी शासन की 
प्रतिष्ठा के ऊपर एक सीधा झ्राधात है । इसके भ्रलावा उनका यह भी विचार था कि 
“दुकानदारों की जाति को नैतिकता के ऊपर आश्चित तर्कों की श्रपेक्षा व्यापार में 
घाटा होने की बात अ्रधिक प्रभावित कर सकती है ।” 

बहिष्कार और स्वदेशी आ्रान्दोलनो को अ्रभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। कलकत्ते 


के एक एग्लो-इडियन समाचार पत्र -दि इग्लिसमैन” ने लिखा था “यह बिल्कुल सत्य 
है कि कलकत्ते के गोदामों में कपडा इतना भरा हुआ है, कि वह बेचा नहीं जा 
सकता। बहुत सी मारवाड़ी फर्म विल्कुल नष्ट हो गई हैं और कई बडी से बडी 
यूरोपीय-निर्यात-दुकानो को या तो ब॑न्द कर देना पडा है श्रथवा उनका व्यापार बहुत 
ही मनन्‍्द गति पर झा गया है । बहिष्कार के रूप में राज के शत्रुओं ने देश में ब्रिटिश 








का सगठन इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे “कोई भी वह शक्ति जो हमारे 
विरुद्ध खडी हो, हमारी इच्छा के सम्मुख भुकने को विवश हो जाय ।” पुनः उनका 
कथन था कि “यदि सरकार भेरे पास झा कर कहे कि स्वराज्य ले लो तो में उपहार 
के लिये धन्यवाद देते हुए उससे कहँगा कि में उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता 
जिसको प्राप्त करने की सामथ्यं मेरे हाथों में नही है।” 


१०२ भारतीय राजनीति भौर शासन 


हितों पर कूठाराधात करने का एक श्रत्यन्त प्रभावशाली हास्त्र पा लिया है ।”* 
इसके साथ ही साथ आन्दोलन ने भारतीय उद्योग को श्रपूर्व बल प्रदान किया और 
कपडा बुनने के उद्योग को सहायता देने के लिये एक राष्ट्रीय-फोष सगठित किया गया । 
केवल एक ही सार्वजनिक सभा में सुरेद्रनाथ बेनर्जी को तुरन्त की तुरन्त ७०,००० रु० 
एकत्रित करने में सफलता मिली ।* बहिष्कार और स्वदेशी का जुड़वा आझ्लान्दोलन 
राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर अ्रष्याय है । यह आन्दोलन प्रसहयोग श्रादो- 
लत का श्रग्नदृूत था जिसको कि बाद में महात्मा गाधी ने शुरू किया था | इसने सिद्ध 
किया कि राजनीतिक हृष्टि से भारत चैतन्य हो छुका है । बहिष्कार और स्वदेशी ने 
राष्ट्रीयता आन्दोलन को सचम्रुच एक जन-पआ॥लान्दोलन के रूप मे परिवर्तित कर दिया। 
बहिष्कार श्रौर स्वदेशी श्रान्दोलन जनता की सक्रिय सहायता पर ग्राश्चित थे। लाला 
लाजपत राय से इस शआआन्दोलन की महत्ता की निम्न शब्दों 
बहिष्कार श्रोर स्वदेशी में ब्यास्या की: “हम सरकारी भवनो से भ्रपने मुखो को 
झान्दोलनों को. हटा कर जनता की भोपडियो की भ्रोर फेरना चाहते हैं । 
महत्ता जहां तक सरकार से भ्रपील करने का सम्बन्ध है, शपने 
भुखो को हम बन्द करना चाहते है और उन्हे श्रपनी जनता से 
एक नई भ्रपील करने के लिये खोलना चाहते हैं। यही बहिष्कार श्रान्दोलन का मनो- 
विज्ञान है.बही उसकी नैतिकता श्र आध्यात्मिक महत्ता है ।* स्वदेशी श्रान्दोलन ने 
यह दिखा दिया कि उमग्रवादियों के पास एक विध्यात्मक और रचनात्मक प्रोग्राम 
है । इतने से ही उमग्रवादियों ने सन्‍्तोष नहीं माना । उन्होने देखा (कि शासन द्वारा 
नियत्रित शिक्षा-प्रणाली के विषाक्त वातावरण में पल कर भारतीय नवयुवको का 
मस्तिष्क श्रधिकाधिक दास्तामय होता जा रहा हैं । भारतीय नवयुवकों को अग्रेजी 
शिक्षा के इस कुप्रभाव से बचाने के लिये उन्होने शिक्षा की एक ऐसो राष्ट्रीय प्रणाली 
को योजनान्वित किया जो कि राष्ट्र के द्वारा नियत्रित हो, देश के हितों के भ्रनुकूल 
हो और नवयुवको में राष्ट्रीय प्रवुतियो का विकास करें । 
वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों के उम्रराष्ट्राद की एक महत्वपूरां 
विशेषता यह थी कि वह घामिक भावना के साथ समन्वित था । अरविन्द ने घोषणा 
की “राष्ट्रीयता एक धर्म है श्रौर वह ईश्वर के पास से 
उप्र राष्ट्रीयता श्रोर भाता। है।” उम्रवादी नेताओ्रो के मस्तिष्को पर हिन्दूघमं 
हिन्दू-पुनरुत्यान के पुनरुत्यान की गहरी छाप थी । “उम्रवादी 
नेताओ्रो ने हिन्दुओं के वेदिक प्रतीत, चन्द्रगप्त और 
# ए-आर देसाई द्वारा उद्धतः सोशल बैकग्राउंड आफ इंडियन नेशनत्ललिज्म पृ० ३०७) 


* जी, प्ब सिद्द : लैंडमार्स इन इंडयन कास्टीट्य शनल एंड नेशनल डेवलपमेंट 
पृ. १६२। 


# # थुच द्वारा उद्धृत: राश्ज आँफ इंडियन मिलिटेंट नेशनल लिज्म पृ.१४ ६। 


उग्र राष्ट्रवादियों के सिद्धांत भौर साधन १०३ 


अशोक के स्वरश्िम युगों, राणा प्रताप एवं शिवाजी के बीरतापूर्ण 
कृत्यो तथा सन्‌ १८५७ की नेत्री कासी की रानी लक्ष्मीबाई के देश प्रेम की स्मृति 
को पुनः ताजा किया ।”* यह हम पहले ही देख छुके हैं कि महाराष्ट्र में तिलक ने, 
जो कि पादचात्य सम्यता के विरोधी थे और भारत की गौरवमयी सस्कृति से प्रेरणा 
ग्रहण करना चाहते थे, शिवाजी और गणपति महोत्सवो का पुनरुद्धार किया। 
विपिन चन्द्रपाल राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण को शक्ति-पूजा के प्राचीन आदशें का 
ही पुनर्जागरण समभते थे । उन्होने लिखा “दुर्गा, काली, जगद्धात्री-भवानी श्रांदि हिंदू 
इक्ति-पूजको द्वारा प्रयुक्त सभी प्रतीको ने नूतन भ्राशय ग्रहण किया है। उन सभो 
पुरातन श्रौर परम्परागत देवी देवताश्रो को जो आधुनिक मस्तिष्क पर अ्रपना प्रभाव 
खो चुके थे, श्रब भारतवर्ष की आत्मा और मस्तिष्क पर एक नूतन ऐतिहासिक 
राष्ट्रीय निर्वाचन सहित, पुनप्रंतिस्टापित किया गया है ।/* अरविन्द के मत से 
“हमारे सभी आदोलनो में स्वतत्रता ही जीवन का ध्येय है झौर हिन्दृुधमं ही हमारी 
आकाक्षाओं की पूति कर सकता है ।” 


हिन्दूधमं और विचार-दर्शन पर यह जो विशेष बल दिया गया, उसे सर्वेथा 
निर्दोष नही कहा जा सकता । उसमे कई त्रुटिया थी । जहा इसने हिन्दुओं मे देशाप्र म 
की प्राशधारा का स चार किया, वहाँ इसमे राप्ट्रीय आदोलन के प्रति मुसलमानों में 
उदासीनता ला दी । सरकारी कमंचारियो ने मुसलमानो के खूब कान भरे, उनसे 
कहा कि यह जो ब्रिटिश-शासन-विरोधी झ्रादोलन खडा किया जा रहा है, इसका 
उद्देश्य हिन्दू राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम जनता विदेशी नौकरशाही 
के इस बहकावे में आरा गई, वह राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति बहुत 
कुछ निरपेक्ष सी रही । जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उम्र राष्ट्रीयता सामाजिक 
रूप मे निश्चितत प्रतिक्रियावादी” थी । 


२७. उप्र राष्ट्रीयता और कांग्रेस 


वैसे तो ऊग्र राष्ट्रीयता काग्रेस-प्रान्दोलन के एक अविभाज्य अ्रग के ही रूप में 
उद्भावित हुई थी, परन्तु उम्रवादियो का इस सगठन में था श्रल्पमत ही या तथापि 
वे, राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने में 
समर्थ हुये । वे राष्ट्रीय आन्दोलन की वेगवती धारा में इसने राष्ट्रीय श्रादोलन 


मध्यमवर्गों को समाविष्टू करने में कृतकझृत्य हुये श्रौर का क्षेत्र 
उन्होंने जनसाधारण के बीव .राष्ट्रीय चेतना का प्रचार विस्तृत किया 


# ए. आर. देसाश्. सोशल बैकआाउ ड आफ इण्डियन नेशनलिज्म, पृ० ३३ ०० । 
, # जी. एन. सिद्द द्वारा उद्धृतः वही, पर. १६५-१६६ । 





१०४ भारतीय राजनीति और शासन 


करने में सहायता दी | विपिन चन्द्रपाल-बालगंगाधर तिलक और लाला लाजपतराय 
एक-एक नूतन भ्रथं में लोकनायक थे - १९०८ में तिलक को गिरफ्तार करने और 
उनके साथ किये गये अन्याय ने जनता को इतना विक्षुब्ध कर दिया था कि कई जगह 
दगे हो गये । बम्बई की मिलो के मजदूरों ने सरकार के इस कारये के विरोध में एक 
व्यापक हडताल की । लेनिन ने इस हडताल को भारत के श्रमिकवर्ग की पहली राज- 
नीतिक कायंवाही बताया था । काग्रेस के अन्दर रह कर उग्रवादियो ने इस बात की 
चेष्ठा की कि सगठन ब्रिटिश शासन के प्रति श्रपने रुख में परिवर्तन करे, कुछ उग्र रूप 
धारण करे और ब्रिटिश साम्राज्य के श्रति सक्रिय विरोध की व श्रात्म-निर्भरता की 
नीति भ्रपनावे । का ग्रेस के अन्दर कोई क्राति लाने मे तो वे असफल सिद्ध हुये परन्तु 
बनारस अभ्रधिवेशन (१९०५) के अ्रवसर पर उन्होने अपने श्रविराम प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप काग्रेस की बहिष्कार और स्वदेशी का प्रोग्राम स्वीकार करने के हित तय्यार 
कर लिया । यहा तक कि गोखले ने भी स्वदेशी के बारे में एक उत्साहपूर्ण वक्‍तृता दे 
डाली । उन्होने कहा, “मातुभूमि के प्रति भक्ति-भाव जो कि स्वदेशी मे उच्चतम 
रूप से सुप्रतिष्तित है, एक प्रभाव है--इतना ग्रुरुगम्भीर और इतना 
उत्तेजक कि इसका विचारमात्र ही स्फुरण कर देता है श्रोर इसका यथार्थ सस्पर्श 
व्यक्षि के मन शिखर को उच्च से उच्च कर देता है।” २२ वी काग्रेस (कलकत्ता 
१९०६) ने बहिष्कार श्रौर स्वदेशी के अपने श्रनुमोदन को 
स्वराज्य दुहराया और सभापति दादाभाई नौरोजी ने “उप 
निवेशों के तुल्य स्व-शासन श्रथवा स्व॒राज्य” को कांग्रेस का 
लक्ष्य घोषित किया । इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह उग्रवादियो के ही दबाव का फल- 
था परन्तु उदारवादी नेता स्वतत्रताथ सक्रिय सघर्ष का नेतृत्व करने को प्रस्तुत नही 
थे। वे “वर्तमान शासन-व्यवस्था मे सतत सुधार” के द्वारा वैधानिक उपायों से स्व- 
शासन के आदर्श को प्राप्त करने के श्रपने पूर्व-विश्वास पर अडिग रहे । इसके प्रति- 
कूल उग्रवादी श्रिटिश शासन के समूल उच्छेंदन का प्रतिपादन करते थे, वे केवल 
शासन सम्बन्धी सुधारो मे ही सन्तुष्ट नही थे । काँग्रेस के इन दोनों पक्षो के बीच मे 
राजनीतिक आदर ं को प्राप्त करने के उपायो के सम्बन्ध में जो मतभेद था, वह बरा- 
बर बढता ही चला गया । वैसे तो १९०६ मे ही कॉग्रेस के भ्रन्दर फूट पड जाती, 
परन्तु वह तो दादा भाई नोरोजी की प्रतिष्ठा और चतुरता का फल था कि उस झव- 
सर पर जैसे तैसे करके यह बला टल गई । परन्तु दूसरे वर्ष यह मतभेद पराकाष्ठा 
प्र पहुँच गया । 


ऊप्रवादी १९०७ के कांग्रेस भ्रधिवेशन (सूरत) का सभापति तिलक को बनाना 
चाहते थे, परन्तु उदारवादी जिनका कि काग्रेस में बहुमत था; इस प्रस्ताव के विरुद्ध 


उग्र राष्ट्रीयता प्रौर काग्रेस १०५ 


थे। उन्होंने श्रपने बहुमत का प्रयोग कर अपने मनोनीत 

डा० रास बिहारी घोष को काग्रेस का सभापति बनाने में सुरत-बिच्छेद 
सफलता प्राप्त की । उग्रवादियो को यह प्रबल झशका थी (१९०७) 

कि उनके विरोधी बहिष्कार श्रौर स्वदेशी पर पास किये 

' गए पहले वर्ष के प्रस्तावों को मुलायम करना चाहते हैं | दोनो ही पक्षों मे उग्रता की 
वृद्धि होती गई और समभौते के सारे प्रयास निष्फल हुए । भ्रभिवेशन बडे ग्रुलगपाड़े 
के वातावरण में प्रारम्भ हुआ । अधिवेशन के दूसरे दिन की सारी कार्यवाही पुलिस 
की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। परन्तु सभापति अभी श्रपने भाषण को ठीक से शुरू भी 
नही कर पाये थे कि प्रतिनिधियों मे से एक प्रतिनिधि ने अपना जूता उठा कर फेंका, 
जो सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को छूता हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लगा। फिर क्‍या 
था, मानों एक युद्ध प्रारम्भ हो गया-कुरतिया फंकी गई और डण्डे चलने लगे, जिससे 
काँग्रेस उस दिन के लिए ख़तम हो गई । पुलिस को बल प्रयोग के द्वारा पंडाल खाली 
कराना पडा । इसके बाद नरम दल के नेता जमा हुए, उन्होने एक पृथक्‌ 'कन्वेन्दना 
का निर्माण किया, और काग्रेस का एक ऐसा नृतन विधान बनाया कि उग्रदल के लोग 
उस सशठन में भरा ही न सकें । फलत. उग्र दल के लोग काँग्रेस से बाहर निकल गए 
और वे इस सगठन के अन्दर तब तक शामिल नही हुए जब तक कि १९१६ में दोनो 
दलो के बीच पुन मेल स्थापित न हो गया । 


२८ उग्र राष्टीयता और शासन. 


उदारादी कांग्रेसियो के प्रति तो शासन किसी प्रकार की श्रनिच्छुक सहिष्णुता 
प्रदर्शित करता रहा परन्तु उग्रवाद की कडवी गोली को निगलना उसके लिए दुःसाध्य 
था । उग्र राष्ट्रवादी सतत सपीडन के भाजन थे। क्राति- 
कारियों का दमन करने में जो नीति रूस की सरकार ने उप्र राष्ट्रवादियों का संपी- 
अपनाई थी भ्रर्थात जिन पर क्राँतिकारी होने का अ्रण्पुमात्र इन और दसनसलक 
भी सन्देह होता, उन्हे गाडियो में भर भर कर साइबेरिया के . कानूनों का निर्मारण 
बर्फीले मैदानों में भेज दिया जाता था, करीब करीब वही 
नीति भारत में उम्र राष्ट्रवादियो का दमन करने में ब्रिटिश शासन ने अपनाई | 


शासन ने कितने ही देशभक्‍तो को देशनिर्वासन का दड दिया और ऐसा करने में 
जनता की भावनाझों का कोई ध्यान नहीं रकखा | नोकरशाही ने इस बात का पक्‍का 
निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो सके उप्र राष्ट्रीयता को फौलादी पंजे से कुचल 
देना है। इसी भ्रादर्श को अपने सामने रखते हुए सरकार ने श्रपने दमन-इस्त्रागार को 


१०६ भारतीय राजनीति भौर शासन 


कोई नूतन कानूनों का निर्माण कर परिपूर्ण किया | जैसे कि हम पहले ही कही चुके 
हैं तिलक के प्रथम कारावास के पश्चात्‌ इन्डियन पीनल कोड में १२४ भ्र और 
१५३ भर धाराएं जोडी गई | जब कि बगाल विभाजन-विरोधी झ्लान्दोलन तूल पकड 
रहा था और देश के विभिन्न भागो में भ्रातकवादी हलचलों का जोर बढता जा रहा 
था, सरकार की ओर से एक से एक बढकर दमनमूलक कानूनो का निर्माण भी जोर 
शोर से होने लगा। एक विशेष अपराध-अधिनियम (('(॥॥८४ &०) ने ग्रधिकारियो 
को यह शक्ति दी कि वे जिन राजनीतिक संगठनों को राजद्रोहात्मक प्रवृत्तियो का 
सन्देहास्पद समझे उन पर प्रतिबन्ध लगा दें । इन्हे राजनीतिक अ्पराधियो की सक्षिप्त 
सुनवाई (5प्राधाक्षए परशांआ5$) करने का भी अधिकार दिया गया। १६०७ में लार्ड 
मिन्‍्टो ने सभाझ्रो के नियन के अध्यादेश को सावंजनिक सभाए करने के श्रधिकार का 
व्यत्तिक्रम करते हुए घोषित किया । १६१० का प्रेस विधेयक भी एक ऐसा दुष्टतापूर्णो 
कृत्य था जिसने कि स्वतत्र और स्वस्थ प्रेस के विकास-मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। 


तथापि सरकार इस बात को जानती थी कि राष्ट्रीय श्रान्दोलन केवलमात्र 
दमन से ही नही कुचला जा सकता । जब से यह अनुभव किया कि उग्रवादियों से 
किसी प्रकार भी मेल नही किया जा सकता तो मुस्लिम 
साम्प्रदायवादियों और उदार राष्ट्रवादियों को अपनी ओर मार्ले-मिन्टो सुधार 
करके अपना इष्ट-साधघन करना चाहा | १६०६ के इन्डियन 
कॉौंसिल्स एक्ट को जो कि मॉल्ले मिन्‍्टो सुधारों के नाम से अधिक प्रख्यात है पास करके 
उसने इस आदशे की पूर्ति की । उदारवादियो ने स्वशासन की ओर एक दूसरे पग 
के रूप मे इन सुधारों का स्वागत किया । परन्तु इन तथाकथित सुघारो ने साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व का सूत्रपात करके राष्ट्रीय संघर्ष को जटिल कर दिया। इस प्रकार 
नौकरशाही ने एक ही ढेले से दो पक्षी मारने की कोशिश की। उसने उदारवादियों 
को भ्रपनी ओर करके उमग्रवादियो को अ्रपनी और राष्ट्रीय झ्रान्दोलन के क्षेत्र मे मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता को उसके विरोध में खडा करके उसे दुबंल करने की चेष्टा की । 


ऋंतिकारी राष्टवाद पर एक दृष्टि 


२९. क्रांतिकारी राष्ट्वाद को प्रकृति श्रोर साधन-प्रणाली 


बजट 


प्रस्तुत श्रष्याय के प्रारम्भ में हम भारत में क्रातिकारी राष्ट्वाद अझ्रथवा 
झातंकवादी पश्लान्दोलन की वृद्धि पर एक सरसरी निगाह डाल चुके हैं । भातकबादी 


क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर एक हृष्टि १०७ 


उम्र राष्ट्रवाद का ही एक पहलू था, यद्यपि साधन-प्रणाली 

की दृष्टि से वह तिलक, विपिन चन्द्रपाल और लाजपतराय कांतिकांरी राष्टरवाव . 
के राजनीतिक उम्रवाद से सर्वथा भिन्‍न था । उग्रवादी उदार और राजनीतिक 
राष्ट्रवादियो की राजनीतिक भिक्षावृति की नीति से उप्रवाद 
भ्रसन्तुष्ट थे । उनका विचार था कि राष्ट्रीय स्वतत्रता की 

प्राप्ति के लिए कुछ तीखे उपायो का अ्रवलम्बन आवश्यक है। फलतः वे ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध सक्रिय सहयोग का प्रतिपादन करते थे। लेकिन यह सघर्ष 
शान्तिमय रीति से होने को था और इसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं था। इसके 
विपरीत क्रातिकारियों का विद्वास था कि केवल शान्तिपूर्ण सघर्ष ही पर्याप्त नही 
है। वे हिसा में और आतकवाद में विश्वास रखते थे। 

क्रातिकारी राष्ट्र वाद उन्ही कारणों का परिणाम था, कांतिकारोी राष्ट्रवाद 
जिन्होने कि राजनीतिक उग्रवाद को उत्पन्न किया। इसने को साधन-प्रणालो 


उन भावुक युवकों को, जो उदार राष्ट्वादियों के ठकुरसुहाती 
दृष्टिकोण से सहमत नही थे झौर साथ ही साथ लाल-बाल-पाल द्वारा प्रतिपादित 


शान्तिपूर्णो आन्दोलन की साधन-प्रणाली मे भी विश्वास नहीं रखते थे, श्रपनी ओर 
आकृष्ट किया । क्रान्तिकारियो का विचार था कि पाशविक बल पर आधारित साम्राज्यवाद 
को हिंसा के बिना जड से उखाड फंकना अभ्रसभव है । ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया- 
वादी और दमनमूलक नीति ने उनके इस विचार को और पुष्ठ कर दिया था। 
उन्होने यूरप के क्रान्तिकारी आन्दोलनो की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया और 
वे जारकालीन रूस के गुप्त क्रातिकारी सगठनों की क्रियान्विति से विशेष रूप से 
प्रभावित हुए । उनका प्रमुख कार्यक्रम हिसक कार्यवाहिया और राजनीतिक हत्याए 
करना था । ऐसा करने से, वे समभते थे कि ब्रिटिश अधिकारियों श्रौर उनके भारतीय 
पिछलग्गुझओ के हृदय मे आतक उत्पन्न हो जायेगा और समस्त शासन यत्र अस्त 
व्यस्त हो जायेगा । अपने आन्दोलन को चलाने के लिए सरकारी खजाने लूट लेना और 
सहस्त्र डक॑तियाँ डालना भी उनके कार्यक्रम मे शामिल यथा । 

३० क्रान्तिकारी राष्ट्वाद का प्रथम चरण 

ऋान्तिकारी राष्ट्रवाद का सबसे प्रारम्भिक केन्द्र महाराष्ट्र था, जहा उसने स्वयं 

को १८६६ में रड और श्रायर्स्ट की दोहरी हत्याओ मे व्यक्त किया । श्याम जी कृष्ण 
वर्मा, वी डी सावरकर श्रौर उनके भाई गणेश सावरकर 

व चापेकर बन्धुद्यय इस आन्दोलन के नेता थे । उनका महाराष्ट्र में 
कहना था 'प्राण देने से पूर्व प्राण ले लो'। यह प्रतीत क्रान्तिकारी 

होता है कि रैण्ड की हत्या मे श्याम जी कृष्ण वर्मा का राष्ट्वाद 

हाथ था । वे इस हत्या के तुरन्त बाद ही लन्‍्दन चले गए। 


श्०्८ भारतीय राजनीति और शासन 


सावरकर बन्धुओं ने क्रान्तिकारी अभिनव भारत समाज की स्थापना की । १६०६ 
में विनायक दामोदर सावरकर लन्दन पहुँचे और वहा श्याम जी क्ृष्ण वर्मा का हाथ 
बटाने लगे । उन्होने लन्दन से अपने भाई गणेश को, जो महाराष्ट्र मे आन्दोलन कार्य 
कर रहा था, हथियार भेजने की कोशिश की, हथियारों का पार्सल रवाना कर 
दिया गया । लेकिन इसके पू७ कि वह गणेश के पास पहुँचा, गरोश को सम्नाट्‌ के 
विरुद्ध युद्ध छेडने के अपराध में आजीवन देश निकाले का दड दे दिया गया। प्रति- 
शोध की भावना से अभिनव समाज के एक सदस्य ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० 
जैकसन को अपनी गोली का निशाना बना डाला। श्रभिनव समाज कई वर्षों से 
ग्रत्यन्त क्रियाशील था श्ौर पडोस के कई राज्यों व पश्चिमी भारत के बहुत से भागों 
में उसकी शाखाओं का एक जाल सा बिछा हुआ था । 


बंगाल के विभाजन ने बगाल में आतकवाद का विस्फोट कर दिया । प्रान्त में 
अकारी पहले से ही फैली हुई थी, विभाजन ने आग में घी का काम किया श्रौर 
भावुक युवक बगालियो को हिंसा-पथ का पथिक बना 
बंगाल में दिया । इस आन्दोलन के नेता बारीन्द्र धोष और भूपेन्द्र 
श्रातंकवाद नाथ दत्त थे। उन्होने हथियार उठाने और विदेशी शासन 
से युद्ध करने के लिए बगाल के युवक वर्ग का आाहवान 
करते हुए जोरदार क्रान्तिकारी प्रचार किया । उनका कथन था, “इस देश में श्रग्ने जो 
की सख्या १५ लाख से अधिक नही है । प्रत्येक जिले में श्रग्न॑ज पदाधिकारियो की 
सल्या कितनी है ? यदि श्राप अपने सकलप में हृढ है, तो एक ही दिन मे ब्रिटिश 
शासन का भ्रन्त कर सकते हैं। श्रपने प्राण दे दीजिए लेकिन पहले प्राण ले 
लीजिए ।” उन्होने अनुशीलन समिति का सगठन किया जिसका मुख्य कार्यालय ढाका 
और कलकत्ते मे था व जिसकी शाखाए सम्पूर्ण बगाल में फैली हुई थी । बगाल 
में आतकवादी आन्दोलन ने एक समय बहुत जोर पकड लिया था और इसके फल- 
स्वरूप कई राजनीतिक ह॒त्याए हुई थीं। १६०७ में श्रातकवाद की ग्ग्नि-शिखा 
पजाब में भी चमक उठी । यहा सरदार अजितसिह, भाई परमानन्द, उनके श्रनुज 
बाल मुकुन्द और लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियो का सगठन किया। १६१२ में 
लार्ड हाडिग्ज के प्राण हरणा का प्रयास इन्ही क्रान्ति- 
पंजाब कारियो का काये था पजाब में क्रान्तिकारी हलचलो को 
में अमेरिका से वापिस आये हुए कुछ सिक्‍सखों ने और 

भी मजबूत किया । 


भारत के बाहर भी भारतीय क्रान्तिकारी सक्रिय थे । इ गलैण्ड में श्याम जी 
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कृप्ण वर्मा ने “इण्डिया होमरूल सोसाइटी” स्थापित की, और “इण्डियन सोशियो- 
लोजिस्ट' नामक एक मासिक पत्र निकालना शुरू किया | 
उन्होने क्रान्तिकारियो का एक छोटा सा सुसंगठित दल विदेक्षों में भारतोय 
बनाया जिसका केन्द्र (इण्डिया हाउस' था। बाद में, वी. ऋ न्‍न्तिकारी 
डी सावरकर भी उनका हाथ बँटाने के लिए इंगलण्ड (१) इ गलेण्ड में 
पहुँच गए। इन नवयुवकों ने भारत में काम करने वाले 
क्रान्तिकारियो को हथियार व क्रान्तिकारी साहित्य मेजने का प्रयास किया । पहली 
जुलाई १९०९ को इस दल के एक सदस्य मदनलाल ढीगडा ने 
“ृण्डिया हाउस' के सर विलियम विली की हत्या कर डाली ॥। 
अधिकारियो के तुरन्त ही कान खड़े ही गये और उन्होने इन युवक क्रान्तिकारियों का 
पीछा करना शुरू कर दिया व इस छोटे से दल को छिन्न भिन्न करने में सफलता 
प्राप्त की । श्याम जी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में भारतीय 
क्रान्तिकारी यूरोप के श्रन्य देशो में भी क्रियाशील थे। (२) यूरोप में 
उन्हे यूरोप की कतिपय विभूतियो का भी समर्थन प्राप्त 
था । पेरिस वी मैडम कामा का नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है । मैडम कामा 
“बन्दे मातरम' का सम्पादन करती थी। ये क्रान्तिकारी भारत मे कार्य करने वाले 
क्रान्तिकारियो को पुस्तके और पत्र-पत्रिकायें आदि भेजा करते थे ताकि शिक्षित युवक- 
वर्ग में क्रान्तिकारी विचारधारा का सचार किया जा 
सके । अमेरिका में लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियों का (३) भ्रम्रेरिका में 
सगठन किया व १९१३ में सैन फ्रासिस्को से गदर” नामक 
एक पत्र निकालना शुरू किया । यद्यपि परिस्थितियो से विवश हो लाला हरदयाल 
को श्रमेरिका छोड कर स्विट्ज़रलेंड चला जाना पडा लेकिन गदर आन्दोलन में 
शिथिलता नही आने पायी और क्रान्तिकारी अमेरिका में रहने वाले भारतीयो के बीच 
खूब प्रचार करते रहे । (गदर श्रान्दोलन पजाब में भी सक्रिय था। यहा उसका 
नेतृत्व बाबा गुरुकत्त सिंह और अमेरिका से लोट कर श्राये हुए दूसरे क्रान्तिकारियों 
ने किया) । सर वैलेन्टाइन शिरोल ने “इडो-प्रमेरिकन एसोसियेशन' औऔर “यग इडिया 
एसोसियेशन' नामक दो सस्थाओ्रो की भी चर्चा की है। इनमें पहली तो एक प्रचार 
सस्था थी और “फ्री हिन्दुस्तान” नामक पत्र निकालती थी व दूसरी एक गुप्त संस्था थी 
जो आयलेंण्ड के क्रान्तिकारी दलो की पद्धति पर बनी हुई थी। सर वेलेन्टाइन 
शिरोल का कथन है कि इन दोनो ही सस्थाओ का भारत की समस्त राजद्रोही 
संस्थाओ्रो से सम्बन्ध स्थापित था । 

३१--कऋान्तिकारी श्रांदोलन का उत्तरकाल 


भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गाँधी के भ्रवतरण ने क्रान्तिकारी राष्ट्र- 
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वादकी क्रमश: भ्रधोगति शुरू कर दी | गाधी जी की टेकतीक ने देशभक्त भारतीयों 
को झ्तुल प्रभावित किया और श्रातकवाद को निष्प्रभ कर 
सत्याग्रह के सम्मूखल दिया - इसका यह प्रभिप्राय नही है कि अ्रहिसा के जादू 
आतंकवाद को ने हिंसक कार्यवाहियो का पूर्ण उत्सादन कर दिया। क्राति- 
निव्म्रभता कारी भावना मूलतः समाप्त नही हुई श्रौर समय-समय पर 
न्यूनधिक रूप से संगठित पद्धति में राजनीतिक भ्रातकवादकी 
छितरायीहुई हलचलोमें उसका विस्फोट होता रहा । इस दिद्यामें'हिन्दुस्तान सोश्यलिस्ट 
रिपब्लिकन पार्टी' ने कुछ समय तक कार्य किया श्रौर श्ञासको के भ्रातंकवाद से सामना 
करने की कोशिश की । सरदार भगतसिह, चन्द्रशेचर भश्राजाद और जतीन्द्रनाथ दास 
जैसे राष्ट्रीय स्वतत्रता के एकनिष्ठ साधको ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अन्त करने 
की असफल चेष्ठटा में अपना सर्वस्व स्वाहा किया । 


यह ठीक है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध महात्मा गाधी के शान्तिमय 


भ्रादोलन ने भारत की जनता को बहुत बडे पैमाने पर अपनी ओर आकृष्ट किया 
लेकिन फिर भी हिंसा या उसकी धमकी राष्ट्रवादी श्रांदोलन की पृष्ठभूमि में सदेव 
विद्यमान रही श्लौर उसने अ्रग्नेजो को भारत छोडने के लिये विवश करने में निर्णया- 
त्मक भाग लिया । १९४२ की क्राति, सुभाष बोस की आजाद हिन्द फौज के स्वा- 
तन््य-समर और भारतीय नौ-सेना के विद्रोह ने इस बात की स्पष्ट चेतांवनी दे दी थी 
कि यदि अग्रेज समय रहते स्वेच्छा से भारत छोड कर नही चले जाते, तो उन्हे क्राति- 
विस्फोट द्वारा भारत से निकाल दिया जाता । 


बीसवी सदी के प्रारम्भ में एक नूतन उग्रवाद की उद्भावना हुई । इससे भारत 
के राष्ट्रीय रंगमच पर नूतन नेताओ का प्रादुर्भाव हुआ । जन-साधारण के श्रन्दर, जो 
श्रसन्‍्तोष व्याप्त हो रहा था. उसको उन्होने व्यक्त किया | वे उदांरादियो द्वारा 
प्रतिपादित राजभक्ति-वाद और वैधानिक आदोलन की नीति मे विद्वास नहीं करदे 
थे । वे सहयोग, प्रार्थनाओ भौर आवेदनो के उपायो का विरोध फरते थे और उन्हें 
“राजनीतिक-भिक्षावृत्ति” के नाम से पुकारते थे। वे विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ 
फेंक देने के लिये सक्रिय संधर्ष का समर्थन करते थे। कुछ स्थानों में उग्र राष्ट्रीयता 
ने आतंकवाद का भी स्वरूप धारण किया । 


उग्र राष्ट्रीयाग की उद्भावता कई कारणों का परिणाम थी। नौकरशाही 
कुशासन, दुर्भिक्ष और प्लेग जैसी प्राकृतिक झ्रांपदाश्रो, बृद्धिजीवी वर्ग के भ्राथिक 
असन्तोष, विकालोन्मुख मध्यमवर्ग के प्रभाव भौर घाभिक पुनरुत्थान ने जनता के 
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अन्तराल में विदेशी शासन के प्रति घोर घृणा की भावना उत्पन्न कर दी। ला्डकर्जन 
के दमन मूलक दुष्कृत्यो ने जनता के प्रचंड रोषानल पर घृत छिंडक देने का का 
किया । उन्होने १९०५ में जनता की भावनाओं की प्रण मात्र भी परवाह न करते हुए 
बज़ाल को दो हिस्सों में बाट दिया । इसके विरुद्ध सारे देश में आदोलन का एक 
तूफान उठ खडा हुश्ना, और वह तब तक शान्त नहीं हुआ जब तक कि १९११ में 
बज़््-भग को पुनः रद न कर दिया गया । ब्रिटिश उपनिवेशों मे भारतीयों के साथ 
जो दुव्यंवहार किया जाता था, उससे भी देशवासियों के राष्ट्रीय श्रभिमान पर चोट 
पहैचती थी । १८९६ में श्रबीसिनिया के हाथों इटली और १९०४-५४ में जापान के 
हाथो रूस पराजित हुश्रा । इससे यूरोपीयो की शअ्जेयता की कल्पना नष्ट 
हो गई। इन श्रन्तर्राष्ट्रीय घटनाओो ने भारतीयों को अपूर्व उत्साह प्रदान किया । 


स्व प्रथम उग्रवाद प्रम्मुखत. तिलक के कार्य के फलस्वरूप महाराष्ट्र में विकसित 
हुआ । तिलक महान्‌ देशभक्त थे भ्रौर उन्होने स्वतन्त्रता देवी पर बड़े बडे बलिदान 
किए । उन्होने 'केसरी' और “मरहठा' पत्रोंको सम्पादित किप्रा और इनके द्वारा राष्ट्री- 
यता की नूतन प्राण धारा को प्रसारित किया। उन्होने गणपति उत्सव (१८९३) 
झौर शिवाजी-उत्सव (१८९५) प्रारम्भ किए । इन उत्सवो के द्वारा तिलक ने महा- 
राष्ट्र के नवयुवकों को शिक्षित, सगठित भ्रौर श्रनुशासित किया व उनमें देश हित के 
लिए बद्ध परिकर रहने की पुरुषार्थभथी भावना का सचरण किया । तिलक को कई 
बार कारावास का दंड मिला । तिलक एक गम्भीर बिद्वान, चतुर राजनीतिज्ञ भ्रौर 
जनता के छत्ररहित सम्नाट थे। उन्होने श्रग्रेजो से कृपाकोर की भिक्षा माँगने के 
बजाय श्रात्म निर्भरता और स्वतन्त्र कार्यवाही का पाठ पढाया | उनका उम्रवाद उन्हें 
गोखले के विरोध में रखता था। 


बगाल मे उमग्रवाद जनता द्वारा प्राणपण से विरोध किये जाने के बावजूद भी 
अक्टूबर १९०५ में प्रान्त के दो भागो में विभाजित कर देने के फलस्वरूप उत्न्न हुआ 
था । बगाल के दोनो भागो में एक तीत्र भ्रानदोलन उठ खड़ा हुआ । बहिष्कार भौर 
स्वदेशी आन्दोलन बग-भग -विरोधी श्रान्दोलन के ही जात थे | विपिन चन्द्रपाल, अर- 
विन्द घोष श्रौर भ्ररवनी कुमारदत्त बगाली उम्रवाद के प्रमुख नेताओं में से थे । पजाब 
केसरी लाला लाजपत राय एक दूसरे महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता थे । 


उग्रवाद उस उदारवादी नेतृत्व के प्रति जो ब्रिटिश जाति की न्याय-निष्ठा में 
विश्वास करता था और अपनी राजभक्ति की धोषणा करते न थकता था, एक सबल 
क्राँति थी । उदारवादियो का विश्वास था कि वे विज्युद्ध वैधानिक उपायो के ही द्वारा 
भारत के राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं । उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्यवाद 


११२ भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


के विरुद्ध सक्रिय विरोध का समर्थन करते थे और वे स्वतन्त्रता के मत्र के बाहक थे । 
उम्रवादियों द्वारा प्रारम्भ किए गए बहिष्कार श्रौर स्वदेशी के झ्रादोलनो ने भारत के 
राष्ट्रीय इतिहास में एक नूतन अध्याय की सृष्टि की | उन्होंने सिद्ध कर दिया कि 
भारतीय दासता के बंघनो में बधे रहने के लिए नयार नहीं हैं झौर वे अपने राजनी- 
तिक अधिकारों के लिए सग्राम करने को बद्ध-परिकर हैं। उग्र राष्ट्रीयता का हिन्दू 
पुनरुत्यान से घनिष्ट सम्बन्ध था, इस कारण उसका स्वरूप कुछ कुछ प्रतिक्रियावादी 
साहोगया था। 
उदारवादियों भ्रौर उग्रवादियों के बढते हुए मतभेद के ही कारण १९०७ में 

सूरत विच्छेद हुआ । 

उम्र राष्ट्रवाद का एक पहलू क्रातिकारी.राष्ट्वाद था । क्रातिकारियों का शाँतिपूरां 
आन्दोलन में विदवास नही था । वे हिसक कार्यक्रम के श्रनुयायी थे। यह श्रांदोलन 
सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रकट हुआ । श्याम जी कृष्ण वर्मा और सावरकर वन्घुओ ने 
इसका सगठन किया । बेंगाल में इसका विस्फोट बग-भग के दिनो में हुश्रा । वरीन्द्र 
घोष भौर भूपेनद्रनाथ दत्त इसके शक्तिशाली नेता थे । इसी समय के श्रास पास पजाब 
में भी क्रातिकारी समितिया स्थापित हुईं। भारतीय ऋ्रतिकारियो ने भारत के बाहर 
यूरोप और भ्रमरीका मे भी काम किया । भारत के राष्ट्वादी श्रान्दोलन के क्षेत्र मे 
महात्मा गाघीके अवतीरणं होने पर क्रातिकारी आदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया । 





अध्याय ५ 


भारतोय राजनीति में साम्प्रदायिकता 
का प्रवेद्ञ 


३२. फूट डालो और राज्य करो, श्रौपनिवेशिक 
शासन का आधार 


यदि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की जात थी, तो भारत के अर्वाचीन 
राजनीतिक जीवन की विषयृक्ष साम्प्रदायिकता भी ब्रिटिश राज की ही प्रसूति थी। 
भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधियों दे राष्ट्रीय महासभा (इण्डियन नेश- 
नल काग्रेस) की स्थापना मे इस आशा से प्रोत्साहन दिया था कि भारतीय जनता 
में जो असन्तोष घुमड रहा है और जो कालातर मे एक भयंकर विस्फोटक क्रान्ति का 
स्वरूप धारण कर सकता है, हमें निरन्तर उसका ज्ञान हो सके, और जहा तक 
सम्भव हो ऐसी किसी घटना को घटित होने से रोका जाय । उनका विश्वास था «कि 
वे काग्रेस का प्रयोग एक ऐसे सुरक्षा-मार्ग ( $26५ एथ४७ ) के रूप में कर लेंगे 
जिससे कि किसी आकस्मिक और हिसक विस्फोट से ब्रिटिश शासन की रक्षा हो 
सके । परन्तु नोकरशाही की यह घारणा सत्य सिद्ध नही हुई। कांग्रेस ने शीघ्र ही 
सरकार की कडी श्रालोचना शुरू कर दी भश्रौर कुछ ऐसी मागें प्रस्तुत करना प्रारम्भ 
कर दिया जो सरकार के लिए बडी अ्रसुविधाजनक थी । फलत ब्रिटिश शासन को 
काग्र स कष्टकर प्रतीत होने लगी । फलस्वरूप अब उसे इस बात की आवश्यकता 
का भ्रनुभव होने लगा कि कोई ऐसी तरकीब की जाय, जिससे कि राष्ट्रीयता के 
वेगवान्‌ प्रवाह में विष्न पड़े, और उसका मार्ग भ्रवरुद्ध हो जाय । इस विषाक्त 
उद्देश्य की पूति के लिए उसने “फूट डालो श्लौर राज्य करो” के उस परम्परागत 
सिद्धान्त का ही श्राश्नय लिया, जो कि सर्वत्र ही औपनिवेशिक राज्य का श्राधार 
रहा है। भारत वर्ष में अपने शासन की जड़ो को जमाए रखने के लिए प्राँग्रेजों ने 
इस कूट-विद्या का प्रारम्भ से ही प्रयोग किया था । हिन्दू श्रौर मुसलमानों के धामिक 
मतभेद का ब्रिटिश अधिकारियों ने यथेष्ट लाभ उठाया झौर राष्ट्रीयता के प्रभाव 
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को कम करने के लिए उसका उपयोग किया । कतिपय ब्रिटिश लेखको ने एडी-चोटी 
का जोर लगाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतवर्ष में साम्प्रदायिकता 
के विषवृक्ष के सवर्धनाथं ब्रिटिश शासक अरणुमात्र भी दोषी नहीं हैं । उदाहरणाय॑ 

<हूपलेड का कथन है, “न तो ब्रिटेन ने यह आग सुलगाई और न वह उसे पुजीभूत 
रखने का ही दानवीय कृत्य करता रहा हैं ?” *यह कहना तो ठीक नही है कि साम्प्र- 
दायिकता के उदभव झ्रौर विस्तार का सारा का सारा दोष ही अग्रेजो के सर मढा 
जा सकता है परन्तु इतना भ्रवश्य कहना पडता है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्र 
में साम्प्रदायिकता के उद्भव और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व श्रग्रजो के कन्धो 
पर ही भ्राकर पडता है | द्वितीय गोलमेज परिषद्‌ के अवसर पर महात्मा गांधी ने 

३ ठीक ही कहा कि साम्प्रदायिकता की समस्या “ब्रिटिश श्रागमन की समकालिक” 
है*” । श्ताब्दियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर निवास करते रहने के कारण 
भारत वर्ष के हिन्दुओं भ्रौर मुसलमानों ने एक दूसरे के भप्रनुकूल बनने और एक 
दूसरे के प्रति सहिष्णुता की स्वस्थ भावना को सुविकसित कर लिया था यद्यपि कभी' 
कभी इन दोनों जातियो में मन मुटाव भी हो जाता था, फिर भी, दोनो 
ही जातियो ने “एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करने 
का एक श्राकर्षक प्राद्श” सुविकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। 
अग्रेजो ने स्वरथ को इस भ्रादर्श के खंडन-कार्य मे संलग्न कर दिया । “प्रपने समस्त 
विख्यात १गद्यत के साथ, जिसने कि भ्रभी हाल तक उनकी कूटनीति को ससार में 
सर्वाधिक शक्तिशाली बनाये रक्‍्खा था , भ्रग्रेज शासको ने अपने आप को हिन्दू और 
मुसलमानों के मध्य में खडा करके एक ऐसे साम्प्रदायिक त्रिभुवन की रचना का, जिसके 
आधार वे स्वय रहे, निश्वय किया ।”* 


३३--ब्रिटिश शासन में भारतोय मुसलमानों की श्रधोगति 


भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना इस देश में मुसलमानों की स्थिति 

पर एक महान्‌ कुठाराघात था श्रग्रेजो की प्रभ्रुता के पूर्व मुसलमान ही इस देश के 
भाग्य-विधाता थे, भ्रपती इस गौरवपूर्ण स्थिति से वे स्ख- 

एंग्लो-हिन्दू लित हो गये और निरन्तर निर्धनता और अ्घोगति के 
सहयोग का महारणांव में डूबते गये । अपने शासन के प्रारम्भ से ही 
युग ईस्ट इडिया कम्पनी मुसलमानों से भय खाती थी और 

उसे आशंका थी कि मुसलमान अपनी अ्रपहत सत्ता को पुनः 


#. कूपलेड : दी इण्डियन प्राब्लेम ( १८३३-१६३५ ) प. ३५ 
के, भर १ पू ६५ 








#, मेहता और पटवर्धनः दि कम्यनल ट्रायंगल पृ, ५२ 
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प्राप्त करने का स्वप्न देखते हें । फलत: ब्रिटिश शासको ने, जैसे भी हो सका हर 
सभव उपाय से मुसलमानों का दमन करने की चेष्टा की और वे “अपने प्रशासन 
के सचालनाथे हिन्दुशो की सहायता भौर राजमक्ति पाने की ओर भ्रधिकाधिक उन्मुख 
हुये । भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन का प्रथम युग एंग्लो-हिन्द-अहयोग का युग 
था ।“* १९ वी शताब्दी के अन्तिम चरण तक अंग्रेजो ने हिन्दुप॥ने के ऊपर श्रपनी 
कृपाकोर का वर्षण किया और जानबूक कर मुस्लिम-विरोधी नीति भ्रपनाई। नोमन 
के अनुसार “ब्रिटिश भ्रधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि श्रपनी नूतन शक्ति 
के विस्तार श्रौर भ्रविच्छिन्नत। के लिये एकमात्र उपाय यही है कि मुसलमानों का 
दमन कर दिया जाय श्रौर उन्होने जानब॒भ कर ऐसी नीतियों का श्राश्रय ग्रहण किया 
था जिनका उद्देश्य ही यह था कि मुसलमानों में बौद्धिक जड़ता भ्रा जाय, उत्तका 
अघ-.पतन व भ्राथिक बिनाश हो जाय ।”* भारतवव्॑ में श्रपने शासनकाल के पहले 
दौर में ब्रिटिश अधिकारियोने मुसलमानों का विरोध करने और हिन्दुप्लो के साथ पक्ष- 
वात करने की जो नीति भ्रपनाई थी, उसकी सत्यता लार्ड एलेनब्ग के-.इस कथन से 
भी प्रकट होती है, ' मुसलमान जाति मौलिक रूप से हमारे विरुद्ध है प्रौर इसलिये 
हमारी सच्ची नीति हिन्दुओं को प्रसन्न रखने की है ।/* 


हिन्दुओं को अपने अनुकूंल श्रौर मुसलमानों का दमन करने की ब्रिटिश-सा म्रा- 
ज्यवादी नीति ने श्रपना मनोवाछ्धित परिणाम प्राप्त किया | इससे मुसलमानों के 
आधिक झ्रौर सास्कृतिक भ्रध.पतन का पथ प्रशस्त किया । १८७१ में सर विलियम 
हटर ने लिखा था, “ग्राथिक दृष्टि से वे (भारतीय मुसलमान) ब्रिटिश शासन में 
एक विनष्ट जाति हैं ।/* उनकी दयनीय दशा का उसने निम्न प्रकार से वर्णन 
किया है “१७५ वर्ष पूर्व अच्छे घराने में उत्पन्न मुसलमान का गरीब होना श्रसम्भव 
था, श्रव उसका अभीर बने रहना अ्रसम्भव है ।”* बगाल मे भूमि के स्थायी बन्दोबस्त 
ने मुसलमानों के भ्राथिक जीवन पर घातक प्रभाव डाला । 
भारतीय दस्तकारियो का भ्रध:पतन हो गया। ब्रिटिश- भारतीय मुसलमानों का 
श।सन ने मुसलमानों के लिये सरकारी नौकरियो का द्वार झ्राथिक विनाश 
बन्द कर दिया । इससे उनकी गरीबी में श्रौर भी तीब्- 
गति से वृद्धि होने लगी । भारतवर्ष मे त्रिटिश-शासन की स्थापनाके यूव॑ शासन के सभी 
# डी. सेनः रेवोल्यूशन वाई क सेंट, पृष्ठ १६६ । 
# नोमन' मुस्लिम इंडिया, १० २३। 
ए. आर. देसाई द्वारा उद्धुतः सोशल बैंकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म,३१. ३५४ | 
# सर विलियम इंटरः दि इंडियन मुसलमान्स १.० १५४ 
# वही, 
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महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान ही भ्रासीन' थे भौर सेना में भी उतका ही जोर था १ 
परन्तु भारतवर्ष में ब्रिटिश-शासन की स्थापना ने इस स्थिति को उलट डाला। ऊंचे- 
ऊंचे पदो पर तो यूरोपियनों की प्रतिष्ठा की गई भ्ौर छोटे पदो पर हिन्दुओ की। 
सभी चुनावों में मुसलमानों की भ्रपेक्षा हिन्दुओ के ऊपर भ्रधिक श्ननुग्रह प्रदर्शित 
किया जाता था। जब कभी कोई जगह खाली होती थी, बहुधा यह बात स्पष्ट कर 
दी जाती थी कि इन जगहो पर केवल हिन्दुओं को ही निवुक्त किया जायगा ।”* इस 
संबंधमें नोमनने स्पष्ट शँकडे दिए हैं । १८७ १में बंगालमें २१४१ गजटेड पद थे। इनमें 
से १२३८ पर यूरोपीय नियुक्त थे ७११ पर हिन्दू नियुक्त थे और मुसलमान केवल 
९२ पर ।* यह स्मत्तंव्य है कि प्रग्नेज इस साम्राज्यवादी उद्यम में हिन्दुओं को केवल 
छोटे साकीदारो के रूप में ही प्रयुक्त कर रहे थे उन्होंने विश्वास भौर महत्व के सम- 
स्‍्त पदो से हिन्दुओं को कोसो दूर रक्खा था । बगाल में श्राई० सी० एस० के समस्त 
२६२ पदो पर केवल यूरोपीय ही नियुक्त थे - न्‍्याय-विभाग के ४७ उच्च पदों पर भी 
उनकी ही सुप्रद्षिष्ठा थी। परन्तु मुसलमान कठोर श्रन्याय के भाजन थे। उन्हें सेना 
में जो कि उनकी श्रांदर्श जीवन वृत्ति रही थी, कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती 
थी । हटर ने लिखा है, “कोई भी मुसलमान फौज में प्रवेश नही कर सकता । कुछ 
मुसलमान गवनंर जनरल के कमीशन द्वारा अ्रवश्य चुने जाते हैं, परन्तु जहाँ तक मैं 
समभता हू, महारानी के कमीशन द्वारा एक भी नही ।* 


अग्रेजी शिक्षा पद्धति के सूत्रपात ने मुसलमानों के आर्थिक और सास्क्ृतिक 
भ्रध.पतन को भ्रौर भी तीत्र कर दिया। मेहता झ्लौर पटवर्धन के मत में “मुसलमानों 
के साथ सबसे अ्रधिक श्रन्याय शिक्षा के मामले में किया 

अंग्रेजी शिक्षा और गया ।* १८३२३ में अरबी और फारसी के स्थान पर श्रग्नेजी 
मुस्लिम अदालती भाषा हो गई । इस परिवतंन से मुसलमानों को 
भ्रधोगति बहुत चोट पहुँची । नए स्कूलो और कालिजो में भी पर- 
म्परागत भारतीय शिक्षा-प्रणाली को “सब प्रकार की सहा- 

यता से वचित कर दिया गया ।” भारत वर्ष में प्राचीन काल से यह रिवाज चला 
आता था कि यहा के राजा शिक्षा भ्रौर देश सेवा के लिए कुछ भूमि भनुदान अवद्य 


, * कलकत्ते के तत्कालीन पत्र (दुर्बीन फारसी) ने सुन्दरबन के कमिश्नर के 
कार्यालय में भेदभाव की इस नीति पर झाचरण होने का उद्धरण दिया था।॥ 
% नोमन द्वारा उद्धुतः मुस्लिम इंडिया पृष्ठ २१ 
# नोमनः मुस्लिम इ डिया, पू, २२-२३ 
# (टर. वही, प्‌, १५६ 
# मेहता और पटवर्धनः बद्ी, प्‌ ५७ 
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दे देते थे । मि० जेम्स ग्रॉट, एक लगान-पदाधिकारी, के भ्रनुसार जब भरेग्रेजों ने बंगाल 
का शासन सूत्र सम्हाला, प्रान्त का चतुर्थाश शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए मन्दिरों भौर 
मस्जिदों के अधिकार में था। * यह भूमि जो मन्दिरों भौर मस्जिदो के अधिकार में 
रहती थी, उससे जो श्राय होती वह शिक्षा के कार्यों में लगती थी, भ्रब मन्दिरों और 
मस्जिदों को मिली सम्पूर्णा भूमि को श्रग्नेजो ने अपने भाधीन कर लिया। फलतः ये 
थुरानी शिक्षण सस्याए भ्राथिक दृष्टि से भपाहिज हो गईं | मकतबों भौर पाठशालाश्ों 
को भूखे रख रख कर मार डालन का इससे श्रधिक प्रभाव जन्य भन्य कोई उपाय नही 
हो सकता था । दानशील मुसलमान पहले जो दान परम्परागत इस्लामी शिक्षा के प्रचा- 
रार्थ दिया करते थे, श्रग्नेजो ने उन्हें यह पाठ पढाया कि वे उसको नृतन निर्मित स्कूलों 
और कालिजों के सधारण के लिए दें । ब्िटिश अ्रधिकारियों के इस श्राचरण में 
भी भारतीय मुसलमानो को कुचल डालने का लक्ष्य क्रिया शील था। इस प्रकार के एक- 
त्रित दान द्वारा ही हुगली कालिज प्रारम्भ हुआ ।* स्पष्ट है कि इस कालिज से जिसका 
कि सस्थापन श्लौर सधारण उस कोष से होता था जो कि मुसलमानो के हित की दृष्टि 
से दान में दिया गया था मुसलमान बहुत ही कम लाभ उठाते थे । यहा तक कि १८७२ 
में भी उस कालिज में मुसलमान विद्यार्थी केवल तीन ही थे जबकि उसमें पढने वाले 
कुल छात्रो की संख्या तीन सौ थी ।* नूतन शिक्षा ने जिन सुयोगो की सृष्टि की थी, 
मुसलमान उनसे लाभ उठाने की बहुत कम उत्सुकता प्रदर्शित करते थे । इसका कारण 
कुछ तो उनकी पुराण प्रियता थी भ्ौर कुछ ब्रिटिश शासको के प्रति रोष की भावना 
इसके विपरीत हिन्दू नूतन शिक्षा के प्रति सुगमता पूर्वक प्राकृष्ट हो गए। यही कारण 
है कि जितने भी बौद्धिक-व्यवसाय थे, उनमें मुसलमानों की श्रपेक्षा हिन्दू बहुत भ्रांगे 
बढ़ गए । बावेन के अनुसार १८५२ और १५६८ के बीच में २४० देशी वकीलो को 





% मेहता और पटवर्धन' दि कम्युनल ट्रायंगल प. ५२ 

* टिप्पणी--हुगली ट्रस्ट की स्थापना हाजी मोहम्मद मोशिन और उनकी बहिन की 
विजश्ञाल धनराशि से हुआ था । यह निर्धारित किया गया था कि ट्रस्ट की प्राय 
शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाय। १८६७ में ट्रस्ट का नियन्त्रण सरकार 
ने अपने हाथों में ले [लिया और इसकी शभ्राय से हुगली कालिज को सघारित किया । 
१,०५७,०० का सचित कोष भवन-निर्माण में व्यस्थ किया गया। ५००० पौंड दी 
वाषिक आय को सस्था के सधारणार्थ व्यय किया जाने लगा। इतना खचं हो जाने 
के पदचात मुस्लिम शिक्षा के एक छोटे से स्कूल के लिए केवल ३५० पौंड ही झवशिष्ट 
रहते थे। यह काण्ड मेहता भ्रौर पटवर्धन के द्वारा उद्धत किया गया है। 

दि कम्युनल ट्रायंगल, ए. ८७-८८ 

# एच० सी० ज्राउनः मुदम्मदडनिज़्म इन इंडिया, पृ ८5८ 


श्श्८ भारतीय राजनीति धौर शासन 


कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रवृष्ट किया गया । इनमें मुसलमान केवल एक ही था ।* इन्हीं 
सब कारणों से हिन्दुओं में राजनीतिक चेतना का विकास मुसलमानों की भ्रपेक्षा 
कही अधिक श्षौघ्रता से हो गया । सक्ष पत: ब्रिटिश शासन ने मुसलमानों की भ्रघोगति 
कर दी । नोमन के दब्दो ने “शिक्षा नीति ही बेकारी की वृद्धि भोर मुसलमानों के 
लिए भ्रन्यान्य मार्ग बन्द कर देने को उत्तरदायी थी। सेना में उनकी भरती बहुत ही 
परिमित थी, कला कौशल के क्षेत्र में उन्हें पंग्र और भसहाय कर दिया गया था ।* 

इस प्रकार मुसलमानों का जो क़मबद्ध दमन किया गया, उससे वे ब्रिटिश शासन 
के प्रति घोर अ्रसन्‍्तोष की भावना से श्राप्लावित हो गए। १८५७ का विद्रोह तो इस 
असन्‍्तोष का प्रकटीकरण था ही परन्तु उसके पूर्व वहाबी श्रान्दोलन के रूप में भी 
बह व्यक्त हुआ । 


भारत वर्ष में वहाबी प्रान्दोलन मुख्यत. एक धाविक आन्दोलन था, यह भ्ररब 

से प्रेरणा ग्रहण करता था श्रौर इसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धांकरण व उसके सत्य 
झोर मौलिक सिद्धान्तो की पुनप्रंतिष्ठा करना था। परन्तु 

मुस्लिम झसनन्‍्तोष. वह एक ०“प्रोलेटेरियत और क्रान्तिकारी”* श्रान्दोलन भी 
धोर था । वहाबी नेताओ्रो ने ' मुस्लिम जनसल्या को आचूड हिला 

बहाबी ध्रांदोलन डाला शौर उत्साह की एक तरणग सस्पूर्य देश में व्याप्त 

हो गई ।/* उन्होने दलित श्रौर निर्धन मुस्लिम जनता 

के प्रतिरोध को संगछ्ति किया और बगाल में वे कई कृषक विद्रोहो के लिए उत्तरदायी 
थे। यद्यपि सरकार ने प्रपने फौलादी पजे से इस श्रान्दोलन का तो दमन कर दिया, 
परन्तु जिस कट्ठुता भौर भ्रसन्‍्तोष का वहाबी श्रान्दोलन प्रतीक था उसे सरकार न 
दबा सकी । वहाबी प्रान्दोलन को पूरे तरीके से कृचबला भी न जा सका था कि वह विद्रोह 
के विराट विप्लव में निमज्जित हो गया । विद्रोह के सम्बन्ध में यह ठीक ही कहां गया 
हैं कि “वह भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सबसे पहली 

बिद्रोह भ्लोर भारतीय शौर सबसे भयकर चुनौती थी ।”* सन्‌ सत्तावन के स्वा- 
सुसलमान तन्त्र्य समर में मुसलमानों ने प्रमुख्॒ भाग लिया | परन्तु 

यह विद्रोह केवल एक मुस्लिम-विद्रोह ही नही था। इसके 

बिपरीत वह “भारत वर्ष की जनता के बीच ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेकने के लिए 





# नोमनः मुस्लिम इ ढिया, पृ. २६-२७ 

# जी० एन० सिंह- लेंदमाक्स इन इंडियन कांस्टीट्यूशानल एंड नेशनल ढेबलपमेंट प. १६७ 
# मेहता और पटवर्धन- दि कम्युनल दृयगल इन इंडिया, प्‌. ६५ 

$# बही, १, ६६ 


ब्रिटिश शासन में भारतीय मुसलमानों की भ्रघोगति ११६ 


एक छानदार सन्धि थी । इसके प्रन्दर महान मुगल और पेशवा, हिन्दू और मुसलमान 
समान रूप से भ्पने भापसी ऋगडो को भूल गए और पअपने सामान्य छात्रु के विरुद्ध 
कधे से कधा भिडा कर लडे ।* परन्तु विद्रोह के लिए ब्रिठिश प्रधिकारियों ने मुसल- 
मानो को ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया । उन्होने विद्रोह का निर्वाचन इस प्रकार 
से किया कि वह मुसलमानों की मुगल शासन के पुनरुत्थान के लिये एक चेष्टा है। 
विद्रोह विफल हुआ और दमन का फौदाली पजा भारतीय जनता के ऊपर आ पड़ा । 
मुसलमान ब्रिटिश-शासन के विशेष रूप से कोपभाजन बनाये गए। ब्रिटिश अ्रधिकारी 
मुसलमानों को तीव्र सन्देह की दृष्टि से देखने लगे । विद्रोह के पश्चात्‌ भी वहाबी लोगो 
ने सीमान्त प्रदेश मे ब्रिटिश विरोधी युद्ध कड़े को लहराए रक्खा। १८५८ के महा- 
रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जितना भी सावें- 
जनिक पद हैं उनका द्वार बिना किसी जाति, वर्णं, श्रौर वश के भेदभाव के लिए 
समान रूप से खुला रहेगा । परन्तु व्यवहार में घोषणा पत्र के इस बचन पर श्राचरण 
नही किया गया । सरकार मुसलमानो के साथ विरोध झौर हिन्दुओ के साथ पक्षपात 
करने की नीति पर वराबर चलती रही | फलत “शासन, वाणिज्य और उद्योग में 
मुसलमानों का भाग या बहुत कम था, या बिल्कुल ही नहीं था ।* 


३४. १८७१ के पदचात्‌ ब्रिटिश-नीति का व्यतिक्रम 


१८७१ के पश्चात्‌ श्रिटिश-दृष्टिकोण में निश्चित रूप से एक परिवर्तन हो गया । 
इस व्यतिक्रम के कारण की खोज करना कठिन नही । हम यह पहले ही कह चुके हें 
कि हिन्दुप्नो ने प्रग्रेजी-शिक्षा-पद्धति से पूरा लाभ उठाया । 
इसने एक ओर तो उन्हे भ्रग्रेजो का अनुग्रह प्राप्त करने. ब्रिटिश-नीति 
श्रौर “नौकरशाही के पदोन्नति के मामले में”* अपने मुस्लिम में 
भाइयों से बाजी मार ले जाने में समर्थ किया | दूसरी ओर परिवर्तन 
पाइचात्य सस्कृति और साहित्य के प्रभाव ने उनके मध्य 
राष्ट्रीय भावनाओो की उदभावना की श्रौर उनके हृदयो को राष्ट्रीय स्व्रातत्र्य के 
विचारों से आ्राप्लावित कर दिया । इससे अग्रेजो को थोडी परेशानी हुई। उन्होने 
सोचा कि अगर कही मुस्लिम जाति पर भी राष्ट्रीयता का रग चढ़ गया, तब तो हमारे 
लिये बडी कठिनाई हो जायगी । नौकरशाही के लिये यह सवेधा स्वाभाविक था कि 








# मेहता ओर पटवर्षन. दि कम्युनल टरयंगल इन इंडिया प, ६६ 
# ढी. सेन. रेबोल्‌प्शन बाई कांसेंट, ९० १६६। 
# मेहता और पटवर्ध नः वही, ६० ५६-५७ । 


१२० भारतीय राजनीति श्ौर शासन 


- वह राष्ट्रीय विस्तार के लिये एक दूसरे संघर्ब के निमित्त 
एंग्लो-सुस्लिम हिन्दू-मुस्लिम गठ-बन्धन को सहन नही कर सकती थी । 
सहुपोग पर वर्योंकि सन्‌ ५७ से जब कि और मुसलमान प्रपने सामान्‍य 

बल शत्रु के विरुद्ध मिल कर लडे थे , वह इसका मजा देख 
घुकी थी । इसलिये भ्रव एक नवीन उपाय सोचा गया। 

जिन सुसलमानो को भअग्रेज भ्रब तक धृणा की दृष्टि से देखते थे, जिनका दमन करने 
में उन्होने कुछ उठा न रकक्‍्खा था, जिनको वे भ्रपना हिन्दुओ की श्रपेक्षा कही भ्रधिक 
कटु शत्रु समभते थे, उन्हीं मुसलमानों के साथ गठबन्धन स्थापित करना भ्रब उन्हें 
नितान्त भ्रावश्यक प्रतीत होने लगा । राष्ट्रवाद के नये खतरे को दृष्टि मे रखते हुये 
श्रचानक ही ब्रिटिश नौकरशाहो को यह सूक पडा कि उनके हित सुसलमानों के साथ 
सयुकत हैं । एग्लो-मुस्लिम हितो की एक रूपकता और 

सर विलियस एग्लो-मुस्लिम सहयोग की महती झ्ावश्यकता पर यह जो 
हेँटर बल दिया गया, वह कई प्रमुख उत्साही ब्रिटिश अधि- 


कारियों का कार्य था । इन अधिकारियों में सर बिलियम हटर का नाम शीष॑-स्थानीय 
है। उनकी पुस्तक “भारतीय मुसलमान” का १८७१ में प्रकाशन भारतवष॑ में गग्रेजो 
की नीति में एक नये मोड का पता बताती है। 


वे नेता जिन्होंने मुसलमानों को नैराश्य और अ्रधोगति के अ्रधकृप से निकाल कर 
बाहर ला खडा किया, सर सय्यद अहमद खा थे । वे एक उच्च मुस्लिम घराने में 


उत्पन्न हुये थे और प्राच्य ज्ञान के श्रगाध समुद्र थे। वे 

प्रित्िपल बेक ओर ब्रिटिश-शासन के न्‍्याय-विभाग मे कई ऊचे ऊचे पदो पर 
सर सय्यद झ्रहमव खां नियुक्त हुये थे। ब्रिटिश-शासन के प्रति उनके हृदय में 
का रुूपान्तर प्रशसा का भाव था । सर सय्यद अहमद खा राजभक्‍त 
अवश्य थे, परन्तु भ्रपते साव॑जनिक जीवन के प्रारम्भिक 

भाग में वे कट्टर राष्ट्रवादी भी थे । विद्रोह के परचात उन्होंने ईसाइयो और सुसल- 
मानों के बीच धामिक सामीप्य लाने के लिये पश्रनथक परिश्रम किया । उन्होने श्रपने 
सह-धर्मियों को ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति का हृष्टिकोश अपनाने और प्रग्रेज 
शासको का सरक्षण तथा शनुग्रह प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया । इन उद्देश्यों 
की सिद्धि के लिये उन्होने भ्रलीगढ आदोलन प्रारम्भ किया और मोहम्मेडन एग्लो 
झोरियंटल कॉलिज की स्थापना की । परन्तु यह स्मरण रखना महत्वपूणं है कि सर 
सय्यद अहमद खा अपनी दृष्टि में “उस राजभक्ति को रखते थे, जो ब्रिटिश शासन की 
घोर झाधीनता से नहीं, श्रपितु श्रेष्ठ शांसन के लाभो की निष्कपट प्रशंसा से उत्पन्न 
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होती है ।/* वे नौकरशाही नीतियों की कठोर आलोचना करने से नहीं डरते थे 
भौर भारतीयों के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों के दुव्यंबहार की कठोर रूप से भरत्सना 
करते थे । एक बार उन्होते घोषणा की “इन श्रधिकारियों का मत यह है कि कोई 
भी भारतीय सज्जन नहीं हो सकता ।”* वे विधान मण्डलों में भारतीयों के प्रवेश 
का प्रतिपादन करते थे और जनता से कहते थे कि वह भय को त्याग दे और पुरुषो- 
चित रूप से, स्पष्ठता श्रौर सत्यतापू्वक अ्ग्रेजों से कह दे कि उसकी क्या कठिनाइयां 
हैं ।/ सर सय्यद अहमद खा हिन्दू-मुस्लिम-एकता के भी समर्थक थे और इन दोनों 
जातियो को “मारत माता की दो आखें बताते थे ।”* इसी प्रकार के विचार उन्होने 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में व्यक्त किये और श्रपने एक भाषण में यहा तक कहा 
कि हिन्दू शब्द में हिन्दू और मुसलमान दोनो ही समाविष्ट हैं ।/* इसका कारण 
उन्होने यह बताया कि दोनो ही “हिंदुस्तान के निवासी ” हैं। २७ जनवरी, १८८४ 
को, ग़ुरुदासपुर में दिये गये एक सावंजनिक भाषणा मे उन्होने कहा था, "हमें (हिंहुन्रों 
और मुसलमानों को) एक मन-एक प्राण हो जाना चाहिये और मिल जुल कर कायें 
करना चाहिये | यदि हम सयुक्‍त हैं तो एक दूसरे को सम्भाल सकते हैं। यदि नही, 
तो एक का दूसरे के विरुद्ध प्रभाव दोनो का ही अध पतन झऔर विनाश कर देगा ।/* 


जब काग्रेस की स्थापना हुई, झौर भारत की राष्ट्रीयता ने एक मूत्ते रूप 
धारण किया, तब सर सय्यद भ्रहमद खा के विचारो में भ्रकस्मात ही घोर परिवतंन 
हो गया । वे काग्रेस से पृथक ही तही रहे अपितु उन्होंने खुल्लम-खुल्ला उसका विरोध 
किया । उन्होने इस बात की भी चेष्टा की कि मुसलमान इस राष्ट्रीय आरदोलन को 
सहायता देने से कतई हाथ खीच ले । निस्सन्देह यह एक महान्‌ परिवर्तत था। यह 
कैसे हुआ ? भारतीय राजनीति के समस्त विद्याथियों के सम्मुख यह एक जटिल सम- 
समस्या रही है । परन्तु अब इस समस्या का समाधान हो गया है। सर सय्यद भ्रहमद 
खा के इस रूपातरके पीछे ब्रिटिश नौकरशाहोक। हाथ क्रियाशील था । जिस व्यक्तिने सर 


# जी एन. सिंह द्वारा उद्धृत. वह, ९० १६६ । 
# # मेहता और पटवधन वही, पृ० २३ । 

# “राष्ट्र शब्द में में हिंदुओं और मुसलमानो-दोनो को सम्मिलित करता हू, क्‍योंकि 
इसका केवल यही वह अभिप्राय है, जिसे में ग्रहणा कर सकता हु। में इस बात को 
विचारने योग्य नही समझता कि उनका धार्मिक विश्वास क्या है क्योकि हम इसमें 
की ऐसी कोई चीज नही देखते । हम देखते हैं वह यह है कि हम एक ही देश के 
निवासी हैं, हम एक ही शासन के भाजन हैं, लाभ के स्नोत सबके लिये एक से हैं और 
अकाल की पीडाझ्रो को भी हम सब समान रूप से भोगते हैं । यही वे विभिन्न कारण 

# जी. एन. सिंह द्वारा उद्धतः वही, प० २००। 


१२२ भारतीय राजनीति भौर ज्ासन 


सय्यद भ्रहमदखां को राष्ट्रीय भ्रान्दोलतसे विमुख करके उन्हें एक पृथकतावादी भ्रान्दोलन 
का अग्रदूत बना दिया वे, एम. ए. प्रो. कॉलिज के सवंप्रथम प्रिसिपल मि. बेक थे । 


१८५४ में काँग्रेस की स्थापना हुई | यद्यपि काग्रेस को वायसराय लार्ड डफ- 
रिन का अनुमोदन प्राप्त हो गया था और उसकी माँगे भी बहुत नरम थी, फिर भी 
“ब्रिटिश सरकार और उसके पिट्ठुओ को उनमे विरोध की चेष्टाएं, घोर भ्रसन्तोष 
की कानाफू सियोा और निश्चित रूप से नई चुनौतिया दिखाई पडती थी। जिस बात से 
उन्हें सबसे भ्रधिक परेशानी हुई, वह मागो का भ्रधिकार पत्र नही, ग्रपितु वह सग- 
ठित, साम्रुदायिक स्थाम था, जिसकी प्रतीक काग्रेस थी ।/* ब्रिठिश साम्राज्ष्यवाद 
को काग्रेंस अपने लिए एक सम्भावित खतरा जान पडती थी। प्रति-तोलन 
( ८०7्/०थ-7०ं४० ) के सिद्धान्त पर भााचरण करते हुए, उत्साही पदाधिकारियो ने 

राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रति भार ( 7०णांथ-फ़थं&87) 

' भारतीय राष्ट्रीयता के के रूप में मुस्लिम-साम्प्रदायिकता का सगठन करना 
प्रति भार (८०००/७४- प्रारम्भ कर दिया । “फूट डालो और राज्य करो” के इस 
श्र ) के रूप में खेल में सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्हें सर सय्यद 
मुस्लिम-साम्प्रदायिकता श्रहमद खा के से प्रभाव और प्रतिष्ठा वाले मनुष्य के 
.. का संगठन सहयोग को प्राप्त करने में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। 
उन्होने सर सय्यद श्रहमद खा को यह विश्वास दिला 

दिया कि “भ्रग्न जो ओर मुसलमानों का गठबन्धन मुसलमानों की दशा को उन्नत करने 
में सहायक होगा और उनका राष्ट्रवादियो से मिलना उन्हे पुनः खेद, श्रम झर अश्रु 
में डूबा देगा । फलत. उनके (सर सस्यद अहमद खा के) अतुलनीय प्रभाव का उप- 
योग मुसलमानों को, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, काग्रेस से विमुख रखने में 
किया गया ।” * ब्रिटिश भ्रधिकारियो ने सर सय्यद अहमद खा के, जो यह कह कर 
कान भरे कि काग्नंस तो एक हिन्दू-सस्था है, वह बात बिल्कुल गलत थी ।नतो 
झपने उद्देश्यों मौर अपील और न अपनी रचना के हो विचार से, काग्रंस केवल 
हिन्दू सस्था के रूप में विकसित हुई। काग्र स के प्रथम अधिवेशन में दो ही मुसलमान 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । पुन दूसरे अधिवेशन मे कुल प्रतिनिधियो की सख्या 
४४० थी जिनमें ३३ मुसलमान थे । १८५६० में कुल प्रतिनिधियों की संख्या ७०२ 


जिनके भ्राधार पर मै इन दोनो ही जातियोको जो हिंदुस्तान में निवास करती हैं, हिन्दू 
बाब्द से भ्रभिहित करता हू यह कहने का श्रभिप्राय यह है कि वे हिन्दुस्तान के. निवासी: 
हैं।” मेहता भौर पटवर्घन द्वारा उद्धुत वही, पृ० २३ । 


# दी, सेन; रेबोल्यूशान बाई कासट ? पर. १६६-७०। 
# मेहता और पटवर्षन वही प० २३ । 
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थी जिनमें १५६ मुसलमान थे । * काग्रेस के तुतीय भ्रधिवेशन के सभापति एक 
मुसलमान, बद्गुद्दीन तय्यब जी थे। उसी वर्ष मीर श्री हुमायू' जाह ने कांग्रेस को 
५००० रु० का दान दिया । * इस पर भी सर सम्यद ने भपने मुसलमान साथियों को 
चेतावनी दी कि कांग्रेस ने भारत वर्ष में ब्रिटिश पद्धति के प्रतिनिष्यात्मक शासन : 
की मा की हैं, उसमें मुसलमानों को बिल्कुल सहयोग नहीं देना चाहिए | भारत 
वर्ष में प्र|तनिध्यात्मक शासन का अभिप्राय है बहुमत का शासन झौर बहुमत के 
शासन का प्रभिप्राय है हिन्दुओ का शासन । सर सय्यद श्रहमद खा का तर्क था कि 
चू कि हिन्दुओं का ही देश के भ्रधिकतर भाग में बहुमत हे , भ्रत. वे ही सदैव सत्ता- 
रूढ रहेगे श्रौर मुसलमानों को उनकी श्राधीनता सहनी पडेगी। मौलाना शिबली के 
के अनुसार “प्रकृति उन्हें (सर सय्यद को) सम्पूर्ण भारतवर्ष का नेता बनाना चाहती 
थी परन्तु उनकी परिस्थितियों और वातावरण ने उन्हे मुसलमानो को राष्ट्रीय श्रान्दो- 
लन में अपना भाग लेने से पीछे खीच देने का साधन बना दिया ।” * यह प्रब 
एक खुला रहस्य है कि इस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण के निर्माण में 
जिन्‍्होने कि एक राष्ट्रवादी को पृथक्तावादी बना दिया, मि० बेक का बहुत बडा हाथ 
था। यह भी अरब सन्देहातीत है कि मि० बेक ने जो कुछ भी यह कार्य किया, उसमें 
ब्रिटिश श्रधिकारियों का उनके शीद् पर वरद्‌ हस्त रहा । इंगलेड के लोग भी 
जिन्हे कि भारत वर्ष से ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में रुचि थी, उनके इस कार्ये 
से भ्रनभिज्ञ नही थे । १८६६ में जबकि मि० बेक की मृत्यु हुई, सर जान स्ट्रेची 
ने लन्दन-टाइस्स में उन्हे निम्नलिखित श्रद्धाजलि भेंट की थी : “एक ऐसे प्र॑ग्रेज का 
जो एक ऐसे सुदूर देश में, साम्राज्य-निर्माण के कार्य में व्यस्त था, देहावसान हो 
गया है। उसने कर्तव्य पर डटे रह कर एक सैनिक की मृत्यु पाई हैं । मुसलमान 
सशयालु लोग होते हैं । उन्होने शुरू में मि० बेक को ब्रिटिश भेदिया समभकर उनका 
विरोध किया परन्तु उनकी (मि० बेक की) निष्कपटता और निस्वार्थता ने उन्हे 
मुसलमानों का विद्वास प्राप्त करने में सफलता प्रदान 

की ।” * मि० बेक के निष्कपट और निस्‍्वार्थ प्रयलो. मुसलमान-रक्षा- 

का फल १८५८७ में स्पष्ट हुआ जबकि सर सय्यद अहमद परिष द 

खा ने खुल्लम-खुल्ला काग्रंस को आलोचना की | १८८६ 

में जब भारतवर्ष मे प्रतिनिध्यात्मक शासन की स्थापना के उद्देश्य से ब्रिटिश पालिया- 
मेंट चाल्स ब्रें डला का बिल उपस्थित हुआ, उसके विरोध में मि० बेक ने मुसलमानों 


#इन भआकड़ों को कपलेंड कृत दी इण्डियन प्रोब्लेम, (१८३३-३५) पृ. ३३ से उ&धत किया गया है। 
#, मेहता और पटवर्धन - वही पृष्ठ, २४। 

मेहता और पटवर्ध न द्वारा उद्धृत - वही; पृ. २४ 

+, जी.एन. सिंदद द्वारा उद्धृत - वही; एू. २०१-२०२ 


१२४ भारतीय राजनीति श्लौर शासन 


का संगठन किया । “उन्होंने इस भ्राघार पर कि भारतवर्ष में प्रजातंत्रात्मक सिद्धांत 
का सूत्रपात भनुपयुक्त है, क्योकि भारतवर्ष एक राष्ट्र नही, मुसलमानों की श्रोरसे बिल 
का विरोध करते हुए एक स्मृतिपत्र तय्यार किया ै”* १८९३ में मुसलमान 
एंग्लो- श्रॉरियेन्टल रक्षा-परिषद की स्थापना में भी मि. बेक का बहुत बडा 
हाथ था । मि. बेक स्वयं इस सस्था के सेक्रेटरी बने । इस सस्था का 
उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक भ्रधिकारों की रक्षा करना था । परन्तु यह तो केवल 
दिखावा मात्र था। वस्तुत इस सस्था का वास्तविक उद्देश्य मुसलमानों को काग्रेस में 
सम्मिलित होने से रोकना था। इस कथन की पुष्टि मि बेक के एक निबन्ध से भी 
होती है, जो किसी श्रग्नेजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था । उन्होने लिखा था. “काग्रेस 
का उद्देश्य यह है कि देश का राजनीतिक प्रभृत्व अग्रेजो के हाथो से हिन्दुओं के हाथो 
में भ्रा जाय । मुसलमान इन मागो से कोई सहानुभूति नहीं रख सकते... । मुसल- 
मानो और अग्रेजो के लिये यह वाछनीय है कि वे इन आन्दोलन-कर्ताग्रों से लडने और 
देश की भ्रावश्यकताग्रो व परम्पराओ के अनुपयुक्‍त लोकतल्त्रात्मक्ष शासन-प्रणाली की 
स्थापना को रोकने के उद्देश्य से परस्पर सयुवत हो जायें । इसलिये हम शासन के प्रति 
राजभक्ति और एंग्लो-मुस्लिम-सहयोग का समर्थन करते हैं ।/* 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासकों की नीति में भ्राचूड परिवतंन ही 

हो गया | कहा तो उनका वरदहस्त हिन्दुओं के शीक्ष पर था, श्रौर मुसलमान उनकी 

दृष्टि में राजद्रोही थे और कहा भ्रब उन्होने श्रपना बरद- 

बंगाल का हस्त मुसलमानों के शीश पर रक्खा भर हिन्दू उनकी दृष्टि 

विभाजन में राजद्रोही हो गये । बगाल का विभाजन “देशवासियों के 

विरद्ध देशवासियों के सम-बल” ( (०ण्जॉला-?0ं56.. रण 

086#96$ 88भाग$: 780५65 ) के कार्यक्रम में एक दूसरा कदम था। इसमें तो कोई 

सन्देह नही कि कर्ज़न ने शासन-सम्बन्धी सुविधाओ्रो के आधार पर बगाल विभाजन का 

ओचित्य सिद्ध करने की चेष्टा की, परन्तु सत्य तो यह है कि बगाल-विभाजन के मूल में 

हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन की खाई खोद कर राष्ट्रीयता की प्रवाहमान 
धारा को भ्रवरुद्ध करने की नीति काम कर रही थी । 


१९०६ के श्रन्त में उग्रवादियो की शक्ति बहुत बढ गई थी । अब वे इस बात 
का भ्रानदोलन करने लगे थे कि ब्रिटिश-शासन का शीघ्रातिशीघ्र श्रन्त हो जाना चाहिये । 


# सेदता और पटवर्धनः वही, ए्‌.श८-६ | 
% मेहता और पटवर्घेन वही, प्‌. ६० । 








ब्रिटिश-नीति का अ्यत्तिक्रम १२५ 


उनकी शक्ति को भ्रवरुद्ध करने के लिये सरकार को यह 
आवश्यक प्रतीत होने लगा कि उदार राष्ट्रवादियों को मुस्लिम शिष्ट-मंडल 
वैधानिक सुधारो की एक और खुराक पिला दी जाय झौर पृथक निर्वाचन 
शोर इस प्रकार उन्हे सतुष्ट रक्ख़ा जाय । श्रक्टूबर १९०६ ( 56एथ्ा४8 26९०- 
में, आगा खा के नेतृत्व में, मुसलमानो का एक शिष्टमडल 3(6 ) की सांग 
तत्कालीन गवनेर जनरल लार्ड सिंटो की सेवा मे उपस्थित 
हुआ । शिष्टमण्डल ने, मुसलमानों को भारतीय शासन में, जनसंख्या के श्रनुपाता- 
नुसार नहीं वरन्‌ उनकी वास्तविक महत्ता ओर साम्राज्य की रक्षा में उनकी सेवाओं 
के भ्राधार पर स्थान देने का भ्राग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें स्वयं 
अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन का भ्रधिकार होना चाहिये । शिष्टमण्डल ने इस बात 
का भी श्राग्रह किया कि देश की नौकरियों मे मुसलमानों का अभ्रधिक प्रतिनिधित्व 
होना चाहिये, वायसराय की कौसिल मे हिन्दुस्तानी सदस्यों की नियुक्ति के समय 
उनके हितो की रक्षा तथा एक मुस्लिम विश्व-विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए । 
शिप्टमण्डल वे यह विश्वास दिलाया कि सरकार मुृसलमानो के हितो की वृद्धि करके, 
उनकी राजभक्ति को और भी अधिक हृढ बना सकेगी । इस शिष्टमण्डल का वायस- 
राय की सेवा में उपस्थित होने का श्रभिप्राय था कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
भेद की खाई निरन्तर चौडी होती जा रही है । परन्तु इसके लिये भी भारत ब्रिटिश 
नौकरशाहों और उन पृथकतावादी तत्वों के निकट ही ऋणी है जो कि उनके हाथो में 
खिलौने बन कर खेले । १९२३ में मौलाना मोहम्मद भ्ली ने ठीक ही कहा था कि यह 
शिष्ट-मण्डल सरकारी आदेशानुसार निर्मित हुआ था । इस सारी कार्यवाही का प्रबन्ध 
मि आचिबोल्ड ने, जो कि मि बेक के सुयोग्य उत्तराधिकारी थे भौर जिनके कधों 
पर मि बेक के शधूरे कार्य को पूरा करने का उत्त रदायित्व आ पडा था, किया था। 
मि आर्चिबोल्ड और वायसराय के प्राइवेट सेक्र टरी कनंल डनलप स्मिथ ने श्रापस में 
सारी लिखा पढी कर रखी थी । शिष्ट-मण्डल के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रबन्ध की जो 
बाते थी, उन सबको इन व्यक्तियों ने आपस में भ्रच्छी तरह से तय कर रक्‍्खा था- 
उन दोनो ने यह भी निश्चित कर लिया था कि शिष्ट-मण्डल को वायसराय से क्‍या 
कहना है। यह मान लेना स्वाभाविक है कि वायसराय भी इन सारी कार्यंवाहियों से 
झनभिज्ञ नही थे। १० अगस्त १९०६ के अपने पत्र में मि. आविबोल्ड ने नवाब मोह- 
शिनुल्मुल्क को सारी हिंदायतें दे दी थी ।* इनके अनुसार ही शिष्ट-मण्डल वायसराय 
की सेवा में उपस्थित हुआ । वायसराय का प्रत्युत्तर “पूर्णतः सहानुभूतिमय था।”* 
उन्होने तुरन्त ही उनकी मागो को स्वीकार कर लिया। अपने उत्तर में उन्होंने बल- 
. # टिप्पणी- अपने पत्र में मि. झ्राविबोल्ड ने लिखा: “हिज एक्सेलेंसी दि वाय- 
+ कूपलेण्ड. दि इंडियन प्रोष्लेम,१८३३-१६३५, पू, ३४। 





१२६ भारतीय राजनीति भोर शासन 


पूर्वक इस बात का समादवासन दिया कि मुसलसानों के राजनीतिक हितो की अ्रवश्य- 
मेव रक्षा की जायगी । उन्होने ग्रुरभार की माग को पूर्णतः: स्वीकार किया और कहा 
“झापका यह दावा न्य।ययुक्त है कि आपकी स्थिति का मूल्यांकन आपकी संख्या-शक्ति 
के आधार पर नही, अपितु झ्रापकी जाति की राजतीनिक महत्ता और उस सेवा के 
आधार पर, जो उसने साम्राज्य के प्रति की है, होता चाहिए । मै आपसे पूर्णतः सह- 
मत ह' ।”* ला्ड मिटो ने यह भी कहा कि “मुझे झ्रापकी भाँति इस बात का पूर्ण 
विश्वास है कि भारतवर्ष में चलाई गई कोई भी निर्वाचन-प्रणाली उपद्रवात्मक असफ- 
लता को प्राप्त होगी. यदि वह॒इस महाद्वीप की जन-संल्या के विभिन्‍न वर्गों के विश्वासों 
झौर परम्पराओ्ों की ग्रवहेलना करके जनता को व्यक्तिगत निर्वाचनाधिकार 
प्रदान करेगी ।”* 


सराय के प्राइवेट सेक्र टरी कर्नल डनलप स्मिथ ने मुझे लिखा है कि हिज एक्सेलैसी 
मुस्लिम शिष्ट-मण्डल से भेंट करने के लिये प्रस्तुत हैं। उनकी राय है कि श्रीमान को 
एक श्रौपचारिक पत्र लिख देना चाहिये जिसमें कि उनसे उनकी सेवा में उपस्थित होने 
की झाज्ञा मानी जाय । इस विषय में में कतिपय सुझाव उपस्थित करना चाह, गा। 
झोपचारिक पत्र को मुसलमानों के कतिपय प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरो-सहित भेजा 
जाना चाहिए । शिष्ट-मण्डल में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरी विचा- 
रणीय बात प्रतिवेदन का विषय है । में यहा यह सुझाव देना चाहूगा कि प्रतिवेदन के 
प्रारम्भ में राजभक्ति का गम्भीर समाइवासन होना वाछनीय है । स्वशासन की दिशा 
में एक कदम बढाने के सरकारी निर्णय की प्रशसा होनी चाहिये । परन्तु अपनी इस 
झाशका को व्यक्त कर देना चाहिये कि यदि निर्वाचन के सिद्धात का सूृत्रपात्र कर दिया 
जाता है तो वह मुस्लिम श्रल्प-मत के हितो में बाधक सिद्ध होगा। प्रत्यन्त विनय- 
पूरक यह सुझाव होना चाहिए कि मुस्लिम-लोकमत को जानने के लिये धर्म के श्राधार 
पर मनोनयन (२००४४०४०॥) या प्रतिनिधित्व का सूत्रपात्र होता वाछनीय हैं। हमें 
यह भी कह देना चाहिये कि भारत जैसे देश में जमीदारो के मतो को काफी वज़न 
देना आवश्यक है। परन्तु इन सब दृष्टिकोणों में में पृष्ठभूमि में ही रहू, इस बात का 
भ्राप सदैव ध्यान रक्‍खें । ये आपकी ओर से भ्राने आवश्यक हैं । में श्रापके लिये प्रति- 
वेदन का प्रारूप तय्यार कर सकता हूं या उसका सशोधन कर सकता हूं। यदि यह 
बम्बई में तय्यार किया जाता है, तो उसे मे पूरा देख सकता हू । यह तो श्राप जानते 
ही हैं कि इन चीजो को ठीक-ठीक भाषा में कलमबद्ध कर देने का मुझे ज्ञान है। हमारे 
पास समय थोड़ा है । यदि इस थोड से समय में हम एक शक्तिशाली श्रान्दोलन का 
संगठन करना चाहते हैं, तो हमें अबिलम्ब कार्य करना चाहिये । 

# मेहता और पटवर्धन द्वारा उद्ध तः वही; पृ० ६२ । 

#. # नी. एन-सिंहः वही पु. २०८ । 











ब्रिटिश-नीति का व्यतिक्रम १२७ 


भारतीय मंत्री लार्डमालें के साथ किए गए अपने पत्र व्यवहार में वायसराय ने इस 
इस बात पर बारम्बार जोर दिया था कि मुसलमानो को सन्तुष्ट करने का एकमात्र 
उपाय पृथक निर्वाचन ही है। मार्ले उदारवादी दृष्टिकोण 
के व्यक्ति थे। साम्प्रदायिक निर्वाचनों के सम्बन्ध में लाई मिंटो साम्प्रदायिक 
मिटो की नीति से वे सन्तुष्ट नहीं थे। उनका विचार निर्वाचन के वास्वतिक 
था कि इस नीति से हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जन्मदाता थे 
वैमनस्य की वृद्धि होगी । व्यक्तिगत रूप से वे ऐसे मिले- 
जुले निर्वाचनों के पक्ष मे थे जिससे कि मुसलमानों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त 
हो जाय परन्तु इसके साथ ही साथ साम्प्रदायिक विद्ंघ भी नहीं बढे । परन्तु यह 
आरत का दुर्भाग्य था कि उन्होने लार्ड मिटो की योजना को स्वीकार ही कर लिया, 
थे भ्रपनी बात पर अडे नही। ६ सितम्वर १९०९ के अपने पत्र भे लाड्ड मालें ने साम्प्र- 
दायिक निर्वाचन भर उसके कुपरिणामों के लिए लार्ड मिटी को ही उत्तरदायी ठह- 
राया था। उन्होंने लिखा था ' मुसलमानों के झगड़े मे में पुनः आपका अनुसरण नहीं 
कहू गा । मे श्राफो एक बार फिर सिर्फ इतना याद दिलाए देता हूँ कि उनके 
(मुसलमानों के) भ्रतिरिक्त दावों के वारे में श्राषाा ही एक प्रारम्भिक भाषण था, 
जिसने कि उन्हे इसके लिए लालायित कर दिया । मुझे इस बात का हृढ विश्वास है 
कि मेरा ही निर्णय सव श्रेष्ठ था ।” श्रपनी इस श्राशातीत सफलता पर नौकरशाही 
ने जी खोलकर खुशियाँ मनाई । साम्प्रदायिक निर्वाचन का बीजवपन ब्रिटिश अधि- 
अधिकारियो की दृष्टि मे एक बहुत वडी विजय थी। * मिटो को श्रपनी योजना की 
सार्थकता पर अपूर्व हर्ष हुआ था । जिस दिन मुस्लिम छिष्ट-सडल उनसे मिला थो, 
उसे उन्होंने भारतीय इतिहास का एक युग विधायक दिन कह कर सम्बोधित किया 
था। यद्यपि बाद मे लाडं मार्ले ने पृथक्‌ निर्वाचनो की योजना को बहुत कुछ युक्ति- 
मूलक करने की चेष्टा की थी परन्तु श्रव यह बात अच्छी तरह से ज्ञात हैं कि इस 
योजना के जन्मदाता लाड्ड मिटो ही थे । 





* टिप्पशी--वायसराय के एक उच्च पदाधिकारी ने उनको इस सम्बन्ध में जो 
सन्देश भेजा था, उसमें समस्त रहस्य स्पष्ट करते हुए उसने लिखा था; "मेरे लिए 
श्रीमान्‌ की सेवा मे एक पक्ति लिखकर मेजना अ्रतीव' आवश्यक है कि श्राज एक 
बहुत बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है । राजनीतिज्ञता का एक ऐसा कार्य हो गया 
है जो कि भारत और भारतीय इतिहास को कई वषो तक प्रभाबित करता रहेगा । ५ 
करोड़ २० लाख व्यक्तियों को राजद्रोही विरोध में सम्मिलित होने से पीछे खीच लिया 
गया है। लेडी भिटो की डायरी पु-5७-४८ 


श्र मारतीय राजनीति भ्रौर शासन 


एक सहानुभूति पूर्ण वायसराय से प्रोत्साहन पाने पर मुस्लिम शिष्ट-मण्डल के 
नेताओं ने ३० दिसम्बर १९०६ को भ्रखिन भारताय मुस्लिम लीग की (भारतीय 
मुसलमानों के प्रथम साम्प्रदायिक राजनीतिक संगठत कौ) स्थापना की । इस सगठन 
के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार लिखित थे:--- 


(१) भारतीय मुसलमानो में भ्रग्ने जी सरकार के प्रति राजभक्ति बढाना | 

(२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा प्रन्य अधिकारों की रक्षा करना 
झौर उनकी आ्रावश्यताओ एवं इच्छाओं को नम्न भाषा में सरकार के आगे रखना, और 

(३) यथासभव, (१) श्रौर (२) के अ्रन्तग्गंत उल्लिखित उद्देश्य से बिना संघर्ष 
के मुसलमानों तथा झन्य भारतीय जातियो में मैत्री स्थापित करना । 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर मुस्निम लीग का अपने जन्मकाल से ही 

बहुत हठधर्मी का दृष्टिकोण रहा है! पृथक निर्वाचनों और नौकरियों में ज्यादा हिस्से 

के लिए १९०८ में माग की गई भ्रौर १६०९ में उसको दुहराया गया। लार्ड मॉलें 

इन मांगो के विरुद्ध थे, उन्हे भी श्रपने अनुकूल करने के लिए शिष्ट-मंडल इंगलैण्ड भेजे 

गए। लाड््ड मिन्टो की सक्रिय सहायता के द्वारा इस उद्देश्य में भी सफलता प्राप्त हां 

गई । राष्ट्रवादी नेताप्रो ने इस नीति का घोर विरोध किया । रैमजे मैकडॉनल्ड के 

अनुसार कुछ दूरदर्शी मुस्तलमान भी इस बात का भ्रनुभव 

१६०६ के सॉलें-सिन्टो कर रहे थे कि यह कदम गलत दिशा की ओर उठाया गया 

सुधारों में साम्प्रदायिक है । उनमें से बहुतो ने इस योजना की कट्टु आलोचना का 

निर्वाचन झंगोरुत ओर कहा कि उनके कुछ नेता ब्रिटिश-प्रधिकारियों के हाथो 

में कठपुतती की तरह नाच रहे हैं । परन्तु यह सारा 

विरोध निरथंक साबित हुआ । भारत की राष्ट्रीय एकता को भग॒ करने पर तुले हुये 

ब्रिटिश भ्रघिकारी टस से मस नहीं हुए । उन्होंने १९०९ के इन्डियन कौंसिल्स एक्ट 

(मॉलें-मिन्टो-सुघार) में पृथक्‌ निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार कर भारतीय राजनीति 
के दारीर में साम्प्रदायिक विष का इन्जेक्शन लगा दिया । 


३५. साम्प्रदायिकता के उद्भव का सामाजिक-आथिक पहलू 


प्रारम्भ से ही ब्रिटिश शासकों ने भारतीय समाज के एक वर्ग को द्वसरे वर्ग 
से लड़ाया भौर इस प्रकार से भ्रपने हित को सुरक्षित रक्‍्खा । पहले-पहल उन्होने 
मुसलमानों के सामन्ती धौर व्यावसायिक वर्गों की स्थिति को पतनोमुखी करते 
के लिए हिन्दू प्‌ जीपतियों और बरुद्धिजीवियों को प्पने कार्य-खाधन में प्रयोग किया। 


साम्प्रदायिकता के आथिक पहलू १२९ 


इसके बाद जब उन्होने देखा कि श्रौद्योगिक पू जीपतियो की उन्नति हो रही है, तो 
उसे रोकने के लिए सामन्‍्ती हितो को बीच में ला खडा किया । जब राष्ट्रवादी 
शक्तियो ने भ्रधिकाधिक बल पकड़ना प्रारम्भ किया, तब ब्रिटिश शासको ने मुस्लिम 
पृथक्ता की नीति को जन्म दिया । गदर के बाद सरकार की मुस्लिम-विरोधी झौर 
हिन्दू-परस्ती की नीति जिस पर वह १८७० तक चलती रही, “र्ग-श्राधार' पर 
सेना का पुनर्गठन, बगाल का विभाजन झौर साम्प्रदायिक निर्वांचनो की स्वीकृति 
प्रादि कृत्य “फूट डालो भ्रौर राज्य करो” की ही नीति के साधक थे । इन सारे कारों 
के करने में शासकों का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर किसी प्रकार की 
श्राच न भ्ाने पाये, वह निरेन्तर सुरक्षित बना रहे । भ्रशोक मेहता और भ्रच्युत पटव- 
घन के शब्दों में'पृथक्तावादी प्रवृत्तियो को उद्योगपूर्वक उत्पन्न किया गया और ब्रिटिश 
राज की सुरक्षा को समाइवस्त करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रयुक्त किया गयां।” *. 
भारतवषं में जहा भेदभाव थे,ब्रिटिश शासकोने वहा उन्हे तीम्र किया,और जहा भेदभाव 
नही थे, वहा उन्हें उत्पन्न किया। जातीय और सास्क्ृतिक सरलेषण की प्रतिक्रिया भारत 
बष में शताब्दियों से चल रही थी, भ्रग्रेजो ने उसमें बाधा पहुचाई । अंग्रेज़ों ने भारत 
वर्ष के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ, एक बिरादरी को दूसरी विरादरी के 
खिलाफ, भर एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ किया, उन्हे झ्रापस में लडाया 
और उससे लाभ उठा कर ब्रिटिश-शासन की जडो को मजबूत किया । उन्होंने साम्रा- 
ज्य विरोधी एक सयुकत राष्ट्रीय मोर्चे के निर्माण को रोकने के लिये ब्राह्मणो 
अब्राह्मणो, हिन्दुझ्ले. मुसलमानों तथा स्पृश्यो-अस्पृश्यो के बीच भेद की प्राचीरे 
सडी कर दी ।”* 


इस प्रकार भारतीय राजनीति के क्षेत्र मे साम्प्र दायिकता के विष-बीज बोने 
का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से अग्रेजों के ही सिर पडता है । परन्तु इतना कह देने से 


१, मेहता ओर पटवर्षन - वही पृष्ठ ६१ 

# टिप्पणी-प्रतिभार की ब्रिटिश नीति के ऊपर ए, आर, देसाई ने लिखा है, “गदर के 
बाद राजाझो भौर जमीदारो ने प्रतिभार के रूप में कार्य किया । लार्ड लिटन ब्रिटिश 
राज को भारतीय कूलीनवर्ग की सहायता के ऊपर भ्राघारित करना चाहते थे। लाडे 
डफरिन ने जन-विप्लव की बढ़ती हुई शक्तियों को रोकने के लिए उदार बुद्धि ज़ीवी 
वर्ग का, जो भारत वर्ष में विकसित हो रहा था, प्रयोग करना चाहा श्लौर उसे काग्रेस 
की स्थापना करने में सहायता दी । तथापि, उन्हें शीघ्र ही भनुभव हुझ्ना कि काग्रेस 
*राजद्रोही' होती जा रही हैं। मिटो ने बढते हुए मुस्लिम व्यावसायिक क्यों में उप्रराष्ट्र- 
वादियो के विरुद्ध, जिनमें कि मुख्यतः हिन्दू व्यावसायिक वर्ग और काग्रेस के मध्यवर्गं 
समाविष्ट थे, प्रति-भार प्राप्त किया ।* सोशल बैंकम्ा्ंड आफ इंडियजन्न नेशनलिज्म, ९. ३६० 


१३० भारतीय राजनीति भौर शासन 


ही भारतीय राजनीति की इस जठिल समस्या का समाधान नहीं हो जाता। साम्प्र- 
दायिकता केवल एक राजनीतिक सघटना ही नही है, यह एक सागाजिक संघटना भी 
डे प्रेग्रेजों को एक संयुक्त राष्ट्रीय चेतना के विकास को अबरुद्ध करने के अपने 
प्रयत्तों में, भारत के सामराजिक-आ्राथिक-जौवन के कतिपय तत्वों से भी सहायना 
मिली । 


यह एक तथ्य हैं कि ब्रिटिश शासनान्तर्गत प्रशासन, व्यवसाय, वारिज्य झौर 
उद्योग के क्षेत्र में हिन्द्ू मुसलमानों से श्रागे बढ गये थे। यद्यपि यह हुमा दोनों 
जातियो की श्रपनी भ्रपनी नीति के ही कारण-कोई किसी 
हिन्दुप्तों प्लोर मुसलमानों के निकट दोषी नहीं था--परन्तु अग्रेजो ने इस चीज से 
के विकास में लाभ उठा कर, मुसलमानों को राष्ट्रीय आदोलन में 
भेदभाव सम्मिलित होने से रोकने की चेष्टा की । सर सय्यद भ्रह- 
मद खा ने धूत्तं नोकरशाहो के मोहक संगीत को सुना भ्रौर 
यह विश्वास कर लिया कि मुस्लिम जाति का हित काँग्रेस के साथ मिल कर विदेशी 
साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में नहीं, श्रपितु द्रिटिश सरकार की कृपर कोर प्राप्त करने 
में है। प्रात्मरक्षा की भावना ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार द्वारा भीख में डाले 
गये रोटी के ट्ुकडो को लेने की श्रोर प्रेरित किया । सर सय्यद भ्रहमद खा ने भ्रपने 
अनुयाइयों से कहा “सेना में हमें ऊचे पद मिलें, सरकार हमारी इस मांग की श्रोर 
भझ्रवह्य ध्यान देगी । श्रावश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम ऐसा कोई काय॑ न करें, 
जिससे कि सरकार को हमारी राजभक्ित में किसी प्रकार का भी सन्देह हो ।” 
१९ वी शताब्दी के अन्त में काग्रेस के अन्तर्गत जिस उग्रवादी पक्ष ने बहुब्र 
झधिक जोर पकड़ा, वह भी हिंदू और मुसलमानों के बीच की भेदभाव की खाड़ी को 
चौडा करने में सहायक सिद्ध हुआ | तिलक, पाल, भ्ररविद 
उग्र राष्ट्रीया शोर घोष भौर लाजपतराय आदि उग्रवादी नेता केवल प्रखर 
हिन्बू विधारघारा देशभक्त ही नथे, वे कट्टर हिंदू भी, थे। दयानन्द श्ौर 
पर बल विवेकानन्द की शिक्षाओ का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा 
था, हिंदू संस्कृति भ्रौर हिंदू-धर्मं के गौरव का बखान करते उनकी वाणी न थकतौ 
थी | हिंदु-संस्कृति भ्रौर हिंदू परम्पराप्नों के ऊपर इस प्रकार से बल देना मुसलमानों 
के लिये रुचिकर नही था | यही कारण है कि वे राष्ट्रीय. झादोलन को बहुत कुछ 
शंका की दृष्टि से देखने लगे | उन्होने सोचा कि ब्रिटिश शासन को नष्ट कर देने का 
प्रभिप्राय हिंदुओ के शासन की स्थापना करना है । यह सत्य है कि उग्रवादियों का 
कोई संकुवित साम्प्रदायिक लक्ष्य नही था, परन्तु ब्रिटिंग नौकरशाहों को राष्ट्रीय 
आंदोलन का मिथ्य+रीति से वर्णन करने में कया कठिनाई हो सकती थी, जब कि 
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ऐसा करने से उनका प्रपना स््राथं सिद्ध होता हो ? उन्होने मुसलमानों के खूब कान 
अरे । उन्होने कहा राष्ट्रीय भ्रांदोलन का उद्देश्य हिंदुओं की सर्वोच्चता की प्रतिष्ठापना 
करना है। कुछ तो मुसलमानों को स्वत. ही शंका थी, अ्ग्रेजों के कान भरने ने रही 
सही कमी को भी पूरा कर दिया । इन्ही कारणो से उम्रवादियों के स्वदेशी भौर 
बहिष्कार भ्रांदोलनो ने भी मुसलमानों के बीच बहुत ही कम उत्साह जागृत किया । 
हिंदू उद्योगपतियों ने ही उनसे अधिकतर झ्ाथिक ,लाभ उठाया । फलतः अ्रंग्नेजों ने 
जिनके कि भ्राथिक हितो को स्वदेशी से सीधा खतरा उत्पन्न हो गया था, मुसलमानों 
को अपनी भोर फोड़ने में कुछ उठा न रक्‍्खा । उन्होने मुसलमानो को बहकाया कि 
एग्लो-मुस्लिम हिंत परस्पर एक रूप हैं भोर इसलिये वे राष्ट्वादियों के विरुद्ध हैं । 


सारांश 


महात्मा गाघी के शब्दों में, भारतवर्ष की साम्प्रदायिक समस्या ““ब्रिटिश-प्रागमष 
की समकालिक है” । श्रग्न॑जों ने प्रारम्भ से ही “देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के 
सम-बल” की नीति पर आचरण किया । भारतवणं में भ्रपने शासन के प्रथम चरणख 
में उन्होने उच्चवर्गीय हिंदुश्ली का समर्थन प्राप्त किया और मुसलमानों का दमब 
किया । उस समय वे मुसलमानों को सदेह की दृष्टि से देखते थे, उन्हें श्राशका थी 
कि मुसलमान श्रपने खोये हुये मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने का स्वप्न देखते 
हैं। फलत: प्रशासन और सेना से मुसलमानों को बिल्कुल बाहर रक्‍्खा गया, साँसस्‍्क- 
तिक दृष्टि से नष्ट-प्राय कर दिया गया । विद्रोह के तुरत बाद ही भ्रग्र जों की मुस्लिय 
विरोधी नीति भ्रौर भी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी । 


१८७० के पदचात्‌ भ्रग्न जो के दृष्टिकोण में भ्राचूड परिवतंन दिखाई देने लगा । 
भारतीय राष्ट्रीयता के उद्भव ने साम्राज्यवादियो को विवश कर दिया कि वे मुसल- 
मानों का प्रतिभार के रूप में प्रयोग करें । एम. ए. भो. कॉलिज के प्रथम प्रिंसिपल 
मि. बेक ने इस कायं में प्रमुख्च भाग लिया | सर सय्यद अभ्रहमद खा को राष्ट्रीयता के 
पथ से विमुख कर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का मुखोपजीवी बना देने में मि. बेक का 
महत्वपूर्ण हाथ था । उनके-भ्रनवरत प्रयत्नों के फलस्वरूप सर सय्यद भ्रहमद खां ने 
काग्रे स के विरोध करने का और भपने प्रभाव का प्रयोग कर मुस्लिम समाज को 
उपसे दूर रखने का कार्य प्पने जिम्मे ले लिया। १८९३ में उन्होने मुस्लिम-रक्षा- 
परिषद की स्थापता की । मि. बेक भी इसके एक मन्त्री थे । 


बंगाल का विभाजन मुस्लिम पृथक्तावाद को हृढ़ करनेकी दिशा में जानबूझ कर 
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उठाया गया एक कदम था । मुसलमान को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देने की उन्ही के द्वारा 
मांग कराने के लिये वायसराय के निजी मन्‍्त्री कर्नल डनलप स्मिथ ने स्वय भ्रलीगढ 
कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल भ्राचिबोल्ड को मुसलमानों का एक शिष्ट्मण्डल वायस- 
राय के पास भेजने को लिखा | तदनुसार भागा खा की भ्रध्यक्षता में भारत के विभिन्न 
प्रान्तों से झाये ३५ मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल भ्रक्टूबर १९०६ में वायसराय से 
मिला और उसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की कडी माग की जिसको कि वायसराय 
लार्ड मिंटो ने सहर्ष स्वीकार कर लिया । तत्कालीन भारत मन्‍्त्री लार्ड मॉल इस 
नीति के विरुद्ध थे, वे संयुक्त निर्वाचनों और कुछ रक्षित स्थानों के पक्ष में थे, परन्तु 
लार्ड मिटो ने उन्हें भ्रपपी बात पर राजी कर लिया। अखिल भारतीय मुस्लिम 
लीग (स्थापित १९०६) ने पृथकतावादी माँग को चालू रक्खा भौर काग्रेस व कई 
दूरदर्शी मुसलमानों के विरोध के बावजूद भी, १९०९ के मॉले-मिंटो सुधारों के भ्रन्त- 
गत, साम्प्रदायिक निर्वाचनों को भारत के ऊपर लागू कर दिया गया । 


इस प्रकार साम्प्रदायिकता के उद्भव के लिये मुख्यतः श्रग्रेजों की ही “फूट 
डालो भ्ौर शासन करो” की नीति उत्त रदायी थी । तथापि यह भी स्मत्तंव्य हैं कि 
अग्रेजो को इस नीति में जो सफलता प्राप्त हुईं, उसका बहुत कुछ कारण ब्रिटिश 
शासन के भ्रन्तर्गत दोनों जातियो, हिन्दुओं भौर मुसलमानो का विषम विकास भी 
है। इससे मुसलमानों के हृदय में श्रात्म-रक्षा की भावना जाग्रत हुई । ब्रिटिश शासका 
ने मुसलमानों की इस भावना का लाभ उठा कर उन्हें राष्ट्रवाद के विरुद्ध खडा कर 
दिया । इसके श्रलावा काग्रेस में जिस उम्र राष्ट्रीयता का विकास हुआ झौर जिसके 
नेता तिलक, विपित चन्द्रषाल और लाजपतराय थे, वह भी राष्ट्रीय श्रांदोलन से 
मुसलमानों को विमृख करने में सहायक हुआ । उक्त उग्रवादी नंता कट्टर हिन्दू थे 
भझौर हिंदू धर्म तथा हिंदू सस्क्ृृति के गौरव का बखान करते न थकते थे । मुसलमानों 
ने समझा कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य हिंदू राज्य की स्थापना करना है । 
प्रगेजो ने उनके खब कान भरे और उन्हें बहकाया कि एंग्लो--मुस्लिम द्वित 
परस्पर एक रूप हैं भ्रौर इसलिये वे राप्टवादियों के विरुद्ध हैं । 


अध्याय ६ 
मालें - मिटो - सधार 


३६ सुधारों का उद्देश्य 


१८९२ के इडियन कौंसिल्स एक्ट के पास होने के पश्चात्‌ भारत वर्ष की राज- 
नीतिक परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हो गए थे। १८६१ के एक्ट के भ्रन्तगंत जिन ब्य- 
वस्थापिका सभाओ का निर्माण हुश्रा था और १८९२ के 
एव्ट के भ्रन्तगंत जिन्हें बढा दिया गया था, उनसे उदार भारत वर्ष की राजनी- 
राष्ट्रवादी भी सन्तुष्ट नही थे। १८९२ के पदचात्‌ भारत- तिक परिस्थिति का 
वर्ष की राष्ट्रीय तरंगिणी ने भी प्रचड रूप घारण कर लियां सामना करने को 
था । जन-साधारण के ऊपर उम्रवादियों का प्रभाव दिन ब्रिटिश-अ्ेष्टा | 
दूना रात चौगुना बढता जाता था। वे भ्रव इस बात को खुल्लम-खुल्ला कहने लगे थे 
कि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष के लिए एक घृरित शअ्रभिशाप है, जितनी शीघ्र इसका 
भ्रन्त हो जाय, उतना ही भारतवर्ष की जनता के लिये हितकर है। भ्रातकवादी आग 
भी फंल रही थी । ये सब चीजें भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्यशाही के लिए भयंकर 
खतरे की संकेत थी । इनकी भ्रवहेलना न की जा सकती थी । लार्ड भमिंटो जो लाडें 
कजन के पदचात्‌ भारतवर्ष के वायसराय नियुक्त हुए थे, भारतीय राजनीतिक मनोवृत्ति 
के इस परिवतंन से भ्रनभिज्ञ न थे। १९०९ के मालें मिटो-सुधार भारतवर्ष की इस परि- 
वतित राजनीतिक परिस्थिति का सामना करने के लिए ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों की एक 
प्रभावशाली चेष्टा थी । इन सुधारो के द्वारा लार्ड मिंटो उग्र राष्ट्रवादियो को दबाना, 
नरम राष्ट्रवादियों को उनके विरुद्ध प्रतिभार के रुप में प्रयुक्त करना चाहते थे । इसके 
झलावा भारतवर्ष की राष्ट्रीय शक्तियों को दुबंश करने के लिये बढ़ती हुई राष्दीय 
एकता पर भी कुठाराघात करने का निदचय किया गंया। भारत-सरकार के 
तत्कालीन गृहमन्त्री सर हेराल्ड स्टुअर्ट के हस्ताक्षरों सहित प्रकाशित प्रथम-सुधार- 
योजना ब्रिटिश इरादो को स्पष्ट रूप से सूचित करती थी। “यह स्पष्ट 
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बढ़ती हुई राष्ट्रीय. रूप से इस सिद्धान्त पर भ्राधारित थी कि शिक्षित भार- 
एकता पर तोयो के प्रभाव के विरुद्ध एक प्रति-तोलन((!००॥८८ 9०५७४) 
कुठाराघात को प्राप्त किया ही जाना चाहिये, शौर उसे तथाकथित 
“प्रसिद्ध पुरुषों की परिषद में व श्रति तक ले जाये गए 
अर्गं और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व में खोजा गया ।”* मद्रास सरकार ने जो योजना 
स्लामने रक्‍्खी, वह इससे भी आ्रागे बढ़ गई। उसने न केवल जातियों के ही लिये, 
अपितु बिरादरियों श्र व्यवसायो के लिए भी पृथक्‌ प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव किया ॥ 
ला मिटो स्वयं भी काग्रेस के विरुद्ध एक उपयुक्त प्रतिभार (००एश/श शक्ं8४॥) की 
ज्ञलाश में थे। झपने २८ मई १९०६ के पत्र में उन्होने लार्ड मार्लें को लिखा था, 
“काग्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध एक प्रतिभार के विषय में मे कुछ समय से काफी सोच 
में रहा हूं । मेरा विचार है कि एक राज परिषद भयवा एक प्रिवी कौंसिल में जिसमें न 
केवल देशी नरेश ही, भ्रपितु कुछ और बड़े लोग भी सम्मिलित हो व जिसकी बैठक 
साल भर में एक बार, एक सप्ताह या १५ दिन के लिए दिल्‍ली में हुआआ करे, हम इस 
समस्या का समाधान पा सकते हैं ।/* तथापि राज-परिषद के विचार ने उस समय 
मृत्तंहप धारण नहीं किया । परन्तु जैसा कि हम पिछले भ्रध्याय में देख चुके हैं ला्ड 
मिंटो कांग्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध इससे (राज-परिषद से) कही अभ्रधिक शक्तिशाली 
प्रतिभार का निर्माण करने में सफल हुए । यह थी मुस्लिम साम्प्रद्ययिकता। १९०९ के 
सुधारों ने इस बिष-बीज के सवध्ध॑ नार्थ पृथक निर्वाचनों भ्नौर प्रतिनिधित्व मे ग्रुरभार 
के रूप में भ्रच्छी-खासी खूराक दी। संक्षेपतः इन सुधारो से ब्रिटिश सरकार के दो 
उद्देश्य सिद्ध हुए । एक शोर तो इन्होने उदारवादियो से मेल करके उम्रवादियो को 
दबाने की चेष्टा की । दूसरी झोर इन्होंने मुस्लिम पृथक्तावाद को दृढ करके भारत 
बर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा कर समुचित प्रबन्ध कर दिया । 


३७. १६०६ के एक्ट के मुख्य उपबन्ध 


१९०९ का इंडियन कौंसिल्स एक्ट, जो कि कतिपय लेखको की सम्मति में, भार- 
तीय प्रशासन के इतिहास में एक सीमा-चिन्ह था, * १८९२ के एक्ट से श्रवश्य कुछ 
झागे बढ़ा हुआ था । इस एक्ट के आधीन कौंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धिकी गई, 
प्रइनोतर के भ्रधिकार को बढ़ाया गया भर सदस्यो को बजटो के ऊपर प्रस्ताव उप- 


# सी० वाई० चिन्तामणि - इ'डियन पालिटिक्स सिन्स दि म्युटिनी, पृ. ६४ 
७ लेडी मिन्टो- इंडिया, मिन्‍्टो एंड मार्ले. पृ. २८-२६ 
७ इम्र० आर० पालन्दे-  डियन एटडमिनिस्ट्रे शन, ए १३ 


मालें-मिटो-सुधार १३२४ 


स्थित करने की अनुमति मिल गई । प्रान्तों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्था- 
पित किया गया ।”* नीचे इन बातो पर कुछ अधिक विस्तार से प्रकाश डाला जाता है। 


तए एक्ट के भ्रतुसार विधान मण्डलो में श्रौर अधिक विस्तार किया गया । गव- 
नर जनरल की व्यवस्थापिका सभा में अ्रतिरिक्त सद- 
स्थो की सख्या १६ से बढा कर ६० कर दी गई। १ विधान-मंडल-विस््तार 
बम्बई, ( पूर्वी ) बगाल और यू० पी० कौ व्यवस्थापिका (क) भ्रतिरिक्‍त सदस्यों, 
सभाओो के सदस्यो की सख्या भ्रधिक से भ्रधिक ५० और की संख्या में वृद्धि 
बर्मा व पजाब की व्यवस्थापिका सभाओ के सदरयो की 


सख्या अभ्रधिक से भ्रधक ३० रक्‍्खी गई । प्रत्येक विधान मण्डल तीन 
प्रकार के सदस्यों से निर्मित होने को था-- सरकारी सदस्य, मनोनीति गैर सर 
कारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य । १९०६ के सुधारो में एक विशेष बात यह थी 
कि उन्होने प्रान्तीय विधान-मण्डलो में गेर सरकारी सदस्यो के बहुमत का सूृत्रपात 
किया। गवनेर जनरल की (केन्द्रीय) व्यवस्थापिका सभा 

में सरकारी सदस्यों का थोडा सा बहुमत रक्खा गया । (खत) प्रान्तों सें गेर- 
परन्तु प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में मनोनीति गैर सरकारी सदस्यों 
सरकारी ओर निर्वाचित सदस्यो की सख्या मिलाकर का बहुमत 
सरकारी सदस्यों की सख्या से अधिक रखी गयी । सब 

विधान-मण्डलो के सदस्यो की कुल सख्या १२४ से बढाकर ३३१ श्रौर निर्वाचित 
सदस्यो की ३६ से बढाकर २३५ करदी गई । १९०६ के एक्ट ने १८६९२ के एक्ट में 
निहित श्रप्रत्यक्ष जुनावो का अन्त कर दिया और प्रत्यक्ष चुनावों की परिपाटी 
को जन्म दिया । परन्तु प्रतनिधिक शासन की इस खूराक में पृथक्‌ निर्वाचनों की 
पद्धति का विष मिला हुग्रा था। निर्वाचन-नियमों ने तीन 

कोटि के निर्वाचक समूहों ( ००८०78(०$ ) की सृष्टि की . (ग) साम्प्रदायिक शोर 
(१) साधारण निर्वाचक-गण--इस कोटि में प्रान्तीय वर्ग भेदों पर झ्ाधारित 
ववस्थापिका सभाओ के वे गेर सरकारी सदस्य जो कि चनाव 

भारतीय व्यवस्थांपिका सभा के लिए प्रतिनिधि चुनते थे, 

सम्मिलित थे या म्युनिसिपल कमेटियो और जिला बोर्डों के वे गैर सरकारी सदस्य 
सम्मिलित थे जो कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओ के लिए प्रतिनिधियों का निर्वा- 
चन करते थे। (२) मुसलमानों के लिए पृथक्‌-निर्बाचक गण-शौर (३) विशेष- 
बर्ग-निर्वांचक-गण --इन दोनों कोटियों में जमीदार, विश्वविद्यालय, व्यापार-मण्डल 


# सी० वाई० चिन्तामणि-इ डियन पालिडिक्स सिन्स दि. ख्घुटिनी, ६ ४५६ 


१३६ भारतीय राजनीति और शासन 


व मिल-मालिकों के समुदाय प्रादि सम्मिलित थे । इसके बाद, मुस्लिम प्रतिनिधि 
ऐसे चुनाव क्षेत्रों से चुने जाने को थे जिनमें केवल मुस्लिम मतदाता ही रहते हो । 
मुस्लिम मतदाता साधारण चुनाव क्षेत्रों में भी अपने एक भ्रतिरिक्त मत का प्रयोग 
कर सकते थे। 


नए एक्ट ने व्यवस्थापिका सभाओो के कार्यों श्र भ्रधिकारो में भी वृद्धि की। 
भविष्य में बजट भी वादविवाद का विषय हो सकता था परन्तु उस पर मत नही 
लिए जा सकते थे। बजट पर वाद-विवाद के भ्रधिकार को 

२. व्यवस्थाविका सभाझ्रों कई प्रतिबन्धो के भीतर रक्खा गया । इसका परिणाम 
के कार्यो भोर भ्रधिकारों यह हुआ कि (केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में) सैनिक, 
की वद्धि राजनीतिक झौर प्रान्तीय विषयो को वाद-विवाद की परिधि 

से बाहर ही रकखा गया । राजस्व के शीर्षकान्तर्गत टिकट, 

(क) बजट आगम शुल्क, निर्धारित कर और भ्रदालतो, तथा व्यय 

के शीर्षकान्तगंत प्रतिभाजना और क्षतिपूर्ति, कर्ज पर 

व्याज, धामिक व्यय प्रौर राज्य की रेलो आदि पर वाव-विवाद न कियां जा सकता 
था । व्यवस्थापिका-सभाझो को सार्वजनिक हित के मामलो पर प्रस्ताव उपस्थित 
करने का अधिकार दिया गया। परन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव 

(ख) सावंजनिक हिंत को उपस्थित करने के भ्रधिकार का होना न होना बराबर 
के मामलों पर प्रस्तांव ही था । यदि ये प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा में पास हो जाते 
तब भी उनका लागू किया जाना अ्रवश्यम्भावी न था। 

उन्हे केवल सिफारिश ही समझा जा सकता था । इसके अलावा, यदि श्रध्यक्ष सम- 
भता कि श्रमुक प्रस्ताव सावंजनिक हित के अनुकूल नहीं पडता, तो वह उसे रोक 
सकता था। १८९२ के एक्ट में प्रश्न करने का भ्रधिकार स्वीकार कर लिया गया 
था । मार्ले-मिटो-सुधारो ने व्यवस्थापिका सभा के सदस्यो की पूरक प्रश्न करने का 
और भ्रधिकार देकर उक्त अ्रधिकार में वृद्धि कर दी । 

(ग) प्रइन और पूरक यदि किसी सदस्य को अपने मौलिक प्रइन के उत्तर से 
प्रश्न सन्तोष न होता तो वह पूरक प्रइन करके उत्तर के स्पष्टी- 

करण की माँग कर सकता था। तथापि सम्बद्ध कार्यका- 

रिणी परिषद को इन प्रइनो का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता 


था। भ्रष्यक्ष को भी यहू भधिकार था कि वह प्रश्नों को रोक दे । 


१६०६ के इण्डियन कौंसिल्स एक्ट के भ्रनुसार भारतवासी सबसे पहली बार 


मार्लें-मिटो-सुघार १३७ 


इंडिया कौंसिल भर गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्य नियुक्त किये जाने लगे। 
भआरतवर्ष में नौकरशाही ने, इस सुधार का घोर विरोध 

किया । परन्तु लार्ड मिटो ने इस सुधार को दो कारणो कार्यकारिणी परिथवों 
से स्वीकार कर लिया । एक का रण तो सुधार के भ्रस्वी- में भारतीयों की 
कृत किए जाने पर भारत वर्ष मे तीव्र भ्रान्दोलन के सूत्र- नियुक्ति 

पात हो जाने का भय था । दूसरा कारण यह था कि 

ब्रिटिश मन्त्रिमडल ने सवंसम्मति से पास किया था । उसके दबाव के कारण भी 
लाड्ड' मिन्‍्टो ने इस सुधार को स्वीकार कर लेना ही उचित समझा । फलतः एस, 
थी. सिन्हा को (बाद में लाडः सिन्हा) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी-परिषद का 
विधि सदस्य नियुक्त किया गया । दो वर्ष पूर्व श्रगस्त १९०७ में दो भारतीयों को* 
भारत मन्त्री की कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया जा चुका था। 


३८ मार्ले-नमटो सुधारों के दोष 


कुछ लोगो की धारणा थी कि १६०६ के सुधारो के द्वारा भारत वर्ष को 
महत्वपूर्ण राजनीतिक अ्रधिकार दिए गए हैं । काग्रेस के नरम नेताझ्रो का भी प्रारम्भ 
में यही विचार था । शुरू शुरू में तो उन्होने इन सुधारो का स्वागत किया, परन्तु 
कुछ ही दिनो बाद उन्हे भी इन सुधारो के खोखलेपन का ज्ञान हो गया ॥ 
मालें - मिटो सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए, भारत सरकार ने 
जिन नियमो-उपनियमो की ख्रष्टि की, वे सुधारों के श्राघारभूत सिद्धात्तों के 
इतने विरुद्ध थे कि उन्होंने सुधारो का सफल होना कठिन कर दिया। भारतीय 
नेताप्रो ने इन नियमो और उप-नियमो की तीब् शझ्ालोचना की । सुरेन्द्रनाथ ब्रेनर्जी ने 
घोषणा की कि सुधारो को काये रूप में परिणत करने के लिये निर्मित नियमों भौर 
उपनियमो ने तो व्यावहारिक रूप में सुधार योजना को नष्ट-प्राय ही कर डाला हैं। 
उनका प्रश्न था “क्या नौकरशाही ने भ्रपनी शक्तिभर उन श्रधिकारों का प्रतिकार 
करके श्रपना बदला लिया हैं जो हमें सुधारो से मिले हैं ।/* लेकिन केवल नियम भौर 
उपनियम ही दोषी न थे ।ै सुधारों में स्वयं भी कई बडे दोष थे । वैसे तो 
इस एक्ट ने, कतिपय श्रशों में भारतवासियों को भी प्रसाशन कार्य में भाग दिया, 





* इनमें से एक हिन्दू ( के. जी. ग्रुप्त ) भौर दूसरे मुसलमान (स्यद हुसैन 
विलग्रामी) थे । 
# एनी बीसेंट: हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडमः ६. ४६५ । 


१३८ हि भारतीय राजनीति भौर शासन 


परन्तु उससे देश के राष्ट्र वादी तत्वों को बिल्कुल संतोष 

व्यवस्थापिका सभाएं. नहीं हुआ । इस एक्ट ने व्यवस्थापिका सभाझो में विस्तार 
काकायंरिशी पर नियंत्रण तो कर दिया, परन्तु उनकी असली प्रकृति में कोई परिव- 
स्थापित करने सें असमर्थ तंन नहीं किया, वह वैसी की बैसी बनी रही ।” उन्हें श्रभी 
थों ससद नही, भ्रपितु दरबार ही समका जाता था ४/* दे 
कार्यकारिणी को केवल सलाह ही सलाह दे सकती थी, 

थह झावद्यक नही था कि कार्यकारिणी उनकी सलाह को मान ही ले। कार्यकारिणी 
की नीतियो पर उनका किसी प्रकार का भ्रकुश न था ।” वे कार्यकारिणी-सत्ता के 
हाथो में खिलौना-मात्र थी, उसके कार्यों और शक्ति पर किसी प्रकार की निम्नह 
नही ।”* घू'कि उनके भ्रधिकार बहुत ही सीमित थे, भ्रत वे अनुत्त रदायी कार्यकारिणी 
के किसी काय॑ में हकावट नही डाल सकती थी । वे प्रइदन पूछ सकती थी, परन्तु 
कार्यकारिणी को उत्तर देने के विये बाघ्य नही किया जा 


उनकी शक्तिया सकता था । इसके अलावा, अ्रध्यक्ष इस भ्रधिकार में कमी 
झत्यंत संकुचित कर सकता था । यदि वह उचित समभता, तो प्रश्नो को 
रो रोक सकता था । व्यवस्थापिका-सभाए पस्ताव पास कर 


सकती थी, परन्तु उनका लागू किया जाना बिल्कुल आव- 

एयक नही । सरकार यदि चाहती तो उन्हे ताक पर रख सकती थी। व्यवस्थापिका 

सभाए बजट पर वाद-विवाद कर सकती थी, परन्तु “केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारो की 

एक छपये की भी झ्राय या व्यय उनके नियत्रण में नही थी ।”* सरकार को कानुन पास 

करने के लिये व्यवस्थापिका सभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, परन्तु इस 

प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने में सरकार को किसी 

ग्रेर-सरकारी बहुमत प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पडता था सर- 

प्रभाव-शून्‍्य या कारी और भनोनीत गर सरकारी सदस्यो मे किसी प्रकार 

की फूट नही हो सकती थी । वे हमेशा सरकार का साथ 

देते थे भ्रतएव कार्यरूप में व्शवस्थापिका सभाग्रों में गैर सरकारी सदस्यो का उतना 

बधाव न हो सका, जितनी की नरम नेताश्ो को श्राशा थी | इस विषय में सन्‌ १९१० 

में स्वर्जीय गोखले ने भारतीय व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख अपने विचारों को इस 

प्रकार प्रकट किया था “माइ लार्ड, हम लोग इस बात से भलीमाँति परिचित हैं कि 

जब सरकार किसी विषय मे श्रपना रास्ता निश्चित कर लेती है, तो गैर सरकारी 
सदस्य चाहे कुछ हो क्‍यों न कहे, वह अपने रास्ते से जरा भी नही हटती । 


# कपलेण्डः दि इ 'डियन ऑॉब्लेम श्य३३-१६३५; पृ. २५॥ 
% पालन्देः इंडियन एडमिनिस्ट्रे शन, प्‌. ३३-३४ । 
# पालन्देः इंडियन एंडमिनिस्ट्रे शन, पृ, ३४ । 


मार्ले-मिटो-सुधार १३६ 


मॉले-मिंटो सुधारों का सबसे बडा दोष यह था कि उन्होंने साम्प्रदायिक-निर्वा- 
बन को जन्म दिया। कालान्तर में इस विष-बेल ने भारयीय राजतीति के क्षेत्र में 
झत्यन्य विनाशकारी कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू के 
कल्दों में “हिन्दुस्तान के भविष्य पर यह एक झसर डालने साम्प्रदायिक भोौर विशेष 
बाली चीज थी । भविष्य में मुसलमान सिर्फ पृथक मुसल- निर्वाचन 
मान-निर्वाचिन क्षेत्रों से ही खडे हो सकते थे और चुने 
जा सकते थे। उनके चारों तरफ एक राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी गई झौर उनको 
बाकी हिन्दुस्तान से अलहदा कर दिया गया । इस तरह भ्रापस में घुल-मिल कर एक 
हो जाने की वह प्रतिक्रिया जो सदियों से चल रही थी और जो वैधानिक प्रगति से 
लाजिमी तौर पर तेज़ हो रही थी भ्रव उलट दी गई | यह दीवार शुरू में छोटी सी 
थी क्योकि निर्वाचन-क्षेत्र सकुचित था लेकिन जैसे-जैसे मताधिकार बढता गया, यह 
वीवार वढती गई श्रौर उससे साव॑जनिक भोर सामाजिक जीवन के सारे ढांचे पर इस 
बरह असर पडा, मानो सारे ढाचे मे घुत लग गया हो। इससे म्युनिसिपल और 
स्थानीय स्व-शासन सस्थाओं में ज़हर फैला शौर श्राखिर में बेहद गलत ढंग का विभा- 
जन हुआ । काफी बाद पृथक्‌ मुस्लिम श्रमिक सघों-विद्यार्थी-सेंघों और व्यापार-मडलो 
की स्थापना हुई, पृथक निर्वाचन-क्षेत्र मुसलमानों से शुरू हुए और बाद में ये दूसरे 
अल्प संख्यको और दूसरे समुदायो में भी फैल गये । यहां तक कि भारतवर्ष इन श्रलग 
झलग हिस्सो का एक जमघट बन गया. ..उनसे हर ढंग की भ्रलहदगी की प्रवृत्तिया 
पैदा हुई हैं, भौर भ्राखिर में भारतवर्ष के ही बटवारे की माग की गई है ।”* भारत- 
वर्ष में ऐसे ग्रधिष्ठित स्वार्थों की कमी नहीं थी, जिनको की ब्रिटिश सरकार ने जान 
बुक कर यैदा किया भ्रौर उनकी रक्षा की । ऐसा करने में उसका सदैव अपना स्वा्थे 
था। पश्रव पृथक निर्वाचन-क्षेत्रो का भी शक्तिशाली स्वार्थ पैदा किया गया जिसका 
डद्देश्य यह था कि अ्रलहदगी की भावना को बढावा मिले झ्ौर राष्ट्रीय एकता की 
उन्नति में बाधा पडे । इसी उद्देश्य को सामने रख कर यूरोपीयों, जमीदारो, उद्योग- 
पतियों और #यापारियो भ्रादि विशेष बर्गों के लिये भी पृथक निर्वाचन स्वीकार किया 
गया । स्पष्ट है कि इस योजना का वास्तविक लक्ष्य यही था कि ब्रिटिश साम्राज्यशाहीं 
के पिटठुओ की शक्ति को बढाया जाय भौर इस प्रकार राष्ट्रीय तरगिणी की गति को 
भ्रवरुद्ध कर दिया जाय । 


१९०६ के सुधारो ने भारतवर्ष को ससदीय शासन (वह शासन जिसमें कि 
कार्यकारिणी पर जनता द्वारा व्यवस्थापिका सभा के छुने हुए प्रतिनिधियो का नियं- 


॥५ 





# जवाहरलाल नेहरू: दि ढिस्कवरी भाफ श डिया, पू-२६५:६६। 





4४० भारतीय राजनीति भौर शासन 
त्रण्ण होता है, देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वैसे तो 


संसद-दासन कांग्रेस ने भी स्पष्ट भाषा मे ऐसे शासन की मांग नहीं की 
को थी; परन्तु स्व-शासन के चरम लक्ष्य का तात्पयें, जिसकी 
झस्बीकृति कि १९०५ भ्रौर १६०६ में परिभाषा की गई थी, स्पष्ट 


रूप से यही था। किन्तु ब्रिटिश भ्रधिकारियों ने इस दिशा 
में एक कदम तक उठाने से इनकार कर दिया | जब से १८३३ में मैकाले ने यह कह 
दिया था कि भारतवर्ष ससदीय शासन के योग्य नही है, ब्रिटिश अधिकारियों 
को नीति, इस प्रकार कौ माग का प्रतिरोध करने की ही रही थी । ला्ड मिंटो 
और लाडईं मॉ्ले जिन्हें कि इन सुधारों का निर्माता कहा जा सकता है , दोनों ही 
भारतवषं में ससदीय प्रजातत्र-प्रशाली की स्थापना के विरोधी थे । लाड्ड मिटो ने 
घोषणा कौ--“मैंने ऐसी चीज से, जो कि उससे (ससदीय मताधिकार) समानता 
रखती हो, भ्रपना मख फेर लिया था | हम संसद कतई नहीं चाहते थे, हम कौंसिले 
चाहते थे परन्तु ऐसी कौंसिले नही, जो कि ससदीय प्रणाली पर निर्वाचित हों ।”* 
लाडे मॉलें भी इस दृष्टिकोश से पूर्णतः सहमत थे । उन्होने लॉ्ड-सभा को बताया, 
*यदि यह सम्भव होता कि ये सुधार प्रत्यक्षतः या श्रावश्यकत. भारतवषं में संसदीय 
भ्रणाली की स्थापना करेंगे, तो में उन्हें दूर से ही नमस्कार कर देता ।”* लॉर्ड मॉर्ले 
की दृष्टि में यह तक कि चू कि कनाडा में भी स्वशासन की स्थापना लाभकर हुई है, 
अत: वह भारतवर्ष में भी लाभकर होगी , कोई श्र नही रखता था । वे ऐसे तके 
को बिल्कुल बेहूदा भौर खतरनाक बताते थे। उनका मत था कि यह तक॑ तो करौब- 
करीब ऐसा ही है जैसे कि यदि जाडे में कनाडा में फरकोट की आवश्यकता हो, तो 
कोई कह दे कि दक्षिण भारत में भी उसकी भावश्यकता होगी । इस प्रकार हम देखब्ले 
हैं कि १८६१ में भारतवासियो को शासन-कार्य में सम्मिलित करने की जिस नीति का 
श्रीगणेश किया गया था, ११०९ का एक्ट उसमें किचित विस्तार-मात्र ही था। इस 
एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने श्रपनी ऐसी कोई चेष्टा प्रकट नही की, जिससे यह 
पता चलता हो कि वह भारतवासियों को अपना शासन झाप करने का, स्वभाग्य- 
निरंय का थोडा सा भी अ्रधिकार प्रदान करना चाहती हैं। इसके धपिपरीत इस 
एक्ट ने तो ब्रिटिश-सरकार के इसी इरादे को सूचित किया कि वह समस्त प्रतिगामी 
भर प्रधिष्ठित स्वार्थों को श्रपनी भोर करके, उनकी मदद से, राष्ट्रीयता की शक्तियों 
का हनन करना चाहती है। 


# जी० एन० सिंह द्वारा उद्धृत, वही, ० २२३। 
# कूपलेढ द्वारा उद्धत,दि इणिडियन प्रॉब्लेम; १८३२३-१६१५ पृ० २६। 


मार्ले-भिटो-सुधघार १४१ 
सारांश 


१९०९ के दृण्डियन कौंसिल्स एक्ट (मॉलें-मिटो-सुधार) का निर्माण शाल-बाल- 
पाल के उम्रवाद के विकास और श्लातंकवादी दोर से उत्पन्न भारतवर्ष कौ राजनीतिक 
परिस्थिति का सामना करने की दृष्टि से हुआ था । इन सुधारो को पास करने में 
सरकार का उद्देश्य यह था कि काग्रेस के नरम नेताओं को खुश कर दिया जाय, झौर 
साम्प्रदायिकता की भावना को दुृढ करके उग्रवाद और भ्रातंकवाद की राष्ट्रीय 
शक्तियों को कुचल दिया जाय । उदारवादी नेताशों की घारणा थी कि इन सुधारों के 
द्वारा कौंसिलो में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ जायगी । प्रारम्भ में 
तो इन सुधारों का नरम नेताओो ने सह स्वागत किया, परन्तु कुछ ही काल के उप- 
रान्त यह हर्ष विषाद में बदल गया । इस एक्ट ने मुसलमानों, जमीदारों, उद्योग- 
पतियों और व्यापारियों के लिए पृथक निर्वाचनो की सुष्टि की | इस प्रकार सुधारों 
ने एक हाथ से जो चीज दी, दूसरे हाथ से वही ले ली । 


नये एक्ट ने व्यवस्थापिका सभाझ्रो के श्राकार श्लोर कार्यों-दोनों में वृद्धि कर 
दी। 7९०६ के एक्ट ने १८९२ के एक्ट में निहित श्रश्रत्यक्ष चुनावों का श्रन्त कर 
दिया और प्रत्यक्ष छुनावो की परिपाटी को जन्म दिया । प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओ्रों 
में गैर-सरकारी सदस्यो की बहुमत स्थापित किया गया। १९०९ के एक्ट के 
श्रनुसार व्यवस्थापिका सभाओं को बजट पर वाद-विवाद करने, सावंजनिक हित 
के विषयो पर प्रस्ताव उपस्थित करने भौर पृरक प्रइन पूछने का भी श्रधिकार 
मिल गया । 


परन्तु ये सुधार प्रगतिशील होने के स्थान पर प्रतिगामी ही अधिक थे । १८६६ 
में भारतवासियों को शासन काय्यें मे सम्मिलित करने की जिस नीति का सृत्रपात्र 
किया गया था, १९०९ का एक्ट उस नीति का किचित विस्तार मात्र ही था श्रौर वह 
ऐसा विस्तार जो कि सरकार को श्रनिच्छापूवंक परिस्थितियों की वाध्यता के कारण 
करना पडा था । कांग्रेस के सम्मुख भारतवषं में साँसद प्रणाली की स्थापना करने का 
उद्देद्य था, इस एक्ट में इस उद्देय की भोर कतई ध्यान नही रक्‍्खा गया, उसे पैरों 
तले डाल दिया गया । इस एक्ट के भ्रनुसार जो नई व्यवस्थापिका सभाएं बनीं, वे 
भ्रमी दरबार ही थीं, ससद नही । भनुत्त रदायी कार्यकारिणी पर उनका कोई निग्नंत्रण 
नही था । व्यवस्थापिका सभाझ्नों का सरकारी दल सदेव सरकार का साथ देता था | 
उसमें फूट भौर मतभेद को कोई स्थान न था । गैर सरकारी सदस्यों में एका न था। 
प्त: व्यवस्थापिका सभाझो में गैर-सरकारी सदस्यों का कोई विशेष प्रभाव नहीं था $ 
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व्यवस्थापिका सभाभों को जो नए भ्रधिकार मिले थे, उन पर प्रतिबन्ध इतने स्‍प्रधिक 
लगा दिये गए थे, कि उन अधिकारों का॒ मिलना ने मिलना बराबर ही था, शइन 
सुधारों का सबसे बडा दोष यह था कि उन्होंने पृथर्‌ व साम्प्रदायिक निर्वाचनों कौ 
सृष्टि की जिन्होने कि भारतवर्ष के सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया, भ्रलइ- 
दगी की प्रवृत्तियो को बढावा दिया और अन्त में भारतवर्ष के बटवारे कौ 


मांग को जन्म दिया । 


अध्याय ७ 
प्रथम महायुद्ध के बीच भारतोय राजनीति 


३६९. भारतीय राजनीतिक जीवन का शान्‍्त स्वर 


मॉलें-मिन्टो-सुधारो के उद्घाटन भौर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा प्रवर्तिद् 
होम रूल शभ्रांदोलन के बीच के वर्षों में भारतीय राजनीतिक जीवनका ज़्वार उतार पक 
था। इसका कारण यह नही था कि '"सुधारो' ने भारतवर्ष 
में लोकतत्रात्मक शासन का सूत्रपात कर दिया हो और भारतीय राजनीति 
यहाँ के देशभक्तो को सन्‍्तोष हो गया हो । प्रसली बात यह का शान्तिकाल 
है कि नौकरशाही तो इस समय भी पहले की तरह बलवान 
थी भर इन सुधारों के श्राधीन जिन परिषदो का निर्माण हुआ था, वे भी वाद-विवाद 
क्लबो से भ्रधिक महत्व नही रखती थी। जनता के वे निर्वाचित प्रतिनिधि, जो कि 
इन परिषदो में पहुचते थे, अब भी भ्रपनी भ्रसहायता की भावना का निवारण न कर पाते 
थे, वे सरकार की आलोचना कर सकते थे, परन्तु उसे नियत्रित नहीं कर सकते थे 
उनका विरोध निष्फल भर निबंलथा। कूपलैण्ड का कथन है कि बहुधा गैर सरकारी 
दबाब कार्यकारिणी के कार्यों को प्रभावित करता था, परन्तु इस बात को वहभी 
स्वीकार करता है कि'बहुधा का अभिप्राय सदेव नही है' भोर 'प्रभाव को शासन नहीँ 
कहा जा सकता”। * 


इस युग की भारतीय राजनीति में जो निष्प्राणता सी भ्रा गई थी, उसका मुख्य 
कारण यह है कि सूरत-विच्छेद (१९०७) के पदचात्‌ कांग्रेस की बागडोर पूरे तरीके 
से नरम दल वालों के हाथ में श्रागई थी । तिलक माण्डले में 
निर्वासित क॑ंदी का जीवन बिता रहे थे। बंगाल के बहुत से. शजनीतिक क्षोत्र से 
उग्रवादियों को देशनिकाले की सजा दे दी गईथी। . उद्वादियों का 
भ्ररविन्द घोष ने राजनीतिक जीवन से सन्‍्यास ग्रहण कर तिरोहरव 
लिया था भौर भव वे पांडीचेरी में योग-साधन कर रहे थे । 
उग्रवादी नेताभों की भनुपस्थिति में कांग्रेस भ्रपने बेघानिकवाद के पुराने ढर पर चल 
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पड़ी थी | इस काल में काग्रेस का नेतृत्व गोखले, मेहता, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, प० मदन- 

मोहन मालवीय भौर तेज बहादुर सप्र्‌ जैसे उदार राष्ट्रवादियों के हाथो में था | यद्यपि 

वे मॉलें-मिन्टो-सुघारो की दुबंलताओं से प्रवगत थे, साम्प्रदायिक निर्वाचनों का उन्होने 

खुलकर विरोध किया था, उन्हें लोकतत्र झौर राष्ट्रीयता, दोनो का दुश्मन बताया था 

औझौर उन्हें समाप्त कर देने के लिए भारतीय व्यवस्थापिका में एक प्रस्ताव भी उपस्थित 

किया था । फिर भी वे इन सुधारों को सहयोग की भावना के साथ कार्यान्वित कर 

रहे थे । भारतीय राजनीतिक क्षेत्र की इस शान्ति का दूसरा कारण यह था कि लार्ड 

मिन्‍्टो के उत्तराधिकारी लार्ड हॉडिड्ज ने जिस नीति को 

ला हाडिज्ज की अपनाया वह सौमनस्य स्थापित करने की नीति थी । 

सौमनस्य स्थापित हॉडिअ्ज ने कांग्रेस की मांगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की । 

करने को भीति वे भनन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत भ्रच्छे ज्ञता थे, और 

इस बात को जानते थे कि यूरोप युद्ध की भोर पग बढा 

रहा है। लडाई में इंगलैण्ड को कांग्रेस के समर्थन की बहुत भ्ावश्यकतां थी । दूरदर्शी 

हाडिज्ज ने काग्रेस के समर्थन को प्राप्त करने का रास्ता साफ कर दिया। उनके 

शासन काल में सम्राट जाजं पचम भारत पधारे और 

देहुली वरबार (१९११) उन्होने देहलो दरबार में घोष्षित किया कि भ्रब भारत की 

झौर बंग-भंग का. राजधानी कलकत्ते से हटा कर दिल्ली स्थानान्तरित की 

रव होना जाती है श्रौर बगाल-विभाजन को रद 'किया जाता है।* 

इस राष्ट्रीय श्रन्याय के निराकरण का आग्ल-ब्रिटिश सम्बन्धों 

पर बहुत भ्रच्छा प्रभाव पडा । इससे उदार राष्ट्रवादी बहुत प्रभावित हुए, उन्होने 

सम्राट की भूरि भूरि प्रशसा की झौर भ्रपनी राजभक्ति की भावना को व्यक्त किया ॥ 

सम्राट जाज पचम का स्वागत बडे जोरो से हुआ भौर उन्हें भारत का 'मुक्तिदाता/ 
कहा गया । 


इस युग के उदारवादियों का क्‍या दृष्टिकोण था, प्रम्बिकाचरन मज़ूमदार के 

निम्न शब्दों से उस पर समुचित प्रकाश पडता है “प्रत्येक दृदय ब्रिटिश राजनीतिज्ञता 
के प्रति पुनर्जागरित कृतज्ञता व विश्वास से परिपुर्ण होकर 

इस युग के शोथच_ भवित शोर श्रद्धा के संयुक्त स्वर में पब्निटिश सिंहासन के 
कांग्रेस का दृष्टिकोश गुणगान कर रहा है। हममें से कुछ लोगों ने ब्रिटिश न्याय 
झोर उसकी भांग. भोर सत्यता की भ्रन्तिम विजय में अपनी प्राशा कदापि 

े विसर्जित नहीं की। भ्पनी परीक्षाप्रों पश्लौर कलेशों के 

इंमतोम से भरे हुए दिनों में भी यह निश्चय, यह भ्राशा, यह विद्वासहमारे हृदयों में 


$# बिम्राजन की समाप्ति के साथ ही साथ, बिद्दार को बंगाल ले पृथक कर दिया गया। 
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निरन्तर बना रहा कि ब्रिटिश न्याय श्लौर सत्यता एक न एक दिन प्रवश्य ही 
विजयी होगी ।”* मद्रास काग्रेस में भी यही भावना दृष्टिगत हुई । गवर्नर ने जब 
पडाल में प्रवेश किया, तब सम्पूर्ण सभा ने खडे होकर उनका जयकार किया । 
सभा की कारंवाही रोक दी गई और सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति 
काग्रेस की राजभक्ति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया । 


तथापि काग्रेस ने ब्रिटिश-सरकार की अपर्याप्त सुधार देने की नीति का विरोध 
बन्द नही किया । भारत की राजनीतिक प्रगति के प्रति ब्रिटिश सरकार जिस उपेक्षा 
वृत्ति से काम ले रही थी काग्रेस ने उसकी निरन्तर कठोर झालोचना की । काग्रेस ने 
स्वाभाविक रूप से १९११ के भारत सरकार-पत्रक का स्वागत किया । इस पत्रक में 
श्रान्तीय क्षेत्र मे स्व-शासन के शने: शने. विस्तार करने की सिफारिश की गई थी। 
कांग्रेस ने इस सिफारिश का निवंचन इस प्रकार किया कि प्रान्तीय सरकारों के ऊपर 
न केवल केन्द्र का नियत्रण कम होना चाहिए, वरन्‌ प्रान्तीय परिषदों का नियंत्रण 
बढना चाहिए । स्पष्ट है कि काग्रेस ने भ्रब॒ उत्तरदायी शासन कौ भाषा में सोचना 
प्रारम्भ कर दिया था यद्यपि गोखले यह कहने के लिए तय्यार थे कि उत्तरदायी शासन 
को प्राप्त करने की मजिल बहुत लम्बी और भारवाही होगी ।”| परन्तु उन्होने यह भी 
कहा कि इस दिशा में पग उठाने के लिए यह उचित समय है। १६१३ में काग्रेस 
ने यह माय की कि भारतीय व्यवस्थापिका परिषद में गैर सरकारी सदस्मो का झोर 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों में निर्वाचित सदस्यो का बहुमत होना चाहिए । उसने 
इस बात पर बल दिया कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिपदो का “कार्यकारिणी शासन के 
ऊपर प्रभावशाली नियत्रण होना चाहिए ।”| 


४०. होमरूल-आन्दोलन 


१९१४ में भारतीय राजनीतिक जीवन ने पुत करवट बदली । अब तक भारतीय 
राजनीतिक जीवन सरकार की “दमन और सुधार की जुडवा नीति” * के कारण जो 
निस्पंद और निप्प्राण पडा हुआ था, श्रब पुनः अंगड़ाई 
लेकर उठ बैठा । १९१४ में तिलक अपने कारावास से छुट- श्रीमती बोसेंट 
कारा पाकर स्वदेश वापिस श्रा गये । इस समय उनकी 

# पट्टामि सीतारामय्या, दि हिस्द्री ऑफ कांग्रेस, ४. १०१। 

 कूपलेण्ड, दि इंडियन प्राब्लेम पृ. ४४। 

4 श्रीनिवास शास्त्री-सेल्फ गवर्नमेंट फौर शन्डियन अडर दि त्रिटिश फ्लैग, उपये क्‍्त पुस्तक 
में उद्धित पृ. ४५। 

# जी.एन सिद्द : वहो, प्‌ २६३। 
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लोकज्रिधता का कुछ ठिकाना नहीं था, वे भारतीय जन जीवन के हिय-हाुर बने 
हुए थे । उन्होंने तुरन्त ही नेशनलिस्ट पार्टी का पुनर्गठन करके उस्रवादियों में नव 
आ्राण फूंकना प्रारम्भ कर दिया । 


इसी वर्ष श्रीमती एनीबीसेंट भी भारत के राजनीतिक अखाडे में कूद पडी भौर 
उन्होने मा रतवर्ष के राष्ट्रवादी श्रादोलन में नूतन प्राणघधारा का सचार किया । थियो- 
सोफिकल शआ्रान्दोलन के नेता के रूप में उनका नाम पहले से ही विश्व विश्वुत हो चुका 
था। भारतवर्ष के धामिक, शैक्षिक झौर सामाजिक पुनर्जागरण के लिए जो 
कार्य उन्होंने किया, उसके कारण उनका ताम देश के घर घर में 
रोजशत हो गया। वे भारत वर्ष को अ्रपनी मातृभूमि के रूप में मानती थी। 
भारतवर्ष के राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए सघर्ष करने के उद्देश्य को सम्मुख रख कर 
के काग्रेस में सम्मिलित हो गईं | इस प्रकार श्रीमती बीसेंट ने अपने सम्मुख चतु 
सूत्रीय कार्य क्रम रकखा । वे इसके लिए सर्वथा उपयुक्त भी थी । उनकी प्रतिभा बहु- 
मुखी थी । उनकी विद्कत्ता अथाह थी और बुद्धि श्रलोकिक। उनकी इच्छा शक्ति 
हिमालय की तरह भ्रटल और अ्रचल थी । खतरो से जूकना उनका स्वभाव था और 
साहस उनका सदा का साथी था। उनमें कार्य करने की श्रनथक शक्ति थी और वे उस 
सभ्य तक घिश्राम करना नही जानती थी, जब तक कि उहेश्य सिद्ध न हो जाय। इन 
गुणों के स!/थ ही साथ उनकी भ्रद्वधितीय और भ्रतुलनीय वक्‍तृत्व कला सोने में सुगन्धि 
का कार्य करती थी। उनका ब्यक्तित्व बड़ा श्राकर्षक, हुम्बकमय था । वस्तुत वे 
शक्ति की साक्षात्‌ प्रतिमा थी । 


आयलेण्ड में उस समय जो होमरूल आन्दोलन चल रहा था, एनी बीसेंट उससे 

बहुह श्रधिक प्रभावित हुई थीं । उन्होंने नौकरशाही के इस तक॑ का कि भारतीय स्व- 
शालन के योग्य नही हैं, खुल कर विरोध किया । उनका कथन था कि भारतवर्ष श्र 
वह शिशु नही रहा जो कि साम्राज्य की शिशु-शाला मे पलता रहे । उनका विश्वास 
था कि देश को जितनी शीघ्र स्व-शासन प्राप्त हो जाय, उतना ही श्रच्छा है। कांग्रेस 
का कार्य जिस मन्दगति से चल रहा था, उससे वे सतुष्ठ नही थी।”* और उन्होने 
कान्न स से निवेदन किया कि वह होमरूल आन्दोलन को प्रारम्भ करे। परन्तु उन्होने 
देखा कि नरम दल के नेता तो पराड्मुख शंकालु स्वभाव के हैं, वे होमरूल श्रान्दोलन 
को चजाने में भिभकते हैं । इस लिए उन्होने औपनिवेशिक स्व-शासन श्रथवा डोमी- 
नियन होमरूल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये एक पृथक्‌ संगठन का निर्माण करने का 
निश्चय किया । तिलक की तरह उनका भी यह विश्वास था कि युद्ध काल इस उद्देश्य 
"+ क्यो सीतारामब्या- दि हिस्टी झाफ कांग्रेस, ६ २१२ 





होमरूल-आान्दोलन है १४७ 


की प्राप्ति के लिये वैधानिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का श्रत्यन्त समुपयुक्त भवसर है । 
एनी बीसेंट ने गरम दल और नरम दल में मेल करने के लिये भी भ्रनथक उद्योग 
किया । परन्तु जब तक गोखले जीवित थे, उनको श्रपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं 
हुई । १९१५ में गोखले का स्वर्गवास हुआ । उस वर्ष के कांग्रेस श्रधिवेशन में श्रीमती 
जीसेट को काग्रेस सविधान में ऐसा संशोधन पास करवाने में, जिससे कि तिलक भ्रौर 
उनके अनुयायी पुन सस्था में श्रा सकें, सफलता प्राप्त हुई। १९१६ में काग्रंस के 
दोनो दलो में पुनरैक्य स्थापित हो गया। 


एनी बीसेंट ने पहली सितम्बर १९१६ को मद्रास में अखिल भारतीय होमरूल 
लीग की स्थापना की । इसके छः मास पर्व तिलक महाराष्ट्र होमरूल लीग की स्थापना 
कर चुके थे । इसका केन्द्र पूना था | तिलक ने एनी बीसेंट 
को पूरा सहयोग दिया और दोनो नेताशों ने भ्रपने सामान्य तिलक झोर बोसेंट का 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कधे से कधा मिला कर सहयोग व कांग्रंस 
कार्य किया । दिसम्बर, १९१६ में काग्रेस और मुस्लिम हारा झांदोलन 
लीग ने सुधारो की एक सामान्‍य योजना को ग्रहण किया । का झनुमोदन 
उन्होने श्रपनी योजना को जनता में लोकप्रिय बनाने के 
लिये होमरूल लीग के उपयोग करने का निश्चय किया ।* तिलक और , नी बीसेंट 
ने इस आदर्श के लिए अनथक गति से कायं किया | 


होमरूल श्रान्दोलन के प्रवत्तंको ने श्रपने श्रादोलन को, उसके उद्देश्यो और 
आदर्शों को ग्रधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिये श्रपूर्व उत्साह और प्रेरणा से कार्य 
किया | एनी बीसेट के दैनिक पन्र ' न्यू इडिया /” और 
साप्ताहिक पत्र 'कामन वील' ने इस दिशा में विशेष सेवा होमरूल झांदोलन 
की । होमरूल लीग ने बडे घड़ाके के साथ काम किया । के 
श्रीमती बीसेंट ने सारे देश का 'तूफानी' दौरा किया श्रौर उद्देश्य 
अपने जोरदार भाषणो से जनता के भ्न्दर एक नई स्फूर्ति 
पैदा कर दी । वे भारतवर्ष को उसकी युग युग व्यापी निद्रा से जगाना चाहती थी । 
“में भारत में वेतालिक का कार्य कर रही हू” उन्होने घोषणा की, “प्रौर सब सोने 
वालों को जगा रही हू ताकि वे उठ वेठें और श्रपनी मातृभूमि के लिये कार्य कर 
सके ।” तिलक के पत्रों, दैनिक 'केसरी' और साप्ताहिक 'मराठा' नं भी महाराष्ट्र में 
उठ कर प्रचार कार्य किया । 


+# जी० एन० सिंह- वही, ९. २६५ 
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होमरूल भानदोलन एक वेघानिक संघर्ष था । जिस समय यह चल रहा था, 
उस समय भहायुद्ध जारी था, भौर भारत सुरक्षा भ्रध्यादेश भी क्रियाशील थे । श्राँदो- 
लन का यह उद्देश्य नही था कि सरकार को खामख्वाह्‌ परेशान किया जाय शझ्रथवा 
उसके युद्ध प्रथत्नों में बाधा डाली जाय । सच तो यह है कि एनी बीसेंट और . 
तिलक दोनो ने ही भारतीयों को इस बात का परामर्श दिया था कि वे जमेनी के 
खिलाफ सरकार की यथासभव सहायता करें, परन्तु उन्होंने इस बात पर भी निरन्तर 
बल दिया कि स्वशासित भारत साम्राज्यवाद के लिए अधिक सहायक हो सकेगा । एनी 
बीसेंट ब्रिटिश-साम्राज्यकी शत्रु नही थी | उस समय उमग्रदल क्रातिपथ की ओर भ्रुक रहा 
था भौर वह क्रातिकारियो के साथ गठबन्धन स्थापित करने के लिए प्रवृत्त हो रहा था 
श्रीमती बीसेंट ने उसे क्राति-पथ से श्रलग किया । उनकी योजना यह थी कि उम्रवादी 
भारतवर्ष को साम्राज्य में ही बनाए रखने को राजी हो जायें ! * उग्रदल और नरमदल 
में पुनः ऐक्य हो तथा वे संयुक्त कांग्रेस में मिलकर साथ साथ काम करें, यह भी 
उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होने प्राणपर से कार्य किया भौर 
इसमें उन्हें सफलता भी मिली | श्रीमती बीसेंट की यह श्राकाक्षा थी कि इगलेड और 
भारत एक दूसरे के समीप आए', एक दूसरे को समझें। परन्तु उन्होंने इस बात पर 
बल दिया कि 'साम्राज्य का भाग्य भारत के भाग्य के साथ जुडा हुआ है भौर 
भारत को होमरूल देकर उसे सन्तुष्ट कर देना ज़िटिश शासको के लिए बुद्धिमानी की 
बात हैं ।” 


श्रीमती बीसेट का कथन था “होमरूल भारत वर्ष का अ्रधिकार है भ्रौर राज- 
भक्ति के पुरस्कार के रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मूखंतापूर्ण है। | एनी- 
बीसेंट के होमरूल का लक्ष्य वही था जो कि दादा भाई नौरोजी के 'स्वराज्य' या 
“स्वशासन' का था। उन्होने “'कॉमनवील' के प्रथम अक में ही अपने लक्ष्य की व्याख्या 
की । उन्होंने लिखा था * “राजनीतिक क्षेत्र में हमारा उद्देश्य ग्राम परिषदों से, 
डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डो तथा प्रान्तीय विधान सभात्रो द्वारा, एक राष्ट्रीय 





# डा० जुकरिया- रेनेसंट इडिया, ए. १६५ 
टिप्पणी -- “भारत वर्ष ने अपने पुत्रो और पुत्रियों के रक्त को इसलिए नहीं 
हाथा है कि उसके बदले में उसे स्वतन्त्रता मिले, श्रधिकार मिले । यह सौदेबाजी 
नही है। भारत एक राष्ट्र की हैसियत से साम्राज्य की जनता के बीच, न्याय पाने 
के भ्रधिकार का दावा करता है । भारत वर्ष ने इसे युद्ध के पूर्व मागा था, भारत 
इसे युद्ध के बीच मागता है, भारत इसे युद्ध के बाद मागेगा, परन्तु वह इसे एक 
पारितोषिक के रूप मे नही, अ्रधिकार के रूप में मागतां है ।” हाउ इण्डिया रॉट 
फॉर फ्रीडम : पृ ६७५-५७६ | 
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संसद तक, जो कि शक्तियों में उपनिवेद्यों की स्वशासित विधान सभाझ्ों के तुल्य हो, 
थूरों स्व-शासन का निर्माण करना है| हमारा यह भी लक्ष्य हैं कि जब इम्पीरियल 
पालियामेंट का अधिवेशन हो और उसमें साम्राज्य के स्व-शासित राज्यो के प्रति- 
निधि भाग लें, तब भारत वर्ष को भी सीधा प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए ।॥ 
इस प्रकार होमरूल कोई नया आदर्श नही था, साम्राज्य के श्रन्तगंत स्व-शासन के 
उदार लक्ष्य के लिए केवल एक नया नाम पा लिया गया था । इसमें कोई सन्देह 
नही कि इस नए नाम की प्रेरणा आयलेण्ड के स्वतन्त्रता-सग्राम से प्राप्त हुईं थी । 
१९१७ में होमरूल आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया । यद्यपि यह 
आन्दोलन विश्ुुद्धतः वैधानिक था भ्रौर उसके नेताओं ने इस भ्रान्दोलन को व्यापक बनाने 
में शान्तिपूर्ण उपायो का ही भ्रवलम्बन किया, परन्तु फिर 
भी इसके प्राणवान्‌ प्रचार-सघषंने जनता के बीच एक नौकरशाही का दसनचकऋ 
नूतन हलचल पैदा करदी । सरकार इससे घबरा उठी और एनीबीसेंट की 
और उसने आन्दोलन को कुचल डालने का निदचय किया । नजरबन्दो 
तिलक और एनीबीसेट के कार्य कलापो के ऊपर कई 
कठोर प्रतिबन्ध लगा दिए गए । १९१६ में तिलक से कहा गया कि वे साल भर तक 
बिल्कुल शान्त रहे । उनको कुछ भारी जमानतें जमा करने का भी आदेश दिया 
गया । परन्तु बाद में जब तिलक की श्रोर से हाईकोर्ट में श्रपील की गई, तब इस 
आदेदा को वापिस ले लिया गया । होमरूल-प्रचार को रोकने के लिए दमनगमूलक प्रेस 
एक्ट का खुलकर प्रयोग किया गया । श्रीमती बीसेंट से, जिनका 'न्यू इंडिया” नामक 
देनिक और “कामनवील” नामक साप्ताहिक पत्र, होमरूल भरान्दोलन का खूब धड़ल्ले 
से प्रचार कर रहा था, प्रेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत मागी गई भौर 
वह जब्त भी कर ली गई । परन्तु इन दमन कार्यों से आन्दोलन दबा नहीं, वह और 
प्रचण्ड हुआ । १६१७ के प्रारम्भ में लाड' पेण्टलैण्ड की सरकार ने “सरकारी झाज्ञा- 
पत्र न॑० ५५६ के भ्रनुसार विद्यार्थियों को राजनीतिक भ्रान्दोलन में भाग लेने से 
रोक दिया ।” होमरूल की सभाझ्नो मे उपस्थित होना उनके लिए वर्जित कर दिया 
गया । * सरकार का दमनचक्र उस समय भ्रपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया ज़बकि 
तिलक को पंजाब झौर दिल्ली में प्रवेश करने की मनाही कर दी गई झौर श्रीमती 
बीसेंट को उनके दो घनिष्ट सहयोगी जी० एस० एरेन्डेल और बी० पी० वाडिया 
सहित नजरबन्द कर दिया गया । सरकार ने तो समभा कि श्रीमती बीसेंट की गिर- 
फ्तारी से होमरूल श्रान्दोलन ठडा पड जायगा, परन्तु नतीज्ञा इसका बिल्कुल उल्टा 
हुआ । इसने “देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक विरोध और रोष का तूफान 


एनी बीसेंट - इणिडिया बाउंड आर फ्री १ पृ. १६२-१६३। 
# जी. एन, सिंह - वही प्‌, २६६ 











१५७ भारतीय राजनीति भौर शासन 


खड़ा कर दिया। सारे देश में श्रीमती बीसेंट की नजरबन्दी के विरोध में सभाएं हुई ॥ 
वे राष्ट्रीय नेता जो कि भ्रब तक होमरूल आन्दोलन से अलग रहे थे, होमरूल लीग के 
सदस्य हो गए और उन्होने उसमें उत्तरदायी पदों को सम्हाला |” एनी बीसेंट के 
छुटकारे के लिए सारे देश में प्रचह् आन्दोलन हुआ । तिलक ने सत्याग्रह तक 
प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया । परन्तु घटनाचक्र बडी तेजी से धूमता गया और 
२० श्रगस्त १६१७ की घोषणा ने जिसमें कि “भारत में उत्तरदायी शासन के दाने: 
शने' विकास का” वचन दिया गया था, भारतीय राजनीति की हवा के रुख को 
एकदम से बदल दिया झौर धीरे-धीरे होमरूल ग्रान्दोलन बिल्कुल मुरका गया । एनी 
बीसेंट का यश इस समय श्रपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गया था और उन्हे १६१७ 
के कांग्रेस भ्रधिवेशन का सभापति निर्वाचित किया गया। 


४१. हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों में एक सुखकर श्रध्याय 


मालें-मिटो सुधार-काल में एक और महत्वपू्णं बात हुई और वह यह कि भार- 

तीय मुसलमानो की नई पीढ़ी राष्ट्रीयता की ओर भ्ुकी । हम देख चुके हैं कि मुस्लिम 
लीग की स्थापना १९०६ मे हुई थी भझौर इसकी स्थापना 

भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश नौकरशाही का बहुत बडा हाथ था । मुस्लिम 
का राष्ट्रवाद की लीग की स्थापना का उद्देश्य यही था कि मुसलमानों को 
और भुकाव राष्ट्रीय भ्रान्दोलन से पृथक्‌ रक्‍्खा जाय । शुरू के कुछ सालों 

में मुस्लिम लीग के ऊपर अलीगढ के अद्धं सामन्‍ती और 

पृथकतावादी राजनीतिज्ञों के 'स्कूल' का ही पूर्ण नियन्त्रण रहा था। परन्तु १९१२ के 
परचात्‌ से शिक्षित नवयुवक मुसलमानों के दृष्टिकोण में परिवर्तत होने लगा। उनका 
हृदय देशभक्ति की भावनाओं से श्राप्यायित हो उठा । फलत* वे राष्ट्रवाद की प्रोर 
झाकृष्ट हुए । इसके कारण मुस्लिम लीग के रंग-रूप में भी थोडा परिवत्तंन हुआ। 
यद्यपि मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य तो मुसलमानो के हितो का संरक्षण करना ही 
रहा, परन्तु उत्तरदायी शासन के प्रइन पर वह कांग्रेस के समीपतर श्रा गई । परि- 
राम स्वरूप दोनो सगठनो के बीच बन्धुत्वपूर्णा सहयोग का एक सक्षिप्त युग प्रारम्भ 
हुआ । १९१६ का काग्रेस लीग-समभौता हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धो के एक सुखकर 
अध्याय का च॑रम शिखर है । मृसलमानो में इस राष्ट्वाद की भावना के 
विकास के कारण भी भ्रनेक थे । इन कारणों में सबसे प्रमुख कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति थी । इगलंण्ड भ्रौर रूस टर्की के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति का 


ई. भी. एन-सिंदः वही पृ. २६६ । 
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प्रनुकरण कर रहे थे। इससे भारतवर्ष के मुस्लिम बुद्धि- 

जीवी वर्ग को बहुत घकका पहुचा । ठर्की के सुल्तान अब्दुल कारख, टर्कों को 

हामिद के द्वारा प्रोत्साहित 'पान-इस्लोमिक आन्दोलन” ने स्थिति 

भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला 

था । सुल्तान हामिद इस्लाम के खलीफा भी थे। इन सब कारणों से टर्की इस्लाम की 
महानता का प्रतीक बन गया था। १९१२-१३ के बल्कान-युद्धों ने भारतवर्ष में टर्की 
के प्रति सहानुभूति की एक दक्तिशाली लहर पेदा कर दी । डाक्टर असारी भारतवर्ष 
से टर्की को एक मेडिकल मिशन ले गये । 


टर्की के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोश ने भारतीय मुसलमानों के बीच ब्रिटिश विरोधी 
भावनाएं उत्पन्न की । ये भावनाए युद्ध के वीच और भी प्रबल हो गईं जबकि टर्की 
ब्रिटेन और उसके मित्र-राष्ट्रो के, विसद्ध लडा । जवाहरलाल 
नेहरू लिखते हैं 'भप्रन्तिम वची हुई मुस्लिम शक्ति के कांग्रेस करे प्रति 
समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया था, उनके सरकारी रुख में 
विश्वास का मुख्य आधार डावाडोल हो रहा था ।॥”* परिवतंन 
ब्रिटेन इस्लाम के छात्रु के रूप में प्रकट हुआ भ्ौर उसने 
देशभक्त मुस्लिम-मस्तिष्को को उत्तेजित करना प्रारम्भ कर दिया । एक और कारण 
जिसने कि साम्प्रदायिकता को रोका श्र भारतीय म्‌ सलमानो को काग्रेस के नज़दीक 
ला दिया, यह था कि काग्रेस के प्रति सरकारी रुख में परिवर्तन हो गया । यद्यपि मॉलें- 
मिटो-सुधारो में कतिपय दोष थे, फिर भी काग्रेस उन्हें कार्यानवित करने की यथा- 
शक्ति चेप्टा कर रही थी। नए गवनर जनरल लार्ड हॉडिज्ज का काग्रेस के प्रति सहा- 
नुभूति पूर्ण दृष्टिकोण था। लार्ड हॉडिज्ज की मेल जोल की नीति का फल यह हुआ कि 
मुस्लिम पृथक्तावाद में पहले का सा जोर नही रहा और वह घीमा पड़ गया। इसके 
अलावा १९११ में बग-भग को रह कर दिया गया। इसने मुसलमानों के ऊपर बहुत 
असर डाला । सरकार ने बग-भग को रद करने का निर्णय करने से पू मुसलमानों से 
परामर्थ तक भी नही किया, फलत. बे प्रत्यन्त रुष्ट हुए, अग्रेजो की नेकनीयती मे उनका 
जो विश्वास था, उसकी जडें हिल गई । इस असनन्‍्तोष का फल यह हुआ कि मुसल- 
मान भी राष्ट्रीय आन्दोलन मे शरीक हो गये । मुस्लिम राष्ट्रवाद के उत्कर्ष का तीसरा 
ओर सबसे महत्वपूर्ण कारण अवुल कलाम श्राज़ाद, अली- 
बन्धुओ, मोहम्द अली जिनना, डा० श्रन्सारी और हकीम नए नेताझ्रों का 
प्रजमल खा जैसे नए नेताओं का प्रभाव था । भबुल कलाम प्रभाव: झबुल 
श्राजाद उस समय नवयुवक ही थे। उनकी गम्भीर विद्वत्ता कलाम आ्राज्ञाद 





# जवाहरलाल नेहरू: दि डिस्कबरी आफ श डिया, प्‌. २८६ । 





१५२ भारतीय राजनीति और शासन 


और भारत से बाहर की इस्लामी दुनिया के ज्ञान की सवंत्र धाक जमी हुई 
थी। “उन लड़ाइयों ने जिनमें कि टर्की घिर गया था, उनकी गहरी रुचि श्ौर 
सहानुभूति को उत्तेजित किया । फिरमी उनका रास्ता पुराने मुस्लिम नेताओं 
के रास्ते से भिन्‍न्न था। उनका व्यापक और बुद्धिसंगत दृष्टिकोण उन्हें पुराने 
नेताशो के सामती, सकुचित धार्मिक व पृथकतावादी दृष्टिकोण से श्रलग रक्‍्खा श्नौर 
उन्हें सिर से पर तक भारतोय राष्ट्रवादी बना दिया था ।” १८१२ में अबुल कलाम 
आज़ाद ने उद साप्ताहिक 'अल-हिलाल” को प्रकाशित करना प्रारभ किया। इस 
पत्र का जीवन सक्षिप्त परन्तु ऐतिहासिक रहा । जबसे मुस्लिम लीग आरम्भ हुई, 
झबुल कलाम आजाद उसके सदस्य थे । मुस्लिम लीग पर ग्रलीगढ-कॉलिज-पग्रप का 
नियंत्रण था । अबुल कलाम श्राज़ाद उसकी नीतियो से सतुष्ट नही थे। उन्होने भ्रपनी 
साम्थ्य॑वान्‌ लेखनी के द्वारा “अनुदारिता और अ-राष्ट्रीयता के इस शक्तिशालौ दुगे 
पर भ्राक्रमण किया ।* भ्रल-हिलाल ने “मनुष्यों के दिमागो को भय और निराशा से 
मुक्त करने में सहायता दी और उन्हें आशा व साहस के उच्चतर घरातल पर ला 
खडा किया ।” आजाद की रचनाओ ने अधिकारियों के रोष को जागृत कर दिया । 
अल हिलाल से जमानते मागी गई और १६१४ में उसके प्रेस को जब्त कर लिया 
गया । इसका श्रर्थ यह हुआ कि अल-हिलाल समाप्त हो गया । दो वर्षो बाद श्राजाद 
को चार वर्षों के लिये अ्रन्तर्वासित किया गया ' 


“ग्रबुल कलाम आज़ाद की आवाज़ के साथ ही मौलाना मोहम्मद श्रली, जिनके 

कि प्रंग्रेजी पत्र 'कामरेड' और उदू पत्र 'हमदर्द! ने हमारी राष्ट्रीय पत्रकारिता के 
मन्दिर में भ्रपने लिये एक झाला श्रजित कर लिया था 

सौलाना की आवाज मिली हुई थी ।”| मौलाना मोहम्मद श्रली 
मोहम्मद झली. इस्लामी परम्परा और ऑकक्‍्सफोर्ड शिक्षा का एक श्रजब 
समन्वय उपस्थित करते थे। बगाल-विभाजन के रद हो 

जाने से उन्हें बडा धक्का पहुचा श्रौर प्रंग्रेजो की नेकनीयती में उनका जो विश्वास 
था, उसकी नीव हिल गई । वे कट्टर राष्ट्रवादी हो गये । टर्की के लिये उन्होने प्रचड 
आदोलन किया । १९१५ में युद्ध-पयंन्त के लिये उन्हें अपने भाई मौलाना शौकतश्रली 
के साथ ही साथ भअन्तर्वांसित कर दिया गया । खिलाफत आदोलन में उन्होने प्रत्यन्त 
महत्वपुर्णा कार्य किया । उनके प्रभाव से मुस्लिम राजनीति में भी राष्ट्वादी भाव- 








4 जबादर लाल नेह रू. दि डिस्कबरी आफ इ डिया, पृ० २८६। 
# उपय कत युस्तक, ० ६० । 

मेहता और पटवर्धेनः कम्युनल द्रांयंगल इन इ डिया, प्‌ १२। 
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नाएं प्रचंड हो गईं । उस काल में मोहम्मद भ्रली जिन्ना भी मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी 
तत्वों की विजय के लिये भरसक चेष्टा कर रहे थे। 

थद्यपि बाद के घटना प्रवाह को देखते हुए यह बात भत्यन्त मोहम्मद झलोी 
आइचय जनक लगती है,परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि उस जिन्ना 

समय मोहम्मद भ्रली जिन्ना ने जो कार्य किया, वह प्नत्यन्त 

महत्वपूर्ण और प्रगतिशील था । उस समय मुस्लिम लीग प्रतिगामी और पृथकता- 
वादी तत्वो की भ्रधीनता में थी । मोहम्मद श्रली जिन्ना ने उसे कांग्रेस के निकट लाने 
का प्रयास किया श्रौर इसमें उन्हें थोडी बहुत सफलता भी मिली । यह उनके गति- 
शील नेतृत्व का ही प्रभाव था कि मुस्लिम लींग ने भी श्रपने १९१३ के लखनऊ- 
अधिवेशन में श्रौपनिवेशिक स्वराज्य को अ्रपना ध्येय घोषित क्र दिया। इस समय 
आ्रागा खा मुस्लिम लीग के भ्रध्यक्ष थे । वें लीग की राष्ट्रवादी विचारधारा कौ पसंद 
नहीं करते थे । १९१४ में उन्होंने लीग की श्रध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम 
लीग की बागडोर मोहम्मद अली जिन्ना के हाथो में आई । 

इस सम्बन्ध में मौलाना शिबली मोहानी का जिक्र करना सौलाना शिवलो 

भी भ्रत्यन्त श्रांवश्यक है। वे उच्चकोटि के राष्ट्रवादी थे सोहानी 

और सर सय्यद भ्रहमद खा के सहयोगी रह चुके थे । बाद 

में सर सय्यद श्रहमद खा साम्प्रदायिकता की ओर भुक गये झौर उन्होंने मुसलमानों 
को राष्ट्रीय श्रादोलन से पृथक रखने की चेष्टा की। मौलाना शिबली मोहानी को 
सर सय्यद भ्रहमद खा की यह नीति बिल्कुल पसन्द नही श्राई। उन्होंने इसकी कठोर 
आलोचना की । वे कहा करते थे कि मुसलमानो को राष्ट्रीयता की मुख्य धारा से 
पृथक रखने के लिए नौकरशाही ने सर सय्यद अहमद खा के नाम का भनुचित उपयोग 
किया है। भारतीय मुसलमानों के बीच राजनीतिक जाग्रति का विकास करने के लिए 
उन्होने प्रपनी लेखनी के द्वांरा राष्ट्रीय महायज्ञ मे जो आाहुति दी, उसके कारण भारत 
की राष्ट्रीयता के इतिहास में उनका नाम सर्देव प्रमर रहेगा । 


उदार काँग्रेस नेताओो ने मुस्लिम लीग की इस नई प्रवृत्ति का हादिक स्वागत 
किया । १९१३ के श्रपने भ्रधिवेशन में काँग्रेस ने लीग के स्वराज्य के नृतन ध्येय की 
मुक्तकठ से सराहना कौ । इस्लामी विश्व के प्रति श्रपनी 


सदभावना का परिचय देने के लिए काग्रेस ने टर्की भ्रोर लोग-कांग्र स 
फारस की स्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता व्यक्त करते सहयोग 
हुए एक प्रस्ताव पास किया । भझ्रब यह प्रतीत होने लगा की झोर 


था कि भविष्य में काग्रेस भ्लौर लीग मिल-ज्ुल कर कायें 
करेंगी और सामान्य राजनीतिक लक्ष्य को हस्तगत करने के लिए डट कर संघर्ष 
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करेगी। १९१४ के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव 
संलक्ष्य था । इस अधिवेशन में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सदुभाव कायम 
रखने की झ्ावश्यकता पर विशेष बल दिया गया । हिन्दू-मुस्लिम एकता के बढते हुए 
चिन्हों को देखकर आग्ल-भारतीय समाचार-पत्र घबरा उठे । परन्तु यह श्रेष्ठ 
कार्य रुका नही, बराबर चलता रहा और राष्ट्रवादी नेता इस बात के लिए निरन्तर 
प्राशपण से चेष्टा करते रहे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता दिनदूनी रात चौग्रनी बढ़े और 
हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिल कर सामान्य राजनीतिक लक्ष्य की शोर शक्तिशाली 
पग उठाए तथा एक ऐसे महान्‌ भारत का निर्माण कर सकें, जो कि श्रशोक कालीन 
भारत से कही भ्रधिक महत्तर और भ्रकबर कालीन भारत से कही भश्रघिक बृहत्तर हो । 
१९१५ में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने मि. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिमलीग के 

ऊपर पूरा नियन्त्रण स्थापित कर लिया । उस वर्ष के मुस्लिम लीग के भ्रधिवेशन में 
महात्मा गाधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय भ्ौर सरो- 


कांग्र स-लोग जिनी नायडू जैसे काग्रेस के सुप्रतिष्ठित नेता भी सम्मि' 
समभोता लित हुये । मि. जिन्ना ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया , 
१६१६ जिसमें भारतवर्ष के लिए राजनीतिक सुधारो की एक 


योजना तय्यार करने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति 
करने को कहा गया था जो कि काग्रेस के साथ मिलकर काम करे । यह प्रस्ताव पास 
हो गया । फलतः १९१६ में सयुक्त काग्रेस-लीग-योजना तय्यार हुई - यह इतिहास 
में लखनऊ-समभौते के नाम से प्रख्यात हैं । पूर्व वष॑ की तरह १९१६ में भी काग्रेस 
और लीग के वाधिक अधिवेशन एक ही स्थान पर (लखनऊ) श्रौर एक ही समय में 
हुये। दोनो ही सस्थाओ ने काग्रेस-लीग-योजना को स्वीकार किया श्रौर उसे मागो के 
अधिकार-पत्र के रूप में श्रधिकारी-वर्ग के सम्मुख उपस्थित किया । लखनऊ-पैक्ट * 


*. एनी बीसेंट ने एक आग्ल-भारतीय समाचार-पत्र के निम्न लेख को उद्धत 
किया है: “ये लोग दोनो जातियो को क्यो एक करना चाहते हैं, यदि यह उन्हें एक 
करना शासन के विरुद्ध नही हैं ”” हाउ इडिया रॉट फार फ्रीडम, पु० ५३१ ॥। 


# यह पैक्ट मुख्यत. उन सुधारों पर आश्चवित था जिनका कि *“ममेमोरेण्डम 
झ्रॉफ नाइण्टोन” (१९ का झावेदनपत्र) में सुकाव दिया गया था। इस आ्रावेदन-पत्र 
को इंपीरियल (केन्द्रीय) व्यवस्थापिका सभा के १९ भारतीय सदस्यो ने तय्यार किया 
शा । लखनऊ-पैक्ट के मुख्य उपबध ये थे “(१) प्राँतोंको जितना अ्रधिक संभव हो सके, 
प्रशासन और वित्त केक्षेत्र में, केन्द्रीय नियत्रणसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। (२) केन्द्रीय 
श्र प्रातीय व्यवस्थापिका सभाओं के ४॥५ सदस्य निर्वाचित और १।५ मनोनीत होने. 
्िए ((३) केन्द्रीय और प्रातीय सरकारो के कम से कम झाधे सदस्य भ्रपनी-अपनी 
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को या सर्वधानिक सुधारों की काग्रेस-लीग योजना को भारतीय राष्ट्रवाद 
की एक बहुत बड़ी विजय कहा गया है।”| परन्तु यह बात स्वेथा सत्य नही हैं । 
यह ठीक है कि लखनऊ-पैक्ट हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था। वह इस बात का 
द्योतक था कि मुस्लिम लोग ओर काग्रेस साथ-साथ मिल कर स्व-शासन के लक्ष्य की 
श्लोर एक ठोस कदम उठायेंगी। एक श्रावाज़ के साथ काग्रेस और लीम ने यह माँग 
की कि “साम्राज्य के पुनर्सगठन में भारतवर्ष पराधीनता की वेदी से ऊपर उठाया 
जाकर आत्म-शासित उपनिवेशो की भाति साम्राज्य के कामो में बराबर का हिस्सेदार 
बनाया जाय ।””[ इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह एक ऊंची सफलता थी, परंतु काग्रेस 
ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माग को स्वीकार करके राष्ट्रीयता की बहुमूल्य 
श्राहुति दी । बगाल और पजाब में मुसलमान बहुमत मे थे । वहा उनके लिए ४०५४७ 
झ्ौर ५० % स्थान स्वीकार किये गये । इसके विपरीत जिन प्रातों में मुसलमानों का 
भ्रल्पमत था, वहाँ भी उनके साथ विशेष रियायत की गई, उन्हें बहुत भ्रच्छा प्रतिनिधि- 
त्व दिया गया । यू. पी. में मुसलमानों की जनसख्या १४० ही थी, परन्तु उन्हें ३०% 
स्थान दिये गये । मद्रास में उनकी जनसंख्या केवल ६.१५% थी परन्तु उन्हे १५% 
स्थान दिये गये । जहा तक केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का सम्बन्ध है, निर्वाचित 
स्थानों का एक तिहाई भाग पृथक मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये नियत रखा गया । 
स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग ने काफी महगे मूल्य पर सौदा किया था । यह ठीक है कि 
मुसलमानो को साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान देने का अधिकार छोड़ना पडा । मॉलें- 
भिन्‍्टो सुधा रो के भ्रधीन उन्हे यह लाभ प्राप्त था। परन्तु इसका और भी बुरा परिणाम 
हुआ हिन्दुओं श्रौर मुसलमानो के बीच भेदकी दी वार बराबर ऊँची उठती गई । इस प्रकार 
पृथक्‌ निर्वांचनों तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने व मुसलमानों के लिए 


व्यवस्थापिका सभाझ्रो के निर्वाचित सदस्यो के द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। (४) जब 
तक कि कॉौंसिलो द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर गवनंर जनरल अ्रथवा सपरिषद 
गवनंर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग न करें, प्रातीय और केन्द्रीय सरकारो को उनके 
श्रनुकूल ही प्राचरण करना चाहिये । (५) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को भारत 
सरकार के सैनिक, वेदेशिक और राजनीतिक मामलों मे हस्तक्षेप करने का, जिनमे 
कि युद्ध की घोषणा श्रथवा सचि करना भी सम्मिलित है, कोई अधिकार न होना 
चाहिये । (६) भारत-मन्त्री के भारत सरकार के साथ वे ही सम्बन्ध होने चाहिए जो 
कि औपनिवेशिक मन्‍्त्री के डोमीनियनों की सरकारो के साथ होते हैं ।” कूपलैण्ड' 
दि इडियन प्रॉब्लेम, १८३३-१९३५, पृ० ४८ । 

| उपय कत पुस्तक, पृ० ५० । 

६ पेट की प्रस्तावनाः कांग्रेस इन इबोल्यशन पृ० १७-१८) 
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इूसरे मत के उत्सगं को प्राप्त करने में कांग्रेस ने “परिणामों का किचिन्मात्र भी विचार 
न करते हुए कार्य किया ।”* कांग्रेस ने मुसलमानों को जो रियायतें दीं, ब्रिटिश सरकार 
ने उन्हें मॉटफोर्ड सुधारों का श्राधार बना लिया। परन्तु लखनऊ पैक्ट में भारत के 
लिए स्वशासित डोमीनियनों की तरह की जिस प्रस्थिति की मांग की गई थी उसकी 
झोर सरकार ने कोई ध्यान नही दिया । इसके भ्रलावा पैक्ट में जहां यह कहा गया था कि 
व्यवस्थापिका सभाप्नों मे निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिए, वहा इस बात 
की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कार्यकारणी को इन बहुमतों के प्रति उत्तरदायी 
होना चाहिये | 


४२. यूरोपीय सहासमर और वेधानिक सुधार 


प्रथम यूरोपीय महासमर का विस्फोट भारत के वैधानिक विकास की हृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण था ) जब यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ हुआ इगलैण्ड ने भारत से 
निवेदन किया कि वह उसे जम॑नी के विरुद्ध युद्ध में हार्दिक 

भारत की इंगलेण्ड . सहायता दे। भारतवर्ष ने इंगलंण्ड की इस प्रार्थना को सुना 

को हार्दिक सहायता झौर उसकी भरसक सहायता की । भारतवर्ष की जनता 
इगलैण्ड के साथ अपने मतभेदों को भूल गई। होमरूल 

आन्दोलन और देश के बाहर की क्रान्तिकारी हलचलो के भ्रलावा, भारतवर्ष में युद्ध 
के बीच ग्रन्य किसी ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन का नामो निशान भी नही दीखता था । 
भआरतवर्ष के वातावरण में इस सीमा तक शांति थी कि सरकार ने भारत में रहने वाले 
अधिकाश ब्रिटिश फौजी दस्तों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया । यद्यपि कुछ उम्रवादी यह 
कहते थे कि हमें इस युद्ध से लाभ उठाना चाहिए श्र श्रग्नेजों के विरुद्ध आन्दोलन करना 
चाहिए फिर भी उस समय भाम भावना यही थी कि यह अग्रेजों के लिए सकट का 
समय है, हमें उनकी सहायतां करनी चाहिए । सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी जैसे भारतीय नेताग्रो 
ने झपने भाषणों में यही कहा कि “युद्ध के जो भार भ्रौर उत्तरदायित्व हैं, हमे उनको 
वहन करना चाहिए” और “साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए ।”| तिलक 
और गाधी ने भी राष्ट्र से इसी प्रकार की श्रपीलें की । साम्राज्य के श्रन्यान्य देशों के 
साथ ही साथ मारत ने भी न्याय और मनुष्यता की रक्षा के लिए भ्रपने कीमती जान 
और मात्र को इस युद्ध में उत्सगं किया | भारतवर्ष ने प्रपने पन्द्रह लाख से अधिक 
संपूत्तों को रणशागण में भेजा। युद्धक्षेत्र में भारतीय सैनिको ने अद्भुत वीरता का 
परिचय दिया और महान्‌ गौरव झजित किया । भारतीय सैनिकों के शौय॑ ने जमंनी 


$ गेरेट : एन इंडियन कमेंट्री, प० १७६। 
 यरेन्द्रनाथ वेनज़ों : ए नेशन इन मेकिग ए० ३००) 
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के सारे भन्सूबे चकनाचूर कर दिये। राजाओं श्लौर धनी भारतीयों ने युद्ध कोष में 
बडी बड़ी रकमें जमा की । भारतवर्ष ने कुल मिला कर तीन अरब से अधिक रुपया 
लडाई के खर्चे के लिए इगलैण्ड को दिया । युद्ध काल में भारतवर्ष ने जिस राजभकित 
और हादिक सहयोग का परिचय दिया, वह सर्वथा भ्रकारण 

न था । जैसे ही महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, ब्रिटिश राजनीतिज्ञो भारतवर्ष को 

ने ऐसी घोषणाएं की जिन्होने कि राष्ट्रवादी भारतीयों के उम्मीदें 

मनो में बहुत ऊची उम्मीदें उत्पन्न कर दी थी। ब्रिटिश 

प्रघान-मत्री ने भारतीयों के लिए कहा कि वे “एक सामान्य भविष्य भश्रौर हित के 
सयुकत तथा समान संरक्षक हैं ।” यह कहा गया कि लड़ाई “राष्ट्रीय स्वतत्रता और 
लोकतत्र के दोहरे उद्देश्य की रक्षार्थ लडी जा रही है ।”| आत्म-निणंय के सिद्धात को 
प्रस्यापित किया गया और लॉयड जाज॑ ने घोषणा की कि उसे “ट्रोपिकल देशो में भी 
लागू किया जायेगा ।” उनके पूर्ववर्ती लॉर्ड एस्क्विथ ने घोषणा की थी कि भविष्य 
में भारतीय समस्या को “एक नए दृष्टिकोण से देखना पडेगा ।” भारतीयों ने इन 
घोषणाओ्रों को बिल्कुल निष्कफपट भाव से ग्रहण किया, उनको यह हृढ 
विश्वास हो गया था कि युद्ध का अन्त होने पर भारतवर्ष में वैधानिक उन्नति 
के एक नूतन युग की सृष्टि होगी । १९१६ मे लॉर्ड चेम्स फोर्ड भारतवर्ष के गवनेर- 
जनरल बन कर आए । उन्होने पद ग्रहण करने के तुरन्त 

बाद ही यह घोषणा की कि ब्रिटिश-शासन का उद्देश्य लाई चेम्सफोर्ड 
भारतवर्ष में स्व-शासन की स्थापना करना है । दुर्भाग्यवश, 

वे अपने आई सी एस सलाहकारों के हाथो में थे और उनकी कायंकारिणी-परिपद 
ने जिस सुधार-योजना को तय्यार किया, “उसकी प्रत्येक पक्ति के ऊपर “भीरुता' 
शब्द लिखा हुआझ्ला था ।! इस समय भारतीय राजनीतिज्ञ 

भी ऐसी योजनाए तय्यार करने में व्यस्त थे जिनके अनतु- सुधार-योजनाएं 

सार कि भारतवर्ष को एक सारभूत मात्रा में स्व-शासन 

प्राप्त हो सके । इन योजनाओो में एक योजना “१६” का आवेदन-पत्र था ।* इस 
योजना को साम्राज्यीय व्यवस्थापिका सभा के भारतीय सदस्यो ने तय्यार किया था। 


| कूपलैण्ड : दि इंडियन प्राब्वेम, श्प्श-श्व१४ पृ० एर।.....ः 

+ टिप्पणो--१९१५ में एक सुधार-योजना मद्रास के गवर्नर लार्ड विलिगडन के 
श्रादेशानुसार गोखले ने तय्यार की थी। यह प्रलेख जो कि गोखले के राजनीतिक 
'टेस्टामेंट' के नाम से प्रख्यात हुआ, अगस्त १९१७ में प्रकाशित किया गया। इसका 
मुख्य ध्येय यह था कि प्रान्तीय सरकारो को स्वायत्तता प्राप्त हो श्रौर वे केन्द्रीय निय- 
अरुण से स्वतन्त्र हों । इस योजना में कार्यकारिणी के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदा- 
यित्व के प्रइन को नही लिया गया था । 


१५८ भारतीय राजनीति और शासन 


“१९! के भावेदन पत्र के ऊफूर जिन सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों 
माइष्टीन के हस्ताक्षर थे, उनमें प मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद 
मेमोरेण्डम अली जिज्ना और तेज बहादुर सप्रू भी सम्मिलित थे । 

दूसरी बातों के साथ ही साथ भ्रावेदन पत्र में इस बात का 

नी प्रस्ताव किया गया था कि प्रान्तीय शौर साम्राज्जीय सभी कार्य कारिणीपरिषदो 
में भ्राधी सख्या भारतीय सदस्यों की होनी चाहिये, भारत वर्ष की सभी व्यवस्थापिका 
सभाझओ्री में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सारभूत वहुमत होना चाहिये, जनता के मत- 
दान के भ्रधिकार को तिस्तृत कर देना चाहिए, अल्पसंख्यक वर्गों को उचित प्रतिनि- 
घित्व प्राप्त होना चाहिए, भारत मन्त्री की परिषद को समाप्त कर देना चाहिए, 
आन्तीय क्षत्र में स्वायत्तता की स्थापना होनी चाहिए, और भारतवर्ष को स्थानीय 
स्व-शासन पूरी मात्रा में प्राप्त होता चाहिए। “१९ के श्रावेदन-पत्र मे इस बात पर 
भो ज़ोर दिया गया था कि भारतीय नवयुवको को भी सेना में वे ही सुविधाए मिलनी 
चाहिएं जो कि यूरोपीयो को प्राप्त होती हैं | काग्रेस-लीग योजना, जिसका कि हम 
पहले ही ज़िक्र कर चुके हैं “१६९” के आवेदन-पत्र पर 

कांग्रे स-लोग आधारित थी। तथापि काग्रेस-लीग योजना “१९! के 
योजना झ्ावेदन पत्र से श्रधिक व्यापक थी और इसमें साम्प्रदायिक 
निर्वाचनों के प्रइदनन पर श्रधिक महत्व दिया गया था । परन्तु 

इन सुधार-योजनाझ्रो में से किसी ने भी भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित 
करने की स्पष्ट माग नहीं की थी । उस पहली योजना को जिसने कि भारत- 
वर्ष में उत्तरदायी शासन की शने शने स्थापना को नृतन सुधारों का झ्राधार 
बनाया, इगलिश राउड टेबिल ग्रुप ने तय्यार किया था | इयलिश राउड टेबिल ग्रुप 
उन श्ग्नेज साबंजनिक कार्यकर्ताओं का एक समुदाय था जो कि भारतीय समस्याओं 
में प्रगाढ रुचि रखते थे । इस ग्रुप के नेता मि. कठिस ने समाचार पत्रो में कई लेख 
लिखे और उनमें उत्तरदायी शासन व प्रतिनिधिक शासन के भेद को स्पष्ट किया । उनका 
यह मत था कि भारतवषे में प्रतिनेधिक शासन की तो तुरन्त स्थापना की 
जा सकती है, परन्तु उत्त रदायी शासन की स्थापना शने: शने ही हो सकती है। 
उन्होने कहा कि भारतवर्ष की भ्रशिक्षित जनता धर्म, नसल भौर बिरादरी श्रादि की 
भ्राचीरों से भ्रापस में बटी हुई है, वह उत्तरशयी शासन के योग्य नही है, उसे इसके 
लिये शिक्षित करता पड़ेगा । ब्रिटिश श्रधिकारियों के 

ड्यूक-झावेदन ऊपर इस योजना की श्रच्छी प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस-लीग 

पत्र योजना में तो भारतीयों को तत्काल ही बहुत से भ्रधिकार 

दे देने की मांग की गई जो कि ब्रिटिश भ्रधिकारियों के लिये भ्ररुचिकर थी, परन्तु 
इस भोजना में ऐसी कोई मांग नही थी । उत्तरदायी शासन का विचार ही ड्यूक झावे- 


यूरोपीय महासमर भ्ौर वैधानिक सुधार १५६ 


दन-त्र को १९१६ में इंडिया कौंसिल के एक सदस्य व मि. कर्टिस के एक सहयोगी 
सर विलियम ड्यूक ने तय्यार किया था। ड्यूक ग्नवेदन-पत्र में कहा गया 
था कि पश्ब भारतीयों को उत्तरदायी शासन की कला में सिद्धहस्त करने का समय भ्रा 
गया है | यह इस प्रकार किया जा सकता है कि कुछ सुरक्षित विभागों को (शिक्षा, 
स्थानीय स्व-शासन, स्वच्छता आदि) प्रान्तीय सरकारो के भ्रघीन कर दिया जाय तथा 
इस पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियो का नियत्रण स्थापित किया जाय । तथापि 
इस प्रावेदन पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि पुलिस जैसे शभ्रन्य महत्वपूर्ण 
विभागो को सुरक्षा व निपुणाता की दृष्टि से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथो 
में न दिया जाय । इस प्रकार ड्यूक-श्रावेदन-पत्र ने ईंघ शासन प्रणाली की स्थापना का 
सुकाव दिया | द्वैध-शासन प्रणाली का श्रभिप्राय यह था कि प्रान्तीय शासन को दो 
भागों में बाट दिया जाय, भ्रर्थात्‌ सरक्षित विभाग तो कार्यकारिणी परिषदों के हाथों 
में रहें भोर वे केवल गवनेर के प्रति ही उत्तरदायी हो। इसके विपरीत हस्तातरित 
विभाग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में हो भ्रौर वे व्यवस्थापिका के 
प्रति उत्तरदायी हो । ड्यूक भ्रावेदन-पत्र श्र राउंड टेबिल ग्रुप की सिफारिशें ही मण्टे- 
ग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार योजना की मूलमन्त्र बनी और १६१९ का भारतीय-शासन सम्ब- 
नधी एक्ट भी मुख्यत इन्हीं के ऊपर आ्राधारित था। 


प्रथम महायुद्ध के जमाने में मैसोपोटामिया में युद्ध का प्रवन्ध भ्रच्छा नही रहा 
था । इस सम्बन्ध में इंगलेड की लोकसभा में एक बहुत जोरदार बहस हुई। बहस में 
मि० मा्टेग्यू ने मि० आस्टिन चेम्बर लेन को, जो कि भारत मन्त्री थे, बुरी तरह भाड़े 
हाथो इसलिए लिया कि मेसोपोटामिया में सामग्री तथा 
सिपाही न पहुचने के फलस्वरूप ही यह गडबडी हुई थी।  भारत-मन्त्री के पद 
इसी के परिणाम स्वरूप मि० चैम्बर लेन ने अपने पदसे पर सांटेग्यू को 
इस्तीफा दे दिया श्लरौर उनके स्थान पर मि० माटेग्यू नियुक्षित 
भारत मन्त्री नियुक्त हुए । मि० माटेग्यू १९१२ में भारत 
झा चुके थे और यहा उनकी बडी प्रतिष्ठा थी । उन्हें भारत का स्रच्चा शुभाकांक्षी 
समभा जाता था। भारतवषं के प्रति मि० माटेग्यू के हृदय में श्रगाघ सहानुभूति थी । 
“मि० माटेग्यू का भारत मन्त्री बना दिया जाना भारतवर्ष ने भ्रपनी एक बहुत बड़ी 
बिजय समभी ।” मि० माँटेग्यू का कथन था कि हमें भारतवर्ष पर वहां की जनता 
की सहमति से शासन करना चाहिये ! स्वभावतः ऐसे रांजनीतिज्ञ की भारत मन्त्री के 


पद पर नियुक्ति होने से भारतीयों के हृदयों में ऊेची ऊंची भाशायें जायृत हो गईं। 
भारत मन्त्री के पद का कार्य-मार सम्हालने के कुछ ही समय बाद २० 


१६० भारतीय राजनीति और शासन 


३० झ्रगस्त, १९१७  श्रगस्त १९१७ को मत्रि-मण्डल की ओर से, मि० मांटेग्यू 
की घोषणा ने निम्नलिखित घोषणा की, “सम्राट सरकार की यह नीति 
है, और उससे भारत सरकार पूर्णत. सहमत है, कि भार- 
तीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयो का सम्पक उत्तरोत्त र बढ़े और उत्तरदायी 
दासन-प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए 
स्व-शासन प्रणाली भारत में स्थापित हो और वह ब्रिटिश साम्राज्य के एक श्रग के 
रूप में रहे। उन्होने यह तय कर लिया हैं कि इस दिशा में, जितना शीघक्ष हो ठोस 
रूप से कुछ कदम आगे बढाया जाय ।” घोषणा में यह भी कहा गया था “इस नीति 
में प्रगति क्रमद: ही भ्र्थात्‌ सीढी दर सीढी होगी । ब्रिटिश सरकार श्लौर भारत सर- 
कार ही जिनके ऊपर कि भारतीयों के हित श्र उन्‍नति का भार है, इस बात की 
निर्णायक होंगी कि कब झौर कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए ।” 


२० अगस्त १९१७ की घोषणा का भारत वर्ष में सवंत्र स्वागत कियां गया ॥ 

उसे भारतीय “मैगना कार्टा! के नाम से पुकारा गया । सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने लिखा 
“झाग्ल भारतीय इतिहास के पृष्ठ टूटी हुई प्रतिज्ञाश्रो के 

सि० सांटेग्यू को खडो से भरे पडे हैं परन्तु श्रव शायद एक नूतन श्रध्याय 
भारत-यात्रा प्रारम्भ होने को था । नवम्बर १९१७ में मि० माटेग्यू 

देश के प्रमुख राज़नीतिज्ञों के साथ विचार-विनिमय करने 

के लिए भारत पधारे। उन्हे श्रपने काम की महत्ता का पता था श्रौर उनके हृदय मे 
भारतीयो के प्रति सच्ची सहानुभूति थी | “मेरी भारत यात्रा का तात्पयं॑ यह है कि 
हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं । मे इगलेड को खाली 
हाथ या कोई साधारण वस्तु लेकर नही लौट सकता । जिस वस्तु को लेकर में लौटूगा 
उससे नये युग का निर्माण होना चाहिये, अ्रन्यथा मेरे प्रयत्न निष्फल होगे | उस वस्तु 
को भारतवषं के भावी इतिहास की कु जी के समान होना चाहिये ।/* मि० मॉँटेग्यू 
ओर उनके सहयोगियों ने ६ महीनें तक सारे देश का दौरा किया, परन्तु जब ग्रेंतिम 
रूप से योजना तैयार होकर सामने आईं, तब मि० माटेग्यू में वह उत्साह नहीं रहा 
थरर, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारतवर्ष में आने के समय किया था। तथापि उनकी 
भारत यात्रा एक श्रोर दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपुर्णा रही । उनके भारत आने से पूर्व॑ 
श्रीमती एनी बीसेंट की नजरबन्दी के ऊपर सारे देश में काफी अ्रसन्तोष छाया हुझा 
था और काँग्रेस सत्याग्रह प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर सोच विचार कर रही थी । 
माटेग्यू ने भारतवर्ष में पदापंश करते ही देश की राजनीतिक हवा के रुल को पलठ 


4 धुरेन्द्रनाथ बेनर्जी- ए नेशन इन दि मेकिंग, प्‌. ३०३ 
# जी.एन. सिंद द्वारा उद्धृत - वही; पृ.३०८ 
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दिया,। उनकी पारदर्शी सहानुभूति ने भारतवर्ष के बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं 
का समर्थन प्राप्त किया । एनी बौर्तेंट जो कि पहले बहुत उग्र थीं, श्रपनी सारी 


तेजी भूल बैठी भौर एक दम से नरम हो गई । सत्याग्रह के विचार को ठुकरा दिया 
गया । मि. माँटेग्यू इस बात का ठीक ही दावा कर सकते थे कि उन्होंने महायुद्ध के 
एक बहुत ही संकटकालीन श्रवसर पर भारतवर्षकों ६ महीने तक बिल्कुल शांत रखा ॥ 

“भारतीय वैधानिक सुधांरों के ऊपर संयुक्त मांटेग्यू-चेम्सफो्ड-प्रतिवेदन के प्रका- 
'शित होते ही भारतीय राजनीतिज्ञों को बहुत गहरा घक्का पहुँचा । यह एक निराशा- 
जनक प्रलेख था। इसमें इस बात पर बल दिया गया था 
कि भारतीय जनता का विशाल बहुमत शभ्रभी बहुत पिछडा माटेग्यू-वेम्सफोर्ड 
हुआ है, भारतवर्थ की विभिन्न जातियों में काफी मतभेद है, .. प्रतिवेदन 
हिन्दुओं की वर्णा-व्यवस्था लोकतन्त्र के सर्वथा विरुद्ध है 
और भारत इस योग्य नही है कि केन्द्रीय सरकार में कोई महत्वपूर्ण अन्तर किया 
जाय । साम्प्रदायिक निर्वाचनो का इस प्रतिवेदन में घोर विरोध किया गया था।* 
परन्तु फिर भी उसने साम्प्रदायिक निर्वाचनों को न केवल मुसलमानों तक ही सीमित 
रखा , अपितु सिक्‍खों के ऊपर भी उन्हें लागू करने की सिफारिश की। उससें प्रांतों 
में उत्तरदायी शासन के प्रयोग को करने की सिफारिश की गई, परन्तु जनता के प्रति- 
निधियों को पूर्ण उत्तरदायित्व देने से इन्कार कर दिया। उसने हढैघ शासन प्रणाली 
की पुर स्थापना का प्रस्ताव किया । जहा तक केन्द्र का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन ने 
कार्यकारिणी को पूव॑वत्‌ ही प्रनुत्तरदायी रखने की श्रावश्यकता पर बल दिया, परन्तु 
उसने इस बात की सिफारिश्ष की कि व्यवस्थापक-मण्डल के दो सदन होने चाहिए और 
दोनों ही सदनों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिए । प्रतिगामिता की 
शक्तियों को भ्रौर हृढ करने के उद्देशय से एक नरेनन्‍्द्र-मण्डल की स्थापना का प्रस्ताव 
किया गया । यद्यपि का ग्रेस-लीग-योजना की साम्प्रदायिक-सिफारिशों को स्वीकार कर 
लिया गया झौर उन्हे बढा भी दिया गया था परन्तु सारी योजना को बहुत श्रधिक 
क्रांतिकारी बताया गया । ५ 

+ “पथों तथा वर्गों द्वारा विभाजन का अभिप्राय ऐसे राजनीतिक ग़रुटो की 
सृष्टि करना है जो कि एक दूसरे के विरुद्ध हो। यह मनुष्यो को नागरिको के रूप में 
नही, पक्षभागियों के रूप मे विचार करना सिखाता है। बहुधा ब्रिटिश सरकार पर 
दोषारोप किया जाता है कि उसने प्रादमियो पर शासन करने के लिये उनमे फूट 
डाल दी है। परन्तु यदि वह भनावश्यक रूप से उनसे उस समय फूट डालती है, जब 
कि उसका इरादा उन्हें स्व-शासन के पथ का पथिक बनाना होता है, उसे दम्भी तथा 
झदुरदर्शी के दोषारोप का सामना करना कठिन मालूम पड़ेगा । मॉटफोडे रिपोर्ट । 


१६२ भारतीय राजनीति और शासन 


माटेम्यू-चेम्सफोर्ड-प्रतिवेदन के प्रकाशन ने भारतीय जनमत को गहरा धक्का 
पहुँचाया । युद्ध काल में भारतीय नेताओो ने जिन बड़ी बडी आशाझो को पाल रक्‍खा 
था, वे सब ढह गई । थोड़े से उदारवादियो श्रौर झाग्ल-भारतीयों को छोड़ कर दोष 
सभी ने उसकी एक स्वर से निन्‍दा की । मुस्लिम-लीग तक ने उसका विरोध किया 
ओर कांग्रे स-लीग-योजना का पुनः भ्रनुमोदन किया । एनी बीसेंट ने अपने पत्र “न्यू 
इण्डिया” में लिखा कि यह योजना देना इृगलैण्ड के लिये अशोभन श्र भारतवर्ष के 
लिये इसका स्वीकार करना भ्रपमानजनक था ।” 


सारांश 

मालें-मिंटो सुधारो के तुरन्त बाद ही जो युग प्रारम्भ हुआ, वह भारतीय राज- 
नीति के उतार का समय था । उग्रवादियों को राजनीतिक क्षेत्र से लगभग बहिष्कृत 
सा ही कर दिया गया था, फलत' वह शान्ति का समय था । नए गवनंर जनरल 
लार्ड हॉडिज्ज ने काग्रेस के प्रति, जो कि मार्ले-मिटो सुधारों को क्रियान्वित करने 
की भरसक चेष्ठा कर रही थी, भेल-जोल की नीति बरती । १९११ में सम्राट जार्ज 
पंचम भारत आए । उनका खूब जोर-शोर से स्वागत किया गया । उन्होंने बग-भग 
को रद किया, इससे भारत में हर्ष की भौर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रशसा की 
एक लहर दौड़ गई । परन्तु काग्रेस सरकार की निरन्तर आलोचना करती रही और 
इस बात पर बल देती रही कि भारत को स्व-शासन प्राप्त होना चाहिए + 
काग्रेस ने इस बात की माग की कि प्रतिनिधिक शासन की दिशा में कुछ ठोस कदम 
श्रागे बने चाहिए और प्रान्तीय परिषदों को यह श्रधिकार मिलना चाहिए कि वे 
कार्यकारिणी शासन के कृत्यो पर नियन्त्रण स्थापित कर सके । 


१९१४ में तिलक जेल से छूट कर झा गए शोर एनी बीसेट ने भारतीय राज- 
नीति में पदापंण किया । इसके बाद भारतीय राजनीतिक जीवन पुन अग्रडह़ाई लेकर 
उठ बेंठा । इन दोनो नेताओं ने होमरूल, प्रान्दोलल को खडा किया । यह आन्दोलन 
दावानल की तरह चारो ओर फंल गया । सरकार ने इस आन्दोलन को कुचल डालने 
के लिए दमन के हथकण्डो का प्रयोग किया और २० श्रगस्त १६१७ की घोषणा 
के पदचात यह आन्दोलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया । 


मार्ले मिटो-सुधारो के युग में हिन्दू भ्रोर मुसलमानों के बीच भी सहयोग और 
सौहार्द की श्राइचर्य जनक वृद्धि हुई । अबुल कलाम श्राजाद, मोहम्मद श्ली जिश्ना झ्ौर 
“झली बन्घुओ जेसे नए नेताभो ने मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी भावनाओं का सक्निवेश, 
किया भशौर १९१६ के कांग्रेस-लीग-समभझौते का प्थप्रशस्त किया । * 
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प्रथम भहायुद्ध के बीच भारत ने जमनी के खिलाफ इंगलेड को जान और 
माल दोनो से भरसक सहायता की । भारतवर्ष का हादिक सहयोग प्राप्त करने की 
बांछा से ब्रिटिक्ष राजनीतिज्ञों ने इस प्रकार कौ घोषणाएं करदी कि प्रब॒ भारत की 
समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखा जायगा, श्रव इगलेंड और भारत के सप्वन्धों 
में एक नृतन अ्रध्याय की सृष्टि होगी । भारतीय राजनीतिक नेताओशों ने नए शासन 
सम्बन्धी सुधारों के लिए कुछ रचनात्मक सुकाव दिए । २० श्रगस्त, १९१७ को मि. 
माटेस्यु ने ग्पनी ऐतिहासिक घोषणा की भौर इस बात का वचन दिया कि ब्रिटिश 
नीति का प्नन्तिम ध्येय भारत में क्रमश. उत्तरदायी शासन की स्थापना करना हैं । 
घोषणा के कुछ ही समय पश्चात्‌ मि. माटेग्यू ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के 
लिए उन्होने कहा कि वे भारत में एक नए यूग का निर्माण करते वाली कुछ चीज 
करेंगे । परन्तु भारत सरकार के प्न-सहानुभूतिमय दृष्टिकोण के कारण मि. मारटेग्यू 
को प्रपनी झ्राशाओं में सफलता नही मिली । जब सुधारो की अ्रन्तिम योजना तय्यार 
हुई, मि माटेग्यू का सारा उत्साह शिथ्िल पड गया । माटेस्यू-प्रतिविदन ने भारत कौ 
बहुत हानि पहुँचाई । उसने साम्प्रदायिक निर्वाचनो को न केवल मुसलमानों तक ही 
सीमित रक्खा, वरन्‌ उन्हे सिक्‍खो के ऊपर भी लागू कर दिया । 


किन --- 


अध्याय ८ 
भारतीय शासन-सम्बन्धी एक्ट. १६१६ 
४३-मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना के मूलमंत्र 


भारतीय स्वधानिक सुधारो के ऊपर माटेग्य-चेम्सफोर्ड-प्रतिविदन ८ जुलाई,- 
१६१६ को प्रकाशित हुआ था । इस प्रतिवेदन की सिफारिश १९१९ के भारतीय 
शासन सम्बन्धी एक्ट में ससक्‍त कर ली गई । इस एक्ट 

प्रस्तावना को ब्रिटिश-ससद ने १८ दिसम्बर १९१६ को पारित किया 

| और पाच दिन पश्चात्‌ सम्राट ने उस पर भ्रपनी स्वीकृति 

दे दी । एक्ट की प्रस्तावना में १९१७ की घोषणा के साराश को दुहराया गया था। 
मौंटफोर्ड प्रतिवेदन ने, जो कि नृतन सविधान-एक्ट का आघार बना, घोषणा में कही 
हुई नीति को कार्यान्वित करने के लिए चार मूलभूत सिद्धातो को निर्धारित किया। 
वे सिद्धात निम्नलिखित थे (१) “जहा तक हो सके 

मूलभूत सिद्धान्त स्थानिक सस्थाओ में जनता का पूर्ण अधिकार हो । उनका 
नियत्रण उसी के द्वारा हो और वाह्म नियत्रण से उनको 

अधिकाधिक स्वतत्रता प्राप्त हो” (२) प्रान्तीय सरकारो को सत्ता का विदान और 
प्रान्तों मे आशिक उत्तरदायित्व का सूत्रपात, (२) भारत सरकार की ब्रिटिश-ससद के 
प्रति श्रनवरत उत्त रदायिता परन्तु केन्द्रीय विधान-मण्डलो का, जिन्हे कि शासन पर 
प्रभाव डालने का अधिक अवसर दिया जाय, विस्तार, (४) गृह सरकार के नियत्रण 
का शिथिलीकरण । भारतवर्ष के सर्वधानिक ढाचे मे, नूतन एक्ट द्वारा जो परिवर्तन 
किए गए, उनके आधार ये हो मूलभूत सिद्धान्त थे । सबसे पहली बात तो यह है कि 
सुधार-एक्ट का उद्देश्य भारतीय मामलो में गृह-सरकार के 

मुख्य विद्येषताएं: नियत्रण को शिथिल करना था, परन्तु उसने भारत-मत्री 
(१) गह-सरकार के के अधिकारो में किसी प्रकार का औपचारिक परिवतंत 
नियंत्रण का नही किया । इस सम्बन्ध में केवल यह पवित्र श्राशा व्यक्त 
विधिलोकररणण की गई थी कि उचित अभिसमयो की वृद्धि के साथ ही 

साथ यह शिथिलीकरणा भ्रपने श्राप सम्पन्न हो जायगा। 
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दूसरी यह है कि केन्द्रीय-शासन में उत्त रदायिता के तत्व का पुरःस्थापना नहीं किया 
गया । सपरिषद गवर्नर जनरल की पूर्ववत्‌ केन्द्रीय व्यवस्थापिका को नियन्त्रण से 
'चूणंतः मुक्त रक्‍्खा गया। नूतन केन्द्रीय व्यवस्थापिका में दो 

सदन थे, प्रत्येक सदन में निर्वाचित बहुमत दिया गया। २ केल्रीय कार्यपालिका 
इसके अलावा केन्द्रीय व्यवस्थापिका के श्रधिकारो में को ब्नुसरदायी 

वृद्धि कर दी गई जिससे कि वह कार्यपालिका को यदि रक्‍ला गया परन्तु 
नियत्रित नही तो प्रभावित अ्रवश्य कर सके. इस प्रकार केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
यह एक्ट दो विरोधी वस्तुझों का सयोग था । केन्द्रीय क्षेत्र को उसे प्रभावित करने 
में इस एक्ट ने स्वेच्छाचारी कार्यपालिका और किचित्‌ के लिए अधिक अ्रधिकार 
लोकतत्रात्मक व्यवस्थापिका के बीच समन्वय से जो कठि- वे दिए गए 

नाइया उत्पन्न हो सकती थी, उन्हे दूर करने के उद्देश्य से 

गवनंर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिये गए। यदि वह “भारतवर्ष या उसके 
किसी भाग कौ सुरक्षा, शान्ति भ्रथवा उसके हितो के लिये” किन्ही कानूनो को झ्ाव- 
इयक समभाता, तो वह उन्हे व्यवस्थापिका की सहमति के 

बिना भी श्रपने इन विशेषाधिकारो के जोर से, अ्रधिनिय- (३) विकेन्द्रीकरण 
मित कर सकता था । तीसरी बात यह है कि इस एक्ट ने 

केन्द्रीकरण की उस नीति को, जो लाई कज्जन के शासन-काल में अपनी उन्नति के 
सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई थी, समाप्त कर दिया । प्रशासन और राजस्व के कति- 
पय विषयो का विकेन्द्रीक रणा कर दिया गया, श्रर्थात उन्हे केन्द्रीय सरकार के निय- 
अर से हटा कर प्रान्तीय सरकारो के नियत्रण मे दे दिया गया ।॥ विकेन्द्रीकरण प्रौर 
प्रातीय स्वायत्तता की नीति को प्रान्तो में उत्तरदायी शासन 

की स्थापना करके भी अभिपूरित किया गया । एक्ट (४) प्रान्तों में भ्रांशिक 
ने प्रान्तो मे एकदम से ही उत्तरदायी शासन की स्थापना उत्तरदायित्व: हेष- 
नहीं कर दी । उसने प्रान्तीय प्रशासन को दो भागो में शासन 

बाटा । एक भाग मे 'सरक्षित विषय सम्मिलित थे । इन 

विषयों को अटल-प्रचल कारंकारिणी परिषदो के भ्राधीन रक्खा गया जो केवल गवर्नर 
के ही प्रति उत्तरदायी थे और व्यवस्थापिका द्वारा नियत्रित नही किये जा सकते थे। 
दूसरे भाग में 'हस्तातरित' विषय सम्मिलित थे । इन विषयो को मत्रियो की आधी- 
नता में रक्खा गया । ये मन्‍्त्री व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही चुने जाते थे झोर 
अपने कार्यों व नीति के लिये पूरंतः सदन के प्रति उत्तरदायी थे। इस एक्ट के आधीन 
विधान-सभाओं को लोकतंत्रात्मक बनाया गया | उनमे पर्याप्त विस्तार किया गया, 
निर्वाचित सदस्यों का सारभूत बहुमत रक्‍्खा गया ओर उनके श्रधिकारों में वृद्धि कर 
दी गई । पाचवे, इस एक्ट ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया भर मताधिकार 
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को बढा दिया । नए निर्वाचन-नियमों के अनुसार भारत- 
(५) निर्वायन और वर्ष की वयस्क जन संख्या के १०५० भाग को मत्तदान 
सताधिकार का फ्लिकार दिया गया । यह स्मरणीय है कि इस एक्ट 
ने न केवल मॉलें-मिटो-सुधारो के श्रन्तगंत एक मात्र मुस+ 
लमानों के लिये पुरस्थापित पृथक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचन को कायम ही रक्‍्खा, अपितु 
इस पद्धति को पजाव में सिक्‍्सो के लिए, तीन प्रातों को छोड कर बाकी सब प्रान्तों 
में यूरोपीयो के लिये, दो प्रान्तो में आग्ल-भारतीयो के लिये भ्रोर एक प्रान्त में भार- 
तीयों के लिए और एक प्रान्त मे भारतीय ईसाइयो के लिए भी लागू कर दिया। 
इस प्रकार मोटफोर्ड-प्रतिवेदन के रचयिताग्रों द्वारा निन्दित दोष को उस सविधान में 
श्रौर भी श्रधिक बढा चढा कर सम्मिलित किया गया, जिसका कि निर्माण उनकी 
सिफारिशो के अनुसार ही किया गया था। छठी बात यह है कि १९१६ का 
एक्ट स्पष्ठत एक प्रयोगकालीन व सक्रान्तिकालीन उपाय 
(६) प्रयोगकालीन व था। २० झ्रगस्त १९१७ की घोषणा में जो वायदे किये 
संकरान्तिकालोन गये थे, उनको कार्यान्वित करने का यह प्रथम प्रयास था। 
उपाय उस समय भारतवर्ष में जो नौकरशाही प्रशासन विद्यमान 
था, इस एक्ट ने उसमे थोडा सा सुधार करने की नेष्टा 
की यद्यपि वह सुधार आशिक ही था । दँ घ-शासन इसका फल था। लॉर्ड मेस्टन के 
शब्दो में “स्वेच्छातत्र और लोकतत्र उस समय तक हाथ मे हाथ मिला कर साथ साथ 
चलने के लिए बाध्य थे, जब तक कि लोकतत्र स्वयं चलना न सीख ले और गकेला 
चलने के विश्वास-योग्य न हो जाय ।” मोटफोडड-सुघारों ने १० वर्ष बाद बई योजना 
के श्राधीन की गई उन्नति का भ्रव्ययन करते के लिये भौर यह निददिचत करने के लिए 
कि पूर्णे उत्तरदायी शासन के लक्ष्य की ओर एक कदम भ्रौर आगे बढाया जा सकता 
है या नही, एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का विधान करके स्वत ही भ्पनी 
प्रयोगकालीन व सक्रान्तिकालीन प्रकृति का परिचय दिया था । 


गृह-सरकार 


४४. गह-सरकार का आशय 


१६१६ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट का विस्तृत विश्लेषण करने के पूर्व॑ 
उस एक्ट के आधीन स्थापित शासन की एक प्रमुख विशेषता की ओर इंगित कर 
देना बहुत भ्रावश्यक है । यह प्रमुख विशेषता भारतीय थी, शासन का 
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दो भागों में विभाजन, जिनमें से कि एक भाग तो इलगड. सरकार के वो 

में कार्य करता था भ्ौर दूसरा भारत में । यह द्वैधयाद भाय 
भारतवष में ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के भ्रनोलेपन का अनिवाय॑ 

परिणाम था । भारत के पू्ववर्ती विजेता (उदाहरणार्थ मुसलमान) यहा स्थायी रूप 
से बस गए, उन्होंने इसी देश को श्रपनी मातृभूमि भर पितृभूमि बनाया । वे किसी 
विदेशी सत्ता के दबाव में नही रहे । फलत. यहा उन्होने जिस शासन प्रबन्ध की नीय 
डाली, वह किसी भी विदेशी सत्ता के भ्रादेश था नियन्त्रण की आधीनता में नहीं 
था। अंग्रेज विजेताओं ने भारत वर्ष को अपना स्थायी घर बनाना स्वीकार नहीं 
किया । यद्यपि ब्रिटिश-साम्राज्यवाद ने यहां अपनी जडे जमा ली थी, परन्तु फिर भी 
जो श्रग्नेज उसकी सेवार्थ श्राते थे, वे केवल कुछ ही समय यहाँ ठहरते थे, वे मारत- 
वर्ष को अपना देश कदापि नही मानते थे, उनकी अ्रांखें 

सदेव इ गलेड की ओर ही लगी रहती थी, भ्रौर वे यहा एक-ह गलेड में 

जैसे ही अपना का पूरा कर लेते, इ गलेड की राह पक- क्रियाशील 

डते थे । फल यह होता था कि साम्राज्य की सम्पूर्ण गृह - सरकार 

सत्ता का स्नायु-केन्द्र इ गलेड ही बना रहता था । भार- 

तीय प्रशासन की सम्पूर्ण प्रगाली वही से नियन्त्रित होती थी । इगलेड में स्थापित 
सस्थाझ का सामूहिक नाम गृह-सरकार था। इसके पाच मुख्य 'पग थे--सम्नाट, 
मन्त्रिमण्डल, ससद, भारत मन्‍्त्री और उनकी कौसिल । परन्तु चू कि गृह-सरकार 
प्रशासन के वास्तविक हृश्य से बहुत दूर थी, श्रत उसका नियन्त्रण भौर निरीक्षण 
भ्रत्यन्त साधाररा प्रकृति का था। भारतवष के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का कार्य 
स्वाभाविक रूप से केन्द्रीय और प्रातीय सरकारो के पदाधि- 

कारियो के हाथो मे रक्खा गया था । ब्रिटिश दूसरी भारत में करिया- 
सरकार का यह भाग भारत वष में ही गृह-सर, शौल, केन्द्रीय ओर 
कार के प्रभिकर्ता के रूप में कार्य प्रान्तीय सरकारें 
करता था । ' 


४४. भारत मनन्‍्त्री 


भमारतमन्त्री के पद की सृष्टि १८५८ में हुई थी, जबकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को समाप्त कर दिया गया था भ्रौर भारत का शासन प्रबंध सीधा ब्रिटिश “क्राउंन” 
के हाथों में चला गया था। कोर्ट श्रॉफ डाइरेक्टर्स भर बोड' आफ कंट्रोल 
पहले झञाउत सम्बन्धी जिन जिन भ्रधिकारों का उपभोग करते थे, भारतमंत्री 
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पद की ने उनको उत्तराधिकार में प्राप्त किया । वह राज्य का 

[प्रकृति एक प्रमुख मंत्री व [ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का सदस्य होता 

था | इसका श्रभिप्राय यह हुप्ना कि वह लोक-सदन में बहुमत 

बाले दल का सदस्य होता था । वह अपने पद को उस समय सम्हालता था, जबकि 

दल अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता था । भारत मन्त्री अपने पद को दो ही 

परिस्थितियों में त्यागता था---या तो उस समय जबकि मन्त्रिमण्डल लोक-सदन का 

विद्वास ख्रो दे या उस समय जबकि पाँच वर्ष भ्रथवा उससे पूर्व श्रपने यधाक्रम जीवन 

के झन्त पर वह (मन्त्रिमण्डल) भग हो जाता । भारत मन्‍्त्री का पद सयूक्‍त उत्तर- 

यित्व के सिद्धान्त के अनुकूल था । भारत मन्त्री पूर्णतः ब्रेटिश ससद का एक अभि- 

कर्त्ता या सेवक था, वह अपनी नीतियों भ्रौर कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी 

था । इसलिए यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश-ससद भारत मन्त्री के द्वारा ही भारत 
प्रशासन का नियन्त्रण व निरीक्षण करती थी । 


ब्रिटिश-संसद के एक अभिकर्ता अथवा सेवक के रूप मे भारत मन्त्री के पद का 

ऊपर जो वर्णन किया गया है, उससे तो यही निष्कष॑ निकलता है कि भारत मन्त्री 
का वेतन अ्रपने स्वामी श्रर्थात ब्रिटिश ससद से ही मिलना 

१६१६ के एक्ट ने एक चाहिए । परन्तु १९१९ के भारतीय शासन-सम्बन्धी 
असंगति को दूर एक्ट के? पारित होने के [पूर्व ऐसा नहीं था । उस समय 

कर दिया तक भारत मन्त्री एवं उसके विभाग के वेतन का भार 
ब्रिटिश-ससद वहन नही करती थी, अपितु वह भारत के 

ही मत्थे पडता था । यह बात नीति विरुद्ध भी थी झौर न्याय विरुद्ध भी । इस 
पद्धति के समर्थन में यह लचर दलील उपस्थित की जाती यी कि चूकि यह व्यय 
भारतीय प्रशासन के निरीक्षण में लगाया जाता है, अत इसका भार भारत के ही 
कंधो पर पडना चाहिए । यह विशुद्ध उपनिवेशवाद था झौर उक्त तक॑ में इस तथ्य 
की पूर्ण उपेक्षा करदी गई थी कि भारत का और भारतीय जनता का उस मन्त्री 
पर, जिसके लिए उसे प्रतिवर्ष लाखो रुपये की राशि व्यय करनी पडती थी, तनिक 
भी नियन्त्रण नहीं था । यह बात नियम विरुद्ध थी क्योकि अ्रधिराज्ष्यो (207075 ) 
झभौर उपनिवेशों के लिए जो मन्त्री नियुक्त होते [थे उन सबको ब्रिटिश राजकोष से 
वेतन मिलता था । इस कट्ठु भेदभाव का भारतीय लोकमत ने सदेव विरोध किया 
था। १९१९ के एक्ट ने इस अ्रसंगति को दूर कर दिया औ्औौर निर्धारित किया कि 
“भारत मन्त्री का वेतन, उसके उपमन्त्रियों का वेतते और उसके विभाग के ग्रन्य 
व्यय भारत वष की आय में से चुकाने के बजाय संसद द्वारा प्रदत्त राश्षि में से 
चुकाए जा सकते हैं श्ौर भारतमंत्री का वेतन इसी पकार चुकाया जायगा ।”इस सबंध 


गृह-सरकार का झादाय १६९ 


में 'आयगा' भौर 'सकते हैं' शब्दों का प्रयोग भर्थपूर्णा धा। जो व्यवहार में हुभा, 
वह यह है कि जैसे ही एक्ट क्रियारूप में परिणत हुआ भारत मनन्‍्त्री का वेतन तो 
ब्रिटिश-प्र।य में से चुकाया जाने लगा परन्तु विभाग के 

श््तों के लिए ब्रिटिश राजकोष ने १५०,००० पौंड वापषिक परिवर्तन का 

का ही भ्रनुदात निश्चित किया । परन्तु इतनी प्नल्पृशि वेधानिक 

से भारत मन्‍्त्री के विभाग का सारा खर्चा नहीं चल महत्व 

सकता था, फलत बाकी सारा व्यय भारत के मत्ये पडता 

था । परन्तु फिर भी, वैधानिक दृष्टि से इस परिवर्तन का बहुत भ्रधिक महत्व था। 
इसका प्रभिप्राय यह हुआ कि भारत मन्‍्त्री के ऊपर ब्रिटिश संसद का सीधा निय- 
श्रण स्थापित हो गया । इसमें कोई सन्देह नही कि कम से कम सैडातिक दृष्टि से 
ब्रिटिश संसद को भारत के मामलो मे हस्तक्षेप करने का और भारत मत्री व उसके 
विभाग की नीतियों की देखरेख करने तथा उन्हे निर्देश देने का सदैव ही श्रधिकार 
प्राप्त था | परतु यह नियत्रणा उस समय, जबकि ससद को भारतमत्री के वेतन और 
उसके व्भाग के लिए कुछ व्यय प्रदान करने की नौबत भ्राई, प्रत्यक्ष झ्ौर नियमित 
हो गया । वाधिक बजट मे इस प्रयोजन के लिए जो राशि स्वीकृत की जाती थी, 
उसके मतदान के अवसर पर, भारतीय मामलो ने स्वभावत ससद के ध्यान को अपनी 
भोर भ्रधिकाधिक भ्राकृष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भारत मन्त्री ब्रिटिश ससद का अभिकर्ता था। 
उसका कर्त्तठ्पर यह था कि वह भारत के शासन और राजस्व से सम्बन्धित समस्त 
क्रिया क्लापो का निरीक्षण व नियन्त्रण करे। १११९ 
के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट ने उल्लिखित रूप से भारत-मन्त्रो 


इसको उपबन्धित किया । इस एक्ट ने भारतवर्ष के गवर्नेर के 
जनरल के लिये और उसके माध्यम से प्रान्तीय गवर्न रो के. श्रधिकार 
लिये यह प्रावश्यक कर दिया कि वे सभी महत्वपूर्ण विषयों ० 


के सम्बन्ध मे भारत मन्त्री को निरन्तर सूचना देते रहे व उसके श्रादेशो का उचित 
रूप से पालन करें । भारत वर्ष में सम्राट जितनी भी नियुक्तियां करते थे, वे सब 
भारत-मन्त्री के परामर्श के अनुसार करते थे | भारत-मन्त्री को यह अधिकार प्राप्त 
था कि वह जिसको चाहे, भ्रपतरे पद से च्यूत कर दे । उसकी स्वीकृति के बिता विनि- 
दिचत महत्तम से ऊचे वेतन वाले किसी भी पद का न तो निर्माण ही और न उन्बूलन 
ही किया जा सकता था। अखिल भारतीय सेवाओं की भरती और उनके नियन्त्रण 
का दायित्व भी उसी के कधो पर था | व्यवस्थापिका क्षेत्र में भी प्रत्तिम सत्ता का वही 
उपभोग करता था। भारतीय व्यवस्थापिका भ्रथवा प्रान्तीय विधान सभाओं में कोई 
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भी महत्वपूर्णां कानून उ सकी झतुभति के बिता पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता 
था । यही बात वित्तीय विषयों के ऊपर भी लाग्र होती थी। व्यय या कर के फोई 
भी नए मह भारतीय बजट या प्रान्तीय बजटों में उसकी सहमति के बिना पुर.स्थापित 
नही किये जा सकते थे। वस्तुत भारत मन्त्री का वित्तीय नियत्रण इतना पभ्रधिक 
व्यापक था कि बहुधा यह कहाजाता था कि उसकी स्वीकृति के बिना भारतवर्ष 
में एक झाना तक भी खर्च नहीं किया जा सकता था । 


कानूनी दृष्टि से १९१९ के एक्ट ने भारत-मन्त्री को भारत के शासन व राज- 
स्व विषयक मामलों में पूरा स्वामी बना दिया था। तथापि, प्रान्तो मे उत्तरदायी 
शासन के श्राशिक सृत्रपात व भारतीय (केन्द्रीय) व्यवस्था- 
१६१६ के एक्ट के पिका के अधिकारो के विस्तार को दृष्टि में रखते हुये यह 
अधोन भारतम-संत्री आवश्यक समझा गया कि भारत मन्त्री की सत्ता को कुछ 
की सत्ता का शिथिल कर दिया जाय । हस्तातरित विषयों के सबन्ध में 
शिविलोीकर रण यह स्पष्ट कर दिया गया कि जहा तक सभव हो भारत 
मन्त्री किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। सरक्षित भौर 
केन्द्रीय विषयो के सम्बन्ध में भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि भारत-सरकार 
और भारतीय-व्यवस्थापक सभाए किसी विशुद्ध भारतीय विषय मे एक मत हो तो 
भारत-मन्त्री उनको अ्रपनी इच्छानुसार काम करने दे और कुछ ग्रावइप्रक अवसरो को 
छोड कर उनके कार्यो में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे । ससद के दोनों सदनों की 
सयुक्त-प्रवर-समिति ने “वित्तीय-स्वायत्तता-प्रमिसमय को श्रगीकृत करने की सिफारिश 
उपस्थित की । यह सुझाव दिया गया कि आयात-निर्यात-करो के बारे में भारत की 
व्यवस्थापिक। व सरकार, समभौते के ढ्वारा, उन करो को लागू करने के लिए, जिन्हे 
वे ब्रिटिश सौदागरो के हितो की श्रपेक्षा न रखते हुए, भारतीय सौदागरों व उपभो- 
क्ताश्रो के हितो में ग्रावश्यक समभती हो, स्वतन्त्र होनी चाहिएँ। इस भ्रभिसमय की 
“सिफारिश इस सन्देह को कि “भारतवर्ष की वित्तीय नीति, इगलेड के वाणिज्य के 
हित मे, व्हाइट हाल से बलात्‌ प्रसारित की जाती हैं, ” दूर करने के दृष्टिकोण से 
उपस्थित की गई थी ।* 





# मुकर्जी- दि इ डियन कस्डीद्‌ यूशन, भांग २, प्‌ ५२७ 
यह देखना बहुत सुगम है कि ब्रिटिश ससद के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी भारतीय 


सरकार [प्रर्थात्‌ गवनंर जनरल झौर कार्यकारिशी परिषद) झौर भारतीय लोकमत का 
अतिनिधित्व करने वाली भारतीय व्यवस्थापिफा सभा, उन विषयों के सम्बन्ध में जो 
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भारत-मन्त्री के अधिकारों के उक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि कानूनी हृष्टि से, 
यह भारतीय प्रशासन के प्रमुख, गवर्नर जनरल का भ्रधिपति होता था। गवर्नर जन- 
रल के लिए यह आझ्रावश्यक था कि वह भारत-मन्‍्त्री के 
भ्रादेशों का उचित रूप से पालन करे। परन्तु उन दोनो. भारत सन्‍्त्री का 


के सम्बन्ध बहुत कम कानून के अ्रक्षरशः अनुरूप होते थे । गवर्नर जनरल 
गवनंर जनरल भारत में ही उपस्थित रहता था, यहा के साथ 
कानून और व्यवस्था के सध।रण का उत्तरदास्त्वि पूर्णंत- सम्बन्ध 


उसके ही कधो पर था, भ्रत यह सभव नहीं था कि वह 

भारतवषं से सात समुद्र की दूरी पर विराजमात भारत-मन्त्री के ही भ्रादेशानुसार 
निरन्तर चलता | आवश्यकता से वाध्य होने पर बहुत से कार्य उसे स्वयं ही सोच 
विचार कर करने पडते थे । भारत मन्त्री ने भी उसे ऐसे कार्य करने की पर्याप्त स्व- 
तत्रता दे राखी थी। भारत मत्री ऐसा करने के लिये लायार था। वह 
भारत वर्ष से समुद्रपार सहस्त्रो मीलो के फासले पर अ्रवस्थित रह कर 
यहा के शासन का पूर्णंत नियत्रण करने में श्रसमथें था | इस सम्बन्ध में बहुत कुछ 
वैयक्तिक तत्त्व पर भी निर्भर रहता था । यदि भारत मन्त्री, कोई हृढ स्वभाव का 
पुरुष होता, उसके पास कोई निश्चित नीति होती जिसे कि वह कार्यान्वित करना 
चाहता, तो वह गवनंर जनरल को ग्रहते अभिकर्ता के रूप में प्रयुक्त कर सकता था। 
इसके विपरीत यदि भारत मन्त्री नरम स्वभाव का व गवनंर जनरल प्रम॑विष्णु होता 
तो भारत मन्त्री गवनंर जनरल के कार्यों में विशेष हस्तक्षेप न करता था, उसे मन 
चाही नीति बतंने देता था और उसके दस निरणंयों मे से नो मे हामी भर देता था। 
इस प्रकार यदि भरत-मन्त्री के प्रति गवर्नर जनरल की ब्राधीनता के तथ्य का विरोध 
नहीं किया जा सकता, तो इतना तो श्रवश्य कहा ही जा सकता है कि, “बे एक ही 
ऊचे प्लेटफार्म पर खडे होने वाले साथी व सहयोगी थे, परन्तु उनके घरातलों में थोड़ा 
सा अन्तर था। | 


४६. इंडिया कॉसिल 


इंडिया कॉौंसिल की सृष्टि १८५५८ मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भज्जू होने के 
परचात की गई थी । जैसा कि हम ऊपर कह जुके है भारत-मन्त्री उन सब एक्तियों 
* पलन्देः इंडियन एडमिनिस्ट्र शन, पृष्ठ ५६; 
भारतीय वारिज्य के अनुकूल भौर ब्रिटिश वारिए्य के प्रतिकूल पड़ते थे, पूर्णत" एक- 
मत नही हो पाती थी | श्रत यह पवित्र सिफारिश, जितनी देखने में मालूम पड़ती 
थी, उससे न्यूनतर युग-विघायिनी थी । 
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का उत्त राधिकारी बन गया जिनका कि पहले बोर्ड भाफ 

इसको सुष्टि कब कंट्रोल व कोर्ट श्रॉफ डायरेक्टर्स प्रयोग करते थे। ससद के 

झोर क्‍यों सर्वोच्च व भ्रंतिम नियन्त्रण के भ्रघीन भारतीय प्रद्मासन के 

को गई निरीक्षरा व संचालन का कार्य उसके सुपुदं किया गया। 

यह ग्रावश्यक था कयोकि भारतीय सरकार एक विदेशी 

नौकरशाही थी जिसके ऊपर भारतीय जनता का श्रण्‌ मात्र भी नियन्त्रण नहीं था। 

इन परिस्थितियों के भ्रन्दर भारत-मन्त्री का निरीक्षण व नियन्त्रण ही इस नौकरशाही 

को निरंकुश स्वेच्छाचारी बनने से रोक सकता था। परल्तु, यह स्पष्ट था कि भारत- 

मन्त्री के पद पर किसी ऐसे व्वक्ति की नियुक्ति भी सवंथा सम्भाव्य थी जिसे कि 

भारत के बारे में बहुत कम ज्ञान हो या बिल्कुल ही ज्ञान न हो। यदि उसे श्रपने 

महान्‌ भ्रधिकारों का ठीक-ठीक प्रयोग करना था तो यह आवश्यक था कि उसे कुछ 

ऐसे व्यक्तियों की सहायता मिला करे, जिन्हें कि भारत की दशा के बारे में उच्चकोटि 

का ज्ञान हो, जो भारतवर्ष मे काफी समय तक रह चुके हो, काम कर चुके हो । ये 

“विशेषज्ञ! भारत-मन्त्री का मार्ग-दर्शन कर सकते थे, उसे परामर्श दे सकते थे ताकि 

वह श्रपने कतंव्यों का उचित रूप से पालत कर सके । इस प्रकार इडिया कौंसिल का 
उद्भव हुआ । 


१८५८ के एक्ट के उपबन्धों के अ्रधीन इडिया कौंसिल में १५ सदस्य होते थे 
जिनमें से कि कम से कम ९ ने भारतवर्ष में १० वर्ष तक काम या निवास किया हो 
और अपनी नियुक्ति की तिथि के १० वर्षों से अधिक के 
इंडिया कॉसिल का पूर्व भारत को न छोडा हो । वे श्रष्ठ/ आचरणा पयेन्‍्त 
संक्षिप्त इतिहास अपने पद पर नियुक्त रहते थे और १२०० पौण्ड प्रतिवर्ष 
बेतन पाते थे। कौसिल का कार्य यह था कि वह भारतीय 
सरकार के साथ जो पत्र-व्यवहार हो, व इगलंण्ड मे भारतीय सरकार से सम्बन्धित 
जो कुछ भी कार्य-व्यापार हो, उस सबका भारत-मन्त्री के श्रादेशों के भ्रनुसार प्रबन्ध 
करे । कौंसिल की सप्ताह में एक बार बंठक होती थी और भारत-मन्त्री उसका 
अध्यक्ष होता था। कुछ उल्लिखित विषयो को छोड कर भारत-मत्री कौंमिल के बहुमत 
के निर्णय का उल्लघन कर सकता था। हा, उसे उन कारणों की व्याख्या अवश्य 
करनी पड़ती थी, जिनके फलस्वरूप कि उसने ऐसा किया । इसके ग्रलावा, भारत मत्री 
शोपनोय द आवश्यक प्रपत्रों को, जो कि भारत सरकार से सर्दाधत हो, दिन कसल 


3७, झणस उजेरस्‍णतपकण है। फेज झा प्राप्त कर सकता था ) 


(८०९ में इण्डिया कौसिल के सदस्यों की सख्या को १५ से कम कर १० कर 


इंडिया कॉसिल १७रे 


देने का निश्चय किया गया । १९०७ में इसमें पुनः परिवर्तत किया गया। भ्रव की 
बार यह निर्धारित किया गया कि कौंसिल के सदस्थो की सँख्या १५ से अधिक नहीं 
और १० से कम नहीं होनी भाहिये । नये एक्ट ने प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल ७ 
बर्षे निदिचत किया व वाषिक वेतन १२०० पौ से घटाकर १००० पौ कर दिया। 
उसी वर्ष, सर्वप्रथम बार, दो भारतीयों को इंडिया कौंसिल में नियुक्त किया गया । 


१६१९ के एक्ट के श्रधीन इण्डिया कौंसिल के सविधान में भ्रौर भी परिवतंन 
किये गये | (१) भ्रवसे उसके सदस्योकी संख्या ८ से कम नहीं और १२ से भ्रधिक नहीं 
रखी गईं । इन सदस्यो में कम से कम आधे ऐसे होते थे, 
जिन्होंने कम से कम १० वर्ष तक भारतवपं में कार्य या मोंठफोईड सुधारों के 
निवास किया हो भ्रौर इस देश को अपनी नियुक्ति की परचात्‌ इण्डिया 
तिथि के ५ वर्ष पूर्व न छोडा हो । (२) इस पद का कारय॑- कॉसिल में 

काल ७ वर्ष से घटा कर ५ वर्ष का कर दिया गया । (२). परिबतंन 

प्रत्येक सदस्य की वार्षिक ग्राय पुन बढा कर १२०० पो 

कर दी गई । प्रत्येक भारतीय सदस्य को ६०० पो का भ्रपर भत्ता मिलता था। (४) 
भारतीय सदस्यो की सख्या बढ़ा कर ३ कर दी गई । सन्‌ १६१६ के एक्ट के भ्रनुसार 
भारतीय हाई कमिइनर का एक नंया पद बनाया गया । हाई कमिदनर, इ गलैण्ड में 
भारत सरकार के एजेंट कौ हैसियत से कार्य करता था। भारतीय हाई कमिदनर 
स-परिषद गवनर जनरल के अधीन था । (५) कौसिल की बैठकें श्रब सप्ताह में एक 
बार नही, श्रपितु महीने में एक घार होने लगी । (६) बंठकों के लिये जो कानून- 
सम्मत कोरम था, उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर भारत-मन्त्री को इच्छा- 
नुसार कोरम विहित करने का अधिकार दे दिया गया । (७) उसे कायं-व्यापार के 
संचालन के लिये भी नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया । (5) (क) भारतीय 
आमदनी के श्रनुदान या व्यय भौर (ख) भ्रखिल भारतीय सेवाओ्रो के लिये कानून बनाने 
से सम्बन्धित विषयों का निर्णय करने के लिये इण्डिया कौसिल की बैठकमें मतदाताझ्रो 
के बहुमत का समागम आवश्यक था । इन विषयों को छोड कर बाकी सब मे कौंसिल 
के ऊपर भारत-मन्त्री का पूर्ण प्रभुत्त था । कौसिल किसी 

भी आशय में एक विधायक निकाय न थी। यह मौरत-  फॉसिल फंदल 

मन्त्रो के ऊपर अधिक नियत्रश स्थापित नहों कर सकती एक परासशेदाक्नी 

थी । वस्तुत. वह केवल एक परामशंदात्री समिति मात्र ही समिति हो थी 

थी। ऊपर उल्लिखित विषयो को छोड़ कर श्लोर किसी भी 

कार्ये में कॉंसिल की सलाह लेना न लेना भारतमन्त्री की इच्छा पर निर्मर था। 
अगर वह कौंसिल की सलाह लेता भी, तो उसे मानना न मानना भी उसके ही 


१७४ भारतीय राजनीति और झासन 


अधिकार की बात थी । 

भारतीय लोकमत ने इण्डिया कौंसिल के भ्रस्तित्व का सदेव ही विरोध किया 
था । कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही उसके उन्पूलन की माय उपस्थित की थी 
ओर उसे बारम्बार दुहराया था। भारतीय राष्ट्रवादी 
भारतीय लोकमत इण्डिया कौसिल को एक बिल्कुल निकम्मी चीज मानते 
इण्डिया कोंसिल थे । उनकी दृष्टि में वह प्रतिक्रिया की सबसे बडी गढ प्ौर 
के सबब विरुद्ध भारत की उन्नति में सबसे बडी बाधा थी | भारतीय नौकर- 
या शाही को एक ऐसी संस्था के भ्रघीन कर देना, जिसमें क्रि 
सेवा-निवतत भारतीय नौकरशाहो का प्रभुत्व हो, रोग का 
बद्धंन था । यह शिकायत की जाती थी कि यदि सयोगवश भारतमन्त्री प्रगतिशील 
विचारो का होता, तो यह कौंसिल उसके मार्ग में कटक का कार्य करती थी। इसके 
झलावा भारतीय स्व-शासन के लिये ग्नातुर थे, परन्तु इस कौसिन का प्रस्तित्व उनकी 
स्व-शासन सम्बन्धी भावनाग्रो के प्रतिकूल पडता था। वह इस तथ्य की जीती जागती 
प्रतीक थी कि भारतवर्ष ग्रभी स्वतत्र नही, एक आश्षित, परतत्र देश है | सर तेज़बहा- 
दुर सप्रू ने इण्डिया कौंसिल के ऊपर यह जो दोपारोप किया था कि वह भारत के 
लिये एक कलक के तुल्य है, ठीक ही था । इंडिया कौंसिल उनके इस कथन की यथा- 
थेता प्रमाणित करती थी कि सभी महत्वपूर्ण विषयों में भारतवर्ष के लिये नीति का 

निर्माण शिमला या दिल्‍ली में नही, अपितु व्हाइट हॉल में होता था । 


४७. भारत का हाई कमिहनर * 


भारत के हाई कमिश्नर के पद की सृष्टि १९१६ के एक्ट के श्रधीन एक बहुत 

बड़ी भ्रसंगति को दूर करने के दृष्टिकोण से की गई थी । इसके पूर्व हथियार, सशस्त्र 
फौजो के कपडे, टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोटरकार यहा तक 

एक झसंगति का कि टाइपराइटर और मुद्रण-यत्र व देश के सैनिक तथा 
निवारण नागरिक प्रशासन के लिए आवश्यक अन्यान्य हजारो चीजे 

भारत मत्री भारत-सरकार के प्रभिकर्त्ता की हँसियत से 

खरीदता था। यदि सरकार प्रबुद्ध होती, तो वह इस व्यय का प्रयोग भारतवपषं के 
उद्योगों को प्रोत्साहन देने में कर सकती थी । परन्तु ब्रिटिश साञ्राज्यवादी भारतवर्ष 
के हितों की शोर क्‍यों ध्यान देने लगे ? उन्हे तो प्रपने काम से काम था, भारत को 
जाहे लाभ पहुँचे चाहे हानि, इसको उन्हें कोई चिन्ता न थी । फलत: करोड़ो रुपयो का 
अब्ल रुप्णएन वे इंग्रेष्ड तथए दूसरे देशों से खरीदते ये । यह काये राष्टरर्नवरोधी ते; 


७७२३७ श रुझ शरुस बह! ऋणीत भी थी ) वह भारतमंत्रों को भारत सरकार 


केन्द्र का उत्तरदायित्व श्छ्छ 


का राजनीतिक प्रभु और व्यावसायिक श्रभिकर्त्ता दोनों ही बना देता था । फल यह 
होता था कि भारत सरकार का भारत-मत्री के श्रभिकरण कार्य के ऊपर बिल्कुल, 
नियंत्रण नही था । 


भारत के हाई कमिदनर के नूतन पद की सृष्टि के पदचात्‌ श्रभिकरण कृत्य 
भारत-मत्री के हाथों से लेकर हाई कमिश्नर के हाथो में दे दिये गये । गवनेर जनरल 
सपरिषद हाई कमिइनर की नियुक्ति करता था और उसका 
वेतन भारतीय कोष में से चुकाया जाता था। इस प्रकार हाई कसिइ्तर को 
वह भारत सरकार का सेवक था श्रौर भारत सरकार पूरे नियुवित झोर 
तरीके से उसके कार्य का निरीक्षण व नियत्रण कर सकती स्थिति 
थी । वह और उसका कार्यालय लदन में रहता था। 
साधारणत वह पाच वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता था । सैद्धान्तिक दृष्टि से तो 
इस परिवतंन का बड़ा महत्व था, परन्तु व्यवहारतः स्थिति ज्यों की त्यो बनी रही । 
हाई कमिश्नर पूर्णारप से भारत-सरकार के अ्रधीन था। परन्तु सरकार की बेढगी 
रफ्तार जो पहले थी, वही कायम रही । भारत के हितो की श्रब॒ भी निरन्तर उपेक्षा 
की जाती थी। 


ठेके देना, स्टोर-विभाग की देखभाल करना, भारतीय ट्रंड कमिश्नर के कामो 
का निरीक्षण करना, भारतीय विद्यारथियों की देखभाल करना झादि भारतीय हाई- 
कमिदनर के मुख्य कत्तंव्य थे। भारत सरकार को जिस जिस 
सामान की इच्छा होती, उसे वह भारत सरकार के हाई कमिइनर 
भ्रभिकर्त्ता के रूप में विदेशों से खरीदता था । के कर्सव्य 


भारत-सरकार 


४८. केन्द्र में कोई उत्तरदायित्व नहों 


यद्यपि १९१६ के भारतीय शासन-सम्बन्धी एक्ट ने केन्द्रीय ब्यवस्थापिका का तो 
नये सिरे से सगठन किया, परन्तु केन्द्रीय शासन की प्रकृति को लगभग पूव॑बत्‌ ही 
रहने दिया । मोटफोड्ड प्रतिवेदन का तृतीय सूत्र, जिसके 
झनुसार केन्द्रीय सरकार की रचना की गई, निम्नलिखित केन्द्रीय शासन भारतीय 
था, “भारत-सरकार पूर्णतया ब्रिटिश ससद के सम्मुख जमत। के प्रति नहीं 
उत्त रदायी रहेगी और इस प्रकार के उत्तरदायित्व के बरन्‌ ब्रिटिश- 
झतिरिकक्‍त मुख्य मुख्य बातो में इसका प्रभुत्व तथा भ्रधिकार झंसब के ही प्रति 
तब तक अलंघ्या रहेगा जब तक कि प्रान्तों में किये हुये उस्तरदायो 
परिवतेनों का क्या प्रभाव होता है, यह न मालूम हो । इस बना रहा 


१७६ भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


बीच भारतीय व्यवस्थांपिका परिषद को परिवद्धित किया जायेगा भौर 
इसमें जनता के | भ्रधिक से भ्रधिक प्रतिनिधि लाने का यत्त किया जायेगा, तथा 
आसन प्रबन्ध पर प्रभाव डालने का इसको भ्रधिक अवसर दिया जायेगा ।” इस प्रकार 
जुतन एक्ट ने जिस केन्द्रीय व्यवस्थापिका की सृष्टि की, बह मॉल मिंटो सुधारों के 
अ्रधीन वर्तमान व्यवस्थापिका से श्रधिक लोकतत्रात्मक थी। परन्तु इस “परिवरद्धित 
श्र भ्रधिक प्रतिनिधिक' व्यवस्थांपिका को कायंकारिणी भर्थात्‌ु स-परिषद गवर्नर 
जनरल पर नियत्रण स्थापित करने का अधिकार नहीं दिया भया। केन्द्रीय कार्यंकारणी 
अब भी क्रिटिश ससद के ही प्रति उत्तरदायी बनो रही । वह किसी भी प्रकार भारतीय 
जनता, व्यवस्थापिका मे उसके प्रतिनिधियों के श्रति उत्त रदायी नहीं भी । 


४६. गवनर जनरल 


१९१९ के एक्ट ने भारतवर्ष की कार्यकारिणी शक्ति स-परिषद्‌ गवर्नर जनरल 

मे न्यस्त करदी । भारतवर्ष के गवनंर जनरल के पद की सृष्टि १७७३ के रेग्ुलेटिग 
एक्ट के भ्रधीन की गई थी। इसके पूर्व, बगाल, बम्बई 

पद का और मद्रास की तीनो प्रेसीडेन्सिया एक दूसरे से पृथक्‌ 

इतिहास थी, उनका एक एक गवनंर होता था । भारत मै शग्रेजों 

के श्रधीन जो प्रदेश था, उनका नियत्रण व शासन-प्रबन्ध 

करने के लिए कोई एक केन्द्रीय सत्ता नहीं थी। परन्तु इस प्रकार कब तक काम 
चल सकता था ? एक केन्द्रीय सत्ता की स्पष्ट और तुरन्त झ्रावश्यकता थी । १७७३ के 
एक्ट ने इस झ्रावश्यकता की पूर्ति की । इस एक्ट के अनुसार बगाल का गवर्नर बगाल 
का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे तीनो प्रेसीडन्सियो के शासन प्रबन्ध का 
निरीक्षण व नियत्रण करने का अ्रधिकार प्राप्त हो गया । एकीकरण की इस अ्क्रिया 
ने बहुत धीरे धीरे सफलता प्राप्त की क्योकि जो प्रेसीडेन्सिया पहले स्वतत्र थी, उन्हें 
केन्द्रीय सत्ता के नियत्रण का अमभ्यस्त होने में कुछ समय लगा। १७८४ के एक्ट ने युद्ध , 
शान्ति श्रौर प्रशासन के मामलो मे तीनो प्रेसीडन्सियो के ऊपर बगाल के गवनंर जनरल 
की सर्वोच्च सत्ता व नियत्रशण का और भी अधिक बलपृवंक प्रतिपादन किया। १८३३ 
के एक्ट ने बगाल के गवनंर जनरल का नाम बदल दिया । श्रब बगाल के गवनंर 
जन रल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लना । इस एक्ट के अनुसार स-परिषद्‌ 
गवनेर जनरल को कंपनी के ससस्त भारतीय प्रदेशों के लिए नियम बनाने का, श्रादेश 
देने का और उनका नियत्रण व संचालन करने का श्रधिकार मिल गया । परन्तु बगाल 
के शासत-प्रबन्ध का सीधा उत्त रदायित्व भ्रब भी उसके ही सिर रहा । १८५४ के एक्ट 
द्वारा उसे इस भार से छुटकारा मिला । इस एक्ट ते बगाल के लिये एक उप गवनंर- 
सनरल की नियुवित कर दी । गदर के पदचात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी समाप्त कर दी 
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गई भौर भारत का शासन-प्रबन्ध ब्रिटिश 'क्राउन' के हाथों में चला गया । इसके कारण 
आरतीय गवनंर जनरल की स्थिति में भी एक श्रत्यन्त महत्वपूर्रा परिवतंन हो गया ॥ 


झब वह वायसराय हो गया तथा भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि की हँसियत से 
काम करने लगा । 


१८५८ के एक्ट के पश्चात भ्रन्य जितने भी एक्ट अश्रधिनियमित हुये, उनमें से 
किसी ने भी गवनर जमरल की सत्ता व स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नही किया 
यहाँ तक कि मोटफ़ोर्ड सुधारों ने भी प्रातो में श्राशिक 
उत्तरदायित्व की पुर स्थापना के श्रलावा गवनंर जनरल मोंटफोर्ड सुधारों के 
की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं किया । भारत अन्तर्गत गवर्नर- 
के गवनंर जनरल का पद महान्‌ उत्तरदायित्व और गौरव जनरल 
से परिपूरां था । गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट ब्रिटिश 
प्रधान मत्री की सलाह पर किया करते थे, इस सम्बंध में प्रधानमंत्री भारतमत्री से 
पारामर्श ले लिया करते थे | साधारणत: उसका कार्यकाल पाच वर्ष का होता था । 
गवर्नर ज॑नरल को २५६,००० रू वा्षिक वेतन व रहने 
के लिये बिना किराये का शानदार भवन मिलता था। नियुक्ति, पदावधि 
इसके यलावा उसे १७२,७०० रू वाषिक से अधिक के और वेतत 
विभिन्न भत्ते प्राप्त होते थे। कानून-निर्माण, वित्त व 
अ्शासन के क्षेत्र मे उसके अधिकार बहुत बढे चढें थे। भारत के शासान-प्रबन्ध की 
पूरी जिम्मेदारी उसके कधो पर थी । देश के सैनिक व नागरिक शासन का सचालन, 
निरीक्षण व नियत्रण करने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त 
था। बगाल, मद्रास और बम्बई के गवनेरों को छोड कर गवर्नर जनरल की 
बाकी सभी महत्वपूरणं नियुक्तियाँ वही करता था। भारतमंत्री कार्यकारिशी 
हारा नियुक्तिया की जाने की स्थितिमें भी गवनेंर जनरलका 
प्रामर्श लिया जाता था और साधारणत. उसकी सिफारिश स्वीकार की जाती थीं ॥ 


गवनंर जनरल की विधायिनी शक्तिया विपुल थी । व्यवस्थापिका सभाओं के 
अधिवेशनों को आहृत करना, उनका भग करना और उनका कार्यकाल बढाना या 
घटाना उसके हाथो में था। व्यवस्थापिका सभाओो के 
निर्वाचन दिवस झौर स्थान को भी वही निश्चित कर गवर्नर जनरल की 
सकताथा , उसे व्यवस्थापक सभाओं में भाषण देने का विधायिनो शक्तियां 
अधिकार था। वह चाहता तो दोनो में भ्रलग अलग भाषण 
दे सकता था और चाहता तो दोनो के सयुकत अधिवेशन में भाषण दे सकता था ॥ 


श्छ८ भारतीय राजनीति भौर द्यासन 


कोई रोक टोक न थी । अनेक ऐसे विषय (सावंजनिक ऋरा, भारत की प्राय, सेना 
बवैदेशिक मामले, प्रान्तीय विषयो भ्रादि से सम्बन्धित) थे जिनके बारे में गबनंर जत- 
रल की पूर्व धनुमति के बिना ब्यवस्थापिका सभाओं में कोई प्रस्ताव पेश न किया जा 
सकता था | यदि वह किसी विधेयक या उसकी किसी धारा को देश की शान्ति व 
सुरक्षा के लिये बाधक समझता, तो उन पर विचार करना रोक सकता था। व्यवस्था- 
पिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक के ऊपर उसकी स्वीकृति श्रावश्यक होती, उसकी 
हवीकृति के बिना कोई भी कानून संविधि-पुस्तक में दर्ज़ नही किया जा सकता था।' 
थधाँदि व्यवस्थापिका किसी विधेयक को भ्रस्वीकार कर देती, परन्तु गवनंर जनरल उसे 
ब्रिटिश भारत की शान्ति व सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझता तो वह अपने हस्ता- 
क्षर द्वारा ही उस विधेयक को कानून का रूप दे सकता था । वायसराय (या गवर्नर 
जनरल) की इस शक्ति को प्रमाणीकरण की शक्ति कहते थे। इस प्रकार गवर्नर 
जनरल को व्यवस्थापिका के निर्णयो के ऊपर निरकुश 'बीटो' (निषधाधिकार) प्राप्त 
था । गवनंर जनरल भ्रध्यादेशो को जारी करके कानून-निर्माण के अपने प्रत्यक्ष -प्रधि 
कारों का प्रयोग कर सकता था । अ्रष्यादेश एक विद्येष प्रकार का कानून होता था 
जिसे कि आपातो में ६ मास के लिए पारित किया जाता था | जब वह क्रियाशील 
होता तो उसका वही जोर होता था जो कि व्यवस्थापिका 

गवनर जनरल कों ढ्वारा पारित किसी कानून का । गवर्नर जनरल की वित्तीय 
वित्तोय शक्तियां शक्तिया भी बहुत व्यापक व प्रभावशाली थी। बजट 
राज्य-परिषद और व्यवस्थापिका सभा मे एक ही समय 

गवर्नर जनरल की अनुमति से उपस्थित किया जाता था । दोनो सदनोको बजट पर 
वाद-विवाद करने का अधिकार था परन्तु उसकी मदों पर विधान-सभा (निम्न सदन) 
में ही मत लिये जाते थे । बजट की मदें दो प्रकार की होती थी । पहली वे जिन पर 
व्यवस्थापिका सभा का कोई अधिकार न था और दूसरी वे जिनका निरणंय वह मतो 
द्वारा करती थी । खर्च की निम्नलिखित मदो पर सदन को वोट देने का भश्रधिकार न 
था-भारतीय ऋण का सूद, ऐसा ख्॑ जिसकी रकम कानून से निर्धारित की गई हो, 
उन लोगो की पेंशनें या तनख्वाहे जो सम्राट द्वारा भ्रथवा सम्राट्‌ की अनुमति से भारत 
मल्त्री द्वारा नियुक्त किए गये हों; चोौफ कमिश्नरो अथवा जुडीशियल कमिश्नरो का 
बेतन; वे खचे जिसे स-परिषद गवर्नर जनरल ने घामिक, राजनीतिक अथवा सेना 
सम्बन्धी ठहराया हो । गवनंर जनरल की पूर्व श्रनुमति के बिना व्यवस्थापिका के 
सदस्य इन मदों पर वाद-विवाद तक भी न कर सकते थे । यह स्मत्तंव्य है कि ८०% 
बजट पर मतदान न हो सकता था । इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि गवनेर जनरल 
बजट के इतने भाग को व्यवस्थापिका के अनुमोदन के बिना भी मन चाहे ढंग से खर्च 
कर सकता था । गवर्नर जनरल को अ्रधिकांर था कि वह व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
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अ्स्‍्वीकृत मांगों को झपनी प्रत्यानयन की शक्ति द्वारा स्वयं मंजूर करके, व्यवस्थापिका 
सभा का निदचय रद कर दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गवनंर जनरल 
करीब-करीब पूरे तरीके से भारद्व के राजकोष का स्वामी था। 


ऊरर गवनर जनरल की जिन व्यापक शक्तियों का उल्लेख किया गया है, उनका 
प्रयोग करने में, उसकी कार्यकारिणी परिषद उसे सलाह व सहायता देती थी। तथापि 
परिषद केवल एक परामशं॑दात्री समात मात्र हो थी । 
झधिकतर परिषद गर्वनर जनरल के इशारे पर तावा गवनंर जनरल की 
करती थी | याद वह कभी गवर्नर जनरल के विरुद्ध कार्यकारिणी परिषद 
भी जाती, तो गवर्नर जनरल उसके निर्णय को ठुकरा 
सकता था | 


भारतीय गवनंर जनरल एक भ्रनूठा नौकरशाह था, उसके साधारण और 
भ्र-साधारण-दोनों तरह के व्यापक भ्रधिकारो ने उसे सामथ्यंवान सत्ताघारी पुरुष 
बना दिया था। भारतवर्ष के शासन-प्रबन्धन मे उसे जो 
भ्रषिकार प्राप्त थे, वे उन अभ्रधिकारों से बहुत बढे चढ़े गवनंर जनरल एक 
थे जिनका कि उपभोग प्रपेरिका के राष्ट्रपति प्रौर इगलण्ड . बेधोनिक शासक 
केप्रघान म-्त्री अपने अपने देशों मे करते थे। वह भारत नहीं, श्रपितु स्वेच्छाचारी 
में एक वैधानिक शासक की तरह नही, अपितु स्वेच्छाचारी शासक था 
झासक की तरह शासन करता था । यह सही है कि ब्रिटिश 
ससद भारत मत्री के द्वारा उस पर झपना नियत्रण रखती थौ परन्तु जैसा कि हम 
ऊपर कह चुके हैं, इस नियत्रशा के बावजूद भी गवनंर जनरल को पर्याप्त स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । चू कि वह सम्राट का प्रतिनिधि था, इसलिये उसका राजकीय गौरव व 
दबदबा बहुत बढा चढा था ; जैसे दूसरे राज्यो के प्रमुखो को क्षमा भौर प्रविलम्बन 
करने का श्रधिकार प्राप्त होता है, ऐसे हो भारत के गवनंर जनरल को भी यह 
भ्रधिकार प्राप्त था। अपने कार्यों के सम्बन्ध में वह पूर्ण कानूनी विमुक्ति का उपभोग 
करता था । कार्यकारिणी जो कि उसे सलाह व सहायता देने के लिये थी, उसके 
हाथो में खिलौना मात्र थी ! वह उसके निणांयो को स्वतन्त्रता पूवंक ठुकरा सकता था। 
ब्यवस्थापिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत था, लेकिन गवनंर जनरल उसको 
इच्छा को भी रद कर सकता था | सच तो यह हैं कि किसी भी उत्तरदायी यहा 
तक कि अनुत्त रदायी कार्यकारिणी को भी इतने प्रचुर अधिकार प्राप्त नही थे जितने 
कि भारत के गवर्न र जनरल को प्राप्त थे। यह कहा जाया करता था: “इगलैण्ड का 
सजाट राज्य करता है, परन्त शात्तत नहीं करता, श्रमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता 
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है, परन्तु राज्य नही करता, फ्रास का राष्ट्रपति न राज्य करता हैं न शासन करता है 
परन्तु भारत का गवर्नर जनरल राज्य श्रोर श्ाप्तन दोनो करता है।” 


४०. गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी-परिषद 


बगाल, बम्बई और मद्रास की तीन प्रेप्तीडेंतियो को एक केन्द्रीय सत्ता के भ्रधीन 

करने के लिये जब गवनंर जनरल के पद की सृष्टि की गई, उसी समय गवनंर जनरल 
को सहायता व परामझ देने के हृष्टिकोश से १७७३ के रेग्रुलेटिंग एक्ट के अन्तगंत 
एक कार्यकारिणी-परिषद का भी निर्माण किया गया। कार्यकारिणी-परिषद के सबि- 
शान व स्थिति में निरन्तर परिवर्तन होता रहा । १७८६ के पइचात्‌ से गवनेर जनरल 
को परिषद के बहुमत का प्रत्यादेश करने का अधिकार प्राप्त 


१६१६ फ्रे एक्ट हो गया था, यदि वह इस अ्रधिकार का प्रयोग करना भारत 
के भ्रघोन किए वर्ष की शात्ि, सुव्यवस्था व सुशासन के लिये आवश्यक 
गए समभता । १९१६ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट ने 
परिवतंन कार्यका रिणी-परिषद की रचना में कतिपय परिवतेन उप- 


स्थित किए । उसके सदस्यों की सख्या के ऊपर जो अश्तरु- 
विहित मर्यादा थी, उसे हटा दिया गया । परन्तु यह निर्दिष्ट किया गया कि कौसिल के 
कम से कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिए, जो दस वर्ष तक भारतवर्ष में सरकारी 
नौकरी कर चुके हो और कम से कम एक सदस्य ऐसा अवश्य होना चाहिए जो इग- 
लेड या स्क्राटलेड का बेरिस्टर अथवा भारतवर्ष का वकील रहा हो श्रौर जो कम से 
कम दस वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत करता रहा हो । यदि परिषद की 
बैठक प्रान्तीय गवर्नरों के श्रधीनस्थ प्रदेशों में होती, तो वे उसमें असाधारण सदस्यों 
के रूप में नही बठ सकते थे । 


कार्यकारिणी-परिषद के सदस्य भारत-मन्त्री की सलाह पर सम्नाट के द्वारा 
नियुक्त किए जाते थे । उनके पद की अ्रवधि पाच व्ष थी परन्तु उन्हें पुननियुक्त 
किया जा सकता था। प्रत्येक कार्यकारिणी-परिषद केन्द्रीय 

कार्यकारिणी-परिषदों व्यवस्थापिका के दोनो सदनों में से किसी एक के लिए 
की नियुक्ति-फदावधि मनोनीत किया जाता था। परन्तु कार्यकारिणी परिषद 
झौर वेतन सदन के प्रांत उत्तरदायी नही होते थे, यदि सदन उनके 
ऊपर पअ्रविश्वास का प्रस्ताव भी पारित कर देता, तब भी 

उन्हें हटाया नही जा सकता था। कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में से एक की 
नियुक्ति गवनंर जनरल करता था । गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त सदस्य परिषद के 


कार्यकारिणी-परिषद श्षर्‌ 


उप-सभापति के रूप में कायें करता था । गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति (कमा- 
डर-इन-चीफ) को छोड कर प्रत्येक कार्यकारिणी-परिषद ५०,००० रु० प्रति वर्ष 
बेतन प्राप्त करता था । 


स-परिषद गवर्नर जनरल का कार्य भारतवर्ष में शाति, सुब्यवस्था व सुशासन का 
सघारण करना था । काय्यंकारिणी परिषद पोर्टफोलियो- पद्धति के अनुसार कार्य 
करती थी, भ्रर्थात प्रत्येक परिषद के भ्रधीन एक या एक से ! 
झधिक विभाग रहते थे । मोंट-फोर्ड सुधारो के दर्म्यान कार्य- कार्यकारिएणी-परिषद 
कारिणी परिषद में गवर्नर जनरल व प्रधान-सेनापति को. की शाक्तियां व 
मिला कर कुल ८ सदस्य सम्मिलित थे । वैंदेशिक व राज- कृत्य 
नीतिक विभाग गवर्नर जनरल के श्रधीन थे श्र सुरक्षा 
व सेना विभाग प्रधान मत्री की भ्रधीनता में थे। अ्वशिष्ट विभागो में गृह विभाग 
जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते थे, अ्रग्रेज परिषदों के हाथो 
में रबखे जाते थे और भारतीय सदस्यो को हिक्षा, स्वास्थ्य... पोर्टफोलियो 
तथा श्रम के विभागों से ही सनन्‍्तोष ग्रहण करना पडता पद्धति 
था । पोर्टफोलियो, परिषद के सदस्यों के बीच गवर्नर 
जनरल के द्वारा वितरित किये जाते थे । पोर्ट फोलियो पद्धति के अन्दर अपने श्रपने 
विभाग से सम्बद्ध सभी मामलो को प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्रता पूर्वक निबटाता था। उन 
विषयो को जो कि अधिक महत्व के थे और जो प्रातीय सरकारो के दृष्टिविन्दुओ का 
प्रत्यादेश करते थे, गवर्नर जनरल की सलाह से निश्चित किया जाता था । परन्तु वें 
सब विषय जो कि बहुत ही भ्रधिक महत्व के होते थे श्रौर जिनका प्रभाव दो या दो से 
भ्रधिक विभागों पर पड़ता था, पूरी कार्यकारिणी परिषदं 
के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित किए जाते थे । साधारणत कार्यकारिणी-परिषद 
कार्यकारिणी परिषद की बैठक एक सप्ताह में एक बार को 
हुआ करती थी । बंठक॑ गवनंर जनरल के द्वारा श्रहत बंठकें 
होती थी । बैठको की भ्रध्यक्षता गवर्नर जनरल करता था, 
ओर उसकी भनुपस्थिति में उसके द्वारा मनोनीत उप-सभापति । गवनंर जनरल बैठकों 
के लिए कार्यक्रम भी निश्चित करता था । परिषद के निणंय बहुमत के आधार पर 
होते थे, परन्तु गवनंर जनरल को अधिकार था कि यदि 
वह देश की शाति व सुरक्षा के लिए आवश्यक समकता गवनर जनरल का 
तो परिषद के निर्णयों के प्रतिकूल भी जो चाहता सो कर प्रभुत्त 
सकता था । सच तो यह है कि गवर्नर जनरल परिषद का 
पूरे तरोके से स्वामी था । गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी व ब्रिटिए मंत्रिमण्डल में 
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भाकाश पाताल का भ्रन्तर था । परिषद के सदस्य गवनंर जनरल के सहयोगी नहीं, 
सेवक मात्र थे। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रधान मनन्‍्त्री के सेवक नहीं, सहयोगी 
होते है । ब्रिटिश मत्रिमण्डल और कार्यकारिणी परिषद में एक और बडा अन्तर था | 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से कामत-सभा के प्रति उत्तरदायी होता है भौर 
उसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। इसके विपरीत भारतीप कार्यकारिणी परि- 
षद के सदस्य व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों में से 

कार्थकारिणो परिषद नही चुने जाते थे | चूकि कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों 


व्यवस्थापिका के की नियुक्ति गवनंर जनरल की सलाह पर भारत-मन्त्री 
भ्रति उत्तरदायो करता था, भ्रत उनमें किसी प्रकार की एकान्विति नहीं 
नहों थी होनी थी । इसके सिवा परिषद के सदस्य सामुदायिक या 


व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नही 
थे | कोई भी सदस्य, चाहे उसके कार्य और नीतिया, कितने ही बदनाम क्यो न हों, 
व्यवस्थापिका के द्वारा अपने स्थान से न हटाया जा सकता था । दूसरे शबरो में, कार्य- 
कारिणी परिषद, सिर से पर तक, एक नौकरशाही निकाय थी। उसके सदस्य गवर्नर 
जनरल के मार्म-दर्शन में, जो कि वल्युत. एक झअवतायक होता था, कार्य करते थे । 


५१. केन्द्रीय व्यवस्थापिका 


१९१९ के एक्ट के अनुसार भारतीय व्यवस्थापक मण्डल में झनेक परिवतंन 

किये गये । यद्यपि केन्द्रीय कायंकारिरणी केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्त रदायी नहीं 

थी परन्तु केन्द्रीय व्यवस्थापिका में जनता के निर्वाचित 

दिसदनात्मक पद्धति प्रतिनिधियों की सख्या में वृद्धि करके उसके स्वरूप को 

का और अधिक लोकतत्रात्मक बनाने की चेष्टा की गई । श्रभी 

सूत्रपात तक भारतीय व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन था, 

अब उसके दो सदन कर दिये गये। एक का नाम कौंसिल 

आफ स्टेट भ्रथवा राज्य परिषद था और दूसरे का नाम लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली या 

विधानसभा था । यह पद्धति विश्व के अधिक्राश लोकतंत्रात्मक देशों में प्रचलित 

पर्डात के अनुरूप थी। परन्तु भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार एक और विचार से प्रभा- 

वित हुई थी । चू कि ग्रब लोक-सदन में जनता के निर्वाचित प्रातिनिधियों का बहुमत 

था, झ्त. सरकार एक ऐसे कुलीनतत्रीय सदन की स्थापना के लिये उत्सुक हो गई थी 

जिसको कि निम्न सदन अ्रथवा लोक सदन के प्रतिभार के रूप में प्रयुक्त किया 
जा सके । 


राज्य परिषद नूतन व्यवस्थापक-मण्डल का उच्च सदन था। १९१६ के एक्ट 


केन्द्रीय व्यवस्थापिका श्द्३े 


के प्नुसार उसके सदस्यों की सल्या ६० थो | इन सदस्यों में से एक की नियुक्ति 
गवर्नर जनरल सभापति के रूप में करता था। प्रवदिष्ट 

सदस्यों में से ३४ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथानुसार, साम्प्र- बोनों भवनों की 

दायिक निर्वाचन क्षेत्रो द्वारा चुने जाते थे (२० साधारण रचनां 

निर्वाचन क्षेत्रों से, १० मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से, एक (क) राज्य-परिषव 
सिक्‍खों द्वारा और ३ यूरोपीयो द्वारा)। परिषद के १९ 

मनोनीति सरकारी सदस्य होते थे और ६ मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य होत थे।* 
विधान-सभा के १४४ सदस्प्रों में से १०३ सदस्य निर्वाचित सदस्य थे और ४१ गवनर 
जनरल द्वारा मनोनीत । मनोनीत सदस्यों में से श्रधिक से 

अधिक २५ ही सदस्य सरकारी पदाधिकारी हो सकत थे। (ख) भारतोय 

एक्ट ने यह भी निर्धारित कर दिया कि विधान-सभा का विधान-सभा 
प्रथम अध्यक्ष गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त एक ऐसा गैर- 

सरकारी सदस्य होगा, जिसका कि सासद अनुभव बहुत बढा-चढा हो ।[” 


राज्य-परिषद के लिये बहुत संक्ुचित मताधिकार उपबन्धित किया गया था।॥ 
मताधिकार मुख्यत. बहुत ऊंची सम्पत्ति अहँताओो पर ग्राश्नित था । राज्य-परिषद के 
लिये मतदान का अधिकार केवल उन्ही लोगो को प्राप्त था, 
जो १०,००० रु० से लेकर २०,००० रु० तक की वार्षिक दोनों सदनों के 
आय पर कर देते थे भ्रथवा ७५० रु० से लेकर ५००० ० लिए मताधिकार 


* मोटफोड रिपोर्ट ने एक ऐसे उच्च सदन का सुझाव दिया था, जिसके कि 
कुल सदक्ष्यो की सख्या ५५ हो, इन सदस्यों मे से २९ तो सरकार द्वारा मनोनीत हों 
और शेष सदस्य मुख्यत* प्रातीय व्यवस्थापिकाओं के गैर-सरकारी सदस्प्रों द्वारा निर्वा- 
चित हो । उसका विचार एक ऐसे, सीनेट की प्रकृति के से, उच्च सदन का निर्माण 
करना था, जो सरकार को उन आवश्यक कानूनो के पारित कर देने में समर्थ कर दे 
जिनको कि प्रतिनिधिक निम्न सदन ने भ्रस्वीकार कर दिया हो । परन्तु संयुक्त सांसद- 
समिति ने इस विचार को अस्वीकृत कर दिया श्नौर राज्य-परिषद को “सच्चा-द्वितीय 
सदन' बनाने के पक्ष में फैसला किया । प्रशत: राज्य परिषद को पुनरीक्षण करने 
बाला एक ऐसा सदन बनाने का फंसला किया गया, जिसके पास कि श्र-वित्तीय 
व्यवस्थापन में विधानसभा के तुल्य ही अ्रधिकार हों । 


' सर फ्रं डरिक व्हाइट मनोनीत श्रध्यक्ष थे। श्रसेम्बली के प्रथम निर्वाचित 
भ्रध्यक्ष सुविस्यात वी. जी. पटेल थे । 


१८४ भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


लक का बा्षिक भूमि-लगान देते थे। मतदान का अधिकार उन व्यक्तियों को भीदिया 
गवा था जो कि:--- 
(१) नगरपालिकाभो, जिला तिकायो या केन्द्रीय सहकारी बेको के अ्रध्यक्ष 
झयवा उपाध्यक्ष रह चुके हों । 
(२) भारत के किसी विधायक निकाय के सदस्य रहे हो । 
(३) सरकार द्वारा छम्सुल-डलेमा या महामहोपाध्याय जैसी प्राच्य-पाडित्य- 
सम्बन्धी उपाधियों से विभूषित किये गये हो । 


१६२४५ में राज्य परिषद के लिये ब्रिटिश भारत से कुल मतदाताझों की सख्या 
१५००० से कम थी। निर्वाचन क्षेत्र साम्प्रदायिक आघार पर निर्मित हुये थे, प्रत्येक 
प्रांत को एक इकाई माना जाता था । स्त्रियो को मतदान के अधिकार से वंचित रखा 
गया था। श्रति तक पहुची हुई ऊची सम्पत्ति विषयक अहंताप्रों ने राज्य परिषद को 
न्यस्त स्वार्थों का एक श्रन्तदु गं बना दिया तथा दूसरी निर्वाचन सम्बन्धी श्रह॑ताओ ने 
यह निश्चित कर दिया कि उसमे बुद्धिजीवी व सार्वजनिक व्यक्तियों की उपस्थिति 
बहुत ही कम रह सकेगी । 


असेम्बली के लिये मताधिकार तनिक कम प्रतिबन्धत था । मतदाताओं के पास 
निम्न लिखित भ्रहंताग्रो मे से एक का होना श्रावश्यक था -- 

(१) कम से कम २००० रु से लेकर ५००० र तद्य की वाषिक श्राय पर 
धायकर देना । 
“ (२) ५० र० से लेकर १५० रु० तक का वाधिक भूमि-कर देना । 

(३) कम से कम १५ रु० से लेकर २० रु० तक के प्रतिवर्ष म्यूनिसपल-कर 
देना | 

(४) १५० रु० वार्षिक के किराये के मूल्य वाले मकान का अधिवास या 
स्वामित्व 


विभिन्न प्रातो में आथिक या राजनीतिक परिस्थितियो के अन्तर के कारण मत- 
दान की श्रहंताश्रों में थोडा-वहुत उलट फेर करना आवश्यक हो जाता था। १९३४ 
में भारतीय व्यवस्थापिका सभा के कुल मतदाताओं की सख्या १,४१५,८९२ थी 
जिनमें कि स्त्री मतदाताश्रों की कुल संख्या ८१,६०२ थी। 


केन्द्रीय व्यवत्थघापक-मण्डल को, केवल उन विषयों को छोडकर, जिन्हें कि 
प्रांतीय समझा जाता था, श्रन्य सब प्रकार के विषयो पर कानून-पारण का अधिकार 


केन्द्रीय व्यवस्थापिका श्प्रर्‌ 


प्राप्त था । तथापि, उसके प्रधिकार प्रयोग के ऊपर कई 
प्रतिबन्ध लगे हुए थे। भारतीय व्यवस्थापक मण्डल को भारतीय व्यवस्थापक 
किसी सांसद कानून को, जो भारतवर्ष के ऊपर लागू हो मण्डल के अधिकार 


सकता था, संशोधित या रह करने का अधिकार नहीं था। व कृत्य 
भारतमन्त्री के समोदन के बिना वह ऐसे किसी भी कानून (क) कानून-निर्मारण 
को पारित नही कर सकता था, जो कि किसी उच्च न्याया- संबंधी 


लय का उन्मूलन करता हो। कुछ विधेयक (घामिक 

विषय या रीतिया, जल-थल-नभ सेनाए, प्रातीय विषयो का नियत्रण, किसी प्रातीय 
नियम को रद करने वाले प्रस्ताव, गवनेर जनरल के एक्ट ओर अ्रध्यादेशों जन सबंध 
रखने वाले प्रस्ताव इत्यादि) ऐसे थे जिन्हे गवर्नर जनरल की पूर्व भ्रनुमति के बगैर 
व्यवस्थापिका सभामे पुरःस्थापित नही किया जा सकता था । इसके अलावायदि गवनेर 
जनरल किसी भी विधेयक को, या उसकी किसी धारा को भारत की शात्ति, सुरक्षा 
व व्यवस्था में बाघक समभता, तो उम्के श्राकलन को तुरन्त रोक सकता था । व्यव- 
स्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर गवर्नर जनरल की स्वीकति आवश्यक 
होती थी, तदनन्तर ही वह कानून बन सकता था । गवनंर जनरल जिस किसी विधे- 
यक को चाहता, व्यवस्थापिका के पास पुनविचोर के लिए वापिस कर सकता था 
प्रथवा उसे सम्राट्‌ के सोचने, विचारने के लिए रक्षित रख सकता था । अपने 'प्रमाणी- 
करण” के श्रधिकार द्वारा गवर्नर जनरल को भारतीय व्यवस्थापिका के निर्णंयों के 
उल्लंघन करने के विध्यात्मक भ्रधिकार भी प्राप्त थे । यदि व्यवस्थापिका किसी विधे- 
यक को अस्वीकार कर देती और गवर्नर जनरल उसे “ब्रिटिश भारत व उसके किसी 
भी भाग को शाति, सुरक्षा एव कल्याण की दृष्टि से आवश्यक समभता तो उसे श्रपने 
हस्ताक्षर के श्ाधीन ही पारित घोषित कर सकता था। इस रीति से पारित विधेयक 
सम्राट्‌ की स्वीकृति के बिना लाग्रू नही हो सकता था। इसके अलावा, देश की शाति 
व सुरक्षा के लिए गवनंर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ये 
प्रध्यादेश ६ मास से अधिक काल के लिए लागू नही हो सकते थे। 


भारतीय व्यवस्थापिका को कुछ नाममात्र की वित्तीय शक्तिया भी प्रदान की 
गई थी। सम्पूर्णां वर्ष की आय-व्यय का अनुमानित लेखा जोखा गवर्नर जनरल व्यव- 
स्थापिका के सम्मुख उपस्थित करते थे । साधारण 
रूप से बजट के ऊपर वाद-विवाद किया जा सकता था। (ख ) वित्तोय 
परन्तु मतदान बजट के थोड़े ही भाग पर हो सकता था। झ्रधिकार 
बजट का भ्रधिकाश भाग (5०५८ से श्रधिक ऐसा था जिस) 


श्ष६ भारतीय राजनीति भौर शासन 


के ऊपर कि व्यवस्थापिका सभा को मतदान का अधिकार ही न था | * जिन विषयों 
पर बजट का ८०% से अधिक धन खच होता था, उत पर व्यवस्थापिका गवर्नर 
जनरल की पूर्व अनुमति के बिना वाद-विवाद भी नहीं कर सकती थी | खर्चे की निम्न 
लिखित मदों पर व्यवस्थापिका को मत देने का भ्रधिकार न था--गवनंर जनरल व 
उनके कार्यकारिणी परिषदो के वेतन, भारत मत्री और सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त व्यक्तियों 
की पेंशनें श्रोर तनख्वाहे, चीफ कमिइ्नरो अथवा ज्ुडीशियल कमिश्नरो का वेतन, 
वह खर्च जिसे कि स-परिषद गवनंर जनरल ने घामिक, राजनीतिक भ्रथवा सेना 
सम्बन्धी ठहराया हो । जहा तक उन मदों का प्रश्न है, जिन पर व्यवस्थापिका को 
मतदान की अधिकार प्राप्त था, वह उनका भ्रतुमोदन करने, उनको भ्रस्वीकार करने 
अथवा उनमें कमी करने के लिए अधिकृत थी। परतु यहा भी गवनंर जनरल की सत्ता 
झमबाघ थी । उसे शभ्रधिकार था कि वह व्यवस्था पिका द्वारा श्रस्वीकृत मागो को स्वयं 
मजूर करके व्यवस्थापिका का निश्चय रद कर दे । विशेष परिस्थितियों में वह ऐसे 
खर्चे को भी मज़ूर कर सकता था जो उसकी राय मे देश की रक्षा श्रौर श्ञाति के 
लिए आश्रावश्यक था। 


यद्यपि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति श्रनुत्त रदायी ही रही, परतु व्यवस्था- 

पिका कार्यकारिणी की नीतियो और कार्यों की कई तरह से आलोचना कर सकती 

थी । व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यकारिणी से प्रइन कर 

कार्यकारिणी को सकते थे। वे किसी महत्वपूर्णा विषय पर प्रस्ताव पास 

प्रभावित करने कर सकते थे और प्रस्ताव पास करके सभाओं के अ्रधि- 

के अधिकार बेशनो को स्थगित करा सकते थे ॥ उनको यह भी श्रघधि- 

कार प्राप्त था कि किसी विभाग की गझ्राथिक माँग को 

स्वीकार न करें या अपना विरोध प्रकट करने के लिए उनमें नाममात्र की कमी कर 

दें। तथापि व्यवस्थापिका की पूर्वॉक्त बातो का मानना शासन - विभाग के लिए 
झनिवारय॑ न था। 


भारतीय व्यवस्थापक-मण्डल के दोनो सदन समान अ्रधिकारों का उपयोग नहीं 
करते थे । श्र-वित्तीय विधेयको की स्थिति में राज्य परिषद और असेम्बली दोनों के 


#४१३१ करोड के कुल जोड में से (रेलवेज को बाहर रखते हुए) केवल १६ 
करोड ही मतापेक्षी हैं । पुनरच इस अ्र-मतापेक्षी राशि में से ६७ करोड 
सैनिक ब्यय के लिए है।” पट्‌टाभि सीतारमय्या क्ृत दी हिस्द्री श्रॉफ कांग्रेस में 
प. मोतीलाल नेहरू और सी. आर. दास के वक्तव्य से उद्धुत पु. ४५९ । 


केन्द्रीय व्यवस्थापिका श्ण७ , 


अधिकार एक दूसरे के बराबर थे। ऐसे किसी विधेयक को 

फकिसी भी एक सदन में उपस्थित किया जा सकता था, दोनों सदनों के 
परन्तु वह कनून तब तक नही बन सकता था, जब तक बोच 

कि उसे दोनो सदन पारित न कर दें । हा, यह अभ्रवश्य है सम्बन्ध 

ईके गवर्नर जनरल दोनो सदलो में से किसी के द्वारा अस्वी- 

कृत विधेयक को प्रमाणीकृत कर सकता था | तथापि वित्तीय विधेयकों की स्थिति में 
राज्य परिषद के भ्रधिकारों का दर्जा भ्रसेम्बली से श्रधिकारों के दर्ज से नीचा था । 
यह स्वंथा स्वाभाविक भी था। अ्रधिकाश पाइचात्य देशो में द्वितीय सदनों का दर्जा 
प्रथम सदनो की तुलना में निम्न ही माना जाता हैं । राज्य परिषद का जनसाधारण 
से कोई सम्बन्ध नही था । अ्रतः राज्य परिषद को भअसेम्बली के समकक्ष ही दर्जा दे 
देना स्ंथा श्रन्यायकर होता । बजट के ऊपर दोनी ही सदन वाद-विवाद कर सकते 
थे परन्तु मतापेक्षी मदो ( ४०४७७४।८ ॥0८75 ) पर मतदान का भ्रधिकार केवल निम्न 
सदन को ही प्राप्त था । यदि इन मतापेक्षी मदो पर निम्न सदन का मतदान हो 
चुकता, तो उसे फिर उच्च सदन के समक्ष उपस्थित नहीं किया जाता था, परन्तु 
चू कि भ्र-वित्तीय कानूनो के निर्माण के क्षेत्र में दोनो सदनो को तुल्य श्रधिकार प्राप्त 
थे, भ्रत यदि वे किसी विधेयक के ऊपर सहमत न हो पाते, 

तो उस स्थिति में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना ग़तिरोधों को 

रहती थी । इस प्रकार के गतिरोध मिटाने के लिए तीन दूर करने 
विभिन्न उपायो की व्यवस्था की गई थी। पहला उपाय के उपाय 

यह था कि किसी सभा में पारित होने के पूर्व विधेयक को, 

यदि वे सहमत हो जायें तो दोनो समाओ्रो की एक सयुक्त समिति के विचारधीन कर 
दैना । इससे असन्तुष्ट सदन के आाक्षेपो का पता चल सकता था श्रौर भविष्य में होने 
वाले सधर्ष व मतभेदों को दूर किया जा सकता था। 

दूसरा उपाय यह था कि यदि सघर्ष आरम्भक सदन (फ) संयुक्त 

(0 ंद्टां7४00728 ॥005८6) द्वारा विधेयक के पारित किए समिति 

जाने के पदचात उत्पन्न होता, तो उस स्थिति में, दोनों 

सदन श्रपने मतभेदो को एक सयुकत सम्मेलन के लिए सहमत होकर दूर कर सकते 
थे । सयुकत सम्मेलन में दोनो सदनो के बराबर बराबर प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे । 
-यदि सयुकत सम्मेलन आपस में वाद-विवाद करके किसी 

एक समभौत पर पहुच जाता, उस स्थिति में वह दोनो (ख) संयुक्त सम्मेलन 
सदनों के पास कुछ सिफारिशें भेजता था, जिन्हे कि साधा- 

रणतः स्वीकार कर लिया जाता था। यदि संयुक्त सम्मेलन भी कोई सममोता कराने 
में भ्रसफल रहता, तो गवर्नर जनरल दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन करा 


श्प्न्द भारतीय राजनीति और शासन 


सकता था। संयुक्त श्रधिवेशन में राज्य परिषद का श्रध्यक्ष 

(ग) संयुक्त प्रधिवेशन सभापति का झ्ासन ग्रहण करता था झौर प्रत्येक निर्णय 

उपस्थित सदस्यो के बहुमत के द्वारा होता था। अधिवेशन 

के बहुमत द्वारा पारित थि:प्क को दोनो सदनो के द्वारा पारित माने लिया जाता 

था । चू कि सयुकत अधिरशन में असेम्बली के सदस्यो की सख्या राज्य परिषद के 

सदस्यों की सख्या से भ्रधिक होती थी, श्रत असेम्बली की ही इच्छा के कार्यान्वित 
होने की भ्रधिक सम्भावना रहती थी ' 


५२. मोंटफोर्ड के श्रधीन केन्द्रीय व्यवस्थापिका का मूल्यांकन 


१९१९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट ने निश्चित रूप से ही केन्द्रीय व्यव- 
स्थापक मडल को अधिक लोकतत्रात्मक स्वरूप प्रदान किया । १९१९ के सुधार के पूर्व 
भारतीय व्यवस्थापक मडल एक दरबार या बनावटी ससद 
प्रतिगामो राज्य-परिषद के ही तुल्य था । इन सुधारों ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में 
के बावजूद भी केन्द्रीय निर्वाचित प्रतिनिधियो का प्रभावशाली बहुमत करके, व 
व्यवस्थापिका उसके वित्तीय व वाद-विवाद सम्बन्धी ग्रधिकारों को बढा 
भ्रधिक लोकतंत्रात्सक्त कर उसे जनमत की प्रतिनिधिक्र सस्था बनाने का प्रयास 
थो किया । ९९१६ के एक्ट के श्रन्तग्गंत जिस प्रतिगामी राज्य- 
परिषद की सृष्टि की गई, उसकी कोई आवद्यकता नही थौ । 
स-परिषद गवर्नर जनरल की विशेष शक्तिया काफी बढी चढी थीं । वह लोक सदन की 
प्रत्येक ऐसी चेष्टा को, जिसे कि वह अनुचित समभता, भ्रपनी इन विशेष शक्तियों के 
द्वारा निष्फल कर सकता था | यह सही है कि व्यवस्थापिका भ्रटल और स्वेच्छाचारी 
कार्यकारिणी के समक्ष बिल्कुल निस्सहाय थी। तथापि यह भी सही है कि नई व्यवस्थापिका 
नौकरशाही कार्यकारिणी के बिल्कुल अ्रघीन भी नही थी । 


वह उन भनुदानों को भ्रस्वीकार कर सकती थी जो कि “शासन यत्र के कुछ 
पहियो के सचालनार्थ” प्रावश्यक थे। उसे कार्यकारिणी द्वारा वाछित कानूनो को 
भ्रस्वीकृत कर देने का भी भ्रधिकार प्राप्त था | यह सही है कि 


व्यवस्था पिका गवनंर जनरल व्यवस्थापिका द्वारा अस्‍्वीकृत प्रत्येक भ्रनुदान्‌ 
कार्यकारिखी को को श्रपनी विशेष शक्तियो के प्रयोग द्वारा मज्जुर कर सकता 
प्रभावित कर था और व्यवस्थापिका द्वारा प्रतिषिद्ध प्रत्येक विधेयक को 
सकत थी भी सर्टोफाई कर सकता था । परन्तु इन 'असाधारण' 


शक्तियों के बारम्बार के प्रयोग से तो यही पता चलता था 
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कि सरकार और जनता के बीच बहुत भारी भ्रन्तर है । इसके अलावा केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका प्रहनोंत्तरो व स्थगन-प्रस्तावों आदि के द्वारा भी कार्यकारिणी के ऊपर भ्रप्रत्यक्ष 
रीति से पर्याप्त प्रभाव डाल सकती थी | सरकार सदैव ही इस प्रभाव की भ्रवहेलना 
नही कर सकती थी । यह सत्य है कि वह लोकमत के प्रति उत्तरदायी नही बनी, परन्तु 
वह लोकमत को सबंदा द्गकराती भी नहीं रह सकती थी । १९१९ के एक्ट में एक बड़ी 
भारी त्रुटि भऔर थी झौर वह यह कि कार्यकारिणी उसके नियत्रश से सर्वथा स्वतत्र थी । 
लोकतंत्र के अनुसार यह श्रावश्यक है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिक्रा के द्वारा नियत्रित 
हो । परन्तु १९१९ के सुधारो में इस बात की ओर बिल्कुल 

घ्यान नही दिया गया । इस एक्ट के अधीन कार्यकारिणी कार्यकारिणी 

जब चाहती तब व्यवस्थापिका की इच्छा को ठुकरा सकती व्यवस्थापिका के 
थी, इसके ऊपर व्यत्रस्थापिका का कोई प्रकुश न था। स्पष्ट है. नियंत्रण से स्वतंत्र रही 
कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रभुत्व-शक्ति से पूर्णतः वचित 

रक्‍सी गई थी । उसकी शक्तियां बहुत परिमित थी , उनके ऊपर बडे बड़े प्रतिबन्ध लगे 
हुए थे। वह ब्रिटिश ससद की सर््रोच्च सत्ता के अधीन थी भ्रौर वह ऐसे किसी सासद 
कानून को, जो कि भारतत्रष॑ के ऊपर लागू हो सकता हो, 

सशोधित या रहू नहीं कर सकती थी । इसके भलावा देश व्यवस्थापिका के पास 
की झ्राय का ४॥५ भाग ऐसा था, जिसके ऊपर प्रभुत्व-वाक्ति का 
ब्यवस्थापिका वादविवाद भी न कर सकती थी और श्रभाव था 
अवशिष्ट १।५ भाग भी पूर्णत उसके नियत्रण में नहीं था। 

यह माना जासकता है कि केन्द्रीय ब्यवस्थापिका एक प्रभावशाली निकाय थी, परन्तु 
“'विटो' और 'प्रमाणीकरण' की विशेष आतेशथो ने उप्तकी स्थिति विष-दन्त हीन सर्प 
के तुल्य कर दी थी । 


प्रतन्तोय सरकारे 


५३* केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध 


ईस्ट इंडिया कम्पनी की व्यावसायिक बस्तिया सबसे पहले बम्बई, मद्रास और 
कलकत्ते के तीन समुद्र तटीय नगरो में स्थापित हुई थी : १७६५ में बगाल की दीवानी 
को हस्तगत करने के पदचात उसकी स्थिति में श्रन्तर हो 
गया : अब वह श्रपने अधीनस्थ प्रदेशों की राजनीतिक प्रभु प्रान्तों का विकास 
हो गई । जैसे जैसे कम्पनी ने और प्रदेशों को विजित क्रिया 
बह उन्हे उन वस्तियों के साथ जोडती गई, जिसके कि बे सान्निध्य में पडते थे। इस 
प्रकार तीन बडी प्रेसीडेन्सियो का विकास हुआ । इनमें से प्रत्येक प्रेसीडेल्सी एक गवनौर 


१६० भारतीय राजनीति प्रौर शासन 


की प्रधीनता में थी | गवर्नर स-परिषद भ्रध्यक्ष के रूप में 

तीन प्रेसीडेन्सियों.. भ्रपनी अपनी अ्रधीनस्व प्रेसीडेन्सियों का शासन करते थे | 

की स्वतंत्रता प्रारम्भमें ये प्रेसीडेंसिया एक दूसरे से पूर्णातः स्वतत्र थी, 
केस्द्रोकरण को वद्धि वे सीधे लंदन से शासित होती थी । परन्तु इस प्रबन्ध में 
कई खतरे निहित थे । इस बात की महती प्रावश्यकता 

मालूम पड़ने लगी कि प्रेसीड न्सियोको भारत में ही केन्द्रोय सत्ताके निरीक्षण व नियत्रण 

में रकखा जाय । फलत: १७७३ के रेगुले|टग एक्टसे केन्द्रोयक रणकी प्रक्रिया प्रारम्भहुई ॥ 
१७७३ के रेगुुलेटिंग एक्ट के श्रनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का 

नाम दे दिया गय। ओर उसे तीनो प्रेत्तीडेन्सियों का निरीक्षण व नियत्रण करने का 
अ्रधिकार दे दिया गया । वह बंगाल के ऊपर १८५४ तक सीबे शासत्र कछता रहा । 
इसके बाद बंगाल के शासन-प्रवन्ध के लिए एक उपगवर्नर की नियुक्ति की गई। 
इसी बीच भारतवर्ष मे ब्रिटिश श्रधीनस्थ प्रदेशों का निर 


नूतन प्रांतों न्तर विस्तार होता रहा था, जो प्रेसीडेन्सिया बहुत बडी 
की हो गई थी, उनको कई प्रान्तों मे वाट दिया गया और फिर 
सृष्टि बाद में इन प्रान्‍्तो को भी उप-विभाजित कर दिया था। इस 


प्रकार उत्तर पश्चिमी प्रान्त (जिसे कि बाद में श्रागरा और 
झ्वघ का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया) को बगाल से अलय किया गया। १५५६ में 
पंजाब की सृष्टि हुईं । कुछ समय बीतने पर मध्य प्रान्त, बर्मा, आसाम और उत्तर 
परश्चिम-सीमा प्रान्त का निर्माण किया गया । यह प्रतिक्रिया १६९३५ तक चलती रही । 
१९२५ में उडीसा को बिहार से श्रौर सिन्ध को बम्बई से अलग कर दिया गया। 


तथापि, नए प्रान्तों की सृष्टि में किसी योजना के गअ्रनुसार कार्य नहीं किया 

गया । उसमें संस्कृति व भाषा विषयक समस्त प्रइनो को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया 
था । इस प्रकार के प्रत्येक विभाजन में केवल एक ही 

प्रान्तों के भेद सिद्धान्त के अनुसार कार्य किया गया था और वह सिद्धान्त 
था शासन की सुविधा का प्रइन । फलत ब्रिटिग भारत 

बेमेल इकाइयो का एक जमघट सा बन गया। रेग्रलेशन और नानरेग्रुलेशन प्रान्तो के 
बीच भेद किया गया । पुनरच, प्रान्तों को गवर्नर के प्रान्तो, उप गवर्नर के प्रान्तों 
झोर चीफ कमिरनर के प्रान्तो में भी बाटा गया ; इन प्रान्तो में केवल एक ही प्रकार 
की समानता थी श्रौर वह यह थी कि वे सब एक ही 


श्रान्तों में केन्द्रीय सत्ता की पूर्णा अघीनता में थे । १७७३ के पदचात्‌ 
एकरूपता से जिस केन्द्रीय करण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ था, 


बह लार्ड कर्जन के शासन-काल में भ्रति तक पहुच गई ! 
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यह बात सर्वया प्रवांछतीय थी ! प्रान्त केन्द्र के प्रशासनीय श्रभिकर्ता मात्र ही रह 
गये। प्रद्यासतीय, व्यवस्थात्मक श्र वित्तोय विषयों में केन्द्र का प्रान्तों के ऊपर 
पूर्ण झ्राधिपत्य था ! 


इस अतिश्य केन्द्रीकरण के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार का कायं॑ काफी कठित 
हो गया । १८७० के पदचातूृ, जब कि भारतवषं में ब्रिटिश शासन की जड़े काफी मज़- 
बूत हो गईं, 'आदेदा व नियन्त्रणः विषयक एकरूपता” की 
आवश्यकता भी घट गई। फलतः: शअरत्र विकेन्द्रीकरण के. विकेन्द्रीकरण के 
प्रति एक नूतन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। केन्द्र के नियत्रण को ब्रति 
धीरे धीरे शिथिल कर दिया गया और कुछ उल्लिखित क्षेत्रो. नूतन प्रब॒त्ति 
में प्रान्‍्तो को भी थोडी सी स्वतत्रता दे दी गई। परन्तु 
सत्ता का यह विदान शासन प्रबन्ध का विषय था| फिर भी, सर्वधानिक हृष्टि से 
केन्द्रीय सरकार ही सवंशक्तिशाली रही । १६१६ के सुधारोके 
प्रधिनियमन तक प्रातो के पास सच्ची स्वायत्तता नही थी। मोंटफोर्ड युधारों के 
इस दिशा में मोट फोर्ड सुधारो ने एक महत्वपूर्ण परि- श्रघीन केन्द्र व प्रान्तो 
वर्तंत किया । चूकि प्रान्तो में आशिक उत्तरदायी शासन के बीच सम्बन्ध 
की स्थापना की गई, श्रत: केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारो 
के सम्बन्धों मे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । 


१९१६ के एक्ट ने भारतवर्ष में सघीय राज्यतत्र की स्थापना नही की # 
वस्तुत: इस विचार को थोडे से भ्राकलन के पदचात्‌ अस्वीकार कर दिया गया । तथापि 
यह बात निस्संदेह है कि प्रान्तों को ऑशिक स्वायत्तता 


प्रदान की गई । विदान-नियमो के श्रधीन व्यवस्थापन और केन्द्रीय और 
राजस्व के शीषंको को दो सूचियो में बाठा गया। एक प्रान्तोय 


सूची केन्द्रीय थी ओर दूसरी प्रान्तीय । केन्द्रीय सूची में सूचियां 

सुरक्षा, विदेशी और राजनीतिक सम्बन्ध, श्रागमशुल्क, 

डाक श्रौर तार, मुद्रा, नमक कर, भ्रायकर, प्रफीम, व्यवहार विधान और दण्ड विधान, 
तथा जनगणना प्रादि विषय सम्मिलित थे । प्रान्तीय सूची में महत्वपूर्णों विषय निम्न- 
लिखित थे-पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा, स्थानीय स्व-शासन, सावंजनिक स्वास्थ्य और 
स्वच्छता, दवादारू का प्रबन्ध, भूमि-कर, सिंचाई श्रौर जगल भ्रादि। १९१९ के एक्ट 
के झ्रधीन कोई समवर्ती सूची नहीं थी, और सुमस्त भ्रवशिष्ट सत्ताएं, भ्र्थात्‌ “वे सब 
विषय जो कि प्रान्तीय सूची में सम्मिलित नही किये गये थे, केन्द्रीय सरकार के अधीन 
रक्खे गये थे | यदि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार के बीच किसी विषय को लेकर 


१६९२ भारतीय राजनीति श्लौर शासन 


विवाद उठ खडा होता, उस स्थिति में गवनंर जनरल ही यह निश्चित करता था कि 
वह विषय प्रान्त की प्रधीनता मे है या केन्द्र की । तथापि यह स्मतंव्य है कि सत्ताओ्ों 
का उक्त वितरण पूर्ण स्वरी नही था और केन्द्रीय सरकार कई उपायों से प्रांतीय क्षेत्र 
को श्राक़्ान्त कर सकती थी । तथापि यह निश्चित कर दिया गया था कि प्रान्तीय सर- 
कारो को “ हस्तातरित” विषयो के सम्बन्ध में पूर्णा स्वाधीनता मिलनी चाहिए। इन 
हस्तातरित विषयो को उन निर्वाचित मत्रियो की अघीनता मे रक्खा गया था जो कि 
श्रान्तीय व्यवस्थापिकाओ् के प्रति उत्त रदायी थे । 


केन्द्र और प्रॉनों के वित्तीय स्नोतो को भी १६१९ के एक्ट में लोकतत्रात्मक कर 
दिया गया | भूमिकर, सिंचाई, अत शुल्क, जगल, खान, मुहर, तथा पजीयन और 
श्रायकर के एक भाग की रसीदें पाने के ग्ललावा, जिन्हे 


वित्तीय कि केन्द्रीय सरकार एकत्रित करती थी, प्रान्तीय सरकारे 
विदान अपनी आ्आाय की पूति करने के लिए, कुछ उल्लिखित करो 


को केन्द्रीय सरकार की विना पूव भ्नुमति के भी लागू 
करने के लिए अधिकृत थी । प्रान्तीय सरकारे इसी प्रकार के कुछ श्रन्य करो को 
केन्द्रीय सरकार की भ्रनुमति लेकर लाग्र कर सकती थी। पुनहच वे गवनंर जनरल व 
भारत-मत्री का अनुमोदन पाकर क्रमश भारत वर में श्र विदेशों मे सार्वजनिक ऋण 
भी एकत्रित कर सकती थी । र/जस्व की मदो के विकेन्द्रीयकरण के फलस्वरूप यह 
भय उत्पन्त हो गया कि केन्द्रीय सरकार आशिक दृष्टि से स्वाश्नयी नही रह सकेगी । 
केन्द्रीय सरकार के १० करोड़ रु० के वाधिक घाटे को पूरा करने के लिये यह निर्धा- 
रित किया गया था कि प्रातीय सरकारें उसे कुछ वाधिक झनुदान दिया करेंगी। 


प्रत्येक प्रात का ठीक ठीक भनुदान मेस्टन पचाट के भ्रनुसार निश्चित किया गया । 
परन्तु प्रान्तीय सरकारो ने इस बन्दोबस्त की निरन्तर शिक्रायते की, फलत: प्रान्तीय 
अनुदातो की पद्धति को १६२८ में समाप्त कर दिया गया। १६१९ के एक्ट के 
प्रन्तगंत वित्तीय विषयो के वितरण में सबसे बड़ा दोष यह था कि आाय के विस्तार 
शौल व दमनशील स्रोतों को केन्द्रीय सरकार के श्रवीन रक्‍्खा गया । इसके विपरीत 
प्रान्तीय सरकारो के कधों पर रास्ट्र का निर्माण करने वाले कत्तंव्य-कर्मों का भार 
रक्‍्खा गया, परन्तु उसकी श्राय के स्रोत भूमिकर प्रोर भ्रन्त. शुल्क भ्रादि श्रत्यन्त श्र- 
प्रिय व श्र-नमनशील थे । परन्तु फिर भी यह बात निविवाद है कि १६१९ के एक्ट 
ने संघवाद की श्रोर एक निश्चित पग बढाया । १९३५ के भारतीव शासन सम्बन्धी 
एक्ट में इसी को कतिपय सुधारों व सशोधनों के सहित क्रियान्वित किया गया । 


प्रातीय सरकारें श्ह्व 


अ४-प्रान्तीय कार्यकारिणी-दंध शासन प्रणाली 

कीथ के श्रनुसार मोंटफो्ड-सुधारों की 'नवीनता” इस बात में सन्निविष्ट थी कि 
उन्होने दोनों ही भ्रथों-प्र्थात्‌ केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण' के शिथिलीकरण व प्रान्तीय 
कार्यकारिणी के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व में 
जन्तीय स्वायत्तता की पुर:स्थापना की। २० श्रगस्त प्रान्तीय स्वायत्तता 
१९१७ की घोषणा में जिस उत्तरदायी शासन की स्थापना की विज्ञा में 
का बचन दिया गया था, १९१६ का एक्ट उस दिशा में प्रथम पग 
अथम पम था | इस भ्रष्याय के एक प्रारम्भिक खड में हम 
देख चुके हैं कि भारतीय सर्वधानिक ढाचे की एकात्मक प्रकृति में कोई विश्वेष भ्रन्तर 
किये बिना ही १९१९ के एबट ने प्रान्तीय क्षेत्र में सीमित -स्वायत्तता की स्थापनों की 
अद्यपि भारतीय सरकार के नियत्रगा को भी पूर्णतः हटाया नहीं गया, फिर भी प्रान्त 
अपने कार्य स्दय कर सकें, इसकी उन्हे थोडी सी स्वतत्रता दे दी गई । 


प्रान्तीय का्यंकारिणी को प्रान्तीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्त रदायी बनाने के हृष्टि- 

कोण से मोटफोर्ड सुधारो ने द्ंध-शासन-प्रशाली का सूत्रपात किया | यह उपाय पूर्णतः 
नौक रशाही और उत्तरदायी शासनके मध्य का मार्ग था । स्पष्ट 

हैं कि ब्रिटिश भ्रधिकारी-वर्ग प्रान्तों तक में पूर्ण प्रजातत्र की द्वेध शासन-एक 
स्थापना करने के लिये तय्यार नहीं था। सच्ची उत्तरदायी मध्यम मार्स 

सरकार के लिए यह भ्रावश्यक है कि कार्यकारिशी यथा- 

सभव विस्तृत मताधिकार के आधार पर निर्वाचित व्यवस्थापिका के अ्रधीन हो । 
१९१६ के एक्ट के भ्रधीन इसको उपबन्धित नही किया गया । उसने वस्तुत: जो किया 
वह यह था कि प्रान्तीय सरकार को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग, 
जिसमें कि गवनंर और उसकी परिषद शामिल थी, पुलिस, न्याय, जेल, राजस्व, 
सिंचाई भर सावंजनिक सेवाश्नो ग्रादि विषयो को नियत्रित करता था । प्रान्तीय सर- 
कार का यह भाग पूर्ववत्‌ ही नौकरझ्ाह बना रहा। यह 

भाग गवरनंर के प्रति ही उत्तरदायी था। सरकार के दूसरे प्रान्तीय कार्यकारिणी 
भाग में गवनेर और मत्री सम्मिलित थे । मत्री हस्तांतरित के दो भाग (संरक्षित 
विषयों, भ्रथाँव शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन, सार्वज- श्र हस्तांतरित विषय) 
निक स्वास्थ्य श्लोर स्वच्छता, भ्न्त'शुल्क भौर उद्योगों 
आ्रादि का प्रबन्ध करते थे। मत्रियों को स्वयं गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापिका के निर्वा- 
चित सदस्यों में से नियुक्त करता था । मन्‍्त्री लोग भ्रपनी नीतियो भ्रौर कार्यों के 
लिये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे । व्यवस्थापिका भ्रपने अविश्वास के प्रस्ताव 
ड्वारा उन्हें अपने पदों से हटा सकती थी । 


१९४ भारतीय राजनीति और शास> 


कानूनी दृष्टि से प्रान्तीय सरकार के दोनों भाग एक दूसरे से बिल्कुल भलग- 

अलग थे, उननें से प्रत्येक विभाग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र था। परन्तु यह विच्यर 

किया गया था कि वे एक दूसरे की सलाह लेकर कारये 

विभागों का बेढंगा करेंगे। यथाक्रम उनके नियत्रण में जो विभाग थे, उनका 

वितरण एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पडता था। इस दृष्टिकोण से 

उक्त बात बहुत आवश्यक थी। 'सरक्षित' झौर 'हस्तांतरित' 

शीर्षको के अधीन विभागो का वितरण बहुत बेढंगा था । उदाहरशार्थ कृषि को तो 

हस्तातरित' खड में रवखा गया झर सिंचाई को 'सरक्षित” खंड में । इस प्रकार के 

दोषयक्त प्रबन्ध में इस बात की पर्याप्त सभावना रहती थी कि कही क्षेत्राधिकार के 

प्रइन को लेकर एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ कगडा न हो जाय । इसलिये 

यह उपबन्धित किया गया कि सतभेद व सघर्ष की स्थिति में श्रन्तिम निर्शाय गवनंर का 

का ही सान्‍्य होगा । १९१९ के एक्ट ने सरकार के दोनो 

राजस्वों का भागो के बीच प्रान्तीय राजस्त्रो के वितरण का भी 

वितररग विधान किया । यह सुझाव दिया गया था कि यह वितरण 

“सामान्य बुद्धि व तक सगत गआदान प्रयन की सरल 

प्रक्रिया” द्वारा सम्पन्न होगा । तथापि यह निश्चित किया गया कि यदि कही मतभेद 

उठ खडे होगे तो गवर्नर को इस बात का अधिकार होगा कि वह राजस्वो को सर- 

क्षित और हस्तातरित विभागों के बीच बाट दे । सार्वजनिक ऋण एकत्रित करने के 

प्रस्तावों पर शासन के दोनो भाग सयुकत रूप से विचार करते थे परन्तु निर्शंय उनमे 
से हरेक अलग-अलग करता था | 


५५.गवनेर 
दैध शासन-प्रणाली मे गवर्नर का स्थान बडे महत्व का था । वह कार्यकारिणी 
का प्रधान था और इसकी शक्तिया बहुत विस्तृत थी। प्रेसिडेसियो के गवनंरो की 
नियुक्ति भारत-मन्त्री की सलाह के अनुसार सम्राट करते 
नियुक्ति ओर थे। प्रामतौर पर जिन व्यक्तियो को प्रेसीडेसियो का गवनंर 
पदावधि बनाया जाता था, वे उच्चकुलोत्पन्न अग्रेज होते थे, उनको 
सार्वजनिक जीवन का काफी गहरा अध्ययन होता था। 
दूसरे प्रातो* के लिये सम्राट गवर्तेर जनरल की सलाह के श्रनुसार गवर्नर नियकत 


* १६२१ में यू पी, पजाब, बिहार और उडीसा, सी. पी. तथा आसाम पूरे 
तरीके से गवर्नेर के प्रात हो गये | १६२३ में बर्मा को भर उसके एक व पर्चात्‌ 
उत्तर-पश्चिमी-सीमा-प्रांत को यह प्रस्थिति प्राप्त हो गई । 
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करते थे । दूसरे प्रान्तो के लिये ग्रामतौर पर जो गवर्नर नियुक्त किये जात थे, बे 
ऊंचे नागरिक सेवकों में से होते थे। साघारत एक गवनेर का कार्यकाल पाच वर्षों 
का होता था । 


गवर्नर 'सरक्षित' विषयों का गासन प्रबन्ध एक कार्यकारिणी परिषद की सहा- 
यता से करता था । इस कार्यक्रारिणी परिषद में श्रधिक से श्रधिक ४ और कम से कप्त 
२ सदस्य सम्मिलित होते थे | १९१९ के एक्ट के भ्रनुसार 
कार्यकारिशी में कम से कम एक ऐसे सदस्य का होना गवनर और उसकी 
आवश्यक था जो कि भारतवर्प में कम से कम १२ वर्षों से. कार्यकारिशी 
सिविल सर्विस करता रहा हो । दूसरे सदस्य साधारणत परिषद 
गैर-सरकारी भारतीयों में से लिये जाते थे । श्रभिसमय के 
द्वारा परिषद के अ्रप्रेज सदस्यो ओर भारतीय सदस्यो का दर्जा एक दूसरे के बराबर 
रखा जाता था । सदस्य सम्नाट के द्वारा पाच वर्षो के लिये नियुक्त किये जाते थे । 
व्यवहारत उनके चुनाव में गवर्नर का बहुत हाथ रहता था। यद्यपि कार्यकारिणी 
परिषद के सदस्य प्रातीय व्यवस्थापिका के भूतपूर्व सरकारी सदस्य होते थे, तथापि बे 
उसके प्रति उत्तरदाथी नही होते थे । कार्यकारिणी-परिषद की बैठकों में गवनेर सभा- 
पति का आसन ग्रहरा करता था। समपत्ति की स्थिति में उसे एक निर्णायक मत के 
प्रयोग करने का भ्रधिकार होता था । परन्तु यदि वह अपने प्रात या उसके किसी 
भाग की याति व सुरक्षा के लिये श्रावदयक समभता तो कार्यकारिणी परिषद के बहु- 
मत के निर्णय का भी उच्लघन कर सक्रता था । कार्यकारिणी-परिषद व्यवस्थापिका 
के प्रात उत्त रदायी नही होते थे । व्यवस्थापिका सभा न तो उन्हे अपने स्थान से ही 
च्यूत कर सकती थी और न उनके वेतन में ही किसी प्रकार की कमी कर सकती थी ॥ 
अपने कार्यों के लिये कार्यकारिणी परिषद गवनंर के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार 
गवनंर ही स्थिति का स्वामी होता था । 


'हस्तातरित” विषयो का शासन-प्रबन्ध गवनेर के हाथो में था जिसे कि 
वह मन्त्रियों की सहायता से सम्पन्न करता था। एबट ने प्रातों में मन्त्रियों की 
कोई संख्या तो निश्चित नहीं की, परन्तु व्यवहारत. बडे प्रातों में वह 


| केवल तीन ही प्रेसीडेंसिया ऐसी थीं जिनमें कि गवनेर की कार्यकारिणी-परि 
षद में ४ सदस्य होते थे । शेष सभी प्रातों में परिषद में २ सदस्य होते थे । इन सद- 
स्यो में से एक अंग्रेज सिविलियन होता था भ्रौर दूसरा गैर-सरकारी भारतीय । 
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गवर्नर का संत्रियों._ तीन होती थी और छोटो में दो। मन्त्रियों की नियुक्ति 
के साथ काम गवनंर करता था । मन्त्री या तो वे लोग होते थे जो कि 
करना प्रातीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्य होते थे श्रथवा वे 
लोग होते थे जो कि श्रपनी नियुक्ति के ६ महीनें के भीतर 
हो भीतर प्रातीय व्यवस्थापिका के सदसुप्र निर्वाचित हो जांते थे। किसी व्यक्ति को 
भन्‍्त्री पद पर नियुक्त करने से पहिले गवनंर को यह देखना पडता था कि वह व्यव- 
स्थापिका के विश्वास की प्राप्त करने और अपने दायित्व का सम्यक निवहन करने में 
समर्थ हो सकेगा या नही । मन्त्रियो को स्थिति वही थी जो कि कार्यकारिणी परिषदों 
की । मन्त्रियों को भी वेतन वही मिलता था जो कि कार्यकारिणी परिषदों को, परन्तु 
उनकी स्थिति में व्यवस्थांपिका को उपलब्धियों में कमी कर देने का अधिकार था 
बम्बई में वस्तुत: ऐसा ही किया गया । वहा प्रत्येक मन्‍्त्री का वेतन ६४,००० रु० 
प्रति वर्ष से घटा कर ४८,००० २० प्रति वर्ष ही कर दिया गया । जब व्यवस्थापिका 
सभा भड्ड होती, मर्त्रियों को श्रपना पद त्याग करना पडता था। परन्तु व्यवस्था- 
[पिका मन्त्रियों के ऊपर अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास करके उन्हे इसके पूर्व भी पदच्यृत 
(कर सकती थी । दूसरे शब्दों में मन्त्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्त रदायी थे। इसके 
साथ ही साथ एक शभ्रौर ध्यान देने योग्य बात है, बह यह कि भन्त्री मवनंर के ग्रसाद- 
प्येन्त ही अपने पदो पर नियुक्त रहते थे । यदि गवर्नर चाहता तो बिना किसी काररथ 
का श्रध्यारोप किये भी उन्हे श्रपने पद से हटा सकता था। 


साधारणत गवनंर से यह आशा की जाती थी कि वह मन्त्रियों के परामर्श के 
अनुसार कार्य करे, परन्तु उसे मन्त्रियो के निरणंयो में हस्तक्षेप करने के व्यापक भ्रधि- 
कार प्राप्त थे। वह यदि उचित समझता तो किसी भी मन्‍्त्री के परामर्श को ठुकरा 
सकता था। वह मन्‍्त्री, जिसके कि परामर्श की इस प्रकार भ्रवहेलना की जांती, प्रपने 
प्रद का त्याग कर सकता था । भ्रापात की स्थिति में मन्त्रियो के रिक्त स्थानों की 
पूछि न करने के लिये गवनंर स्व्रतत्र था। उस स्थिति में वह हस्तातरित विभागों का 
प्रबन्ध सीधे अपने ही हाथों में ले सकता था । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि गवर्नर किसी प्रकार वैधा- 

निक प्रमुख ही न था। उसको जितने व्यापक अ्रधिकार प्राप्त थे, उनके कारण उसकी 
स्थिति एक स्वेच्छाचारी द्ासक के तुल्य हो गई थी । इस 

गवर्नर के बात को इस तथ्य से ही समझा जा सकता है कि वहन 
स्यवस्यात्मक केवल कार्यकारिणी परिषदों को ही श्रपनी भधीनता में 
झषधिकार रख सकता था, अपितु प्रांतीय व्यवस्थापिका की इच्छा को 
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भी बहुत प्रंशों में कुचल सकता था। इसके श्रालावा व्यवस्थ 'पिका द्वारा 
वारित सभी कानूनों पर वह अपने निषेघाधिकार का प्रयोग कर सकता था| कुछ ऐसे 
विधेयक थे जिन्हें कि उसकी पूर्व भ्रनुमति के बिना व्यवस्थापिका में पुर'स्थापित तक 
मी नहीं किया जा सकता था | यदि गवनर किसी विधेयक को झावश्यक समभता, 
और व्यवस्थापिका उसे पारित करना अ्रस्वीकार कर देती तो उस स्थिति में गवर्नर 
झपनी 'प्रमाणीकरण' की शक्ति के प्रयोग द्वारा उस 


विधेयक्र को पारित घोषित कर सकता था। उसे गवर्नर गवर्नर के 
” जनरल की श्रनुमति प्राप्त करके, भ्रध्यादेशों की निरमिति का वित्तीय 
भी भ्रधिकार प्राप्त था | गवर्नर के वित्तोय भ्रधिकार भी भ्रधिकार 


इसी प्रकार बहुत विशाल थे। सरक्षित विषयो की स्थिति 

में व्यवस्थापिका द्वारा अस्त्रीक्ष या घटाई गई “ग्राट' को भी वह जेसी की तैसी रख 
सकता था । हस्तातरित विषयो के सम्बन्ध में भी, व्यवस्थापिका के विरोध के 
बावजूद भी, गवर्नर यह कह कर किसी भी व्यय को प्रमाणीकृत कर सकता था 
कि वह आत की जाति और सुरक्षा श्रथवा अम्रुकविभाग के शासन-प्रबन्ध के लिए 
आवश्यक है। 


४६. प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 


१९१९ के एक्ट ने प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलो की रचना व शक्तियों में मह- 
त्वपूर्ण परिवर्तत किए । उनके श्राकार में पर्याप्त वृद्धि की गई झौर उन्हें ग्रधिक लोक- 
तन्त्रात्मक बनाया गया। प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलों 
में निर्वाचित सदस्यों का सारभूत बहुमत रक्खा गया और प्रान्तीय व्यवस्थापक 
उन्हे जनता की श्रधिक प्रतिनिध्यात्मक सस्थाएं बनाने के. झण्डलों को नूतन 
हृष्टिकोरा से मताधिकार को भी विस्तृत किया गया। स्थिति 
१६१६ के एक्ट के ग्रधीन जो व्यवस्थापिकाए निर्मित हुईं, 
उनकी स्थिति पू्वंकाल की व्यवस्थापिकाओों से बिल्कुल भिन्‍न थी । श्रब वे कानून 
निर्माण के प्रयोजन के लिए कार्यकारिणी के हाथो की खिलौना मात्र ही नही रह गई 
थीं। श्रपितु, इसके विपरीत श्रब वे स्वतन्त्र सस्थाए थी प्रौर कार्यकारिणी के ऊपर 
किचित्‌ नियन्त्रण भी स्थापित कर सकती थी । प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलों का 
झाकार प्रलग-अलग प्रान्तों में ग्रलग भ्रलग था परन्तु यह 
उपबन्धित किया गया कि सरकारी सदस्यों की सख्या उनका बढ़ा हुमा 
अधिक. से झ्धिक २०% और निर्वाचित सदस्यो की संख्या भ्राकार| 
कम से कम ७०% होनी चाहिए । झ्वछशिष्त सदस्य गवनेर 
द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होते थे । विभिन्न प्रान्तों में व्यवस्थापिका समाप्रों 


क 


श्ध्ष 
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की वास्तविक रचना और निर्वाचित, सरकारी और गर सरकारी मनोनीत सदस्यों 
की प्रतिशत संख्या निम्नतालिका में दी गई है । 


प्रान्त निर्वाचित सरकारी सदस्य मनोनीत कुल 
सदस्य (भूतपूर्व परिषदों गैर-सरकारी जोड 
को सम्मिलित करके ) सदस्य 
मद्रास हद ७ जमा ४ र्‌३ श्श्र 
बम्बई ८६ १५ जमा ४ € ११४ 
बंगाल ११४ १२ जमा ४ १० १४० 
सयुकत प्रान्‍्त १०० १५ जमा २ द २२३ 
पजाब ७१ १३ जमा २ ] ह्ड 
बिहार और 
उड़ीसा ७६ १३ जमा २ १२ १०३ 
मध्यप्रान्त ५५ ८ जमा २ छः ७३ 
भ्रासाम ३६ ५ जमा २ 3 ५३ 
बर्मा ० १४ जमा २ ७ १०३ 





१९१९ के सुधारो के श्रवीत मताधिकार के क्षेत्र को मार्ले-मिटो सुधारों की 
अपेक्षा और व्यापक कर दिया गया । परन्तु इतने पर भी वह रहा काफी सकुचित 
१६२० मे, ब्रिटिण भारत में २४१८ प्रयुत ( |श॥णा ) 
की कुल जनसख्या में केवल ५३ प्रयुत लोगो को अथवा 
वयस्क्र जनसख्या के केवल € प्रतिशत भाग को ही मत- 
दान देने का अधिकार प्राप्त था | मतदाताग्रो की श्रहँताएं 
श्रलग अलग प्रान्तो में मलग अलग थी । साधारणत नगर निर्वाचन क्षेत्रों मे मतदान 
के भ्रधिकारी वे ही लोग हो सकते थे जो या तो कम से कम २००० रुपये वाषिक 
झ्राय पर आयकर देते हो अथवा ऐसे किसी मकान में रहते ही जिसका किराया कम 
से कम ३६रुपये प्रतिवर्ष हो अथवा कम से कम ३रुपया प्रतिवर्ष के म्युनिसपल उपशुल्क 
देते हो । देहाती निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के अधिकारी वे ही लोग हो सकते थे जो 
कि कम से कम १० रू प्रतिवर्ष से लेकर ५० रु प्रतिवर्ष तक का भूमि कर देते हों ॥ 
जमीदार निर्वाचन क्षेत्रों से विहित की गई अहंता यह थी कि जो लोग ५०५० रू. 
प्रतिवर्ष (पजाब में) से लेकर ५००० रु प्रतिवर्ष (यू० पी० में) तक का भूमिकर 
देते हों, वे ही मतदान के अधिकारी हो सकते हैं। विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्रो में 


मताधिकार और 
निर्वाचन 
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७ वर्षों की 'स्टेडिग” वाले रजिस्टडड ग्रेजुएट, ५ वर्षों की स्टेंडिग वाले एम० ए० 
और विश्वविद्यालयों के पारिषद [( 7००७४ ) मतदान के श्रधिकारी थे । सैनिक सेवा 
भी एक भ्रहूंता मानी जाती थी और पजाब व सी० पी० मे लम्बरदार तथा गाव के 
शखिया मतदाता हो सकते थे। मोंटफोड सुधारों ने प्रत्यक्ष निर्वाचनो की प्रणाली 
विहित की । परन्तु सभी निर्वावनों का भ्राधार “जातियो और हितों” के लिए पृथक 
प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त रक्खा गया । मोटफोड प्रतिवेदन 

ने निम्त आ्राधारों पर पृथक तिर्त्रांचक्र मण्डलो का खण्डन साम्प्रदायिक और 
किया था (१) वे विभिन्‍न सप्रदायों के बीच द्वेष भाव की. विशेष निर्वाचक 

सृष्टि करते है। (२) वे भ्र्पसख्यक वर्गों की अनुन्तत दशा सण्डल 

को यथापूर्व रखते हैं । (३)वे नागरिकता की श्रेष्ठ भावना 

के विकास में बाधा डालते हैं और (४) उत्तरदायी शासन के विकास का मार्ग अ्रव- 
रुद्ध कर देते हैं । इस श्र-लोकतन्त्रात्मक पद्धति को समाप्त कर देने के लिए ये तके 
काफी वजनदार थे । परन्तु प्रतिवेदन ने इस पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए 
कायम ही रखने की, श्रपितु उसे सिकखो के ऊपर और लागू कर देने की सिफारिश 
की । १९१६ के भारतीय घासन सम्बन्धी एक्ट के अधीन जो नियम बने, वे इससे 
भी प्रागे बढ गये और उन्होने भारतीय ईसाइयो, यूरोपियनों तथा आग्ल-भारतीयों को 
पृथक निर्वाचक मण्डल प्रदान किए । इसके अलावा उन्होंने वहुल-सदस्य निर्वाचन 
क्षेत्रों मे मद्रास में प्र-ब्राह्मणों के लिए और बम्बई में मरहठो के लिए-स्थानों के सर- 
क्षण को भी उपबत्रन्धित किया । जम्तीदारो, व्यावसायिक और श्रौद्योगिक हितो तथा 
विश्वविद्यालयों के लिए भी विशेष प्रतिनिधित्व की गारण्टी दी गई | एक दूसरा भेद 
दिहाती' और “तागरिक' निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया । बेहाती निर्वाचन क्षेत्रों 
को नागरिक निर्वाचन क्षेत्रों की भ्रपेक्षा अधिक बजन दिया गया । यद्यपि प्रकार ने 
नागरिक और देहाती क्षेत्रो के बीच वही अन्तर बनाया था जो कि “प्रगति और 
जडता के बीच होता है। सक्ष पत: सरकार की नीति यह थी कि नृतन कौसिलों में 
अनुदार तत्वो श्र न्यस्त स्वार्थों का ही झ्राधिपत्य रहे | दूसरे दाब्दों में व्यवस्थापक 
मडल न तो वस्तुत लोकततन्त्रात्मक ही थे और न वे यथार्थत जनता का प्रतिनिधित्व 
ही करते थे । सरकारी और मतोनीत ग्रुट का प्रभाव, जिसके साथ कि साम्प्रदायिक 
व विश्येष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी सम्मिलित हो जाते थे, प्रान्तो 
में लोकतन्त्र की स्थापना के मार्ग मे बहुत बडी बाघा थी । 


गवनरो के प्रान्तो की व्यवस्थापिकाए तीन वर्षों के लिए निर्वाचित की जाती 
थी। परन्तु गवर्नर उनको अपने पूरे कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही भग कर 
सकते थे अ्रथवा विशेष परिस्थितियों में वे उनक्ते जीवन को अधिक से अधिक एक 
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वर्ष के लिए बढा सकते थे । व्यवस्थापिकाझों को गवनेर 
व्यवस्थापिका सभाझों प्राहृत करता था, उसे उन्हे कुछ काल के लिए स्थगित 
का कार्यकाल कर देने का भी अ्रधिकार था। पहले चार सालो के लिए 
गवर्नर को अपने प्रान्त की व्यवस्थापिका के श्रध्यक्ष को 
व्यवस्थापिका सभा नियुक्त करने का श्रधिकार प्राप्त था, उपाध्यक्ष के निर्वा- 
का झध्यक्ष चन पर भी अपनी स्वीकृति देने का हह था । इसलिए 

सभा को भ्रपना श्रध्यक्ष अपने झ्राप ही चुनना था । 


१९१९ के एक्ट ने प्रान्तीय व्यवस्थापक मडलो की व्यवस्थात्मक, वित्तीय भ्रौर 
बाद-विवाद करने की शक्तियों में वृद्धि की । इसके साथ ही साथ एक्ट ने उन्हें प्रातीय 
कार्यकारिणी के एक भाग को भी नियत्रित करने का 
प्रान्तीय व्यवस्थापक श्रधिकार दिया । परन्तु व्यवस्थापक मडलो की शक्तियों 
पझंडलों की व्यवस्थात्मक के ऊपर कई बडे बडे प्रतिबन्ध लगे हुये थे। उदाहरणार्थ 
झोर वित्तीय व्यवस्थात्मक क्षेत्र में गवनेर की 'वीटो/ और प्रमाणी- 
शक्तियां करण की शक्तियों ने प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की 
शक्तियों को बहुत परिमित कर दिया था । वह किसी भी 
विधेयक अथवा उसकी किसी घारा के झ्राकलन को श्रथवा उसके सशोधन को रोक 
सकता था । यदि वह ऐसा करना प्रान्त की शान्ति शौर सुरक्षा के लिए आवश्यक 
समभता तो उसके इस कायं में बाधा उपस्थित करने की व्यवस्थापकमडल को शक्ति 
नहीं थी । इसके श्रलावा कुछ विधेयक ऐसे थे जिन्हें कि गवर्नर की पूर्व स्वीकृति के 
बिना व्यवस्थापक मडल में पुरः स्थापित ही नहीं किया जासकता था। इसी प्रकार 
वित्तीय क्षेत्र में भी, प्रान्तीय बजट का अधिकाश भाग श्र-मतापेक्षी था । मतापेक्षी भाग 
की स्थिति में भी, व्यवस्थापिका द्वारा अ्रस्वीकृत अथवा घटाई हुई “ग्राट/ यदि किसी 
संरक्षित विषय से सम्बद्ध होती थी, तो गवनंर उसे यथापूर्व. रख सकता था। भाषात 
काल में यदि किसी व्यय की श्रावश्यकता होती, तो गवर्नर उसे व्यवस्थापिका के बिना 
पझनुमोदन के अधिकृत कर सकता था । 


जहा तक प्रान्तीय व्यवस्थापिका और कार्यकारिशी के सम्बन्धो का प्रदन है, 

मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरबायी थे। मंत्रियो के वेतन स्‍प्रौर उनके विभागों से 
सम्बद्ध धन के भ्रधिकांश पअनुदानों पर व्यवस्थापिका को 

ब्रान्तीय व्यवस्थापिकाप्नों मतदान देने का अधिकार था| वह किसी भी मंत्री को 
का कार्यकारिणी उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके त्यागपत्र 

से सम्बन्ध देने के लिए विवश कर सकती थी। परन्तु द धात्मक कार्य का+ 
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रिणी का दूसरा भाग पश्रर्थात कार्यकारिणी परिषद प्रातीय व्यवस्थापक 
मंडल के प्रति उत्तरदायी नही था व्यवस्थापक मंडल न तो उन्हे । (कार्यकारिण-परिषदों 
को) पदच्युत ही कर सकता था । परन्तु यदि व्यवस्थापिका सभा इस अटल आधघी 
कार्यकारिणी को नियंत्रित नही कर सकती थी, तो कई परोक्ष रीतियों से प्रभावित 
अवश्य कर सकती थी । प्रश्नों व स्थगन-प्रस्तावों के द्वारा श्रौर सरक्षित विभागों से 
सम्बद्ध उन श्रनुदानों को जिनके ऊपर कि उसे मतदान देने का हक था, भ्रस्वीकृत 
करके या घटा कर, व्यवस्थापिका सभा कार्यकारिणी के ऊपर काफी जोर का दबाव « 
डाल सकती थी श्रौर कभी कभी उससे श्रपनी बात मनवा लेती थी । 


४७. हेधवासन प्रणाली की श्रसफलता 


देधशासन प्रणाली के प्रयोग को सोलह वर्षों तक (१९२१-१९३७) चलाया गया 
परन्तु सक्षम निरीक्षको ने उसे एक बहुत बडी असफलता बताया | यह ठीक है कि 
उसने कुछ सफलताए प्राप्त की । परन्तु वह अपने मुख्य उद्देश्य प्रातीय प्रशासन के 
हस्तातरित भाग में उत्त रदायी शासन की स्थापना करने में सर्वंभा भ्रसफल रही । 
ब्रिटिश लेखको ने द्वघशासन प्रणाली की असफलता का सारा दोष काग्रेस के सिर 
मढ़ने का प्रयास किया है । उनका कथन है कि स्वराज्य दल ने भ्रडगा नीति का 
भाशञ्रय लिया इसलिए द्वैघ|शासन प्रणाली भ्रसफल सिद्ध हुई। परन्तु असफलता के 
असली कारण तो मोटफो्ड सुधारों के अबीन योजित उत्तरदायी शासन कौ 
भ्रपरिपकक्‍्वता में ही समाविष्ट थे । 


१६१६ के एक्ट का सबसे बडा दोष यह था कि उसने गवर्नरों को हस्तांतरित 
विभागों के सम्वन्ध में भी इतने भ्रधिक श्रधिकार दे दिये कि वे उत्तरदायी शासन की 
वृद्धि को अत्यन्त सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर सकते थे। 

गबनेर को स्वेच्छाचारी गवर्नर को मत्रियों द्वारा प्रदत्त परामश की अ्वहेलना करने 
शक्तियों ने उत्तरदायी का अधिकार प्राप्त था। फलत गवनंर मत्रियों के साथ 
शासन की वृद्धि को . केवल परामशं-दाताओो श्रथवा गौरवान्वित सेक्रेटेरियो का 
अवरद किया सा ही व्यवहार करता था । शासन-प्रबन्ध की असली शक्ति 
मंत्रियों के हाथो में नही, श्रपितु गवनंर के हाथों में थी । 

इसने एक भ्रसगत स्थिति की सृष्टि की, मत्रियो को दो स्वामियों की सेवा करनी पडती 
थी । वह अपने पद पर व्यवस्थापिका के विश्वास पयंन्‍्त ही स्थिर रह सकते थे। इसके 


साथ ही साथ जब तक कि वे पदत्याग देने के लिए प्रस्तुत नही हो जाय उन्हें स्वेच्छा- 
चारी गवनेर के भ्रधीन भी रहना पडता था । बहुत से मत्री ऐसे थे जो कि स्वतंत्रता की 
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अपेक्षा पद पर आरूड़ रहना भ्रधिक श्रयस्कर समझते थे । भद्रास्ध के एक मत्री ने, खुल्लम 
खुल्ला यह कह दिया था कि वह व्यवस्थापिका सभा के प्रति नहीं, भ्रपितु गवर्नर के 
अति उत्तरदायी है । 


मोटफोड्ड सुधारो में दूसरा दोष यह था कि मत्री, एक ठोस सरकारी ग्रुट और 
मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति में, व्यवस्थापिका के प्रति सच्चे श्रर्थों मे, उत्तरदायी 
है नही हो सकते थे । कुल मिला कर उनकी सख्या, व्यवस्था- 
संत्री व्यवस्थापिका सभा पिका सभा के कुल सदस्यों की सख्या की ३०५ होती थी । 

के निर्वाचित सदस्यों. परन्तु उनकी वास्तविक शक्ति इससे भी भ्रधिक होती थी 
की प्रपेक्षा सरकारी. क्योकि उन्हे जमीदारो, व्यवसाथियों और उद्योगपतियो, 
भुट पर श्रधिक यूरोपीयो व झ्लाग्ल-भारतीयो के प्रतिनिधियों का तथा 
निर्भर रहते साम्प्रदायिक निर्वांचक मडल के आधार पर निर्वाचित कुछ 

थे सदस्योका समथंन स्व ही प्राप्त हो जाता था | यदि इतने 

पर भी व्यवस्थापिका के अवशिष्ट सदस्य बहुमत में रहते थे, 

तो वे मिल कर साथ साथ काम नहीं करते थे । फलत मत्रियों को निर्वाचित सदस्यों 
के समर्थन की अपेक्षा अपनी प्रयोजन-सिद्ध के लिए, सरकारी ग्रुट का समर्थन प्राप्त 
करना अधिक आवश्यक प्रतीत होता था । यदि व्यवस्थापिका सभा में उनके समर्थकों 
की सरू्या कम होती, तब भी वह प्रतिगामी तत्त्वों, जो कि सर्देव गवर्नर के इशारों 
पर नाचते थे, की सहायता से ही अपने मतन्रिपद पर श्रासीन रह सकते थे। फलतः 
मत्री «यवस्थापिका के प्रति ब्रिल्कुक ही उत्त रदायी न रहे । वस्तु-स्थितिमे वे अनुत्तरदायी 

और अटल-प्र चल कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी रहते थे । 


मोंटफोर्ड सुधारों में तीसरा दोष यह था कि उन्होने सयुक्त उत्तरदायित्व के 
सिद्धांत की उपेक्षा की । यह अत्यन्त अनचित था क्योकि सयुकत उत्तरदायित्व के 
अभाव मे किसी भी मन्त्रिमन्डल की गाडी आ्रागे, नही बढ 

संयुक्त उत्तरदायित्व. सकती । व्यवहारत', गवर्नर मन्त्रियों को बिना किसी 
का श्रभाव राजनीतिक एकान्विति (?एग्राहत्४श) 7०7ा०४८००८४५) की 

ओर ध्यान दिये ही चुन लेते थे । यदि सारे प्रातीय मन्‍्त्री 

एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते, तो सभवत. सेंयुकत उत्तरदायित्व की प्रथा 
चल पडती । हुआ यह कि कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दलो के निर्वाचित सदस्यों 
को मन्त्री बना देते थे। फलत. मन्त्री एक 'टीम' के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे । 
वे मम्त्री थे, मन्त्रिमन्डल नहीं ॥ बलूुत मल्जी अपने-प्र पते विभाग के 


# इस सम्बन्ध में सम्भवतः मद्रास ही एक अपवाद था। वहा क्र-ब्राह्मणों की 
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उप्रक्तिगत प्रमुख होते थे । वे उस सुसंगठित टीम की तरह नहीं होते थे जो एक 
इकाई के रूप में व्यवस्थापिका का सामना करती है। कमी-कभी मत्री लोग सभा- 
“भवन में ही एक दूसरे का विरोध करने लगते थे | यह ठीक है कि इस श्रवस्था के 
लिये कुछ हद तक राजनीतिक दल पद्धित का अभाव भी दोषी था । परन्तु इस अवस्था 
के मुख्य उत्तरदायी गवनंर लोग ही थे । मुडीमैन कमेटी के सामने गवाही देते हुये 
कई भूतपूर्व मन्त्रियों ने इस दोष की जिम्मेदारी गवनेरों के सिर मढी थी। पंजाब के 
सम्बन्ध में गवाही देते हुये स्तरीय लाल हरिकिशन लाल ने अपने विचारों को इस 
प्रकार प्रकट किया था, “दो मत्री किसी बात पर एक साथ विचार न करते थे, प्रातीय 
गवर्नर मुझसे कहा करते थे कि नियमानुकूल प्रत्येक मन्त्री को व्यक्तिगत उत्त रदायित्व 
के झ्राधघार पर ही सारा कार्य करना चाहिये ।” जब्च कि व्यवस्थापिका में इतने भ्रधिक 
वर्गीय व साम्प्रदायिक समूहो को प्रतिनिधित्व दे दिया गया, तो स्वस्थ दल-पद्धति का 
विकास कैसे हो सकता था ? फलत' प्रातो में उस प्रकार का उत्तरदायी शासन स्था- 
पित न हो सका, जिसकी आशा की गई थी । हे ध शासन-प्रणाली की असफलता का 
चौथा कारण हस्तातरित गश्लौर सरक्षित विषयो का भेद था। उत्तरदायी शासन की 
स्थापना के लिये यह सबंधा झनुपयुक्त था। इन विषयो 

की अभ्रलग अलग सूचिया अवश्य बनाई गई परन्तु व्यवहार हस्तांतरित और 

में इस प्रकार का विभाजन पूर्त दोषयुक्‍त सिद्ध हुआ । सरक्षित विषयों 

मद्रास के के वी रेड्डी ने एक बार कहा था “में जंगलों फा भेद 

के बिना विकास भन्‍्त्री था। में कृषि मन्त्री था, परन्तु 

सिचाई मेरे [तयन्त्रण मे न थी । में उद्योग मन्त्री था, परन्तु कारखानों, बिजली, जल 
शक्ति, खानो और श्रम ग्रादि किसी पर मेरा नियत्रण न था क्योकिवे सरक्षित 
विषय थे ।” स्पष्ट है कि हस्तातरित विषयो से सम्बन्धित अ्रपने किसी कायें मे,मत्रियो 





| बड्भाल में यही हुआ । वहा कलकत्ता-म्युनिसिपल विधेयक के ऊपर सुरेन्द्र- 
नाथ बेनर्जी और उनके एक मुस्लिम साथी ने एक दूसरे का विरोध किया । पजाब में 
भी दो मन्त्रियों के बीच संघर्ष हो गया था । 


जस्टिस पार्टी का बहुमत था । उसने कुछ कुछ सयुकत उत्तरदायित्व के सिद्धात का 
पालन किया । संयुक्त प्रात मे, श्री सी वाई चिस्तामशि श्रौर प० जगतनारायण ने 
इस प्रथा का चलाना प्रारम्भ किया । गवनेंर और श्री चिन्तामणि में शिक्षा-विभाग के 
एक कमंचारी के कार्यों के विषय में मतभेद हुम्ला । प० जगतनारायरष का उससे कोई 
सम्बन्ध न था, फिर भी दोनो मन्त्रियों ने एक ही साथ अउना त्यागपत्र गवनर के 
पास भेजा। 
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को तब तक कोई सफलता नहीं मिल सकती थी, जब तक कि उन्हें कार्येंकारिणी-परि- 
षदो का, जिनकी कि श्रधीनता में सरक्षित विभाग थे, सहयोग न मिल जाता । परन्तु 
मन्त्रियों को यह सहयोग सदैव ही प्राप्त नही हो पाता था । फलत: यद्यपि भ्रसफलता 
का उत्त रदायित्व तो सामान्य होता था, तथापि व्यवस्थापिका के द्वारा दण्डित केवल 
मन्त्री ही किये जा सकते थे । 


पांचवें, वित्त के सम्बन्ध में मन्त्रियो की जो स्थिति थी, उस दृष्टि से भी उनका 
उत्तरदायित्व भूठा था । प्रातीय सरकारो के हस्तातरित और सरक्षित विभागों का 
बजट एक ही होता था । विभिन्न विभागों के लिये राजस्व 
वित्तीय भ्रसंगतियां का प्रतिस्थापन मत्रियो और कार्यकारिणी परिषदों के 
पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा सम्पन्न हो सकता 
था । परन्तु यदि वे एक दूसरे के साथ सहमत न हो पाते, उस स्थिति में प्रतिस्थापन 
निश्चित करना गवरनं र के हाथ में था। स्वभावत' गवर्नर कार्यकारिणी परिषदो के 
दृष्टि विन्दुओं को मत्रियों के दृष्टि विन्दुओ की अपेक्षा श्रधिक सहानुभूति के साथ सुनता 
था| इस सम्बन्ध में मत्रियों को एक श्रौर कठिनाई का सामना करना पडता था। 
वित्त-विभाग के ऊपर उनका कोई नियत्रण नही था, वह पूर्ण रूप से एक का्यकारिणी 
परिषद के हाथो में था। वित्त विभाग व्यय के राभी नमे प्रस्तावों का परीक्षण करता 
था | इसमें मंत्रियों की ओर से उपस्थित किये जाने वाले प्रस्ताव भी सम्मिलित रहते 
थे । विभिन्न विभागों को कितना धन दिया जाय, इस बात का निर्णय भी उसी के 
हाथ में रहता था | इस सम्बन्ध में वह सरक्षित विभागों के प्रति पक्षपात का परिचय 
देता था। सरक्षित विभागों को परामर्श करने पर ही सब चीजे मिल जाती थी 
झौर हस्तांतरित विभागो को श्रावदयकता होने पर भी बहुत सी चीजें नही मिलती 
थी । इस प्रकार मत्रियो को जिनके कि जिम्मे राष्ट्र-निर्माणा का उत्तरदायित्व था, 
वित्तीय विभाग के अनुचित हस्तक्षेप के कारण, अपने कार्यो में बडी कठिनाई उठानी 
पडती थी । द्वैघ शासन प्रणाली के श्रधीन वित्तीय प्रबन्ध की जो भ्रसगतिया थीं, 
उन्होने इस बात को भ्रच्छी तरह से सिद्ध कर दिया कि “जब मत्रियों को कोष के 
ऊपर ही नियंत्रण रखने का अधिकार नही हैं, तो उत्तरदायी शासन की बात करना 
कोई भ्र्थ नहीं रखता 


बंध शासन प्रणाली के श्रन्तग्गंत उत्त रदायी शासन की “झ-बास्त विकता! भअत्रियो 
भर उनके भ्रधीन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धों में मी स्पष्ट होती. । मंत्रियों के 





# प्‌. बी. कोथः ए कंस्टीट्यशनल दिस्ट्री ऑफ इंडिया, प० २७८। 
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अधीनस्थ विभागो के स्थायी प्रमुख या सेक्रेटरी होत थे। 

इनमें से अधिकाद व्यक्ति भारतीय सिविल सविस के सिविल स्विस और * 
सदस्य होते थे । उत्त रदायी शासन की स्थापन के लिये यह मंत्रियों का 
आ्रावश्यक है कि मत्री जो भी भ्रदेश दे, उसके शभ्रघीनस्थ सम्बन्ध 
पदाधिकारी उन श्रादेशो का भ्रविलम्ब पालन करें। परन्तु 

द्वध शासन प्रणाली के श्रदर यह स्थिति नही थी । साम्राज्यीय सेवाश्रो के ऊपर 
'भारत-मअत्री का ही नियत्रण बना रहा | १९१९ के एक्ट के अधीन सिविल सविसों के 
अ्रधिकारो व प्राधिकारो की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया । व्यवहार 
में इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि स्थायी पदाधिकारियो की नियुक्ति, स्थानातण भश्रौर 
तरक्की पर गवर्नर का नियत्रण होता था न कि उस मत्री का, जिसकी अधीनता में वे 
कार्य करते थे। उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल इससे बढ कर और कौन 
सी वस्तु हो सकती थी। एक श्रोर तो अ्रपने विभाग के सम्यक शासन-प्रबध के लिये 
मत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था और दूसरी ओर उसे इस बात की भी 
पूरी शक्ति नही दी गई थी कि वह झपने उन अ्रधीनस्थ कर्मंचारियो को दण्डित कर 
सकता, जो कि उसकी नीतियों को कार्यान्वित करने में बाधक होते थे। यदि मत्रियों 
और सिविल सर्विस के सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद होता, तो सिद्चित सविस 
के सदस्य मत्रियो की अवहेलना करके, उच्चत्तर अधिकारियों की सहायतासे अपनी ही 
बात रखा सकते थे। यद्यपि अधिकाश श्रवसरो पर सिविल सर्विस के सदस्य मत्रियों 
के साथ सहयोग करते रहे, फिर भी प्रत्येक प्रात में कुछ ऐसे श्रवसर भ्रवश्य आये, जब 
सिविल सविस के सदस्यो ने मत्रियो की बात न मानी और यदि मानी भी तो बेमन 
से । सिविल सविस और मत्रियों के पूर्णक्त सबध के कारण भी हैध शासन प्रणाली 
कार्य रूप में दोषयुक्त भौर भ्रसफल सिद्ध हुई । 


सारांश 


१९१९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट ने भारत की केन्द्रीय सरकार में कोई 
सारभूत परिवतंन नही किया । उसे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को कुछ झिथिल कर 
दिया और केन्द्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यो की सख्या और उनकी शक्तियो में थोड़ी 
सी वृद्धि कर दी । केन्द्रीय कार्यकारिणी: व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ववत्‌ ही भ्नुत्तरदायी 
रही । व्यवस्थापिका को इतनी शक्तियां दे दी गई, जिनसे कि वह कार्येकारिणी को 
नियत्रित तो नही, परन्तु प्रभावित अवश्य कर सकती थी। प्रान्तों में दैघशासन प्ररशाली 
के रूप में श्राशिक उत्त रदायी शासन की स्थापना की गई। यद्यपि ब्रिटिश भारत की 
एकात्मक प्रवृत्ति तो पृव॑वत्‌ ही रही, तथापि प्रान्तो को थोड़ी स्वायत्तता दे दी गई। 
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भारतव् के सम्पूर्ण शासन सचालन का केन्द्र लदन ही 
गृह सरकार रहा । भौरत सरकार लन्दन में भ्रवस्थित ग्रह-सरकार के 
श्रधीन थी । ग्रह सरकार मे भारत-मन्त्री श्रौर उसकी 


परिषद सम्मिलित थे। 


ईसट इंडिया कम्पनी के मग होने के पश्चात्‌ भारत-मन्त्री के पद की सृष्टि की 
गई । भारत मत्री ने ईस्ट इ डिया कम्पनी के बोर्ड आफ कण्ट्रोल और कोर्ट भ्राफ डाय- 
रेक्टर्स की सम्पूर्ण शक्तियो को उत्त राधिकार मे प्राप्त किया था | भारत-मत्री ब्रिटिश 
मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था । भारत के राजस्व और शासन से सम्बद्ध प्रत्येक 
क्रिया कलाप के सचालन, नियत्रण व निरीक्षण का उसे भ्रधिकार था । भारतीय परि- 
घद जो कि एक परामर्शदात्री समिति थी, उसके काय॑ में उसे सहायता देती थी। 
१९१९ के एक्ट के श्रनुसार भारत मन्त्री का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाने 
लगा । इस प्रकार इस एक्ट ने एक अभ्रसगति को दूर कर दिया । 


१६१६ के एक्ट के भ्रधीन भारतवर्ष के लिए एक हाई कमिदनर की नियुक्ति की 
गई । यह हाई कमिश्नर गवनेर जनरल के द्वारा नियक्त और नियत्रित होता था। 
हाई कमिदनरका कार्यालय लन्दन में होता था वह भारत सरकार के श्रभिकर्ता के रूप 
में कायं करता था | इ गलेड में पढने वाले भारतीय विद्यार्थियो के हितों की देख भाल 
करने का कार्य भी उसके ही जिम्मे था । 


१६१९ के एक्ट ने केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की | गवर्नर 
जनरल भारत-मन्त्री के माध्यम से ब्रिटिश ससद के प्रति 
भारत सरकार उत्तरदायी बना रहा। गवनंर जनरल की कार्यकारिणी 
परिषद एक नौकरशाही निकाय थी जिसके ऊपर कि केन्द्रीय 

व्यवस्थापिका का तनिक भी नियत्रण नहीं था । 


गवरन र जनरल का पद भअत्यन्त शक्तिपूर्रो और महत्वपूर्ण था | वह पूर्णत स्वे- 
ज्छाचारी शासक था। भारतीय शासन प्रबन्ध में उसका स्थान सर्वोपरि था। उसकी 
व्यवस्यात्मक शक्तिया बहुत बढी चढी थी । वह केन्द्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा पारित 
प्रत्येक विधेयक पर अपने नि्षधाधिकार का प्रयोग कर सकता था । केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका के द्वारा श्रस्वीकृत विधेयको को अपने प्रमाणीकररा के भ्रधिकार के हारा, गव- 
नर जनरल कानून का रूप देने में सम था। गवर्नर जनरल को भ्रध्यादेश प्रस्यापित 
करने का भी भ्रधिकार था। केन्द्रीय वित्त के ऊपर भी उसका ही पूर्ण झ्राधिपत्य 
था । व्यवस्थापिका को बजट के केवल ३००८ भाग पर ही मतदान का अधिकार था। 


प्रांतीय व्यवस्थापिका मण्डल २०७ 


व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत या घटाई हुई सभी मागो को गवन र जतरल कायम 
रखने का अभ्रधिकारी था। कार्यकारिणी :रिषद द के ऊपर भी गवर्नर जनरल का पूर्ण 
प्रभुत्व था । कार्यकारिणी-परिषद किसी भी दशा में मन्त्री परिषद के तुल्य नहीं थी । 
मोंटफोर्ड सुधारो ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन कर दिए। उच्च सदन 
को राज्य-परिषद कहते थे। उसके सदस्थो की सख्या ६० होती थी जिसमें कि ३४ 
खदस्य निर्वाचित होते थे । निम्न सदने को भारतीय व्यवस्थापिका सभा कहते थे ॥ 
उसके कुल सदस्यों की सख्या १४५ होती थी जिसमें कि ४१, सरकारी भौर गैर-सर- 
कारी सदस्थ, मनोनीत होते थे । इस प्रकार दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यो का बहु- 
मत होता ५। । परन्तु निर्वाचित सीटो की पूर्ति पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचक गणो, 
और वर्ग निर्वाचक गरों के माध्यम से होती थी । केन्द्रीय व्यवस्थापिका के पास प्रभु 
त्व-शक्ति का श्रभाव था + वह कानून बनाने वाली सस्था थी परन्तु उसकी क्षमता के 
ऊपर गवर्न र जनरन की स्वेच्छाचारी शक्तियों के कारण बहुत प्रतिब ध लगे हुये थे । 
१९१६ के एक्ट ने प्रान्तो में उत्तरदायी शासन के प्रयोग को प्रारम्भ किया । 
प्रान्तीय शासन प्रबन्ध को दो भागो मे बाठा गया एक भाग से गवर्न र अपनी कार्य- 
कारिणी परिपद के महित सम्मिलित था। यह भाग, 
राजस्व कानून और व्यवस्था, इत्यादि मरक्षित विभागो का प्रान्तोय शासन 
प्रबन्ध करता था ' शासन के इस भाग के ऊपर प्रातीय 
व्यवस्थापिका का बिल्कुल नियत्रश नहीं 4 । दूसरे भाग में गवन र और मन्त्री समि- 
लित थे ' यह भाग कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन इत्यादि “हस्तॉतरित' विषयो का 
प्रबन्ध करता था । मन्त्री लोग व्यवस्थापिक्रा के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका 
उनके वेतन में कमी कर सकती थी और उनके उपर अ्रविद्वास का प्रस्ताव पास 
करके उन्हें पदच्युत कर सकती थी । 


गवर्न र ही सम्पूर्ण प्रातीय प्रशासन का सूत्रधार था हैध शासन प्रणाली की 
स्थापना ने उसे हस्ताँतरित विषयो के सबन्ध में भी वेधानिक शासन नही बनाया। 
मन्‍्त्री के परामर्श को मानना न मानना उसके हाथ की बात थी, वह उसकी श्रवहेलना 
कर सकता था । इसके झलावा, गवन र जनरल की ही तरह, उसकी भी कार्यकारिणी, 
विधायिनी भौर वित्तीय शक्तिया बहुत बढी चढी थी । 


१९१६ के एक्ट के अधीन प्रातीय व्यवस्थापिकाओ---ध्यवस्थापिका परिषदों को 
काफी विस्तृत कर दिया गया । मत्रियो से उनके द्वारा किए गए कार्यों का कारण 
पू छने का उन्हे नया अधिकार दिया गया । परन्तु गवर्नरो की प्रत्यादेशक सत्ता के 
कारण उनकी व्यवस्थात्मक व वित्तीय शक्तियो के ऊपर प्रतिबन्ध लगे हुये थे । 


श्ण्८ भारतीय राजनीति भौर शासन 


१९१९ के एक्ट के अधीन जिस द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, उसे 
अपने उद्देश्य में सफलता नही मिली भ्रर्थात्‌ वह प्रान्तीय प्रशासन के हस्तातरित विभागों 
में उत्तरदायी सरकार की स्थापना न कर सकौ+“गवनंर की स्वेच्छाचारी शक्तियां 
उत्तरदायी शासन की स्थापना में सबसे बड़ी, अलध्य बाधाएं थी। मनन्‍्त्री मनोनीत 
सदस्पो के ग्रुट की सहायता से श्रपनी गद्दी पर जमे रह कर सकते थे । दूसरे शब्दों में 
व्यवस्थापिका के प्रति वे कम उत्त रदायी रहते थे । प्रान्तीय शासन में सयुक्त उत्तर- 
दायित्व का ग्रभाव था । 'सरक्षित' और “हस्तातरित” सूचियों के बीच विषयों का 
बाटना बहुत बेढगा था । वित्तोय विभाग, जो कि एक कार्यकारिणी परिषद के हाथों 
में था, मन्त्रियो के कार्यों में काफी हस्तक्षेप कर सकता था। अतद्य: मत्रियो का प्रपने 
ग्रधीनस्थ भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों के ऊपर कोई नियंत्र) नहीं था। यदि 
मत्रियो और सिविल सर्विस के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का मतमेद होता, तो 
सिविल सर्विस के सदस्य मन्त्रियों की अवहेलना करके, उच्चतर अ्रधिकारियो की 
सहायता से अपनी बात रख सकते थे । 


अध्याय ६ 
अ्रसहयोग श्रान्दोलन 


५८.प्रथम विश्वयुद्ध श्रौर भारतोय राष्ट्रीयता 


कूपलैण्ड ने लिखा है कि “युद्ध राष्ट्रीयता को प्रकृष्ट कर देता हैं ।”* प्रथम 
विश्वयुद्ध ने इसका एक हृष्टात प्रदान किया । ब्रिटिश और अमेरिकन राजनीतिज्ञों 
द्वारा घोषित राणप्ट्रीय 'झ्रात्म-निर्णय” के सिद्धात ने यूरोप 
में एक उत्तेजना उत्पन्न कर दी | इसी सिद्धात के अनु- युद्ध और 
सार कई नूतन राष्ट्रीय राज्यो की स्थापना की गई। पूर्व 
भी इससे अप्रभावित न रह सका | चीन और मध्यपूव में 
राष्ट्रीय स्व॒तत्रता के श्रान्दोलन जोर शोर से प्रादुभू त हुए । युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन को भी अपूर्व सामर्थ्य प्रदान की। युद्ध के पश्चात्‌ भारत के राष्ट्रीय आ्रान्दो- 
लन की गति और दिलद्ा दोनो में परिवर्तत हो गया । 


कई ऐसे भ्रान्तरिक कारणो ने भी जो कि सीधे युद्ध सम्बद्ध थे- राष्ट्रीय भादो- 
लन की गति को तोब्र कर दिया । युद्धकाल में भारतवर्थ को भीषण प्राथिक कठिना- 
इयों का सामना करना पडा था। प्रनिवायं सामग्रियों 
की कमी और महगी के कारण जनता को बहुत कष्ट पझान्तरिक काररए 
उठाने पडे थे । मध्यवर्ग श्रौर निर्धन बर्ग की जनता की (क) पश्राथिक 
तो मानो कमर ही टूट गई थी । चीजो के दाम बहुत ऊचे कठिनाहयां 
चढ गये थे, दूकानदार भरपेट मुनाफा कमाते थे, भ्रनुचित 
लाभ उठाने पर अ्रकुश रखने झ्थवा बहुत जरूरी चीजो पर राशन लगाने की कोई 
कोशिश नही की गई थी । एक शोर तो भारत में भ्रुवमरी फल रही थी, दूसरी ओोर 
सरकार ने महायुद्ध के लिये घन एकत्र करने में ज्यादती से काम लिया । भारत सरकार 








+# कपलेरंडः इंडिया. ए रि स्टेटमेंट, ००११७ । 





२१० भारतीय राजनीति और शासन 


ने देश की झापिक दुव्वजस्था का तनिक भीध्यात न रखते हुये ब्रिटेन को दस 
करोड़ पी. की मेंट दी । जतता की आर्थिक दशा इतनी शोवनीय हो गई थी कि कुछ 
स्थानों पर मजदूरों ने हडतालें कीं, कही कहीं बलवेे हो गये और बाजार लूट लिये 
गये ।| चम्पारन (बिहार) श्रौर खेडा (ग्रुजरात) में हालत विशेष रूप से खराब हो 
गई थी । यहाँ की परिस्थितियो ने महात्मा गाधी को अपने सत्याग्रह अस्त्र का सफल 
प्रयोग करने का सुश्रवसर प्रदावत किया। एक ओर तो 
(लव) प्लेग ओर झ्राथिक कठिनाइया ही जनता के जीवन को भार बनाये दे 
इन्फ्लुएंता रही थीं, उस पर रोग और शअ्रकाल ने भी हमला बोल 
दिया । १९१७ में वर्षा ठीक से नही हुई फलत श्रकाल की 
सी परिस्थितिया पैदा हो गई । श्रकाल के पीछे पीछे प्लेग, इन्स्लुएजा, मलेरिया श्रौर 
हैजा जनता के ऊपर चढ दौडे । जनता इनका भता क्‍या सामना करती ? भूखे पेट 
रहने के कारण उसकी शक्तिया तो पहले से ही क्षीण हो चुकी थी । लगभग ८ लाख 
व्यक्ति तो प्लेग की भेंट चढ गये और ८० लाख जानो को एनफ्लुएजा खा गया । 
जनता तड़प कर और खून के झ्रामू पीकर रह गई। 


उपयु क्‍्त कारणों ने भारतवर्ष में जो अशान्ति उत्पन्न करदी थी, वह कुछ राज- 


नौतिक कारणो से और भी बढ गई । लाई चेम्सफोर्ड के शासनकाल में सरकार की 
श्रोर से जो दमनचक्र चला, उसने राष्ट्रीय आन्दोलन को, 


(ग) राजनोतिक चाहे वह किसी भी रूप में क्यो न हो, तरह-तरह से कुच- 
कारण : ल॑ने की चेष्ठा की । प्र स-एक्ट और सेडीश्षन एक्ट का खुल 
सरकार का कर प्रयोग किया गया। बगाल में हालत विशेष रूप में 
दसनचक्र खराब थी क्योकि वहा पर नौकरशाही दमनचक्र जनता में 


तीव्र असन्तोष की भावना उत्पन्त कर रहा था । श्रीमती 

बीसेंट की नजरबन्दी और अली बन्धुओ के विरुद्ध सरकार की कार्यवाही का हम पहले 
ही उल्लेख कर चुके हैं । पजाब में सर माइकल भ्रो' डायर ने सारी राजनीतिक हल- 
शलो को भप्रपने फोलादी पजे से कुचल डाला । उन्होने तिलक झ्लौर विपिन चन्द्रपाल 
जैसे नेताप्नो के पजाब प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 

महायुव् के लिए धन सरकार ने महायुद्ध के लिए धत एकत्र करने और सिपाही 

एकत्र करने श्रौर भरती करने में जिन तरीकों से काम लिया, वह भी सर्वथा 
सिपाही भरती करने दोपपूणं भौर भ्रसन्‍्तोषजनक थे । इन तरोको के कारण 
में ज्यादतियां. जिन्हे सरकार ने “दबाव और समकाने” के तरीके कहा था 


+ईूं इंडिया इन १६१७-१८, १० ६०। 
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परन्तु जो दरखसल ज्यादतियां थी, पजाब और ग्रन्य जगहों में भागे चलकर भव्रकर 
स्थितिया पैदा हो गईं । मोंटफोर्ड प्रतिवेदन में भारतवर्ष के लिए जिन वैधानिक सुधारों 
का प्रस्ताव किया गया था, उससे भारत के राष्ट्रीय तत्वों 

में तीत्र निराशा छा गई । जनता के भ्रन्दर झाम धारणा सॉटफोड सुधारों 

यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने बुद्ध काल में की गई, अपनी से निराशा 
प्रतिज्ञाओं को तोड दिया है और भारत को बहुत गया-बीता 

समभ रक्‍खा है । युद्ध काल मे भारतवर्ष ने धन श्रौर जन दोनों से ही पूर्व पहायता 
की थी, मोंटफो्ड प्रतितदत के प्रकाशित होने के पश्चात मालूम पडा कि वह सब 
सहायता जिल्कुल बेकार गई + खिजाफत प्रश्न के ऊपर भारतीय मुसलमान प्रत्यन्त 


रुष्ठ हुए । जब लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश सरकार ने उन्हे के 
पह वचन देकर कि न तो टर्की-साम्राज्य का ही विघटन खिलाफत-प्रदन  ; 
किया जायगा और न खिलाफत का ही प्रन्त किया जायगा न 


उनकी सहायता प्राप्त की थी । परन्तु युद्ध समाप्त होने के पश्चात भारतीय मुसलमानों 
को पता चला कि श्र ग्रेजो के वें सब वचन केवल उन्हे भुलावे में डालने के लिए हो 
थे इस दांत की काफी अफव्राहे थी कि मित्र राष्ट्र टकौं-साम्राज्य का विधघटन करने 
झौर खिलाफत को समाप्त करने के लिए कमर कसे हुए हैं । मीवसं की सन्धि ने 
झ्रग्नेजो की दोहरी चाल का पर्दाफाश कर दिया | इससे भारत के म्रसलमानों को गहरा 
घ॒क्का पहुच और उन्होंने खिलाफत आन्दोलन को प्रारम्भ किया । राष्ट्रीयता की नई 
भावना के उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि १६१४ में गोख़ले 
की मृत्यु होने के पश्चात राण्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व में 

परिवर्तन हो गधा था । १६१८ में उदारवादी, काग्रंस से जदारबादियों का 


आझलण हो गये और उसच्होने अपने एक झलण रूमठन-- झलणाद और 
झखिल भारतीय उदारवादी सध की-स्थापता की | चू कि. राष्ट्रीय नेतृत्व 
उनका वंधानिकवाद में ही विश्वास था अ्रत. वे होमरूल में परवतंन 


आन्दोलन की प्रकृष्टता ढारा प्रदर्शित राष्ट्रीय संघर्ष की 
नूतन प्रवत्तियो के सर्व था अनुपयुकत थे | परन्तु उनके काग्रस से सम्बन्ध विच्छेद 
करने का भ्रसली कारण १९१८ में प्रकाशित मोटफोडं प्रतिवेदन में निहित वेधानिक 


ध्ुधारो के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण था । वे इन सुधारो को ब्रिटिश सदभावना का 
प्रतीक मानते थे | इसके विपरीत उस रुूमय कांग्रेस मे उग्भरददियेप क| जोर छा ' वे 
मोंटफो्ड प्रतिवेदन से सवंधा श्र-सहमत थे | उदारवादियों के निकल जाने के बाद 
कांग्रेस महात्मा गाधी के गतिशील नेतृत्व में भ्रा गई श्रौर उन्होने भारत के राष्ट्रीय 
झ्रान्दोलन को एक दृतन दिद्या झऔौर नवीन गति प्रदान की 
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५६९.रोलट एक्ट 


१९९१८ में सरकार ने सर सिडती रौलट की भ्रध्यक्षता में एक कमेटी यह जांच 
करने के लिये नियुक्त की कि भारतवष॑ में किस प्रकार झ्लौर किस हद तक क्रान्तिकारी 


श्रान्दोलन सम्बन्धी पडयत्र फैले हुए हैं श्रौर उनका मुका- 
रौलट एक्ट फो बला करने के लिये कैसे कानूनों की आझ्रावश्यकता है। 
पृष्ठ भूमि भारत-रक्षा कानून की श्रवधि अब शीघ्रही समाप्त होने 
वाली थी और सरकार “विध्व्सात्मक' कार्यवाहियों को 
कुचल डानते के लिये प्रयते झाप को झास्त्र सज्जात कर लेता चाहती थी। यद्यपि 
महायुद्ध श्रव समाप्त होता जा रहा था, फिर भी सरकार शंकाकुल थी | उसे भय था 
कि कही रूस का या अ्रफगानिस्तान का भारतवर्ष पर श्राक्मण न हो । कुछ महीनों 
बाद भ्रफगानिस्तान ने भारतवबं के ऊपर आाक़मण किया, परन्तु उसे बहुत ही 
झासानी से पीछे ढकेल दिया गया । इसी बीच में जाँच करके रौलट कमेटी ते अपनी 
रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी । इस रिपोर्ट में राजद्रोहात्मक हलचलो का दमन 
करने के लिये दो विधेयको के भ्रधिनियमन को सिफारिश 
ड्यापक विरोध की गई थी । रौलट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में क्रोध की 
को बावजद भो लहर दौड गई। उदारवादियों ने भी इसका खुल कर विरोध 
शौैलट एक्ट को किया । सी. वाई. चिन्तामरिण ने लिखा हैं “इन दोनों 
बास कर दिया विधेयकों का त्रिरोध परिषद के गैर सरकारी भारतीय 
गया सदस्यों, निर्वाचित सदस्यो और नामजद सदस्यो, सबने 
समान रूप से किया, परन्तु सरकार श्रपनी बात पर श्रडी 
रही भौर ततिक भी नही कुकी ।” रौलट एक्ट कातून बन गया श्रौर इस बात से 
भआरतीयों को कोई सात्वना नही मिली कि उसकी भश्रवधि केवल तीन वर्ष ही 
रक्‍्खी गई थी । यह एक्ट भ्रतीव कठोर था । इससे सरकार को जनता की स्वतंत्रताओों 
का हनन करने, सन्देहास्पद व्यक्तियों को बिना किसी वारट के गिरफ्तार करने और 
बिना मुकदमा चलाए ही उन्हे हवालात में बन्द कर रखने का शभ्रधिकार मिल गया। 
कांग्रेस ने भपने दिल्‍ली प्रधिवेशत (दिसम्बर १९१८) में सरकार से यह मांग की थी 
कि उन सारे कानूनों, भ्रध्यादेशो श्रोर रेग्यूलेशनो को जिनके कारण स्वतंत्रतापुर्वक 
राजनीतिक समस्याझ्रों पर खुल कर वाद-विवाद नही किया जा सकता और जिनके 
द्वारा भ्रधिकारियो को ग्रिरफ्तार करने, नजरबन्द करने, रोकने, देश निकाला देने, 
सजा करने का, साधारण भ्रदालतो में बिना मुकदमा चलाए ही श्रधिकार दे दिया 
है, तुर्त ही उठा लियो जाय” और सरकार ने उसका उत्तर दमनमूलक रौलट श॒क्‍्ट 
के रूप में दिया । रौलट एक्ट ने सरकार को दमन की जो अ्रमानुषीय भौर भसौमित 


असहयोग भ्रांदोलन २१३ 


शक्तियां दी, यद्यपि उनका प्रयोग तीन वर्ष की अवधि में हुभा किसी भी अ्रवसर पर 
नहीं परन्तु उन्होंने भारत में सर्व प्रथम सविनय अवज्ञा भान्दोलन को जन्म दे दिया। 


६०-भारतोय राजनोति में महात्मा गान्धी का प्रवेश 


रौलट एक्ट ने भारतीय राजनीति में एक नये युग का श्रीगणोश किया । इसने महात्मा 
गांधी को भारतीय राजनीति के सबसे भ्गले मोर्चे पर ला खड़ा किया । महात्मा गांधी 
जनवरी १६१५ में दक्षिणी झफ्रीका से वापिस लौट झाये 
थे। दक्षिणी प्रक्रीका में उन्होंने जो बलिदान किए थे, महात्मा गांधी का 
अन्याय के विरुद्ध जो सघर्ष किया था और जो उसमें सफ- १६१५ में दक्षिणी 
लता पाई थी, इसके कारण उनका नाम भारतवर्ष के घर प्रफ्रोका से वापस 
घर मे प्रसिद्ध हो गया था । महात्मा गाधी अपने साथ जीवन लौटना 
का एक विशिष्ट दर्शन श्ौर एक ऐसी राजनीतिक टेकनींक 
लाये थे, जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी ।* उस समय महात्मा गाघी “स्पष्ट 
घोषित राजमकत' थे । ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति श्रपनी राजभक्षित का वे गवंपूर्वक 
उल्लेख किया करते थे। उनका कथन था कि “ब्रिटिश 
साम्राज्य के कुछ ऐसे आदर्श हैं जिनसे मुझे प्रेम हो गया. स्पष्ट घोषित 
है।” सरकार ने भी उन्हे कैसरे-हिन्द-स्वरणं-पदक प्रदान राजभक्‍त 
कर उनकी प्रतिष्ठा की थी । भारतवर्ष में श्राकर उन्होने 
गोखले को श्रपना राजनीतिक गुरु बनाया । और उनसे मार्ग दर्शन प्राप्त किया ॥ 
गोखले ने उन्हें सलाह दी कि भारतीय राजनीति में कूद पडते के पूर्व कुछ समय तक 
वे उसका गम्भीर अध्ययन करे । महात्मा गाघी ने तदनुसार दो वर्ष के करीब सारे 
देश का भ्रमण करने में व्यय किये । जहा कही भी महात्मा गाधी गए, उनका यश 
उनके श्रागे श्रागे गया और जनता न एक सन्त एवं एक वीर के रूप में उनका आझादर 
किया । अपनी इस यात्रा के काल में महात्मा गाधी ने सक्रिय राजनीति में कोई भाग 
नही लिया । १९१७ में चम्पारन ने महात्मा गाघी का 
आहवान किया । वहा नील की खेती होती थी और श्र ग्रेज अभ्पारन 


उसके मालिक थे | वे लोग किसानो पर तरह तरह के 
अत्याचार करते थे | महात्म। गाधी ने किसानो की कठिनाइयों के बारे में सूक्ष जाच 


पड़ताल की और वे उनके कष्टो को दूर करने में सफल हुए । इससे गराघी जी की 
प्रतिष्ठा और भी बढ गई । अगले वर्ष उन्होंने लेडा में 

कर नही' श्रादोलन का सगठन किया । खेड़ा में उस वर्ष खेड़ा 

वर्षा नही हुई थी, इससे फसल पर बहुत बुरा असर पड़ा 
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था। इस श्रांदोलन में ही महात्मा गाधी सरदार पटेल के निकट सम्पर्क में आये ॥ 

खेडा में महात्मा गाधी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग किया थां वह समझौते के रूप 'में 

सफल हुझा, गाघी जी के अनुयाइयो ने इसको अपनी बहुत बडी विजय समझा । उसी 

वर्ष अ्रहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भी महात्मा गांधी से 

झहमवाबाद सहायता की याचना की । वे लोग अपनी वेतन वृद्धि के 

लिए झ्रादोलन कर रहे थे। महात्मा गाघधी ने मजदूरों की 

सहायता का वचन दिया और मिल-मालिको से कहा“कि वे उनकी मागो को पूरा करे। 

जब मिल मालिक नही माने, तो गाधी जी ने आमरण भ्ननशन शुरू कर दिया। उप- 

बास के चौथे दिन मिल मालिको ने गाधी जी की दार्तों को स्वीकार कर लिया प्रौर 
मजदूरों के वेतन में ३५ प्रतिशत वृद्धि हो रई । 


इसके बाद रौलट एक्ट भ्राया । इसने महात्मा गाधी को राजभवित की भावना 

फो श्राघात पहुँचाया श्लोर उन्हे विदेशी शासन का घोर विरोधी बना दिया। उन्होने 
रौलट एक्ट की मुक्त कठ से निन्दा की और उसे इस बात 

राज भक्‍त से का सवृत बताया क्रि “न्याय की ब्रिटिश परम्परा को 
राजव्रोही स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रेम ने विजित कर लिया है ॥” 
युद्धकाल में उन्होंने भारतीय जनता से यह बारम्बार 

कहा था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करे | श्र ग्रेजो ने जो वायदे किये थे, 
उन पर उन्होनें सरल भाव से विश्वास कर लिया था। परतु रौलट एक्ट ने इस 
बात को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासक भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन 
करने के लिए हृढ़-प्रतिज्ञ हैं। “भारत स्वशा यन्न की श्राशा करता था, लेकिन पहले बल- 
प्रवर्तन प्राप्त हुआ |” महात्मा गाधी जो भ्रब तक राजभक्‍त थे, राजद्रोही हो गए। 
२१ मार्च १९१९ को रौलट एक्ट कानून बन गया । इसके तुरन्त बाद ही महात्मा 
गांधी ने सत्याग्रह भ्रांदोलन प्रारम्भ कर दिया । उन्होने इस भ्रादोलन को अपने उपवास 
के साथ प्रारम्भ किया । उनके कई मित्रो ने उन्हे इस बात की चेतावनी दी थी कि 
देशव्यापी पैमाने पर ऐसे आदोलन को प्रारम्भ करना देश के लिए हित कर नहीं होया, 
इससे प्रव्यवस्था श्रौर भ्रराजकता फैल जाते का भय है । परंतु महात्मा गांधी ने किसी 
की नहीं सुनी भर वे अ्रपनी योजना पर डटे रहे । देशश््यापी हडताल के लिए, इस काले 
कानून के विरोध में जलूस निकालने झौर सावं जनिक सभाएं करने के लिए, ३० मा 
की तिथि नष्चित की गई | बाद में यह तारीख बदल कर ६ भ्रप्रैल करदी गई । परंतु 
दिल्‍ली और भ्रन्य कई स्थानों पर उक्त प्रोग्राम का दोनों ही दिन पालन किया गया $ 


रि-०--न-न्‍ःःःम9थणननननन-नाा मनाया पाातानन निभा 
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- हड़ताल को प्रभूतपूर्व॑ प्रफलता प्राप्त हुई | चारों ओर ही उत्साह श्रोर उत्तेजना का 
वातावरण छा गया । “इस उत्साह का एक दर्शनीय लक्षण यह था कि हिन्दुओं और 
सुसलमानों के बीच भ्रश्नुतपूर्व बन्धुत्व की भावना देखी गई । हिन्दुओ ने मुसलमानों के 
हाथों से श्लोर मुसलमानों ने हिन्दुओ के हाथो से सार्वजनिक 

रूप से जल ग्रहण किया । इस दिन जो सभाए हुईं, जो हिन्दू-मुस्लिस 
जलूस निकले, उन सब में हिन्दू मुस्लिम एकता की घ्वनि एकता : 

सुनाई पडती थी । कुछ हिन्दू नेताशों को मस्जिद की वेदी.. सत्याग्रह-स्थगन 

से भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया गया ।” 

आदोलन प्रारम्भ करते समय महात्मा गांधी ने जनता को इस बात की कड़ी 
हिदायत दे दी थी कि, प्रत्येक मूल्य पर अहिंसा का पालन किया जाय। उन्होंने सत्या- 
ग्रह की टेकनीक और दशंन में जनता को शिक्षित करने के लिए बहुत सी जगहों का 
दौरा भी किया था। तथापि, कई स्थानों पर भगड़े हो गए | दिल्ली में जनता झौर 
पुलिस के ब्रीच सघर्ष हो गया । पुलिस ने गोली चला दी जिससे आठ आदमियों की 
मृत्यु हो गई। बम्बई, अहमदात्राद, कलकत्ता, लाहौर भ्रौर श्रमुतसर में भी इसी तरह 
के खतरनाक भझगडे हो गए । इन हालतो को देखकर महात्मा गाधी जी की श्रात्मा को 
श्रपार क्लेश हुआ और उन्होने १८ अप्रैल को अपना आदोलन स्थगित कर दिया 
क्योकि जनता अहिसा का पालन करने में असफल रही थी । महात्मा गाघी ने सारा 
दोष पअ्रपने सिर ले लिया । उन्होंने इस बात की धोषणा करदी कि श्रादोलन छुरू 
करना उनकी “भयंकर भूल' थी । अपनी इस भूल के प्रायश्चित-र्वरूप उन्होंने तीन 
दिन का उपवास रक्‍्खा और जनता से भी एक दिन का उपवास रखने का 
निवेदन किया । 


<१- पंजाब को दुघंटनाएं 
अप्रैल १९१९ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास मे चिरस्मरणीय महीना 
है। रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गाधी ने जिस सत्याग्रह आदोलन को खड़ा किया 
था, उसने देश में अत्यन्त भयावह वातावरण उत्पन्न कर 


पंजाब का दिया था । परल्तु पंजाब की हालत विशेष रूप से खराब 
अशान्तिमय हो गई थी । इस प्रान्त में रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन 
वातावरण के सिलसिले में लाहौर भौर भ्रमृतसर आदि स्थानों पर 


कुछ हिसात्मक घटनाएं भी हो गई थी । “परन्तु वहां कोई 
क्रांतिकारी श्रांदोतन नहीं था ... और जनता के नेता श्रांदोलन के शान्तिपूर्य व 
बेघानिक उपायों मे विदवास रखते थे ।* उस समय पंजाब के गवनर सर माइकेल 


+ जी. एन. सिंह : लेंडमाक्से इन इण्डियन कंस्टीटयशनल एल्ड नेरनल डेबलपमैंट,पए. ३८२ 
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शोडायर थे। वे पंजाब के लोह पुरुष के नाम से विख्यात 
सर माइकेल झोडायर थे । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि वे शासक बहुत अच्छे 
थे , परन्तु राजनीतिज्ञता का उनमें सर्वथा भश्रभाव था।| 
उन्होंने लडाई के लिये सिपाही भरती करने और घन एकत्रित करने में जिन भ्रमानुषीय 
साधनों का प्रयोग किया था, उनसे वे पहले ही जनता में काफी बदनाम हो चुके थे । 
उन्होने अपने प्रान्त में सारी राजनीतिक हलचलो को कुचल डालने का निदचय कर 
लिया था । उन्होंने पंजाब के चारो श्लोर लोहे का एक आवरण डाल दिया श्रौर 
महात्मा गाघी तथा भ्रन्य चोटी के राष्ट्रीय नेताओ्रों को पजाब में प्रवेश करने से रोक 
दिया । ७ अप्रल १६१६ को पजाब व्यवस्थापिका सभा में भाषण देते हुये उन्होने 
जन-आलादोलन के समस्त सगठन- कर्त्ताओं को यह चेतावनी दी थी कि वे लोग जो कुछ 
भी काम कर रहे हैं, उसका उन्हें पूरा पूरा फल भुगतना पडेगा । १० श्रप्नेल १६१९ 
को प्रात. काल ही श्रमुतसर के जिला-मजिस्ट्रंट ने डाक्टर किचलू और सत्यपाल को, 
जो कि काग्रेस का सगठन कर रहे थे, भ्रपने निवास स्थान पर बुला भेजा श्रौर वहा से 
चुपचाप किसी भ्रज्ञात स्थ'न को भेज दिया । हससे सारे 
डाक्टर किचलू ओर शहर में सनसनी फल गई । सब दुकानें बन्द हो गई ॥ 
डाक्टर सत्यपाल लोगो का एक भुँड अ्रपने नेताश्रो के छुटकारे की माग 
का निर्वासन करने जिला मजिस्ट्रंंट के बगले की भ्रोर चला परन्तु उस 
चौराहे पर जो सिविल लायन और हहर के बीच मे है, 
फौजी सिपाहियो ने भीड को तितर बितर करने के लिये दो बार गोलिया चलाई। 
पुलिस की गोलियों से कम से कम १० व्यक्ति तो मारे गये श्रौर कई धायल हुये । इस 
घर भीड भी हिंसक हो गई । शवों को अपने साथ लेकर लोग शहर को वापिस हुये । 
पाच यूरोपीयो को मार डाला गया । ,एक बेक, रेल गोदाम और टाउनहाल रुमेत कई 
सावंजनिक इमारतों को जला दिया गया एक पादरी महिला मिस् शेखुड पर हमला 
किया गया और उन्हे भ्रघ॑मृत भ्रवस्था में छोड दिया गया । 


यह देख कर अधिका री वर्ग कोप श्रौर प्रतिशोध की भावना से आगबबूला हो 

मया । सारा शहर जेनरल डायर की श्रधीनता में सेनिक अभ्रधिकारियो के सिपु्द कर 
दिया गया। जेतरल डायर ने भारतीयों को एक सबक 

जेनरल डायर सिखाने का भौर पजाब में श्रातक पैदा करने का हढ निइचय 

कर लिया । १२ वी प्रप्रैल को उन्होने यह श्राज्ञा जारी की कि 

सावंजनिक सभाझ्रो पर पाबंदी लगाईं जाती है। परन्तु मजे की बात यह है कि इस झ्ाशा 
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को प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसी बीच में १३ भ्रप्नैल को 
जलियावालाबाग में एक सावंजनिक सभा करने का 

झायोजन किया जा चुका था । जेनरल डायर ने पहले से जलियांबाला 

इस सभा को रोकने कोई चेष्टा नही की परन्तु जब सभा हत्याकांड 

में २० हजार व्यक्तियों से श्रधिक एकत्रित हो गये, १०० 

भारतीय और ब्रिटिश सनिको के एक दस्ते को लेकर वह सभा-स्थल पर जा पहुँचा 
प्रोकुक्कसने शातिपूर्ण जन-सकुल को चेतावनी का एक शब्द भी दिये बगैर “भीड पर 
उससे १०० गज के फासले से गोली चलवा दी ।”* जहा पर भीड सबसे अधिक थी, 
गोलियो को उसी दिशा में चलाया गया । कुल १६५० फर किए गये और सैनिको ने 
गोली चलाना उसी समय बन्द किया जब सब कार्तूस निबट गये । सरकारी श्रॉकडो के 
भ्नुसार ३७९ श्यक्ति मरे भ्रौर कम से कम १२०० व्यक्ति घायल हुये । “झ्रातकग्रस्त 
भीड तुरन्त ही तितर बितर होने लगी थी परन्तु डायर ने लगातार १० मि० तक 
गोलियो की बोछार को जारी रक्‍्खा मनुष्यों के उस श्रातकरित कुंड पर, जिसे कि चूहों 
के तुल्य पिजडे में पकड रबखा गया था ।”| डायर ने हन्टर-कमेटी के सामने यह कहा 
था, मे तो एक फौजी गाडी (श्रामंड कार) ले गया था, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि 
वह बाग के भीतर घुस ही नहीं सकती थी ! इसलिये उसे वही बाहर छोड दिया था ।” 


पजाब में भ्रधिकारी वर्ग ने जो नृशसताए की, जलियावाला बाग की घटना उन 
सबसे भयकर थी । इस कत्लेझ्राम के दो दिन बाद पजाव के ५ जिलो में सैनिक विधान 
(४७709 ]29) घोषित कर दिया गया और उसे 
भ्रमातवीय निर्दयता के साथ लाग्र किया गया। 'जनरल माइंल ला झोर प्रातंक 
डायर के राज्य में कुछ ऐसी सजाये देखने को मिली, जिनका का राज्य 
स्वप्न में भी ख्याल नही हो सकता था” | अमृतसर के नलों 
में पाती बन्द कर दिया गया था और बिजली काट दी गई थी । जिस गली में मिस 
शेरवुड पर प्राक्रमण हुआ था. उस गली में लोगो को पेट के बल रेंगकर जाने की झ्ााज्ञा 
थी । सबके सामने बेंत लगाना आम तौर पर चालू था । रेलवे स्टेशनों पर तीसरे दर्जे 
का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई थी । स्कूल श्रौर कॉलेज के छात्रों के लिए यह 
झाज्ञा थी कि वे दिन में चार बार फौजी भ्रफसरों के सामने विभिन्न स्थानों पर हाजिरी 
दिया करें । कई स्थानों पर किसानो की भीड पर गोलियाँ चलाई गई और हवाई 
जहाजों से मशीनगन चलाई गई । ण्ह आ्रादेश जारी कर दिया गया था कि जब कोई 


# हर कमेटी के समझ दिये गये सर वेलेंटाइन शिरोल के वक्‍्तब्य से 


*. वही 


र्श्ष भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


हिन्दुस्तानी किसी प्रग्रेज श्रफमर को मिले तो वह उसको सलाम करे, अगर सवारी मेँ 
जा रहा हो या घोड़े पर सवार हो तो उतर जाय, आग्र छाता लगाये हुये हो, तो नीचे 
झुका दे । यह झ्रादेश इसलिए दिया गया था ताकि लोगो को मालूम हो जाय कि 
“उपके नये मालिक ग्राये हैं ।” यदि स्कूल और कालिज के लडके साहबों को सलाम नहीं 
करते, तो उनके कोमल बदन पर नृशसतापूर्वक बेतो की मार पड़ती थी । 


जब पजाब की इन दुर्घटनाओ का समाचार देश के दूसरे भागों में पहुँचाँगरतो 
जनता में चारो ओर सनसनी सी फल गई । कवीन्द्र रवीन्द्र नें इस नौकरशाही बबंता 
के विरोध में श्रपणी 'सर' की उपाधि को त्याग दिया । 
हंटर-कमेटी चारो ओर से इस बात की मोग श्राने लगी कि पजाब की 
इन सारी दुघंटनाश्रो की जाच-पडताल की जानी चाहिए॥। 
सरकार ने इस सम्बन्ध में बडी शिधिलता का परिचय दिया जलियावाना बाण की 
दुर्घटना के चार महीने बाद उसक्ली जांच-पडताल करने के लिये लाड्ड हन्टर की 
भ्रष्यक्षता में एक कमेटो नियुक्त की । इस कमेटी के तीन भारतीय प्रौर तीन श्रग्रेज 
सदस्य थे । भारतीय सदस्यों ने एक अलग रिपोर्ट प्रकाशित की श्रौर उसमें जेनरल 
डायर के दुष्कृत्य की कठोरतम शब्दों में निन्‍्दा की । लेकिन हन्टर कमेटी की सरकारी 
रिपोर्ट ने दण्डापादक साक्ष्य के होते हुये भी जेनरल डायर के श्ररराध पर लीपापोती 
करने की कोशिश की और उसे केवल “निगंय की, जो स्थिति की युक्तिमूलक 
झावश्यकताओ्रो को ठीक से नही समझ सका था, एक भयकर भूल बताया ।” डायर का 
आाचररा कत्त॑व्य की सत्यनिष्ठ लेकिन गलत घारणा पर गाश्चित था ।/ 


भारत मन्त्री सि माटेग्यू ते कहा ' जेतरल डायर ने जेसा उचित सममका उसके 
अनुसार बिल्कुल नेकनीयती के साथ काम किया । अलबत्त्ता, उससे परिस्थिति को 
ठीक ठीक समभने में गलती हो गई ।” ब्रिटिश-ससद में एक वाद-विवाद के 'दौरान में 
कई सदस्यों ने जेनरल डायर के कार्य की सराहना की। कुछ समय के बाद जेनरल 
डायर के प्रशसकों ने उन्हें एक तलवार शयौर २०,००० पौ० की एक थैलो मेंट की। 
इस प्रकार हम देवते हैं कि जिटेनमें उस व्यक्ति के प्रति यह झादरभाव था,जिसे भार- 
त्तीय जनमत एक खूनी राक्षस के रूप में देखता था और जिसके बारे में कांग्रेस कमेटी 
ने यह कह दिया था कि “जेनरल डायर का १३ ग्रप्रैेल का कार्य निर्दोष, निरीह, 
नि.शस्त्र मर्दों और बच्चों के जानबूक कर किये हुये नृवांस हत्याकांड के सिवाय और 
कुछ नही है। यह ऐसी हृदयहीन और बुजदिल पशुता है जिसकी झ्ाघुनिक काल में 


#, सर चिमनलाल सीतलवाष्ट, साहिबजादो सुल्तान” अद्वमद भौर पं. जगत नारायण 
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“और कोई मिसाल नहीं मिलती ।” 
६२० खिलाफत का प्रहइन 


यह बडा श्राइवर्यंजनक मालूम पडता है कि उस समय जब कि जनता पंजाब में 
होने वाले भ्रन्यायो के ऊपर बौखला रही थीं, महात्मा गांधी ने किसी जन-आंदोलन 
का सगठन नहीं किया । इसके विपरीत उन्होंने तो काग्रेस 
से बाहर निकल जानते की धमकी देकर अ्रमृतसर काग्रेस में. अमृतसर कांग्रेस: 
एक ऐसा प्रस्ताव पास करवाया जिसमें लोगो की तरफ से दिसम्बर 
हिंसा का जो प्रदर्शन हुआ था, उसकी निन्‍दा की गई थी १६१९ 
लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी स्वीकार किया गया 
था कि “बहुत श्रधिक उत्तेजित किये जाने पर ही लोग क्रोध से बावले हुये थे ।” हाल 
ही मे मारटेग्यू चेम्सफोर्ड-सुघार एक्ट प्रकाशित हुआ था। सी श्रार. दास जैसे नेता 
उसका पूर्ण बहिष्कार करना चाहते थे,परन्तु महात्मा गाधी उन सुघारों की क्रियान्विति 
में सरकार के साथ सहयोग करने का समर्थन करते थे। सुधार-कानुन के सम्बन्ध में 
पहले काग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि सुधार-कानून “प्रपूर्ण, भ्रसन्‍्तोषजनक 
भर निराशा पूर्ण है ।” लेकिन बाद में महात्मा गाधी के प्रभाव से उक्त प्रस्ताव में 
यह टुकंडा और जोड दिया गया कि “लोग सुधारो को इस प्रकार काम में लावेंगे 
जिससे भारतवर्ष में जीघ प्‌र्ण उत्तरदायी शासन कायम हो सके ।” ब्रल्सफोर्ड ने लिखा 
है “श्रब भी, १६१५९ के अन्तिम दिनो में भी, वे (महात्मा गाधी) राजभक्त थे, श्रब 
भी वे अपने गुरू गोखले के शिष्य थे ,/” 


परन्तु १६९२० की गरमी के दिनो में हालत बिल्कुल बदल गई | हन्टर कमेटी 

की रिपोर्ट भ्रौर सीव्स की सधि के प्रकाशन ने भारतीय जनता को और भी श्रधिक 
हिला कर रख दिया । सीवर्स की सधि के फलस्वरूप टर्की 

को भ्रपने प्रदेशों से वचित होना पडा | थृंस यूनान की सीवसं की 

नज़र कर दिया गया और टर्की-साम्राज्य के एशियाई संषि 

प्रदेशों को ब्रिटेन भ्ौर फ्रास ने लीग के भ्राज्ञा-पत्रो के बहाने 

झ्रापस में बांठ लिया । मित्र-राष्ट्रों के ढ्वारा एक हाई कमीशन नियुक्त किया गया जो 
हर लिहाज से टर्की का असली शासक बना दिया गया पश्लौर सुल्तान एक कंदीमात्र रह 
गया । हम (इस बात को) पहले देख चुके हैं कि टर्की के प्रघत के ऊपर भारतीय मुस- 
लमान प्रत्वन्त रोगवेष्टित हो गये थे। लेकित उन्होंने इंगलेण्ड की सहायता उन बचनों 
वर विश्वास करके की थी, जऐ ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री लॉयडजाज ने दिये थे। लॉयड- 
>जाजे॑ ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि “हम टर्की को उसके एदियामाईनर झ्ौर- 


२२० मारतीय राजनीति भौर शासन 


थूंस के प्रसिद्ध और समृद्ध द्वीपों से वंचित करने के लिये, जिनकी भझाबादी ग्रुख्यत: 
तुर्के है, लड़ाई नही लड रहे हैं (” लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, तो इगलैण्ड ने झपने 
बचन को बुरी तरह भद्भ कर दिया । टर्की के सुल्तान के स्थान पर खलीफा पद के 
लिये मक्का के हाकिम भौर कनंल लॉरेंस के कृपापात्र शेख 
भारत में ह्तन के दावों को स्वीकार किया गया भौर उनका प्रचार 
झसन्तोथ किया गया । इगलेण्ड के इस विद्वासधात से भारतीय 
मुसलमानों को तीत्र भ्राघात पहुचा झौर देश में एक दाक्ति- 
शाली खिलाफत झ्रादोलन उठ खडा हुआ । उनकी माग थी, “टर्की साम्राज्य का 
संघारण किया जाय भर एक ऐहिक व आध्यात्मिक सस्था के रूप में खिलाफत का 
अविच्छिन्न भ्रस्तित्व बना रहे । १६ जनवरी १९२० को डाक्टर अन्सारी की प्रध्य- 
क्षत्रा में एक शिष्टमण्डल वायसराय से मिला और उसने उन्हें बताथा कि टर्की साम्राज्य 
और खलीफा को बनाये रखना कितता आवश्यक है, इस शिष्टमण्डल का सगठन 
महात्मा गाधी के मार्ग-दर्शन में किया गया था । १९२० के मार्च में एक मुस्लिम 
शिष्टमण्डल मौलाना मोहम्मद ग्रली के नेतृत्व में इ गलेण्ड गया, लेकिन वहा से निराह 
होकर वापिस भरा गया । अली-बन्धु कग्रेस में सम्मिलित हो गये और उन्होने खिला- 
फत आंदोलन का नेतृत्व सम्हाल लिया । मुस्लिम मौलवियो भ्रौर उलेमाश्रो ने १९१६ 
में भ्रपना एक सगठन 'जमीयतउल उलेमा, स्थापित कर लिया था ' वे भी खिलाफत 
आग्रादोलन में सम्मिलित हो गये । मुसलमानो में ब्रिटिश विरोधो भावनाएं अत्यन्त उम्र 
हो गई । महात्मा गाधी टर्की के प्रढन पर मुसलमानों के 
महात्मा गाँधी द्वारा साथ पहले ही सवेदना व्यक्त कर चुके थे। कई हिन्दू 
असहयोग प्रारम्भ राष्ट्रवादियों ने भी भ्पने मुस्लिम सहयोगियों के सुर में 
करने का निवचय सुर मिलाया । महात्मा गाधी की दृष्टि में खिलाफत का 
प्रइन 'एक ऐसा सुप्रवसर प्रदान करता मालूम पडता था 
जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित को जा सक्रती थी शरर जो १००- 
वर्षों में भी हाथ नही भ्रा सकता था ” सीवसं सन्धि की शर्तों में सशोधन कराने, 
पंजाब के प्रन्यायो को दूर करने भौर भारत को स्वराज्य की झोर ले जाने के उद्देश्य 
से उन्होने श्रसहयोग आदोलन प्रारम्भ करने का निरवय किया । इस प्रकार के आदो- 
लन के लिये इस समय भारतवषं में बिल्कुल उपयुक्त वातावरण तय्यार था। 
खिलाफत भौर पजाब के भत्याचारो तथा भ्रपर्याप्त सुधारों की फल्गु ने उबलती हुई 
जिवेशी का रूप धारण कर लिया। इस त्रिधारा ने राष्ट्रीय भ्रसन्‍्तोष के प्रवाह को 
झौर भी प्रबल कर दिया ।* 


# पट्टामि सीता रामय्या- दि हिस्ट्री आफ दि कांग्रेस; ए. ३३५ 
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<३. प्रसहयोग श्रान्दोलन पर कांग्रेस की स्वीकृति 


अ्रब महूत्मा गाँधी को इस बात का हढ विश्वास हो गया था कि वे हिन्दुप्नों 

और मुसलमानों-दोनों को ही समान भाव से अपने असहयोग प्रान्दोलन की पताका के 
नीचे एकत्रित कर सकते हैँ। सितम्बर १९२० में कलककत्ते 

में कांग्रेस का एक विशेष प्रधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन कांग्रेस का विद्ेष 

में महात्मा गाधी ने भ्रहिसक अ्रसहयोग की नीति को अ्प- अधिवेशन: कलकत्ता 
नाने का प्रस्ताव उपस्थित क्षिया । इस प्रस्ताव में कहा गया सितस्थर १६२० 

था कि काग्रेस भ्रहिसक असहयोग की नीति पर उस समय 

तक चलेगी “जब तक कि कथित झअन्याय दूर नही हो जायेंगे ओर स्वराज्य की स्था- 
थना न हो जायेगी” प्रस्ताव के पक्ष में १८८०६ और विपक्ष में ८४ मत पड़े थे । 
विपिन चन्द्रपाल, देशबन्धु चितरंजन दास, प० मदन मोहन मालवीय, प्रि० जिन्ना भौर 
श्रीमती एनी बीसेंट ने प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया | तिलक को ३ जुलाई, 

१६२० को मृत्यु हो चुकी थी, उनके प्रनुयाइयो ने खारपडे के नेतृत्व में महात्मा गाँधी 
की योजना का प्राणपरणा से विरोध किया । भौर तो भ्रौर इस अधिवेशन के श्रध्यक्ष 
लाला लाजपतराय तक भी महात्मा गाघी के इस श्रसहयोग के प्रस्ताव के विरुद्ध थे । 
काग्रेस का नियमित ग्रधिवेशन दिसम्बर १६२० में नागपुर में हुआ । इस अधिवेशन में 
भहंत्मा गाधी के प्रोग्राम को विधिवत्‌ स्वीकार कर लिया 

गया । इस बार प्रस्ताव के पक्ष में बहुत भ्रधिक सत पडे । नागपुर अ्रधिवेद्न 

सी० श्रार० दास ने प्रस्ताव का जी जान से विरोध किया दिसम्बर १६२० 

लेकिन उनकी एक भी नहीं चली । लेकिन जब्न प्रस्ताव 
“पास हो गया, तब उन्होने महात्मा गाधी को पूरा सहयोग देने का वचन दिया । नाग- 
थुर प्रधिवेशन का महत्व इस कारण भी है कि उसके बाद से काग्रेमत की नीति में परि- 
“वतन हो गया । नागपुर अधिवेशन में काग्रेस का ध्येय “इस 

तर्ज से बदल दिया गया कि उसमें ब्रिटिश सम्बंध व जैघध- कांग्रेस को नीति 
आदोलन का, जिसमे काग्रेसत भ्रभी तक विश्वास करती थी, में 

कोई उल्लेख ही न रहा ।” भ्ब कांग्रेस का ध्येय “शातिमय परिवर्तन 

व उचित उपायों से स्व॒राज्य प्राप्त करना “* घोषित 

किया गया । कलकत्ते और नागपुर के भ्रधिवेशनों ने इस बात को स्पष्ट रूप से बता 
दिय। कि भारत के राष्ट्रीय आदोलन में अब गाघी युग का निद्िचित रूप से सृत्रपात्त 


+ बद्दी, पृ. २े४१ 
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हो चुका था । कांग्रेस के समूचे हप्टिकोश को, उसकी तर्ज को बदलते में गाधी जी को. 
सफलता मिली । पहले जहां यूरोपीय वस्त्रो की प्रघानता रहती थी वहा शझ्रब खादी के 
वस्त्र सुशोभित होने लगे । 


काग्रेस मे एक नृतन उत्साह का, नूतन प्राशधार का, नूतन' प्रेरणा का सैचार 
हुआ । भ्रव तक का््रेस की गति मे कुछ विशेष जान नही मालूम पड़ती थी, भ्रब उसने 
वेगवान महानदी का रूप धारण कर लिया और वह द्वुतगति से श्रपने निश्चित लक्ष्य 
की प्रोर चल पडी । पट्टाभि सीता रामय्या के शब्दों मे “नागपुर काग्रेस से वास्तत्र में 
भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा होता है । निर्बल क्रोध झ्रोर श्राग्रह पूर्ण प्रार्थ- 
नाओ का स्थान उत्तरदायित्व के एक नए भाव और स्वावलम्बन की एक नई भावना 
ने ले लिया । जनता ने अनुभव कर लिया, कि यदि उसे स्वतत्र होना है, तो उसे उसके 
लिये स्वय प्रयास करना पड़ेगा ।* 


६४. भ्रसहयोग श्रांदोलन 


महात्मा गाघी ने अगस्त १९२० में असहयोग आदोलन को प्रारम्भ किया। 
ग्रसहयोग का कार्यक्रम निम्न लिखित था: (१) सरकारी उपाधिया और ग्रवैतनिक 
पद छोड दिये जाथ और स्थानीय सस्थाओ्रो के मनोनीत 
झसहयो प का सदस्य अपना स्यान रिक्त कर दें । (२) न तो सरकारी 
कार्यक्रम उत्सवो या दरबारो में शामिल हझ्मा जाय श्रौर न सरकार 
ढ्ारा या सरफार के सम्मान में किये गये सरकारी या गैर 
सरकारी उत्सवो में। (३) सरकारी, या सरकारी महायता-प्राप्त या सरकार के भ्रधीन 
सकूलो और कालिजो का बहिप्कार किया जाय और इन स्कूलों और कालिजो के 
स्थान पर राष्ट्रीय स्कूल और कालिज स्थापित किये जाये । (४) धीरे धीरे सरकारी 
झदालतो का बहिप्कार किया ज!|य और भझगडो के निवटारे के लिये पंचायती भ्रदालतें 
स्थापित की जायें। (१) संनिक, कक्‍लर्की श्रौर मजदूरी पेशेवाले लोग मेसोपोटामिया 
में काम करने के लिए भर्ती न हो | (६) मुधार योजना के अनुसार बनने वाली व्य- 
वस्थापक सभाओं क॑ उम्मीदवार उम्मीदवारी वापिम ले ले और काग्रेस के निणंय के 
प्रतिकूल खडे होने वाले उम्मीदवारों को कोई वोटर बोट न दे। (७) विदेशी 
माल का बहिष्कार किया जाय । प्रत्येक घर में हाथ की कताई व बुनाई पुनजगशित की 
जाय । काग्रेंस के भौर खिलाफत के नेताप्नो ने साथ साथ मिल कर काम किया । हिंदू 
पगुस्लिम एकता का तारा हर जिहवा से सुनाई देता था । जवाहर लाल नेहरू ने लिखा 
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है “सर्वत्र हिंदू-पुसलमान की जय का बोल बाला था । महात्मा गाँघी ने गह खुले 
तौर पर्‌ कह दिया प्रा कि इस श्रादोलन में अश्रहिसा का कडे रूप से पालन होन? 
चाहिए । जब श्रली-बन्धुओं ने कुछ ऐसे भाषण दिये जिनसे कि इस बात का सन्देह 
हो सकता था कि वे हिंसा को उत्तेजित करते हैं तो महात्मा गाँधी ने सावंजनिक रूप 
से इस प्रकार के प्रत्मेक इरादे की निन्दा करवाई जो कि हिंसा के प्रचार करने का 
उद्देश्य अपने सामने रखता हो । महात्मा गान्धी का तो केवल प्रात्म-बल और अहिसा 
में ही विश्वास था ! वे इसीं शकित के द्वारा सरकार के पाशविक बल का सामना 
करना चाहते थे । 


महात्मा गान्‍धी ने कह तो यह क्खार था कि श्रसहयोग आदोलन के द्वारा एक ही 
वर्षमे स्व॒राज्य प्राप्त हो जायगा । यद्यपि उनका यह बचन तो पूरा नही हुआ, परल्तु फिर 
भी प्रसहरोग झानदोवत का प्रभात्र अ्यल्त सराहतीय पडा । नई कौंसिन का जो 
बहिष्कार किया गया, वह अत्यन्त प्रभावोत्पादकक था। कांग्रेस के आदमियों ने अपनी 
उम्मीदवारी को वापिस ले लिया और २३ से अधिक मनतदाताश्रो ने अपने मते हो 
नही डाने । कुछ स्थातों पर तो मतद्वात पेटिया बिल्‍कुच खानी की खाली पडी रही । 
राज्य-नियत्रित स्कूलो प्रौर कॉलिजो से विद्यार्थी बहुत बडी सख्या में बाहर निरुल 
झाये । महात्मा गान्धी ने स्कूलो और कॉलिजो के बारे में कहा था क्रि ये तो कलक़ 
तय्पार करते के कारखाने हैं। कई स्थानों पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। 
काशी विद्यापीठ, बगाल और पजाब के राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्‍ली की 
जामिया-मिलिया श्रादि की स्थापना उपी समप्र की गई थी । वकीलो 'नं भी बहुत बडी 
तादाद में अशलतो का बहिष्कार किया । असहयोग श्रान्दोलन में भाग लेने वाले 
बकीलों के भरणा-पोषण के लिये सेठ जमनालाल बजाज ने एक लाख रुपये का “दान 
दिया । काग्रेस और खिलाफत के स्जय सेवकों ने विदेशी कपडो और शराब की दुकानों 
पर पिक्रेटिंग की । खिलाफव-परिषद ने किसी भी मुसलमान के लिये ब्रिटिश सरकार 
की नौकरी करना 'हराम' घोषित कर दिया और एक फरमान जारी करके सहृदय 
मुसलमानों से यहूं माय की कि वे सेता और पुलिस की नौकरी को बिल्कुल त्याग दे। 
सक्षेप में असहयोग आन्दोलन का उद्देदय यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राज- 
नीतिक, साम्राजिक श्रोर श्राथिक सस्थाए हैं, उन सब का बहिष्कार कर दिया जाय 
और इस प्रक्रार सरकार की मशीनरी बिल्कूल ठप्प हो जाय ।* 


झसहयोग प्रान्दो नन ने जनता के उत्साह को बहुत ऊचे शिखर पर पहुँचा दिया 
था। इस आन्दोलन ने जनता के हृदय में आशावाद, स्वावलबन, उत्तेजना और 


डौक--++--+>+- 
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निर्भीकता का अपूर्व संचार किया था। सरकार की समझ 
प्रेस झ्रॉंफ वेल्स की में नही पभ्राता था कि इस परिस्थिति का कैसे सामना किया 
भारत-यांत्रा जाय । वह हैरान और परेशान थी। अभ्रसहयोग आन्दोलन 
के प्रभाव को दूर करने के लिये सरकार ने अमन सभायें' 
स्थापित करने की चेष्टा की, परन्तु यह चेष्टा नितात भ्रसफल सिद्ध हुई। १९२१-२२ 
के जाडे में प्रिस श्रॉफ वेल्स भारत आने वाले थे । सरकार इस बात के लिये उत्सुक 
थी, कि जब तक प्रिंस ऑफ वेल्प भारत में ठहरे, यहा के वातावररामे पूर्ण शान्ति बनी 
रहे । लेकिन काग्रेस ने निइचय किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के सम्बन्ध में 
जो भी उत्सवादि हो, उन सबका बहिष्कार किया जाय । काग्रेस ने अपने इस निदचय 
नो कार्य रूप में भी परिणत किया । प्रिस श्रॉफ वेल्स २७ नवम्बर को भारत पधारे; 
देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जहा कही भी वे गये, हडतालो और शोक- 
अदकह्ञनों से उनका स्वागत हुग्ना । यह परिस्थिति बहुत कुछ दुर्भाग्यपूणं थी क्योकि 
बेचारे युव॒राज का तो कोई दोष था नहीं । प० मदन मोहन मालवीय श्रौर सि० 
जिल्‍मा ने समझौते के लिये कठिन परिश्रम किया | वायसराय भी समझौता करने के 
इच्छुक थे, वे 'शान्ति के लिये ऊची कीमत देने को तय्यार थे,” लेकिन महात्मा गाधी 
नें समभौते की किसी वार्ता में भाग लेने से इन्कार कर दिया | उस समय श्रली बन्धु 
जेल में थे। ग.न्धी जी ने कहा कि जब तक सरकार प्रली बन्घुम्रो को जेल से मुक्त 
नही कर देती, सतभौत की वार्ता से कोई लाभ नहीं निकलेगा। फनत सरकारी 
अफसरो झ्ौर कुछ राजभकत भारतीथों के सिवा विस श्रॉफ वेल्स का किसी ने भी 
स्वागत नही कियी । कुछ स्थानों पर तो थोडी सी हिंसक घटनाएं हो गईं वैसे आम- 
तौर पर प्रिंस श्रॉफ वेल्स का बहिष्कार सब स्थानों पर शान्तिपूर्ण रीति से हु्नरा । 
बम्बई में बल्वा हो गया, जिस पर महात्मा गाधी ने घोर व्यथा व्यक्त की । 


भ्रब नौकरशाही ने भ्रपना दमत-चक्र पूरे जोशो-खरोश के साथ चलाना शुरू 

किया । भारत सरकार ने सभी स्थानीय सरकारो क़ो इस बात का श्रादेश दिया कि वे 
असहयोग श्रान्दोलन को बिना किसी क्रिभक के पूरी तरह 

सरकार का से कुचल कर रख दें । १९२२ के समाप्त होने के पू्ब ही 
दसन-चक्त पूवे, जब कि महात्मा गांधी के वचनानुसार भारत को स्व- 
राज्य मिलने वाला था, अधिकाश नेताझ्रों, भ्रली बन्धुओ्ं, 

मोतीलाल नेहरू, चितरजनदास, अश्रबुल कलाम श्राजाद, लाला लाजपतराय, जवाहरलाल 
नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस भ्रादि को पकड़ कर जेल मे ठूस दिया गया। भ्रसहयोग 
झान्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को बहुत बड़ी सख्या में गिरक्तार किया गया 
और कैदियों की संख्या शीक्र ही ५०,००० तक पहुंच गईं। सभी सार्वजनिक सभाझों 
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धर पाबन्दा लग' दी गई भौर राष्ट्रीय स्वयसेवकों को गेर-कानूती निकाय घोषित 
“किया गया। 


सरकार की इस दमन नीति की काग्रेस के ऊपर यह प्रतिक्रिया हुई कि उसनें 
अपने श्रहमदाबाद अधिवेशन (१९२१) में व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों 
रूपो में सविनय अवज्ञा श्रान्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय 
किया। काप्रेस ने अ्यने प्रस्तात्र द्वारा महात्मा गाधी को कांग्रेस का सविनय 
सविनय श्रवज्ञा भ्रान्दोलन का सर्वाधिकारी नियत किया। अवबशा झास्दोखन 
सच त्तो यह है कि सबिनय अवज्ञा आन्दोलन एक प्रकार से प्रारम्भ करने 
कुछ स्थानों पर पहले से ही प्रारम्भ हो गया था। १९२१ का निशयय 
में मिदनापुर में एक 'कर-नही' आन्दोलन का सफलतापूर्वक सचालन किया गया था। 
महात्मा गाधी ने व यसराय को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया कि वे बारदोली शौर 
गन्लूर में सविनय प्रवज्ञा प्रान्दोलन प्रारम्भ करना चाहते हें । गाधी जी ने प्मपने पत्र 
में यह भी लिखा कि झगर “सरकार उन सभी कैदियों को मुक्त कर दे जो प्रहिसा- 
त्मक कार्यों के लिये जेल गये है” और “देश की सारी झग्रहिसात्मक हलचल के सम्बन्ध 
मे तटसस्‍्थता की घोपशशा कर दे” तो “मे नि.स्सकोच भाव से सलाह दूगा कि दूसरे 
पर हिसात्मक दबाव न डालत हुए देश अभ्रपनी निश्चित मागो की पूर्ति के लिए और 
भी ठोस लोकमत तैयार करे ।”* महात्मा गाँधी ने अपनी माँगो को स्वीकार 
करने के लिए सरकार को सात दिनों का समय दिया | लेकिन यह समय अभी पूरा 
भी नहीं हो पाया था कि गोरखपुर जिले के चोरी चौरा 
नामक स्थान पर एक ऐसी दुखद घटता हो गई जिसने चोरी चोरा कांड 
भारतीय इतिहास की धारा को विलकुल पलट दिया। और असहमोग 
५ फरवरी को चौरी चोरा में एक काग्रेसी जलूस निकल का प्रन्त 
रहा था। इस अवसर पर क्रोषत्रेप्टिलत भीड ने २१ सिपाहियो 
और थावेदार को थाने मे खदेड दिया और आग लगा दी । वे सब झाग में जल मरे । 
जब यह भयावह समाचार महात्मा गांधी को मिला, तो उन्हे ममंस्पर्शी प्राघात पहुंचा। 
उन्होने सामूहिक सविनय अवज्ञा आदोदन प्रारम्भ करने का विचार तुरन्त छोड़ दिया । 
रचनात्मक कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया “जिसमें काग्रेस के लिए एक करोड़ 
सदस्य भरती करना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना, मादक-द्वव्य- 
निषेध और पंचायतें संगठित करना भ्रादि शामिल था ।” सविनय अवज्ञा भर पभ्रस- 
कपट्टामि सीता रामय्या : दि हिस्ट्री ऑफ दि कांग्रेस $. ३६६ 
वद्दी पृ. १६८ 
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हयोग प्रान्दोलन ठंडे पड़ गए। 

परन्तु महात्मा गाघी ने ग्रांदोलत को इस भ्राकस्मिक रूप से जो स्थगित किया 
था, उसका काग्रेस के चोटी के नेता्रो ने विरोध किया । “पंडित मोतीलाल नेहरू और 
लाला लाजपतराय ने जेल के भीतर से लसम्बे-लम्बे पत्र 
महात्मा गांधी क.. लिखे। उन्होंने गाधी जी को किसी एक स्थान के पाप के 
कार्य का विरोध कारण सारे देश को दड देने के लिए श्राडे हाथों लिया ।*” 
सुभाष बोस के प्रनुसार “सी आर दास को इससे अपार 
क्लेश पहुँचा ।” बोस ने लिखा, “उस समय जबकि जनता का उत्साह “ुदबुदाक' 
पर पहुँच रहा था, मैदान छोडने का ग्रादेश दे देना राष्ट्रीय दुविषाक से कुछ कम न 
या । जवाहर लाल नेहरू ने लिश्ा, “हमने बडे झ्राश्च्य और उद्बेय के साथ जेल 
में सुना कि गाधी जी ने हमारे संघर्ष के उग्र पहलुओं को रोक दिया है, और सविनय 
भ्रवज्ञा आदोलन को स्थगित कर दिया है ।| मुसलमानों पर इस सारी कार्यवाही 
का वहुत बुरा श्रसर हुथा, वे काग्रेस से खिचते से गये भ्रौर “पुन उस विश्वास श्रौर 
बन्धुत्व की प्रतिष्ठा करना असम्भव था जिसने कि एकवार मित्रता के इस सक्षिप्त 

काल में दोनो जातियों को एकता के सूत्र में ग्रथित कर दिया था ।' 


६५. श्रसहयोग आन्दोलन को सफलताएं श्र श्रसफलताएं 


असहयोग आदोलन के समाप्त होने के साथ ही साथ उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया 
होनी प्रारम्भ हो गई। ४ मार्च, १६९२२ को महात्मा गाधी गिरफ्तार कर लिये गये । 
राजद्रोह के अपराध में उन्हें ६ वर्ष के कारावास का दड 
महात्मा गान्‍न्धी का मिला | परल्तु जेल में स्वास्थ्य त्रिगड जाने के कारण उन्हे 
काराबास दो वर्ष बाद ही छोड दिया गया । काग्रेस द्वारा नियत की 
गई सबिनय अ्रवज्ञा जाच समिति के मत में असहयोग 
झांदोलन ने बहुत कम सफलता प्राप्त की थी । वस्तुत यह पब्रादोलन अपने ध्येयो 
पजाब और खिलाफत के झग्रन्यायो के निवारण और स्वराज़्य प्राप्त करने के उद्देश्य-मे 
नितान्त भ्रसफल सिद्ध हुप्ना । बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने असहयोग श्रांदोलन की 
असफलता का उत्तरदायित्व महात्मा गाधी के सिर मढा | सुभाष बोस के अनुसार “एक 
वर्ष में स्व॒राज्य प्राप्त करने का वचन न केवल श्रवित्रेकपूर्ण ही था श्रपितु बालक 
# पद्टामि सीतारामय्या : दि हिस्द्री ऑफ दि कार्य स, प्र. ३६६-४०० हर 
“+ सुभाष बोस: दि इण्डियन स्टुगल, पर; १०८ 
६ जवाहर लाल नेहरू : अउटोबाश्याफी, पर. ८१ 
# एच. एस पोलक : महात्मा गांधी, १. १६३ 
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सहद्द भी था ।* भारतीय राजनीति में खिलाफत के प्रइन को सम्मिलित करना 
दुर्भाग्यपूर्ण था । “खिलाफत भादोलन की बुनियाद गलत 

थी।...... इधर तो भारतीय मुसलमान इस्लामी थियोक्रेसी अ्रतहपोग झ्ांदोलन को 
की पुरानी दुनिया की रूमानी परम्पराएं पुनर्जीवित कर दुर्बलताएं 

रहे थे, दूसरी श्रोर टर्क जिनके हित के सम्बन्ध में उनका 

विश्वास था कि वे यह काम कर रहे हैं, इसका मजाक बनाते थे भौर इसे मध्ययुगीन 
भऔंडापन कहते थे ।”| कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की धर्म-निरपेक्ष गणराज्य के रूप 
में भ्रवतरित हुआ और १९२२ में खिलाफत का झत कर दिया गया तथा खलीफा को 
निर्वासित कर दिया गया । फलत. भारत में खिलाफत भ्रादोलन की जड ही कट गई। 


असहयोग आरोलन के झाकस्मिक रूप से ठप्प हो जाने से का्ग्नेस-लीग की मित्रता 
भी समाप्त हो गई | इसके बाद हिन्दू-मुसलिम एकता की भावना भी कुँठित होने लगी । 
१६२१ के ग्रत में मलाबार मे 'खिलाफत राज्य” की स्थापना के उद्देश्य से मोपला 
विद्रोह हुआ । बईर मोपलो ने “न केवल कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को ही मारा, 
झपितु उससे कही प्रधिक प्रपने हिल्दू पडौसियों की हत्या कर डाली ।* जब महात्मा 
गान्धी जे में थे, सारे देश में साम्प्रदायिक उपद्रत्र होने प्रारम्म हो गये। भारतीय 
राजनीति में घा्भिक तत्त्व की वृद्धि कोई भप्रच्छी बात नही थी। इसवी वजह से देश 
में धर्मान्धता की ऐसी शक्तिया पैदा हो गईं, जिन्हे कि बश में नही किया जा 
सकता था । 


लेकिन असहयोग झआदोलन की उक्त दुबंलताओों से हमें यह न समभ लेना 
चाहिए कि उप्तकी महत्ता किसी प्रकार से कम है । इस आदोलन ने भारत की राष्ट्रीयता 
में नये जीवत का सचार किया | इसने स्वतत्रता झौर 
निर्भकता की नई भावना को पैदा किया। असहयोग .भ्रसहयोग श्रांदोलन 
भ्रादोलन से भारतीयों के हृदय में झात्म-सम्मान, प्रात्म- को महत्ता 
विद्वास प्लौर प्रात्म-निर्भेरता का भाव उत्पन्न हुआ । लोगो 
के हृदयो में पहले जो डर का श्रौर आतक का भाव समाया रहता था, पुलिस का, सरकार 
का प्लौर कानून का, असहयोग भझ्रादोलन ने मानो छ मतर उडा दिया और जनता की 
नस नमस्र में साहस की बिजली भर दी । अपने मन की बात कहने में पहले लोग जिस 
मभिमक का भ्रनुभव करते थे, श्रव वह दूर हो गई । इसके भलावा, ध्रसहयोग झादोलन 
# सुभाष बोस : दि इंडियन स्ट्रगल, (. १०४ 


॥ पोलक : महात्मा गाधी, ए. १६० । 
4 साइमंड्स : दि मेकिन्ग आफ पाकिस्तान, पृ. ४७-४८। 
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सच्चे भ्रथों में, भारत का पहला जन-भादोलन था । इसमें कोई संदेह नही कि स्वदेशी 
और बहिष्कार प्रादोलन भी जन-प्रादोलन था, परन्तु भ्रतहयोग पश्रांदोलन का प्रमाव 
उक्त झान्दोलन से कहीं भ्रधिक ब्यापक हुआ । १९१७ तक का राष्ट्रीय ग्रादोलन उच्च 
मध्यम वर्गीय लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब यह श्रादोलन देहातों में भी पहुँच 
गया, किसानों ने इसमें जी खोल कर हिस्सा लिया और श्रव राष्ट्रीय भप्रादोलन की 
जड़े जनताधारण के अन्तराल में जम गई । असहयोग प्रादोलन की क्‍या महत्ता थी, 
इंस पर कूपलैण्ड ने निम्न शब्दो में बडा भ्रच्छा प्रकाश डाला है “उन्होने,(गाघी जी ने ) 
यह काम किया जिसे तिलक नहीं कर सके थे। उन्होने राष्ट्रीय भ्रादोलन को एक 
ऋतिकारी झादोलन के रूप में बदल दिया । उन्होने उसे स्वतत्रता के लक्ष्य की श्रोर 
बढना सिखाया. सरकार के ऊपर वैधानिक दबाव डालकर नही, वादविवाद औ्ौर 
समभौते के द्वारा नही, अपितु शक्ति के द्वारा श्रौर शक्ति भी श्रहिसा की। उन्होंने 
राष्ट्रीय श्रादोलन को क्रातिकारी ही नही बनाया, अ्रपितु उसे लोकप्रिय भी बना । विया 
अभी तक वह नगर के बुद्धिजीवी वर्ग तक ही स्रीमित था. भ्रब वह देहात की जनता 
तक भी पहुँच गया... ...गान्धी जी के व्यक्तित्व ने भारत के देहातो में जागृति पैदा 
कर दी थी ।”* 


६६. स्वराज्य-दल और कौंसिल-प्रवेश 


१९२२ मे काग्रेस राजतीति मे एक नई विचारधारा का विकास हुआ। हम 

देख चुके हें कि १६१९ में महात्मा गाधी ने मोटफोडं सुधाते के प्रति सहयोग करने 
का विचार व्यक्त किया था लेकिन इसके विपरीत बड्भाल 

भ्रपरिवर्ततवा दियो के महान्‌ नेता चितरजन दास ने उनका पूर्ण बहिष्कार 
और परिवतंतवादियों करने का समर्थन किया था | १९२० में स्थिति उल्टी हो 
के बोच रस्साकशी. गई। महात्मा गाघी असहयोग के समर्थक हो गये । काग्रेस 
ने भ्रसहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार किया जिसमें 

कौंसिलों का बहिष्कार भी शामिल था। सी. भार. दास भोर मोतीलाल नेहरू इस 
प्रश्न के ऊपर व्यक्तिक रूप से महात्मा गाधी से मतभेद रखते थे लेकिन जब प्रस्ताव 
पास हो गया, उन्होने गाधी जी को सहयोग देने का श्राइवासन दिया। १९२२ में 
कांग्रेस पुन: दो दलो में बंटती हुई मालूम पडती थी । सी. भार. दास ने भ्रपनी कारा- 
यास-प्रवधि में स्व॒राज्य दल संगठित करने की योजना तय्यार की । १९२२ की गया 
कांग्रेस के वे सभापति हुये । कांग्रेस के इस प्रधिवेशन में परिवर्तनवादियों भौर अपरि- 
वर्तेनवादियो के बीच में जोर की खीच-तान हुई । भ्रपरिवर्तनवादी महात्मा गांधी द्वारा 


_% कुपलेणड : इन्डिया, ए रिस्टेटमेंट, पृ० ११६ | 
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निर्धारित प्रसहयोग भौर रचनात्मक कार्यक्रम पर ही डटे रहना चाहते थे। इस समय 
महात्मा गांधी जेल में थे। इसके विपरीत परिवरतंनवादी श्रसहयोग भांदोलन को एक 
नई दिदा देना चाहते थे। चितरंजनदास, मोतीलाल नेहरू भौर वी. जी. पटेल इन 
लोगों के नेशा थे। इन लोगो का भुकाव भरडंगा नीति की तरफ था| वे चाहते थे कि 
कौंसिलो में प्रवेश करें भौर वहा प्रर भ्रसहयोग व भझडगे की नीति द्वारा मोंठफोड्ड 
सुधारों को बिल्कुल नष्टश्रष्ट कर दें। गया काग्रेस मे भ्रपरिवर्तनवादियों #ी ही 
विजय रही । 


गया काग्रेप्त में ग्रपरिवर्तेनवादी जीत तो गये लेकिन वह अपनी जीत का उपभोग 
झल्पकाल तक ही कर सके । १९२३ की शुरू साल मे ही चितरजन दास ने कांग्रेस की 
भ्रष्यक्षता से त्याग-पत्र दे दिया और स्वराज्य-दल का 
संगठन करने का अपना निश्वय घोषित किया । इस बात के स्वराज्य-दल 
चिन्ह दिखाई देते थे कि असहयोग श्रब क्षत-विक्षत हुश्रा जा रहा 
है । सविनय अवज्ञा श्रादोलनको चालू रखना असम्भव प्रतीत होने लगा था । खिलाफत 
नेताओं का उत्साह भी ठडा पडता जा रहा था। गया काग्रेस के पूर्व ही जमीयत-उल 
उनेमा ने एक फतवा प्रकाशित किया जिसमे कौंसिल-प्रवेश को 'हराम' तो नहीं पर 
'ममनून! घोषित किया । सितम्बर १९२३ में दिल्ली में काँग्रेस का एक विशेष भ्धि- 
बेशन हुम्रा । इस अधिवेशन के समापति मौलाना अबुल कलाम श्राजाद थे। कॉसिल 
प्रवेश का समर्थन करने वाले दल ने बिना कंठिनता के 
कांग्रेस से प्रनुमति-सू चक प्रस्ताव पास करा लिया कि 'जिन कांग्रेस कौंसिल-प्रवेश 
कांग्रें सियो को कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या प्रौर की भ्रनुमति देतो 
किसी प्रकार की प्लापत्ति न हो, उन्हे अगले निर्वाचनो में है 
खडे होने और भ्रपनी राय देने के अधिकार का उपयोग 
करने की आजादी है ।” स्वराजिस्टो ने अपनी विजय को महात्मा गांघी की श्रध्यक्षता 
में सम्पन्न बेलगाव कांग्रेस में हृढ कर लिया । महत्मा गाधी को स्वयं स्वराज्य दल 
की इस योजना से बहुत कम सहानुभूति थी कि कौंसिलो के अन्तगंत विरोध के द्वारा 
अपर्याप्त मोटफोड् सुधारो की कार्यान्विति में श्रडंगा लगाया जाय । लेकिन जब उन्होने 
देखा कि कांग्रेस में स्वराजिस्टो का बहुमत है तो उन्होंने कौसिल प्रवेश पर प्रपनी 
'मौन' प्रनुमति दे दी । यद्यपि महात्मा गाघी ने स्वय को स्वराज्य-दल की सासद-हल- 
चलों से बिल्कुल पृथक रखा, तथापि स्वराज्य-दल का सगठन कांग्रेस के राजनीतिक 
पक्ष के रूप में किया गया था | महात्मा गाधी ने कताई, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार 
तथा रचनात्मक कायेक्रम के भ्रन्यान्य पहलुओं पर सर्वाधिक बल दिया। स्वराजिस्टों 
ने इस कार्यक्रम के प्रति भ्रपनी निष्ठा घोषित की श्र इस प्रकार सूरत-विच्छेद की 
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पुनरवतारणा होनेसे बच गई ! 
जैता कि स्वराज्य दल के नाम से ही स्पष्ट होता है, उसका लक्ष्य स्वराज्य को 
प्राप्त करना था| स्वराज्य से उतर भ्रमिपश्राय साम्राज्य के श्रन्तगंत 'डोमीनियन 
रटेटरा' क्रो उपलब्ध करना था । इस उद्देष्य की प्राप्ति के 


रथराज्य दल के लिये गाधीवादी जिन साप्तनों का समर्थन करते थे, उनसे 
सिद्धात कोर स्त्रराजिस्टों का मतभेद था। सविनय प्रवज्ञा आदोलन में 
कार्यक्रम स्व॒राजिस्टों का बहत कम विश्वास था । कौसिलो के बहि- 


प्कार के भी वे विरोधी थे। उन्होने भ्रसहयोग का एक 
नया प्॒र्थ लगाया । वे चाहते थे कि निर्वाउनों में पूरा हिस्सा लिया जाय श्र व्यव- 
स्थापक मण्डलो की अभ्रधिक से अधिक सीटो पर वब्जा कर लिया जाय, सरकार के 
साथ सहयोग करने के उद्देश्य से नहीं, भ्रपितु उसकी नीति में “एकरूप, प्रविच्छिष्त 
और सतत रोडा' प्रटकाने के उहेश्य से । स्व्राजिस्टों का मूलमत्र था सरकार के 
कार्यों में बाधा उपस्थित करना, रोडे भरटकाना । थे कौंसिलो के श्रन्दर प्रवेश करके 
मोटफोड्ड सुघारो को बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर डालना चाहते थे । प० मोतीलाल नेहरू 
और देशबन्धु चितरजन दास ने “प्रडु गा” शब्द को स्पष्ट कर दिया था "हमने भ्रपने 
कार्यक्रम में प्रडढगा शब्द का जो व्यवहार किया है, सो ब्रिटेन की ससद के इतिहास के 
वैधानिक श्रर्थ में नहीं । मातहत झौर सीमित श्रधिकारों वाली कौसिलों में उस श्रथें 
में भ्रड़गा डालना श्रसम्भव हैं वयोकि सुधार-कानूत के श्रन्त्गंत भ्रसेम्बली और 
कौंसिल के अ्रधिकार गिने चुने है। पर हम यह कह सकते है कि हमारा विचार 
भ्रड़्गा डालने की अपेज्ा स्वराज्य के मार्ग मे नोकरशाही द्वारा डाली गई रुकावटों 
का मुकाबला करना अधिक है ।//* 


स्वराजिस्ट इस बांत को दावे के साथ कहते थे कि “कौंसिल-प्रवेश का प्रोग्राम 
झसहयोग के सिद्धान्त के सर्वथा भ्रनुकुल” [ था। उतक्ा प्रोग्राम व्यवस्थापक मडलों के 
अन्दर भ्रसहयोग करने का था । वे चाहते थे कि नौकरशाही की नाक के नीचे उसके 
गढ में प्रवेश करके श्रसहयोग के भकंठे को ऊंचा रकखा जाय । कौंसिलो के भ्रन्दर स्व- 
राजिस्टो की योजना (१) बज़टो को रद करते और (२) उन सब्र कानूती प्रस्तावों 
को प्रस्वीकार करने की थी जिनके द्वारा नौकरशाही भ्रपती स्थिति को हृढ़ करने की 
चेध्टा करती थी ।अडंगा' स्वराज्य-इल के कार्यक्रम का विध्वंसात्मक पक्ष था। रचना- 
त्मक पक्ष में स्वराज्य दल का कार्यक्रम उन प्रस्तावों, योजनाझो, भौर विधेयकों को 
# पट्टामि सीता रामव्या दि ह्विस्टी ऋक दि का््रेस पृ०४५६ 
[| वही पू० ४२६। 
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पेश्व करना था जो राष्ट्रीय जीवन की वृद्धि करने के लिए और फलत. नौकरदाही 
की जड़ उखाडने के लिये प्लावश्यक हो । कौंसिलों के बाहर स्त्रराजिस्टो ने महात्मा 
जान्धी के रचनात्मक कार्य क्रम को हादिक सहयोग देने का भर कांग्रेस संगठनों के 
द्वारा उसे कार्यंरूप में परिणत करने का बचन दिया । उन्होने इस बात कौ भी घोषणा 
कर दी थी “कि ज्यों ही हमे मालूम पडेगा कि सत्याग्रह के बिना नौकरशाही की 
स्वाथंपूर्ण हठधर्मी का सामना करना अ्रसम्भव है, हम तत्काल कौंसिलो को छोड़ कर 
देश को, सत्याग्रह के लिये तय्यार करने में, यदि वह स्वयं ही उस समय तक तम्यार 
न हो सका तो, उनकी (महात्मा गान्धी की) सहायता करेंगे । तब हम बिना हीले 
हवाले के उनके पीछे हो लेंगे और काग्रेस की सस्थाओ द्वारा उनके कड़े के नीचे काम 
करेंगे जिससे सब मिलकर सत्याग्रह का ठोप्त कार्यक्रम पूरा कर सकें ।” 


हंध शासन-प्रणाली को नष्ट-श्रष्ट करने के कार्यक्रम को अपने सामने रख कर 
और कांग्रंस का पूरा समर्थन पाकर स्वराज्य-दल १९२३ के छुनावो के अ्रखाडे में कूद 
पडा । चुनावों में स्तराज्य दल को आइचययंजनक सफलता 
प्राप्त हुई । बगाल ओर सी० पी० में तो स्वराज्य-दल की स्वराज्य-दल की " 
सफलता को देखर लोग दग रह गए | केन्द्रीय व्यवस्था- सफलताएं 
पिका सभा में १८४ सीटो में से ४५ सीटे स्व॒राज्य-दल के. (क) केन्द्र सें 
कब्जें मं आ गई । पडित मोती लाल नेहरू के समथ नेतृत्व 
में राष्ट्रवादी और स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन व सहानुमूति प्राप्त कर स्वराज्य 
दल ने अपना काम चलाऊ बहुमत बना लिया । १८ फरवरी १९२४ को १० मोती- 
लाल नेहरू के उस प्रस्ताव को पास करवाने में स्वराज्य-दल ने सफलता प्राप्त को 
जिसमे कि एक ऐसी गोलमेज परिषद की माग की गई थी जो कि पूर्ण उत्तरदायी 
शासन के सिद्धान्त पर आधारित भारत के लिये एक सविधान की सिफारिश करे ॥ 
इस प्रस्ताव के फलस्वरूप ही मोटफोर्ड सुधारों की क्रियान्विति की जाच पडताल करने 
के लिये म्ुददीमन कमेटी की नियुक्ति हुई। प० मोतीलाल नेहरू को इस कमेटी में 
सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रण दिया गया लेकिन उन्होने अस्वीकार कर दिया ।ई* 
स्वराजिस्टो ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार को पराजित कर दिद़ा। इन 
प्रस्तावों मे सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वह था जिसमें कि बुछ राजनीतिक कैदियों के 
छुटकारे भौर १८ ८ के रेग्रुलेशन([[[)को रद करने की माँग की गई थी। १६०४-२५ 
के बजट के मतापेक्षी भाग को श्रस्वीकार कर दिया गया और सरकार को उसकी 


िरकन-«--»«-नन>न नमन न 3 मनन के जे नस वी नस अप, 


# श्स कमेटी में सर तेजबहादुर सप्र, मि० जिगा शोर सर सी० पी० शिउस्वामों अध्यर 
सम्मिलित थे 


श्शेर्‌ भारतीय राजनीति भौर शासन 


चुमप्रंतिष्ठा करने के लिए गवनंर जनरल के विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा था । 
स्वराजिस्टो ने गवर्नर जनरल के उत्सवों और भोजो में सम्मिलित न होने का नियम 
बना लिया था । यह ठीक है कि स्वराज्य-दल सरकार की गति में प्रडंगा लगाने भें 
सफल हुश्रा, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका। स्वराज्य-दल के सदस्यो का श्रपना 
विरोध प्रदर्शित करने का एक प्रिय तरीका व्यवस्थापिका सभा से 'वाक श्राउट' कर 
जाना था। सर तेजबहादुर सप्र्‌ उनके इन नाटकीय प्रदर्शनो को “देश भक्ति का 
गमनागमन' कहा करते थे । 


जहा तक प्राँतो का सम्बन्ध है स्वराज्य दल ने बगाल और मध्य प्रात में बिशेष 
सफलता प्राप्त की । इन दोनो प्रान्तो में स्व॒राजिस्टो ने दंघ शासन प्रणाली की मशी- 
नरी को बिल्कुल ठप्प कर दिया। बगाल में स्वराजिस्टों 
(ख) प्रान्तों में का स्पष्ट बहुमत था । उनके नेता चितरंजनदास से कहा 
गया कि वे पझ्रपने मत्रिमण्डल का निर्माण करें। उन्होने न 
केवल स्वय ही मन्त्रिमण्डल बनानां भ्रस्वीकार किया, अपितु श्रौर किसी को भी मन्त्रि- 
मण्डल का निर्माण नहीं करने दिया । २३ माच॑ १९२४ को लेजिस्लेटिव कौंसिल ने 
दो मन्त्रियो के वेतन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में ६३ और 
विपक्ष में ६९ मत पड़े । फलत: मत्रियो को अपना त्यागपत्र देने के लिये बाध्य 
होना पडा । १९२५ में सी प्रार दास ने [द्वेध-शासन-प्रणाली के कफन में अतिम 
कील ठोकने और उसके ऊपर एक मरसिया लिखने के अ्रपने निश्चय में सफलता प्राप्त 
कर लेने का दावा ठीक ही किया था | जून १९२५ मे दास बाबू की मृत्यु हो गई। 
इससे बंगाल मे स्वराज्य दल के प्रभाव को गहरा धक्का लगा । लेकिन तीसरी बार 
भी उसने मंत्रिमण्डल के निर्माण को अभ्सभव कर दिया और गवनंर को सदन भग 
कर देने के लिए विवश होना पडा । स्व॒राज्य दल की सफलता के सम्बन्ध में एच. 
एन. ब्रेल्सफोर्ड ने कहा “मेरे विचार से भ्रडगा लगाने की नीति बिल्कुल ठीक थी क्योकि 
उसने ब्रिटिश शनुदार दलवालो को भी इस बात का कायल कर दिया कि द्वैध शासन 
प्रणाली भ्रव्यवहायं है ।“* ब्रकंनहेड ने स्वराज्य [दल के सम्बन्ध में कहा कि “बह 
भारतवषं में सबसे श्रधिक सगठित राजनीतिक दल है ।”[ 


१९२५ में देशबन्धु चितरजन दास की मृत्यु के पदचात्‌ स्वराज्य दल की शक्ति 
का हाने: दाने: ह्वास होना प्रारम्भ हो गया। सरकार के कामों में झड़ंगा लगाने की 


$ पोलकः मद्दात्मागांधी, पृ.१६५ | 
६ पद्टमि सीतारामय्याः दि हिस्द्री ऑफ दि कांग्रेस पृ. ४पड । 


झसहयोग प्रांदोलन ररेझे 


जिस मूल नीति को लेकर स्वराज्य दल का जन्म हुआ, भव दस नीति में धीरे धीरे 
परिंवतंन होने लगा । वैसे तो स्वराज्य दल दास बाबू की मृत्यु के पूर्व ही “सतत श्रौर 
प्रविच्छिन्न भ्र डगा लगाने” के रास्ते से श्रलग हटता मालूम 

पडने लगा था | अ्रक्टूबर १६२४ में स्वय दात् बाबू ने. स्वशज्य दल का 
सरकार से सहयोग करने के लिये कुछ शर्ते रकक्‍्खी थी। सहयोग की शोर 
उन्होंने कहा था “में हृदय परिवतंन के लक्षण हर जगह भुकाव 

देख रहा हूँ । मेल जोल के चिन्ह मुझे हर जगह दिखाई पड हु 

रहे हैं । ससार संघर्ष से यक गया है और उसमें मुझे सर्जत और सगठन की इच्छा 
दिखाई पड रही है ।” उनकी मृत्यु के पद्चात्‌ स्व॒राज्य दल सरकार के साथ सहयोग 
करने की दिशा मे अधिकाधिक भुकता गया । “व्यवस्थापक मंडलों को श्रन्दर से नष्ट- 
अ्रष्ट कर देने की नीति का स्थान क्रमश. व्यवस्थापक मडलों में भाग लेने, उनका 
उपयोग करने श्रोर सरकार के साथ सहयोग तक करने की नीति लेने लगी ।” १९२४ 
में स्वराज्य दल के प्रतिनिधि स्टील प्रोटेक्‍्शन कमेटी में सम्मिलित हुए । दूसरे वर्ष 
पडित मोतीलाल नेहरू ने स्कीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। १९२६ के 
चुनावों से प्रकट हुआ कि स्वराज्य दल का प्रभाव भ्रब घटने लगा है। बगाल श्रौर 
मध्यप्रान्त में स्वराज्य दल का बहुमत बहुत कम हो गया, फलत वहा सरकार को 
दैधशासन प्रणाली की पुनप्न॑ तिष्ठा करने मे सफलता भ्राप्त हुई । केन्द्रीय भ्रसेम्बली मे 
स्वराज्य दल की स्थिति इस करण कमजोर पड़ गई क्योकि पडित मदन मोहन 
मालवीय झौर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में नेशनलिस्ट पार्टी नें इस बात का 
अनुभव किया कि हर बात में सरकार का विरोध करने की नीति हिन्दुओ के लिए 
श्रहितकर है । औ< तो श्ौर स्वयं स्वराजिस्टो के बीच ही 

दो दल हो गये । एक दल प्रतियोगी सहयोग करने की नीति प्रतियोगी सहयोगी 

का प्रतिपादक थां भौर दूपरा असहयोग करने की नीति शौर झसहयोगी 

का । स्वराज्य-दल के बीच उक्त मतभेद उस समय परा- 

काष्ठा पर पहुँच गया जब कि मध्यप्रान्तीय विधान सभा के स्वराजिस्ट श्रध्यक्ष श्रीः 
एस. बी. ताम्बे गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य बन गये । बम्बई में स्त्रराजिस्टों 
ने प्रतियोगी सहयोग का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया । पडित मोतीलाल नेहरू की 
इस धमकी ने कि वे स्वराज्य-दल के रोगी श्रग को काट कर फेंक देंगे” मतमेदकी खाई 
को और भी चौड़ा कर विया + प० मोतीलाल नेहरू के 'उद्धत स्वर' ने जयकर, 
केल्कर और मुंजे को खुली बगावत करने के लिये खडा कर दिया। १९२६ का भ्रन्त 
होते होते स्व॒राज्य दल की भ्रधिकाश शक्ति नष्ट हो चुकी थी । 


६७. साम्प्रदायिक तनाव की व॒द्धि * 
खिलाफत पभ्ान्दोलन भ्रौर प्रसहयोग भ्ान्दोलन के समाप्त हो जाने के बाद के: 


३४ भारतोय राजनीति श्लौर शांसन 


थर्ष भारतवर्ष के प्त्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण थे क्योंकि इन वर्षों में साम्प्रदायिक धिद्वेष की 

झाम ने भयावह रूप धारण किया। इस बात का हम 

उपद्रवों को पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि मलाबार में मोपलों ने 

कहानो अपने हिन्दू पडोसियों की कितनी निमंमता से हत्याएं की। 

सन्‌ १९२२ से लेकर १६९२७ तक हिन्दू-पुस्लिम उपद्रवों 

की सख्या इतनी श्रधिक बढी कि उनकी एकता का प्रायः अन्त हो गया। सन्‌ १६२३ 

में मुल्तान, श्रमृतसर, मुरादाबाद, मेरठ, पानीपत, जबलपुर, आझ्नागरा, बरेली भश्रादि में 

साम्प्रदायिक भगड़े हुए, सन्‌ १९०४ में कोहाट में, सन्‌ १९२५ में दिल्ली, कलकत्ता 

झौर इलाहाबाद में, सन्‌ १९२६ में कलकत्ते में और सन्‌ १९२७ में मुल्तान, लाहौर, 

बरेली श्रौर नागपुर में । “कलकत्ते के साम्प्रदायिक उपद्रव भयकरतम थे। वे पन्द्रह 
दिन तक चलते रहे, इनमें ६७ झ्रादमी मारे गये श्रौर ४०० से भ्रधिक ज़र्मी हुए ।” 


इन उपद्रवों के तात्कालिक कारण बहुत ही तुच्छ थे। कभी गोवध का सवाल 
मतभेद उत्पन्न कराके झंगडे करवाता था और कभी दशहरा के जलूस के अवसर पर 
मस्जिद के सामने बाजे का प्रइन । लेकिन ये तो उपद्रवों के 
कारण ऊपरी कारण थे, श्रसली कारण कुछ गहरे थे। जवाहर 
लाल नेहरू के शब्दों में “भारतवर्ष में साम्प्रदायिकता 
यथार्थ साम्प्रदायिकता नहीं थी, यह साम्प्रदायिकता नकाब के पीछे छिपी हुई राजनी- 
तिक और सामाजिक प्रतिक्रिया थी ।” भ्रसहयोग आन्दोलन की सप्ताप्ति का अभिप्राय 
काग्र स-लीग मैत्री की समाप्ति था । हनैः: दान: मुस्लिम लीग प्रतिगामी नेतृत्व की 
अधीनता में चली गई भ्ौर मुसलमानों के बीच, हिन्दू राज का हौवा दिखा दिखा कर, 
अपनी जड़े मजबूत करनी प्रारम्भ कर दी । “हिन्दुओ के बीच भी साम्प्रदायिक भाव- 
नाओो ने उम्ररूप धारणा कर लिया ।” तथाकथित मुस्लिम भ्राधिपत्य के विरुद्ध हिंदुओं 
के भ्रधिकारों की रक्षा करने के लिए हिन्दू महासभा का सगठन किया गया । सच तो 
यह हैं कि ये दोनो ही सस्थाए न्यस्त स्त्रार्थों के नियत्रण में थी। ये न्‍्यत स्वार्थ अपने 
पारस्परिक विरोध को प्रवड और विषम साम्प्रदायिक प्रचार में छिपाये रखते थे। 
खिलाफत और असहयोग झ्रान्दोलन के बीच इन प्रतिगामी तत्वों को निस्पन्द पडा 
रहने के लिये बाध्य कर दिया गया था । “अब वे श्रपने सन्‍्यास से समुदित हुए | 
बहुत से दूसरे ग्रुप्त एजेंटो और लोगों ने जो कि साम्प्रदायिक मेइभाव की सृष्टि कर 
अधिकारियों को प्रसन्‍तर करना चाहते थे, इसी परम्परा पर काम किया |” 


सितम्बर १६२४ में महात्मा गारधी ने साम्दायिक विद्वंष शौर हत्याकांड का 


७ जवाहर लाल नेहरू- आराउटोग्राफी, पृ. ४५६ 


अ्सहयोग श्रादोलन २३२५ 


आयश्चित करने के उद्देश्य से, जिसके लिए कि उन्होंने स्त्रय को ही उत्तरदायी ठहराया 
२१ दिनों का उपवास किया । दूसरो के पापो के लिए 

उन्होंने जिस तपस्या को भ्पने ऊपर लाग्र किया, उसका भहात्मा गान्‍्धी का 
जनता के ऊपर बहुत प्रभाव पडा श्लौर कलकत्ते में एक. उपवास झोर एकता 
एकता सम्भेलन किया गया । काफी देर के विचार विमर्श सस्मेखनत 

के फलस्वरूप एक राष्ट्रीय पचायत नियुक्त की गई । महा- 

त्मा गान्धी इसके श्रध्यक्ष बने श्रोर हकीम अजमल खाँ, लाला लाजपत राय, जी० के० 
नरीमन, डा० एस० के० दत्त और मास्टर सुन्दर सिंह इसके सदस्य बने । इस पचायत 
का उह इय भ्रन्तर्साम्प्रदायिक एकता की वृद्धि करता था | एक वर्ष के लिए उपद्रव 
रुक गए । परन्तु साम्प्रदायिक रोग का उक्त निदान अस्थायी था। इस प्रकार हिन्दू 
और मुसलमान-दोनो ही जातियो के प्रतिमामी तत्वों ने 'भेद डालो और राज्य करो 
की नीति में साम्राज्यवादियो को पुन सक्रिय सहायता देनी प्रारम कर दी थी । नौक- 
रशाही को श्रपनी इस सफतता के ऊपर सकारणश गे था। कोई आइचय नहीं कि 
सयुकत प्रान्त मे एक गवर्नर ने अपने विद्ा-आापषण में अभिमान पूर्वक इस वात को 
कहा था कि उसे, “अपने पाच वर्षों के शासनक्राल में कम से कम ८३ साम्प्रदायिक 
उपद्रवों का सामना करना पद्ठा था ।* 


सारांश 

प्रथम विव्व-युद्ध ने ससार के अन्यान्य भागो की तरह भारतवषं में भी राष्ट्री- 
यता की भावना को तीग्र कर दिया । इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे कारण थे, 
जिन्होने कि भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवाह को अधिक वेगयुक्त करने में सहायता दी 
जनता की झ्राथिक कठिनाइयो, महगी, बीमारियों, नौकरणाही दमन अध्यादेश-शासन 
और लडाई के लिए धन एकत्रित करने व ध्षिपाही भरती करने में जिस कठोरता का 
बर्ताव किया गया था उत सब्र कारणो की वजह से जनता विदेशी आधिपत्य से अधि- 
काधिक श्रसतुष्ट होती गई । मुसलमान खिलाफत प्रइन के ऊपर विशेष रूप से रुष्ट 
मे | मोटफो्ड सुधारों के ऊपर भी जन साधारण के बीच आम निराज्ना की 
भावना व्याप्त थी । 


१६९१८ में भारतीय जनमत के लाख विरोध करने के बावजूद भी सरकार ने 
रौलट-एक्ट को पास कर दिया । रोलट एक्ट सरकार की निमु कत स्वेच्छाचारिता का 
एक स्पष्ट प्रभाण था, इससे जनता की स्वतन्त्रताओ के ऊपर कुठाराघात होता था। 
इस दमनमूलक कानून के भ्रधिनियम ने महात्मा गान्धी को स्वतन्त्रता सम्राम के भ्रपग्रिम 


$ जथादर लाल तेहरू- आउटो ग्राफी पृ; ८६-८७ 


२३६ भारतीय राजनीति भौर शासन 


मोर्चे पर ला खडा किया । पहले महात्मा गान्धी स्पष्ट घोषित राजभकत थे लेकिन सर- 
कार की दमन-नीति ने उनको राजद्रोही बना दिया * रौलट एक्ट के विरोध में महा- 
त्मा गान्धी ने सत्याग्रह-प्रादोलन प्रारम्भ किया । कुछ स्थानों पर जनता ने हिसात्मक 
घटनाए कर डालीं, इससे दुखी होकर गान्धी जी ने सत्याग्रह श्रान्दोलन को स्थ- 
गित कर दिया । 


इसी बीच में पजाब की हालत बहुत खराब हो गई। वहाँ रौलट-एक्ट विरोधी 
आन्दोलन ने अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लिया भ्रौर कुछ स्थानों पर हिंसात्मक घट- 
नाएं भी हो गईं | जलियावाला बाग ह॒त्याकाण्ड ने सारे देश में सनसनी फैला दी । 
जनता ने सरकार से इस बात की मजबूत माग की कि वह पजाब कौ दुर्धटनाओरो की 
जाच के लिये एक समिति नियुक्त करे। फलत'* सरकार ने लाडं हंटर की श्रध्यक्षता 
में एक जांच-समिति नियुक्त की लेकिन इस समिति की रिपोर्ट ने जेनरल डायर के 
दुष्कृत्य पर पर्दा डालने की कोशिश की । 


१६२० के ग्रीष्मकाल में सीवर्स की सन्धि प्रकाशित हुई। इस सन्धि ने भार- 
त्ीय मुसलमानों को गहरा धक्का पहुँचाया । युद्धकाल में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस 
बात का बचन दिया था कि टर्की साम्राज्य का किप्ती प्रकार से श्रहित या विघटन 
नही किया जायगा। लेकिन युद्ध बीत जाने पर ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अपने वचनों को 
भूल गये ' सीवसं की सन्धि के श्रनुसार टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया 
झोर सुल्तान की-जो कि इस्लाम का खलीफा था, मानहानि की गईं। महात्मा गास्धी 
ने ब्रिटिश सरकार के इस विश्वासघात का जोरदार विरोध किया। उन्होंने मुसल- 
मानो के साथ हादिक सहानुभूति व्यक्त की तथा खिलाफत भ्रौर पजाब के भ्रन्यायो के 
निवारणाथ व स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से असहयोग भ्रान्दोलन प्रारम्भ किया। 

असहयोग भ्रान्दोलन काफी जोर शोर से चला । ५०,००० से श्रधिक देशभक्त 
जेल में चले गये । बहिष्कार के कार्यक्रम को प्राइवय॑जनक सफलता मिली । भ्रसहयोग 
झान्दोलन के काल में हिन्दू-मुस्लिम एकता को देख कर दाँतो तले उगली दवानी 
पडती थी । फरवरी १९२१ में जनता की एक भीड ने क्रोध में श्राकर २१ सिपा- 
हियों और थानेदार को मार डाला । इस दुघंटना का समाचार पाकर महात्मा गान्धी 
को भ्पार क्लेश पहुचा श्रौर उन्होने श्रान्दोलन को तुरन्त ही स्थगित कर दिया। 
झसहयोग शआ्रान्दोलन में कुछ कमियां अवश्य थी, लेकिन फिर भी उसने महत्वपूरों 
सफलता प्राप्त की । इस झ्ान्दोलन ने जनता के हृदय में स्वतत्रता व निर्भकता की 
एक नूतन प्राणधारा उत्पन्न की । महात्मा गाघी के गतिशील नेतृत्व ने राष्ट्रीय 
झान्दोलन को एक क्रान्तिकारी आन्दोलन और जन-प्रान्दोलन के रूप में परिवर्तित 


असहयोग भांदोलन ३ ७ 


कर दिया । 

असहयोग भ्रान्शेलन के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ देदाबन्धु चित्तरंजन दास और 
मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य-दल का समुदय हुआा। स्वराज्य-दल कौंसिल- 
अवेश का समर्थन करता था , उसका सिद्धान्त था कि व्यवस्थापक-मण्डलो के श्रन्दर 
'पहुच कर सरकार के कार्यों मे अ्डगा लगाया जाय । स्त्रराजिस्टों का कहना था कि 
यह कार्यक्रम अभ्रसहयोग के कार्यक्रम के सर्वेथा प्रनुकूल है । वे विश्वास करते थे कि 
हम वंघानिक गत्यवरोघ उत्पन्न करके मोटफोर्ड सुधारों को नितान्त झसफल 
सिद्ध कर देंगे । 

दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन (सितम्बर १६२०) मे स्व्राज्य-दल के प्रोग्राम पर 
कांग्रेस ने अपनी अनुमति दे दी । उसी वर्थ नवम्बर में चुनाव हुए। स्वराज्य-दल ने 
उन चुनावों मे भाग लिया और कुछ स्थानों पर विस्मयजनक सफलता प्राप्त की ॥ 
भआरतीय अ्ववस्थापक मण्डल में उन्होने ४५ स्थानों पर अधिकार कर लिया और कई 
महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार को पराजित किया। वगाल और मध्यप्रात में, जहां 
स्वराजिस्टो का बहुमत था, उन्होने द्वैध-शासन प्रणाली की क्रियान्विति को बिल्कुल 
रोक दिया । १९२६ के बाद से स्वराज्ब दल में फूट पैदा हो गई और उसके कुछ 
शिरोरत्न सदस्थों ने सरकार के साथ प्रतियोगी सहयोग करने का रास्ता पकड लिया ॥ 

असहयोग आन्दोलन श्रौर खिलाफत आ्रान्दोलन के समाप्त हो जाने केबाद के 
वर्ष हिन्दू-मुस्लिम एकता की दृष्टि से भ्रत्यन्त शोचनीय है । इन वर्षो में देश के विभिन्न 
भागो में साम्प्रदायिक उपद्रव हुए । सितम्बर १९२४ मे महात्मा गान्धी ने प्रन्त साम्प्र- 
दायिक एकता स्थापित करने के उदृेश्य से २! दिनो का उपवास किया। महात्मा 
गान्बी के बलिदान से कुछ समय के लिये साम्प्रदायिक विद्व ष की आग पर पानी पड़ 
गया, लेकिन वह हमेश्ञा के लिए ठडी नही हो सकी । 





अध्याय १० 


साइमन कमोशन से गोलसेज परिषद तक 


६८- महात्मा गांधी पुनः मंदान में 


१९१७ का वर्ष भारत के राष्टीय आादोलन के इतिहास में एक विशेष महत्व 
रखता है। इस वर्ष महात्मा गाती काप्रेस के निविवाद नेता के रूप में भारत के 
राजनीतिक रगमच पर पुन. अवतरित हुये। १९२४ में 


राजनीति से कारागार से छटने के परचात्‌ उन्होंने सक्रिय राजनीति से 
दूर हाथ खीच लिया था और पग्रपना समय चर्खो को लोकप्रिय 


बनाने, सारे देश में भ्रमण कर हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
प्रचार करने भ्रौर अस्पृश्यता के अभिन्ञाप से युद्ध करनेमें व्यतीत किया था । १९२५ 
के भ्रन्त में उन्होने एक वर्ष के लिये “राजनीतिक मौन और निश्चलता' का ब्रत ले 
लिया । इस श्रत्रधि मे स्वराजवादी काग्रेस के राजनीतिक नेता थे प्रौर गाधीवादी 
मुख्यतः रचनात्मक कार्यक्रम में सलग्न रहे । लेकिन १९२६ तक विधान मण्डलो के 
भीतर पअ्रसहयोग करके नौकरणाही शासनयत्र को छिनन भिन्‍न करने का स्वराजवादी 
कार्यक्रम नष्ठप्राय हो चुका था। घटनाचक्र ने महात्मा गाधी को शीघ्र ही राष्ट्रीय 
मोर्चे के श्रग्रमाग पर पुन ला खडा किया । 


जिस समय महात्मा गाघी ने काग्रस के नेतृत्व की बागडोर सम्हाली, राष्ट्रवादी 
झादोलन में वामपक्षी प्रवृत्ति दृष्टितत होने लगी थी। समाजवादी और साम्यवादी 
विचारों ने देश के युवक राष्ट्रवादियो को प्रभावित करना 

बामपक्षी विचारों प्रारम्भ किया था । “रूस में समाजवादी क्राति की सफ- 

की वृद्धि लता श्रौर समाजवादी राज्य की स्थापना ने भारत के 
क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में समाजवादी और साम्यवादी 

सिद्धांतों के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी ।/* कमकरों और किसानों के सगठन प्रकट होने 


# ए. आर. देसाई: सोशल बेकआउ'ड श्रॉफ इंडियन नेशनलिफ्म, पृ० श२४ । 
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लगे । वम्बई के गिरनी कामगर संघ के सदस्यों की सख्या १९२८ तंक ६५ हजार से 
भ्रधिक पहुँच गई थी | श्रमिक सघवाद शौर बर्गचेतना का श्रौद्योगिक मजदूरों के बीकष 
शीघ्रतापूर्षक विकास हुआ झौर उसने १९२५-१९२९ में कई बडी-बडी हडतालों के 
रूप में स्वयं को व्यक्त किया । स्वयं काग्र स के भीतर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 
वामपक्ष जोर पकडने लगा । इसी काल में युवकसंघो भ्रौर विद्यार्थी प्ंघों का भी जन्म 
हुआ । सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू उनके सामर्थ्यवान्‌ नेता थे । 


६६. साइमन कमीशन 


५ नवम्बर १९२७ को महात्मा गाघी तथा दूसरे भारतोय नेताओं को वायसराय 
का यह प्रामत्रण मिला कि वे उनसे दिल्ली में भेंट करे । महात्मा गाधी उस समय, 
बगलौर में थे, वायसराय का आमन्त्रण पाकर श्वीत्र ही 
वहा से चल पड़े और एक हजार मील की यात्रा तय कर साइमन कभीदान 
लाडे इविन से भेट करने के लिये दिल्ली पहुचे। लार्ड की 
इबिन ने उनके हाथो में कगगज का एक टुकड़ा थमा दिया नियुक्ति 
जिसमे अनुविहित साइमन कमीशन की नियुक्ति की 
घोषणा की गई थी। महात्मा गाधी ने खिन्न होकर कहा कि वायसराय इस सूचना 
को उन्हे एक प्राने के लिफाफे में भेज सकते थे, ेकिन यह घटना भारत के इतिहास 
में युगान्तकारी सिद्ध होने को थी । 


यह स्मर्त्तव्य है कि १६१९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्टने मोटफोर्ड सुधारों 
की कार्यान्विति की जाच-पडताल करने और इस बात की कि भारत उत्तरदायी स्व- 
शासन की दिशा में श्रग्नेतर पदोन्नति के लिये कहा तक 
तय्यार है, रिपोर्ट करने के लिये १० वर्ष की समाप्ति पर कमीशन को 
एक भ्रनुविहित कमीशन की नियुक्ति निर्धारित की थी। . निश्चित काल से 
इस प्रकार भारत में कमीशन १९२६ में भेजा जाना दो बर्ष पूर्व क्‍यों 
चाहिये था । लेकिन इंगलैण्ड की राजनीतिक परिस्थिति ने. नियुक्‍त किया 
प्रनुदार दल के भारत-मन्त्री लार्ड बरकेनिहिह को इस सबंध गया ? 
में जल्दी करने के लिये विवश कर दिया। १९२९ में 
साधारण निर्वाचन होने को थे और उनमें श्रमिक दल की विजय की स्पष्ट सम्भावना 
थी । निसर्गंतः भ्रनुदार दल भारत के राजनीतिक भविष्य को शभ्पने विरोधी दल के 
हाथों मे नही छोड़ना चाहता था । यही कारण है कि कमीशन को निश्चित काल से 
दो वर्ष पूर्व नियुवत किया गया । 

साइमन कमीशन की नियक्ति भारतवर्ष के लिये भ्रपणानजनक थी। कमीशन 


२४० भारतीय राजनीति और शासन 


में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था | “उसके सातों के सातों सदस्य भ्रग्नेज थे ।* 

कमीशन में भारतीयों को न लेने का कारण यह बताया 

भारत के लिए जया था कि चू कि उसे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देनी है, 

अपसानजनक इसलिये उसमें केबल ब्रिटिश ससंद के ही सदस्य सम्मिलित 

हो सकते हैं । लेकिन यह तो खाली एक बहाना था क्योकि 

“उस प्तमय ब्रिटिश ससद में भारत के भी दो प्रतिनिधि--प्रत्येक सदन मे एक एक-उप- 

स्थित थे । कमीशन का उद्देश्य “शासन-प्रणाली की क्रिया- 

कमीदन का निव्ति, शिक्षा की वृद्धि तथा ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधिक 

उद्देश्य सस्थाओ्रों के विकास का भ्रनुशीलन करना श्लोर इस बात 

की कि उत्तरदायी शासन के सिद्धात की स्थापना वाछनीय 

हे या नही, यदि है तो कित सीमा तक एवं ब्रिटिश भारतमे उस समय वर्तमान उत्तर- 

दायी शासन की मात्रा को बढाया जाय, सशोधित किया जाय ग्रथवा कम प्रतिबन्धित 
किया जाय, रिपोर्ट करना था ।” 


इस प्रकार, “भागवत अग्रन॑ज'” यह निर्णय करनेको थे कि भारतीय अपना शासन 

आप करने के योग्य है या नही ।” इसमें कोई आश्चर्य नही कि कमीशन में एक भी 
भारतीय सदस्य के न रखे जाने की बात को भारतीय 

कमीशन का लोकमत के सभी वर्गों ने श्रपना “घोर अ्पमान'३ समझा 
बहिष्कार झौर इसका प्रबल विरोध किया | कमीशन को राजनीतिक 

धृतंता के नाम से ठीक ही सम्बोधित किया गया । भार- 

तीयो के अ्पवर्जन के अतिरिक्त काग्रेस ने कमीशन के विचारणीय विषयों के ऊपर भी 
आक्षेप किया । वह केवल जाच-पडताल और रिपोर्ट करने वाला निकाय ही होने को 
था, काग्र स की पूर्ण उत्तरदायी शासन की माग की ओर से उसने श्रपनी झाखे मू द 
ली थी । षडित मोत्ीलाल नेहरू ने कहा था कि सरकार के लिए एकमात्र न्यायपूरां 
मार्ग यह था कि वह इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दे कि वह क्‍्यां करना चाहती है 
और इस योजना को कार्यरूप में परिणत करन के लक्ष्य से एक योजना तय्यार करने 
के लिए कमीशन नियुक्त करे। काग्रेस ने साइमन कमीझन के प्रति भ्रपने दृष्टिकोश 
तथा नीति को दिसम्बर १६२७ के मद्रास-प्रधिवेशन में स्पष्ट व्यक्त किया। 


# सी, वार, चिन्तामणि : इडियन पालिटिक्स सिन्स दि म्युटिनी ए' १७१ 
* प्रोलक : भद्दात्मा ग्राधी, ९. १६६ 
$ राजेन्द्र प्रसाद : खंडित भारत, पृ, १६८ 
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चलू'कि सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्शाय के भ्रधिकार के सद्रास कांग्रेस 

अ्रति घोर उपेक्षा प्रदर्शित की, श्रतः कांग्रेस ने “प्रत्येक स्‍तर विसम्बर, १६२७ 

'पर और प्रत्येक रूप में” कमीशन के बहिष्कार करने का 

“निदचय किया । मद्रास काग्र स ने पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्रपना लक्ष्य घोषित करते 
हुए एक प्रस्ताव भी पास किया था, यद्यपि महात्मागांधी ने इस श्रस्ताव के बारे में 
बाद में कहा था कि उसे “जल्दबाजी में सोचा गया था झौर बिना विचारे पास 
किया गया था ।” 


साइमन कमीएन के बहिष्कार का निरंय केवल कांग्रंस तक हा सीमित नहीं 
था | मुस्लिम लीग (जिसमें इस प्रइन के ऊपर फूट पड़ गई थी) के एक वर्ग को छोड़ 
कर सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन के प्रति एक सा दृष्टिकोण ग्रहस 
“किया । सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग के प्रतिगामी पक्ष ने कमीशन के स्वागत 
करने का निश्चय किया, लेकिन मि० जिन्ना और उनके वामपक्षी अनुयायी काँग्रेस 
के साथ हो गये / 


साइमन कमीशन ३ फरवरी, १९२९ को बम्बई मे उतरा। देशव्यापी हड़ताल 
द्वारा उसका अ्भिनन्दन किया गया । जहा कही कमीशन गया, काले भरण्डो और 
“साइमन वापस जाओ” के नारों से उसका स्वागत किया गया । सरकार ने बहिष्कार 
को तोड। के लिए, जोर-ज्यादती के उपायो का प्रयोग किया लेकिन सब बेकार। 
लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध मे लाला लाजपत राय ने एक विराट जलूस का 
नेतृत्व किया । वे हृदय रोग से पहले ही पीड़ित थे, जल्ूस में उनके ऊपर पुलिस की 
इतनी लाठिया पडी कि उक्त घटना के एक पक्ष उपरान्त उनकी मृत्यु हो गई। लाला 
लाजपत राय की मृत्यु से सारे देश में उत्तेजता की एक लहर दौड गई । लखनऊ में 
जवाहर लाल नेहरू व गोविन्द बल्‍लभ पन्त के ऊपर पुलिस की लाठियां पडी । जब 
सक्र कमीशन लखनऊ में रहा, लखनऊ की स्थिति एक सैनिक शिविर के तुल्य रही 
और वे सामाजिक उत्सव तक, जिनमें कमीशन के सदस्यों को झामन्त्रित किया जाता 
शा, पुलिस की कठोर निगरानी में सम्पन्न होते थे। 


स्पष्टतः, साइमन कमीशन की जाच-पड़ताल ने भारतीयों के बीच बहुत कम रुचि 
उत्पन्न की । दक्षिण की जस्टिस पार्टी और थोडे से मुस्लिम सगठनों को छोड़कर, 
सभी राजनीतिक दलों ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार 
किया । कमीशन ने दो बार भारत की यात्रा की ओर अपती_ साइमन कमीझन 
रिपोर्ट को, जो मई १९३० में प्रकाशित हुई, दो वर्ष से को रिपोर्ट 


२४२ भारतीय राजनीति भौर शासन 


झधिक समय बाद पूरा किया । दूपलैप्ड के मत के भनुसार रिपोर्ट के 
अब्रिटिश राज्य-विज्ञान के पुस्तकालय में एक श्र श्रेष्ठ कृति की वृद्धि की ।* 
लेकिन भारतीय लोकमत ने रिपोर्ट को पूर्ण रूप से भ्रस्वीकार किय। ॥| सर शिव- 
स्वामी भ्रय्यर ते इन शब्दों में कि “साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना 
चाहिए ६ साइमन रिपोर्ट के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का भअ्रच्छा परिचय दिया 
था। ब्रिटिश सरकार ने भी रिपोर्ट के ऊपर, जिसकी सिफारिशों शीघ्र ही गोलमेज 
परिषद के दी वितर्को से भ्रभिभूत हो गई थी, कोई कार्यवाही नहीं की ॥ साइमन 
रिपोर्ट ने भारतीय श्राकाक्षात्रो के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट नहीं की 
झौर डोमिनियन स्टेटस की चर्चा तक नहीं की | इसके विपरीत उसने जातिगत और 
प्वम्प्रदायगगत मतभेंदो का सविस्तार उल्लेख करते हुए भारतीय स्थिति का हतश्री चित्र 
खीचा । उसने निष्कर्ष यह निकाला कि सासद अथवा उत्तरदायी शासन का प्रयोग 
सफल नही रहा था, लेकिन उसने इस बात की सिफारिश नहीं की कि इस पद्धति 
को त्याग दिया जाय । इसके विपरीत उसने सुझाव दिया कि प्रान्तों में द्वैथ शासन 
प्रणाली के स्थान पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की प्रतिप्ठा 

ब्रांतों में रक्षाकक्यों होनी चाहिए और प्रान्तीय प्रशासन के सब विभाग विधान 
( $9८०४७०:०5 ) के मण्डल के प्रति उत्त रदायी एकल-मन्त्रिमण्डल के हाथो में 
प्लाथ पूर्ण उत्तरवायी होने चाहिए । तथापि, उसने रक्षाकवचों ( 58ल्‍80००05 ) 
ज्ञासन की भ्रावश्यकता पर बल दिया और यह सुभाव उपस्थित 

किया कि कतिपय महत्वपूर्ण मामलो में गवनंरों को भ्रपने 

मन्त्रियो के निर्शयो के उल्लंघन करने की विशेष शक्तियों से सज्जित कर देना 
चाहिए। रिपोर्ट मे एक ऐसे भारतीय सध की स्थापना का भी प्रस्ताव था जिसमें 
“प्रत्येक प्रान्‍्त जहा तक हो सके, अपन क्षेत्र में अपना 

सच मालिक हो । रिपोट ने यह भी सुभाव दिया था कि 

केन्द्रीय विधानमडल को सघीय ग्रादर्श पर पुनर्गटित करना 

चाहिए प्लौर निम्न सदन को, जिसका नाम सघीय सभा ( 7"6४९४४। ४55०५ ) हो, 
प्रान्तीय विधान-मडलो द्वारा परोक्षत निर्वाचित किया जाना चाहिये । यह उसकी 
सर्वाधिक विस्मथकर सिफारिशो में से एक थी । इसमे 


पे 


केंद्र में फोई कहा गया था कि केन्द्र में किस्ती प्रकार का उत्तरदा- 


उत्तरदायित्व यित्व नही हो, कायंपालिका बराबर अनुत्तरदायी बनी रहै। 
नहीं जहाँ तक साम्प्रदायिक प्रइव का सम्बन्ध है, साइमन रिपोर्ट 


# कूपलैणड : इण्डियन प्रॉग्लेम, १८३३-१६३५ पू, १०० 
| क्री : ए कंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ इंडिया, प्‌, २०४ 
| चिन्तामणि: इंडियन पोलिटिक्स सिन्स दि म्युटिनी पृ. १७२० 
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ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की निन्‍दा को लेकिन फिलहाल उसे भ्रपरिहाय ठहराया ॥ 
उसने सुदूर भविष्य में, भारतीय सघ में मारतीय राज्यों के योगदान की भी अश्रस्पष्ट 
कल्पना की लेकिन एक तात्कालिके पग के रूप में उसने 

बृहत्तर भारत की केवल एक ऐसी परामं प्ररिषद की भारतोय राज्य 
सिफारिश की जिसमें देशी राज्यो श्लौर ब्रिटिश भारत 

दोनो का प्रतिनिधित्व हो । 


७० नेहरू रिपोर्ट झौर जिन्ना को चोदह झर्तें 


साइमन कमीशन कौ, जिसके सब सदस्थ श्र ग्रज थे, नियुक्ति करते हुए प्रनुदार 

दल के भारतमन्त्री ला बकनहेड ने भारतीय जनता को एक धृष्ट चुनोती दी थी॥ 
उन्होंने कहा था कि भारतीय'साम्प्रदायिक कलहों'के फलस्वरूप श्रपने लिए एक सविधान 
बनाने में भ्रसमर्थ हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया शौर 
काग्रेस ने फरवरी १९२८ में, दिल्ली में सब दलो के सम्भे- 

लनका सयोजन किया । सम्मेलन ने २४ बैठकें को तथा पूर्ण सर्व-दल-सम्मेलन 
उत्त रदायी शासनके ऊपर भ्राधारित भारत के एक संविधान श्६२८ 

और साम्प्रदायिक सम्बन्धो व भ्रनुपातों की समस्या पर 

विचार-विनिमय किया । १६ मई को सम्मेलन की बैठक में इस श्राशय का एक प्रस्ताव 
पास कया गया कि भारतीय सविधान के सिद्धान्तों का मसाविदा तय्यार करने के लिए 
पद्धित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ९ सदस्यों की, 

जिनमें एक सिख और दो मुसलमान भी हो, एक समिति नेहरु-समिति 
नियुक्‍त की जाय । सम्मेलन में भाग लेने वाले २९ सगठनों 
ने समितिके नियुक्त करनेके प्रस्ताव का समर्थन किया । जवाहर लाल नेहरू इस समिति 
के सेक्रेटरी बने । 


समिति ने तीन महीने के भीतर झपनी रिपीर्ट तय्यार कर ली। अपनी रिपोर्ट 
में समिति ठे इस बात का कि भारतीय सविधान को स्व्रशासित डोमिनियनों के नमूने 
पर पूर्ण उत्तरदायी शासन के ऊपर आधारित होना 


चाहिए, समर्थन किया और यह स्पष्ट कर दिया कि डोमि- नेहरू रिपोर्ट: (क) डोमि- 
नियन स्टेटस की उपलब्धि “हमारे विकास की एक दृरस्थ नियन स्टेटस ओर पूरा 
भ्रवस्था नहीं अपितु अगला तात्कालिक कदम है ।” रिपोर्ट उत्तरदाबी शासन 

में यह भी कहा गया था कि केन्द्र भ्ौर प्रान्तों, दोनों 

स्थानों पर, कार्यपालिका को पूरांतः विधान-मडल के नियन्त्रण में तथ्य उत्त रदायी 


ग्रेड आरंतीय राजनीति शौर क्षासन 


रहना चाहिये | समिति सघ को भी केवल एक 

(शव) प्रान्तीय सभावना समझती थी । तथापि, उसने प्रान्तों के लिये स्वा- 
स्वायतता झोर यत्तता की प्रावश्यकता पर बल दिया । उसने केन्द्र और 
धावशिष्ट धाक्तियां प्रान्तों के बीच, शक्तियों के वितरण की एक योजना उप- 
स्थिति की, लेकिन भ्रवशिष्ट शक्तियों को कैन्द्र के लिए 

सुरक्षित रक्खा । जहां तक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के जटिल प्रश्न का सम्बन्ध है, 
नेहरू रिपोर्ट “साम्प्रदायिकता की कठिनाइयों का ठीक ठीक सामना करने के लिए 
भारतीयों द्वारा भ्ब तक की गई सुस्पष्टतम चेष्ठटा थी ॥” 

(ये) सास्प्रदायक सिर्वाचचन रिपोर्ट ने इस तथ्य को कि साम्प्रदायिक मतभेद समस्त 
और ग्रभार राजनीतिक कार्य पर भ्रपना प्रभाव डालते हैं, स्वीकार 

को पश्रस्वीकृति किया केकित यह विश्वास व्यक्त किया कि विदेशी सत्ता 

झौर हस्तक्षेप से विमुक्त स्वतत्र भारत में इस समस्या को 

सुलकाता सुगम होगा । रिपोर्ट के रचयिताग्रो ते घोषणा की “एक सम्प्रदाय दूसरे 
सम्प्रदाय के ऊपर निरकश शासन करे, इस बात को सहन नहीं किया जा सकता ।” 
उन्होंने “रक्षाकवचों, मारण्टियों श्र सास्कृतिक स्वायत्तता” द्वारा भ्रल्पसख्यक वर्गों को 
सुरक्षा का भ्राइवासन देने को भ्रावश्यकता पर बल दिया । लेकिन साम्प्रदायिक निर्वा- 
चअन भौर ग़ुरुभार के प्रश्न के ऊपर रिपोर्ट ने लखनऊ समभोते की शर्तों को हृढता- 
बूवंक भ्रस्वीकार कर दिया । उसने पृथक निर्वाचनो का इस श्राधार पर खडन किया 
कि वे साम्प्रदायिक विरोधमाव की वृद्धि करते हैं श्रौर भ्रल्पसख्यक वर्गों को जेन्य 
सुरक्षा देने के अपने स्पष्ट घोषित प्रयोजन में ही भ्रसफल रहते हैं। फलत “राष्ट्रीय 
हितों के लिए विचारित किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणाली में उन्हे कोई स्थान नहीं 
दिया जा सकता ।” रिपोर्ट ने सयुक्त निर्वाचनों की सिफारिश की लेकिन साथ ही 
अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनकी जनसबख्या के अनुपात में सीटें सुरक्षित कर देने का 
प्रस्तावा किया । अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया गया क 
वे भपने लिये सुरक्षित सीटों के लिए भी चुनाव लंड सकते हैं लेकिन 
किसी भी प्रकार के ग्रुरुभार को श्रस्वीकार कर दिया गया । रिपोर्ट में यह 
सुझाव दिया गया कि उत्तर पदिचमी सीमा प्रान्त 

(घ) उत्तर पश्चिमी को दूसरे प्रान्तों के वैधानिक धरातल पर ले आझाना 
सीसा प्रान्त और चाहिए और सिन्ध को बम्बई से पृथक कर देना चाहिए 
सिन्घ ताकि चार मुस्लिम बहुल प्रान्तों का निर्माण हो सके | 
नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय राज्यों की समस्या पर भी 


विचार किया । रिपोर्ट ने इस बात की सिफारिश की कि शासकों के झ्रधिकारों झौर 
विश्वेषाधिकारों की रक्षा की जाय लेकिन इसके साथ ही साथ उसने इस बात को 
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भी स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें भारतीय प्नल्स्टर के 

रूप में परिवर्तित करते के किसी प्रयास को सहन नहीं (ड')भारतीय राज्य 
किया जायगा । रिपोर्ट ने राजाओं को इस बात की चेतावनी 

दी कि यदि भारत के लिए सघीय सविधान अंगीकृत किया गया तो उन्हें 
उसमें उसी समय सम्मिलित होने दिया जायगा जबकि राज्यों में स्वे- 
जछाचारो शासन प्रणाली का भ्रन्त हो जायगा | चाहे जो हो नई केन्द्रीय सरकार 
ब्रिटिश सरकार से “सावंभौमत्व” में विवक्षित राज्यों के प्रति वर्तमान समस्त भ्रधि- 
कारों व दायित्वों को ले लेगी । 


अगस्स १९२८ में लखनऊ में सर्व दल-सम्मेलन ने नेहरू रिपोर्ट के ऊपर 
विचार विनिमय किया प्रोर उसे थोड़े से सशोधनो सहित स्वीकार कर लिया। कुछ 
समय बाद काग्रेस कार्यंसमिति ने रिपोर्ट को “राजनीतिक 
बिकास की दिखला में एक महान पग” मान कर दसका अनु- नेहरू रिपोर्ट 
मोदन किया । छेकित इस विषय पर मुस्लिम लोकमत में की 
भेद पड़ गया। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तो तेहरू रिपोर्ट प्रतिक्रिया 
का ससर्थंन किया लेकिन पृथक्तावादी तत्वों ने सबंदल 
मुस्लिम सम्मेलन में, जिसका भ्रधिवेशन ३१ दिसम्बर १९२८ की दिल्ली में हुआ, एक 
स्वर से रिपोर्ट का विरोध किया । इस सम्मेलन के सभापति झ्रागा खां थे भौर मौलाना 
मोहम्मद भ्ली तक इसमें सम्मिलित हुए। मि० जिन्‍ना भी 
नेहरू समिति द्वारा तय्यार की गई वंघानिक योजना के जिन्‍ना को थोदह 
विरुद्ध थे | उन्होंने चोदह शर्तों” के आधार पर जिन्हें शर्ते 
उन्होंने मुसलमानों के हितो श्रौर भ्रधिकारों की रक्षाके लिए 

# डा» राजेन्द्र प्रसाद ने जिन्‍ना की चोदह हार्तों का निम्नलिखित सारांदा उप« 
स्थित किया है “(१) भावी सविधान का रूप सघ-प्रशणाली का हो जिसमें अ्रवशिष्ट 
शक्तियां प्रान्तों में विहित हों । (२) सभी प्रान्तो में एक समान स्वायत्त शासना- 
घिकार रहें । (३) सभी प्रान्तों की विधान-सभाश्रों श्लोर लोकप्रतिनिधि सस्याप्रों में 
धल्पसंख्यक सम्प्रदायों का निदिचत रूप से उचित और धर्याप्त प्रतिनिधित्व रहे। जहां 
उनका बहुमत हो, वहा घटा कर समान या भ्रल्पमत न कर दिया जाय ॥ (४) केन्द्रीय 
विधानमण्डल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक तिहाई से कम न रहे । (५) साम्प्र- 
दायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृषक्‌ निर्वाचन की पद्धति से हो परन्तु कोई भी सम्प्रदाय 
जब चाहे तब संयुक्त निर्वाचन की पद्धति स्वीकार कर सकता है। (६) किसी भी 


प्रादेशिक पुनविभाजन द्वारा पंजाब, बगाल भौर पदिचमोत्त र सीमाप्रान्त में मुसलमानों 
के बहुमत पर कोई प्रमाव न पड़ना चाहिए। (७) सभी सम्पदायों को भ्रपने घामिक 
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झावश्यक बताया,लीग के दोनो पक्षो में पुनरैक्‍्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की । 
मि० जिन्‍ना की चौदह हाततें साम्प्रदायिक समस्या का वास्तविक समाधान नहीं दे 
सकती थी लेकिन “इनका इसलिये भौर भी श्रपना विशेष महत्व है कि श्री मेकडानेल्ड 
के साम्प्रदायिक निर्णय में ये प्रायः मान ली गईं थी ।”| नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय 
राज्यो के शासकों को, जो यह वितार सहन नही कर सकते थे कि स्वतत्र भारत की 
नई केन्द्रीय सरकार, ब्रिटिश सम्राट से सार्वभौमत्व ले ले, तस्त कर दिया था। 


७१. संघर्ष की भ्रोर 
ह हम पहले देख चुके हैं कि काग्रेस ने अपने मद्रास-अधिवेशन के भ्रवसर पर 
झपना लक्ष्य 'पूर्ण स्वरतन्त्रता' श्रमीकार किया। जब अगले अधिवेशन (कलकत्ता 
१६२८) में नेहरू रिपोर्ट उपस्थित की गई, उस समय 
कांग्र स भ्रल्टिमेटम्‌ काग्रेस के दो पश्न हो गये । एक पक्ष तो डोमिनियन स्टेटस 
(कलकत्ता, दिसम्बर से ही संतुष्ट था, और दूसरा पक्ष जिसके नेता सुभाष बोस 
१६२८) व जवाहरलाल नेहरू थे, यह चाहता था कि काग्रेस पूर्ण 
स्वराधीनता के लक्ष्य पर डटी रहे । इस पक्ष का कहना था 
“जब तक श्रग्न जो से ससर्ग नही टूटता, (भारत को) सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिल 
सकती ।” तथापि महात्मा गाघी दोनो पक्षों में समफौता कराने में सफल हुये भौर 
कांग्रंस ने ब्रिटिश सरकार को एक भ्रल्टिमेटम देने का निए्वय किया। काग्रेस ने 


# राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत ४० २०३। 
विश्वास, उपासना उत्सव, प्रचार,सम्मेलन श्रौर शिक्षा की पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिए। 
(८) किसी भी विधान सभा भ्रथवा लोकप्रतिनिधि सेंस्था में ऐसा कोई भी विधेयक 
मा प्रस्ताव स्वीकृत न होता चाहिए जिसका कि किसी भी सम्भ्रदाय के तीन चौथाई 
सदस्य प्रपने सम्प्रदाय के हितों का विरोध बताते हुए विरोध करें | (९) सिन्ध बम्बई 
प्रेसीडेन्सी से पृथक कर दिया जाय । (१०) भ्रन्य प्रान्तो में जिस प्रकार के सुधार किए 
जायें उसी प्रकार के सुधार सीमा प्रान्त और बिलोचिस्तान में किए जायें (११) 
विधान में समी नौकरियों में योग्यता की झ्रावश्यकता के श्रनुरूप मुसलमानों को उचित 
माय भिले। (१२) मुस्लिम सस्कृति- शिक्षा, भाषा, धमं, व्यक्तिगत कानून और 
धामिक संस्थाश्रों की रक्षा व उन्नति के लिये उचित संरक्षण तथा पर्याप्त सर- 
कारी सहायता मिले। (१३) केरद्रीय अथवा प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल में कम से कम 
तिहाई मंत्री मुसलमान रहें । (१४) केन्द्रीय विधान मण्डल को संविधान में कोई परि- 
यतंन करने का केवल तभी भ्रधिकार रहे जब भारतीय सघ में श्रावद्ध सभी इकाइपां: 
उसे स्वीकार कर लें ।” खण्डित भारत पृ. २०२-२०३ | 
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ब्रिटिश सरकार को जो अ्न्तिस चेतावती दी, उत्तमें मांग की गई कि सरकार नेहरू- 
संविधान को ज्यों का त्यों पूरा स्वीकार कर ले, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस 
“देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बन्द कर दे, अहिसात्मक अ्सहयोग 
का आदोलन संगठित करेगी ।” 


मई १६२९ में इगलैण्ड के साधारण निर्वाचन में भ्रनुदार दल की पराजय हुई 

और रैमजे मेकडानेल्ड के नेतृत्व में श्रमिक दल शासनारूढ हुआ । भारतवासियों को 
बडी-बडी आशाएं बध गई, क्योकि निर्वाचन के तुरन्त बाद 

ही राष्ट्रमण्डलीय देशो के श्रमिक दलो के सम्मेलन में... इंगलंण्ड सें 
मैकडानेल्ड ने निम्न घोषणा की थी “मुझे श्राशा है कि अमिक सरकार 

वर्षों की तो कौन चलाई कुछ महीनो की ही अवधि में (मई, १६२६) 
राष्ट्रमण्डल में एक ग्रन्य डोमिनियन, एक अन्य प्रजाति का 

डोमिनियन, वह डोमिनियन जो राष्ट्रमण्डल में एक समकक्ष के रूप में श्रादर पायगा, 
सम्मिलित हो जायगा। मेरा अ्रभिप्राय भारत से है।” जून में दीर्घ विचार-विमर्श के 
लिये लार्ड इविन को इ गलेण्ड बुलाया गया। भारत वापिस झ्ाने पर लार्ड इविन ने 
३१ अक्टूबर १९२९ को एक घोषणा की, जिसमे काग्रेस 

की माग को पूरी तरह से टाल दिया गया। वायसराय ने. लॉ इविन की 

२० श्रगस्त १९१७ की घोषरा का हवाला देते हुये कहा घोषणा 

“ब्रिटिश सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का (३१ झ्रक्टूबर १६२९) 
अ्रधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणा में यह श्रभिप्राय 

अस दिग्ध रूप से है कि भारत को भ्रन्त मे उपनिवेश का दर्जा मिले।” उन्होने एक 
गोलमेज परिषद के आयोजन की भी, जिसमे ब्रिटिश भारत और देशी राज्यो के प्रति- 
“निधि ब्रिटिश सरकार से नये संविधान के सिद्धातो पर विचार-विनिमय कर ले, पु 
सूचना दी । ४ 


ला इबिन की बोषणा कूटनीतिक अस्पष्टता की एक श्रंष्ठ उदाहरण थी । इस 
घोषणा से सरकार की वास्तविक नीति समभना कठिन था। घोषणा में 'डोमिनियन 
स्टेटस को लक्ष्य बताया गया, परन्तु वह कब प्राप्त होगा, 
इसका कोई जिक्र नही था । राष्ट्मण्डल में, वर्षों की तो. विललो का 
कौन कहे, कुछ महीनों के भीतर, भारत एक डोमिनियन के घोषणा पत्र 
रूप में सम्मिलित होगा, इसके बारे में घोषणा में एक 
आब्द भी नहीं कहा गया था। इसके विपरीत, देशी राजाशों का सवाल उठा कर भार-_ 
शतीय स्वतन्त्रता की समस्‍या को और सेचीदा कर देने की कोक्षिश की गई। फिर भी 
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भारत के बड़े बड़े नेता झर कांग्रेस का्यंसमिति के पुराने सदस्य एक ऐसी पश्राशा 
लगाये रहे, जो तथ्यों के प्रकाश में श्रामक सिद्ध हुई । दिल्ली से प्रकाशित एक वक्तव्य 
में उन्होंने वायसराय को धन्यवाद दिया भौर कहा कि “हम समभते हैं कि प्रस्तावित 
परिषद झऔपनिवेशिक स्कराज्य की स्थापना का समय निरिचत करने के लिये नहीं 
बुलाई जा रही है, बल्कि ऐसे स्वराज्य का सविधान तय्यार करने को प्रामन्त्रित की 
जायगी ।” उन्होंने इस बात की भ्रपील की कि “वतंमान शासन में उदार भावनाभों 
का संचार होना चाहिये श्रोर “समझौते की नीति को अखछ्तियार करना चाहिये ” 
जिससे जनता इस बात का अनुभव करने लगे कि “झाज से ही नवीन यूग पारम्भ हो 
गया है ।” बहुत से यूवक काग्रेसी इस दृष्टिकोण से अ्सहमत झौर पभसन्तुष्ट थे + 
जवाहरलाल नेहरू श्रौर सुभाष बोस दोनों ने कार्यसमिति से त्यागपत्र दे दिया। इसके 
विपरीत महात्मा गांधी ने एक अंग्रेज मित्र को लिखा था कि “में तो सहयोग देने को 
भर रहा हूं ।” उन्होने कहा था “यदि मुझे व्यवहार में सच्चा ओऔपनिवेदिक स्वराज्य 
मिल जाय, तो में उसके सविधान के लिये ठहरा भी रह सकता हूं ।” लेकिन उन्होंने 
इस बात को स्पष्ट कह दिया कि “औपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि 
यदि में चाहूं तो भ्राज ही ब्रिटिश सम्बन्ध विच्छेदकर सक्‌ ।' 


लार्ड इविन की धोषणा पर इंगलैण्ड में जो प्रतिक्रिया हुई, वह किसी भी तरह 

से आशाजनक नही थी । “वायसराय की घोषणा में मारतवासियों को बहुत छोटी 

सी चीज देने का वचन दिया गया था, फिर भी ब्रिटिश 

इंगलेण्ड में संसद में इसी पर तूफान खडा हो गया ।॥”* टोरियों ने 

प्रतिक्रिया झौपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा तक का विरोध किया। 

श्रमिक दल की सरकार ने विरोधी दल की ठकुरसुहाती 

करने में कुछ उठा न रखा और वह “भारतीयो की भआ्ाशाएं पूर्ण करने के बजाय झनु- 

दार दल की शकाओ को दूर करने के लिए अ्रधिक उत्सुक थी ।” दूसरे दाब्दों में 

श्रमिक सरकार दुमु हेपन से बात करती थी । भारत में तो वह यह धारणा उत्पन्न 

करने की चेष्टा करती थी कि अ्रव भारत के राष्ट्रीय श्रॉंदोलन के प्रति एक नई नीति 

ग्रहण की जायगी । दूसरी ओर इंगलेड में वह यह दिलासा देती थी कि नीति में 
किसी प्रकार का कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया हैं । 


इस भअ्रान्तिमय वातावरण में महात्मा गान्धी ने वायसराय से भेंट करके हरेक 
चीज को साफ साफ कर लेना जाहा । २३ दिसम्बर १९२६९ को यह भेंट हुई। उसी 


$ बट्टामि सीता रामय्या- दि दिस्टी आफ दि काग्रेस, ए, ५६४ 
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साइमन कमीशन से गोलमेज परिषद तक २४९ 


दिन वायसराय की गाडी के नीचे बम फटा था भौर वे बाल 
बाल बच गये थे । पण्डित मोतीलाल नेहरू, तेजबहादुर गान्धी-इवित 
सप्रू, बललभभाई पटेल श्लौर जिन्ना भी बैठक में उपस्थित भेंट 
थे । तथापि इस बैठक से कोई बिशेष फल नहीं निकला 
क्योकि वायसराय यह भाश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे कि पूर्ण उत्तरदायी शासन 
गोलमेज परिषद की कायंवाही का प्राधार होगा । 

इस समाचार ने कि “वायसराय भवन में भारत की झ्ाशाएं चूरां हुईं ”* 
लाहोर-कांग्र स का, जिसका अभ्रधिबेगन रादी के तट पर हुआ, वातावरण गम्भीर कर 
दिया । इस वर्ष के श्रष्यक्ष जवाहर लाल नेहरू भारतीय 
राष्ट्रवाद की उग्र भावना के प्रतीक थे। काँग्रेस ने घोषणा लाहोर में 
की कि श्रौपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने 
का समय गत हो चुका है श्रोर श्रब भारत का लक्ष्य पूरां स्वराज्य हैं। ३२१ दिसम्बर 
१९२६ की मध्य रात्रि में स्वतन्त्र भारत के तिरंगे भडे को फहराया गया। कांग्रेस ने 
गोलमेज परिषद में भाग न लेने का निश्चय किया भ्रौर सहासमिति को यह अधिकार 
दिया कि “वह जब चाहे भोर जहा चाहें, सविनय प्रवज्ञा श्रोर करबन्दी तक का कार्य- 
क्रम भ्रारम्भ कर दे । 


काग्रेस ने २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस निश्चित किया भौर इस अ्रवसर 
पर पढ़े जाने को स्वतन्त्रता का एक धोषरा पत्र श्रगीकार किया । धोषणा पत्र के 
ब्रिटिश सरकार को भारत के झ्राथिक, राजनीतिक, सास्कृ- 
तिक श्रौर आध्यात्मिक पतन के लिए दोषी ठहराया झौर २६ छनवरी 
“स्वतन्त्रता प्राप्त करने के भारतीय जनता के जन्मसिद्ध स्वतन्त्रता विवस 
भ्रधिकार” की घोषणा की । 
७२. सबिनय भश्रवज्ञा आरान्दोलन (१६३०-३१) 

कांग्रेस भोर महात्मा गान्धी ने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया । उन्होंने इस 
बात. का ध्यान रक्खा कि उस सघर्ष के लिए जो कि अपरिहार्य हो गया था, देश को 
तेय्यार किया जाय । एतरदर्श उन्होने भ्रहिप्तक प्रतिरोध की 
टेकनीक का व्यापक प्रचार किया । उस समय देश एक सविनय झ्रवज्ञा 
ऐसी विश्वव्यापी मन्‍्दी के ' पंजे मे था, जिसने भ्रयनवृत्तीय को 
भ्रान्धी के जोर से भारत पर प्रहार किया ।* खेती संदन्धी . तय्यारी 
चीजों के भाव ५०९८ से अधिक गिर गये थे भौर किसानों 


के पद्ामि सीया रामय्या- दि दिस्ट्री आफ दि काग्मेंस ए. ६०० 
महात्मा गान्धी, ९, १७२ 


२५० भारतीय राजनीति और शासक 


की हालत इतनी तंग थी कि “वे एक गज कपडा या डेढ पाव लंम्प का तेल भी नहीं 
खरीद सकते थे। सीधा-सादा तथ्य यह था कि वे कर, लगान भौर ऋण को भदा 
करने में प्रसमथे थे |” ध्यावसायिक और झौद्योगिक वर्गोर्मे रपये की नई विनिमय दर 
के कारण पसन्‍्तोष पैदा हो गया था । सरकार ने रुपये की कीमत १६ पेस से बढा 
कर १८ पेस कर दी थी । इस परिवर्तन से इगलेड को पूरा लाभ हुआ । “भारत के 
उद्योगपतियों और व्यापारियों ने काग्र स का समर्थन किया तथा उसके कोष में १६२० 
से भी श्रधिक मुक्तहस्त होकर दान दिया ।””* श्रौद्योगिक कमकर भी असन्‍्तुष्ट भ्ौर 
उत्तेजित थे । दमन के फलस्वरूप उन्हे प्रभूत कष्ट उठाने पड़े थे। “श्रमिक आन्दोलन 
पविचारधारा श्लौर सगठन दोनो में वर्गं-चैतन्य, उग्र तथा भयावह होता जा रहा था ।/ 
सरकार ने मां १९२९ में मजदूर सगठन के ३६ योग्यतम झऔर उग्रतम नेताओं को 
गिरफ्तार करके और मेरठ षडयत्र प्रभियोग का अभिनय करके जो लगातार शिथि- 
लता पूर्वक चार वर्ष तक चलता रहा, जिसमें १६ लाख रुपये खर्च हुए और श्रन्त में 
२७ श्रमिक नेताओ्ओो को सम्नाट को भारत की प्रथ्ुता से च्युत करने के श्रपराध में दीर्घ 
कारावास का दड मिला था, श्रमिक समठन पर भीषण आधात किया । इसके अ्रलावा 
लाहौर घडयन्त्र भ्रभियोग ने भी सारे भारत के राजनीतिक वायुमण्डल को विद्यु्मय 
कर दिया था । 


इस प्रकार उस समय चारो ओर गर्मी छाई हुई थी और इस बात के चिन्ह 
बर्तंमान थे कि यदि महात्मा गान्धी ने सविनय अवज्ञा का श्रीगरोश न किया होता, 
तो तत्कालीन श्राथिक दुरवस्था व नौकरशाही दमनचक्र भारत में एक ऐसी क्राति का 
सृत्रपात कर देते, जिसका स्वरूप निद्िचतत श्रहिसात्मक न होता । गान्धी इस बात से 
अवगत थे । २ मा १६३० को उन्होने वायसराय को चेताबनी का एक पत्र लिखा 
और उसमें यह मत व्यक्त किया कि हिंसक दल का जोर बढता जा रहा है और वह 
अहिंसक भ्ान्दोलन जिसे प्रारम्भ करने का से निश्चय कर चुका हूं, न केवल ब्रिटिश 
शासन के हिंसक बल का ही भ्रपितु बढते हुए हिंसक दल की संगठित हिंसा का 
भऔ सामना करेगा। 


सविनय श्रवज्ञा श्रान्दोलन का श्रीगणोेश मात्र के प्रारम्भ में किया गय। । महात्मा 
गांधी ने भ्रपनी ग्यारह शर्तों द्वारा वायसराय सेकुछ सुधारँ को कार्यान्वित करने की 


4 वढी- ९, १७३ 
# पोलक- महात्मा गांधी, प्‌. १७४५ 
॥ जवाहर लाल नेहरू- आउटोबाइग्माफी, पृ. १८८ 


साइमन कमीशन से गोलमेज परिषद तक २५१ 


मांग की थी। जब उसका कोई सतोषजनक परिणाम नही 

निकला, तथ गाघी जी श्र कांग्रेस के सामने एकमांत्र दाण्डो क्च 

मार्ग यही रह गया था कि वे सविनथ श्रवज्ञा श्रांदोलन को 

हुरू करें। यह निश्चित किया गया कि सविनय प्रवज्ञा का श्रीगणेंश महात्मा गांधी 
और उनके ७९ चुने हुये शिक्षित कार्यकर्त्ता करेंगे, और आन्दोलन दाण्डी-यात्रा तथा 
लाक्षणिक नमक-कानून-भग के साथ प्रारम्भ हो । १२ मार्च १९३० को महात्मा पाँची 
और उनके ७६ प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता सावरमती शआ्राश्रम से समुद्रतट की ओर चल पड़े । 
दो सौ मील की लम्बी यात्रा पैदल चल कर २४ दिनो में तय की गई । बललभभाई- 
पटेल भ्रागे श्रागे चले और उन्होंने जॉन दि वैपटिस्ट (00॥ ४॥० 89979) की तरह 
मसीहा के श्राममन के लिये लोगों को तय्यार किया । इस महान्‌ यात्रा के मार्ग में ग्राम 
वासियों ने सहस्नों की संख्या में महात्मा गाथी का अभिनन्दन किया, महात्मा गांधी 
ने उन्हे अ्मवलिदात और अहिसा का उपदेश दिया । “लोगो ने ज्यो ज्यों दिन प्रति 
दिन कूच करती हुई तीर्थयात्रियो की इस प्रगति को देखा, त्यो त्यो देश का तापमान 
ऊचा चढता गया ।”* देशभक्ति की ज्वाला पूरे प्रकाग के साथ प्रज्ज्वलित हुई प्रौर 
उसने जनता को मातृभूमि की मुक्ति के एक महान्‌ सग्राम के लिए प्रस्तुत कर दिया । 
६ अप्रैल को प्रात काल की प्रार्थना के बाद महात्मा गाधी ने समुद्रतट पर नप्तक बीन 
कर नमक कानून भग किया । 


यह भारत के विभिन्न भागो में विशाल पैमाने पर सविनय श्रवज्ञा के शुरू हो 
जाने का पकेत-चिन्ह था। ६ श्रप्नेल को महात्मा गाधी ने आदोलन के लिए निम्न 
कार्यक्रम निर्धारित किया । “गाव गाव को ज्ञमक बीनने के 
लिए निकल पड़ना चाहिए । बहनो को शराब, भ्रफीम श्रोर सबिनय ग्रवज्ञा का 
विदेशी कपडे की दुकानों पर धरना देना चाहिए। बिदेशी कार्यक्रम 
वस्त्र को जला देना चाहिये । हिन्दुओं को श्रस्पृश्यता त्याग 
देनी चाहिये । विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड दें भ्रौर सरकारी नौकर श्रपनी नौकरी 
से त्यागपत्र दे दें। ४ मई को महात्मा गाधी की गिरफ्तारी के बाद करबन्दी को भी 
कार्यक्रम में जोड दिया गया । 


शीघ्र ही भान्‍्दोलन पूरे जोर में श्रा गया । इस महीने के भीतर ही भीतर २०० 
से भ्रधिक पटेलो प्लौर पटवारियों ने ध्रपनी नौकरी छोड़ दो । बहुत से सदस्यों में- 


*# जवाहर लाल नेहरू ः आउटोबाश्म्राफी; पृ. २१० । 








र५शर भारतीय राजनीति और धासन 


विधान मंडलों से और कई सरकारी नौकरों ने अपने पर्दो 

झान्दोलन पूरे से त्यागपत्र दे दिए । हजारों लोगों ने नमक-कानून भंग 

जोरों में किया । धारासना में २५०० स्वयसेवकों ने नमक के 

गोदाम पर चढ़ाई की और पादविक लाठी-प्रहार के शिकार 

हुए । “जमीन, पीड़ा से करांहते हुए प्रादमियोसे पट गई थी। किसी का कधा टूट गया 
था भौर किसी की खोपडी | लोगों के सफेद कपडे खून से तर थे ;” ३०० से भ्रधिक व्य- 
वित प्रस्पताल ले जाये गये झौर दो मर गये । लेकिन एक व्यक्ति ने भी वार तक बचाने 
के लिये भपनी भुजा नहीं उठाई । सविनय भ्रवज्ञा श्रांदोलन के कार्यक्रम में विदेशी 
वस्त्रों का बहिष्कार सबसे भ्रागे रहा भौर उसने महान्‌ सफलता प्राप्त की। एच. एन. 
ब्र ल्सफोर्ड के भनुसार “ १९३० की शरद्‌ तक कपास के कपड़ों का श्रायात पूर्व॑ वर्ष के 
इन्हीं महीनों के प्रायात की तुलना में तिहाई या चौथाई के बीच रह गया था । बम्बई मे 
अंग्रेज व्यवसाइयों की सोलह मिलें बन्द हो गई थीं प्रोर बत्तोस हजार मजदूर बेरोजगार 
थे। इसके विपरीत भारतीय व्यवसाइयों की मिलें दुगनी गति से काम कर रही थी।' 
सदिरा बहिष्कार के कार्यक्रम को पिकेटिंग और प्रचार के द्वारा भी हृढ किया गया। 
इस आन्दोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि भारतीय स्त्रियों ने अपने सकोच को 
त्याग कर स्वातत्र्य योद्धाप्रो के साथ मिल कर काम किया। दिल्ली मे लगभग १६०० 
महिलाए शराब की दुकानों पर धरना देने के श्रपराघ में गिरफ्तार की गई । किसानों 
में भी हलचल मच गई थी , गुजरात, मद्रास, पजाब और बाद में यू. पी के भागों 
में वन-कानूनों के बहिष्कार भौर करबन्दी के प्रादोलन का खूब प्रचार हुआ । जवाहर- 
लाल नेहरू ने इस बात का समर्थन किया कि करबन्दी श्रादोलन का सम्पूर्ण देश में संग- 
ठन होना चाहिए । लेकिन “कांग्रेस का सम्पत्तिशाली तत्व इसके विरुद्ध था ।”* भारत 
के भ्रधिकाश मुसलमान इस आदोलन से पृथक रहे । महात्मा 

सबिनय झवशा. गाघी के उन कतिपय घनिष्टतम मित्रो ने, जो खिलाफत 
शोर आन्दोलन में उनके साथ रहे थे उनकी नीति का विरोध 

भारतोय मुसलमान क्रिया , मि. जिन्‍ना का कथन था “ हम मि. गांधी के साथ 
शामिल होने से इनकार करते हैं क्योकि उनका आन्दोलन 

भारत की पूरं स्वतंत्रता के लिये नहों, अपितु भारत के ७ करोड़ मुसलमानों को हिन्दू- 
महासभा के भ्राश्नित बना देने के लिये है. ” लेकिन मुस्लिम लीग और नौकरशाही के 
गठबन्धन के बावजूद भौ, जिन देशभक्त मुसलमातो ने कांग्रेस के ध्वज के नीचे खड़े 








| एच. एन. प्रेल्सफोर्ड . रेबेल इंडिया , ए० २६ । 
# पोलक: महात्मा गांधी, प्‌. १७६ 
| कूपलेयडः इंडिया, ए रिस्टेटमेट, पू-११८-१६। 
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होकर, इस पधान्दोलन में भाग लिया, उनकी सख्या कम महत्वपूर्ण नहीं थी । परिचिमो- 
'त्तर सीमाप्रान्त में खुदाई खिदमतगारों ने राष्ट्रवादी शक्तियों का साथ दिया भौर 
पुलिस की नुशंसताझोों का हसते हंसते, झ्ाइव्यंजनक सहनझीलता के साथ 
सामना किया । | 


जून १६३० में, भारत में क्रान्ति पूरे जोर के साथ हिलोरें लेरही थी और बहुत 

से स्थानों में ज्रेटिश शासन-यत्र बिल्कुल ठप्प हो गया मालूम होता था। इस काल में 
बम्बई शहर का शासन-सृत्र ब्रिटिश नोकरशाही के हाथ में 

नहीं, श्रपितु काग्रेस के हाथ में था। सरकार भी निष्क्रिय सरकार का 

नही थी। उसके लिये यह लड्ाई झौर इस लडाई का रवेया दसन-चक्र 
बिल्कुल भ्रजब था, पहले तो वह एकदम हतप्रभ सी हो 

गई । लेकिन इसके शीघ्र बाद ही उसने दमन-चक्र को वेगपूर्वक घुमाना शुरू कर दिया | 
लाठी-प्रहार दिन प्रति दिन की घटना हो गई। १६२१ में ही “कोलोनल जॉनसन ने 
लाठी-प्रहार की टेकनीक को पूर्ण कर दिया था 77* “पुलिस को इस भयंकर शस्त्र का 
शरीर के प्राणमूत श्रगो पर आाषात करनेमें प्रशिक्षित किया गया था ।”| प्रब प्रदर््तो 
श्र सार्वजनिक सभाझ्रो को निर्दंयतापुवं कर तितर बितर किया जाने लगा । कभी कभी 
पुलिस छात्रों का पीछा करती हुई उनके कक्षाओं में घुस जाती थी झ्रौर उन्हे व उनके 
अध्यापको को अपनी लाठियों का शिकार बनाती थी। काग्रेस को श्रवेष सगठन घोषित 
कर दिया “गया था झ्यौर दमतचक्र ने एक वर्ष से कुछ ही प्रधिक समय में 
६०,००० में श्रधिक सत्याग्रहियो को जेल में ट्स दिया । महिलाझों के साथ भी 
किसी प्रकार की नरमी का बर्ताव नही किया जाता था प्रोर पुलिस द्वारा स्त्री-कार्य- 
कर्ताओं का पीडत भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास के श्रत्यन्त काले कारनामों में 
से एक है। देश को ग्रव्यारेश शासन के प्राधीन कर दिया गया था और एक के 
तुरन्त बाद दूमरे द्नपूलक कानूनो का बोलबाला था। करबवन्दी भ्रान्दोलन को कुच- 
लने के लिए सरकार ने सम्पत्ति के बलात ग्रहण, हरण प्रौर नीलाम का आसरा लिया 
था । बोरसद में १८ राजनीतिक कैदियों को एक पिजड़े में बन्द कर दिया गया था। 
'पुलिस के जुलुम का फल यह हुम्ना कि कई गाव बिल्कुल उजड़ गये | 


जैसी कि प्राशा की जा सकती है, छ स्थानों पर जनता ने भी हिसात्मक कांय॑- 
वाहियां कीं । सरकार ) श्रातंक का दौरदौरा शुरू करने के लिए उनको बहाना 
नबना लिया । शोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने छ. थाने जला दिये भ्ौर कुछ चौकी- 





$ पट्टामि सीतारामय्या; हिस्ट्री ऑफ दि नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, पृ. ६४ । 
पोलकः महात्मा गाँधी, पृ. १७६। 


र५४ भारतीय राजनीति भर शातत 


दारों को मार डाला । सगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता 
प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने पचवीस भादमियों को गोली से भूव कर और सैकडों को 
घायल करके प्रतिशोध लिया । पेशावर में, भप्रैल १६३० में इससे भी भयकर घटनाएं 
हुईं | वहां कई प्रदर्शन किए गए, कुछ अवसरो पर पुलिस शौर लोगों के बीच संघर्ष 
हो गया । इसके बाद जो अव्यवस्था फैची, उसमें पुलिस ने नगर को छोड दिया झौर 
तीन दिनों तक झान्तिपूर्ण व अवुशासित खुदाई थ्िदमतगारो ने व्यवस्था को कायम 
रक्‍्खा । चोये दित सैनिक दस्तों ने शहर पर पुनः कब्जा कर लिया और दर्जनों खुदाई 
खिदमतगारो को मशीनगनो से भूशायी कर दिया । इस दौर में एक महत्वपूर्ण घटना 
यह हुईं कि एक गढवाली प्लेटून ने अपने मुस्लिम देशवासियों के ऊपर गोली चलाने से 
इन्कार कर दिया । 


७३. पहली गोलमेज परिषद (नवम्बर-दिसम्बर १९३०) 

दधर सविनय अ्रवज्ञा आ्रान्दोलन जोर पक्रड रहा था, उधर सरकार ने भारत के 

तये संविधान के सिद्धान्तों पर विचार करने के लिए एक गोलमेज परिषद का ग्रायोजन 

किया । परिषद १२ नवम्बर १९३० को सेंट जेम्स प्रासाद, 

प्रतिनिधि लन्दन में भ्ारम्भ हुई | सम्राट ने उसका उद्घाटन किया। 

कुल प्रतिनिधि ८६ थे । इनमें से ५७ प्रतिनिधि ब्रिटिश 

भारत का प्रतितिधित्व करते थे तथा १६ प्रतिनिधि भारतीय राज्यों से गये थे ' बाकी 

१६ व्यक्ति विरिटिंश संघर के सदत्व थे और वे इगलैःड के तीतों राजनीतिक दलों का 

प्रतिनिधित्व करे ये। भारतीत प्रतितिषि वायप्तराय ने चुते हुए थे और वे विभिन्न 

जातियो, वर्गों प्रौर हितो के लिए बोडे । “सेट जेम्स प्रासाद में राजा और अद्ूत, 

घप्िख, मुसलमान, हिन्दू और ईसाई, भूस्व्रमियो, श्रमिक सघो और वारिज्य मण्डलो के 

प्रवक्‍ता एकत्रित हुए, लेकिन भारतमाता वहा नही थी ।”* काग्रेस, जिसके नेत्ता जेल 

में पडे हुए ब्रिटिश नौोकरशाही के झतिथ्य का सुख भोग रहे थे वह इस परिषद मे 
बिल्कुल झनुपस्थित थी । 


प्रधान मन्‍्त्री मेकडानेल्ड ने उत सिद्धान्तों का निरूपणा किया, जिनके आधार 

पर विचार-विनिमव किया जाना था। नया सविधान संघीय होने को था । ब्रिटिश 
सरकार ऐसे भ्रनुविहित रक्षा-कवचों के साथ, जिनकी 

परिषद का सक्रमणकाल की आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए ग्ुजापश रख 

का ली जाय,पभ्रान्तो में और केन्द्र में उत्तरदायी शासन की पुन:- 

स्थापना करने के लिए तय्यार थी। उन्होने इस बात का 


# एच. एन, ज सफोर्ड : सब्जेक्ट इंढिया, पृ. ४६ 
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बिल्कुल उल्लेख नहीं किया कि यह संक्रमणकाल कब तक रहेगा शऔर रक्षा कवचों 
की बात स्पंष्टतः वास्तविक शक्ति को डिटिश हाथों में रखने की एक चाल थी। मि० 
जयकर और सर तेजबहादुर सप्र्‌ ने भ्रौपनिवेशिक स्वराज्य 


का प्रइन उठाया । मि० जयकर ने कहा था “यदि भ्राप संघ: 
भारत को भ्राज श्रौपनिवेशिक स्वराज्य दे दें, तो स्वतन्त्रता उत्तरवायों शासन * 
की आवाज अपने आप खतम हो जायगी ॥| लेकिन रक्षा कवच 


अग्रेज इतना भ्रोगे बढन के लिए तय्यार नही थे । सघीय 

सिद्धान्तो को साधारणत'* स्वीकार कर लिया गया । राजाशो तक ने एक श्रखिल भार- 
तीय सघ के विचार का समर्थन किया । सप्रू ने राजाश्रो की इस नीति का स्वागत 
किया प्रौर श्राद्षा प्रकट की कि वे “हमारे सविधान मे सुस्थिरता रखने वाले तत्व 
सिद्ध होगे । मि० जिन्ना श्रौर सर मोहम्मद दाफी नें, जो मुस्लिम लीग के दो पक्षों का 
प्रतिनिधित्व करते थे, इस विषय पर सहमत्ति प्रकट की । दूसरे भ्रल्पसख्यक वर्गों ने भी 
इसका विरोध नही किया। 


लेकिन साम्प्रदायिकता की समस्या परिषद को असफलता का कारण सिद्ध हुई । 
प्रल्पसख्यक्र उपसमिति में पुरानी लडाई पुन लडी गई युक्तिया भी वहों थी और 
परिणाम भी वही रहा । लेकिन इस बार एक नई चीज 
देखते को मिली । दलित वर्गों की ओर मे डा० श्रम्बेददर निर्वाचक-सण्डलों 
ने पृथक निर्वाचक-मण्डलो की माग की । जहा हिन्दू को लड़ाई 
प्रतिनिधियों ने इस बात की वकालत की कि सब्र जातियो 
को भारत की साथ साथ सेव करने क। प्रवसर मिलता चाहिए, मुस्लिम प्रतिनिधियों 
ने पृथक तिवाचत मण्डनों पर बल दिया । मौलान। मोहम्मद अ्रली ने साम्प्रदायिकता 
के हाथो को मलबूत किया । उन्होंने कहा “मं समान आ्राकार के दो दायरो से सम्बन्ध 
रखता हू लेकिन उनका केन्द्र एक नही है । एक भारत है और दूसरा मुस्निम-विदत्र । 
हम राष्ट्रवादी नही, अ्रपितु अति राष्ट्रवादी हैं ।* निर्वावक मण्डलों की लडाई अनि- 
खत समाप्त हुई। प्रपने श्रन्तिम भाषण में प्रवान मन्‍्जी मेकडानेल्ड ले कहो कि 
ब्रिटिश सरकार सधीय योजना को-प्रान्‍्तों में पूर्ण उत्त रायी शासन श्ौर केन्द्र में 
उचित रक्षाकबचो सहित उसकी श्राशिक पुर.स्थापता को स्वीकार करने के लिए 
प्रस्तुत हैं । जहा तक साम्प्रदायिक वाद-विवाद का सबन्ध हैं, इसे उन्होने “जातियों के 
ऊपर आपस में ही समकौता करने के लिए ” छोड दिया । 


' कूपलैरड द्वारा उद्धुत - इंडिया, एरिस्टेटमेंट, ए. १३१६ 
# कूपलैण्ड - इंडियन प्राब्लेम १५३३-१६३५, प्‌. १२१ 


२५६ भारतीय- राजनीति प्रौर शासन 


ये ही वे चीजें हैं, जिन्हें कृपलैण्ड ने पहली गोलभेज परिषद की हृष्टव्व सफलता 
न्‍का नाम दिया है। दूसरी भोर सुभाष बोस ने गोलमेज परिषद के कतु व्य के प्रति 
भारत के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को संक्षेपत: निम्न लिखित 
जाकरा मंडित शब्दों में व्यक्त किया है , “परिषद ने भारत को दो कड़वी 
गोलियाँ गोलिया-रक्षाकवच और संघ प्रदान की । गोलियों को भक्ष- 
णीय बनाने के लिए उन्हे “उत्तरदायित्व” की शक्कर में 

पेट दिया गया ।*” 


७४. गांधी-इविन समभोता और दूसरी गोलमेज परिषद 


पहली गोलमेज परिषद में काग्रेस की भ्रनुपस्थिति से ब्रिटिश सरकार स्पष्टतः 
परेशान थी । काग्रेस के बिना सम्पूर्ण परिषद की स्थिति बिना दूल्हे वाली बारात के 
तुल्य रही थी । काग्रेस के साथ समझौते का मार्ग प्रश्वस्त 
कांग्रेस का सहयोग. करने के लिये २५ जून १९३१ को महात्मा गाधी भ्ौर 
आप्त करने के लिए कार्यं्नसिति के १९ सदस्यो को बिना शर्तें कारागार से 
ब्रिटिश सरकार को. मुक्त कर दिया गया । “जाति स्थापको सतप्रू श्रोर जयकर के 
उत्सुकता प्रयत्नो के फलस्वरूप महात्मा गाधी और लां्ड इविन के 
बीच एक सम्मेलन हुआ, जो १७ फरवरी से शुरू हुप्ा 

वव जिसकी चरम परिणति इतिहास में गाधी-इविन समभौते के नाम से प्रख्यात है । 
गाघी-इविन समभोते पर ५ मार्च १६३१ को हस्ताक्षर हुये। यह समभौता 
कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिये ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता को प्रकट करता 
था | समभौते की शर्तों के अनुसार वायसराय (१) हिंसा- 
गाधो-इविन समभोते._त्मक अपराधों के सिद्धयोष कंदियों के सिवाय शेष सब 
को बातें राजनीतिक कंदियो को छोड़ने, (२) जब्त की हुई सम्पत्ति 
को वापिस करने, (३) समरुब्बतट के प्रासपास निवास करने 
वाले लोगो को नमक नि शुल्क तय्यार करने या एकत्रित करने की आज्ञा देने शोर (४) 
शराब, भझ्रफीस व विदेशी कपडो की दुकानों पर झातियूवंक पिकेटिंग करने की श्राज्ञा 
देने के लिये सहमत हो गये । काग्रेस ने भ्रपनी श्र से (१) सबितय प्रवज्ञा प्रांदोलन 
को स्थगित करने (२) पुलिस की ज्यादतियों की निष्पक्ष जाब पड़ताल की अपनी 
मांग को त्याग देने और (३) भारत के हित में संरक्षणों या रक्षाकवचों सहित उत्त र- 

दायित्व के भ्राघार पर दूसरी गोलमेज परिषद में भाग लेने का वचन दिया । 

समझौते के सम्बन्ध में के. एम. मुन्शी ने कहा था कि यह * भारतीय इतिहास 





ऋपुभाष बोसः ॥ डियन स्ट्रगल, पु. २७५ । 


न निकलने अऑविि।ख।त?फजज-++त «००७०७. 
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की श्रत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है ।” परन्तु यह दृष्टिकोण काग्रेस के दक्षिण-पक्ष का था ॥ 
कांग्रेस का वाम-पक्ष समभौते से घोर भ्रसतुष्ठ था । उसकी 

दृष्टि में बह समझमोता साम्राज्यवाद के निकट भ्रधम श्रात्म- समभोते के 

समपंण था । जवाहर लाल नेहरू को'रक्षा-कवचो' से सम्बद्ध ऊपर 

घारा के कारण जिसका वे स्वतन्त्रता के साथ 'बेर केर प्रतिक्रिया 

सग' समभते थे, गम्भीर श्राघात पहुँचा । एच. मुकर्जी का 

यह कथन स्वथा युकक्‍तियुकत है कि “साम्राज्यवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद के साथ सधि 
तो भ्रवश्य की, लेकिन भ्रपनी शर्तों के ऊपर ।” समभौते के सम्बन्ध में उग्रवादियों की 
उक्त घारणा सर्वथा निराधार नही थी, यह बात “टाइम्स” की इस टिप्पणी से भी 
पुष्ठ होती है जिसमे कहा गया था कि “इस प्रकार की विजय किसी वायसराय को 
बहुत कम मिली है ।” श्रत यह स्पष्ट है कि जहा कांग्न स के दक्षिण-पक्ष ने गाधी-इविन 
समभौते को श्रपनी विजय समझा, वहा वस्तुत- वह ब्रिटिश कूटनीति की विजय थी । 
भारतीय युवक सरदार भगतसिट और उनके साथियो की फासी के ऊपर बहुत क्राद्ध 
हुए । महात्मा गाधी उनके लिए सरकार से क्षमा प्राप्त करने में श्रसफल रहे, इसलिए 
वे भी यूवक वर्ग के रोप-भाजन बने । कुछ स्थानों पर उन्हे काले भण्डे दिखाये गये। 
कराची श्रधिवेशन में एक प्रतिनिधि ने तो यहा तक कह दिया कि यदि समभौते के 
लिए महात्मा गाधी को छोड कर ग्रन्य कोई व्यवित उत्तर- 

दायी होता, तो उसे समुद्र में फेक दिया जाता। इस सारे कांग्रेस का दूसरी 
विरोधके बावजूद भी महात्मा गाघी के प्रभावशाली व्यक्तित्व गोलमेज परिषद 

तथा दक्षिण पथियो के बहुमत के कारण २५ मार्च में योगदान 

१६३१ को कराची-काग्रेस के श्रवसर पर इस समभौते को 

स्वीकार कर लिया गया । फलत दूसरी गोलमेज परिषद मे, जो ७ सितम्बर १६३६ 
को शुरू हुई, काग्रेस की श्रोर से महात्मा गाथी ने भाग लिया। प० मदनमोहन माल- 
बीय शऔौर श्रीमती सरोजिनी नायडू अपनी व्यक्तिगत क्षमता में परिषद में 
सम्मिलित हुये । 


परिषद शुरू होने के कुछ ही समय पूर्व ब्रिटिश राजनीतिक रेंगमेंच में एक 
महत्वपूर्णा परिवर्तन हो गया । श्रमिक सरकार अपदस्थ हो गई। गैमजे मैकडानेल्ड 
भ्रब भी प्रधान मन्‍्त्री थे, लेकिन उनके दल ने उनको बदनाम कर दिया था। इस 
समय वे राष्ट्रीय सरकार के प्रधान थे भौर भनुदार दल व उदार दल का हाथ उनकी 
पीठ पर था। सर वेजवुड वेन के स्थान पर सर सैमुप्बल होर, जो पक्के टोरी थे, 
मारत-मन्त्री नियुक्त हुए थे । 

दूसरी गोलमेज्ध परिषद में महात्मा गाघी कांग्रंस के एकमात्र सरकारी प्रति- 


र्श्८ भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


निधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति भी परिषद को सफ़्ल 
नही बना सकी । यह ठीक है कि नये सविधानके कुछ ब्योरे 

साम्प्रदायिक गतिरोध निश्चित कर लिये गये । संघीय न्यायपालिका का ढांचा, 
झनिरणात हो संघीय विधानमण्डल का सगठन झभौर भारतीय राज्यों के 
रहता है झखिल भारतीय संघ मे प्रवेशन से सम्बद्ध भादि बाते 
निश्चित हो गई । महात्मा याधी ने काग्रंस के राष्ट्रीय 

स्वरूप का प्रतिपादन किया और “सुरक्षा बलो व वैदेशिक मामलो के ऊपर पूर्ण निय॑- 
जअरप' सहित झोपनिवेशिक स्वराज्य की माग की । लेकिन इस माग का कोई विशेष 
श्रभाव नही हुआ्ना । इसके अलावा साम्प्रदायिक गतिरोध अनिर्णीत ही बना रहा । 
उन्होने भ्रल्पसख्यक बर्गों के साथ समझौते की बातचीत की, लेकिन साम्प्रदायिक प्रइन 
का कोई हल नहीं निकल सका । १ दिसम्बर १९३१ को परिषद विसर्जित हो गई। 


७५. पुनः सविनय श्रवज्ञा श्रांदोीलन (१६३२-३४) 
महात्मा गाधी इंगलैण्ड से खाली हाथो वापिस भ्रा गये, यद्यपि उन्होने इस बात 
का दावा किया कि में “बढी हुई श्राश्ा को लेकर लौट रहा हु ।” उनकी श्रनुपस्थिति 
में भारत में काग्रेंस और सरकार का सन्धिकाल समाप्त 
संधिकाल का होने जगा था । सरकार ने काग्रेस के ऊपर यह दोषारोप 
झ्नन्त लगाया कि उसने यू पी में किसानो को कर न देने के लिए 
उत्शाहित किया है श्रोर इस बात की शिकायत की कि 
यश्चिमोत्त र सीमा प्रात में खान भ्रब्दुल गफफार खा के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार 
सविनय ग्रवज्ञा को पुन शुरू करने की तय्यारी कर रहे हे । इसके विपरीत काग्र स ने 
यह भ्राक्षेप किया कि नौकरशाही ने गांधी-इविन समभौते की सब शर्तों का उल्लंघन 

किया हैं ओर पुलिस का दमन-चक्र पूव॑क्त्‌ जारी है। 


लार्ड इविन के उत्तराधिकारी लॉर्ड वेलिगटन कठोर नीति के विश्वासी थे। 
उन्होने भारत-राष्ट्र की नवचेतना भग करने के लिए कमर कस ली थी | इगलैण्ड की 
राष्ट्रीय सरकार के दक्षिण पक्ष ने भी काग्रेस को, जो 

लॉर्ड बेलिगटन की वेलिगटन के भ्रनुसार “वंकल्पिक सरकार” होने का अभि- 
कठोर नोति नय करती थी, क्चल डालने का निश्वय किया। रोम से 

आने वाली एक भूठी प्रेस रिपोर्ट से जिसमे कहा गया था 

कि महात्मा गाधी का सबिनय भवज्ञा को पुन: प्रारम्भ करने का इरादा है, सरकार को 
बहाना मिल गया । २८ दिसम्बर १९३१ को जब महात्मागाधी बबई में उतरे,जवाहर- 
लाल नेहरू, खान बन्घु शौर दूसरे चोटी के नेता पहले ही जेल में बद कर दिए गए थे । 
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महात्मा गांधी ने “बिना किहीं शर्तों का समारोप किये” बैलिगटन से एक इंट- 
रब्यू के लिए प्रार्थना की, लेकिन वैलिगटन ने इस प्रा्थंना को प्रस्वीकार किया | 
कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय भ्रवज्ञा को पुराने तरीके से पुनः शुरू करने का निश्चय 
करके, इस चोज का जवाब दिया । ३ जनवरी १९३२ को महात्मा भान्ची ने राष्ट्र 
का एक 'प्रग्नि-परीक्षा' का सामना करने के लिये ग्रावाहन किया । 


सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की । ४ जनवरी को सरदार पटेल व महात्मा गांधी 
गिरफ्तार कर लिये गए और यरवदा जेल में नजर बन्द कर दिये गए । श्रध्यादेशों के 
समूह ने त्तोकरशाही को विशेष शक्तियों से सज्जित कर 
दिया । महात्मा गान्धी की गिरफ्तारी सधष्ष के पुनः प्रारम्भ श्रान्दोलन 
होने का सकेत-चिन्ह था । जवाहर लाल नेहरू के दाब्दों में आर 
“इस बार ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिरोध किया गया, वह दान 

१९३० से महान था ।” लेकिन जैसे समय बीतता गया, 

आन्दोलन की शक्ति घटती गई । तथापि श्रान्दोलन १६ मई १६३३ तक चलता रहा, 
जब तक कि वह महात्मा गान्धी द्वारा बारह सप्ताह के लिए स्थगित न कर दिया गया । 
सरकार ने महात्मा गान्धी को छोड तो ८ मई को हौ दिया था, लेकिन इस समय उनके 
सामने सबसे बडी समस्या अ्छूतो की श्लौर समीपागत साम्प्रदायिक पचाट के द्वारा हिंदू 
जाति के सभाव्य विधटन की थी । १४ जुलाई १६३३ को जन आन्दोलन रोक दिया 
गया यद्यपि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा एक वर्ष तक और चलती रही | जनता का 
उत्साह निश्चित रूप से कम हो गया था और नैतिक पतन के चिन्ह स्पष्ट रूप से दृष्टि- 
गत हो रहे थे। ७ भ्रप्रेल १९३४ को महात्मा गान्धी ने सविनय श्रवज्ञा समाप्त कर 
दी । उनके सेनापतित्व के ऊपर पुनः झ्राक्षेप हुए । सुभाष बोस और वी० जी० पटेल 
ने, जो उस समय यूरोप मे थे, सविनय श्रवज्ञा के स्थगन को पराजय की स्वीकारोक्लि 
अताया और कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गान्धी श्रसफल सिद्ध 
हुए हैं ।* जवाहर लाल नेहरू भी रुष्ट हुए ओर उन्होनें कांग्रेस मेतृत्व की कट्ठु 
आलोचना की । 


यह स्मत्तंव्य है कि इस बार आन्दोलन का दमन करने में सरकार ने भ्रश्रुतपूर्वक 
निर्दंयता से काम लिया । चचिल तक ने कहा था कि सरकार की दमन नीति गृदर के 
बाद से इस बार सबसे कठोर रही थी । काग्रं स और उसके सब सहायक संगठनों पर 


# आर० पी० दत्त- इंडिया इडे, ए. २४२ 





२६० भारतीय राजनीति और शासन 


प्रतिबन्ध लगा दिया गया था व उसकी समस्त सम्पत्ति, बेक के हिसाब किताब तथा 
कार्यालयों पर ध्रधिकार कर लिया गया । सरकार ने राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों के मूह 
पर ताला लगा दिया और कांग्रेस को डाकखाने के उपयोग से वंचित कर दिया। 
कांग्रेस को हरकारों द्वारा डाक भेजने और गुप्त समाचार पत्र निकालने के भूमिगत 
तरीको को अ्रपनाना पडा । “विद्रोही' स्थानों में दण्ड पुलिस श्रौर ट्रपो को तैनात कर. 
दिया गया । सम्पत्ति की ज़ब्ती और सामूहिक जुर्माने नित्य के कार्यक्रम हो गए। 


७६. मेकडानेल्ड (साम्प्रदायिक) पंचाट और पूना-समभकोता 


यह स्मत्तंव्य है कि गोलमेज़ परिषद के प्रथम दो प्रधिवेशन साम्प्रदायिक समस्या 

के गतिरोध को दूर करने में भ्रसमर्थ रहे थे। एडवर्ड थांमसन के अ्रनुसार यह मुख्यत 
समभोौते का तीज विरोध करने वाले मुसलमानों तथा कुछ 

पंचाट की विशेष अलोकतत्रवादी ब्रिटिश राजनतिक क्षेत्रों का अभि- 
पृष्ठ भूमि सन्धि का प्रमाण था ।* तथापि द्वितीय गोलमेज़ परिषद के 
भ्रन्त में मेकडानेल्ड ने प्रतिनिधियों से कह दिया था कि 

साम्प्रदायिक समस्या का समाधान मुख्यत. तो सम्बद्ध जातियों के ही ऊपर निभ॑र है 
लेकिन “ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए कृतसकल्प है कि यह बाघा भी उन्नति कै 
मार्ग से बाधक नही बनने दी जायगी ।” उन्होने इस बांत की घोषणा की थी कि 
“यदि कोई सर्वंसम्मत हल सामने नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार को श्रपनी काम 
चलाऊ योजना लाग् करनी पडेगी ।” साप्रदायिक श्रथवा मैकडानेल्ड पचाट जो ८ श्रग- 
सत १६३२ को प्रकाशित हुआ, इसी का परिणाम था | इसके साथ ही साथ यह भी 
घोषणा कर दी गई थी कि “यदि सरकार को यह विश्वास हो जायगा कि विभिन्न 
साप्रदायो को एक वैकल्पिक योजना स्वीकार है तो वह ब्रिटिश ससद से सिफारिश 
करेगी कि साप्रदायिक पचाट में रखी गई योजना के बदले में नई योजना स्वीकार 

कर ली जाय । 


पत्माट ने विशेष हितों और भ्रल्पसंख्यक वर्गों के लिए श्रौर बंगाल व पजाब में 
मुसलमानो के लिए, यद्यपि वे इन प्रान्तो में जनसख्या की दृष्टि से बहुमत में थे, पृथक्‌ 


.- 


निर्वाचन. पद्धति को पूर्ववत कायम रक्‍्खा । पंचाट में दो प्रत्य विलक्ष- 


# डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा खंढित मारत में उद्धृत, प्‌. २०७ 
' राजेन्द्र प्रसाद वही ४, २०८-२०६ 
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शताएं भी थी । पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के विधान मण्डलके पंचाट की 

सिवाय प्रत्येक प्रान्तीय विधान मण्डल में ३ प्रतिशत स्थान, शर्ते 

जिन्हें विभिन्न साम्प्रदायो में बांट दिया गया था, स्त्रियों 

के लिए सुरक्षित रक्‍्खे गये | पचाट में 'ग्रुरुभार' भी था, यद्यपि उसे श्रत्यन्त विषम 
रीति से वितरित किया गया था। लेकिन इस योजना की सबसे घातक विशेषता यह 
थी कि दलित वर्गों को एक विशिष्ट प्रल्पसख्यक वर्ग के रूप में मान्य किया गया और 
उन्हे पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का व साधारण” निर्वांचन 
क्षेत्रों में एक भ्रतिरिक्त मत का अ्रधिकार दिया गया । सांप्रदायिक पचाट भारतीय 
राष्ट्रवाद के बल को निबंल करने के लिए भारत के सम्प्रदायगत व वर्गंगत मतनेदों 
को उत्तेजित करने की परम्परागत ब्रिटिश नीति के अनुरूप ही था। मेहता भौर पट- 
व्घन ने लिखा है, “भारत में साम्प्रदायिक क्रियाकलापों का सरक्षण राष्ट्रीय भावना 
की वृद्धि के साथ साथ हुआ हैं । १६०९ में निर्वाचक मण्डल को चार साम्प्रदायिक 
और वर्ग-निर्वाचक मण्डलों में विभाजित किया गया, १९१९ में उसे दस भागों में 
बाट दिया गया श्र १६३५ में यह सख्या १७ तक बढा दी गई है ।”* यह बात मह- 
त्वपूर्ण हैं कि, “१६१९ में साम्प्रदायिकता का सूत्रपणात इसलिए किया गया क्योकि 
दो दल इससे सहमत थे । १९३४ में साम्प्रदायिकता को इसलिए बढ़ाया गया क्योकि 
हिन्दू श्रौर मुसलमान एकमत नही हो सके ।”| 


स्पष्ट है कि फूट डालो श्लौर राज्य करो की पुरानी नीति, जिसकी एल्फिस्टन 
मेल्काम स्‍भ्रोर मेटकाफ के ज़माने में जोर शोर से घोषणा की जाती थी, श्रब सूक्ष्मतर 
प्रादुर्भावों की तलाश करने के लिये विवश हो गई थी । ब्रिटिश कूटनीति ने निरपे- 
क्षता का अभिनय करना सीख लिया था लेकिन इस श्रभिनय का भौंडापन भी साफ 
दिखाई देने लगा था । 


'निरपेक्ष' ब्रिटिश सरकार प्नल्पसंख्यक वर्गों और विश्लेष रूप से मुसलमानों के 
ऊपर बहुत ही कृपाल थी । पंचाट में हिन्दुओं के साथ बहुत भ्रन्याय किया गया था। 
पंजाब और बगाल में हिन्दू भ्रल्पमत में थे, वे इस भ्रन्याय 
के सबसे ज्यादा शिकार हुए । ब्रिटिद्-निष्पक्षता' के कुछ. ब्रिटिदा निष्पकता 
उदाहरण यहां दिए जा सकते हैं। १९३१ की जनगणना कः प्रदृभुत 


[हु 


के भ्रनुसार बंगाल में मुसलमान कुल जनसंख्याके ५४.८९ प्रवत्तन 
क्र # मेहता ओर पटपन- दि कम्युनल ट्रायंगल; ए , १०१ हि 
क बी, ए्‌ , ७५ 
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२६२ भारतीय राजनीति झौर शासन 


झोर हिन्दू ४४.८ प्रतिशत थे । लेकिन प्रान्तीय विधान मण्डल के २५० 
स्थानों में से ११९ स्थान घुसलमानों [को श्ौर ८० स्थान हिन्दुओं को दिए 
गये । यूरोपीय कुल जनसख्या के .०१९ ही थे लेकिन फिर भी उन्हे २५ स्थान देने 
के लिये दोनों जातियों को श्रपना प्राण्य प्रतिनिधित्व उत्सग॑ करना पड़ा , परन्तु 
विलक्षण बात यह है कि हिन्दुओं से जिस उत्सग की मोग़ की गई, वह श्रनुपात की 
हृष्टि से मुसलमानों से तिगुना था । पंजाब में अल्पसंख्यक वर्गों (हिन्दुओं झौर सिखों) 
को 'गुरुभार' उत्ती माप के अनुसार नहीं दिया गया जिस माप के भ्रनुसार वह मुसल- 
भानो को उन प्रान्तों में, जहा वे भ्ल्पमत में थे, दिया गया था। 'गुरुभार' के मामले 
में ब्रिटिश निष्पक्षता ने भरनोखी रीति से काम किया । पजाब में हिन्दू श्रोर सिख तो 
ब्रिटिश सरकार की कृपाकोर से वंचित रहे, लेकिन भारतीय ईसाइयों, आझ्रांग्ल भार- 
तीयों भौर यूरोपीयों को ब्रिटिश सरकार का मूरिशः अनुग्रह प्राप्त हुआ | उन्हें क्रमात्‌ 
३००९८, ३०००५८ भौर २५०००% गुरुभार मिला | डा० राजेन्द्र प्रसाद ने ध्यंग के 
रूप में लिखा है “ब्रिटिश सरकार अभ्रववय ही इस मामले में सर्वथा उदासीन' थी ।”* 


भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने जहा साम्प्रदायिक पंचाट का साधारत: खंडन 

किया, कांग्रेस ने उसके प्रति कुछ विचित्र सा दृष्टिकोश अश्रपनाया | कार्य समिति नें 

निर्शाय किया कि काग्रेस को न तो इसे स्वीकार ही करना 

कांग्रेस का चाहिये भ्रौर न अ्रस्वीकार ही, यद्यपि अधिकाँश सदस्यों के 

दृष्टिकोण मत में “'पंचाट सबंधा तिरस्कार योग्य था । पंडित 

मालवीय श्ौर एम. एस श्रणे इस डावाडोल दृष्टिकोण से 

झप्रसन्न हुए और उन्होंने पचाट के विरुद्ध लडाई जारी रखने के लिये कांग्रेस राष्ट्र 
वादी दल का निर्माण किया। 


छेकिन पंचाट के दलित वर्गों से सम्बन्ध रखने वाला उपबन्ध महात्मा गाधी के 
लिए भ्रसह्मय था इससे उन्हें मर्मान्तक पीड़ा पहुँची श्लौर उन्होंने भ्रपने प्राणों की 
वाजी लगा कर हिन्दू जाति का विधटन करने की इस 


गान्धी जी का झपविन्न चेष्टा को निष्फल करने का निश्चय किया । जिस 
उपवास झौर समय पंचाट प्रकाशित हुआ, वे जेल में थे, उन्होंने श्रामरण 
पुना-समभोौता झानशन करने का निश्चय किया । २० सितम्बर १९२३ 


को भहात्मा मान्धी का यह ऐतिहासिक उपयास प्रारम्भ 





७-5 ++े ४ 


# राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत १. २१२। 
६ सुभाव बोस. दि इ'डियन स्टुगल, पृ. २७२ । 


साइमत कमीशन से गोलमेज परिषद तक र्ध्दे 


हुआ । डा० भ्रम्बेदकर ने उसे “राजनीतिक घृतंता” बताया भौर बहुतों ने उसकी 
आलोषना करते हुए कहा कि यह बल-प्रवतंन का तरीका है। 6ंक्नि ्स उपवास का 
मनोवादधित फल हुभाा, इसने हिन्दू जाति का मनोमथन करके रख दिया । पड़ित माल- 
बीय, राजेन्द्र प्रसाद भ्रौर एम. एस. राजा के प्रयत्नो के फलस्वरूप एक , समभौता-सूत्र 
तय्यार किया गया जिसे महात्मा गान्धी ने ससन्‍्तोष स्वीकार किया और जिस पर 
झ्ाधेमन से डा० श्रम्बेदकर ने भी हस्ताक्षर वर हिये । इस सूत्र के प्रनुसार 'हरिजनों' 
(यह शब्द महात्मा गान्धी ने दलित वर्गों के लिटे गढठा था) को मेकडानेल्ड पंचाट 
द्वारा दिये गये स्थानों से भी अधिक स्थान ८िए गये । लेकिन इन स्थानों के भिरवाचिन 
दो स्तरों में होना निद्दिचत हुआ भ्रर्थात्‌ प्रारम्भिक निर्वाचन में अछूत पृथक निर्वाचक 
मडल के श्राघार पर ध्रत्येक स्थान के लिये चार प्रत्याशी चुनें लेकिन अंतिम निर्वा- 
जन में सवर्ण हिन्दू भोर हरिजन सम्मिलित रूप से मतदान दें । इसके भलावा उन 


साधारण स्थानों के लिये, जो हरिजनो के लिये सुरक्षित नही रखे गये थे, हरिज़नों को 
निर्वाचन में एक भ्रतिरिक्त मत दिया गया । यह समझौता, जो पुना-समभौते के नाम 
से प्रस्यात हैं, २६ सितम्बर १९३२ को अगीकृत किया गया भौर उसी दिन महात्मा 
गान्‍्ची ने पभ्रपना उपदास तोडा । 


७७-तोसरी गोलमेज परिषद 

योलमेज परिषद का तीसरा और अन्तिम भ्रधिवेशन नवम्बर १९३२ में छुरू 
हुआ और वर्ष समाप्त होन के कुछ दिनो पूर्व समाप्त हुआ । श्रमिक दल ने परिषद 
से झपना सहयोग खीच लिया था । भारत का प्रतिनिधित्व 
कट्टर राजभकतो ने किया था । फलत: यह अधिवेशन प्रति- परिषव का प्रतिगामी 
गामी तत्वों की पूरा भ्रघीनता में सम्पन्न हुआ । भारत के स्वरूप 
नये संविधान के सम्बन्ध में मोटी-मोटी बातें तो पहले ही 
तय कर ली गई थी, परिषद का मुख्य कार्यक्रम उन्हे पुन. पुष्ट करने और कुछ बातों 
को सबिस्तार निश्चित करने का या । 


मार्च १९३३ में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया । इस दवेत पत्र में 
में कहने को तो गोलमेज परिषद के निष्कर्षों को ही लेखबद्ध किया गया था, लेकिन 
इन निष्कर्षों में प्रतूवार दल की प्रालोचना को सामना 
करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तत कर दिये गये थे। इजेत-पत्र 
दवेश्ञ पत्र के प्रस्ताव “इतने प्रतिगामी थे, कि भारत के | 
प्रत्येक प्रगतिशील लोकमत के लिए सर्वंथा भ्रस्वीकाय थे |” ब्रिटिश संसद के दोनों 


# सी, बाई, चिन्तामणिः इडियन पालिटेक्स सिन्स दि म्यटिनी पृ, १८५। 
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सदनों की एक सयुक्‍त प्रवर समिति ने इवेत-पत्र की योजना का परोक्षण किया। 
अपनी रिपोर्ट में समिति ने ब्वेत-पत्र के प्रस्तावों पर 


संयुक्त प्रवर साधारण रूप से अपनी स्वीकृति दे दी । उसने जो थोड़े 
समिति को से सशोधन किए भी, उन्होने योजना को और खराब कर 
रिपोर्ट दिया । उदाहरगार्थ बयूलत.- सघीय सभा के लिए प्रत्यक्ष 


प्रतिनिधितक का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन समिति ने 

उसके लिए परोक्ष निर्वाचनो की सिफारिश की । सँयुक्त सासद समिति ने सर्वधानिक 
योजना को जो श्रन्तिम रूप दिया यह “सुधार के नाम में उन्समुक्त साम्प्रदायिकता 
और प्रतीपगमन ( रि७७०९॥९४७४० ) था ४” इस योजना 

नया भारत सरकार ने १९३५ के भारत सरकार के अधिनियम का स्वरूप 


अधिनियस धारण किया । ब्रिटिश ससद ने इसको अगस्त १६३५ 
में पास किया। 
सारांश 


१६२४ में कारागार से छूटने के पश्चात्‌ महात्मा गाघी सक्रिय राजनीति से दूर 
रहे थे। १९२७ में काग्रेस के निविवाद नेता के रूप मे भारत के राजनीतिक रगमंच 
पर वे पुन. श्रवतरित हुये । उस वर्ष नवबर में अ्रनुविहित (साइमन कमीशन) की 
नियुक्ति की घोषणा की गई। कमीशन के जिम्मे मोंटफोर्ड सुधारों की क्रियान्विति 
की जाच-पडढताल करना भोौर हस बात की कि भारत में उत्तरदायी शासन को बढ़ाया 
जाय या नही रिपोर्ट करना था । कमीशन ने १९२८ में भारत की यात्रा की। 


कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नही था ! थोड़े से प्रतिगामियो को छोड़- 
कर भारतीय लोकमत के सभी वर्गो ने उसका वहिष्कार किया । जिस समय कंमी- 
शान भ्रपने भ्रनुसघान करने में व्यस्त था, भारत के समस्त राजनीतिक दलों के एक 
सम्मेलन ने पडित मोतीलाल नेहरू की श्रध्यक्षता में भारत के नये सविधान का मस- 
विदा तय्यार करने के लिये एक समिति नियुक्त की । नेहरू रिपोट (१६२८) ने 
पूर्ण उत्तरदायी शासन सहित औपनिवेशिक स्वराज्य की माग की और पृथक साम्प्र- 
दांयिक निर्वाचन पद्धति को भ्रस्वीकार कर दिया । 


१९२७ में काग्र स ने पूर्ण स्वतन्त्रता को भ्रपना लक्ष्य भगीकृत कर दिया था।॥ 
१९२८ के प्रधिवेशन में उसने सरकार के एक भ्रल्टीमेटम दे दिया था। हस भ्रल्टी- 
मेटम में काग्रंस न सरकार से यह माग कौ थी कि वह नेहरू रिपोर्ट" में प्रस्तावित 
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चैधानिक योजना को पूरांत: स्वीकार कर ले। यदि सरकार ने इस योजना को स्वी- 
कार नही किया, तो काग्रेस औपनिवेशिक स्वराज्य से सहमत होने के भ्रपने पूर्व 
भ्रस्ताव को वापिस ले लेगी । चू कि सरकार ने अक्टूबर १६२६ में लाडं इरविन द्वारा 
की गई एक प्रस्पष्ट उद्घोषणा के सिवाय इस चेतावनी का और कोई उत्तर नही 
दिया, भ्रत. काग्रस ने भ्पने लाहौर भ्रधिवेशन (दिसम्बर १६२६) में पूर्ण स्वराज्य के 
लिए सम्राम करने का निश्चय किया और भ्रखिल भारतीय काग्रेंस कार्यसमिति को 
सविनय भ्रवज्ञा शुरू करने का अधिकार दे दिया । 


महात्मा गाधी ने भ्पनी ऐतिहासिक दाण्डी यात्रा के भ्रन्त में नमक-कानून तोड़ - 
कर ६ प्रप्रैल १९३० को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात किया । इस आन्दोलन 
ने जनता में भप्रभूतपूर्व उत्साह उत्पन्न किया और नौकरशाही दमनचक्र ने जतता के 
प्रतिरोध को हृढ से हृढतर ही बनाया । 


जिस समय आन्दोलन जोरो से चल रहा था, ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में एक 
गोलमेज़ परिषद की । इसमें ब्रिटिश भारत, देशी रियासतों भ्रोर ब्रिटिश ससद के प्रति- 
निधि सम्मिलित हुए। परिषद ने भारत के नये सविधान के सिद्धान्तों पर विचार- 
विनिमय किया । काँग्रेस का सहयोग प्राप्त करने की वाछा से सरकार ने महात्मा गांधी 
के साथ समभौते की बातचीत शुरू की । गाधी-इविन समभौते के फलस्वरूप, जिस 
पर ५ मार्च १९३१ को हस्ताक्षर हुए, सविनय प्वज्ञा श्रान्दोलन स्थगित कर दिया 
गया और महात्मा गाधी गोलमेज परिषद के दूसरे प्रधिवेशन में सम्मिलित हुए । 
लेकिन उनकी उपस्थिति भी साम्प्रदायिक गत्यवरोध को दूर करने में प्रसफल रही । 
यद्यपि परिषद ने नये सविधान के कतिपय मूलभूत पहलुभ्रो को निश्चित कर लिया, 
लेकिन साम्प्रदायिरू प्रतिनिधित्व की जटिल समस्‍या श्रनिर्णीत बनी रही । 

२८ दिसम्बर, १६३१ को महात्मा गाधी भारत वापिस श्रा गये शोर शीघ्र ही 
सविनय श्वज्ञा श्रान्दोलन को पुन: शुरू कर दिया गया । सरकार ने भान्दोलन को 
कुचल डालने के लिए पाशविक उपायों का भ्राश्रय लिया । अप्रैल १९३४ में श्ान्दो- 
खन को प्रंतश- बन्द कर दिया गया। 


इसी बीच में प्रगस्त १९३२ में साम्प्द्रायिक पंचाट प्रकाशित कर दिया गया 
आ । इसने पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए ही कायम रक्‍्खा 
झपितु उसे दलित वर्गों के ऊपर भी लागू कर दिया । पंचाट ने दलित बगों को एक 
विक्षिष्ट भ्रल्पसख्यक बर्ग की मान्यता प्रदान की। हिन्दू जाति को विघटित करने 
की इस चेष्टा को निष्फल कश्ने के लिए महात्मा गांधी ने भ्रामरण उपवास प्रारम्भ कर 
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दिया । फलत. २६ सितम्बर को पूना-समझ्कोता स्वीकार किया गया। इस समझौते में 
जिस निर्वाचन पद्धति को निर्धारित किया गया, वह पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति और संयुक्त 
निर्वाचन-पद्धति के बीच का मार्ग थी । इस समभौते ने दलित वर्गों को हिन्दू जातिसे 
अलग होने से रोक दिया । 

गोलमेज परिषद के तीसरे भ्रधिवेशन ने उसके प्रारम्भिक भ्रधिवेशनों के कार्य को « 
पूरा कर दिया । साच॑ १९३३ में ज़िटिश सरकार ने एक इवेतपत्र प्रकाशित किया 
जिसमें नये सविधान के प्रस्ताव लेखबद्ध थे। इन प्रस्तावों का एक संयुक्त प्रवर समिति 
ने निरीक्षण किया भौर उन्हे ससद ने १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के रूप में 
पास किया । 


अध्याय ११ 


१६३५ का भारत सरकार अधिनियम 


७८. मुख्य विशेषताएं 


प्रोौ० कुपलैण्ड ने १९३४ के भ्रधिनियम को “रचनात्मक राजनीतिक विचार की 
एक महान्‌ सफलता”* बतलाया है। उनके मत में, “उसने भारत के भाग्य का स्थानां- 
तरण अग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथो में सम्भव कर 
बग्रतिगामी दिया ।”* तथापि कोई भारतीय इस दृष्टिकोण को कठि- 
कानन नता से ही स्वीकार कर सकता है। निष्पक्ष ब्रिटिश टीका- 
कारों तक ने इस बात को नोट किया है कि अ्रधिनियम में 
डोमीनिमन स्टेटस के लक्ष्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई चर्चा नही की गई थी ।* 
भारत के लगमग सभी राजनीतिक दलों ने इस आधार पर अधिनियम का तिरष्कार 
किया कि उसने सम्यूण वास्तविक शक्ति श्रग्म जो के हाथों में रक्खी भर वह एक 
प्रतिगामी कानून था । प० जवाहर लाल नेहरू ने उसे "दासता का एक चार्टर” 
बताया। उनके मत में भ्रधिनियम ने ब्रिटिश सत्ता से सचालित हुकूमती ढाचे में हस्त- 
क्षेप करने या सुघार करने के लिए भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को कोई रास्ता 
नहीं छोडा था । “इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार की रजवाडो से, जमीदारों से श्ौर 
हिन्दुस्तान की दूसरी प्रतिक्रियावादी जमातो से दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो 
गई । पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति को इससे बढावा दिया गया भश्रौर इस तरह प्रलग होने 
वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला । इस एक्ट ने ब्रिटिश व्यापार, उद्योग, बेकिश और 
जहाजी ब्यापार को, जिनका पहले से ही भ्राधिपत्य था, ध्रब और ज्यादा सुदृह कर 
दिया । इस एक्ट में ऐसी घाराएं साफ तौर पर रखदी गईं कि उनकी इस हैसियत 
# कूपलेंड : इ ढिया, प रिस्टरमेंट, पृ, १५४ ; 
# कूपलेंड : दि इ ढियन प्राग्लेम १८२३-१६३४ प्‌. १४७ 
७ मि० एटली ने कामन-समा के एक वाद-विवाद में इस आधार पर अधिनियम का विरोध किया था 
देखिये कीब : ९ कंस्टीट्यूशनल हिस्द्री भाफ ह डिया ए. ४७० 


२६५ भारतीय राजनीति और शासन 


पर रोक या पाबन्दियां बिल्कुल नही लगाई जा सकती थी ।... इस कानून के मुता- 
बिक भारतीय राजस्व, फौज और विदेशी नीति के सारे मामलो में पूरा नियन्त्रण 
ब्रिटिश हाथों में ज्यो का त्यो बना रहा । इस विधान ने वायसराय को पहले से कही 
ज्यादा ताकत सौंप दी ।”* गवनर जेनरल शौर प्रान्तीय गवनंरो की स्वेच्छाचारी 
शक्तिया पूर्ववत्‌ अ्रखड बनी रही । ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इन एज़ेंटो में निहित स्व- 
विवेकी शक्तियो ओर विशेष उत्तरदायित्वों ने उत्त रदायी शासत की कथित पुर स्था- 
पना को निरथंक कर दिया था। सघीय विधान मण्डलों 
वास्तविक शक्ति की विधायी सक्षमता को गवनेर जेनरल की प्रत्यादेशक 
भारतोयों को शशक्तियो के द्वारा कठोरतापूर्वक निब॑न्धित कर दिया गया 
हस्तान्तरित नहीं था। विधानमडल राष्ट्र की श्राय-व्यय को भी तियन्त्रित 
को गई नही कर सकता था, उस पर पूर्णात गवनंर जेनरल का 
श्रधिकार था, जो भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों 

के प्रति नही, श्रपितु ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी था। 


१९३५ के भ्रधिनियम की विलक्षणता इस बात में थी कि उसने एक ऐसे श्रखिल 

भारतीय सघ की रचना का प्रस्ताव किया जो कि ब्रिटिश भारत के प्रान्तों भौर भार- 

तीय राज्यों की एक पर्याप्त सख्या से मिलकर बने । यह 

संघीय उपबन्धित कर दिया गया था कि भारतीय राज्य प्रस्तावित 

झाधार सध में स्वेच्छा से सम्मिलित होगे । यह ब्रिटिश शासन के 

श्रधीन भारत के वैधानिक ढाचे की एकात्मक परम्परा के 

बिल्कुल विपरीत था ओर भारतीय रजवाडो व शेष भारत को एक सामान्य प्रशासन 

के भन्तगंत लाने का प्रथम प्रयांस था । लेकिन प्रस्तावित सघ की योजना सर्वंधा भनूठी 

थी । भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग ने उसको श्रस्वीकार कर दिया और वह कभी 
'कार्यरूप में परिणत नही हुई । 


१६३५ के भ्रधिनियम के अनुसार केन्द्र में द्रैधशासन-प्रणाली के भ्रनुसार उत्तर- 
दायी क्षासन स्थापित होने को था ॥ अधिनियम ने संघीय (केन्द्रीय) शासन के प्रशास« 
निक क्षेत्र को संरक्षित भौर हस्तातरित दो भागों में बाटना 
केल्र में दंध निदिचत किया था । संरक्षित विषयो का शासन गवनर 
शासन प्रणाली जेनरल कार्यकारिणी-परिषदों की सहायता से श्रपने विवेक 
का प्रस्ताव के प्रनुसार करने को था। संघीय कार्यपालिका का यह भाग 
संघीय विधानमंडल के नियंत्रण से पूरछांत: बाहर था 4 
# जवाइरलाल नेहरू : हिन्दुस्तान की कहानी प्‌. ४२५ | 
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हस्तांतरित विषयों के शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में गवर्नर जेनरल से यह झ्ाशा की जाती 
थीं कि वह साधारणत: संघीय विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रियों 
की मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा । 


इसके साथ ही साथ भ्रधिनियम ने प्रांतों में हैघ शासन प्रणाली को समाप्त कर: 
दिया और उसके स्थान पर प्रान्तीय स्वायत्तता की रुथापना की । सरक्षित और हस्ता- 
न्तरित विभागों के भेद को दूर कर दिया औौर न्यूनाधिक 
रूप से सम्पूर्ण प्रान्तीय प्रशासन उत्त रदायी मत्रियों के हाथो प्रान्तोय 
में सौंप दिया गया । तथापि प्रान्तो में उत्तरदायी शासन न स्वायत्तता 
तो जेन्य ही था और न पूर्ण ही । गवर्नरो को ऐसी विशेष 
शक्तिया दे दी गई थी, जिनसे वे अपने मत्रियों के परामर्श का प्रत्यादेश कर सकते थे | 
प्रान्तीय स्वायत्तता ने प्रान्तो को प्रस्तावित सघ के स्वायत्त एकको का एक नया वैधानिक 
स्तर भी प्रदान किया । इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियाँ तीन विशद 
सूचियो के श्राधार पर केन्द्र श्रौर प्रान्तो के बीच वितरित कर दी गई । तथापि इसने 
प्रान्तीय क्षेत्र का अतिक्रमण करने को केन्द्रीय सरकार की 
शवित को पूर्णात. समाप्त नही कर दिया | नये सविधान के संघोय 
संघीय भ्राध:र को कायम रखने के लिये १९३५ के अधि- न्यायालय 
नियम ने सविधान के निवंचन श्रोर क्षेत्राधिकार सम्बन्धी 
मतभेदों का निशय करने के लिए एक स घीय न्यायालय की स्थापना का भी उपबन्ध 
किया । यद्यपि १६३५ के भ्रधिनियम मे चित्रित अ्रखिल भारतीय सघ ने तो मूत्त रूप 


घारण नही किया, परन्तु साघीय न्यायालय का १ अक्टूबर १९३७ को उद्घाटन कर 
दिया गया । 


७६. रक्षा-कवच शोर संरक्षण 


१९३५ के भारत सरकार अधितियम का सर्वाधिक विवादास्पद पहलू उन रक्षा- 
कवचो और सरक्षणो में विद्यमान था, जिसका उसने उपबन्ध किया था। भारत के 
राष्ट्रवादी लोकमत ने उनका विरोध किया क्योकि वे लोक- 
तत्र की भावना के विरुद्ध थे श्रौर उनका उद्देश्य गबनेर रक्षा-फवचों 
जेनरल व प्रान्तीय गवर्नरों के हाथों में ऐसी विशाल शक्तियाँ की प्रकृति 
देकर, जिनका वे इच्छानुसार प्रयोग कर सकते थे, भारत 
में ब्रिटिश सामज्राज्यशाही की जड़ों को मजबूत करना था। भ्रधिनियम के अ्रधीन 
प्रस्तावित सघ इतना भ्रतिगामी था कि यदि कही बह मूत्तरूप धारण कर लेता तो उन 
झनुदार तत्वों व न्यस्त स्वार्थों का गढ़ बन जाता जिनको ब्रिटिश श्रधिकारी इच्छातुसार 
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अपनी स्वार्थपूर्ति का साधन बना सकते थे । लेकिन वे संयोग पर कोई चीज न छोडने 
के लिये कृतनिश्चय थे भ्लौर इसलिए ब्रिटिश शक्ति को 

केख में अखण्ड-अजस्र रखने के उद्देश्य से पग पग पर रक्षा कवचों 

संरक्षण व सरक्षणों का विधान किया गया । सघीय क्षेत्र में प्रतिरक्षा 

विदेशी मामलों, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और धामिक 

'विषयो को उत्तरदामी मन्त्रियों के पर्यवलोकन से बाहर रक्‍्खा गया। ये “सरक्षित 
विषय थे और गवर्नर जेनरल को इनका प्रबन्ध मन्त्रियों से मन्त्रणा किये बिता अपने 
विवेक के अनुसार करना था। सक्षेप में, सेना और वेदेशिक नीति का नियन्त्रण पूर्णतः 
ब्रिटिश हाथो में रहा । वित्त के सम्बन्ध में भी यही बात थी। केन्द्र में भी और प्रान्तोंमे 
भी । यह ठीक है कि इस विषय को एक उत्तरदायी मन्त्री की अ्रधीनता में रक्खा गया 
था लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यय पर उसका श्रथवा 

वित्त व्धानमण्डल का कोई नियन्त्रण नहीं था। इस प्रकार 

भारत की करेसी और मुद्रा सम्बन्धी नीति का प्रबन्ध 

रिज़र्व वेक के गवर्नर के द्वारा होने को था जो विधानमण्डल के प्रति नही, श्रपितु 
गवर्नर जेनरल के प्रति उत्तरदायी था। गबत्रनंर जेनरल वित्त -मन्त्री द्वारा प्रस्तावित 
किन्ही भी विधेयकों के ऊपर अपने निषेघाधिकारों का प्रयोग कर सकता था। भारत की 
आधिक स्थिरता और साख को कायम रखना गवर्नर जेनरल के “विशेष उत्तरदायित्वों' 


में से एक था । 


रक्षा-कबचों का उद्देश्य गवनेर जेनतरल और प्रॉतीय गवन रो को एक ऐसी शक्ति 

प्रदान करना था, जिससे वे उत्तरदायी मन्त्रियो की इच्छा का अतिक्रमण कर सकें | 
सरक्षित विषयो के सम्बन्ध में वे मन्त्रियों से मन्त्रणा किये 

विशेष उत्तरदायित्त बिना भी कार्य कर सकते थे । दूसरे विषयों के सम्बन्ध में 
और उनसे यह भ्राशा की जाती थी कि वे साधारण परिस्थितियों 
व्यक्तिगत निर्णय में मन्त्रियों की मन्त्रणा पर कार्य करेंगे। लेकिन यदि दे 
समभते कि अम्रुक विषय में उनका कोई विशेष उत्तर- 

दायित्व अ्रन्तग्र॑स्त हैं तो उस स्थिति में वे अपने त्रिशेष अधिकार का प्रयोग कर सकते 
थे। ये विशेष उत्तरदायित्व मुख्य रूप से निम्नलिखित थे-- (१) भारतवर्ष (प्रथवा 
सवनंर की स्थिति में प्रात) की शाति भंग करने वाले खतरों का निवारण, (२) प्रल्पन 
संख्यक वर्गों के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा करता, (३) लोक-सेवाओं के 
सदस्यो के अधिकारों का रक्षण, (४) भारतीय राज्यों के भ्रधिकारों श्रोर शासकों की 
मर्यादा की रक्षा करना श्लौर (५) ब्रिटिश व्यापारिक हितों के विरुद्ध विभेद का निवा- 
रखा । इस प्रकार गवर्नर जेनरल श्रौर गवनेरों को प्रल्नसंख्यक वर्मों, भारतीय राज्यों 
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के शासकों, लोक-सेवाझों के सदस्यों व ब्रिटिश व्यापारियों का भ्रभिभावक बना दिया 
गया । जब कभी वे समभते कि उत्तरदायी मन्त्रियो द्वारा सुकाई गई नीति इनके ऊपर 
अतिकूल प्रभाव डलेगी, वे व्यक्तिगत निरंय के अभ्रनुसार काम कर सकते थे। इस 
स्थिति में उन्हें मन्त्रियो से मन्त्रणा तो करनी पडती थी, पर वें उनके पसमर्श को 
मानने के लिये वाघ्य नही थे ।, 


यह स्पष्ट है कि गबनंर जेनरल भ्रौर गवरनंरों में निहित विशेष झक्तिया भौर 
उत्त रदायित्व उत्त रदायी शासन के सबंथा प्रतिकूल थे । जेन्य उत्तरदायी शासन-प्रणाली 
के भ्रधीन वास्तविक शक्ति मन्त्रियों के पास रहती है भर 
ओे मनन्‍्त्री विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हें। १९३५ रक्षा-कबच उत्तरदायो 
के भ्रधिनियम के अधीन इसका उपबन्ध नहीं किबरा गया। शासन के प्रतिकूल 
उसने गवर्नर जेनरल प्रथवा प्रातो के गवनंरो को वैधनिक थे और उनका 
शासक नहीं बनाया । इसके विपरीत, रक्षा-कवचो ने उन्हे उद्देश्य विदेशी शासन 
स्वेच्छाचारी बना दिया । इन रक्षा-कवचों का लक्ष्य भारत को कायम रखना 
में जिटिश साम्राज्यवाद को अजेय बनाना तथा उसके व न्यस्त स्वार्थों की 
थृष्ठपोषको, प्रतिगामी तत्वों व न्यस्त स्वार्थों की मजबूत रक्षा करना था 
करना था । उन्होने शभ्रसली ताकत अंग्रेजों के हाथो में रहने 
दी और भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथो मे बहुत कम शक्ति छोड़ी । 
दूसरे शब्दो में वे प्रगति श्नौर लोकतन्त्र के पैरो में बेडिया थे। 


अखिल भारतीय संघ 


<०. प्रस्तावित संघ 


जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं १९३५ के अधिनियम ने एक संघीय संविधान 
की योजना प्रदान की । उसने ब्रिटिश भारत के प्रांतों और भारतीय राज्यो की एक 
निश्चित संख्या के मिलने से बनने वाले एक अखिल भारतीय सघ की स्थापना का 
प्रस्ताव किया । भारतीय लोकमत इस प्रकार के संघवाद के विरुद्ध नहीं था। इसके 
विपरीत, साधारणतः: यह भ्रनुभव किया जाता था कि भारत जैसे एक विद्याल उप- 
महाद्वीप में, जहा भाषा, संस्कृति तथा आथिक परिस्थितियों की पर्याप्त विभिन्नताएँ 
विद्यमान हों, सघीय शासन प्रणाली स्वाभाविक है। लेकिन १९३५ के प्रधिनियम के 
अधीन प्रस्तावित संघीय योजना भारतीय लोकमत के किसी वर्ग में रंचमात्र भी 
उत्साह पैदा करने में सफल नहीं हुई। चारों भश्लोर से उसका तिरस्कार 
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भारतीय लोकमत हुआ और “इसके पूर्व कि कार्यरूप में उसकी पंरीक्षा की 

के प्रत्येक वर्ग जाती, वह समाप्त हो गया ।” कांग्रेस ने उसका समूल रूप 

द्वारा तिरस्कृत से विरोध किया । मुस्लिम लीग ने कहा कि पभ्रधिनियम 

का सघीय भाग “मूलतः खराब झौर पूर्णतः भ्रस्वीकार्य” 

था । भ्रौर तो भौर देशी रजवाडो तक का, जिन्हें कि विशेषाधिकारों से युक्त स्थिति 

प्रदान की गई थी, वह उत्साह ठंडा पड गया, जो उन्होंने एक समय प्रखिल भारतीय 
संध के लिए प्रकट किया था । 


तथापि, प्रस्तावित योजना में स धवाद की प्रायिक विशेषताएँ विद्यमान थी ॥ 

संविधान एक लिखित प्रलेख था और उसने सघ और उसके एकको में शक्तियो का 

वितरण विद्यद रूप से कर दिया था । एक संघीय न्याया- 

संघीय लय भी था जिसका कतंव्य यह देखना था कि केन्द्र, स्था- 

विशेषताएं नीय सरकारे और विधानमण्डल श्रपनी अपनी मर्यादाओ 

का उचित रूप से पालन करे। प्रस्तावित भारतीय स घ में 

कई नियमवाह्मय विशेषताए भी थी । उसकी एक विलक्षणता उसकी रचना की प्रक्रिया 

में ही थी। साघारणत* कोई स घ उन राज्यो के, जो पहले स्वतन्त्र श्रौर प्रभृत्व-सम्पन्न 

रहे हो, एकीकरण से उत्पन्न होता है। ये राज्य कतिपय 

संघ के निर्माण को सामान्य उद्देश्यो की प्रिद्धि के लिए आपस में सुगठित होते 

असाधाररण हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म इसी प्रकार उन 

प्रक्रिया तेरह उपनिवेशों के एकीकरण से हुआ था, जिन्होंने पहले 

पूर्ण प्रभ्रुत्व-शक्तित को हस्तगत कर लिया था । कनाडा श्र 

श्रास्ट्रे लिया के सधो की रचना भी इसी प्रक्रिया के अभ्रनुसार हुई, इसके विपरीत 

भारत में सघ का जन्म उन प्रांतों को स्वायत्तता देने से होने को था, नो एक एका- 

त्मक राज्य के अधीनस्थ विभाग थे। इन स्वायत्त प्राँते के साथ वे भारतीय राज्यः 
मिलने को थे, जो अपन भाग्य को संघ के साथ जोडना पसन्द करते। 


प्रस्तावित भारतीय सघ का सबसे बुरा पहलू भारतीय राज्यों को दी गई 
स्थिति था । सघ के एककों में किसी प्रकार की एकरूपता नही थी। यदि प्रान्‍्तों में 
अंद्धं लोकतन्व्रात्मक शासन प्रणाली भ्रचलित थी, तो देशी 

एककों में कोई राज्य, जहां स्वेच्छाचारी नरेश जनता को दासता में रखते 
एकरूपता नहीं: राज्यों थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मित्र थे। इस प्रकार भ्रल्लिल 
की स्थिति भारतीय संघ अंंशतः लोकतत्रात्मक प्रान्तों व स्वेच्छाचारी 

ढग से शासित राज्यों का एक भ्रस्वाभाविक गठबन्धन होने 
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को था। इस प्रकार की स्थिति शौर किसी संघ में नहीं पाई जाती। उदाहरणार्थ 
अमेरिका के समस्त राज्यों भौर स्विटजरलेड के समस्त कैण्टनों में एक सी ही घासन 
अणाली प्रचलित है। 


इसके अलावा, जहां ब्रिटिश भारत के प्रान्त प्रस्तावित संघ के स्वत्त: ही एकक 
बनने को थे, भारतीय राज्यों का प्रवेश उनके शासकों के निर्णय के ऊपर छोड़ 
दिया गया था जो इस बात का भी निदचय करने को थे 
कि उनके राज्यक्षेत्रों के भीतर संघीय सरकार कित दक्तियो संघीय सरकार 
का उपभोग करेगी । समस्त प्रान्तो के सम्बन्ध में सघीम की दाकश्षतयां 
सरकार की शक्तियां एक सी रखी गई थी, लेकिन प्रत्येक समस्त एककों 
राज्य के सम्बन्ध में वे उसके शासक द्वारा प्रयुक्त प्रत्रेश के सम्बन्ध सें 
पन्न पर निर्भर रहने को थी। यह एक दूसरी अभूतपूर्व समान नहीं 
असगति थी । 

राज्यो को सघीय विधान मण्डल में अनुचित रूप से भारी प्रतिनिधित्व दे दिया 
गया था। श्रधिकाश स्रधो मे, सघीय विधान मण्डल के उच्च सदन में भ्रवयवी राज्यों 
को प्तमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है और इस प्रकार 
उनकी कानूनी असमानता की रक्षा की जाती है। भ्रस्ता- एककों को कानूनी 
वित भारतीय साघ में एकको को कानूती समानता प्राप्त. असमसानता 
नही होने को थी । उन्हे मोटे तौर पर भ्रपनी जनसख्या 
के श्रनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने को था, परन्तु राज्यो के सम्बन्ध में यह बात नहीं 
थी। उन्हे पर्याप्त ग़ुरुभार दिया गया । राज्यो की जनसख्या मारत की कुल जन- 
संख्या की केवल २३: थी । लेकिन उन्हें संघीय विधान मडल 
के निम्न सदन में ३३९८ और उच्च सदन में ४०% स्थान राज्यों को भारावभत 
दिये गये । यही बात समाप्त नही हो जाती । राज्योके प्रति- प्रतिनिषित्व 
निधि नरेशो द्वारा मनोनीत होने थे। निसर्गतः वे अपने 
उन स्वामियों के एजेंटों के रूप में काय. करते, जो स्वयं, “वायसराय और ब्रिटिश 
सज्जाट के भनुशासित दास थे /”* अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिगामी तत्वों के प्रतिनिधियों 
झौर जमीदारों व व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ 
मिल कर राज्यों का प्रतिनिधित्व-दल संघीय शासन मे. श्ज्यों के प्रतिनिधि 
राष्ट्रवादी तत्वों के विरुद्ध लोकतंत्र के प्रवतत को पराजित झासकों हा रा 
कर सकता था। सर सैमुअल होर ने ब्रिटिश संसद में बडे. मनोनीत होने 

गये से इस बात का बखान किया था कि “उम्रवरादियों”' को थे 

$ एच, एन. मे स्सफो्ड: सब्जेक्ट इंढिया, पु. ५० । 
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को नये अधिनियम के भनुसार सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिये प्रत्येक चौकसी से 
काम लिया गया था । ध्घ॒ के भारतीय राज्यों की स्थिति की भोर विशेष रूप से 
हृष्टि-निक्षेप करते हुए प्रो० कीय ने लिखा है, “भारत के इस झ्रारोप के श्रौचित्य को 
भ्रस्वीकार करना कठिन है कि सघ ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना करने के प्रश्न से बच कर निकल जाने की कामना से बनाया: जा 
रहा था ।”[ उन्होने निष्कर्ष निकाला है कि, “राज्यों श्रौर ब्रिटिश भारत के प्रति- 
गामी तत्वों द्वारा समर्पित गवनंर जेनरल की नियत्रक-शक्ति की आरूढता' के कारण 
प्रस्तावित संघ की असफलता निश्चितप्राय थी । 


केन्द्रमें क्रान्तिकारी भ्रौर राष्ट्रवादी तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए यह 
भी उपबन्धित किया गया कि स घीय विधान मण्डल के निम्न सदन के लिये निर्वाचन 
परोक्ष रीति से भ्रौर उच्च सदन के लिये प्रत्यक्ष रीति से 


संघीोष सभा के होगे । यह स घीय विधान मण्डल को कमजोर करने की 
लिए परोक्ष एक झौर तरकीब थी । वह तो वंसे भी प्रभ्नुत्व-शक्ति विरहित 
निर्वाचत निकाय था, उप्तकी विधायी श्र वित्तीय सक्षमता वायस- 


राय की विशेष शक्तियो और ब्रिटिश ससंद की अतिभ 
सत्ता के अधीन थी व उसका प्रतिनिधिक स्वरूप साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचक- 
मडलो से विषाक्त था । 


१९३५ के अधिनियम ने प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान की और स'घीय-प्रान्तीय 
व समवर्ती सूचियों में सक्तियो का विशद रूप से वितरण कर दिया । फिर भी उसने 
प्रान्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार के हस्तक्षेप के लिए पर्या- 


केन्रीय सरकार प्त रास्ते छोड दिये थे । गवर्नर जेनरल आपात की उदृघो- 
प्रान्तीय स्वायत्तता षणा निकाल कर संघीय ढात्रे को पूरंतः विनष्ट कर 
में हस्तक्षेप कर सकता था । पुनश्च, जैसे ही कोई गवनेर अपने प्रान्त में 
सकती थी स विधान के विफल होने की उदुघोषणा कर देता, प्रात 


का सम्पूर्ण प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के नियत्रण में 
झा सकता था। जब कमी प्रांतीय गवनंर अपने विवेक के भ्रनुसार कार्य करत भ्रथवा 
व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते, वे गवरनं र जेनरल की सत्ता के भ्रधीन होते थे ॥ 
इसके झलावा गवनर जेनरल १९३५ के अधिनियम घारा १२६ भ्र के ग्रधीन प्रांतीय 





| प. बी. कीयः ए कंस्टीव्यूशानल हिस्ट्री ऑफ इ डिया, पृ. ४७४ । 
| वही, पृ. ४७४-७५ । 
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सरकारों के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकता था, जिन्हें वह भारत की क्षान्ति शौर 
सुरक्षा के लिए भ्रावश्यक समझता । 

१९३५ के अ्रधिनियम के भ्रधीन योजित भारतीय सध की एक ग्रन्य विशेषता 
झवशिष्ट शवितयों के उपबन्ध से सम्बन्ध रखती थी। साधारणतः संघीय संविधान इन 
शवितयो को या तो केन्द्र को भ्रथवा अ्वयवी एककों को 
प्रदान करता है। काग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर झवशिष्ट दाबितियों 
विरोधी दृष्टिकोणों को देखते हुए १९३४५ के भ्रधिनियम ने का 
भपने विवेक के अनुसार यह निश्चय करने की शक्ति कि बंटवारा 
अम्कुक भ्रवशिप्ट शवित केन्द्र को दी जानी चाहिए श्रथवा 
प्रान्तों को, गवनर जेनरल को दे दी । 


इस प्रकार हम यह निष्कब॑ निकाल सकते हैं कि १९३४ के श्रधिनियम में प्रस्ता- 
वित श्रखिल भारतीय प्तघ कोई जेन्य सघ नही था । वह कुछ ऐसी विलक्षणताओ की 
खिचडी था, जिनकी इतिहास में कोई सानी नही मिलती । 
एक ओर तो वह राष्ट्रवाद की बढती हुई शक्तियो को सतु-. जन्य संघ 
ष्ट बरने का प्रयास था, दूसरी श्रोर वह साम्राज्यवाद के नहीं 
पृष्ठपोषको, देशी रजवाडो, साम्प्रदायवादियो भश्ौर ब्रिटिश 
झ्रौद्योगिक व व्यापारिक हितो की ताकत बढाने का छद॒म प्रयत्त था। कहने का सार 
यह है कि प्रस्तावित सघ भारतीयों की राष्ट्रीय भ्राकाक्षात्रों का उत्तर नही, प्रपितु 
केन्द्र में उत्तरदायी शासन की पभ्रधमनी पुर स्थापना के प्रभाव को कैम करने की एक 
सूक्ष्म चेष्ठा थी। भ्रत हम प्रो० के० टी० शाह के दाब्दों में कह सकते हैं कि, संघीय 
योजना के लिए किसी प्रकार का सतोष अनुभव करना कठिन है 


८१. संघीय कार्यपालिका छः 
१९३५ के अधिनियम ने प्रस्तावित सघीय सरकार में उत्तरदायित्व के तत्व का 

समावेश करने के विचार से दंध कार्यपालिका की योजना की । सघीय विषयों को 

स रक्षित भौर हस्तातरित दो भागो में बाट दिया गया। 

प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धामिक मामले और कंबायली द्वेष शासन-प्रसाली 

इलाके सरक्षित विषय थे । इन विषयों का प्रवन्ध करने में 

गवर्नर जेनरल मत्रियों से परामर्श किए बिना भ्रपने विवेक के अनुसार आचरण कर 

सकता था। तथापि तीन कार्यकारी पारिषद, जो पदेन, 

मतदान के भ्रधिकार के बिना संघीय विधान मण्डल के (क) गवबर्मर जेनरल 

दोनों सदनों के सदस्य होने को थे, गवर्नर जेनरल को सहा- झौर पारिषद 
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यता देने के लिये थे। संघीय कार्यपालिका का यह भाग श्रर्यात्‌ परिषद 
सघीय विधानमण्डल के प्रति किसी प्रकार उत्तरदायी नही था। 


चार स रक्षित विषयो को छोड कर सघीय प्रशासन के दोष सब विषय मन्त्रीय 
उत्तरदायित्व के क्षेत्र में श्राते थे । इन विषयों का शासन प्रबन्ध गवर्नर जेनरल एक 
मन्त्रिपरिषद की सहायता भ्रौर मन्त्रणा से करने को था । 
(लत) गवर्नर जेनरल मन्‍्त्री प्रनुदेश-पत्र में निर्धारित उपबन्धों के अ्रनुसार गवनेर 
धोर मंत्रिपरिषद जनरल के द्वारा नियुक्त किये जाने को थे। उसे उस दल के 
नेता को जिसका संघीय विधानमण्डल में बहुमत होता 
प्रधान मन्त्री चुनना था प्रौर प्रघानमन्त्री की मत्त्रणा पर दूसरे मन्त्रियों को नियुक्त 
करना था । मत्रिपरिषद सामूहिक रूप से स घीय विधानमण्डल के दोनो सदनो के प्रति 
उत्तरदायी थी यद्यपि इस उत्तरदायित्व को एक कानूनी दायित्व नही बना दिया गया 
मन्त्रिपरिषद की कार्यंपालिका-सत्ता में समस्त हस्तातरित विषय आ जाते थे। इन 
विषयो का शासन प्रबन्ध करने में गवर्नर जेनरल से साधारण त यह श्राशा की जाती 
थी कि वह श्रपने मन्त्रियों की मन्‍्त्रणा के अ्रनुसार कार्य करेगा लेक्नि १६३५ के श्रधि- 
नियम ने मन्‍्त्रीय क्षेत्र तक में गवर्नर जेनरल को वंधानिक 
गवर्नर जेनरल के. प्रधान नही बनाया । इसके विपरीत उसने उसे निम्न विशेष 
विद्ष उत्तरदायित्व सौंप दिए (१) भारतवर्ष या उसके किसी 
उत्तरदापित्व भाग में शातिभग करने वाले खतरों का निवारण, (२) 
संघ सरकार की आ्थिक स्थिरता भ्ौर साख सुरक्षित 
रखना, (३) अ्ल्पसख्यक वर्गों के उचित हितो की रक्षा करना, (४) लोक-सेवाश्रों के 
सदस्यो के कानूनी अधिकारों भ्रौर उचित हितो की रक्षा करना, (५) देशी राज्यो के 
अधिकारों और उनके नरेशों की मर्यादा की रक्षा करना, (६) ब्रिटिश व्यापारिक हितों 
के विरुद्ध विभेद का निवारण, और (७) इस बात का प्रबन्ध करना कि श्रपने विवेक 
झोर अौक्तगत निर्णाय द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन में किसी अ्रन्य विषय 
सम्बन्धी काय से कुछ बाधा न पडे। जब कभी गवर्नर जेनरल यह समभता कि मन्त्रियों 
द्वारा दिये गये परामदां से उनके इन उत्त रदायित्वों मे से किसी के ऊपर बुरा प्रभाव 
पड़ने की सम्भावना है, उस समय वह मन्त्रियों के परामर्श की उपेक्षा करके भपने व्य- 
क्तिगत निर्णेय का प्रयोग कर सकता था । गवर्नर जेनरल के विशेष उत्तरदायित्व 
खाली कागजी रक्षा कवच ही नहीं थे । उनका मन्तव्य उत्तरदायी शासन को भ्रष्ट 
करना था । प्रो० कीथ के मतानुसार यदि उनका निर्व॑ंचन साकुचित रीति से किया 
जाता, तो वे मन्त्रीय उत्तरदायित्व की सम्भावना को नष्ट कर सकते थे । 
गवर्नर जेनरल भौर बहुत सी दूसरी स्वविवेकी तथा विशेष शक्तियों का प्रयोग 


|] 
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करता था । कार्यकारी क्षेत्र में वह लोक सेवा श्रायोग के सदस्यों व श्रष्यक्ष को और 
प्रजमेर मारवाड, कुर्ग तथा बिलोबिस्तान के चीफ कमि- 

इनरों को नियुक्त करने में भ्रपने विवेक के श्नुसार झाच- गवनंर जेनरल को 

रण कर सकता था | वित्तीय परामशंदाता, भ्राडीटर जेन-. वूसरी विद्येष 

रल, एडवोकेट जेनरल आअ।२ गवनंरों की नियुक्ति करने में. शक्तियां 

उसे भ्रपने व्यक्तिगत निणंय के प्रयोग का भ्रधिकार था। 

बहू रिजवं बेक के डायरेक्टरो को नियुक्त करता था। 


अपने विवेक के अनुमार काम करते हुए वह संघीय विधानमण्डल का आवाहन, 
स्थगन या विघटत कर सकता था, उसके किसी एक या दोनों सदनों को सम्बोधित कर 
सकता था श्रौर उन्हें सन्देश भेज सकता था। संघीय विधान 
मण्डल द्वारा पास किये गए विधेयक गवर्नर जेनरल की व्यवस्थापन के 
स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकते थे । गवनंर जेनरल क्षोत्र में गवनर 
को अपने विवेक के झनुसार किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में जेनरलको विज्येष 
भपनी प्रनुमति देने या न देने भ्रथवा उसे सम्राट की श्राजश्मा. द्ाक्तियां 
के लिये रिजय रखने का अधिकार था। क्तिपय व्शिष 
प्रकार के विधेयक उमकी पूर्व स्वीकृति के बिना विधान मण्डल में पुर.स्थापित नहीं 
किए जा सकते थे । गवनंर जेनरल किसी प्रस्ताव को विधानवधण्डल में पुनविचार के 
लिए बापिस भेज सकता था और यदि उचित समभता तो विधानमण्डल के विचारा- 
घीन किसी प्रस्ताव पर चल रही बहस को बन्द कर सकता था | अध्यादेश श्रथवा 
गवनं र जेनरल के भ्रधिनियम * जारी करके गवनर जेनरल प्रत्यक्ष व्यवस्थापन कर 
सकता था 


* ग्रध्यादेश श्रापात की स्थिति से निबटने के लिए एक स्थायी कानून था। 
उसकी श्रवधि साधारणत ६ महीने थी, लेकिन इसे बढाया जा सकता था । इसके 
विपरीत गवनंर जेनग्ल का भ्रधिनियम उसकी श्रपनी विशेष शक्ति के हारा पास किया 
गया एक स्थाई कानून था। इसका प्रयोजन गवनंर जेनरल को अपने सरक्षित ऋइृत्यों 
व विशेष उत्त रदायित्वों का निवंहत करने में समर्थ बनाना था | जब कभी उसे प्रतीत 
होता कि इन प्रयोजन के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता है, वह विधानमण्डल के 
पास एक सन्देश श्र अपने मनोवाछित विधेयक्र का मसविदा भेज सकता था । यदि . 
विघानमण्डल एक महीने के भीतर हो उप्त विधेयक को अ्रधिनियमित करने में भ्रसफल 
हो जाता, गवर्नर जेनरल विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना ही, भपने हस्ताक्षरों के 
द्वारा उसे कानून का रूप दे सकता था । 
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वित्तीय क्षेत्र में भी गवनर जेनरल को विशेष छाक्तियां प्राप्त थी। करारोप 
झौर व्यय से सम्बद्ध समस्त प्रस्ताव उसकी सिफारिश पर 
गवर्मर जेनरल को ही हो सकते थे | कुल व्यय का ५०% भाग मत-निरपेक्ष 
वित्तीय शक्तियां था। उत्त पर गवर्नर जेनरल को पूरा नियन्त्रण प्राप्त था। 
सधीय विधानमण्डल द्वारा श्रस्वीकृत या कम की गई क्रिसी 

भी अनुदान माग को वह यथापूर्व स्थापित कर सक्रता था । 


स्पष्ट है कि १९३५ के भप्रधिनियम का उद्देश्य गवर्नर जेनरल को प्रशासन का 
केन्द्र बनाना था ; मारत की प्रतिरक्षा और वंदेशिक नीति के निदव॑न्द् नियन्त्रण के 
झलावा, उसकी विशाल स्वविवेकी शक्तियो श्रोर विशेष उत्तरदायित्वों ने उसे एक 
शक्तिशाली स्वेच्छाचारी शासक बना दिया था । विस्टन चचिल के शब्दों में वह ”हिट- 
लर भ्थवा मुसोलिनी की समस्त शक्तियों से सज्जित था। अपनी कलम की एक 
लकीर के द्वारा वह संविधान को छिन्न भिन्न कर सकता था और किसी मी कानून 
के पास किए जाने की आज्ञप्ति दे सकता था ।” 


८२. संघीय विधान मंडल 


१९३५ के अ्रधिनियम के भ्रधीन स घीय विधानमण्डल द्विसदनात्मक होते को 

था। उच्च सदन प्रथवा राज्य-परिषद के सदस्यो की सख्या २६० निश्चित की गई 
थी । इनमें १५६ प्रतिनिधि (१५० निर्वाचित और ६ गव- 

राज्य परिषद नर जेनरल द्वारा मनोनीत) ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व 
करने को थे । राज्यो से आने वाले सदस्य, जिनकी सख्या 

१०४ थी , शासको द्वारा मनोनीत होने को थे । ब्रिटिश भारत के १४० निर्वाचित 
स्थानों का विभिन्न प्रातों के बीच निम्न प्रकार से वितरण निरिचित हुआ था:--- 


बंगाल श २० उडीसा भू 
मद्रास श्र २० पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत भर 
यू. पी. -«». २० सिंध ५ 
बम्बई ०35 १६ बलूचिस्तान १ 
बिहार 22५ १६ दिल्‍ली ५ 
पंजाब नम १६ अजमेर मारवाड १, 
सी.पी.भौर बरार व ८. कुर्ग ० ४ 
आसाम ५  पभ्र-प्रातीय ००. १० 


साम्प्रदायिक आधार १र स्थानों का बटवारा निम्न प्रकार से निश्चित हुआ:-- 
साधारण हे ७५ सिक्‍्ख बट 
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अनुसूचित जातियां ... ६* यूरोपीयन "० ७ 
मुस्लिम का ४६ झआंग्ल-भारतीय 2४49 १ 
स्त्रियां नि ६ भारतीय ईसाई २ 


ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि पुथक साम्प्रदायिक निर्वाचक मण्डलो के आधार पर 
प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होने को थे । मताधिकार संक्रुचित था श्लोर उच्च सम्पत्ति 
सम्बन्धी श्रहताओं पर श्राश्नित था । सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत मे मतदाताओं की कुल 
सख्या १,००,००० के श्रासपास थी ८ श्रधिकाश दूसरे संघों में संघीय विधानमण्डल 
के उच्च सदन परोक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं, भारत में इस प्रणाली को नहीं 
अपनाया गया । यहा सघ के समस्त एककों को समान प्रतिनिधित्व देने के शभ्रभिसमय 
का भी पालन नहीं किया गया । कूपलैण्ड के मतानुसार यह हिन्दू एकात्मिकता के 
साथ की गई एक रियायत थी । 


राज्य परिषद एक स्थायी निकाय थी, उसका विघटन नहीं हो सकता था। 
उसके तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाने को थे । तथापि, प्रत्येक सदस्य नौ वर्षों 
के लिए निर्वाचित होने को था । 


सघीय विधानमण्डल के निम्न सदन का नाम सघीय सभा था । इसके सदस्यों 
की सांख्या ३७५ निश्चित की गई थी। इन स्थानों में १२५ स्थान राज्यों के लिए 
निस्थापित कर दिये गये थे। ब्रिटिश भारत के २५० 
संघीष सभा स्थानों में से ४ स्थान प्र-प्रान्तीय थे और व्यापार, उद्योग 
तथा श्रम के लिये निश्चिचत कर दिये गये थे । शेष २४६ 
विभिन्न प्रान्तों मे निम्न प्रकार से वितरित किये गये थे:-- 


बंगाल दर ३७ उडीसा न भ्‌ 
मद्रास 2 ३७ पश्चिमोत्तर 

यू पी. «३५ ३७ सीमा प्रात प्र 
बम्बई बे ३० सिन्ध ५ 
पंजाब 8 ३० बलूचिस्तान १ 
बिहार रह ३० दिल्ली हर र्‌ 
सी. पी. भ्ौर बरार... १५ झजमेर-मारवाड ... १ 
झासाम 2४४... 7१० कुर्गं १ 


विभिन्न सम्प्रदायों, वर्गों भ्रौर हितों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से होने 
को था:-- ' 


२८० भारतीय राजनीति झौर शासन 


साधारण (जिनमें १९ स्थान अनुसूचित 


जातियों के लिए शामिल हैं) १०५ भांग्ल-भारतीय ... ड 
मुस्लिम मद घर स्त्रियां ५४ ढ्‌ 
सिक्‍्ल 5 दर व्यापार और उद्योग ११ 
गूरोपियन +नं४ षद श्रम 2५४ १० 
आंग्ल ईसाई ««० ८. भूस्वामी | ... ७ 


संघीय सभा का कार्यकाल साधारणत पाच वर्ष निद्िचत हुआ था, लेकित 
इसके पूर्व भी उसका विघटन किया जा सकता था। 


संघीय सभा के गठन में एक भ्रपूर्व विशेषता यह थी कि ब्रिटिश भारत के प्रति- 
निधि साम्प्रदायिक आधार पर प्रान्तीय विधान मडलो द्वारा परोक्ष रीति से चुने जाने 
की थे । इस प्रकार हिन्दू भौर मुस्लिम प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान सभाओं के क्रमश: 
हिन्दू और मुस्लिम सदस्यों द्वारा पृथक्‌ पूथक्‌ निर्वाचित किये जाने को थे । 


प्रस्तावित संघीय विधानमडल का स्वरूप भ्रलोकतन्त्रात्मक्त था और उसकी 
दावितया प्रत्यन्त सीमित थी । सघीय सूची और समवर्ती सूची में प्रगरणित विषयों के 
सम्बन्ध में उसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। यदि 

संघीय विधानमण्डल  गवनंर जेनरल श्रापात की उद्घोषणा निकाल देता, तो 
को दाक्तियाँ: विधान मडल प्रान्तीय विपयो के सम्बन्ध में भी कानुन 
प्रभुत्व-शक्ति-विरहित बना सकता था | लेकिन उसकी विधायिनी सक्षमता के 
निकाय कई प्रतिबन्ध लगे हुए थे । वह किसी भी प्रकार प्रभृत्व 

शक्ति सम्पन्न विधान मडल नहीं था। उसे झ्ाविधायी 

दाक्तियां प्राप्त नही थी। वह सविधान-अधिनियम में कोई साशोधन नही कर सकता | 
था और न भारत के ऊपर लागू होने वाले ब्रिटिश ससद के भ्रधिनियमों को ही सशो- 
घित भ्रथवा रद कर सकता था। कतिपय विशेष प्रकार के 

(क) विधायी विधेयक गवनर जेनरल की पूर्व भ्रनुमति के बिना विधान 
मण्डल में पुर:स्थापित नहीं किये जा सकत थे । भारत की शांति श्रौर सुब्यवस्था सम्ब- 
न्धी भ्रपने विशेष उत्तरदायित्व से सम्बन्ध रखने वाले विधानमडल के विचाराधीन किसी 
विधेयक पर भ्रथवा उसकी किसी धारा पर गवनंर जेनरल चलती हुई बहस बन्द कर 
सकता था । संघीय विधानमंडल द्वारा पास किये गये समस्त प्रस्ताव गवर्नर जेनरल के 
निषेघांधिकार के भ्रघीन थे । गवरतर जेनरल सघीय विधान मण्डल की सहमति के बिना 
भाध्यादेश जारी करके और गवनंर जेनरल के अधिनियम पास करके उसकी इच्छा की 


१६३५ का मारत सरकार भधिनियम रपर 


अवहेलना कर सकता था। संघीय विधानमण्डल की त्रित्तोय 

शक्तियां भी प्रत्यन्त परिमित थी | करारोप भौर व्यय से (जल) वित्तीय 
सम्बन्धित प्रस्ताव केवल गवनंर जेनरल की सिफारिश पर 

ही पुरःस्थापित्र किये जा सकते थे। विधानमण्डल बजट पर (गवनंर जेनरल के वेतन 
के सिवाय) वादविवाद कर सकता था, लेकिन व्यय का ८० प्रतिशत से श्रधिक भाग 
मत निरपेक्ष था | मत सापेक्ष भाग की स्थिति में भी, गवर्नर जेतरल संधीय विधान- 
मण्डल द्वारा भ्रस्कीकृत या कम की गई किसी भ्रनुदान माग को बहाल कर सकता था $ 
संघीय विधानमण्डल का संघीय कार्यपालिका के ऊपर नियं- 

श्रण केवल उन्हीं विषयों तक सीमित था, जो गवनंर जेन- कार्यपालिका के ऊपर 
रल की स्वविवेकी शक्तियों श्नौर विशेष उत्तरदयित्वों की नियन्ररण 

परिधि में नही आते थे | मन्त्रिपरिषद उसके प्रति उत्तर- 

दायी थी छेकिन गवनंर जेनरल झौर उसके पारिषद उसके नियन्त्रण से पूरांतः विमु- 
क्त थे | तथापि, संघीय विधानमण्डल सरकार की नीतियों और कार्यों की झालोचना 
कर सकता था तथा जनता की शिकायतों पर विचार- 

विनिमय कर सकता था । कहने का सार यह है कि सुख्यतः एक विचारात्मक 
१९३५ के अधिनियम के अधीन संघीय विघानमण्डल निकाय 

मुख्यतः: एक विचारात्मक निकाय था । 


८३ संघीय न्यायालय 


१९३५ के भारत सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का 
उपबन्ध किया था। £ अक्टूबर, १९३७ को इस न्यायलय का उद्घाटन कर दिया गया $ 
न्यायालय एक प्रधान न्‍्यायाघिपति और छ दूसरे न्याया- 
धघीशो से मिल कर बना था। स्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय का 
सम्राट अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित श्रधिपत्र द्वारा गठन 
करता था | प्रधान न्यायाधिपति का वेतन ७,००० रुपया 
प्रति भास और दूसरे प्रत्येक न्यायाधीश का ५,५०० रुपया प्रतिमास था । न्यायाधीश 
सदाचार पर्यन्त पद घारण करते थे । सेवा-निवृत्ति की श्रवस्था ६५ वर्ष थी। वे कदा- 
चार और शरीर अथवा मन की दुबंलता के आधार पर सम्राट के द्वारा भ्रपदस्थ 
किये जा सकते थे । 


संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारम्भिक और अपीलीय दोनो प्रकार का 
था। उसका प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (क) सविधान भ्रधिनियम के निर्वाचन को प्नन्त- 
ग्रेत्त करने वाले सभी मामलों में और (ख) भारतीय सघ तथा एक 


श्षर भारतीय राजनीति और शासन 


न्यायालय का राज्य प्रयत्रा एक प्रात के बीव के, या एक प्राव और एक 
ओेत्राधिका रः राज्य के बीच के, या दो अथवा श्रधिक प्रान्तों या राज्यों 
प्रारम्भिक के बीच के विवादों मे होता था | अपने श्रपीलीय क्षेत्रा- 


घिकार में सघीय न्यायालय प्रान्तों तथा साघातिरेको 
राज्यों के उच्च न्यायालयों से श्रपीले सुन सकता था, यदि वे यह प्रमाणित क< देते 
कि अपील के श्रवीन मामले में प्ंविघान श्रधिनियम या इसके प्रधीन दिये गये आर्डर 

इन-कौसिल या राज्य के प्रवेश-पत्र हवरा सघ में निहित 
(ख) प्रपीलीय विधायी श्रथवा कार्यपालिका-सत्ता के विस्तार के निरवंचन 

से सम्बद्ध कोई सारवान विधि-प्रइन अन्त्ग्रस्त है। १६४८ 
में सघौय न्यायालय के श्रपीलीय क्षेत्राधिकार को बढा दिया गया श्ौर उसे उच्च 
न्यायालयों से उन मामलों के सुनने का भी भ्रधिकार दे दिया गया जो ५०,००० से 

अग्यून को राशि को ग्रन्तग्रंस्‍्त करते हैं । सघीय न्यायालय 
(ग) परामशॉय को परामर्शीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त था । गवर्नर जेनरल 

कानून सम्बन्धी कोई भी महत्वपूर्ण विषय विचारार्थ 
स्यायालय को सौंप सकता था और उस पर उसकी राय ले सकता था। 


संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था । उसके निरंय भ्रतिम नही होते 
थे और उससे श्रपीलें निम्न प्रकार के मामलों में प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति के 
पास भेजी जा सकती थी : (क) वे मामले जो सविधान 


संघीय न्यायालय के भ्रथवा उसके भ्रधीव किए गये श्रार्डर-इन-कौंसिल के 
सर्वोच्च न्यायालय निवंचन से सम्बन्ध रखते हो; (ख) वे मामले जो राज्य 
नहों था के प्रवेश-पत्र द्वारा सघ में निहित विधायी और काय॑पा- 


लिका शक्ति के विस्तार से सम्बन्ध रखते हो प्रौर (ग) वे 
मामले जो राज्य-क्षेत्रों के भ्रन्त्गंत सघीय कानून के प्रवर्तन के लिए किये गये सम- 
भौते के निचिन से सम्बद्ध रखते हो । इन सब मामलो में सघीय न्‍्य।यालय की अनुमति 
के बिना भ्रपीलें प्रिवी कौंसिल में लें जायी जा सकती थी । इसके भ्रलावा दूसरे मामलों 
में भी सघीय न्यायालय भ्रथवा स-परिषद गवनेर जेनरल की श्रनुमति मिलने पर 
अपीले प्रिवी कौसिल में की जा सकती थी । 


प्रान्तीय सरकार 
झड़, प्रान्तोय स्वायत्तता 


भारत के लिये सघीय सविधान की रचना करने में १९३५ के अभ्रधिनियम ने 
शआन्तों को प्रान्तीय स्वायत्तता नामक एक ब्रिल्कुल नया स्टेटस प्रदान किया । भ्रव प्रान्त 


१६३५ का भारत सरकार अधिनियम रषरे 


सर्व शक्ति सम्पन्न केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक एकक नही 
रहे । नये संविधान ने उन्हे एक पृथक्‌ कानूनी व्यक्तित्व से. (क) प्रान्तों का 
श्राभूषित कर दिया | श्रपनी भौलिक शक्तिया सीधे संविधान नया स्टेटस 
से प्राप्त करने लगे झौर प्रस्तावित संघ के स्वायत्त एकक हो 
गए । “पब केन्द्रीय सरकार के भ्रधीनस्त कई प्रान्त नही रहे, भ्रपितु ग्यारह स्वायत्त राज्य 
थे। उनकी स्वायत्तता कानून मान्य थी और वे अपने निश्चित क्षेत्र के भीतर अपने निजी 
भ्रधिकार में कायंपालिका और विधायिनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे । केन्द्रीय 
सरकार को सौंपी गई निरीक्षण और नियत्रण कौ शक्तियों को बिल्कुल तो नहीं 
हटाया गया लेकिन उन्हे भ्रत्यन्त सीमित्‌ श्रौर ठीक ठीक निश्चित भ्रवदयकर दिया मया । 
१९३५४ के अधिनियम मे भारत सरकार श्रौर प्रान्तो के सम्बन्धों को सघीय 
आधार पर निश्चित किया गया था। अश्रधिनियम में तीन सूचियां थीं। इन सूचियों में 
इस बात का साफ साफ उल्लेख कर दिया गया था कि 
क्रमश, केन्द्र और प्रान्तों की प्रशासनिक, विधायिनी श्रौर तोन सूचियां 
वित्तीय शवितया कौन कौन सी हैं । सघीय सूची में वे ५९ 
विषय थे जिनका प्रबन्ध केवल संघीय सरकार ही कर सकती थी । इस सूची में प्रति- 
रक्षा, वंदेक्षिक मामले, चलार्थ व टकरा, डाक भ्ौर तार, ब्राडकास्टिग, स'घीय रेल, 
बीमा, नमक भर श्रायकर भ्रादि विषय सम्मिलित थे । प्रान्तीय सूची में ५४ विषय थे 
जिनका प्रबन्ध साधारण परिस्थितियों में केन्द्र के हस्तक्षेप के बिना प्रान्तीय सरकारें 
कर सकती थी । शाति और सुत्यवस्था, न्याय, पुलिस, जेल, शिक्षा, साव॑ जनिक स्वास्थ्य, 
स्थानीय स्वशासन और वन आदि विषय इस सूची में झ्ाते थे। समवर्ती सूची में वे 
३६ विषय सम्मिलित थे जिनका प्रबन्ध केन्द्र भ्रौर प्रात दोनो कर सकते थे। लेकिन 
शर्त यह थी कि स धीय कानून भ्ौर प्रान्तीय कानून में मतभेद होने की स्थिति होने में, 
जब तक कि प्रातीय कानूनो को विचाराथं स रक्षित न रख लिया गया हो और गवनेर 
जेनरल प्रथवां सम्राट ने उस पर अपनी स्वीकृति न दे दी हो, स धीय कानून अ्भिभावी 
होगा । समवर्ती विषयो में से कुछ निम्न थे-फौजदारी भोर दीवानी कानून व कार्यवाही, 
प्रेस, श्रमिक संघ, श्रमिक कल्याण और श्रौद्योगिक झगड़े । 


यह स्मत्तंव्य है कि प्रातीय सरकारें भ्रपने निरिचित क्षेत्र मे भी केन्द्रीय सरकार के 
नियंत्रण से पूरातः स्वतंत्र नही थी । गवर्नर जेनरल श्रधिनियम की घारा १०२ के 
अधीन आ्रासन्‍्न युद्ध प्रथवा मयकर श्रांतरिक श्रशान्ति के 
खतरे को देखते हुये श्रापात की उद्घोषणा निकाल देता, प्रान्तों को 
तो विधान मंडल प्रातीय क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता स्वायलता 
था। गवर्न र जेनरल उन विधेयकों पर, जिन्हे गवर्नर उसके पर प्रतियन्ध 


र्८४ मारतोय राजनीति और शासन 


द्वारा विचारा के लिए स रक्षित रख लेते, भ्पनी अनुमति देना भ्रस्वीकार कर सकता 
था । यदि विभाग ९३ के भअ्रधीन गवनर अपने प्रान्त के भीतर शासन यत्र के 
विफल हो जाने की उद्घोषण कर देता, तो प्रान्तीय स्वायत्तता के सम्पूर्ण ढांचे को 
घूलिसात किया जा सकता था । इस उद्घोषण के प्रभावस्वरूप सम्पूर्णं प्रान्तीय प्रशा- 
सन को केन्द्र की प्रधीनता में रक्‍्खा जा सकता था । साधारण परिस्थितियाँ में भी 
जब कभी गवन र भपने विवेक के भनुसार कार्य करते प्रथवा प्रपने व्यक्तिगत निरंय 
का प्रयोग करते, गवन र जेनरल के नियन्त्रण में होते थे । अन्तश: यदि गवर्नर जेनरल 
भारत में शान्ति भौर सुरक्षा बनाये रखने के दृष्टिकोश से प्रान्तीय सरकारों के लिये 
कतिपय निर्देश निकालना श्लावश्यक समभता, तो १९३५ के अधिनियम की घारा १२६ 
के भ्रधीन निकाल सकता था ! 


१९३५ के भ्रधिनियम के भ्रधीन प्रांतीय स्वायत्तता का भ्रभिप्राय प्रातों के ऊपर 

केन्द्रीय नियन्त्रशा के मर्यादित होने से अधिक था । इसका एक दूसरा भप्रभिप्राय भी था, 

भ्र्थात्‌ इसने प्रातो में पूर्ण उत्तदायी शासन की स्थापना 

(ख) प्रान्सों मे), की। रैमजे मैकडॉनेल्ड ने प्रातीय स्वायत्तता के इस दुहरे 

उत्तरदायो भ्रथं को निम्न शब्दों में व्यक्त किया था, “गवर्नंरो के प्रात 

शासन श्रपने निजी क्षेत्र म॑ प्रपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में 

बाह्य नियन्त्रण भ्रौर भ्रतुवचन से अ्रधिकतम सभव स्वतत्रता 

का उपभोग करने वाले उत्तरदायी ज्ञासन के श्रनुतार शासित एकक होनेंको है। 

१६१६ के भ्रधिनियम ने दवंध शासन प्रणाली के रूप में आशिक उत्त रदायित्वकी स्था- 

पना की थी । नये भ्रधिनियम ने दोहरे शासन का अन्त कर दिया। सरक्षित और 

हस्तातरित विभागों का भेद समाप्त हो गया और प्रातीय प्रशासन का पूरा क्षेत्र प्रातीय 

विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी एक मन्त्रि-परिषद के जिम्मे आ गया। लेकिन इस 

उत्तरदायी शासन के ऊपर कई कठोर प्रतिबन्ध थे । जेन्य उत्तरदायी शासन प्रणाली 

में प्रातीय गवरनरों को वेघानिक प्रधान होना चाहिये । १६३५ के ग्रधिनियम में ऐसा 

नही किया गया । गवनरों को विपुल स्वविवेकी शक्तियां 

उत्तरदायों शासन के ओर ऐसे विशेष उत्तरदायित्व दे दिये गये, जिनका निबंहन 

ऊपर प्रतिबन्ध करने में वे मन्त्रियों से परामशं किये बिना और यदि परा- 

भर्ण करते भी तो उप्ते स्वीकार किये बिना, कार्य कर सकते 

थे। ये 'रक्षा-कवच' उत्तरदायी शासन के पैरो में बेड़ियों के तुल्य थे, यदि गवनेर 

इनका बारम्बार और स्वेच्छाचारिता से प्रयोग करते, तो ये उत्त रदायी शासन की नींव 

तक को भस्मीभूत कर सकते थे । इस प्रकार प्रातीय स्वरायत्तता एक भी अर्थ में पूर्ण 
भ्रथवा प्रतिबन्ध-शून्य नहीं थी । 


१६३५ का भारत सरकार भअ्रधिनि यम २८५ 


्प्र गवनेर 

१९३४ के अधिनियम ने प्रात की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित की। 
गवर्नर सम्राट का प्रतिनिधि होता था| प्रातों में सघीय सिद्धात भौर उत्तरदायी 
शासन की पुर स्थापना ने गवर्नर की वैधानिक स्थिति में 
परिवतंन कर दिया । जब गवनंर मन्त्रियो की मन्त्रणा पर गवर्नर को वेधोनिक 
कार्य करता था, वह गवन र जेनरल के नियन्त्रण से मुक्त स्थिति में 
होता था, लेकिन जब वह अपने विवेक झ्रथवा व्यक्तिगत. परिवर्तन 
निरंय का प्रयोग करता था, गवनर जेनरल के निरीक्षण 
आर नियन्त्रण के भ्रधीन होता था । बम्बई, मद्रास और बगाल के गवर्न रो को सम्राट 
आरतमन्त्री की सिफारिश पर निशुक्त करते थे और भ्रन्य प्रातों के गवरन रों को वायस- 
राय की सिफारिश पर॥ उनकी उपलब्धिया, * पदावधि 
और सेवा की जे वे ही रही जो १९१९ के अधिनियम के. नियक्तियां श्ौर 
अधीन थी । नये झ्धिनियम ने उनकी राजकीय शानशौकत उपलब्धियां श्रादि 
में किसी प्रकार की कोई कमी न) की , 


१९३९५ के अ्रधिनियम ने प्रातो में 6ंधोशासन प्रणाली का श्रन्त कर दिया 
साधारण परिस्थितियों में गवन र से यह झ्राशा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों 
की मन्त्रणा का पालन करेगा। लेकिन अधिनियम का 
उद्देश्य गवनर को वेघानिक शासक बनाना नही था। अधि- गवर्नर को 
नियम ने गवन र को इतनी विपुल शक्तिया दे दी थी कि शक्तियां 
यदि धह मन चाहे ढग से उनका प्रयोग करने का हठ 
करता तो सदेव की भाति ही स्वेच्छाचारी शासक बना रह सकता था। कतिपय 
आपलों का प्रबन्ध करने में, जिन्हे मन्त्रीय उत्तरदायित्व तथा देखभाल के क्षेत्र से 
बाहर रखा गया था गवन र मन्त्रियों का परामर्श प्राप्त किए बिना ही अ्रपने 


# गवन रो के वाषिक वेतन (रुपयों में) प्रत्येक प्रात के नाम के भ्रागे नीचे दिए 
जाते हैं । सजावट, पयंटन, फर्नीचर, वैयक्तिक स्टाफ भौर मनोरंजन आदि के भत्ते 
कोष्ठों में दिए गए हैं। मद्रास १,२०,००० (५,७५,५००), बम्बई १,२०,००० 
(५ ३३८ ४००३) बंगाल ६,२०,००० (६ ०७,३००), यू.पी १.२०,०००(२ ९७,०००) 
प्रजाब १,००,००० (१,४१,२००), बिहार १,००,००० (१,०८,०००), सी.पी. 
७२,००० (१,०७,३०० ), प्राप्ताम ६६,००० (१,४२,१००), पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत 
$६६,००० (१,१२,८५०), सिन्ध ६६,००० (१,२९,८००), उड़ीसा ६६,००० 
(१,०३,०००) ॥ 


२८६ भारतीय राजयीति और शासन 


विश्लेष विवेक के भनुसार कार्य कर सकता था। कार्यकारी क्षेत्र में 
(स्वविधेकी ) गवन र की स्वविवेकी शक्तिया निम्न विषयों से सम्बन्ध 
शक्तियां रखती थी:--( १) अपवर्जित क्षेत्रों का प्रशासन, (२)मत्रियों 


की नियुक्ति और पदच्युति, * (३) मन्त्रियो के वेतनों को, 
जब तक कि वे विधानमण्डलो द्वारा निश्चित न कर दिये जायें, निश्चित करना, 
(४) ऐसी हिंसक झभौर विनाशकर कार्यवाहियो को रोकना, जिनका उद्देश्य शासनयन्त्र 
को नष्ट-भ्रष्ट करना हो, (५) जासूसी विभाग की सूचनाओ्रो को ऐसे व्यक्तियों को 
(मन्त्रियों सहित) दिए जाने से रोकना, जिनके लिए उसने झ्रादेश ने दिया हो, (६) 
भ्रातीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, (७) प्रतिरक्षा आ्रादि के 
सम्बन्ध में गवन र जेनरल के निर्देशों को कार्यान्वित करना श्रौर (८) श्रपने व्यक्तिगत 
कमंचारी मण्डल को नियुक्त करना और उसका वेतन निश्चित करना । 


विधायी क्षेत्र में गवनेर की स्वविवेकी शक्तिया निम्न विषयों से सम्बन्ध रखतो 
थी (१) प्रान्तीय विधान मण्डल का झ्रावाहन और स्थगन तथा विधान सभा का 
विघटन, (२) प्रान्तीय विधान मण्डल में कतिपय विशेष प्रकार के विधेयकों की पुर.- 
स्थापना के लिये पूर्व अनुमति देना, (३) किसी विधेयक अथवा उसकी किसी धारा 
पर भ्रग्नेतर वाद-विवाद रोक देना, (४) प्रातीय विधान भण्डलों द्वारा पास किये गए 
विधेयकों पर स्त्रीकृति देना, निवेधाधिकार का प्रयोग करना श्रथवा उन्हें गवनर जेनरल 
के विचारा् संरक्षित कर लेना तथा (५) अध्यादेश जारी करना शौर गवनेर के भ्रधि- 
नियम प्रधिनियमित करना । 


जहां तक वित्तीय क्षेत्र का सम्बन्ध हे, गवर्नर इस बात का निकचय करने में कि 
कौन सा विषय मत सापेक्ष है और कौन सा नहीं व प्रान्तीय विधान मण्डल द्वारा कम 
या भ्रइवीकृत की गई किसी भ्रतुदान माग को यथापूर्व स्थापित करने में भ्रपने विवेक 
के अनुसार झाचरण कर सकता था । 


गवनेर की जिन स्वविवेकी दक्तियो का ऊपर वरशांन किया गया है, उनके 
प्रलावा १९२५ के अधिनियम की घारा ९३ ते गवर्नर को एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्व- 
विवेकी शक्षित प्रौर प्रदान की थी । प्रपने विवेक के श्रनुसार 

धारा €३ कार्य करते हुए गवनंर इस बात की उद्घोषणा निकाल 
सकता था कि प्रान्त में सविधान के उपबन्धों के प्रनुसार 


+ सिन्ध के प्रधान मन्‍त्री खान बहादुर भ्रल्लाबल्दा की पदच्युति ने, जब कि 
उन्हें प्रांतीय विधानमण्डल का विश्वास प्राप्त था, गवन'र की पदच्युत करने की धाक्ति 
की वास्तविकता को सिद्ध कर दिया । 


१९३५ का भारत सरकार भ्रधिनियम रघ७ 


शासन सचालित नहीं किया जा सकता । उद्घोषणा निकाल देने पर वह मन्त्रिपरिषद 
को प्रपदस्थ कर सक्रता था, विधान-सभा का बिघटन कर सकता था झभौर उच्च न्या- 
यालय के सित्राय प्रान्तीय निकायों की समस्त शक्तियों को श्रपने हाथ में ले सकता था | 
नवस्जर १९३८ में जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये थे, उनमें, 
इसी उद्घोषणा के अधीन पूर्व नौकरशाही शासन की स्थापना कर दी गई थी। 

गवर्नर की स्वविवेकी शक्तियों द्वारा भ्रावृत विषयों को छोड कर बाकी विषय 
मत्रीय उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर श्राते थे । इन विषयो का प्रबन्ध गवर्नर उत्तर- 
दायी मत्रियों की सहायता और मत्रणा से करता था। 
साधारण परिस्थितियों में गवर्नर से यह भ्रपेक्षा की जाती गवनर के 
थी कि वह श्पने मन्त्रियो की मत्रणा का पालन करें। लेकिन विशेष 
यहा भी उसके कई ऐसे विशेष उत्तरदायित्व थे. जैसे कि उत्तरदायित्व 
संघीय क्षत्र में गवन र जेनरल के थे । वे विशेष उत्तरदा- 
यित्व मुख्य रूप से निम्न लिखित थे: (१) प्रान्त या उसके किसी भाग में शाति भग 
करने वाले खतरो का निवारण, (२) प्रल्पमरख्यक बर्गों के उचित हितों, सरकारी 
नौकरो के कानूनी अधिकारों और उचित हितो तथा देशी राज्यो के भ्रधिकारो झौर 
उनके नरेशी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, (३) व्यापारिक विभेद की रोक थाम, (४) 
प्राशिक रूप से प्रपवजित क्षत्रो का प्रशासन और (५) गवनंर जेनरल के श्रादेशो और 
'अनुदेशों पर झमल करना जो वे उसके लिए जारी करे । जब कभी गवर्नर को यह 
झनुभव होत। कि मन्त्रियो द्वारा दी गई मन्त्रणा उसके किसी विशेष उत्तरदायित्व पर 
प्रतिकूल प्रभाव डालती है, तो वह अपने व्यक्तिगत निरंय के अनुसार कार्य कर 
सकता था भ्रर्थात्‌ मत्रियों के परामर्श का उल्लघत कर सकता था। इस बात का निर्णय 
वह अपने व्यक्तिगत विवेक के अनुप्तार करता भा कि उसका कोई विशेष उत्तदायित्व 
कब श्रन्तग्र स्त होता है। इसके भ्रलावा, प्रान्त के एडवोकेट जेनरल को नियुक्त करने 
में व प्रातीय पुलिस के ऊपर भ्रसर डालने वाले नियमों का संशोधन करने में गवनेर 
झपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता था । 

प्रान्तीय गवन रो की स्वविवेकी शव््तिया व विशेष उत्तरदायित्व उन 'रक्षा 
कवचों” का निर्माण करते थे, जिनका भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने तीज विरोध 
किया । “शान्ति प्लौर सुरक्षा,” “प्रल्पसख्यक वर्गों के उचित अधिकार” जैसे वाक्याद्य 
अ्रस्पष्ट थे । इसके झलावा यह बतलाना कि इनका क्या भर्थ है, गवनं र का काम था । 
ये वाक्‍्याश ऐसे रास्ते थे, जिनके द्वारा गवन र दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप 
कर सकता था भोर उत्त रदायी शासन को उपहास की चीज बना सकता था । प्रतुभव 
ने यह दिल्ला दिया कि इन विशेष शक्तियों के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रवादी लोकमत 
की यह छांका कि गवन'र इनका बारम्बार प्रयोग करेगे, बिल्कुल निराधार नहीं थी । 


र्पप भारतीय राजनीति और शासन 


८ ६-मंत्री परिषद 
१९३५ के भ्रधिनियम के श्रधीन प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना उत्तरदायी 
दासन प्रणाली की स्थापना की दिशा में एक कदम था। इस प्रकार की शासन 
प्रणाली के प्रन्दर कार्यपालिका शक्ति का श्रयोग वस्तुतः 
उत्तरदायों शासन कुछ मनन्‍त्री करते हैं जो विधान मण्डल के बहुमत वाले दल 
क। भ्राधार के सदस्य होते हैं। ये मन्‍्त्री श्रपनी नीतियो और कार्यो 
के लिये पूर्णतः विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं 
आर उसी समय तक सत्तारूढ़ रहते हैं जब तक कि वे विधान मण्डल के विश्वास का 
उपभोग करने हैं । चूंकि विधान मडल में यदि वह सम्प्रदाय, वर्ग झशौर हित के भेद- 
भावों से शून्य सावंभौम वयस्क मताधिकार के भाघधार पर 


भारतोय प्रांतों में निर्वाचित हुआ है जनता के प्रतिनिधि हैं, अत मन्त्री श्रंत- 
उत्तरदायी शासन तोगत्वा स्वय जनता द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह वर्णन 
श्रपूरण था इगलैण्ड के साखद लोकतत्र के ऊपर लागू होता है । लेकिन 


१६३५ के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रातो में स्थापित 
उत्तरदायी शासन दो हदृष्टियो से अपूर्णा था । पहली बात तो यह है कि श्रान्तीय 
विधान मण्डल जो मन्त्रियो पर नियत्रण रखते थे, सत्यत. जनता का प्रतिनिधित्व 
नहीं करते थे क्योकि मताधिकार सीज्रत था और निर्वाचक्त मडल 
सम्प्रदायगत और वर्गंगत आधार पर छोटे छोटे गुटो में बाट दिये गए थे। दूसरी 
बात यह है कि एक शोर भत्रियो को तो पू्णंत विधान मण्डलो के प्रति उत्तरदायी 
बना दिया गया था, दूसरी ओर उनकी कार्यपालिका-शक्ति को अश्रनुत्तरदापी मत्रियों 
की विशेष शक्तियों व उत्तरदायित्वों द्वारा परिमित कर दिया गया था। 

१९३५ के अधिनियम के अधीन गवनंर अपने अनुदेश-पत्र में दिए गये निर्देशों 

के अनुसार मत्रिपरिषद की नियुवित करता था । विधानमडल में जिस दल का बहु- 
मत होता था, गवनेर उप्तके नेता को भामन्त्रित करके 

मंत्रिपरिषद को मन्त्रिमंडल की र ना का कार्य उसके जिम्मे सौंप देता 
नियुक्ति था। यह नेता मुख्यमन्त्री बन जाता था। शेष मत्री 
मुख्य मन्‍्त्री की भन्त्रणा पर गवन र द्वारा नियुक्त किये 

जाते थे। श्रनुदेश-पत्र के एक उपबन्ध के सम्बन्ध में जिसमें गवनर को 
निर्देश दिया गया था कि महत्वपूर्णा प्रल्पसख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों को जहा तक 
व्यवहारिक हो, मन्त्रिमण्डल में स्थान दे, कुछ मतभेद था ॥ 

संत्रिर्पारिषद सें इसके साथ ही साथ श्रनुदेदा पत्र के श्रनुसार गवर्न र से यह 
झल्पसंस्यक अपेक्षा की जाती थी कि वह सयुक्त उत्तरदायित्व की 
थर्गों का प्रतिनिधित्व वृद्धि को प्रोत्साहित करें। स्पष्ट है कि यदि बहुमत वाले 


१६३५ का भारत सरकार भ्रधिनियम २८६ 


दल में भ्रल्पसख्यक वर्गों का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल नहीं होता 
था, उस स्थिति में उक्त दोनों प्रतिबन्ध एक दूसरे के प्रतिकूल पड़ सकते थे। उन 
श्रांतों में, जिनमें कि काग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नही हुआ, यह समस्या नग्न रूप में 
उठ खड़ी हुई। उदाहरणायर्थ यू. पी, में काग्रेस ने केवल उन्हीं मुसलमानों को मन्त्रिमडल 
में सम्मिलित करने कां निश्वय किया, जो उसकी शपथ पर हस्ताक्षर करने, बल में 
शामिल होने भ्रौर उसके कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए तय्यार थे। मुस्लिम लीग 
ने विधान मण्डल के कई मुस्लिम स्थानों पर कब्जा कर लिया था | उसने इन शर्तों 
के ऊपर काग्रेस के साथ सहयोग करना भ्रस्वीकार कर दिया। फलत* केवल उन्ही 
मुसलमानों को मन्न्रिप्रप्डल में स्थान दिया गया, जो कि काग्रेंस दल के सदस्य थे। 
मुस्लिम लीग ने इस कृत्य के विरुद्ध इस झ्राधार पर कि काग्रेस के मुसलमानों को 
विघानमडल के मुस्लिम सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, और इसलिये: 
वे जाति के सच्चे प्रतिनिच्रि नही हैं, गतनंर से अपील की । लेकिन चू कि काग्रेस दल 
को विधानमडल का समथ्थ॑न प्राप्त था, इसलिये गवर्नर ने इस मामले में हस्तक्षेप 
करने से इनकार कर दिया १ 


१६३५ के अधिनियम ने यह भी निर्धारित कर दिया क्रि मंत्री गवर्नर के 
प्रसाद पयंन्त पद धारगा करेंगे । उसका अभिप्राय यह हुआ्ला कि यदि गवर्नर चाहता 
तो मन्त्रियों को ग्रपदस्थ कर सकता था। लेकिन जेन्य 
उत्तरदायी शासन में इस कानूती अधिक्रार का केवल अंत्रियों की 
प्रधान मत्री की मन्त्रशा पर ही पूयोग किया जाता हैं, पबच्युति 
झोौर जहा तक प्रधान मन्त्री का सम्बन्त्र है, जब तक वह 
विधानमण्डल का विद्वासपात्र हैं, उसे प्रपदस्य नहीं किया जा सकृता। इगलेड में 
यही स्थिति है । वहा सम्राट इच्छानुसार मन्त्रियों को अ्पदस्थ करने की अ्रपनी 
सैद्धान्तिक शक्ति का कद्रापि प्रथोग नही करता । भारतवर्ष के प्रातीय गवनंरों की 
साधारण प्रवृत्ति तो यही थी कि उत्तरदायी शासन के सिद्धातों का पालन किया जाय 
लेकिन कुछ गवरनंरो ने स्वेच्छाचारी शासकों की तरह काम किया । उदाह रणाथ्थ धिन्‍्ध 
के प्रधान मन्त्री भ्रलला बख्ण के मामले में वहा के गवर्नर ने पदच्युति कौ अपनी 
शक्ति का सर्वथा भ्रवधानिक रीति से प्रयोग किया था । 


१९३४५ के श्रधिनियम ने मत्रियो की सख्या के सम्बन्ध में कोई सीमा निश्चित 
नही की । दलगत राजनीति की भ्ावश्यकताक्रों के भ्रनुसार विभिनन प्रातो में मत्रियों 
की संख्या भिन्न भिन्न थी। उदाहरणार्थ एक समय बंगाल में मत्रियों 


२९० भारतीय राजनीति झौर शासन 


संत्रियों को की सख्या सबसे श्रधिक (१२) और उडीसा में सबसे कर्म 
संल्या (३) थी । यद्यपि संविधान ने ससद-सचिवों के लिए कोई 
का प्रश्न उपबन्ध नही किया था, लेकिन श्रधिकाश प्रातों में कई 


ससद-सचिव नियुक्त किये गये। संसद सचिव बहुमत वाले 
दल के सदस्य होने के नाते राजनीतिक कार्यपालिका के एक मुख्य भाग होते थे। वे 
सन्त्रियों को उनके सासद और प्रशासनिक कार्य में सहायता देते थे औौर उनका भार 
काफी हलका कर देते थे । इस प्रणाली ने युवक राजनी- 
संसद-सचिव तिज्ो को उपयोगी शिक्षा प्रदान की, ये ही लोग श्रागे चल 
कर कुशल मनन्‍्त्री हो सकते थे। काग्रेस प्रातो में ससद- 

सचिव २५० २० प्रतिमास वेतन पाता था । 


८७. प्रान्तीय विधानमण्डल 


१६३५ के भारत सरकार भ्रधिनियम के श्रधीन प्रान्तीयः विधामण्डल सम्राट के 
अतिनिधि गवर्नर और विधानमण्डल के एक या दो सदनो से मिलकर बनता था। 
ग्यारह प्रान्तो में से छ * में द्वतदतात्मक विधानमण्डल थे । हिसदनात्मक विधान- 

मडल वाले प्रान्त का उच्च सदन विधान-परिषद कहलाता 

छू ॒प्रान्तों में था। ऐसे प्रातो के निम्न सदन अथवा दूसरे प्रान्तो के विधान 
द्वितोय सदन मण्डल विधान सभाओं के नाम से प्रख्यात थे । श्राकार की 

दृष्टि से विधान परिषदे विधान सभाओं की तुलना में बहुत 

छोटी होती थी । वे स्थायी निकाय थी, उनका विघटन नहीं हो सकता था। सदस्यों 
का निर्वाचन £ वर्ष के लिये होता था, तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाते थे। 
द्वितीय सदनों की शक्तिया निम्न सदनो के समकक्ष ही थी, भ्रन्तर केवल इतना था कि 
बन विधेयक केवल निम्न सदनों में ही पुर स्थापित किये जा सकते थे श्र भनुदान- 
मांगों के सम्बन्ध में उच्च सदन सर्वथा शक्तिहीन थे । प्रातो में उनकी स्थापना को 
भारतीयों ने सन्देह की दृष्टि से देखा। सर तेज बहादुर 

उनकी क्यों स्थापना सतप्र ने कहा था कि वे प्रतिक्रियावादी सिद्ध होंगे भौर प्रगति 
को गई शील प्रवस्थापन के मार्ग में रोडे भ्रटकायेंगे । यह भी शनु- 

भव किया गया कि वे सर्वथा अनावश्यक थे क्योंकि विधान 

मण्डलो द्वारा जल्दी में और बिना ठीक से सोवे समझे पास किये गये कानूनों के ऊपर 
ग्रवनंर की शक्तिया पर्याप्त अंकुश रख लेतीं थीं । ये भय जेन्य थे। लेकिन जहां तक 
वास्तविकता का प्रइन है, लोकतन्त्र के उहेदय को प्रतिगामिता के इन गढ़ो ने कोई 





क्धे छ: प्रान्त आसाम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास झौर यू. पी. थे। 
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हानि नही पहुँचाई क्‍योंकि द्विसदनात्मक विधानमण्डलों वाले लगभग सभी प्रांतों में 
काग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया और उन संयुक्त बैठकों में जिनका संविधान 
ने दोनो सदनों का गत्रोध दूर करने के लिए उपबन्ध किया था, निम्न सदन के प्रगति- 
झील तत्व उच्च सदन के प्रतिगामी तत्वों को ऋधिक राय से हरा सकते थे । 


विधान सभा का आकार अ्र॒लग-पअ्रलग प्रातो में ग्रलग-अनग था। उदारहरणाथ॑ 
यु. पी की विधान सभा में पृथक्‌ साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वावक-मडलों के श्राधार 
पर निर्वाचित २८८ सदस्य थे। विभिन्न वर्गों ग्रौर जातियों 
के बीच स्थानों का वितरण निम्न प्रकार से किया गया विधान सभा: 
था:--साधारण (जिसमें भ्रनुसूचित जातियों के २० स्थान भी. उसका गठन 
आमिल थे) १४०,म्ुुस्लिम ६४, यूरोपियन २, आग्ल ईसाई २, 
आग्ल भारतीय १,वारिणज्य श्लौर उद्योग ३, भू स्वामी ६, विश्वविद्यालय १, श्रम ३, 
स्त्रिया ६, (चार हिन्दू श्रौर दो मुस्लिम) । विधान सभा की अवधि ५ वर्थ की थी 
लेकिन गवनंर उसकी पूरी श्रवधि की समाप्ति के पूर्व भी 
उसका विघटन कर सकता था । द्वितीय विव्वयुद्ध के बीच उसकी भ्रवधि 
गवनेरो को इस बात्त की विशेष रूप से दाक्ति दे दी गई 
थी कि वे युद्ध की समाप्ति तक के लिये प्रान्तीय विधान सभाओ की अभ्रवधि बढा दें। 
सभा श्रपना ग्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष चइुनती थी । 


प्रातीय विधानमंडल चाहे वह एक सदनात्मक होता अथवा द्विसदनात्मक, प्रांतीय 
सूची मे गिनाये गये समस्त विषयों पर कानून बनाने के लिये सक्षम था। वह समवर्ती 
सूची के विषयों पर भी कानून वना सकता था,लेकिन इसमें 
एक शतं थी भ्ौर वह यह कि यदि प्रातीय कानून उसी कानून निर्माण करने 
विषय से सम्बद्ध केन्द्रीय कान्‌ न के प्रतिकूल पड़ता तो वह की शक्तियां 
विफल हो जाता था भ्रौर उसके स्थान पर केन्द्रीय कानन 
भ्रभावी होता था। गशन र की विशेष शक्षितयों के कारण प्रातीय विधानमडल की 
विधायी शक्तियों के ऊपर कई प्रतिबन्ध लगे हुए थे । कतिपय विधेयको की पुर स्थापना 
के लिये उसकी पूर्व भ्रनुमति भावश्यक थी । वह निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता 
था झोर उसे वे स्वतन्त्र विधायिनी शक्तियां प्राप्त थी; जिनके द्वारा वह विधानसंडल 
की सहमति के बिना ही प्रध्यादेश झौर गवन र के भ्रधिनियम जारी कर सकता था। 

प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना के साथ ही साथ, प्रातीय विधानमडल की 
वित्तीय शक्षितयों में पर्याप्त वृद्धि हो गई । यदि विधानमंडल द्विसदनात्मक होता, तो 


२६२ भारतीय राजनीति भ्ौर शासन 


बह झ्राव्यक था कि वार्षिक बजट दोनों सदनों के सम्मुक्त 

विसीय शक्तियां रक्‍्खा जाय लेकिन अनुदान मागो पर मतदान देने का 

भ्रधिकार केवल विधान सभा को प्राप्त था। मत-सापेक्ष 

अनुदान मांगो का अनुपात लगभग ७५ प्रतिशत था। प्रातीय विधानमडल प्रांतीय 

पुशञासन के ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण रखता था। भन्त्रिमडल के ऊपर श्रविद्वास का 

पूस्‍्ताव पास करके वह उसे त्यागरपत्र देने के लिए विवश 

प्रशासत के ऊपर कर सकता था। वह सरकार की भूलों को पूक्ट कर 

नियन्त्रण सकता था, उसकी नीतियो का निरनुमोदन कर सकता था 

श्रौर पूएनो, प्रनुप्रक श्रइनो, करामरोकों प्रस्तावों और 

बजट वाद-विवादों के द्वारा जनता की जिकायतों को सरकार के कानो तक पहुंचाया 
जा सकता था । 


८ए८- मताधिकार और निर्वाचक-मण्डल 


मोटफोड् सुधारो की तरह १६३४५ के अधिनियम के भ्रधोन भी भारत की 

निर्वाचन पद्धति “जातियो-वर्गो और हितो” के सिद्धान्त के ऊपर ग्राश्चित थी। श्रब 

तक जो प.थक्‌ साम्प्रदाधिक और वर्ग निरीक्षक-मडल 

साम्प्रदायिक और वर्ग वर्तमान थे, उनमे श्रम और स्त्रियो के लिए और निर्वाचक 

निर्वाचक-मण्डल मसडल जोड दिये गये । प्रतिनिधित्व में ग़ुह॒भार की पद्धति 

भी बनी रहौ । मुसलमानों की ग्राबादी मद्रास मे ७१% 

और यू. पी में १४ ८ प्रतिशत थी, परन्तु उन्होने मद्रास मे १३ प्रतिशत श्रौर यू. पी 

में २७ प्रतिशत स्थान प्राप्त किये । यूरोपियनों के साथ विशेष रूप से पक्षपात॒ किया 

गया। उनकी जनसल्या १ प्रतिशत की १॥३५ थी, परन्तु 

प्रतनिष्षिय म उन्हें प्रातीय विधानमँडलो मे ३ प्रतिशत और पृस्तावित 

ग्रुभार संघीय सभा में साढ ५ अतिशत स्थान दिये गये । १६३४५ 

के अधिनियम ने सम्पत्ति और शिक्षा विषयक भभ्रहंताश्रो मे 

कभी करके १६१६ के अधिनियम के ऊपर कुछ सुधार किया था। फलत साढ़े ३ 

करोड व्यक्तियों ने, जिनमें ६० लाख स्त्रिया थी, मतदान का अ्रधिकार #प्त किया । 

मोटफोर्ड सुधारों के श्रपीन भारत की कुल जनसख्या के 

कुल निवचिक केवल साढ ३% भाग को ही मतदान का प्रधिकार प्राप्त 

था, लेकिन १६३५ के भ्रधिनियम के श्रधीन भारत की 

कुल जनसंख्या के १४ प्रतिशत अथवा कुल वयस्क्र जनसंख्या के २७ प्रतिशत भाग को 
भतदात का भ्रधिकार मिल गया । ; 


१९३५ का भारत सरकार झ्रधिनियम २६३ 


४९. गृह सरकार 

१६३५ के अधिनियम ने ग्रह सरकार में थोडे से उपचारिक परिवर्तन किए । 
अधिनियम वे भारत के प्रशासन के ऊपर भारत मन्त्री की “निरीक्षण, निर्देशन श्रौर 
नियन्त्रर' की शक्ति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया | 
यह शक्ति भ्रब सम्राट में निहित कर दी गई। लेकिन यह एक उपचारिक 
चरिवतेत्ञ नाममात्र का था ! यद्यपि सम्राट श्रग्रभूमि में आ परिवर्तन 
गया, लेकिन व्यवहार मे उसकी शक्ति का प्रयोग भारत 
अन्त्री ही करता रहा । जब कभी गवर्नर जेनरल और गवन'२ श्रपने विवेक के श्रनुसार 
आचरण! करते थे भ्रथवा अपने व्यक्तिगत निणुंय का प्रयोग करते थे, उस समय भारत 
अन्त्री उनका निरीक्षण झोर नियन्त्रण करता था । भ्रधिनियम ने भारतीय परिषद का 
उत्सादन कर दिया । अधिनियम ने भारत-मंत्री की सहायता के लिए तीन से श्रन्यून 
और ६ से भ्रनधिक परामशंदाताओं की व्यवस्था की । ऋम 
से कम झ्ाधे परामशंदाताग्रों के लिए यह प्रावः्यक था कि भारत सनन्‍्त्री के 
थे नियुक्ति से पूर्व दस बरस तक भारत में नोकरी कर चुके परामबंदाता 
हो श्रौर उन्हें भारतवर्ष छोड दो वर्ष से भधिक न हुभा 
हो । परामशंदाता पाच वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे और १३५० पौड वार्षिक 
चेतन प्राप्त करते थे । जिन परामशंदाताओो का निवास स्थान भारत में था, उन्हें वेतन 
के प्रतिरिकत ६०० पौंड वार्षिक भत्ता मिलता था। इस व्यय का भार इ गलैण्ड के कोष 
भर था, भारत के कोष पर नहीं । भारत-मन्त्री परामशंदाताग्रों से व्यक्तितगत रूप से 
अथवा सामूहिक रूप से जेसे चाहता, परामर्श कर सकता था, परन्तु बह उनके परा- 
मर्शा को स्वीकार करने के लिए वाघ्य नही था । 


सारांश 

१६६५ के भारत सरकार अ्रधि नियम का भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने तीब्र 
बिरोध किया श्रौर उसे एक प्रतिगामी कानून बताया । इस अभ्रधिनियम ने वास्तविक 
सत्ता भारतीय जनता को न सौप कर ब्रिटिश श्रधिकारियो के ही हाथो में रहने दी । 
उसने केन्द्र में ठंध कार्यपालिका की पुर'स्थापना कर के श्राशिक उत्त रदायी गासन का 
सूत्रतात किया भौर एक भ्रखिल भारतीय सघ की स्थापना का प्रस्ताब किया। प्रान्तों 
में उसने हेध शासन प्रणाली का उत्सादन कर दिया और प्रान्तीय स्वायत्तता की 
स्थापना की, जिसके ऊपर कई कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए थे । सघीय सिद्धान्त के अनुरूप 
ही भ्रधिनियम ने तीन सूचियों में केन्द्र और प्रान्तो के बीच शक्तियों का विशद रूप 
से वितरण किया । इसके भ्लावा, उसने एक संघीय न्‍्याथालय की स्थापना के लिए 
उपबन्ध किया ॥ 


र 


स्श्ड भारतीय राजनीति भौर शासन 


१६३४५ के भ्रधिनियम के भ्रधीन प्रस्तावित भ्रखिल भारतीय संघ में संघवाद 
की समस्त प्रायिक विशेषताएं पायी जाती थीं, लेकिन कुछ दृष्टियों से वह बिल्कुल 
बेजोड़ था । भारतवर्ष में उसका चारो ओर से विरोध किया गया भौर उसे प्रतिक्रि- 
यावाद की शवितयों को सुदृढ करने का एक प्रयास बताया गया। संघ के निर्माण की 
झसाधारण प्रक्रिया के अलावा, एकको में किसी प्रकार की एकरूपता नहीं थी । प्रस्ता- 
विंत स'घ न्यूनाधिक रूप से लोकतन्‍्त्रात्मक प्रातो व स्वेच्छाचारी ढग से शासित राज्यों 
का एक अस्वाभाविक गठबन्धन होने को था । प्रातो और राज्यो के सम्बध में स घीय 
सरकार को समान सत्ता प्राप्त होने को नही थी । प्रात तो सघ में स्वतः ही सम्मि- 
लित होने को थे, लेकिन राज्यों का पवेश उनके शासको की इच्छा पर निर्मर था। 
सूधीय विधान मण्डल के उच्च सदन में प्रस्तावित सघ के अवयवी एकको को समान 
प्रतिनिधित्व दिया गया श्रौर उनके प्रतिनिधि शासको द्वारा मनोनीत होने को थे। 
स्वय संघीय विधान मण्डल के लिये ही, विलक्षण गठन का पस्ताव किया गया $ 
उसका निम्न सदन परोक्ष रीति से निर्वाचित होने को था। 


प्रस्तावित सघीय कार्यपालिका हध होने को थी। प्रतिरक्षा, वैेदेशिक मामलों, 
धार्मिक मामलों और कबाइली इलाकों को 'सरक्षित' बिपय माना गया गा। इनका 
शासन-प्रबन्ध गवन र जेनरल तीन कार्यकारी परिषदों की सहायता से करने को था। 
शेष विषयों का शासन प्रबन्ध गवन र जेनरल उन मन्त्रियो की सहायता से करने को 
था, जो विधानमण्डल के प्रति उत्तरदाथी थे । लैकिन मन्त्रीय क्षेत्र में भी गवन र जेन- 
रल के कई ऐसे विशेष उत्त रदायित्व थे, जिनका प्रबन्ध करने में वह अ्रपने व्यक्तिगत 
निर्णय को प्रयोग कर सकता था । इस प्रकार गवन' र जेनरल किसी प्रकार एक बँधा- 
निक शासक नही था । कायंकारी, विधायी श्रौर वित्तीय क्षेत्रों में वह विशाल वाप्त्त- 
बिक शक्तियों का उपभोग करता था । 


सघीय विधानमण्डल द्विसदनात्मक होने को था । उच्च सदन (राज्य परिषद) में 
२६० सदस्य होने को थे जिनमें १०४ सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने को थे | 
ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों मे से ६ तो गवन र जेनरन द्वारा मनोनीत होने को थे 
और शेष १५० संबस्य साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचक भण्डलो के द्वारा प्रत्यक्ष रीति 
से निर्वाचित होने को थे । निम्न सदन (संघीय सभा) के सदस्यों की सख्या ३७४५ 
निश्चित हुई थी । ब्रिटिश भारत के २५० सदस्पय परोक्ष रीति से निर्वाचित होने को 
थे । सघीय विधानमण्डल प्रभ्रुत्त शक्ति विरहित कानून निर्माता निकाय था। उसकी 
विधायिनी और वित्तीय सक्षमता मवन र जेनरल की विद्येष शक्तियों के अधीन थी । 

सघीय न्यायालय में, जिसका उद्घाटन १ भ्रक्टूबर १९३७ को हुआ, एक मुख्य 


१९३४ का भारत सरकार प्रधिनियम २६५ 


स्यायाधिपति और छः दूसरे न्यायाधीश सम्मिलित थे । उसे प्रारम्भिक, श्रपीलीय भौर 
परामर्शीय क्षेत्राधिकार प्राप्त था। लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि 
उसके पास से श्रपीलें प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समितिके समीप भेजी जा सकती थी । 

१९३४५ के भ्रधिनियम ने प्रातो को एक नया बैधानिक स्टेटस प्रदान किया। 
जिसे प्रातीय सः दत्तता के नाम से भ्रभिहित किया गया । इसके दो अर्थ थे:-- (क) 
आंतीय सरकारो को अ्रपने उल्लिखित क्षेत्र मे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से मुक्ति 
प्राप्त हो ब्लोर (ख) प्रातो में पूरे पैमाने पर उत्तरदायी ग्रासन की स्थापना हो । लेकिन 
व्यवहारत प्रातीय स्वायत्तता इन दोनों में से एक भी भ्रथं में पूर्ण या सच्ची नहीं थी | 
केन्द्रीय सरकार कई रीतियो से प्रातीय सरकारो के क्षेत्र को अतिक्रात कर सकती थी । 
इसके अलावा प्रातो का उत्तरदायी शासन गवर्न रो व. गवर्नर जेंनरल की विद्येष 
शक्तियों के कारण भ्रत्यन्त सीमित हो गया था । 


गवर्नर जेनरल की तरह प्रतीय गवन र भी वास्तविक शासक था । उसे पर्याप्त 
स्वविवेकी शक्तिया भ्नौर विशेष उत्त रदायित्व प्राप्त थे। कार्यकारी, विधायी और 
वित्तीय मामलो में वह, कई अवसरो पर अपने विवेक के अनुसार भ्राचरण कर सकता 
था। अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर और अध्यादेश व गवन र के अधिनियम जारी 
करके वह विध।नमण्डल की इच्छा को अवरुद्ध कर सकता था। 

गवन र प्रात का प्रशासन मन्त्रि-परिपद की सहायता और मन्‍्त्रणा से करता था, 
साधारणत उससे यह श्राशा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियो की मन्त्रणा के 
अनुसार कार्य करेगा। लेकिन यदि गवर्नर को यह भान होता कि मन्त्रियो द्वारा दी 
गई मन्त्रणा का उसके किसी विश्यप उत्त रदायित्व के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, 
उस दशा में वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता था | मन्‍्त्री सामूहिक 
रूप से प्रातीय विधानमण्डन के प्रति उत्तरदायी थे | लेकिन वे गवन र के द्वारा भी 
अपदस्थ किए जा सकते थे। उदाहरणाथं धिध के प्रधान मन्त्री के. बी अल्लाबल्श को 
वहा के गवर्न र ते पदच्युत कर दिया था। यह उत्त रदायी शासन की प्रवचना थी । 


प्रातीय विधानमडल को प्रातीय सूची में प्रगरणित विषयो पर कानून बनाने का 
अधिकार था । वह समवर्ती सूची के विषयो पर भी कानून बना सकता था, लेकिन 
इसमें एक शर्तं थी श्रौर वह यह कि प्राततीय विधानमडल द्वारा पास किया गया कोई 
कानून यदि केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा उप्ती विषय पर पास किये गये किसी कानून के 
प्रतिकूल पडता, तो उस स्थिति में केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कानून 
हू! अभिभावी हो सकता था । प्रातीय विधानमण्डल की सर्वशक्तिमत्ता गवनेर की 
विशेष शक्तियों द्वारा मर्यादित थी । १९३५ के अ्रधिनियम ने प्रातीय मताधिकार को 
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विस्तृत कर दिया और मतदान का भ्रधिकार ब्रिटिश भारत की १४ प्रतिशत जनसंख्या 


को प्रदान किया । 

गृह-सरकार में अधिनियम ते कुछ हो उपचारिक परिवतंन किये । भारतीय परि- 
बद का उत्मादन कर दिया गया और भारत मन्त्री की सहायता के लिए छः से प्रन- 
घिक व तीन से अन्यून परानशंदात। नियुक्त किये गये । 

यह स्मत्तंव्य है कि प्रस्तावित सघ की स्थापता नहीं की गई और १९३४५ के 
अधिनियम का केवल प्रातीय भाग ही १ श्रप्रंल १६३७ को कार्यरूप में परिणत 


किया गया! 


अध्याय १२ 
प्रान्तोय स्वायत्तता पर श्राचरण 


ब्र्0०- निर्वाचन ( फरवरी, ५ €३७ ) 


पूर्वे भ्रध्याय में हम देख चुके हैं कि १९३५ के भारत सरकार प्रघिनियम का 
भारतीय लोकमत के सभी महत्वपूर्ण वर्षों ने तिरस्कार किया । अधिनियम द्वारा प्रस्ता- 
वित भ्रखिल भारतीय सघ ने व्यापक विरोध को जन्म दिया। 

१९३० में ब्रिटिश सरकार के “अनुद्ासित दासो', श्र्थात॒ प्राग्तोय स्वापत्तता 

देशी नरेशों ने सवीय विचार का जोर शोर से अनुमोदन का उद्घाटन 
किया था, लेकिन श्रब उन्होंने भी उसकी ओर से पीठ मोड 
ली। फनत ग्रघिनियम के संघीत्र भाग को स्थगित कर दिया गया क्योकि अखिल 
भारतीय सघ की रचना उस समय तक सभव नही थी, जब तक कि कम से कम इतने 
राज्य, जिनकी जनसरूया सब राज्यों की कुल जनसख्या की ग्राधी हो और जो सघीय 
'विधानमण्डल के उच्च सदन में समस्त राज्यो के लिये निस्थापित कुल स्थानो के कम से 
कम प्रर्द्धांश के श्रधिकारी हों, उसमें प्रविष्ट न हो जाये। भप्रवसर ग्राने पर नरेशों ने 
प्रपने भाग्य को शेष भारत के साथ सयुकत करना भ्रस्वीकार कर के सघीय योजना की 
हत्या कर डाली । फिर भी, अधिनिप्रम के भाग हे को (जो प्रान्तीय शासन से सम्बन्ध 
रखता था)कार्यरूप में परिणत किया गया और फरवरी १६३७३ प्रान्तीय विधानमण्डल 
के लिये सम्पन्न होने वाले साधारण निर्वाचनों के पदरचात्‌ उसी वर्ष पहली अप्रप्रेल को 
नवीन संविधान में निर्दिष्ट प्रातीय स्वायत्तता का उदघादन किया गया | जुलाई १६३५ 
जब कि प्रधिनियम पास किया गया था शौर फरवरी १९३७ के बीच मे निर्वाचर क्षेत्रों 
के निर्धारण, मतदाता-सूचियों की तय्यारी तथा प्रान्तो भ्रौर केन्द्र के वित्तीय सम्बन्धों 
की झ्रावश्यक भ्रदल बदल की प्रारम्भिक कार्यवाहिया पूरी कर ली गईं । 


कांग्रेस १९३५ के सम्पूर्ण भ्रधिनियम के विरुद्ध थी लेकिन उसने नये सविधान 
को नष्ट भ्रष्ट करने के उद्देश्य से निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय किया । मुस्लिम 
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लीग ने संघ को तो अस्वीकार कर दिया लेकिन निर्वाचनो में प्रातीय विधानमण्डलो के 
लिये अपने प्रत्याशी खडे करना तय किया । उदारवादियो ने भ्रधिनियम के सीमित 
उपबन्धों का तीव्र विरोध किया लेकिन वे नये सविधान की एक बार भ्रच्छी तरह से 
जाच कर लेने के पक्ष में थे। इस प्रकार, निर्वाचनो के दौरान में भारत का प्रत्येक 
राजनीतिक दल मैदान में उपस्थित था । 
निर्वाचन के परिणाम महत्वपूर्णा थे । छ प्रान्तो (मद्रास, बिहार, बम्बई, यू०पी०, 
सी० पी० और उडीसा) में, जिनमें ब्रिटिश भारत की वो तिहाई जनसल्या श्रा जाती 
थी, काग्रेस ने पूर्णां बहुमत प्राप्त किया । आसाम में उसने 
निर्वाचन-परिशाम १०८ स्थानो में से ३५ पर श्रधिकार कर लिया प्रौर वह 
सबसे शक्तिशाली दल के रूप में भ्रवतरित हुई । पश्चिमोत्त र 
सीमा प्रान्त में कांग्रेतत को ५० में से १९ स्थान मिले । मुस्लिम लीग समस्त प्रान्तों के 
४०० मुस्लिम स्थानों मे से केवल ५१ ही प्राप्त कर सकी । 
€ १. पद-ग्रहण 
निर्वाचनों के पश्चात्‌ काग्रेस के सामने यह समस्या उठ खडी हुई कि पद ग्रहण 
किया जाय या नही । छ प्रान्तो में तो उसका पूर्ण बहुमत था और शेष प्रान्तों में से कुछ 
में वह मन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति में थी। काँग्रेस का 
कांप्रेस में वामपक्ष काग्रेसी सन्त्रिमण्डलो की रचना का घोर विरोधी 
सतभेद था। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कह दिया कि पदग्रहण 
“उस ध्येय के पूति विश्वासघात होगा, जिसे हमने स्वीकार 
किया है । सुभाष बोस के मतानुसार पद-ग्रहण पराजय की स्वीकारोक्ति के तुल्य था । 
काग्रेस के समाजवादी और साम्यवादी ग्रुटो ने संघर्ष के कार्यक्रम का समर्थन किया । 
लेकिन बहुमत दक्षिशपक्षियो का था, जिनके नेता सरदार पटेल, राजगोपालाचारी और 
राजेन्द्रप्रसाद थे । दक्षिण-पक्षियो को महात्मा गान्धी का भी मौन समर्थन प्राप्त था। 
मार्च, १९३७ में दिल्ली में काग्रेस महासभिति की बैठक हुई | उसमे दक्षिशपक्षियों ने 
वामपक्षियो को बहुमत से हरा दिया और श्रन्तिम रूप से यह्‌ निश्चित किया गया कि 
उन प्रान्तो में जहा विधानमण्डलो मे काग्रेस का बहुमत है भ्ौर जहाँ काग्रेस दल के नेता 
को इस बात का सुस्पष्ठ श्राइवासन मिल जाये कि गवर्नर मन्त्रियों के वेवानिक कार्यों 
में हस्तक्षेप नहीं करेगा, काग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनाया जा सकता है । काग्रेस इस परम्परा 
का विकास करना चाहती थी कि गवनंर की विदोष शक्तियों 
कांग्रेस द्वारा के सम्बन्ध में भी मन्त्रियों की मन्त्रणा पर शआ्लाचरण होना 
गवनेरों से श्राइवासन चाहिये । काग्रेस ने साफ साफ शब्दों में यह मांग की कि 
की सांग गवर्नरों को उस समय भी जब कि सबिधान के अधीन 
उनसे यह भ्रपेक्षा की जाती हो कि वे व्यक्तिगत विवेक के 
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अनुसार कार्य करें, मन्त्रियो के परामर्श पर ही कार्य करना चाहिये। चूंकि गवर्मर 
उक्त आ्राश्वासन देने के लिये तथ्यार नहीं हुये भ्रत: जिन प्रान्तों में काग्रेस का बहुमत 
था, वहा के विधानमण्डल के काग्रेंस दल के नेताओं ने मत्रिमंडल बख्बने का झमन्त्रण 
अ्रस्वीकार कर दिया। ब्रितित अधिकारियों ने यह दृष्टि विन्दु ग्रहण किया कि इस 
प्रकार का आदवासन सं विधान म सनन्‍्शोधनकिये (ना नहीं दिया जा सकता था। इसके 
विपरीत महात्मा गान्धी ने कहा कि सविधान में ऐसी कोई चीज नही है जो गवर्नरो 
को अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग मत्रियो के परामर्श पर क्वरने से रोक्ती हो । 
उनका मत था कि १६३५ के अधिनियम के अन्तर्गत शभ्रावरयक अ्रभिसमय विकसित 
किये जा सकते हैं । चू कि इस वाद-विवाद ने कानूनी रूप घारण कर लिया था अत. 
बहुत से प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं ने इसमे भाग लिया । प्रख्यात विधानशास्त्री प्लो० कीथ ने 
काग्रेस के दृष्टिकोण का समर्थन किया । 


जिस समय यह वाद-विवाद चालू था श्र छ प्रान्तो में काग्रेस ने पद ग्रहण 
करना अस्वीकार कर दिया, गवर्नरो ने भ्रल्पसख्यक दलो के नेताओो द्वारा निरभित मत्रि- 
मडलो को प्रतिष्ठापित कर दिया। ये ग्रलोकप्रिय मत्रि- 
मडल विधानमंडल का सामना नहीं कर सकते थे और नही प्रन्तरिम 
अपने बजट पास करा सकते थे । गतिरोध तीन महीने मत्रिमंडल 
तक चलता रहा । धीरे धीरे दोनो विरोधी पक्षो (सरकार 
और काग्र स) ने श्पने दृष्टिकोरश को नरम किया । जुलाई में गवर्नर जेनरल न यह 
घोषणा की कि भारतीय जनता मुझ पर इस बात का भरोसा रख सदाती है कि मै, 
“भारत में सासद शासन के सिद्धान्तो की पूर्ण और चरम 
स्थापना के लिये अनथक गति से कार्य करूंगा ।” यद्यपि समभोता 
कोई स्पष्ठ बचन तो नही दिया गया, लेकिन लाड्ड लिलि- 
थगो ने यह कह दिया था कि विन प्रति दिन के प्रशासन में गवनंर अपनी विशेष 
शक्तियों का प्रयोग नही करेगे । वायसराय के वक्तव्य ने “कोई वैधानिक आधार नहीं 
छोडा, /* लेकिन काग्रेस ने उसके सात्वनामूलक स्वर का मित्रतायुक्त जवाब दिया । 
७ जुलाई, १६३७ को काग्रेस कार्यकारिणी ने "एक झोर नए श्रधिनियमसे भिडने और 
दूसरी ओर (सामाजिक सुधार के) रचनात्मक्र कार्यक्रम को चलाने के लिये/* काग्रेसी 
मत्रिमडल बनाने की झ्ाज्ञा दे दी । काग्र स के यह निर्णय करने पर' अ्न्तरिम' मत्रि- 
मडलो ने त्यागपत्र दे दिये श्रोर कांग्रेसी मत्रिमडल सत्तारूढ हो गये। कुछ काल 
# कूपलेंड : इ डिया, ए रिस्टटमेट, प्‌. १५६ 
# जवाहरलाल नेहरू : दि यूनिटो आफ इंडिया, प्‌. ५६ । 


३०० भारतीय राजनीति झौर शासन 


पश्चात भासाम भौर उत्तर पदिचमी सीमा प्रान्त में भी काग्रेंस के मत्रिभंडल घन गए । 
€२. कांग्रेसी प्रान्तों में प्रान्तोय स्वायत्तता पर श्राचरण 

पद-ग्रहण के साथ साथ, “काग्रेस ने युद्धों, प्रवज्ञा श्रौर कारावास के पुराने युग 

के स्थान पर रचनात्मक राजनीतिज्ञता के एक नवीन युग में पदापंण किया।' | भव 

तक जो राजद्रोही रहे थे, वे शासकों के रूप में श्रवतरित 

शासकों के रूप में. हुए श्लौर इस क्षमता में उन्होने अपने नौकरशाही विरोधियों, 

राजद्रोही गवनरों और प्राई० सी० एस० पदाधिकारियों के साथ 

मिलकर काम क्रिया । श्राठ प्रान्‍्तों में कांग्रेसी मत्रिमडल 

उस समय तक सत्तारूढ रहे जब तक कि द्वितीय विद्वयुद्ध के सूत्रपात पर उन्होंने 
स्यागपत्र नही दे दिए । 


कांग्रेसी नेताओं का यह भय कि गवनंर भ्रपनी विशेष शक्तियों का श्रत्यधिक 

अयोग करेंगे, कुछ प्रतिशयोकत सा श्रिद्ध हुआ | यह भी नहीं है कि गवन र वैधानिक 

प्रधानमात्र हो गये हों । वे सक्रिय शासक बने रहे | यदि 

गबनंरों का नियत उनमें और मत्रियों में मतभेद होने के बहुत कम श्रवसर 

कर्म. भ्राए, तो इसका श्रेय उन दोनों को ही समान रूप से जाता 

हैं। मत्रियों और गवन' रों दोनों ने ही भ्रत्यन्त सतर्कतापूर्वक 

कार्य किया। “रक्षा-कव व” रद नही किये गये , वे सदेव ही मन्त्रियों भ्ौर गवनर के 

ाद-विवा दो की पृष्ठभूमि में रहते थे । कई भ्रवसरों पर उनका प्रयोग भी किया गया । 

१९६८ के प्रारम्भ मे, यू० पी० झौर बिहार में राजनीतिक 

विद्देष शक्तियों. कैदियों को मुक्त करने के प्रदन पर मन्त्रियों श्रौर गवरनरों 

का यदा कदा में मतभेद उत्पन्न हो गया। गवन र जेनरल ने सम्विधान 

प्रयोग की घारा १२६ के भश्रधीन सम्बद्ध गवन रो को यह श्रनुरेश 

दे दिया कि वे अपने मन्त्रियो की मस्त्रणा को न मानों क्‍योंकि इससे भ्रमन प्रौर चैन 

बनाए रखने के उपके विशेष उत्तरदायित्व पर भ्रसर पडता है। इस पर मभन्त्रिमण्डलों 

ने इस्तीफे दे श्यि लेकिन भ्रस्तोगत्वा यह गतिरोध समझौते की बातचीत के द्वारा तय 

हो गया । एक सनन्‍्तोषजनक हल खोज निकाला गया और मन्त्रिमण्डलों ने पुत काम 

सम्हाल लिया । उडीसा में इसी प्रकार का सकट एक भ्रधीनस्थ नौकरशाही पदाधिकारी 
की गवनर के पर पर तियुक्ति को लेकर उठ खड़ा हुप्रा लेकित स्थिति को स्थायी " 

गतिरोघ का रूप धारण करने से रोक लिया गया । व्यवस्थापन के क्षेत्र में गवन रों ने 

केवल चार बार ही निषेधाधिकार का प्रयोग किया। 


| पद्टामि सीतारामथ्या : दि दिस्द्री आफ दि नेशनलिस्ट मूजमेंट, प्‌ ६०। 


प्रान्तीय त्वायत्तता पर आचरण ३०९ 


यह स्मत्तंव्य है कि कांग्र सी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्तता की तुलनात्मक रूप से 
सफलता का कारण विधान भण्डलों के काग्रेस दलों की शक्ति भौर भ्रनुशासन था 8 
कांग्रे सी मन्त्रिमण्डलो को जिस विशाल बहुमत का समर्थन 
प्राप्त था, गवनंर उसकी महत्ता को समभते थे और निपट.. कांग्रेस सन्त्रिमण्डलों 
दूरदशिता के कारण वे लोकतन्त्र की दाक्तियों के साथ की दक्ति 
रोज रोज़ के सघर्षों से बचने के लिए बाध्य थे। काग्र स 
दलो की भनुशासित शक्ति का कारण केवल उनका स्थायी बहुमत ही नहीं था अपितु 
केन्द्रीय काग्नंस संगठन और उसके सासद बोर्ड का एका- 


त्मक नियन्त्रण भी था । कूपलैण्ड के मत में, “काग्रेस की केन्द्रीय काग्र स 
एकात्मक नीति प्रातीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन का 
का उत्लघन क्रती थी ।”* उसका वथन हैकि काग्रस नियनतश्रएण 


मंत्रिमप्डल सम्ब्द् विधानमण्डलो के प्रति इतने उत्तरदायी 

नही थे, जितने कि काग्रेस केन्द्र” के प्रति । इसके विपरीत काग्रंस का विचार यह था 
कि सासद बोडं के प्रभाव नें स्वस्थ राष्ट्रीय हष्टिकोण का सचार किया झौर सकुचित 
प्रान्तीयता की वृद्धि को रोका । 


अपनी पदारूढि के झ्ठठाइस महीनों में कॉग्रस ने कृतिपय ऐसी सफलताए प्राप्त 
की जिन पर वह “गर्व कर सकती थी ।' सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने निर्वा- 
चन-घोषणा पत्र मे दिए गए बचनो को पूरा करन की चेष्टा 
की । खेतिहरो की जमीदारो के श्रत्याचारो से रक्षा हो सके. काग्न स-स॑ त्रिमण्डलों 
और वे ऋशाग्रस्तता से छुटकारा पा सके, इसके लिए कई को 
प्रातो मे एक से सुधार हुए । शिक्षा के क्षेत्र में यु० पी० सफलताएं 
श्रौर बिहार में प्रशसनीय तरवकी हुई । इन प्राँतो में श्रशिक्षा 
के उन्मूलन के लिए महात्मा गाधी की बुनियादी तालीम की योजना को श्रपनाया 
गया । काभ्रे स-सन्त्रिमण्डलो ने ग्राम पुनर्गठन, कुटीर उद्योगों के विकास प्रौर ग्राम 
पचायतो के तुनरुत्यान की श्रोर भी ध्यान दिया । हरित्ननो की दशा में सुधार करने 
के भी प्रयास किये गये | काग्रेस का्यंक्रम से मद्य-निषेध को मुख्य स्थान प्राप्त था। 
इस सुधार के पूरणं प्रवतंन का अभिप्राय यह था कि १८ करोड रुपयो के राजस्व का 
बलिदान कर दिया जाय , स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भारत को 'नीरस” कर देने की नीति 
एक ही छलाग में कार्यान्वित नही की जा सकती थी । तथापि, लगभग सभी कांग्रंस 


भकूपलैण्ड- इ डिया, ए रिस्टेटमेंट, पृ. १६१ 
| उपयु क्‍त पुस्तक, ९. १६१ 


इण्२ भारतीय राजनीति और शासन 


प्रान्तों में इस नीति का “श्री गऐेश' कर दिय्रा गया बम्बई श्र मद्रास ने इस दिशा 
में नेतृत्व ग्रहण किया । भ्रतःशुल्क राजस्व की हानि को बिक्रीकर जैसे राजस्व के नये 
स्रोतों की उद्भावना करके और प्रश्ासन के व्यय में कमी करके पूरा क्रिया गया । 


६३. गेर-कांग्रेसी प्रान्तों में प्रतन्तीय स्वायत्त ता 


गैर-काग्र सी प्रान्तो की हालत इतनी भ्रच्छी नहीं थी | पजाब को छोडकर, जहां 
“यूनियनिस्ट' मत्रिमण्डल ने स्थायी शासन का निर्माण किया था, शेष प्रातो के मत्रि- 
मण्डल दुरबंल और अस्थायी थे। गवरनरो के स्वेच्छाचा से व्य- 
उत्तरदायी शासन में वहार के उदाहरण रोज़ रोज़ देखने को मिलते थे। भ्रक्टू- 
गवर्नरो के हस्तक्षेप क. बर १९४२ में सिन्ध के गवर्नर ने मुख्यमन्त्री खान बहादुर 
दृष्टान्त अल्लाबख्श को इस आधार पर पदच्युत कर दिया वे “उसके' 
विश्वास-भाजन नहीं थे । यह उत्तरदायी शासन के 
सिद्धातो के सवंथा विरुद्ध था। क्योकि पदच्युति के समय मुख्यमत्री को विधान मडल 
का समर्थन प्राप्त था ७ जुलाई १६४३ में बगाल के गवर्नर ने मुख्यम-त्री फज़लुल हक 
को त्यागपत्र देने के लिए वाध्य किया। मुंख्यमन्री ने बाद में इस बात की शिकायत की 
थी कि, “गवनंर सम्पूर्गा विचार विनिमय पर एकाधिकार कर लेता था और श्रपने 
मन्त्रियो पर अपने निर्णय लाद देता थ्य ।” बगाल के एक मन्‍्त्री डा० व्यामा प्रसाद 
मुकर्जी ने दिन प्रति दिन के प्रशासन में गवन र के हस्तक्ष प के कारण श्रपने पद से 
र्याग-पत्र देना आवश्यक समझा । 


सारांश 


१९३५ के अधिनियम का प्रातीय भाग अप्रैल १, १९३७ को प्रवतंन में श्ाया । 
साधारण निर्वाचनों में जो उस वर्ष फर्वरी में सम्पन्न हुए, छ प्रातों में काँग्रेस ते पूरा 


बहुमत प्राप्त किया श्रौर दो प्रातो में वह सबसे शक्तिशाली दलों के रूप में 
अवतरित हुई । 


पद-प्रहण के प्रश्न पर कुछ मतभेद था। जिन प्रातों में काग्रेस का बहुमत था, 
बहां उसने उस समय तक मत्रिमण्डल बनाना भ्स्थीकार कर दिया जब तक कि गवनर 
यह भप्राइवासन न दे दें कि वे अपनी विशेष शक्तियों का पूयोग मंत्रियों की मत्रणा पर 
करेंगे । गवन रो ने इस प्रकार का वघन देना भ्रस्वीकार कर दिया, फलत: कांग्रेस 
दलों के नेताप्रों ने मंत्रिमण्डल बनाने के आमंत्रण को ठुकरा दिया । इन प्रांतों में झंत- 
रिम मन्त्रिमण्डलों को प्रतिष्ठापित किया गया। जुलाई में कांग्रेस दलों श्रौर सम्बद्ध 
गवरन रों के एक समझौते के परिणाम स्वरूप यह गतिरोध दूर हो गया । 


प्रान्तीय स्वायत्तता पर आचरण ३०३ 


्ड 


फत्त का्रेसनेछ प्रातों में और बाद में श्राठ प्रांतों में शासन-सूत्र को 
सम्हाल लिया । 

काग्रेसी प्रांतों में प्रातीय स्वायत्तता को पर्योप्त सफलता प्राप्त हुईैं। गवनंर 
वैधानिक शासक तो नही बने, लेकिन उन्होने भ्रपनी विद्येष शक्तियों का प्रयोग बहुत 
कम भ्रवसरों पर किया । गैर-काँप्रेसीं प्रातो में, जिनमें पजाब भ्रपवाद था, स्थिति दूसरी 
रही । इन प्रातो में गवन रो ने दिन प्रतिदिन के शासन में हस्तक्षेप किया । 


अध्याय ११३ 
महायुद्ध ओर वंधानिक गतिरोध 


६४. भारत और महायुद्ध 


३ सितम्बर १६३९ को द्वितीय विव्वयुद्धका ज्वालामुखी फूट पडा । इस विस्कफोट 
ने भारत में एक गम्भीर वैधानिक सकट उत्पन्न कर दिया । इ गलेड ने नाजी जमंनी 
के विरुद्ध लोकतन्त्र श्रौर स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लक्ष्य 
यायसराय द्वारा की घोषणा करके हथियार उठाये । वायसराय ने भारतीय 
भारतक थुद्ध ग्रस्त जनता के उन प्रतिनिधियो को, जो केन्द्रीय श्रथवा प्रातीय 
होनेंफो घाषशा .. विधानमण्डलो में थे, बिना किसी प्रकार की सूचना दिये 
अ्रथवा उनसे बिना किसी प्रकार की मन्‍्त्रणा किये ही यह 
घोषणा कर दी कि भारत भी जमंनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल है। महात्मा गाधी को 
वायसराय ने एक “इ टरव्यू” के लिए प्रामन्त्रित किया । महात्मा जी ने कहा कि, "मेरी 
झपनी सहानुभूति तो इ गलेड श्रोर फ्रास के साथ है' लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर 
दिया कि यह बात उन्होने व्यक्तिगत रूप से कही थी, काग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 
नही | कुछ समय बाद उन्होने हरिजन मे लिखा कि 'भ्रग्नेजों 
महात्मा गांधी को जो भी सहायता दी जाय, वह बिना किसी शर्तें के दी 
का जानी चाहिये ।* लेकिन काँग्रेस के ऊपर इसकी दूसरी 
दृष्टिकोश प्रतिक्रिया हुई । जिस श्र-लोकतन्त्रात्मक ढंग से भारत को 
युद्ध में रोक दिया गया था, उसका काग्रेस ने तीत्र विरोब 
किया । “एक ऐसे उद्देश्य के लिये जो उसका अपना नही था, एक ऐसे भडे के नीचे 
जजिसने उसका अपना भडा गिरा दिया था और ऐसे नेताओं 
कांग्रेस की की श्रधीनता में जो उसके श्रपने नेताझों से सलाह लेना नही 
प्रतिक्रिया चाहते थे--भारत को क्या नैतिक उत्साह होता, वह क्‍या 
सहायता प्रदान करता ?”] जिससमय भ्रप्रैल १९३६९मे भार- 

# दि हरिजन, सितग्बर २३, १६३६। पद 

६ पढ्मामि सीता रामय्याः दि हिस्द्री आफ दि कांय्रेस, भाग २, पृ. १२४-५ | 


>> महाबुद्ध और बंधानिक गतिरोध ३०५ 


सीय सैनिकों की एक टुकडी प्रइत में भेजी गई थी, कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दे 
दी थी कि वह भारतीय जनता की सहमति के बिता भारत के ऊपर युद्ध थोपने भौर 
भआरतीय साधनों के युद्ध में प्रयोग की समस्त चेष्टाओों का प्राशपरणा से विरोध करेगी । 
सरकार ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नही दिया तथा भगस्त में और अधिक भार- 
सीय सैनिकों को मिश्र प्तौर सिंगापुर भेज दिया। इसके विरोध'स्वरूप काग्रंस ने भ्रपने 
समस्त सदस्पो को केन्द्रीय विधानसभा से हटा लिया भ्रौर प्रातीय काग्रेसी मन्त्रिमं डलों 
को भ्रादेश दिया कि वे “ब्रिटिश सरकार की तय्यारियों में किसी प्रकार से कोई 
सहायता न दें ।”* 


लेकिन इस सबके बावजूद भी जब भारत को युद्धग्रस्त घोषित किया गया, भार- 
तीय विधानपडलो से किसी प्रकार की मन्त्रणा नहीं की गई । “प्रपनी सहमतिके बिना 
और श्रपने प्रतिनिधियों के अनुमोदन के बिना भारत के 
लाखो स्त्री-पुरुषो ने स्वयं को युद्धय्रस्त पाया ॥६” ब्रिटिश कांग्रेस का 
ससद को उस संशोधन अधिनियम के पास करने मे, जिसने प्रस्ताव १४ 
कि भारतीय जनता की ख्व्रतस्त्रताग्रो को कुवलने के लिए सितम्बर १९३९ 
उनके ब्रिटिश गासकों के हाथो में भयकर व्यापक-शक्तिया 
सौंप दी, केगव ११ मितट का समय लगा । काग्रेस ने अपने दृष्टिकोण को जवाहरलाल 
द्वारा तस्यार $िए गए और १४ सितम्बर, १६३९ को पास किये गये कार्यसमिति के 
पूस्ताव में साप्ट किया । काग्र स ने उस मनमाने ढग के ऊपर क्षोभ-व्यक्त किया,जिसमें 
कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसी लडाई में, जो कि भारत की श्रपनी नही थी, भारत को 
घसीटे ले जा रही थी । काग्रेस ने यह साफ-साफ कह दिया कि वह फासिज्म के व्रिरुड 
है भौर उप उद्देश्य की जिसको लेकर इगलेंड और फ़ास लडाई में पुविष्ट हुए हें,पृशसा 
करती हैं । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, “हम नाजियों की विजय नही चाहते थे, 
और हमारी सहानुभूति पूर्णतः उनकी तरफ थी, जिनके ऊपर भ्ाक़मश किया 
गया था ।"* 


लेकिन इसके पूर्ष कि भारत लोकतत्र की सहायता करता भारत में लोकतत्र 
की स्थापना होनी आवश्यक थी । “हमारे प्रादेश पर स्वयं पराधीन, वे 
(भारतीय) दूसरों को स्वतंत्र करने के लिये कैसे संग्राम करते [ कांग्रेस 


# इंडियन एनुअल रजिस्टर १६३६; पृ. २१४। 

| एच. एन, प्रेल्सफोर्ड सब्जेक्ट इडिथा पृ. ५३। 
# जवाइर लाल नेइरूः दि यूनिटी आफ इंडिया, प्‌. ३६१॥ 
६ एच, एम, ब्रेल्सफो्:ः वही, पृ. ५४ | 


३०६ भारतीय राजनीति और झासन 


युद्ध के उद्ेइयों प्रस्ताव ने ब्रिटिश सरकार से यह माग की वह प्रपने बुद्ध 
को स्थष्ट करने के उद्देश्यों को साफ साफ बतला दे श्लौर पूछा, क्या इन 
की भांग उद्देश्यों में साम्राज्यवाद का उन्मूलन छामिल है? क्या 


ब्रिटिश सरकार भारत के प्रति एक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का 


सा, जिसकी तीति अपनी जनता की इच्छाओों के अनुस।र सचालित हो, व्यवहार 
करने के लिए तय्यार है ?” काग्रेस की माग थी कि यदि इगलैण्ड स्वतन्त्रता श्रौर 
लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लडाई लड रहा हैं, तो उसे भारत में भी स्वतत्रता 
झौर लोकतनन्‍्त्र की स्थापना करनी चाहिए। हमारे लिए स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नही 
हो सकता, यदि वह स्त्रयं हमे ही प्राप्त नही है ।/* कट्रुग्रनुभवों ने उसे सिखा दिया 
था कि “ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार के युद्धकालीन वचनों या वक्‍तव्यों पर 
विद्वास नही किया जा सकता ॥| फलत:ः काग्रेस ने माग की कि इगलेड को चाहिए 
कि वह भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र धोषित कर दे । इस माग का आशय यह था कि 
भारत को युद्ध के पश्चात्‌ श्रपना सविधान बनाने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए और 
ब्रिटिश नेकनीयती के प्रमाणस्‍्तरूप तुरन्त ही लोक शासन की स्थापना होनी चाहिए । 
“किसी भी घोषणा की वास्तविक कसौटी उसका वतंमानकालीन उपयोजन है।* 
कांग्रेस ने यह माँग किसी सौदेबाजी की भावना से श्रनुप्राणित होकर नहीं की थी 
और न वह इ गलेड की कठिनाई से अपना मतलब निकालने के लिए ही उत्युक थी 

भारतीय स्वतत्रता की घोषणा इसलिए श्रावइयक थी 


उवारबावियों द्वारा कि भारत की जनता को उस लडाई के बारे में, जो कि 
कांग्रस-मांग का उसकी अपनी नही थी, उत्साह पैदा हो जाए। यदि सर- 
छम्रथं न कार ने ऐसी घोषरणा नही की, तो यह स्पष्ट था कि लडाई 


का उद्देश्य साम्राज्यवादी विशेषाधिकार को ज्यों का त्यों 
कायम रखना था इस प्रकार की लडाई से भारत को क्या लेना देना था ? भारतवर्ष 
सहयोग देने को इच्छुक था लेकिन वह यह सहयोग बराबर के साथी की हैसियत से 
देना चाहता था। यहा यह स्मत्तंव्य हैं कि उदारवाशियो ने 


मुल्लिम लोग भी काग्रेस की माग का समर्थन किया और सरकार से 
का प्राथंना की कि वह वतंमान केन्द्रीय सरकार के स्थान पर 
दृष्टि बिन्दु जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने 


में शीघ्रता करे । मुस्लिम लीग तक इगलेड को बिना 
किसी शत के सहायता देनेके लिये तय्यार नही थी । वह युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा के 
विरुद्ध तहीं थी लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुसलमानों के साथ पूरा 
# जवाहर लाल नेहरू: दि यूनिटी भॉफ इडिया पृ.३११४। मच पक जम 
ई पट्टामि सीतारामय्याः दि दिस्द्री ऑफ दि काँग्रेस, एू, १२६ । 


महायुद्ध भ्रौर वंबातिक भतिरोज ३०७ 


श्थाय होना चाहिए शौर सरकार को चाहिए कि वह उसकी रजामन्दी के बिना 
कांग्रेस को कोई आश्वासन न दे । 
€५- सरकार का उत्तर और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का त्यागपत्र 
कांग्रेस ने सरकार से जो झ्रादववासन मांगा था, वह उसे नहीं मिला। साम्राट, 
भारत मन्त्री और गवनैर जेनरल सबते वक्तव्य दिये, लेकित उतके वक्‍तब्यों में केबल 
पुरानी बात दृहरायी गयी थीं प्रोर भारतीय स्वतन्त्रता के प्रइन की कोई चर्चा नहीं 
थी। लार्ड लिन्लियगो ते मुलाकातो का एक ताता झुरू किया श्रौर ५२ व्यक्तियों से 
भेंढ की । उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रकखा कि वे समस्त जातियो, हितो और 
देशी नरेशो के दृष्टिकोएों को भलीभात्ति समझ ले | इन सब बातचीतो का जो नतीजा 
१७ भ्रक्टूबर १९३९ के इवेतपत्र में प्रकाशित हुआ उससे 
किसी को कोई भ्राश्चर्य नही हुआ । वायमराय को “दृष्टि. वायसराय को मुलऱातें 
कोर्णों का स्पष्ट भेद” दिख,ई दिया । स्पष्ट है कि यदि कोई झौर इतज्रेतपत्र : 
व्यक्ति इन मतमेरे की लंड लिब्जियगों की सी सूकयूफक १७ श्रक्टबर १९३६ 
के साथ ज्लोज करता, तो उनकी खोज करत में कोई कठि- 
नाई नही होती । यह उसी चिरर्पारिचित “फूट डालो और राज्य करो” वाली नीति की 
पुनरावृत्ति थी । हष्टकोणो के इन स्पष्ट भेंदो को देखते हुए वायसराय भारतीय देश- 
भक्तों को केवल उपी श्रात की याद दिला सकते थे जो क्रि उनके पुर्ववर्तियों ने बार- 
म्वार कही थी श्रर्यात्‌ “भारत की उदन्नति का स्वाभाविक लक्ष्य औपनिवेशिक पद को 
प्राप्त करना है ।” उन्होने इप्त बात की घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति पर १९३५ 
के प्रधिनियम के भ्रधीन प्रस्तावित सघीय सविधान में विभिन्‍न सम्प्रदायो, दलो भ्रौर 
स्वार्थो' के प्रतिनिधियों तथा देशी नरेशो से मन्त्रणा करके उचित सशोधन कर दिया 
जायगा ! स्पष्ट है कि थे एक सविधान सभा का नही अपितु दूसरी गोलमेज परिषद का 
बचन दे रहे थे । जहा तक भारत की इस माग का मम्बन्ध था कि केन्द्र में उत्त रदायी 
शासन की स्थापना होनी चाहिए, वायसराय केवल एक ऐसी 'मन्त्रणा-गोष्ठी' का ही 
आ्राववासन दे सकते थे जिसके साथ वे समय-समय पर युद्ध सचालन के सम्बन्ध में 
विचार विनिमय कर सकें | 
वायसराय के वक्‍तव्य ने किसी को सन्तुष्ट नहीं किया शभ्रौर विरोध का एक तूफान 
खडा कर दिया । उन्होने भारत के स्वतन्त्रता और समानता के दावे को श्रस्वीकार 
करने के लिये प्रतिक्रियावादियों और शभ्रल्पसख्यक वर्गों के 
विरोध का दक्षतापूर्वक प्रयोग किया था । भारत के राष्ट्र- प्रांतोय कांग्र सो 
वादियों ने इस दृष्टिकोर को भ्रपने लिये प्रपमानजनक मन्त्रिमण्डलों का 
समभा । जवाहरलाल नेहरू के भनुसार इसका अभिप्राय त्यागपत्र... 
यह था कि “ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उन्मूलन के बारे में 


औ०्८ भारतीय राजनीति भौर शासन 


अन्तिम निर्णय करना ब्रिटिश साज्राज्यवाद के ही हाथ में है ।” काग्रेस 'कुछ कहने' के 
लिये लाचार हो गई | उसने रोटी माँगी थी, उसे मिला पत्थर । १ भ्रक्‍ट्ूबर को कार्य- 
समिति ने प्रान्तीय कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो से कहा कि वे अपना प्रपना त्यागपत्र दें दें। 
सवस्बर में वायसराय ने संविधान की धारा €३ के भ्रधीन एक उद्घोषणा जारी की 
झौर उन प्राठ प्रान्तों में जहा काग्रेसी मन्त्रिमण्डलो ने त्यागपत्र दे दिये थे, परामर्श- 
दाताओो के शासन की स्थातना करदी । 


भ्रपने वक्‍तव्य द्वारा उत्पन्न किये गये तीव्र विरोध से परेशान होकर वायसराय 
नें काग्रेस भ्रोर मुस्लिम लोग के प्रतिनिधियों के साथ पुन. वार्ता शुरू की । उन्होंने 
श्रपनी कार्यपालिका-परिषद के विस्तार करने का वचन 
वायतराय का दिया ताकि उसमें भारतीय दलो के प्रतिनिधि भी शामिल 
परिस्थिति को हो सक । लेकिन इसमें एक शर्त थी और वह यह कि 
साम्प्रदायिक प्रान्तीब प्रइन व प्रान्तो में सयक्त मब्त्रमण्डल बनाने के 
रूप वेना सम्बन्ध में समस्त सम्प्ररयायो के बीच सम्रकौता होना 
चाहिये । इससे श्रौर भी उलकन बढ गई । यह ऐसी घूर्तता 
थी जिसका उद्देश्य एक विशुद्ध राजनीतिक समस्या को साम्प्रदायिक रूप देना था। 
जैसी कि आशा की जानी चाहिये काग्रं स ने इस आधार पर समभोते कौ दातचीत 
करना भ्रस्वीकार कर दिया । इस प्रकार गतिरोध पैदा हों गया श्रोर वह युद्ध के 
आद्योपात बना रहा । 
€६. श्रगस्त की घोषणा (१६४०) 

लगभग एक साल बीत गया भौर भारत की राजनीति में सिवाय इसके कि मार्च 
१९४० में मुस्लिम लीग ने प्रपने द्विरा८्ट्रससिद्धान्त की घोषणा की श्लौर पाकिस्तान की 
समाग उपस्थित की, कोई सारभूत परिवतेन नही हुआ । लडाई को हालत इगलेड के 
'लिये बहुत खतरनाक हो गई । डनकक में ब्रिटिश बलों की पराजय और जमंन हवाई बेड़े 
द्वारा परिचालित भयंकर हवाई हमलों के कारण इंगलेड भ्रपनें इतिहास के सवसे नाजुक 
दौर से गुजर रहा था। चेम्बर लैन के स्थान पर चचिल पूषान मन्त्री हो गये थे। 
ऊांग्रेस ने पुनः ब्रिटेन के साथ सहयोग करने के लिये दोस्ती का हाथ बढ़ाया | ७ जुलाई 
१६४० के अपने पृस्ताव में कार्यंसमिति ने "देश की रक्षा के 
कांग्रत हारा लिये पूमावशाली संगठन में पूरा-पूरा सहयोग देने का” 
सहयोग निश्चय किया | सहयोग के लिये कांग्रेस की शर्ते ये थीं 
का प्रस्ताव (१) पूर्ण स्वाघीवता के लिये भारत के शभ्रधिकार की स्वी- 
कृति व (२) तात्कालिक साधन के रूप में केन्द्र में प्रस्थायी 

शब्ट्रीय सरकार की स्थापना । 
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लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांप्रेस द्वारा बढ़ाये गये दोस्सीके हाथ को ग्रहण करना 
स्वीकार कर दिया । उसने केन्द्रीय विधानमण्डल के पृति उत्तरदामी राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना करने के पृस्ताव को भ्रस्वीकार कर दिया और 
कहा कि ऐसा करना सारे सविधान को बदलना है, जो कि ८ झगस्त को 
भधुद्ध काल में नही हो सकता । सरकार के पग्रपने जो प्स्ताव घोषणा 
थे, वे ८५ प्रसस्त के वायसराय के वक्‍तव्य में पृकाशित हुए । 
वक्तव्य में वचन दिया गया था कि युद्ध की समाप्ति के पदचात्‌ यवाशीक्ष भारत को 
झौपनिवेशिक पद दे दिया जायगा श्रौर एक पृतिनिधिक सविधान निर्माता निकाय की 
स्थापना की जायगी। यह स्वीकार कर लिया गया था कि नये सविधान को बनाने की 
जिम्मेदारी मुख्यत. भारतीयों के ऊपर हो होगी । यह स्पष्ट नही था कि प्रतिनिधषिक 
संविधात-निर्माता निकाय का ग्रभिप्राय पूर्ण विकसित संविधान सभा से था प्रथवा 
खाली एक भर गोलमेज परिषद से । इसके प्रलावा इस प्रकार के निकाय की स्थापना 
करने के प्रस्ताव को प्राधिक सरक्षणों वाली बात ने उलभनपूर्णा कर दिया था॥ 
घोषणा में कहा गया था कि “ब्रिटिश सरकार ऐसे किस्ती दल को सत्ता नहीं दे सकती 
जिसे देदा के बडे बडे और शक्तिशाली तत्व मानने के लिये तय्यार न हो ।” स्पष्ट हैं 
कि ये शक्तिशाली तत्व मुस्लिम लीग, दूसरे प्रतियामी श्रल्पसख्यक वर्गों के सगठत 
भौर देशी नरेश थे । 


जद्दा तक वर्तमान का सम्बन्ध था, वक्‍तव्य में (१) बढी हुई कार्यपालिका- 
परिषद में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने शौर (२) एक ऐसी युद्ध 
सलाहकार परिषद की स्थापना करने की जिसमें विभिन्‍न दलों के नेता व देशी राज्यों 
के प्रतिनिधि शामिल हों, बात कही गई थी । 


वायसराय के वक्‍तव्य से काग्र स को सपतोष नही हुआ भौर उसने इसकी झोर 
झँख उटाकर देखने से भी इनकार कर दिया । महात्मा गाधी के भनुसार उसने भारत 
मोर इंगलेड के बीच की लाई को झौर चौडा कर दिया। 
सरकार ने भ्ल्पसख्यक वर्गों के प्रदत के सम्बन्ध मे जो रुख परिणाम 
अरहण किया था, काग्रेस ने उसका विशेष रूप से विरोध 
किया श्ौर सरकार के ऊपर ग्राक्षेतर लगाया कि वह इस प्रइन को “भारत की उन्नति 
के मार्ग में एक दुस्तर बाघा'* बनाये दे रही है । काँग्रेस का दृष्टिकोश यह था कि 
झल्पसंख्यक वर्गों की समस्या भारतीयों के सुलकानेके लिए थी, । अंग्रेजी सरकार उसमें 
अयाचित अवांदित टाँग अड़ाकर उसे व्यर्थ में ही और पेचीदा बनाये दे रही थी। 





# इंडियन एनुअल रबित्टर, १६४० ॥ पू. १६८ 


३१० भारतीय राजनीति प्रौर शाप्तन 


मुध्लिम लीग तक वे श्रगस्त के प्रस्ताव को अ्स्वीकार कर दिया, यद्यपि भिन्‍न कारणों 
से | उसने वायसराय के वक्तव्य में विवक्षित सयुक्त भारत के विचार का विरोध 
किया श्रौर कहा कि “भारत का विभाजन ही समस्या का एकमात्र हल है ।/ उसने 
इस बात पर भी बल दिया कि “उसकी सम्मति के बिना कोई भी भावी सविधान, 
झन्तरिम या भ्रन्तिम निर्मित नही होना चाहिये भ्रौर कार्यपालिका-परिषद के किसी 
भी पुन्निर्माण में उसके ओर कांग्रेस के बीच में ५०, ५० के सिद्धान्त को लागू किया 
जाना चाहिये ।”* इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की नीति ने साम्प्रदायिक समस्या को 
झौर भी उलभा दिया तथा काँग्रेस कार्यसमिति की सम्मति में वह "गृह कलह झौर 
संघर्ष के लिये प्रत्यक्ष प्रोत्साहन व उत्तेजना थी । 


&७-व्यक्तिगत सत्याग्रह 
भ्रमस्त प्रस्ताव जवाहर लाल नेहरू श्रौर स्ती राजगोपालाचारी जैसे नेताओ्नो के 
क्रिया कलापो के लिए, जो भारत की प्रति रक्षा में सक्रिय सहयोग चाहते थे स्‍ध्ौर 
जिनके नेतृत्व में काग्रे स ने पहले महात्मा गाधी के युद्ध- 


काँग्रंस का प्रयत्त सम्बन्धी शान्तिवाद श्रौर भ्सहयोग को भ्रस्वीकार 
झसहयोग पर कर दिया था, एक प्रतिघात या। भ्रब पुनः कांग्रंस ने 
वापिस प्राना महात्मा गांधी को मार्ग-दर्शन के लिये प्रामन्त्रित किया । 


गान्धी जी ने वायसराय से प्रार्थना की कि वे उन्हें “देश की 

जनना को भारत के युद्ध-प्रयत्त में सहायता देने से रोकने की” स्वतत्रता दें । घायस- 
राय ने इसे भ्रस्वीकार कर दिया । फलत: महात्मा गाघी ने सीमित पैमाने पर व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह प्रान्दोलन प्रारम्म किया । सत्याग्रह भ्रादोलन 

केवल प्रतोकात्मक केवल नेंतिक विरोध की श्रभिव्यक्ति था । उसका लक्ष्य 
विरोध ब्रिटिश सरकार को ब्यग्र करना श्रथवा किसी भी प्रकार 
घुरी राष्ट्रों को सहायता देना नही था । इस सत्याग्रह में 

अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया श्रौर साम्‌हिक कायंवाही को प्रत्येक रूप 
में निधिद्ध कर दिया गया । केवन कुछ छटे हुए वत्याग्रहियो को ही यह दुहराते हुये 
कि "जन या घन से ब्रिटेन के युद्ध -प्रयत्त में सहायता देना गलत है” सत्याग्रह करने 
की झ्नुप्तति दी गई | पजाब के मुख्य मन्त्री सर सिकन्दर हयात खां ने महात्मा गाधी 
के ऊपर प्राक्षेप किया कि जिस समय इ गलंड श्रपने जीवन मरण के सघष् में निरत 
है, वे उसकी पीठ में छरा भोक रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सत्याग्रह 
झान्दोलन का स्वरूप केवल प्रतीकात्मक ही था। जिस समय प्रंग्रेज जाति अपने 
जीवन-मरण का भूला भूल रही थी, काग्रेस ने उसके ऊपर कठोर प्राघात करना 


जक्लैंड:इंडिया परिस्टेटमेंट, ए.२०...........रर-रः. 
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अनैतिक समझा झौर बहुत 'हलका भ्राघात किया ।/* फिर भी मई १९४१ तक लगमग 
१४००० ? सत्याग्रही जेल पहुच गए ।[ “इनमें छः प्रान्तो के भूतपूर्व मुख्य मत्री, 
२९ मन्‍्त्री ओर २€० प्रान्तीय विधान मण्डलों के सदस्य थे ।” 


&2८.कार्यपालिका-परिषद का विस्तार और आंशिक भारतीय करण 


राष्ट्रवादी भारत की मागों की ओर ध्यान न देते हुये वायसराय ने जुलाई १९४१ 
में श्रपनी कार्य पालिक[-परिषद में पाच सदस्य और शामिल कर लिये। पहले उपनमें 
वायसराय सहित झाठ सदस्य थे, अब बढ कर तेरह हो 
गये | जिन नए पांच सदस्यों को नियुक्त किया गया था, महत्वशून्य उपाय 
ये भारतीय थे । इस प्रकार श्रब कार्यपालिका-परिषद में 
भआरतीयो की कुल सदस्य-सख्या आठ हो गई । लेकित कार्यपालिका-परिषद का यह 
आशिक भारतीयक रण एक महत्वशून्य उपाय था क्प्रोकि सभी महत्वपूर्ण विभाग प्रति- 
रक्षा, ग्रह, वित्त अग्रेजों के हो हाथो में वने रहे | काग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों 
ने ही दस विस्तृत कार्यपालिका-परिषद का बहिष्कार किया ! जिन नए सदस्थों को 
चायसराय ते अपने विवेक के ग्रनुसार चुना था, वे सश्रके सब्र उसकी हा में हां मिलाने 
वाले थे | सभवतः एक डा० प्रम्बेदकर को छोड कर और किसी को किसी सगठित 
दल का समर्थन प्राप्त नहीं थ(। इसके झलावा, कार्यपालिका-परिषद एक श्रनुत्तरदायी 


निकाय बनी रही । उसके ऊपर वायसराय का प्रभ्रुत्व ज्यों का त्यो कायम रहा । 


€€. क्रिप्स सिशन (मार्च १६४२) 


७ दिसम्बर १९४१ को जापान युद्ध स्थल में कूद पड़ा । श्रव विद्वयुद्ध ने एक 
नया रुख ग्रहण किया । यरोप में तो धुरी राष्ट्रों को श्रागे बढ़ने से रोके रखा गया, 
लेकिन एशिया मे जापान की बिजयवाहिनी श्रप्रतिहत गति से 
आगे बढी । मलाया, ह डोचायना भ्रौर इडोनेशिया ने जापान जापान का यूद्ध- 
की सेनाझ्रों के सम्मुख भ्रात्म-समर्पण' कर दिया । फरवरी प्रवेश शौर भारत 
१९४२ के श्रन्त तक बर्मा का पराभव भी अपरिहाये दीखने को खतरा 
लगा । इस तरह युद्ध का खतरा भारत के निकट्तर झाता 
जा रहां था | बहुत #म भारतीयों को यह विश्वास था कि इ गलेड में जापानी अ्राक्र- 
मंणा से भारत की रक्षा करने की शक्ति है। चचिल तकने इत बात को स्वीकार किया 
कि इगलेड के पास भारत की रक्षा करने के पर्याप्त साधन नही हे । भारत के सिर 
# पच. एन. बे ल्सफोर्ड: सब्जेक्ट इ डिया, ए. ५६॥ 

६ कूपलेणडः इंडिया, ए रिस्टेटमेंट, पृ. २०५। 
| एच. एन. बे ल्सफोर्ड वही पृ. ५६ ।| 


३१२ भारतीय राजनीति श्रौर झ्ासन 


पर मंडराते हुए इस खतरे ने काग्र स की नीति में परिवर्तन 

कांग्रेस की नीति. कर दिया । प्रमुख कांग्रेसियों को नवम्बर १९४१ में जेल से 
में मुक्त कर दिया गया था | जवाहर ल'ल नेहरू के नेतृत्व में 

परिवर्तेन संचालित हलचलें फिर एक बार महात्मा गाघी की शातिवाद 

की नीति से हट गई । श्रपनी ही प्राथेना पर गाधी जी 

नेतृत्व के भार से मुकत कर दिये गये । प्रब सत्याग्रह कांग्रेस की नीति नहीं रहा 
जवाहर लाल जी देश को प्रतिरक्षा के लिये संगठित करना चाहते थे। वे सरकार के 
साथ सहयोग करने के लिये तय्यार थे--लेकिन कुछ शर्तों पर। उस समय "एक श्रमि- 
मानी साम्राज्य को, जो फासिस्ट सर्वाधिकारवाद से अभिन्न है” सहायता देने का 
कोई प्रइन नही था । सितम्बर १९४१ में चचिल से पूछा गया था कि क्‍या एटलाटिक 
चार्टर जो सब जातियों को भ्पनी मनोवाछित शासन-प्रशणाली को पप्तन्द करने का 
भाांधकार देता है. भारत के ऊपर भी लागू होगा ”? चचिल ने इस प्र॑दन के ऊत्तर में 
नही 'जनाब' कहा था | भारत को यह 'नही' भ्रच्छी तरह याद थी । लेकिन जापान 
की पूर्वीय विजय-यात्रा ने ब्रिटिश सरकार को विवश कर दिया कि वह भारत की श्रोर 
नया हृष्टिबिन्दु ग्रहणा करे । फरवरी १९४२ में राष्ट्रवादी चीन के नेता माल च्याग- 
काई शेक भारत झश्राये और उन्होने इगलेड से अपील की 


विश्व-जनमत कि वह भारत की स्वतन्त्रता की माग पर सहदयतापूर्वक 
का विचार करे । भ्रमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बारे में भी 
दबाव यह प्रख्यात है कि वे चचिल पर इस बात का दबाब डाल 


रहे थे कि वे भारत का ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करने के 
लिए कुछ करे । इस प्रकार युद्ध के सकटो भ्लौर विशध्व-जनमत के दबाब ने क्रिप्स-मिशन 
के लिए र॒गरंच तय्यार कर दिया | 


रभून-पतन के चार दिन बाद ११ मार्च १६४२ को चचिल ने ससद में घोषणा 
की कि “जापान की प्रगति के कारण भारत के लिए जो खतरा पैदा हो गया है उसे 
देखते हुए हम यह आवश्यक समभते हैं कि हमलावर से 


क्रिप्स-मिश्ञन देश की रक्षा करने के लिये हमें भारत के सभी वर्गों का 
की संगठन करना चाहिए श्रौर सर स्टैफड्ड क्रिप्स-ब्रिटिश सर- 
घोषणा कार के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय गतिरोध का प्रन्त 


करने के लिए भारत प्रस्थान करेंगे।” इस घोषणा का 
भारत में स्वागत किया गया क्योकि क्रिप्स की यहा बहुत स्याति थी । यही वह व्यक्ति 
थे जो रूस को मित्र-राष्ट्रो की झोर से युद्ध में खीच लाये थे। इसके भलावा वे एक 
समाजवादी थे श्रौर भारत के कई चोटी $ राष्ट्रवादी नेताप्रों से उनके मित्रतायुक्त 


महायुद्ध भौर वैधानिक गतिरोध ३११ 


सम्बन्ध थे वे पहले भी दो बार भारत प्रा चुके थे। २२ मार्च १९४२ को क्रिप्स 
दिल्‍ली उतरे । तुरन्त ही उन्होने वायसराय व उनकी कायें- 

पालिका परिषद से मन्त्रणा की। इसके पदचात उन्होंने क्रिप्स 

भारतीय दलों के तेताओं से वार्ता शुरू की धौर यह प्रभाव भारत में 

उत्पन्न किया कि वे घन्तिम निर्णय करने के लिए कुछ 

निश्चित प्रस्ताव श्रौर सत्ता लाए है । 


क्रिप्स मिशन के उन प्रस्तावों को, जिनके श्राधार पर बातचीत प्रागे बढी, दो 
भागो में बांठा जा सकता है। पहला भाग युद्ध के पश्चात की परिस्थितियों से सबंध 
रखता था । उसमे निम्न योजनाएं थीं:--( १) एक नये 
भारतीय सघ की स्थापना जिसे उपनिवेश का पूर्ां पद प्रस्ताव (क) भविष्य के 
प्राप्त होगा भर चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध- सम्बन्ध में 
विच्छेद कर मकेगा । (२) युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद 
एक सविधान सभा की स्थापना |जसमें ब्रिटिश भारत और देशी रजवाडे दोनोके प्रति- 
निधि सम्मिलित होगे । (३) इस प्रयोजन के लिए प्रातीय विधानमण्डलो के निम्न 
सदनो के सम्पूर्ण सदस्य एक निर्वाचक्र-मडल की हैसियत से बैठेगे और प्रानुपातिक 
प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान निर्मात्री सस्था का चुनाव करेगे। निर्वाचक मडल में 
जितने व्यक्ति होगे, उसकी दशादय सरूपा इस विधान निर्मात्री सस्था में होगी। जहा 
तक रण्ज्यों का सम्बन्ध है, वे अपनी जन-सख्या के अनुपात से अपने प्रनिनिधि नियुक्त 
करेंगे। (४) ब्रिटिश सरकार ने इस सस्था द्वारा तय्यार किये गए सविधान को स्वी* 
कार करके कर्थान्वित करने का उत्तरदायित्व केवल उसी हालत में लेने का निरवय 
किया, जब कि निम्न झर्तें भी पूरी होती हो--(क) “यदि भजिटिश भारत का कोई प्रात 
नए सबिधान को स्व्रीकार न करमा चाह तो उसे वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम 
करने का प्रधिकार रहे ।” यदि किसी प्रान्त की विधानसभा ६० प्रतिशत बहुमत से 
सघ में रहने का निरचय नहीं करती, तो उसकी सघ में प्रविष्टि का ब्रान्तिम निर्शाय जन- 
निर्णय के द्वारा हो सकेगा । नए सविघान में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तोको सम्राट 
की सरकार तथा स विधान देने के लिए तय्यार होगी और (ख) सम्राट की सरकार व 
विघान तिर्मात्री स सथा के बीच एक स धि होगी । जहा तक स क्रान्तिकाल का संबंध 
है ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा “भ्पने विश्वयुद्ध प्रयत्नो 
के एक अग के रूप में अपने हाथ में रखेगी। परन्तु प्रमुख (छल) वर्तमान के 
भारयीय दलो के नेताग्रो को अपने देश, ब्रिटिश राष्ट्रमइल सम्बन्ध में 
तथा मित्र राष्ट्रो के सलाह मशबिरे में तुरन्त और प्रभावो- 
त्वादक ४ग से भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जायगा । 


३१४ भारतीय राजनीति धौर शासन 


एक ओर तो क्रिस धौर दूसरी ओर भारतीय दलों के नेताओों के बीच जो 
जो विचार विमर्श हुग्ना, उसके फलस्वरूप क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीय लोकमत के 
प्रत्येक वर्ग ने अस्वीकार कर दिया। हिन्दू महासभा ने पृष्ठ 


करिप्स प्रस्ताव द्वार से पाकिस्तान स्थापित करने की कुशल चेष्टा भौर 
समस्त भारतीय भारत के समनुचिन्तित बलकानिस्तान का विरोध किया | 
कलों द्वारा सिक्‍ख पाकिस्तान की स्थापना के घोर विरोधी थे प्रौर 
भ्रस्वोकृत उन्होंने कह दिया कि हम भ्रखिल भारतीय सघ से पजाब 


के पृथक्करण का समस्त सभव उपायों से प्रतिरोध करेंगे । 

उदारवादियों तक ने दीघं सूत्री प्रस्तावों को यह कह कर कि वे “श्रात्म-निणंय के उप- 

हास' हैं भ्रस्वीकार कर दिया। काग्रेस ऐमे प्रत्येक प्रस्ताव के विरुद्ध थी जिसका लक्ष्य 

भारत को खण्डित करना हो चाहे विवेक के श्राधार पर 

कांग्रेस का और चाहे भावना के धाधार पर । क्रिप्स योजना का उद्दें- 

दृष्टिकोरा इ्य “ग्रनिदिचत सख्या के विभाजनों की सम्भावना के दर- 

वाजे खोल देना था ।* ५६२ देशी रजवाडों को भारत 

सघ में सम्मिलित न होने का जो प्रधिकार परोक्षत: दे दिया गया था काग्र सने उसका 

तीब् विरोध किया। यह बात स्पष्ट थी कि राज्य नए सविधान के निर्माण में प्रतिगामी 

तत्वों का सा काम करते लेकिन इस बात का कोई झ्राध्वांसन नहीं था कि वे सविधान 

की रचना के पद्चात्‌ भारतीय प्रत्स्टर नहीं हो जायेंगे । स्पष्ट है कि जब तक ब्रिटिश 

साम्राज्यवाद “इन गढो में भ्रपना भ्रड्डा जमाए रखता, भारत श्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
नही कर सकता था ।/| 


यद्यपि काग्र स का झादश्श सम्पूर्ण भारत की स्वतजत्रता प्राप्त करना था शौर 
उसने क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा पृथककरण की भावना को प्रोत्साहन दिए जाने का विरोध 
किया लेकिन फिर भी वह “किसी भी प्रादेशिक इक[|ई को, उसकी इच्छा के विरुद्ध भार- 
त्तीय सघ में सम्मिलित होने के लिए विवश करने की भाषा में नही सोच सकती थी ।' 
इस प्रकार सम्भव था कि काग्रेस दीघंसृत्री प्रस्तावों के ऊपर भ्रपनी स्वीकृति दे देती । 
इनके ऊपर वार्ता भग नहीं हुई, लेकिन तात्कालिक वर्तमान के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव 
थे, उनके ऊपर समझौते की बातचीत टूट गई । ये प्रस्ताव ब्रिटिश नेकनीयती की 
कसोटी थे । यहाँ दो भ्रनुलंघनीय कठिनाइया उठ खडी हुईं। कार्रंस प्रधान के साथ 
झपनी पहली भेंट के समय सर स्टैफड क्रिप्स ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि 


७ जवाहर लाल नेहरू-दि ढिस्कवरी भाफ इण्डिया, पू, १८४५ 
» एच० एन० ब्रे ल्सफोर्ड- सब्जेक्ट इण्डिया, पृ. ६७ 
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अस्थायी राष्ट्रीय सरकार के साथ वायसराय का सम्बन्ध 
वैसा ही होगा जैसा कि सम्राट का ब्रिटिश मत्रिमण्डल से सेक्रान्ति कालोन 


होता है । लेकिन बाद में क्रिप्स श्रपनी इस बात से हट गए प्रस्तावों के 
झोर उन्होंने कहा कि ऐंसा सुदरव्यापी वैधानिक परिवर्तन ऊपर 
श्रमम्भव है श्रौर वायसराय की पिरकुश शक्तिया ज्यों की वार्ता भंग 


त्यो कायम रहाोगी । इसमे एक नई समस्या पैदा हो गई 

और समझौता अ्रसम्भव हो गया । दूसरी कठिनाई प्रतिरक्षा से सम्बन्ध रखती थी । 
कांग्रेस की माग थी कि “उस प्राक्रमण को देखते हुए जो हमारे घिर पर लटक 
रहा है, प्रतिरक्षा के ऊपर भारत का प्रभावज्ञाली नियन्त्रण होना चाहिए। यही वह 
कपौटी है, जिससे हम परख करते हैं ।' लेकिन ब्रिटिश सरकार वायसराय की काये- 
पालिका परिपद में केवल एक भारतोय सदस्प को रखने के लिये तय्यार थी, जिसके 
अ्घीत जत-सत्र्क विभाग, सेन्‍्य विघटन और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, पेट्रोल का नियन्त्रण, 
सैनिको की सुख-सुविधाश्रों की व्यवस्था और कंण्टीन-सगठन आदि विषय होते | इन 
दोनों कठिनाइयो ने भारत की जनता का विश्वास करने श्रौर उसे सच्ची सत्ता हस्ता- 
तरित क रने की ब्रिटिश सरकार की अ्रनिच्छा को स्पष्ट कर दिया । 


मुस्लिम लीग ने भी क़िप्स प्रस्ताव को अस्त्रीकार कर दिया। उसने 
अपनी ग्स्त्रीकृतः की घोषणा काग्रेस के निर्णय की प्रतीक्षा करने के 
बाद की । कहा जाता है कि मि० जिश्ना ने मुस्लिम लीग 
की स्वीकृति के लिये एक प्रस्ताव का मसविदा तय्यार मुस्लिम लोग 
किया था । परन्तु जब काग्रेस ने क्रिप्स पोजना को भ्रस्त्री- का 
कार कर दिया, तब उन्होने उसे फाड डाला। श्रपने प्रस्ताव वृष्टिकोरत 
में मुस्लिम लीग ने इस बात पर सनन्‍्तोष प्रकट किया कि 
मुसलमानों के पृथक्करण के दावे को मान्यता दे दी गई है, लेकिन सम्पूरां क्रिप्स 
योजना को उसकी जकडबन्दी के कारण श्रस्त्रीकार कर दिया । लीग ने इस बात पर 
बल दिया कि ऐसे किसी जन-निरणणंय में जिसका उद्देश्य ४ह तय करना हो कि कोई 
आन्त भारतीय सघ में रहे या उससे चला जाय, केवल मुमलमभानो को ही वोट देने का 
ग्रधिकार होना चाहिये । इस तरह से क्रिप्स अभिनय समाप्त हो गया । राष्ट्रवादियाँ 
की हृष्टि में यह समस्त घटनाचक्र नाटकीय प्रदर्शन मात्र था जिसका ग्रभिनय प्रमेरि- 
कन आलोचको को सन्तुष्ट करने के लिए किया गया था। क्रिप्स जिन प्रस्तावों को 
लाये, वे बडे कठोर थे श्र उन्हें या तो पूरा का पूरा स्वीकार किया जा सकता था 
अथवा पूरा का पूरा भ्रस्वीकार । इस प्रकार समभौते की गुंजायश झुरू से ही नहीं- 
रही थी । पट्टामि सीतारामंया के शब्दों में, “उसमें प्रत्येक दल को खुश करने वाली 


३१६ भारतीय राजनीति भौर शासन 


बातें थी। काग्र स को प्रसन्न करने के लिए इन प्रस्तावों की पूर्व भूमिका में औयनि- 
वेदिक स्वर,ज्य सर्वोपरि बात संविधान-सभा का उल्लेख था जिमे प्रारम्म में 
ही ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक हो जाने की घोषणा कर देते का भ्रधिकर दिया गया 
था । मुस्लिम लीग के लिए सबसे बडी बात यह थी कि किसी भी प्रान्त को भारतीय 
संघ से प्रलग हो जाने का हक था। नरेशो को न केवल इस बात की भ्ाजादी थी कि 
ये चाहें तो इस सघ + शामिल हो या न हो बल्कि स विधान सभा में रियासतों के 
प्रतिनिधि मेजने का एक मात्र भ्रधिकार भी उन्हें ही दिया गया था। उनमें सत्ता 
हस्तातरित करने का इरादा बिल्कुल नहीं था ।” 


१००.-भारत छोड़ो' श्रांदोलन 


जिस ढंग से क्रिप्स वार्ता एक बारगी भग हुई भौर क्रिप्स को वापिस बुलाया 
गया तथा इस विषय में जो वाद विवाद ब्रिटिश ससद में हुमा इन सब ने इस विचार 
को मजबत कर दिया कि यह सम्पूरों क्रिया कलाप एक 


निपट निराशा राजनीतिक धूतता मात्र थी जिसका उहेश्य विश्व- 
शोर ध्यग्रता लोकमत की भावों में घूल कोकना शोर पूर्व अनुमानित 

का श्रसफलता का भार भारतीय जनता के ऊपर लाद देना 
बातावरण था | स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार का इरादा वास्तविक 


सत्ता को हस्तातरित करने का नहीं था। फलत देश 
निराद्ा, नि प्रम्बलता प्रौर व्यग्रता के गर्त में डूब गया । यह राष्ट्र के लिये बहुत ही 
पझसनन्‍्तोषकर श्रवरूषा थी क्योकि पूर्व की श्लोर से श्रासल्न श्राक़्मणा का भय था। जवा- 
हर लाल नेहरू ने लिखा है. “जनता की निपट निराशा को साहस और प्रतिरोध की 
भावना में बदलना भ्ावश्यक था। यद्यपि इस गतिरोध का श्रीयणोश ब्रिटिश श्रधिका- 
रियों के स्वेच्छा बारी ग्रादेशो के विरुद्ध होता लेकिन उसे श्राक्रमणकारी के विरोध 
में भी परिवर्तित किया जा सकता था । निराशा शौर दासता दूसरे की शोर भी इसी 
हृष्टिकोश को भ्ौर इसी प्रकार की दीनता झौर तुच्छता को उत्पन्न करती ।”* अप्र ल, 
१९४२ के बीच में महात्मा गान्धी ने उमग्रतापूर्वक सोचनां शुरू कर दिया । 'भारतछोड़ो' 
विचार उनके मस्तिष्क में जमने लगा भौर उन्होंने उसे 'हरिजन में एक लेखमाला 
लिख कर विकसित किया । 


वे इस निष्कर्ष पर भ्रा गये थे कि “भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तुरन्त समाप्त 
द्ोना झाजदयक है ४” केवल स्वतंत्र भारत में ही भ्राक़मण॒कारी का विरोष करने की 


# जवाहर लात नेहरू: दि ढिस्कवरी ऑफ इ डिया, पृ. २६६। 
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जैतिक दाक्ति हो सकती थी। ६ जून १६४२ को लुई 

फ़िज्दर से उन्होने एक भेंट में कहा था “अग्रेजों के यहा से भारत छोड़ो 

चले जाने भौर न चले जाने के बीच का कोई दूसरा रास्ता नारा 

नही है । लेकिन इसका यह भ्राशय नही कि प्रत्येक श्रग्रेज 

अपना बोरिया-बिस्तर बाघ कर हट जाय ।” वे इस बात के लिए भी तसय्यार थे कि 
ब्रिटिश सेनाए स्वतत्र भारत की सरकार के साथ एक सन्धि कर के यहा ठहरी रहे । 
लेकिन उन्होने जिस बात पर बल दिया, वह यह थी कि श्रप्रेज भारतीय जनता के हाथ 
में सत्ता हस्तातरित कर दें । चू कि अग्रेजो से यह श्राशा नहीं की जा सकती थी कि 
वे भारत छोडकर चले जायेंगे, इसलिए कुछ न कुछ कार्यवाही करनी झावद्यक थी। 
अ्रब भौर निष्क्रियता प्रसह्म थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति सक्रिय प्रतिरोध सरकार के 
युद्ध प्रयत्न के रास्ते में श्राना श्रावर्यक था। फिर भी यह निष्क्रियता की तुलना में 
श्रेयस्कर था । 


८ ग्रगस्त १९४२ को काग्रेस महासमिति ने वम्बई में भारत छोडो प्रस्ताव पास 
किया । प्रस्ताव में भारत की स्वतत्रता की तत्काल स्वीकृति श्लौर ब्रिटिश शासन के 
श्रन्‍्त की माग की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि 
ब्रिटिश शासन “का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता काग्रेस महासमिति 


और उसे दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विष्ब द्वारा पाप्त किया 
स्वातत्य के श्रादर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ति गया भारत 

में क्रमिक हास उत्पन्न करता है ।' ****--स्वतत्रता भारत छोड़ो प्रस्ताव 
को अ्रपनी जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के बल ८ गगस्त 

थर ग्राक्रमण का कारगर ढग से विरोध करने में समर्थ १६४२ 


बना देगी ।“ प्रस्ताव ने एक अ्रस्थायी सरकार के निर्मारस 
का सुकाव दिया “जिसकाप्रथम कत्तंव्य भ्रपनी समस्त सहास्त्र तथा भ्रहिसात्मक शक्तियों 
द्वारा भिन्र-राष्ट्रों से मिल कर भारत की रक्षा करना” होगा । प्रस्थायी सरकार जनता 
के समस्त वर्गों के लिए स्वीकार्य संविधान की रचना करने के लिये एक विधान-निर्मात्री 
परिषद की योजना बनाएगी। यह सविधान संघीय होगा भौर जिसके श्रन्तमंत सघ 
में सम्मिलित होने वाले समस्त एककों को भ्रधिकतम स्वायत्तता प्राप्त होगी भ्रवश्चिष्ट 
शक्तियां भी इत एककों में निहित होगी। भ्रन्त में प्रस्ताव ने यह स्वीकृति दी कि यदि 
ब्रिटिश सरकार स्वतत्रता की माग को भ्रस्वीकार न करे तो भ्रहिसात्मक प्रणाली से 
झ्रधिक से भ्रधिक विस्तृत परिमाण पर एक ऐसा भान्दोलन प्रारम्भ किया जाय जो 
अन्त में “भारत की स्वतंत्रता भौर मुक्ति पर जाकर समाप्त हो ।” 

काग्रेस महासमिति में दिए यये अपने भाषण में महात्मा गाधी ने घोषणा की 


३१८ भारतीय राजनीति और शासन 


कि यह संघर्ष 'करो या मरो' सबर्थ होगा । लेकिन यह लडाई खुली श्रौर प्रहित्तक लडाई 

होगी, उसमें ग्रुप्त कुछ भी नहीं होगा । महात्मा गान्धी ने 

१६४२ को यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे आन्दोलन प्रारम्भ करने से 

ऋन्ति पूर्वे वायसराय से मिलेंगे भोर मुख्य मित्र राष्ट्रों से भपील 

करेंगे । लेकिन सरकार ने उन्हे इसके लिए समय नही 

दिया । सरकार की दमन करने की सारी योजनाए तय्यार थी और उसने काग्रस के 

ऊपर 'विद्युत' भाक्रमए कर दिया । ९ भ्रगस्त की प्रात' महात्मा गान्धी भौर काग्रेस 

कार्यसमिति के संदस्यो को मिरफ्तार कर लिया गया | वाग्रंस को अवध सगठन 
घोषित कर दिय। गया और चोटी के नेताओ्रो की चारो ओर घर-पकड शुरू हो गई। 


बस, यह जन-विद्रोह का सकेत चिन्ह था । राष्ट्रीय नेताग्रो की गिरफ्तारी से 

कुछ जनता अपना समस्त सन्तुलन खो बेठी । पट्टाभि सीतारामैया ने लिखा है कि तीन 
वर्ष तक भारतवर्ष नरक बना रहा | चोटी के काग्रेती 

जन-हिंसा श्र नेताओं की अनुपस्थिति में भ्रहिसक श्रान्दोलन असमभव था| 
नौकरश्ाही दमन सब प्रकार के तत्त्व आन्दोलन में कूद पडे श्लौर जनता लूट- 
चक्र मार और तोड फोड के विध्वसात्मक कार्यों मे सलग्न हो 

गई । पजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को छोडकर 

१९४२ की जन-क्रान्ति सारे भारत में तेजी से फेल गई । ५०० डाकखानो, २५० रेल- 
वे स्टेशनों श्र १५० थानो को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया। ३१ सिपाही मार डाले गए। 
बिहार में कई सप्ताह तक रेल यातायात बन्द रहा । श्रमिकों ने भी हडतालें की । टाटा 
की लोहे की फंक्टरी के सब मजदूर १४ दिन तक हडताल पर डटे रहे । सतारा और 
मिदनापुर जेसे कतिपय स्थानों मे समानान्तर राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की गई। 
सरकार ने श्रपनी ओर से भ्रान्दोलन का नृशसतापूर्वक दमन करने में कुछ उठा न 
रक्‍खा । जगह जगह लाठी-चार्ज हुए और ब्रेनगनों से गोलिया चलाई गई । पाच 
स्थानों पर हवाई जहाज से भीड पर गोली वर्षा की गई | सरकारी आकडो के अनुसार 
६४८ व्यक्ति मारे गये लेकिन इस सख्या में वे मृतक सम्मिलित नही, जिन्हे भीड हटा 
कर ले गई थी | इस दमनचक्र ने खुले व्रिद्रोह को तो दद्ा दिया लेकिन भूमिगत आान्दो- 
लन कई मढीनो तक चलता रहा और जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा 

झरणा आसफप्रली तुल्य समाजवादी नेताओं ने उसका मागें-दर्शन किया । 


महात्मा गान्धी ने झागाखा किले से, जहा उन्हें गिरफ्तार करके रक्‍्ला 
गया था, जनता के पागलपत और सरकार की पाशबिकता को श्राहत हृदय से 
देखा। १६४३ की अंतिम तिथि को उन्होंने वायसराय कौ एक पत्र लिखा 


रन 


महायुद्ध और वैधानिक गतिरोध ३१९ 


झोौर उसमें इस भाक्षेप को भस्वीकार किया कि कांग्रेस महात्मा गास्यी का 
हिंसा के त्रिस्फोट के लिए उत्तरदायी है ! पत्र में उन उपवास (कव॑ री- 
समझौते की बातचीत करने का भी प्रस्ताव उपस्थित किया । १६४३) और 
लेकिन वायसराय ने जो कुछ हो छुका था, उस सबके लिए. उनकी कारायास 
उन्हे भ्रौर काग्रेस को उत्तरदायी ठहराया। पत्र-व्यवहार से मुक्ति 

का" कोई फल नही निकला । महात्मा गाधी इस स्थिति को (सई १६४४) 
सहन नही कर सके । उन्होंने १० फर्वरी, १९४३ को २१ 

दिन का उपवास प्र रम्भ कर दिया । उनकी वृद्धावस्था भ्रौर दुबल स्वास्थ्य को देखते 
हुए उनके उपवास ने जनता को अ्रपार चिन्ता में डाल दिया । लेकिन उनका उपवास, 
सकुशल समाप्त हो गया जो # डाक्टरो की राय में चमत्कार से कम नहीं था। श्रागे 
के बारह महीनो में उनके विश्वस्त मत्री महादेव देसाई शोर पतिद्रता स्त्री कस्तूर बा 
का देहान्त हो गया । प्रप्रैल १९४४ में वे ज्यादा बीमार हो गये और सरकार ने उन्हे 
६ मई १९४४ को कारावास से मुक्त कर दिया । 


१०१- वेविल-योजना और शिमला-सम्मेलन (जून-जुलाई, १६४५) 
अक्टूबर, १९४३ में लार्ड लिलिन्थगों का कार्यकाल समाप्त हो गया श्रोर लार्ड 

वैविल भारतवर्ष, के वायसराय हुए । अपनी नियुक्ति के कुछ ही समय बाद उन्होने 
घोषणा की कि”म॑ अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हु ।” लाड्ड वेविल ने इस बात 
का भी भअ्रस्पष्ट संकेत दिया कि वे प्रपने साथ भारत की राजनीतिक समस्या का समा- 
धान लेकर प्रारहे हैं । लेकिन उन्होने अपने थैले की १४ जूत, १६४५ तक,नही खोला । 
इसके पूर्व उन्होंने इ गलेड की यात्रा की और सम्राट की सरकार से सलाह मशविरा 
किया + ब्रब वायसराय के थेले से एक नयी योजना निकली । इस योजना का, जिसे 
भारतीयो ने बाद में एक और धूतंता कह कर तिरस्क्ृत कर दिया, परीक्षण करने के 
पूर्व उन परिस्थितियों की श्लोर ध्यान देना आवश्यक है, जो उसकी पृष्ठभूमि में थी। 
यरोप में लडाई ससाप्त हो गयी थी और मित्रराष्ट्रो को विजय प्राप्त हुई थी। इग- 
लेड में साधारण निर्वाचत निकट थे । इ गलेड का लोकमत 
श्रमिक दल की ओर भुकता जा रहा था । श्रमिक दल नई योजना की 
भारत के सम्बन्ध में एक नयी नीति का प्रतिपाइन कर रहा पृष्ठभूमि 

था, उसका कथन था कि भारत को स्वतन्त्रता मिल जानी 
चाहिए। चचिल की भनुदार दलीय सरकार इप्त घटनाचक्र को बेचेनी से देख रही 
थी। ११ नव बर, १९४२ को जिन चचल ने कहा था 'में सम्राट का प्रथम मन्‍त्री 
ब्रिटिश्ष साम्लाज्य का दिवाला निकालने के लिये नही बना ।” वे बदल नही गये थे। 
हिंसक पश्मु कमी एकादशी का ब्रत नहीं करता । लेकिन चचिल ठहरे राजनीति-प्रखाड़े 


इ२० भारतीय राजनीति श्ौर शासन 


के कुदाल मलल | उन्होनें मतदाताझों की सहानुभूति श्रमिक दल की श्रोर से 
अपनी पभोर करने के लिये एक निर्वाचन-चाल की प्रावदयकता समभी । यही वेवित्र 
योजना झौर शिमला-सम्मेलन की पृष्ठभूमि है । 


१४ जून १६४५ को लार्ड वैविल ने मारतीय जनता के नाम एक भाषण ब्राड- 

कास्ट किया । उसमें उन्होंने श्रपनी जिस योजना की घोषणा की, उसकी मुख्य बातें 

निम्नलिखित थी:--(१) ब्रिटिश सरकार भारत के राज- 

योजना को नीतिक गतिरोध को टूर करना वे उसे “स्वशासन के लक्ष्य 

बातें की ओर पअग्रसर करना” चाहती है। (२) इस लक्ष्य को 

दृष्टि में रखते हुये वायसराय की कायंक।रिशी-परिषद के 

सदस्यों की एक नई सूत्री तथ्यार की जाय जिसके सब सदस्प-खाली वायसराय और 

अधान सेनापति को छोडकर (जो युद्ध मन्त्री बना रहेगा) भारत के राजनीतिक नेता 

हों । (३) वैदेशिक मामलों का विभाग (सीमान्त और कबायली मामलो को छोडकर) 

परिषद के भारतीय सदस्य के हाथ में होगा। (४) परिषद में सवर्ण हिन्दुप्नरों और 

मुसलमानों की समान सख्या होगी । * (५) कार्यकारिणी परिषद झ्नन्तर्कालीन राष्ट्रीय 

सरकार के करीब होगी और गवर्नर जेनरल “निषेघाधिकार का प्रयोग अकारण नही 

करेगा ।” (६) गवनंर जेवरल की दोहरी स्थिति से उनके भारत सरकार के प्रधान 

और साथ ही ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधि होने के कारण, जो दुविधा उत्पन्त हो सकती 

“है, उसे दूर करने के लिये भ्रन्य उपनिवेशों के ममान मारत में भ्रग्नेजी वारिज्य तथा 

दूसरे हितों की रक्षा के करने के लिये हाई वमिश्नर नियुवत्त किया जायगा | (७) इन 

अ्स्तावों से भारत के भावी स्थायी सविधान णा सविधानों के स्वरूप पर कोई प्रभाव 
नही पड़ेगा । उनकी रचना भारतीय अपने आ्राप करेंगे 


ह स्पष्ट है कि वैविल योजना ने लम्बे समय से चली श्राती हुई भारतीय 
स्त्रृतन्त्रता की समस्या पर कोई हल पेश नहीं किया । उसका कायेक्षेत्र वर्तमान तक 
ही सीमित था भ्रोर उसके प्रस्ताव वही थे जो कि क्रिप्स 

योजना का योजना के भ्रन्तर्कालीन प्रस्ता+ थे। क्रिप्स के दिनो में प्रइन 

कार्य क्षेत्र था-- भारतीयों को कितनी शक्ति दी जाय। इस बार यह 





#यहां भोलामाई-लियाकत भ्रली पैक्ट की, जिस पर ११ जनवरी, १९४५ को 
हस्ताक्षर हुए, चर्चा करना आवश्यक है। इस पैक्टमें कांग्रेस भोर मुस्लिम लीग के बीच 
समानता के आधार पर केन्द्र में एक भ्रन्तर्कालीन सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया 
गया था | यह सोचा गया था कि इस समभौते को महात्मा गांधी की स्वीं» 


नति प्राप्त है। 
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ब्रश्न न होकर भारतीयों के बीच शक्ति झत्रा प्रल्न . दा भागों में को बांट देने का 
प्रइन था। मुहप समत्या नथरी कार्मत्रालिका परिषद की सदस्प संख्या की थी। वायस- 
राय ने शिमला में २२ प्रतिनिधि भारतीयों का एक सम्मेलत* बुलाया | सम्मेलन २९ 
जून को भप्राशामय वातावरण में प्रारम्भ हुआ। लेकिन 

“शीघ्र ही वह मतभेद जो सर्देव पृष्ठभूमि में रहा था, फिर. शिमला-सम्मेलन 
सम्मुख भ्रा गया ।”* काग्र स ने हिन्दू-मुस्लिम समानता की 

शर्तें ह्वीकार कर ली लेकिन मि० जिन्‍ना इस बात पर भ्रड गये कि कार्यपालिका-परि- 
षद के लिये मुस्लिम सदस्य मनोनीति करने का अधिकार केवल मुघह्लिम लीग को 
मिलता चाहिये काग्रेस ते इस दावे का विरोध किया क्योंकि उसकी स्वीकृति का यह 
ग्राशय होता कि कांग्रेस भी एक विजुद्ध हिन्दू संस्या है और उसका कोई राष्ट्रीय स्वरूप 
नही है । प जाब के मुख्य मन्‍्त्री मलिक खिजत्ञ हयात खा ने भी मि० जिन्‍ना के दावे 
का विरोध किया । उन्होने इस बात पर बल दिया कि कायंपालिका परिषद में पंजाब 
को भी प्रतिनिधित्व मिलता चाहिये | लेकिन मि० जिन्‍ना किसी तरह समझौता करने 
के लिये राजी नही हुए । 


मि० जिन्‍ना की हठधर्मी की चट्टान से टकरा कर शिमला सम्मेलन चूर-चूर हो 
गया । लार्ड वेबिल ने चोदह जुलाई को उसके भग होने की घोषणा करदी । इस 
प्रकार वैधानिक गतिरोध को दूर करने की एक और चेष्ठा निष्फल हो गयी । सफलता 
अथवा असफलता की कु जी एक बार फिर मुस्निम लीग के हाथो में दी गई थी। 
मि० जिन्‍न। ने वेविल योजना का तिरस्कार किया और उसे एक 'जाल” बताया जिस 
को स्वीकार करने से पाकिस्तान की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता । 


सारांद् 


सितम्बर, १९३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध का ज्वालामुखी फूट पडा और वायसराय 
ने केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधानमण्डलो से परामझशे किये बिना ही यह घोषणा करदी 
कि भारत भी जमेंनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल है। काग्रेस ने इस अलोकतलन्त्रा- 
त्मक कार्यवाही का घोर विरोध किया। उसने ब्रिटिश सरकार से माग की कि बह 
भ्राने युद्ध-उद्देश्यों को स्पष्ट करे । चू कि इंगलेड कहने को स्वतन्त्रता तथा लोकतनत्र 


.._ #शिमला-सम्मेलन में जो व्यक्ति झामन्त्रित किये गये थे,उनमें कांग्रेस भौर मुस्लिम 
लोग के अध्यक्षों के श्रलावा समस्त प्रान्तों के मुख्य मन्‍्त्री और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, 
भूलाभाई देसाई, लियाकत श्रली खां, बी० शिवराज, प्रौर मास्टर तारा सिंह भो 
शामिल थे। 

# पोलक : महास्मा यांधी, प, २६० 


श्र२ भारतीय राजतीति भशौर शातन 


की रक्षा के लिये लड रहा था, इसलिये काग्रस ने इगलेड से भाग की कि वह भारत 
को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित करदे । काग्रस की दृष्टि से स्वतन्त्रता की घोषणा इसलिये: 
प्रावरयक थी ताकि भारत की जनता को उस लडाई के बारे मे, जो उसकी अपनी 
थी, उत्साह उत्पन्न हो जाय । 

सरकार ने इस साग का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं विया। सम्राट, भारत-मन्‍्त्री 
झोर गवनेर जेनरल सब ने वक्तव्य दिये लेकिन उनके वक्‍तव्यो में सब पुरानी बातें थी 
श्र भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न की कोई चर्चा नही की गई थी | फलतः आठो प्रांतों. 
के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये । 


अपने वक्तव्य द्वारा उत्पन्न किये गये तीम्र विरोध से परेशान होकर वायसराय 
ने अगस्त प्रस्ताव (१९४०) की घोपणा करदी । भारत को वचन दिया गया कि युद्ध 
की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र उसे श्रौपनिवेशिक पद दिया जायगा और नये सवि- 
धान के निर्माण करने का उत्तरदायित्व भारतीयों के कध पर होगा । जहा तक वतें- 
मान का सम्बन्ध था, वायसराय की बढी हुई कार्यपालिका-परिषद ने कुछ प्रतिनिधि 
भारतीयों को सम्मिलित करने श्रौर एक युद्ध-सलाहकार-परिपद की स्थापना करने की 
बात कही गई थी ) 

अगस्त प्रस्ताव से काग्रेस को बिल्कुल सनन्‍्तोष नही हुआ भ्रौर महात्मा गाघी के 
अनुसार उसने इ गलेड झौर भारत के बीच की खाई को और चौडा कर दिया। 
वास्तव में वह जवाहरलाल नेहरू और सी. राजगोपालाचारी जैसे नेताश्रों की हलचलो 
के ऊपर, जो भारत की प्रतिरक्षा में सक्रिय सहयोग चाहते थे, एक प्रतिघात था । 

महात्मा गाघी ने सीमित व्यक्तिगत सत्याग्रह भ्रान्दोलन शुरू किया जो केवल 
नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति था । इसमें श्रहिसा के पालन पर विशेष बल दिया गया 
था और केवल कुछ छटे हुए सत्याग्र हियो को सत्याग्रह करने की अमुमति दी गई थी। 


दिसम्बर १६९४१ में जापान लडाई में कूद पडा । इससे स्थिति पेचीदा बन गई। 
मित्र-राष्ट्रों को भारत का ऐच्छिक सहयोग नितान्‍्त भ्रावश्यक हो गया । अ्मेरिकाके लोक- 
भत ने इगलेड के ऊपर यह दबाव डाला कि वह भारत के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करे । 
अमेरिकन लोकमत के दबाव में पडकर ब्रिटिश सरकार ने भारत के वैधानिक गतिरोघको 
दूर करने के लिये सर स्टैफड क्रिप्स को भारत भेजने का निश्चय किया । क्रिप्स योजना 
ने युद्ध के पदचात भारत की स्वतन्त्रता का वचन दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ 
पृष्ठ द्वार से पाकिस्तान की स्थापना करने की भी चेष्टा की । वतंमान के सम्बन्ध में 
उसने कार्यकारिणी परिषद के भारतीयकरण का प्रस्ताव किया । लेकिन नई परिषद 
के साथ उत्तरदायी मन्विमण्डल का सा व्यवहार नहीं किया' जाने' को' था। इसके 


महायुद्ध भौर वैधानिक गतिरोघ ३२३ 


श्लावा प्रतिरक्षा विभाग श्रग्र जो के ही हाथो में रहने को था। भारत के सभी 
राजनीतिक दलो ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। 

भारतवर्ष में लोगो की ग्राम धारणा यह थी कि क्रिप्स-काण्ड जनता की श्राखों 
में घूल कौकने का एक प्रस्तावमात्र था। जिस ढंग से समझौते की बातचीत भग 
हुईं, उसने सारे देश में अ्सत्तोष को एक लहर पंदा करदी । ८ श्रगस्त १९४२ को 
काग्रेस महासमिति ने भारत छोडो प्रस्ताव पास कर दिया और महात्मा गाघी के नेतृत्व 
में प्रहिसात्मक प्रणाली से अ्र.न्दोलन चलाने का निश्चय किया। श्रगले दिन सुबह 
काग्रेस महासमभिति के सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये झौर सारे देश में प्रमुख कांग्रेसी 
नेताओं की धर-पकड शुरू हो गई । इससे जनता उत्तेजित हो गई और वह अपना 
सन्‍्तुलन खो बैठी । उसने कुछ हिसात्मक कार्यवाहिया की । सरकार ने अपने दमन- 
चक्र को पूरे वेग से चलाया और खुले विद्राह को दबाने में सफलता प्राप्त की ॥ 
लेकिन भूमिगत ग्रान्दोलन कई महीनों तक चलता रहा । 


जून १६८५ में जननी को पराभव होने पर युद्ध समाप्त हो गया । इंगलेंड में 
अब साधारण निर्वाचन होने वाले थे और लोकमत का पलडा श्रमिक दल की प्रोर 
भुकता मालूम पडता था । ऐसी स्थिति मे सरक/र वेबिल योजना लेकर सामने झायी । 
इस योजना के ऊपर भारतीय नेताग्रो के साथ शिमला-सम्मेलन में विचार-विनिमय 
किया गया । योजना में भारतीय स्वतन्त्रता की समस्या के ऊपर कोई प्रकाश नही 
डाला गया था । इसमें मुख्यत वर्तमान के ही सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव थे झौर वायस- 
राय की कार्यपालिका-परिषद की पुनरंचना की बात कही गयी थी । थोजना मे 
कहा गया था कि वायसराय प्रौर प्रधान सेनापति को छोडकर नई परिषद के शेष सब 
सदस्य भारतीय होगे, सवर्रण हिन्दुझओ प्लरौर मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्स 
होगा । शिमला सम्मेलन बडे आशामय वातावरण मे प्रारम्भ हुआ था। लेकित मि० 
जिन्ना की हठधर्मी के कारण असफलता के साथ समाप्त हो गया। मि० जिन्ना का 
कथन था कि कार्यपालिका परिषद के मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार 
केवल मुस्लिम लीग को ही मिलना चाहिय्रे। काग्रेस इस दाबे को स्वीकार नहीं 
कर सकी । 


अध्याय १४ 
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१०२. पृथक्तावाद से पृथक्करण को और 


१६३८ में मुस्लिम राजनीति के प्रवाह की दिशा में एक तया प्लौर महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुआ । हम देख चुके हैं कि मुस्लिम पृथक्तावाद किस प्रकार भ्रशत: देश की 
सामाजिक -भ्राथिक दशाओं से लेकिन मुख्यत. झाग्ल-मार- 

मुस्लिम राजनोति तीय नौकरशाही के प्रोत्साहन से प्रादुभ त होकर भारत के 
में एक नया राष्ट्रवादी भ्रान्दोलन की प्रगति में रोडे प्रटका रहा था। 
मोड़ १९३८ तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता की मांगे पृथक्‌ निर्वा- 

चक मण्डलों विधान मण्डलो मे भारावनत प्रतिनिधित्व भौर 

लोक-सेवाश्रों में सरक्षणों तक ही सीमित थी । मि० जिन्ना की दह शर्ते दस वर्ष 
सक राष्ट्वादी दल से पृथक रहने वाले मुसलमानों की महत्वाकाक्षाप्रो का प्रतिनिधित्व 
करती रही । ये मागे राष्ट विरोधिनी होते हुए भी सयुक्त भारत की मान्यता पर 
झ्राश्रित थी। दूसरी गोलमेज़ परिषद के भ्रवसर पर मुस्लिम प्रतिनिधियों ने रहमत 
अली की पाकिस्तान सम्बन्धी योजना के बारे में कहा था कि यह तो खाली “छात्रों 
की योजना” है भोर सर्वथा “काल्पनिक तथा भ्रव्यवहायं' है। जब १९३४ का ध्रधिनियम 
पास हुआ, मि० जिन्ना ने प्रस्तावित संघ को “पूणंत: भ्रस्वीकार्य” बताया। लेकिन 
उनका प्राक्षेप यह नहीं था कि भ्रधिनियम ने पृथक मुस्लिम राज्य की मान्यता को स्वी- 
कार नहीं किया, भ्रपितु यहू था कि उसने जेन्य उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की । 
“१९३४८ के जाड़े के पश्चात्‌ मुसलमानों के मन में एक नया भौर विध्यात्मक 
सिद्धान्त भ्राकार ग्रहण करने लगा ।”* यह नया सिद्धान्त द्विराष्ट्‌ सिद्धान्त था। 
मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की माग सामने रक्‍्खी | 


विभाजन को भ्रव भारतीय मुसलमान '“सम्प्रदाय' या भ्रल्पस ख्यक वर्ग 
भाँग नही रहे, वे श्रनायास ही पूर्ण विकसित राष्ट्र बन गए 





& कूपलेंड- इंडिया, ए रिस्टेस्मेन्ट ६. १८८. 
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जिसे दो खण्डों वाले पाकिस्तान के रूप में अपने लिए एक राष्ट्रीय गृहदेश 
की मांग करने का भ्रधिकार प्राप्त था | मि० जिन्ना 'कायदे आजम हो गये भोर स'यु- 
कद भारत के भ्राधार पर समभौते के सारे प्रयत्न उनके हृठ-धर्मं की चट्टान से टकरा 
कर चूर चूर हो गए। 
१०३. पाकिस्तान को मांग को जन्म देने वालें कारण 
विभाजन की मांग का श्रमिप्राय भूतकाल से स्पष्टत: सम्बन्ध-विच्छेद था। लेकिन 
यह ठीक ही कहा गया है कि पाकिस्तान पृथक्तावाद की नीति का स्थाभाविक निष्कर्ष 
था। “मुस्लिम लीग ने अपने भवन को रक्षा-कव्चों को 
बढतो हुई खुराकों तथा भ्रन्य बहुत सी तरकीबो द्वारा उत्ते- “मुस्लिम लोग की 
जित की गई पृथकृतावादी भावना की नीव पर खड़ा राजनीति की 
किया था ।/* रक्षा-कवचों द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया. सकता में 
जा सकता था, १६९३७ तक वह सब प्राप्त कर लिया विद्यमान” 
गया था। मुस्लिम लीग एक प्रतिक्रियावादी संस्था थी, 
उसके ऊपर मुस्लिम नरेशो, जमीन्दारों, उद्योगपतियो तथा भ्रन्य दूसरे प्रतिगामी तत्वों 
का नियन्त्रण था। उसके पास सामाजिक झौर प्राथिक सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं 
था फिर वह मुस्लिम जनता को किस प्रकार प्रपनी प्रोर प्राकृष्ट करती ? उसके ऊपर 
किस प्रकार अपना प्रभाव जमाती ? स्पष्ट है कि एक नये नारे की श्रावश्यकता थी । 
“पृथक्‌ मत, 7्थक्‌ निर्वाचक-मण्डल, पृथक्‌ प्रान्त, स्टेट्यूटरी रक्षा-कवच सबकी मांग 
की जा छुकी थी श्रौर पूरी हो चुकी थी । श्रगला तक॑ सम्मत कदम. . .पृथक राज्यों की 
मांग करना था । यह मुस्लिम लोग की राजनीति की तकंना में विद्यमान था।” 
पाकिस्तान की मांग चाढ़े ताकिक हृष्टि से मूखंतापूरां, भौगोलिक हृष्टि से दुबंल, भाथिक 
दृष्टि मे विनाशकर श्रौर भल्पस रूपक वर्गों की समस्या के समाघान के रूप में सर्वथा 
अध्वीकायं ही क्यो न रही हो, परन्तु वह हिन्दू मुस्लिम तनाव को भ्रवश्य ही प्रचण्ड 
रख सकती थी झौर मुस्लिम जनता को लीग के भण्डे के नीचे एकत्र करनेमें समर्थ थी । 
यह सही है कि पृथकृतावाद का 'तर्क' मुह्लिम लीग को पाकिस्तान के लक्ष्य 
की शोर खीच रहा था, लेकिन हमें यह्‌ भी न भूलना चाहिये कि कतिपय भन्यान्य 
कारणो ने इस प्रक्रिया की गति तीग्र कर दी | इन कारणों 
में से एक कारण १९३५ के अधिनियम के भ्रधीन काग्रेस कांग्रेस शोर संयुक्त 
के बहुमत वाले प्रान्तो मे लीग और कांग्रेस के संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाने 
भन्त्रिमण्डल बनाने का अइन था। ऐसा मालूम पडता है कि का प्रइन 
१९३७ के निर्वाचन के पूर्व काग्रेस लीग सहयोग के बारे में 


# मेहता और पटवधन- दि कम्युनल ट्रायंगल, ए. ११६ 
*| मेहता भर पटवर्षन- वही, ९. ११६ 
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कुछ अस्पष्ट सा समझौता था । मि० जिन्‍ना ने स्वतन्त्र दलो के बीच जेन्य सत्योग के 
झाघार पर काग्रेस के साथ मिलकर स युक्त मत्रिमण्डल बनाने की इच्छा व्यक्त की 
थी । उन्होंवे लिखा था, “वस्तुत. इस समय काग्रेस और लीग में किसी प्रकार का 
कोई सारभूत श्रन्तर नही हे .. । हम काग्रेस के रचनात्मक कार्यत्रम में सदेव सह्ष 
सहयोग देंगे ।/* लीग “विश्वास पूवंक यह आशा करती थी कि उमसे काग्रेस के साथ 
स युक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये कहा जायगा ।[ कांग्रेस के पास से आशानुरूप 
आमंत्रण आया । लेकित काग्रेस ने स युक्त मन्तिगग्डल बनाने के लिये लोग के सामने 
(य० पी०) में कुछ शर्तें रक्खी | वे शर्ते निम्न लिखित थी, “रुर्लिम लीग गरुट..... 
एक पृथक गुट की तरह काम करना बन्द कार देगा...... । स यूक्‍्त प्रान्‍्त की विधान 
सभा में मुस्लिम लीग के जो वर्तमान सदस्य हे, व काग्रेंस दल के भाग हो जथ्येगे 
और ...उन्हे काग्रेस दल का नियन्त्रण व प्नुशासन मानता होगा। ... स युक्त प्रात 
का मुस्लिम लीग साप्तद निकाय भग कर दिया जायगा ग्रौर भविष्य में इस निकाय 
द्वारा किसी भी उप-निर्वाचन में सदस्य रूडे नो किये जायेंगे ।”| “वंधानिक दृष्टि से 
और साधारण सासद मापदणडों द्वःरा काग्रेस की कार्यवाही का झ्ौचित्य सिद्ध किया 
जा सकता था ।* चूकि काग्र स के पास बहुमत काफी था, भ्रतः वह मुस्लिम लीगियों 
को भ्रपनी जर्तो के श्रन्य विन्‍ही 5 तो पर लेने पर बाध्य नधी थी। कांग्रेस का विध्वास 
था कि उसकी शर्ते मन्ज्रिमण्डल्ते के अनुशासन की दृष्टि से आवश्यक थी। इनके 
द्वारा मांन्त्रमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त ५र काम कर सकते थे । लेकिन 
काग्रेस के आलोचको ने उसे “विजयोन्मत्त' बताया । मुस्लिम लोग ने इन शर्तों पर, 
जिनका प्रभिप्राय उसकः विघटन श्रौर काग्रेस में विलीनीकरण था, सहयोग देन से 
इनकार कर दिया । 


यह संदिग्ध है कि काग्रेस श्रौर मु लम लग के बीच जेस्य सहयोग किसी प्रकार 
व्यावहारिक था। तथापि, यह अस्वीकार नटी किया जा सकता कि मन्त्रिमण्डल में 
हिस्सा न मिलने से मुस्लिम लीग श्रत्यन्त अ्रसन्‍नु्ठ हुई । «पलट के झनुसार यह मि० 
जिन्ना का “प्रत्यक्ष तिगस्कार या ।/६ उन्हों। कहा- “मु हम न काग्रेस सरकार की 


भ्रधीनता में न तो न्याय की ही और ह रवबके साथ समान व्यवहार की ही श्राशा कर 
सकते हैं ।” किसी समय उन्हे हिन्द-पस्विंग एकता का दूत ऊंट यया था, श्रव वे 





# सस्यीद-जिन्ना, प्‌ ४२६ 

३ साइमग्ड्स- दि मेफिंग ऋरू पाकिस्तान, पु. २३ 
+दि ब्न्दुस्तान टाइम्स ३० जुलाउ १९३७ 

# साश्मंड्स- वही, प; ५४ 

६ कूपलेंडः इ'डिया, ए रिस्टेटमेट पृ. १८३। 
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कायदे-प्राजम, “साम्प्रदायिक अहकार ग्रौर कलह के प्रतीक” हो गये । उन्होंने कांग्रेस 
की कठोर से कठोर झ्ालोचना छुरू कर दी, उसे फासिस्ट हिन्दू संस्था बताया और 
कहा कि वह 'देश के अन्य दलों, विशेषकर मुस्लिम लीग को कुचलने पर तुली हुई है ।' 
भारतीय इतिहास के एक युग-विधायक्र श्रवसर पर समनन्‍्वयमूलक रुख प्रहरा करने में 
काग्रेस की झ्रसफलता का उल्लेख करते हुए साइमड्स ने लिखा है, पाकिस्तान के 
निर्माण में इससे प्रधिक और किसी एक घटना ने सहायता नहीं दी *” यह कथन ब्प- 
शत शभ्रतिशयोक्ति है, फिर भी इसमें सत्य का थोडा सा ग्रश अवद्य है। 


जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रारम्भ किए गये काग्रेस के जन-सम्पक आादो- 
लन ने भी मुस्लिम लीग को विद्रोही बना दिया । काग्रेस ने इस बात पर बल दिया 
कि देझ्न के सामने असली समस्या साम्प्रदायिक नही, अपितु 
आशिक है श्रौर मुस्लिम जनता को अपने साथ मिलाने की कांग्रेस का जन- 
कोशिश की | कुछ समय तक यह भ्रादोलन जोरो से चला सम्पर्क झ्रांदोलन 
और काग्रेस में मुस्लिम सदस्यो की सख्या बढने लगी । 
लेकिन शीघ्र ही इसकी प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग ने इस आदोलन 
को श्रपने प्र स्तित्व के लिये एक चुनौती समका । मि० जिन्ना के श्रनुसार इस भ्रादोलन 
का लक्ष्य मुसलमानों में फूट डालना, उन्हे दुर्बल करना और उन्हे अपने विश्वसनीय 
नेताओं से पृथक्‌ करना था ।” लीग के पास कोई आर्थिक कार्यक्रम तो था नही,फलत: 
उसने “इस्लाम खतरे मे है' का नारा बुलन्द किया और “तर्क-विहीन भ्रपीलक्री टेकनीक' 
का ग्राश्नय लिया ।[ उसने काग्रंस के विरुद्ध जी खोलकर प्रचार किया, उसे प्रत्यक्ष 
सिद्ध हिन्दू तानाशाहों बताया जिसकी अधीनता में मुसलमानों की स्थिति ग्रुलामो से 
भी बदतर हो गई थी । मुस्लिम लीग इसे तथ्य को जानबूक कर भूल गई कि 
काग्र सी प्रातों के कुल ३५ मन्त्रियो में से ६ मन्त्री मुसलमान थे श्रौर ५ मन्‍्त्री दूसरे 
अल्पसख्यक वर्गों के प्रतिनिधि थे । 


मुस्लिम जनता के वीच उद्बंग की एक लहर व्याप्त ही जाय, इस ग्राशय से 
मुस्लिम लीग ने हिन्दुओं के “प्रत्याचार' का श्रपनी पूरी अक्ति के साथ ढिढ्वोरा पीटा 
काग्रेस को पद ग्रहण किये हये मुश्किल से प्राठ महीने बीते 
होगे कि मार्च १९३८ में मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा हिन्दुप्नों के 'अ्रत्याचार' 
साहब की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका का 
उद्देश्य मुसलमानों, विशेष कर लोग के कार्यकर्ताओ्रों के साथ ढिढोरा 
किये गये दमन श्रौर भ्रत्याचार की शिकायतो की जाच 

_ईं मेहता और पटवर्धनः वही, पृ. १२० 


रे२८ भारतीय राजनीति भौर शासन , 


करना था। १५ नवम्बर १६३८ को समिति ने भ्रपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में 
समिति ने मुसलमानों के कष्टों की एक लम्बी सूची दी भौर निष्कर्ष निकाला, “बहुमत 
के अत्याचार से बढ़ कर शौर कोई श्रत्याचार नही हो सकता ।” कांग्रंस ने प्रस्ताव 
किया कि श्रभियोगों की निष्पक्ष जाच करायी जाय लेकिन लीगने वायसराय से प्रन्याय 
निवारण करवाना अधिक श्र यस्कर समझा । यह नही मालूम कि वायसराय ने लीग 
द्वारा कांग्रेस पर लगाये गये भ्रभियोगों के ऊपर कोई कायंवाही की या नहीं। इस 
सम्बन्ध में सरकार का जो दृष्टिकोश या, उसे संयुक्त प्रान्त के गवनंर सर हेरी हेग ने 
अपने पद से भ्रलग हो जाने के बाद प्रकट किया। उन्होने “काग्रेसी मन्त्रिमण्डल 
के विवेक और विचारपूरांं नीति की प्रद्ंसा की । “* प्रो. कृपलेड ने भी, जो कि 
कांग्रेस के किसी प्रकार हिमायती नहीं हैं, लिखा है कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों वे साम्प्र- 
दायिक श्रन्याय भ्रथवा उत्पीड़न की नीति का बिल्कुल झाश्रय नहीं लिया था। 
मुस्लिम लीग का अपने निरर्थक भ्रभियोगों की सचाई अ्रथवा निष्पक्ष जाच की भाव- 
इयकता से कोई ताता नही था। उसने उत्पीड़न की गाथा को मुस्लिम जनतापर अपना 
प्रभाव बनाये रखने भ्रौर काग्नेस को पराजित करने के, 

उत्पोडन को लिए भत्यन्त उपादेवी पाया। दुर्भाग्ययश १९३७ शोर 
गाया १९४२ के बीच के वर्षो में लीग की यह टेकनीक सफल हो 

गई । इस बीच मुस्लिम स्थानों के लिए जो ६१ उप-निर्वा- 

चन हुए, उनमें लीग ने ४७ और काग्रेस ने केलल ४ स्थान प्राप्त किये । 


पाकिस्तान की माग के रूप में मुस्लिम पृथकतावाद की पराकाष्ठा के लिए कुछ 

अ्रशों में हिन्दू-महासभा जैसे कतिपय सगठन भी दोषी हैं । प्रारम्भिक चरणों में महा- 
सभा के नेता प० मदनमोहंन मालवीय और लाला लाजपत- 

हिल्वू-साम्प्रदायिकता राय जेसे प्रमुख राष्ट्रवादी थे श्रौर उसका मुख्य उद्दं्य काग्रेस 
की शवित को बढाना था। १९२४ में भ्रपने श्रध्यक्षीय 

भाषण में पं० मालवीय ने कहा था “यदि किसी हिंदू ने काँग्र स का विरोध किया, तो 
यह लज्जा की बात होगी ।” लेकिन धीरे-धीरे कट्टर॒पथी भ्ौर प्रतिक्रियावादी तत्वों ने 
महासभा के ऊपर भ्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। १९३७ में वी. डी. सावरकर ने 
हिंदू राप्ट्र के अपने सिद्धात का प्रचार करना शुरू कर दिया । १९३६ में उन्होने कहा, 
“भविष्य में हमारी राजनीति विशुद्धत हिंदू राजनीति होगी ।” इसमें कोई सदेह नही 
क हिंदू साम्प्रदायिक राष्ट्वाद मुस्लिम पृथकतावाद की प्रतिक्रिया था । उसने साम्प्र- 


# राजेन्द्र प्रसाद, खंडित मारत, पृ. २२५। 
+ कुपलेंढ: इंडिया, ए रिस्टेटमेंट पृ. १८५। 


स्वतन्त्रता शौर विभाजन ३२६९ 


दायिक कलह की झाग तो नही फूकी, लेकिन उसकी ज्वालाओों को प्रवश्य ऊंचा रखा 
और मुसलमानों को पाकिस्तान की झ्ोर बढने में प्रेरित किया। 


भारत के ब्रिटिश महाप्रमुओ ने साम्प्रदायिक विद्वेष कौ वृद्धि में सबसे भ्रधिक 

योगदान दिया । उन्होंने भारत की इन दोनों जातियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति 
अविश्वास पैदा किया और इस भ्रविववास को बढाया। 

मेहता और पटवर्घन के दाब्दों में, “पाकिस्तान का विचार झंग्र जो का 

भ्रांग्ल भारतीय नौकरशाही के लिए नया नही था।”* हाथ 

१६३९ में एडवर्ड थामसन ने बड़े विस्मय के साथ इसबात 

को नोट किया था कि “कतिपय सरकारी पदाधिकारी पाकिस्तान के विचार के प्रति 
बडे उत्साही थे ।” ३ १९४० के पश्चात, जब कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को 
श्रपना लक्ष्य घोषित कर दिया था, उसने ब्रिटिश सरकार से प्रत्यक्ष श्ौर श्रप्रत्यक्ष 
प्रोत्साहन प्राप्त किया । श्रनुदार दल के भारतमन्त्री पक्षिण एमरी पाकिस्तान की माग 
के प्रति सहानुभति रखते हैं, ऐसा प्रख्यात था। अपने सार्वजनिक भाषणों में वे हिंदू 
मुसलमानों के मतभेदो का खूब जोरशोर से उल्लेख किया करते थे । एक अभ्वसर पर 
उन्होने कहः था “भारतीय स्वतत्रत। के भावी झागार में कई भवनोके लिये स्थान है 
यह हम पहले देख ही चुके हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव ने विभाजन की सम्भावना को स्पष्ट 
रूप से स्वीकार कर लिया था । ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ताश्रो ने बाद की समस्त 
उदघोषणाओ में खडित भारत का निहूपण किया यद्यपि वे दिखाने को एकता के 
भादण्ं के गीत गाते रहे । 


१०४. हदि-राष्ट्र-सिद्धान्त 
मुसलमानों की पाकिस्तान की माग श्रौर तथाकथित द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त का 

९६३७ प्रौर १९४० के बीच में विकास किया गया । म्रि० जिन्ना ने मुघ्लिम लीग के 

लाहोर अधिवेशन में (१९४०) ब्रध्यक्षदद से भाषण देते 

हुए ढि राष्ट्र-सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। सिद्धान्त का 

उन्होने कहा, ये (हिन्द ध्मं और इस्लाम) शाब्दिक भ्र्थ में विवरण 

धर्म नही हैं प्रत्यत्तर ये दो पृथक भौर स्पष्ठ सामाजिक 

ब्यवस्थाए हैं । हिन्दू और मुसलमान कभी एक सयुक्‍त राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, 

यह कोरा स्वप्न है। हिन्दुओं गौर मुसलमानों के घा्मिक्क सिद्धान्त, सामाजिक रीति 

रिवाज, दर्शन भ्रौर साहित्य एक दूसरे से सवंधा पुथक हैं । उनका परस्पर रोटी बेटी 


# मेंइता और पटवर्धनः वद्दी पृ: ७८ । 
4 थामसन श्नलिस्ट इ डिया फार फ्रोडम पृ० ५६। 


है 


३० भारतीय राजनीति और शासन 


का सम्बन्ध नही है | वस्तुतः दोनो की परस्पर विरोधी भावनाओं पर भ्ाघृत सम्यताए 
पृथक पृथक हैं। जीवन पर दोनो भिन्न प्रकार से विचार करते हैं । दोनों के जीवन- 
सम्बन्धी हष्टिकोगा में अन्तर है | यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं भौर मुसलमानों को पृथक- 
पृथक ऐनिहासिक आरधारो से प्र रणा मिलती है । उनकी पुरातन ग्राथाए', उनके वीर 
झौर उन वीरो की कह₹'निया पृथक पृथक्‌ हैं। प्रायः एक का वीर दूसरे का शत्रु माना 
गया है और एक की विजय दूसरे की पराजय । ऐसे दो दो राष्ट्री को एक राज्य में 
ग्‌ थने का प्रयत्न, जिसमे एक अल्पसख्यक हैं दूसरा बहुसर्यक, अवश्य भ्रसन्तोष उत्पन्न 
करेगा और उस शासन व्यवस्था का भश्रन्त करके छोडेगा, जो ऐसा राज्य चलाने का 
प्रयत्त हरेगी ।/* 


इस सद्धान्त ने उन सबकी, जो भारत के दो पथक, एक हिन्दू श्रौर 
एक मुस्लिम र ज्यों के छप में विभाजन के समर्थक थे, एक नया आधार दिया। 
ब्लीगढ के घुटम्मद प्रफतल हसन कादरी और प्रोफेसर जफरूल हसन ने यह दावा 
क्रिया कि “भारत के मुसलमान स्वतः एक राष्ट्र हैं। हिन्दुओ तथा अन्य गैर-मुसल- 
मान दलो से उनक। राष्ट्रीय अस्तित्व सवंथा भिन्न है। वस्तुतः सुडेटान जन और 
चेको में जितना पाथक्य था, उससे कही अ्रधिक पार्थक्‍्य हिन्दुओ श्रौर मुसलमानो में 
है । अल हमजा ने कहा कि भारत एक देश नहीं हैं, उसमे कई देश है और इस 
लिये उस कई राष्ट्रा म विभक्त समभना चाहिये । 


इस प्रकार यह स्पप्न है कि ड4-राप्ट्र सिद्धान्त इस बात को लेकर चला था क्रि 
घ॒र्मं की भिन्नता ने हिन्‍्दूआ) और मुसलमानों का एक राष्ट्र के रूप में सगठित होना 
ग्रसभव कर दिया है । यह धारणा सर्वया निराधार थी। 


सिद्धाग्त का राप्ट्रीयता वस्तुत एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति हैं, यह 
श्राधार धर्म पारस्परिर् एकानुभृति की भावना है। इस एकानुभूति की 


थ ढना को जन्म देने वाले कई तत्व हैं, धर्म तो उनमे से 
केवल एक है | भौगोलिक और प्रजातीय तत्व, सामान्य भापा और सस्कृति, सामान्य 
इतिहास और परम्पराए आदि तत्व भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि बारते है। जहा 
तक भारत के द्विन्दु प्ों और मुसनमानों का सम्बन्ध हैं, इनमे से श्रधिकाश तत्व उप- 
स्थित हैं | भौगोलिक दृष्टि से भारत सर्देव ही एक प्रादेशिक इकाई रहा है । डा० बेनी 


# राजेन्द्र प्रसाद द्वारा उद्धत खडित भारत प्‌ १-२।॥ 
$ 4 99 99 पृ,२। 
+ अल हदमजा पाकिस्तान, ए नेशन, प्‌ ७ । 


स्वतन्त्रता भौर विभाजन ३३१ 


असाद ने ठीक ही कहा हैं, “ससार में ऐसा कोई भी देश नही जिसे समुद्र और प णड़ों 
के कारण भारत जैसा प्रखड रूप प्राप्त हो ।” भारतवषं में धाभिक भेदो के कारण 
प्रजातीय भर भाषा सम्बन्धी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पडता । एक मद्रासी मुसल- 
मान का किसी पजाबी मूसलमान की भ्रपेक्षा मद्रासी हिन्दू से अधिक निकट सम्बन्ध 
होता हैं । बगाल के हिन्दू श्लौर मुसलमान एक भाषा बोलते हे और यह भाषा सिन्ध 
के हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषा से पृथक्‌ होती हे। दोनो ही जातियो ने सामान्य 
आरतीय सस्कृति के विकास में सहयोग दिया हैं । यह मिली जुली सस्कृति दोनो के 
सम्मिलित पुरुषार्थ का फव है । कविता और सगीत में, चित्रकला शौर शिल्पकला में 
हिन्दू और मुस्लिम परम्पराझ्रो का स्वतत्रतापूरवंक मिश्रण हुप्रा है। हिन्दुओं और मुस- 
लमानो के बीच यदि कोई वास्तविक अन्तर है, तो है ध्मं का। लेकिन यह साधारणतः 
स्वीकार किया जाता है कि केवल धर्म ही राष्ट्रीयता का श्रनिवायं भाधार नहीं है। 
और फिर प्रधिकाश भारतीय मुसलमान उन हिन्दुओ के वशज हैं जिन्होंते इस्लाम 
स्त्रीकार कर लिया था। क्या इसका यह झाशय है कि धम बदल जाने से राष्ट्रीयता भी 
बदल जाती है ? 


इसमें कोई सन्देश नही कि द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त एक राजनीतिक मूखंता थी। 
लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति के क्षेत्र में वे | राजनीतिज्ञ, जो प्रत्येक मूल्य पर अपने 
स्त्रार्थों की पूर्ति के लिये कृतनिश्चय होते हैं, मूर्खताओ का 
अत्यन्त वुद्धिमता से उपयोग करते हैे। भारतवर्ष में यही सिद्धान्त की 
हुप्रा । भारतवर्ष में सास्कृतिक समन्वय की साधना शता- दुर्बलता 
व्दियों मे चली आ रही थी, ब्रिठिज्ञ साम्राज्यवादियों ने 
उसमे बाधा पहुँचाई और फिर उनके मित्रो सम्प्रदायवादियो ने उसके विकास का पथ 
अवम्द्ध किया । द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त, जो इस समन्‍्वय-साधना की सभावना का ही 
निषेध करता था, साम्राज्यवादियो और सम्प्रदायवादियो की श्रभिसन्धि का नेसग्रिक 
निष्कर्प था। राष्ट्रीयता मुख्य रूप से भावना का एक मामला है, मानस की एक स्थिति 
है, शताब्दियो के सामान्य जीवन द्वारा निमित सहयोग की एक अनुभृति है, उमे तकें- 
विहीन परन्तु अनवरत भावुक श्रीलो द्वारा विश्रवष्ट किया जा सकता है। भारतवर्ष 
जैसे देश के बारे में, जहां की श्रशिक्षित जनता को चतुर भौर कृतसकल्प प्रचार द्वारा 
सुगमतापुर्वक धोखे में डाला जा सकता है, यह विशेष रूप से सत्म है। मुस्लिम लीग 
के नेताग्रो ने मस्लिम जनता की अशिक्षा ओर धामिक भावनाश्रो का पूरा लाभ 
उठाया श्रौर दुर्भाग्यवश उसमे एक पृथक्‌ राष्ट्रवाद की चेतना का निर्माण करने में 
सफलता प्रात्त की। कोई ग्राइचयं नही कि पाकिस्तान के नारे ने श्रधिकाश मुस्लिम 
जनता का सोत्साह समर्थन प्राप्त किया । 


३३२ भारतोय राजनीति भ्रौर दासन 


पाकिस्तान के समथंको ने द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त के विदद्ध एक शक्तिशाली तक॑ की 
उपेक्षा की। यदि भारत के हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, तो फिर पाकिस्तान की 
स्थापना होने के पश्चात उन मुसलमानों का वया होगा, जो 
शष्ट्रीय राज्य भर. भारत में बच रहेगे ? क्‍या वे भारत में विदेशियों की तरह 
राष्ट्रीय भ्रल्पत्ंत्ूथक . रहेगे ? पाहिस्तान में भ्रमुस्लिमो का क्‍या होगा ” स्पष्ट 
वर्ग है कि दोनों ही राज्यों में शक्तिशाली राष्ट्रीय श्रत्पसरुयक 
वर्ग क्षेष रहेगे ? लेकिन डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में: 

“राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीय भ्रल्पसख्यक वर्गं-दोनो में परस्पर विरोध हैँ ।//* 


मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय गृह की भ्रपणी माग को राष्ट्रीय 

आत्मनिरणंय के सुप्रसिद्ध सिद्धान्त पर भ्रघारित किया । जे. एस. मिल ने इस सिद्धान्त 

का निम्न दाब्दों में निरूपण किया हैं, “जहा एक राष्ट्रीयता 

राष्ट्रीय ध्रोर किसी भी मात्रा में विद्यमान हो, उस राष्ट्रीयता के सब 

बहुराष्ट्रीय सदस्यो को एक ही शासन की भ्रधीनता में, जो स्वय उनका 

राज्य ही एक भाग हो, सयुकत करने के लिए प्राइमाफंसी केस है । 

प्रथम महायुद्ध के दोरान मे यह सिद्धान्त बहुत प्रख्यात हो 

गया और राष्ट्रपति विल्मन की चौदह शर्तों की आधारशिला बना। युद्ध के पद्चात्‌ 

यूरोप के सानचित्र की नए सिरे से रचना की गई ग्रौर राष्ट्रीयताओं की राजनीतिक 
झाकाक्षाओ की पूर्ति करने के लिए कई नए राष्ट्रीय राज्यो का निर्माण हुआ । 


लेकिन अब कुछ समय से राजनीतिक विचारधारा का भुकाव "एक राष्ट्र, एक 
राज्य' सिद्धान्त के विरुद्र हो गया है क्योकि यह भ्रव्यावहारिक भी है श्ौर अवा |नीय 
भी । राष्ट्रीयताए एक दूसरे के साथ इतनी श्रधिक घुलमिल गई हैं कि वे सटे हुए 
प्रदेशो में निवास करती हुई कम पाई जाती हैं । समस्त विभिन्न जातीय राष्ट्रीय प्रल्प- 
संख्यक वर्गों को निकाल कर किसी एकजातीय राष्ट्रीय राज्य का सृजन करना प्रसंभव 
है। चाहे कुछ भी हो, छोटे छोटे अंभुत्व-सम्पन्न राज्य ऐटोमिक युग में भ्रप्रचलित हो 
गये हैं। फलत “आ्राघुनिक विश्व की सबसे बडी आ्रावश्यकता एक ऐसे राजनीतिक 
सिद्धान्त का सृजन करना है जिसमे राज्य भ्रौर राष्ट्र सहव्यापी न हो ।” फ्रीडमान के 
अनुसार, “राष्ट्रीयता भ्रब राज्य के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकती ।” वस्तुतः 
रूस ओर त्विट्जरलैण्ड जैसे बहुराष्ट्रीय राज्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि एक 
संघीय राज्य की छत्रछाया में विभिन्न राष्ट्रीयताए ज्ञान्तिपृवंक निवास कर सकती हैं । 
झौर भ्रपनी विशिष्ट सस्कृतियो का विकास तथा सघारण कर सकती हैं। लेकिन 








# राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत पृ० ४५। 


स्वतन्त्रता श्रौर विभाजन ३३३ 


भआरतवध में मुस्लिम पृथकतावादियों ने न तर्क की परवाह की प्रौरत इतिहास की। 
ये सर सय्यद प्रहमद खाँ के भादर्शों से, जिन्होंने कहा था कि हिन्दू भौर मुसलमान 
भारतमाता की दो भआाखें हैं, काफी ग्रागे निकल गये थे । यह भी स्मत्तेंव्य है कि द्वि- 
राष्ट्र सिद्धात ने हिन्दू साम्प्रदायिक नेताश्नो के क्रियाकलापो और उद्घोषणाझ्रों से मी 
बहुत कुछ प्रोत्साहन प्राप्त किया । १९३७ में वी. डी. सावरकर ने घोषणा की, 
+आ्ारतवर्ष को एकात्मक ओर सहजातीय राष्ट्र नही माना जा सकता । इसके विपरीत 
भारतवर्ष में मुख्य रूप से दो राष्ट्र हैं हिन्द और मुसलमान ।”* यह स्मत्तंव्य है कि 
इसके एक ही वर्ष पश्चात १६३८ में मुस्लिमलीग ने ६ - राष्ट्र-सिद्धान्त को ग्म्भीरता 
थूव क उपस्थित किया । 


१०५. पाकिस्तान के लिए झ्ान्दोलन 


बहुधा कहा जाता है कि भारतीय मुसलमानों के लिये एक पृथक राज्य का 
विचार कविवर इकबाल के मस्तिप्क से उद्भूत हुआ । मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अ्रधि- 
वेशन (१६३०) में उन्होंने कहा था “कम से कम पश्चिमो- 
स्तर भारत के मुसलमानों का अन्तिम भाग्य मुभे एक हढ पाक्स्तान का 
पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की रचना प्रतीत होता विचार 
है ।* इस विचार का विरोध भझ्रौर उपहास तक हुत्रा, 
परन्तु उसने कैम्ब्रिज में पढने वाले कतिपय युवक मुस्लिम छात्रो की कल्पना को उत्ते- 
जित किया। उनका नेता रहमतप्रली था । उसने सबसे पहले १९३३ में भारतीय 
मुसलमानों को 'एक राष्ट्र' के नाम से सम्बोधित किया और प्रस्तावित नए राज्य 
'पाकिस्तान' के लिये एक योजना तय्यार की । रहमत अली के 'पाकिस्तान' में पंजाब 
चश्चिमोत्तर सीमा॥न्‍्त, काश्मीर भौर बलूजिस्तान सा म्मलित करने का सुझाव था ॥ 

# हिन्दू महासमा के अ्रहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष-पद से दिया गया व्याख्यान । 

+यह स्मत्तंव्य है कि इकबाल ने केवल एक ऐसे स्वायत्त राज्य के सृजन की 
कल्पना की थी, जो भाषा-प्रजाति, इतिहास, धर्म और भ्राथिक हितो की एकता के 
ऊपर भ्राघारित हो । उन्होंने मुसलमानों के लिए किसी एक प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र राज्य 
अथवा राज्यो की माग नही की थी । कूपलैण्ड के प्रतुसार वे सम्पूर्ण भारत का एक 
ऐसा शिथिल संघ चाहते थे जिसमें कि, “केन्द्रीय सघीय सरकार केवल उन शक्तियों का 
उपभोग करती हो, जो कि उसके सधीय राज्यो की स्वतंत्र सहमति द्वारा निहित की 
जायें ।” थॉमस एडवर्ड के साथ एक भेंट में इकबाल ने भ्रपना यह विचार व्यक्त किया 
था कि “प्राकिस्तान की योजना, ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम जाति और हिन्दू जाति सब 
के लिए घातक होगी ।” 





३३४ भारतीय राजनीति भ्रौर शासन 


उसकी योजना में बंगाल और शभ्रासाम को मिला कर 'बंग-इ-इस्लाम' भौर हैदराबाद 
के राज्यक्षेत्र का 'उस्मानिस्तान' बनाने की भी चर्चा की गई थी । रहमत भली ने अपने 
विचार को लोक प्रिय बनाने के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ किथा और पाकिस्तान 
का समर्थन करने वाले पैम्फ्लैटो को ब्रिटिश ध्ंसद के सदस्यों तथा गोलमेज परिषद 
में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों मे बाटा । तथापि उनकी योजना का कोई आदर नही 
हुआ भौर जफरलला खा ने सयुक्त सांसद सम्तिति के सामने भाषण देते हुये उसे 
“काल्पनिक तथा अव्यावहारिक” बता कर अ्रस्वीकार कर दिया । 


सच तो यह है कि १६३७ के पूर्व मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के विचार में कोई 

विशेष रुचि नहीं ली । निर्वाचन के पश्चात्‌ जब लीग के नेताओश्रों की सयुक्त मन्त्रि- 
मडल की श्राशाए फलवती नही हुई, तब उन्होने “इस्लाम 

मुस्लिम लीए खतरे में है का नारा बुलन्द किया और मुस्लिम जनता को 
पाकिस्तान फे लक्ष्य. पाकिस्तान का इन्द्रजाल दिखाकर श्रपनी स्थिति मजबूत 
को अ्पनाती है करने की चेष्टा की | यह स्मत्तंव्य हैं कि १६३७ के निर्वाचन 

में मुस्लिम लोग को करारी हार खानी पडी थी, विशेषकर 

मुस्लिम बहुल प्रान्तो में । उदाहरणार्थ, वगाल म वह ११६ मुस्लि+ स्थानों में से केवल 
३६ पर ही अधिकार कर सकी थी । पजाब में उसने ८६ स्थानो में से केवल १ को 
ही प्राप्त किया । १९३७ के पश्चात मुस्लिम लोग की शक्त्ति बहुत तेजी से बढी। 
इसलिये इसमें कोई भ्राइचयं नही है कि १९३८ में सिन्ध प्रन्तीय मुस्लिम लीग के 
वार्षिक भ्रधिवेशन में सभापति पद से भाषरा देते हुए मि० जिन्‍ना ने भारत के विभा- 
जन की माग उपस्थित की + लेकिन यह माँग अ्रभी प्रयोगात्मक थी श्लौर जनवरी, 
१९४० में मि० जिन्ना ने एक भ्रग्रजी पत्र में लिखा “भारत में दो राष्ट्र हैं श्रौर दोनो 
को अ्रपती सामान्य मातृभूमि के शासन में भाग मिलना चाहिए ।”* कृपलेड ने ठीक 
ही लिखा है, “ भाग लेना पृथक्करण नहीं है और मि० ज़िन्ना ने श्रभी उस रेखा को 
पार नहीं किया था ।”॥ लेकिन तीन महीने बाद ही उन्होंने पाकिस्तान का राग 
अलापना शुरू कर दिया। अपने लाहौर-अधिवेशन (मां १६४०) में मुधलिम लीग ने 
पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया । प्रस्ताव में माग की गई थी कि “भारत के पश्चि- 
मोत्तरै झौर पूर्वी क्षेत्र जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को श्रापम में मिला कर स्वतन्न राज्य 
के रूप में सगठित किया जाना चाहिये ।” अपने अध्यक्षीय भापण में मि० जिप्ला ने 
घोषणा की, “राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र हैं, 
भ्रत: उनकी अपनी वासभूमि, अपना प्रदेश और अपना राज्य होना चाहिए ॥” इस 


# टाइम पड टाइ्ड, १२६ जनवरी, १६४०: कूपलैंड द्वारा उद्धतः इंडिया छ्‌ रिस्टेटमेंट, पृ. १६१ । 
' कपलेंड वही, १. १९१। ः | 


स्वतन्त्रता झौर विभाजन शे३ेए 


अधिवेशन के कुछ ही समय बाद मि० जिन्ना ने एसोसियेटेड प्रेस श्रॉफ भ्रमेरिका को 
एक 'इटरव्यू” दिया श्रौर उसमें कहा कि पाकिस्तान एक लोकतत्त्रात्मक संघीय राज्य 
होगा जिसमें पश्विम में पश्चिमोत्तर सीम! प्रात, बालूचिस्तान, सिन्ध और पजाब व 
पूर्व ने बंगाल और आसाम सम्मिलित होगे । 


१९४० के पदचात्‌ “पाकिस्तान” मुस्लिम लीग की विचारधारा का केन्द्रविदु 
हो गया । भारतीय मुसलमानों की वैध आकाक्षाओं को तुप्त करने के उदेश्य से व्य- 
वितयो तथा ग्रुटों ने मुस्लिम लीग के सामने कई योजनाएं 
रखी, लेकिन वह पाकिस्तान की माग पर श्रगद के पैर की पाकिस्तान का 
तरह जमी रही ॥ पाकिस्तानकी योजना का स्वय मुमलमानो विरोध 
के बीच ही पर्याप्त विरोध हुआ । अखिल भारतीय स्वतत्र 
मुस्लिम सम्मेलन ने जिसका अ्रधिवेशन खान बहादुर भ्रल्लाबख्श की अध्यक्षता में 
दिल्ली में हुप्ना (प्रप्रेल, १९४०), पाकिस्तान की योजना की तीब्र भ्रालोचना की और 
कहा कि यह योजना “मुसलमानों को एक “पृथकत्व-निरोधायन' में पटक देगी।”# 
जमैयतुल-उलेमा-ए हिन्द भी पाकिस्तान की माग की कट्टर विरोधी थी । उसका कथन 
था, “राष्ट्रीय हृष्टि से प्रत्येक मुसलमात भारतीय हैं ।” मजलिस-ए-प्रहरा र-ए-हिन्द, 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रात के खुदाई लिदमतगार बलूचिस्तान के राष्ट्वाटी मुस्लिम,प्रखिल 
भारतीय मोमित सम्मेलन प्लौर भ्रसखिल भारतीय शिया राजनीतिक सम्मेलन आदि 
दूसरी कई मुस्लिम सस्थाए पाकिस्तान के विरुद्ध थी | जहा तक अ-मुस्लिमो का सबध 
है, उन्होने यह स्पष्ठ कह दिया था कि वे अपनी मातृभूमि की एकता को खडित करने 
वाले प्रत्येक प्रयास का प्राशपण से विरोध करेंगे । पत्राब के सिक्ख अपने छोटे लेकिन 
पौरुषमय सम्प्रदाय के भविष्य के ऊपर विभाजन के सभाण्य परिणामो के बारे में 
विदशेष रूप से शकित थे और उसक्रा डट कर विरोध करने के लिये बद्धपरिकर थे। 
काग्रे स, निसगंत. अखंड भारत के आदर्श की अनुगामिती थी । जहा काग्रेंस नें स्वयं 
को मुस्लिम लीग की पाकिस्तान योजना के एकदम विरुद्ध 
घोषित किया वह अनिच्छुक जनता के ऊपर वलपूर्वक कांग्रप्त का 
लादने के लिये तय्यार नही थी ध्ौर प्रादेशिक झ्ात्मनिर्णय दृष्टिकोण 
के सिद्धांत को मानती थी। लेकिन उसका कथन था कि 
आात्मनिणंय का सिद्धांत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में निवास करते वाले सभी चोगों के ऊपर 
लागू होना चाहिए | इसके बिपरीत मुस्लिम लीग की माग थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों 
में भ्रात्म निणंय का श्रधिकार केवल मुसलमानों को ही मिलना चाहिए । तथापि,पाकि- 


# राजपूत द्वारा उद्धतः मुस्लिम लींग, पृ. ६५ । 


जे३६ भारतीय राजनीति भौर शासन 


स्तान का विरोध दो मुख्य कारणों से झ्सफल सिद्ध हुभ्ना । 

बिरोध को सम्प्रदायवादियो ने भ्रशिक्षित और श्रद्धालु मुस्लिम जनता 

इझसफलता को हिन्दू तानाशाही का भय दिखाया भौर घृणाभाव का 

खुलकर प्रचार किया । भोलाभाली जनता उनकी बातों में 

आ गई । मुस्लिम लीग ने धामिक मदान्धता और भावक उन्माद का जो तूफान खडा 

कर दिया । विवेक की श्रावाज़ उसमें निश्शब्द हो गई ! इसके साथ ही साथ ब्रिटिश 

अधिकारियो ने, जिन्होंने कि भारतवर्ष में जानबूक कर भेद नीति से काम लिया,एकता 

बनाये रखने के सारे प्रथत्नो को निष्फल कर दिया। प्राग्ल भारतीय नौकरशाही ने मि 

'ज़िन्ना को चग पर चढा दिया और उनके उस पृथक्तावादी सधर्ष को, जिसने कि भार- 

तीय स्वतन्त्रता की समस्या को जटिल ब साम्राज्यवादी प्रभ्न॒ुत्व को दीर्घ कर दिया, 
अद्भुत तटस्थता के साथ निहारा । 


पृथक्तावादियो के प्रति ब्रिटिश सहानुभूति क्रिप्स-प्रस्तावों (अ्रप्रेल १६४२) में, 
जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, स्पष्ट रूप से व्यक्त होती थी । क्रिप्स-योजना 
में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 
क्रिप्स-योजना तुरन्त बाद, भारत का नया सविधान बनाने के लिए एक 
झोर संविधान-सभा की रचना की जायगी । यह मान लिया गया 
पाकिस्तान था कि, “'यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नए सविधान 
को स्वीकार न करना चाहें, तो उसे वर्तमान वैधानिक 
स्थिति को कायस रखने का भ्रधिकार रहें किन्तु साथ में यह व्यवस्था भी रहेगी कि 
यदि वह प्रान्त बाद में चाहे तो सविधान में सम्मिलित कर लिथा जाय । नए सविघान 
में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तो को, यटि वे चाहे सम्राट की सरकार नया सविधान 
देना स्वीकार करेगी और उनका पद भी पूर्ण रूप से भारतीय सघ के समान ही 
होगा ।” स्पष्ट है कि योजना में पाकिस्तान की बात प्रकारान्तर से स्वीकार कर ली 
गई थी। काग्रेस ने इस योजना को “भारतीय एकता की मान्यता के ऊपर कठोर भ्राघात 
ठीक ही बताया । इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग के भ्रान्दोलन के लिए 
हरी भण्डी दिखा दी और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच सयुक्त भारत के भाधार 
पर समभौते के सब प्रयास निण्फल कर दिये । इस गतिरोध ने शंकर जी के पिनाक 
का रूप घारण कर लिया और मुस्लिम लीग की हठधर्मी के कारण उसके निवारण 
के समस्त प्रयत्न प्रसफल हो गये । 


१६४४ में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी न गतिरोध को दूर करने की एक असफल 
चेष्टा की । उन्होंने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसे महात्मा गात्थी का समर्थन प्राप्त 
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था यद्षपि बाद में कांग्रेस ने उसका विरोध किया। इस 

प्रस्ताव ने पाकिस्तान के सिद्धान्त को स्त्रीकार कर लिया. राजवोपालाचारी 
और इसमें निमम बातें थी: (१) मुध्लिम लीग स्वतन्त्रता का 

सम्बन्धी भारत की मांग को स्वीकार करेगी और सक्मरा- प्रस्ताव 

काल के लिये अस्थायी सरकार बनाने में काग्रेस के साथ 

सहयोग करेगी । (३) युद्ध के पश्चात एक कमीदान नियुक्त होगा, जो भारत के उत्तर 
'पश्चिम झौर उत्तर पूर्व की ऐसी सीमाएं निश्चित करेगा जिनमें मुसलमान स्पष्टत: बहु- 
सख्यक हों । इन क्षेत्रों के समस्त निवासियों का लोक-निर्णय यह निश्चित करेगा कि 
उन्हे भारत से भ्रलग होना चाहिये या नही । (३) पृथक्करणा की स्थिति में प्रतिरक्षा, 
यातायात, और दूसरे भ्रनिवार्य प्रयोजनों के लिए समभौते किये जायेंगे । (४) ये शर्ते 
तभी लागू तथा स्त्रीकृ होगी जब कि ब्रिटिश सरकार भारत को सच्चा उत्तरदायित्व 
'तथा सम्पूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर दे । 


मि० जिन्ना ने राजा जी की योजना को हढतापूवेक श्रस्वीकार कर दिया। 
उन्होने इस णोजना द्वारा प्राप्त होने वाले 'लगड़े और हीनाग' पाकिस्तान का तिरस्कार 
कर दिया ओर कहा कि में सिन््र, पजाब, पश्चिमोत्तर सोमाप्रानत, बलूचिस्तान, बंगाल 
और प्रासाम की श्रपनती माग पर टस से मस नहीं होऊंगा । हसके झलावा वे मुस्लिम 
अहुल क्षेत्रों के श्र-मुस्लिम निवासियों को अपने भाग्य निणेय में कोई भ्रावाज देने के 
लिए वय्यार नही थे । 


१०६. कंबिनेट सिशन और उसके बाद 


१६४६ के बसन्‍्त से भारत के वैधानिक और साम्प्रदायिक गतिरोध के निर्णयो 
का अन्तिम दोर प्रारम्भ हुआ । उस समय तक चचिल सरकार के स्थान पर एटली सर- 
कार की स्थापना हो गईं थी | भारतवषं में केन्द्रीय भर प्रान्तीय विधानमण्डलों के 
लिए साधारण निर्वाचन हो चुका था और उससे महत्वपूर्ण परिणाम प्रकट हुए थे। 
कांग्रेस ने केन्द्र और प्रान्तीं में लगभग सभी हिन्दू स्थानों पर विजय प्राप्त करलीथी | 
इसी तरह मुस्लिम लीग ने कुल ४६५ पुस्लिम स्थानों में से ४४६ स्थानों पर भ्रधिकार 
कर लिया था । उसे यदि कहीं प्रसफलता प्राप्त हुई तो केवल पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त 
में । लीग को मन्त्रिमण्डल बनाने में केवल बंगाल शोर सिन्ध में मसफलता मिली लेकिन 
उसकी निर्वाचन विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि मुस्लिम जाति समग्र रूपसे उसकी 
पाकिस्तान की माँग का समर्थन करती है । 

जिस समय भारतवर्ष में निर्वाचन हो रहे थे, ब्रिटिश प्रधान भमन्‍्त्री ने भारत के 
अति झ्पनी सरकार की नीति के सम्बन्ध में दो महत्वपुररां वक्तव्य दिये | एक वक्तव्य 
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में उन्होंने कहा कि “ब्रिटिश भारत के पूर्ण स्वतन्त्रता धौर यह निश्चय करने के कि 
वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में रहे या न रहे, भ्रधिकार को स्वीकार करती हैं ।” अपने 
दूसरे वक्तव्य में उन्होंने घोषणा की कि “एक भ्रल्पसख्यक्र वग को इस बात की छूट 
नहीं दी जा सकती कि वह बहुसख्यक-बर्ग की राजनीतिक प्रगति के भागं में रोडे भ्रढ- 
काये ।” इसके साथ ही साथ उन्होने भ्रपती सरकार के इस निश्चय की भी घोषणा 
की कि भारतीय समस्या का समाधान प्रोप्त करने के उद्देश्य से भारत में ब्रिटिश 
झन्त्रिमण्डल के सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भेजा जायगा । 


कैबिनेट मिशन ने, जिसमें भारतमन्त्री लाड पैथिक लारेस, व्यापार मण्डल के 

प्रधान सर स्टरैफोड क्रिप्स और फरट' लाड झॉफ एडमिरेल्टी मि० ए. वी एलेक्जेंडर 

शामिल थे, २३ मार्च, १९४६ को भारत में पदार्पण 

कंबिनेट सिशन किया । कैबिनेट प्रिशन के सदस्यो ने भारत आते के तुरन्त 

भारत में बाद ही यहा के विभिन्‍न राजनीतिक दलो के नेताझ्नो भ्रौर 

प्रतिनिधियों से बातचीत भ्रारम्म कर दी। ५ मई को 

मिद्ान ने काग्रेस भौर मुस्लिम लीग के चार-चार प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शुरू 

किया । लेकिन सम्मेलन किसी सर्वंसम्मत सूत्र को निकालने में सफल न हुओ्ा भौर 

अ्तश: १३ मई को भग हो गया । इस पर कैबिनेट मिशन ने १६ मई १६४६ के राज्य 
पत्र में श्रपने निजी प्रस्तावों की घोषणा कर दी । 


राज्य-पत्र ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का ध्यानपू्वक परीक्षण 
किया भर निष्कर्ष निकाला कि एक प्रभृत्व-सम्पन्त मुस्लिम राज्य की स्थापना अब्या- 
वहारिक है। कंबिनेट मिशन ने कहा कि पाकिस्तान 


कंबिनेट सिशन के "साम्प्रदायिक समस्था का ठीक समाधान” नही दे सकता । 
प्रस्ताव (क) पाकिस्तान की मांग को श्रस्वीकार करते हुए, उसने भारत 
पाकिस्तान के ऐसे एक संघ के निर्माण का प्रस्ताव किया जिसमें 
की ग्रस्वीर्कात ड़िटिश भारत के प्रान्त भौर देशी राज्य दोनो सम्मिलित 


हों । भारत सघ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से भ्रलग हो जाने के 

लिए स्बतन्त्र होगा । सविघान-सभा के बारे में मिशन ने बताया कि उसके सदस्यों के 
निर्वाचन का भ्राधार साम्प्रदायिक होगा जिसके झनुसार प्रान्तीय विधान सभाझ्रों के 
धामिक सम्प्रदायों को १० लाख की जनसख्या पर एक 

(ख) संविधान प्रतिनिधि चुनने का भ्रधिकार दियां जायगा। यह सविधान 
सभा सभा भारत के लिये एक सविधान बनायेगी जो कुछ शर्तों 

के भ्रघीन होगा । इन शर्तों में एक यहू थी कि भारत सकझ 


स्वतन्त्रता और विभाजन ३३९ 


वैदेशिक मामलों, प्रतिरक्षा सथा यातायात का नियन्त्रण करेगा, दूसरे सब विषय तथा 
प्रवक्षिप्ट शक्तिया प्रान्तो में निहित होंगी । जब तक सविध्रान बनकर तय्यार हो, उस 
समय तक के लिये कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी प्रन्त- 
रिम सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया जिसे भारत के. (ब) भारत संघः 
प्रमुख राजनीतिक दलो का समथंन प्राप्त हो भौर जिसमें 
सभी विभाग जनता के विद्वब्ास पात्र नेताग्नों के हाथों सरकार 
में रहे। 

कंबिनेट मिशन की योजना के सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक विषय 
वह था जो प्रान्तो के वर्गीकरण से सम्बन्ध रखता था । इस योजना के भ्रनुसार प्रातीय 
प्रतिनिधि, संविधान सभा के प्रारम्भिक अश्रधिवेशन के 
पश्चात तीन विभागों में बट जायेंगे। विभाग कि) में प्रांतों के वर्गोकरण 
बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त, मद्रास, उड़ीसा और सयुकतप्रान्त, के ऊपर 
विभाग (ख़) में पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पंजाब और सिन्ध वादानवाब 
तथा विभाग (ग) में प्रासाम और बगाल सम्मिलित होगे। 
यह स्पष्ट है कि भ्रन्तिम दो विभागों मे मुसलमानों का बहुमत था । इन विभागों को 
इस बात का निदचय करना था कि प्रान्तो के लिये समूह-विघान की व्यवस्था की 
जाय प्रथवा नहीं क्रोर श्रगर ऐसा किया जाय तो समृह को किन विषयों का प्रबन्ध 
सौंपा जाय । लार्ड पैथिक लारेस के भ्रनुसार कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में “तीन स्तरो, 
के सविधान की कल्पना की गई थी जिनमें सबसे ऊपर भारत सघ होगा । सबसे नीचे 
प्रान्त होगे । लेकिन इसके भ्रतिरिक्त हम यह भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों के रूप में 
इसलिये एक साथ सम्मिलित होना चाहेगे कि सामूहिक रूप से वे एक प्रान्त की भ्रपेक्षा 
पौर बड़े क्षेत्र को सविषों का सचालन कर सके ।/* 


अपने प्रस्तावों के पैरा १५ (५) में कैबितेंट मिशन ने कहा था--“प्रान्तों को 
; समूह बनाने की स्वतन्त्रता होगी भौर प्रत्येक प्रान्त-सभूह यह तय करेगा कि कोन-कौन 
' से विषय समान रूप से सामूहिक शासन में रहें ।” पैरा १९ (५) में उसने कहा था, 
“ये विभाग अपने अपने समूह के प्रान्तों के संविधान को तय्यार करेंगे शौर यह भी तय 
करेंगे कि क्या उन भ्रान्तों के लिये कोई सामूहिक संविधान तय्यार करना चाहिये, यदि 
ऐसा हो तो कौन से विषय सामूहिक स॒विधान के श्रन्तगंत रहने चाहियें ।” प्रस्तावों 
में मह भी कह दिया गया था कि प्रान्त को श्रपने समूह से निकल जाने का अधिकार 
होगा । नये संविधान के भ्रस्तगंत प्रथम निर्वाचन होने के पदचात नया प्रान्तीय विधान- 
भण्डल इस प्रकार का निरंय कर सकेगा । 


$# मोहम्मद अशरफ द्वारा उद्धत: कैबिनेट मिशन एएड आफ्टर, ९. ५६ 
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स्पष्ट है कि प्रान्तों के वर्गीकरण से सम्बन्ध रखने वाली घाराझों को बडे गोल- 

मोल शब्दों में व्यक्त किया गया था। निसगंत. काग्रेस ने उनका कुछ शौर श्रर्थ लगाया 

तथा मुस्लिम लीग ने कुछ और। कांग्रेस के दृष्टिकोण से 

कांग्रेस झोर लोग समूहों का निर्माण ऐच्छिक था, समझौते की बातचीत के 

के निव्चनों दौरान में काग्रेस ने इस बात को बारम्बार कह दिया था 

में विरोध कि वह उपसधो के निर्माण प्रथवा प्रान्तो के बाध्य वर्गी- 

करण्ण के विरुद्ध है। मुस्लिम लीग इस निवर्चन से भ्रसहमत 

थी भ्रौर उसने ब्रिटिश सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की । ब्रिटिश श्रधिकारियों के 

इस वचन के प्रतिकूल कि कैबिनेट मिशन की योजना का न निवर्चन किया जायगा 

और न उसमें कोई नयी चीज जोडी जायगी, ६ दिसम्बर 

दिसम्बर ६ का. को ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वप.र्णा वक्‍तव्य दिया जिसमें 

वक्तव्य उसने मूल प्रस्तावों का सर्वया नृतन भ्रर्थ लगाया ॥ भ्रब 

उसने कहा कि प्रान्तो का वर्गीकरण योजना का एक श्रनि- 

याय तत्व है और यदि कोई सर्वंसम्मत समकौता न हो सके, तो विभाग का निर्णय 

उसके प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा हो जाना चाहिये । ब्रिटिम सरकार ने यह भी 

घोषणा की कि “यदि ऐसी सविधान-सभा-जिसमे भारतीय जनसख्या का एक बड़ा भाग 

शामिल नही है, कोई सविधान बनाते तो सम्राट की सरकार भारत के अप्रनिच्छुक 

हिस्सो पर बलप्‌,वंक लागू नहीं करेगी ।” यह वक्तव्य ब्रिटिश सरकार के इस वचन 

का कि भ्रल्पसंख्यक वर्ग को बहुसछ्यक वर्ग की राजनीतिक प्रगति के मार्ग में बांधक 

नही बनने दिया जायगा, पूर्ण व्यतिक्रम था। यह काग्रेस को वर्गीकरण से सम्बद्ध 
शारा के नये निवंचन को मानने के लिये विवश करने की एक स्पष्ट चेष्टा थी । 


इसी बीच में, जुलाई, १९४६ में ख्विधान-सभा के लिये निर्वाचन हुए। इन 
इनिर्वाचनों में कांग्रेस ने २०५ झौर मुस्लिम लीग ने ७३ स्थान प्राप्त किये । ९ दिस- 
म्बर १९४६ को सविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 

लोग हारा संविधान मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उसमें भाग नहीं लिया । काँग्रेस 
सभा का ने लीग का सहयोग प्राप्त करने की यथासम्भव चेष्टा की । 
जाहष्कार उसने ६ दिसम्वर वाले वक्तव्य को भी स्थीकार कर लिया 

झौर ७ जनवरी १६४७ को अखिल भारतीय कांग्रेस 

समिति ने यह प्रस्ताव पास किया कि सविघान-सभा को “विभागों में भ्रनुसरण की 
जाने वाली का्यपद्धति के विषय में ब्रिटिश सरकार की व्याख्या स्वीकार कर लेनी 
चाहिये ।” लेकिन इसके साथ ही साथ उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि "इसके 
कारण किसी प्रांत पर भ्नुचित दबाव न पड़ता चाहिए भौर पजाब में सिक्‍खों के 
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भ्रधिकार सुरक्षित रहने चाहिये ।” परन्तु लीग ने इस भ्राधार पर कि काग्रंस ने 
'१६ मई वाले वक्तव्य को पुरुंत” स्वीकार नही किया है, संविधान सभा का धपना 
बहिष्कार वापिस लेने से इनकार कर दिया । 


१०६-अ्रन्तरिम सरकार का निर्माण 


१६ मई के वक्तव्य वाली अपनी प्तिफारिशों के प्रकाशन के तुरन्त बाद ही 
कैबिनेट मिशन और वायसराय ने योजना के भ्रन्तगंत प्रस्तावित एक भ्रन्तरिम सरकार 
के निर्माण के लिये बातचीत शुरू कर दी । चूकि काग्रेस 
झौर लीग दोनों ने ही १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार कर कठिनाइपां 
लिया था, श्रत. भ्राशा की जाती थी कि भ्रन्तरिनब सरकार हे 
की स्थापना में कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी । तथापि, भ्रवसर पर कठिना- 
इया उठ खडी हुई । सरकार में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हो इस प्रश्न के ऊपर 
दोनो दलो में कोई समझौता नहीं हो सका। १६ जून 
१६४६ को वायसराय ने एक वक्‍तव्य निकाला और उसमे १६ जून का 
कांग्रेस के ६, मुस्लिम लोग के ५ तथा दूसरे अल्पसख्यक वक्तव्य 
वर्गों के ३ (एक सिख, एक पारसी और एक भारतीय 
ईसाई) प्रतिनिधियों को अन्तरिम सरकार में शामिल होने के लिये श्रामन्त्रित किया। 
विभागो के वितररा क। प्रबन्ध वायसराय को कांग्रेस श्रौर लीग के नेताओ की मत्रणा 
से करना था। वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दोनों प्रमुख दलो श्रथवा 
उनमें से किसी एक के द्वारा भश्रन्तरिम सरकार मे निर्दिष्ट श्राधार पर सम्मिलित होने 
की श्रनिच्छा प्रसट करने पर वायसराय का इरादा है कि वे अन्तरिम सयुकतत दलीय 
सरकार निमरणि के कार्य में ग्रग्मसर रहे । जो लोग १६ मई का वक्तव्य स्वीकार 
करते हैं, यह सरकार उनका यथासम्भव प्रधिक से भ्रधिक प्रतिनिधित्व करेगी । 


मुस्लिम लीग ने १६ जून के वक्तव्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन काग्रेस ने 
मांग की कि उसे भ्रपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रवादी 
मुसलमान को सम्मिलित करने का अभ्रधिकार मिलना वार्ता-भंग 
चाहिए । मुस्लिम लीग ने इस माग का डट कर विरोध 
किया, फलत: कैबिनेट मिशन ने उसे अ्रस्वोकार कर दिय। । परिणाम स्वरूप काग्रस ने 
अन्तरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया । लीग ने माग की कि काग्रेस 
के बिना ही सरकार का निर्माण होना चाहिये, लेकिन वायसराय ने इस प्रइन को 
कुछ समय के लिये टाल देने का निए्चय किया । चू कि १६ मई के वक्तव्य को दोनों 
ही प्रमुख दलो ने स्वीकार किया था, श्रतः वायसराय दोनो ही दलो का प्रतिनिधित्व 
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करते वाली सरकार का निर्माण करने के लिये वचनबद्ध थे। अ्रस्थाई व्यवस्था के रूप 
में वायसराय ने राजकर्मंचारियों की एक रक्षक सरकार की स्थापना की। इस पर मि० 
जिनन्‍ना श्त्यन्त क्रुद्ध हुये ओर उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर विश्वासघात का दोषारोपण 
किया । २९ जुलाई को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की भ्रपनी स्वी- 
कृति को वापिस ले लिया और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के लिये क्रमश: दो पृथक 
सविधान सभाझो की श्रपनी पुरानी माग कौ फिर से दृहराया । उसने मुसलमानों से 
झनु रोध किया कि वे अपनी पदविया त्याग दे तथा भ्रपनी कार्यसमिति को प्रधिकार 
दिया कि वह “पाकिस्तान प्राप्त करने. ..तथा श्ग्रेजो की वत्तमान दासता व सबरोों 
हिन्दु्रो के भावी प्रभुत्व से छुटकारा पाने के लिए” तत्काल प्रत्यक्ष कार्यवाही करने 
का एक कार्यक्रम तय्यार करे | 


तू कि मुस्लिम लीग ने केबिनेट मिशन योजना के भ्रधीन प्रस्तावित श्रल्पकालीन 

और दीघंकालीन दोनो प्रकार की व्यवस्थराश्रों को भ्रस्वीकार कर दिया, भ्रत: ६ भग- 

स्‍त १९४६ को वायसराथ ने कांग्रेस को इस बात का 

कांग्रेस द्वारा श्रामत्रण दिया कि वह उन्हे केन्द्र में प्रन्तरिम सरकार 

अन्तरिम सरकार के निर्माए-कार्य में सहायता दे । काग्रेस ने यह श्रामत्रण 

का निर्माण स्वीकार कर लिया और सहयोग के लिये लीग से पुनः 

अनुरोध किया । लेकिन लीग टस से मस नहीं हुई। इस 

प्र २ सितम्बर को भ्रन्तरिम सरकार की स्थापना हो गई झर जवाहरलाल नेहरू 

उसके उपाध्यक्ष नियुक्त हुए | 

इसी बीच में घटना-चक्र प्रभजन की गति से भ्रागे बढ़ चुका था। मुस्लिम लीग 

ने १६ अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही का श्नि निश्चित किया था | बगाल सरकार ने 

इस दिन सावंजनिक छट्टी कर दी | प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 

प्रत्यक्ष कायंबाही. को कलकत्ता और सिलहट में गम्भीर उपद्रव हुए | कलकत्ते 

का दिन ओर के नरमेघ में लगभग ७००० व्यक्ति मारे गए । इसी प्रकार 

उसका परिणाम सिलहट और ढाका में भी भयकर रक्‍तपात हुभ्ा। हिंसा 

की आग पूर्वी बगाल में जा पहुची। नोझ्राखाली भौर 

टिपरा में जो प्र॒त्याचार और रक्‍तपात हुआ “उसने चारो श्रोर झ्ातक पदा कर 

दिया. ., । नारी-निर्यातन,बलपूर्वक विवाह, बलात्कार, जबरन धमं-परिवत न, धरो में 

झाग लगा देते, उन पर सामूहिक हमने और प्रसिद्ध परिवारों के इन हमलों में 

शिकार होने से पूर्वी बगाल में जो अविश्वास फैल गया था, वह तीन वषं पूर्व भ्रकाल 

में हुई सामूहिक मृत्युश्रों से कही श्रघधिक भीषण था ।"* केन्द्रीय सभा में वक्तव्य देते 
$ पट्टामि सीतारामय्याः दि हिस्द्री श्रॉफ दि काँग्रेस, भाग २, पृ, ८०६ हे 
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हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने साफ कह दिया कि दंगे मुस्लिम लीग की पहल 
भौर उत्तेजना दिलाने से हुए हैं । 

कांग्रेस द्वारा नियन्त्रित भ्रत्तरिम सरकार की स्थापना पर लीग बहुत बेचेन हो 
रही थी । वायसराय लॉर्ड वैवल भी लीग को भ्रन्तरिम सरकार में लानेके लिये श्रत्यन्त 
उत्सुक थे । वार्ताभो के दौरान में उन्होंने सदेहास्पद नीति 
से काम किया था श्रौर श्रक्‍्टूबर में वे मुस्लिम लीग के. मल्लिस लोग का 
पांच मनोनीत सदस्यों को, बिना उससे इस बात का स्पष्ट भ्रस्तरिम सरकार 
वचन लिये कि वह सविधानसभा के कार्य में सहयोग देगी, में प्रवेश 
अन्तरिम सरकार में शामिल करनेके लिए सहमत हो गये । 
मुस्लिम ज़ीग क प्रतिनिधियों ने सविघान सभा के कार्य में कोई सहयोग नही दिया । 


१०८. श्रग्रेजों का भारत छोड़ने का निश्जयय 


जैसा कि शका की जाती थी, श्रतरिम सरकार में काग्र स.लीग की संयुक्तता ने 
स्थिति को और भी खराब कर दिया । साम्प्रदायिक हालत तेजी से बिगड़ गई । बंगाल 
में जो उपद्रव हुए थे, बिहार, गढम्‌ क्तेश्बर (यू. पी.),लाहौर 
और रावलपिंडी (पश्चिमी पजाब) में उनकी भीषण प्रति- बिगड़ी हुई 
क्रिया हुई। सम्पूर्ण प्रशासन छिन्न-भिन्न हुआ जा रहा था। परिस्थिति 
गृह युद्ध के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे थे। मुघ्लिम लीग 
ने हलाकू भौर चगेज खां के दिनों को पुनरुज्जीवित करने की जो धमकी दी थी, वह 
मूर्तरूप धारण करती हुई प्रतीत होती थी । 


औ 


ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्थ निकाला कि भारत की स्थिति प्रब उसके काबूसे 
खाहर निकल गई तथा निरणंय करने में जितना ही विलम्ब किया जायगा, उतनी ही 
यहाँ की हालत भ्रौर खराब हो जायगी। उच्तने भारत के 
भाग्य को उसकी जनता के हाथो में छोडकर यहा से चले २० फरवरी १६४७ 
जाने का निदर्षय किया । प्रधानमन्त्री एटली ने २० फरवरी को घोषणा 
१९४७ की महत्वपूर्ण घोषणा में इस निर्णय को व्यक्त 
किया । उन्होने कहा, “सम्राट्‌ की सरकार स्पष्ट रूप के अपने इस निइचय को सूचित 
कर देना चाहती है कि वह जून १९४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शक्ति 
सौंपने के कार्य को सम्पन्न कर देगी ।” यह घोषणा करते समय ब्रिटिश सरकार ने 
धाशा प्रकट की कि ब्रिटिश शक्ति के भारत से हट जानेकी बात भारतीय राजनीतिज्ञों 
के हृदय में भादुबुद्धि पैदा कर देगी झर उन्हें बास्तविकताप्रों का सामना करने तथा 
उचित समभोता निकालने की साम्य प्रदान करेगी । लेकिन घोषणा ने यह स्पष्ट 
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कर दिया कि यदि सब प्रकार से प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान समा जून १९४६ से पूर्व 
कोई संविधान न बना सकी, तो उस स्थिति में “सम्राद्‌ की सरकार को यह विचार 
करना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का प्रा, ब्रिटिश 
भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या विभक्त करके वर्तमान प्रातीय सरकारों को, 
भ्रथवा किसी ऐसे ढग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के लिए सर्वाधिक लाभपूरं हो, 
सौपा जाय "” सत्ता-हस्तातरण के कार्य को सुगम करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने 
जो कदम उठाये, उनमे एक वायसराय लॉड बैवल को वापिश्त बुलाना और उनके स्थान 
पर लॉर्ड माउ टबेटन को नियुक्त करना था । 


जैसा कि स्पष्ट है, २० फरवरी के वक्‍तव्य ने मस्लिम लीग की पाकिस्तान री 

माग को प्रछन्त रूप से स्वीकार कर लिया था । निसगंत: लीग ने भ्रखंड भारत के 
झाधार पर समझौता करने की कोई उत्सुकता प्रकट नहीं 

कांग्रेस द्वारा विभाजन की । उसका सविघान सभा का बहिष्कार बलता रहा ओर 
स्वीकार देश की राजनीतिक स्थिति श्रधिकाधिक बिगडती गई | नये 
वायसराय लॉर्ड माउ टबेटन ने सम्पूर्ण स्थिति का ध्यान- 

पूर्वक भ्रवलोकन किया झौर निष्कर्ष निकाला कि देश की हालत सुधारने के लिये एक 
क्रांतिकारी उपाय का अवलम्बन ग्रहरा करने की ग्रावश्यकता है तथा वह क्रातिकारी 
उपाय देश का विभाजन है । श्रतः उन्होंने भारत के 'काल्पनिक' विभाजन पर आघा- 
रित एक योजना तय्यार क्री । काग्रेस ने आजीवन भ्रव् भारत के आदशं के लिये 
संघर्ष किया था । परिस्थितियों से विवश होकर उसने अनुभव किया कि देश के विभा- 
जन को स्वीकार करना ही ब्रिटिश दासता के भ्रन्त करने भौर देश को गृहयुद्ध की 
लपटो से बचाने का एकमात्र मार्ग है। वस्तुत: विभाजन को स्वीकार करन का निर्णय 
उसके २ भ्रप्रैल १९४६ वाले प्रस्ताव के भ्रनुकूल ही था। इस प्रस्ताव में कहा गया 
था कि ““काग्रेस किसी प्रादेशिक इकाई की जनता को उसकी घोषित भौर हृढ इच्छा 
के विरुद्ध भारत में बने रहने के लिए विवश क रने की भाषा में नही सोच सकती ।” 


माउण्टबेटन-पचाट की घोषणा ३ जून १६४७ को की गई । इसमें भारत भौर 
पाकिस्तान दो पृथक डोमिनियनों की स्थापना व बगाल भौर पंजाब के विभाजन का 
निर्णाय किया गया था । उसने प्रंग्र जों के भारत से हटाने 

भाउध्टबेटन-पंचाट की तारींख को घटाकर १५ प्रगस्त, १९४७ कर दिया । 

३ जून १६४७ प चाट में कहा गया था कि बंगाल भ्ौर पजाब की विधान 
सभाओं में मुस्लिम भ्रौर भ्र-मुस्लिम बहुल जिलो के जो 

भ्रतिनिधि हैं, वे भारत अथवा पाकिस्ताब में शामिल होने के प्रइत पर पृथक्त मतदान 
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देंगे । पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त और सिलहट (आसाम का मुस्लिम बहुल क्षेत्र) वयस्क 
मताधिकार पर आश्चित लोक निशांय द्वारा अपने भविष्य का तिणंय करने को थे। 
सिन्ध में विधान-सभा समग्ररूप से इस प्रदन पर मतदान देने को थी। बलोचिस्तान 
प्रपनी प्रतिनिधिक सस्थान्नो की एक सयुक्‍त बैठक के द्वारा श्रपने भविष्य का निर्णय 
करने को था। इन व्यवस्थाओं के परिणाम पूर्व निश्चित थे । पजाब के पश्चिमी श्ौर 
बंगाल के पूवी जिलों ने पाकिस्तान के पक्ष मे मत दिया। पदिचिमोत्तर सीमाप्रान्त 
सिन्‍न्ध और बलोचिस्तान ने भी यही किया | फलत. १५ अगस्त १६४७ को भारत 
श्रौर पाकिस्तान का दो स्वतन्त्र राज्यों के रूप में श्रवतरण हुआ्ना ) स्वतन्त्र भारत और 
पाकिस्तान की स्थापना पश्रमृतपूर्ब हत्याकाण्डो, लूटपाट, शभ्रपहरणो भ्रोर बलपूर्वंक जन- 
सख्या के हस्ताँतरण के बीच हुई | इन पाशविकताओं के फलस्वरूप ५ लाख से भ्रधिक 
व्यक्ति कालकलवित श्ौर एक करोड २० लाख से भ्रधिक व्यक्ति ग़हविहीन हुए । भार- 
तीय इतिहास का यह दूषित भ्रष्याय भ्रमी जनता के स्मृति-पटल पर ताजा ही है, प्रतः 
उसका यहा विदश्वद विवरण देने की कोई श्रावश्यकता नही है । 


१०६.१६४७ का भारतीय स्वतन्त्रता भ्रधिनियम 


माउण्टबेटन पचाट के ग्राधार पर ब्रिटिश ससद ने जुलाई १९४७ में भारतीय 
स्वतन्त्रता भ्रधिनियम पास किया । (१) इस अधिनियम ने १५ श्रगस्त १६४७ को 
भारत और पाकिस्तान दो प्रभुत्व-शक्ति -सम्पन्न राज्यों की 
स्थापना की प्रौर दोनों को औपनिवेशिक पद प्रदान क्या। अ्रधिनियम के 
यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सरकार दोनों डोमिनि- मुख्य उपबन्ध 
यनो की सविधान-सभाओो को सत्ता हस्तातरित कर देगी 
झौर इन सविधान-सभाओ को अपने अपने देशो के लिए इच्छानुरूप सब्धित बनाने 
की स्वतन्त्रता होगी । (२) यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक डोमिनियन का डोमि- 
नियन मत्रिमण्डल की मन्त्रणा पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुत्त एक एक गवनंर 
जेनरल होगा । अधिनियम ने यह उपबन्धित कर दिया कि गवनर जेनरल झौर प्रान्तीय 
गवर्न र भविष्य में स्वेच्छाचारी शासको के रूप में कार्य नही करेगे। दूसरे शब्दों में 
उन्हें समस्त मामलो में, भ्रपनी विवेकी शवितयों और उत्तरदायित्वों के प्रयोग के. सब- 
न्ध में भी प्रपने मन्त्रियो के परामशं के भ्रनुसार आचरण करना पडेगा ! (:) प्रत्येक 
डोमिनियन की सविधान-सभा उसके विधान मण्डल के रूप में काय करेगी तथा उसकी 
वैधानिक शक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिव न्ध नही होगा , (४ प्रत्येक 
डोमिनियन के विधान मण्डल को पूर्ण विधायिनी शक्ति प्राप्त होगी श्लौर १५ श्रगस्त 
१९४७ के पश्चात्‌ ब्रिटिश सस॒द द्वारा पास किया कोई अधिनियम किसी -मिनियन 
पर उसके विधान मण्डल की स्वीकृति के बिना लागू नही होगा । (५) श्रधिनियम ने 


शे४६ भारतीय राजनीति और शासन 


भारत मन्‍्त्री के पद को समाप्त कर दिया | (६) जब तक कि नया संविधान बन कर 
तय्यार नही हो जाता, १६३५ का भारत सरकार भ्रधिनियम कुछ संशोधित होकर 
भारत का वैधानिक कानून बना रहेगा। (७) जहां तक भारतीय राज्यो का प्रश्न है, 
उनके ऊपर से ब्रिटिश सावंमौमता समाप्त हो गई श्रौर उन्हें नए डोमिनियनों के साथ 
झपने भावी सम्बन्धो को तय करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय । 


१८ जुलाई को अभ्रधिनियम पर सम्नाट की स्वीकृति प्राप्त हो गई और १५ 
धगस्त, १९४७ को वह प्रभावी हो गया ! इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शौप्तन का 
अन्त हुआ । साठ वर्षो के सघर्ष के परचात भारतवर्ष ने स्वतत्नता प्राप्त कौ, परन्तु 
इसके साथ ही साथ उसे कई दुरूह समस्याओ का भी सामता करना पडा । राजनी- 
तिक दृष्टि से भारत सदियों से अखड रहा था, उसके विभाजन ने भुड की भुड कठि- 
नाइया खडी कर दी । सबसे जटिल समस्या थी, देशी राज्यों की । वे प्रपने को स्व- 
तनन्‍्त्र घोषित कर सकते थे श्रथवा जिस डोमिनियन में चाहते शामिल हो सकते थे । 
यहा भारत के बलकानिस्तान बनने का गम्भीर खतरा विद्यमान था। यदि देशी नरेश 
स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित करने के भ्रपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर बैठते, 
सो भारत की स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नही रहता । प्रग्न जो ने दीधंकाल तक भारत 
का शोषण किया था श्ौर जाते जाते वे उसमें एक और घुन लगा चले | क्या यह एक 
जानीबूभी चेष्टा थी, उस स्वतन्त्रता को श्रन्तध्वंस्त करने के लिये जो उदारता के 
इतने भ्रधिक प्रदर्शन के साथ दी गई थी ? चचिल जैसे कई श्रनुदार राजनीतिज्ञों ने 
तो यहा तक कहा था कि भारत की स्वाधीनता मृग-मरीचिका से प्रधिक कुछ नहीं 
होगी, वह ग़ह युद्ध की लपटों से क्षत-विक्षत हो जाबगा और उसमें अराजकता फल 
जायगी । फलत: इगलेड उस पर पुन. ग्रपती प्रभुत्व शक्ति लादने में समर्थ होगां। यह 
आरतीय राजनीतिज्ञों के साहस झौर दूरदक्षिता के प्रति श्रद्धाजलि है कि वे श्रत्यल्प 
काल में ही देश की स्वतन्त्रता की जड़ जमाने और लोलुप साम्न'ज्यवादियो की 
आशाओ् को निमू ल करने में सफल हुए । 


११०. अंग्रेजों ने भारत क्‍यों छोड़ा ? 
बहुधा पूंछा जाता हैं कि अग्रेजो ने भारत में श्रपने साम्राज्यादी शासन को 
क्यो समाप्त कर दिया ? एक उत्तर यह है कि १६४६ में श्रमिक दल सत्तारूढ़ हुआ झौर 
वह भारतीय स्वतंत्रता के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध था । लेकिन यह 
व्याख्या विशेष सतोषजनक नही है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि भारत छोडने का 
निर्णय कुशल राजनीतिज्ञता का प्रथवा महात्मा गान्धी के शब्दों में “ब्रिटिशराष्ट्र का 
सबसे भला” काम था । लेकिन इस द्वात में सन्देह है कि यह निर्णय सर्वथा ऐच्छिक 
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था। यह एक तथ्य है कि इ गरलण्ड की समाजवादी सरकार भी उपनिवेशवाद के प्रति- 
कूल नहीं रही है। झाज भी न्यूनाधिक रूप से ६० छोटें और बडे उपनिवेश्ञों में 
“ब्रिटिह् साज्र।ज्यवाद एक जीवित शक्ति है। तब फिर इगलेड ने अपने भारतीय साम्रा- 
ज्य से हाथ धोने का क्‍यों निश्वय किया ? 


सबसे महत्वपूर्ण कारण डा. पट्टामि सीतारामय्या के भनुतार “समय की गति 
और परिस्थितियों की विवशता है ।” वह श्रेष्ठ प्रादशशवाद नहीं श्रपितु परिस्थितियों 
का बल था जिसने प्रग्रेजो को भारत छोडने के लिए बाध्य 
कर दिया | द्वितीय विश्वयुद्ध ने इगलेड की शक्ति और . परिस्थितिमों को 
प्रतिष्ठा को धूलधूसरित कर दिया था। आझाथिक हृष्टि विवदाता 
से उमका दिवाला निकल चुका था और वह भ्रमेरिका का 
मोह ताज होकर ही बने रह सकता था । निसर्गतः उसे श्रपने राष्ट्रीय भौर श्राथिक 
पुनरनिर्माणा के लिए भ्रपनी सम्पूर्ण जत शक्ति की श्रावश्यकता थी । उसकी यह स्थिति 
नहीं थी कि भारतवर्ष में भ्रपने साम्राज्यवादी प्रभुत्त को कायभ रखने के लिए पर्याप्त 
सेना रख सकता । 


भारतवर्ष की परिस्थिति ने भी इ गलंड के साम्राज्यवादी शासन को एक निपट 
असम्भावना कर दिया था। एशिया अपनी युग युग व्यापी तन्‍्द्रा को त्याम कर उठ 
खड़ा हुआ था और उपनिवेज्ञवाद की मौत की घटी बज 
चुकी थी । भारतवण् में राष्ट्रीय भावना इतनी पराकाष्ठा जिटिश शासन: 
को पहुँच चुकी थी कि इ गलैण्ड ने जनता को दाक्ति के एक निषट 
द्वारा दबाए रखने की असारता देख ली। सनू, ४२ की ध्रसम्भावना 
क्रान्ति श्रग्रेजो के लिये एक स्पष्ठ चेतावनी थी कि बे क्षीघ्रा- 
तिशीघ्र भारत छोड दे अन्यथा भय कर परिणाम होगे । भाजाद हिन्द फौज़ का उद्‌- 
भव श्रोर भारतीय नौसेना का विद्रोह भी कम महत्वपूर्ण नही था । भ्रग्रेजो ने इस बात 
को श्रच्छी तरह समझ लिया था कि जनता की राष्ट्रीय प्लाकाक्षाप्रों का दमन करने 
के लिये भारतीय सेनाप्री का प्रव भ्रौर प्रयोग नहीं किया जा सकता। भ्रग्रेज अपनी 
राजनीतिक व्यवह्ारबुद्धि भौर भ्रनिवायंता उपस्थित होने पर समझौते की तत्परता के 
लिये प्रख्यात हैं। स्पष्ट था कि यदि श्रग्रेज राजी से नही जाते तो उन्हे कुराजी से जाना 
पडता । फलत: उन्होने भारत छोडने का और जनता की सद्भावना्रों को जीतने का 
निश्चय किया । 


१११: सुभाष बोस झोर श्राज्ञाद हिन्द फोज़ 


सुभाषचन्द्र बोस भ्रौर उनकी झ्ाज़ाद हिन्द फौज ने भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति 


शे४ं८ भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


के लिए, महत्वपूर्ण कार्य किया । यहा उनका कुछ विशद प्रसग-निर्देश करना उचित 
प्रतीत होता है। नेताजी भारतीय स्वतत्रता के एकनिष्ठ पुजारी थे | मातृभूमि की 
परतत्रत्ा-बेडियों को काटने के लिये उन्होंने जो भ्रयक बलिदान किये उनके कारण 
उनका नाम देश के इतिहास में सदेव स्वणंक्षरों में भ्रकित रहेगा । 


वे जन्मजात योद्धा थे। अपने विद्यार्थी-जीवन में उन्होंने एक प्रग्रेज प्रष्यापक 
' को भारत के सम्बन्ध में निन्दायुक्त बाते कहने पर पीट दिया । सोलह वर्ष की प्रवस्था 
में वे घर से भाग गये झौर साधु का वेश धारण का हिमा- 
अन्म जात योदा लय की नीची पहाडियों में घुमते रहे । बाद में उन्होने 
कैम्ब्रिज से आनसं की डिग्री प्राप्त की भौर भाई. सी. एस- 
की परीक्षा में चतुर्थ उत्तीर्ण हुये । लेकिन उन्होने नोकरी नही की भ्ौर राष्ट्रीय स्वतं- 
श्रता के लिये संघर्व करना अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। देशबन्धु वित्तर जन. 
दास के नेतृत्व में उनके राजनीतिक जीवन का श्रीगणेश हुआ, भौर उन्होंने शीघता- 
पूर्वक भ्रनवरत गति से उन्नति की । जब वे ३३ वर्ष के थे, कलकत्ता के मेयर निर्वाचित 
हुए । १६३८ में वे काग्र स के अध्यक्ष बने । श्रगले वर्ष भी उन्होने काग्रेस का भ्रष्पक्ष 
पद जीत लिया । इस बार उन्होने महात्मा गाधी के खुला विरोध करने पर भी 
सफलता प्राप्त की । लेकिन कुछ समय बाद ही काग्रेस के दक्षिण-पक्ष के साथ उनका 
मतमेंद इतना तीव्र हो गया कि उन्होने सस्था छोड दी भ्रौर भ्पने एक पृथक्‌ दल 
फार्वेड ब्लॉक की स्थापना की । 


सुभाष बोस काग्रेस के वामपक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे | वे सरदार पटेल भ्रौर 
राजेल्रप्रसाद की तरह कट्टर गान्धीवादी नही थे । अहिसा का सिद्धान्त उन्हे केवल एक 
नीति के रूप में मान्य था। “यदि गांघी जी भारतीय राष्ट्रवाद के सूर्य थे, जिनके चारों 
झोर काग्र स के समस्त ग्रह परिभ्रमण करते थे, तो सुभाष बोस एक नक्षत्र थे, जिनका 
झपना एक पृथक्‌ ग्रहपथ था ।” देश के नवयुवक-वर्ग का सगठन करने में उन्होने बहुत 
काम किया था। भ्रखिल भारतीय ट्रेंड यॉनयन काग्रेस के भी वे भ्रध्यक्ष रहे थे। उनका 
विचार था कि राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी प्रसफल रहे हैं । 


जुलाई १६४० में भारत सुरक्षा भ्रधिनियम के श्रधीन सुभाष बोस को गिरफ्तार 

कर लिया गया । जेल में स्वास्थ्य बिगड जाने के कारण सरकार ने उन्हें छोड़ दिया 
झौर उनके घर पर ही उन्हें नजरबन्द कर दिया । २६ जन- 

प्राज्ाद हिन्द फोज वरी १६४१ को वे रहस्यमय ढग से भ्रद्श्य हो गये भौरः 
झोर सुभाष बोस कुली का वेश धारण कर उत्तरी भारत, प्रफगानिस्तान और 
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रूस होते हुए जमंनी जा पहुचे । जुलाई १६४३ में उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशियः में 
आजाद हिन्दफौज का नेतृत्व सम्होल लिया । आजाद हिन्दफौज का सगठन सितम्बर 
१९४१ में भारत के एक क्रान्तिकारी रास बिहारी बोस नो किया था | इस फौज में के 
साठ हजार भारतीय सैनिक सम्मिलित थे जिन्हे ब्रिटिश सेतापतियो नो जापानियों की 
दया के ऊपर छोड़ दिया था । वे देशभक्त सैनिक रासबिहारी बोध्ष के प्रावाहन पर 
जापान की सहायता से भारत की स्वृतत्रता के लिये संघर्ष करन को कृतसंकल्प हो गये | 
कैप्टिन मोहन मिंह ने आजाद हिन्दफौज में नई जान फू की भर उसे देश की स्वतत्रता 
के लिये मर मिटनेका ग्रुरुमत्र दिया । वे उसके प्रथम सेनांपति थे। जब सुभाष बोस स्थल 
पर पहुंचे श्राजाद हिन्दफौज को मु ह माँगा बरदान एक गतिशील न ता-प्राप्त हो गया । 
सुभाष बोस को सेना-सचालन का कोई प्रनुभव नही था । लेकिन उन्होन अपन जादू भरे 
व्यक्तित्व, भ्रपूर्व सगठन क्षमता और विलक्षण भायण-कला द्वारा भ्राजाद हिन्दफौज को, 
जिसके पास न झअस्त्र-शस्त्र का समुचित प्रबन्ध था श्रौर न भोजनादि का, एक अद्वितीय 
लडाकू सेना बना दिया । उनके 'दिल्ली चलो' नारे ने सिपाहियों में श्रपृर्व॑ उत्साह पैदा 
किया, सिपाही अतिशय कठिन परिस्थितियों में लडे श्रौर शतकोटि भ्रापत्तिया आने पर 
भी अपन हढ निश्चय से रचमात्र भी विचलित नहीं हुए । 


भाजाद हिन्द फौज ने बर्मा में शानदार लडाई लडी और कुछ समय के लिए 
आरत की भूमि में पदाप॑णा किया । नेताजी की क्‍झ्स्थायी सरकार ने कुछ समय तक 
मनीपुर झौर ऐशेवपुर के छोटे से राज्य क्षेत्र मे जिसका 
बवस्तार लगभग १५,००० वर्ग मील था, काम किया | उनके सिद्ाम को 
खेकिन भ्न्त में सामग्री, रसद धर भ्ररत्न दास्त्रादिके प्रभाव भसफकलता झौर 
और पराजित जापानियों के सहायता शून्य दृष्टिकोंग के उनको मत्य 
कारण श्ाजाद हिंद फौज़ को मित्र राष्ट्रों के सम्मुख घुटने 
टेकने पड़े । सुभाष बोस भ्रपने मिद्दान को प्राप्त करने में भ्रसफल हुए भौर १६ धयस्त 
१९४५ को जापान के प्रात्म-समपंणा के कुछ समय बाद ही, ४८ वर्ष की प्नल्पायु में, 
एक हवाई दुघेटना में उनका देहान्त हो गया । 

सुभाष बोस की मृत्यु ने उन्हे श्रमर बना दिया । भारत की जनता उन्हे भ्रपने 
देदा के एक ऐसे महान्‌ सपूत के रूप में सदेव याद रखेगी जिसने उसकी स्वतन्त्रता के 
लिये अ्रपना सर्बवस्व बलिदान किया । सुभाष बोस के हृदय 
में विदेशी शासन के प्रति घोर घृणा का भाव था। कंति- देशब्रोही नहीं, 
चय पश्चिमी लेखकों ने उन्हें विभीषण बताया । लेकिन यह देशभक्त 
दोषारोप सर्वथा मिथ्या था। उन्होंने भ्राजाद हिन्द फोज के 
एक कठपुतली सेना होने के भ्रारोप का प्रतिवाद किया । अपने सम्बन्ध एकमें बार 
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उन्होंने कहा था “यदि भब्रिटिश राजनीतिज्ञ मुझे फुसलाने अथवा परवश क रने में श्रस- 
फल हो छुके हैं, तो कोई भौर राजनीतिज्ञ ऐसा करने में सफल नही हो सकता ।” सुभाष 
बोस का यह हृढ विद्त्रास था कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में विजय प्राप्त करने के 
लिये विदेशी सहायता की प्ननितव्रार्य श्रावश्यकता है। तिलक की भाति उनका भी यह 
विश्वास था कि भ्रपने साध्य के सिद्धि के लिये मन चाहे साधनों का प्रयोग किया जा 
सकता है । 

सुभाष बोस में जहा इतने ग्रुणा थे, वहा उनमें कुछ दुर्बंलताए भी थी । उनमें 
एक बड़ा दोष यह था कि वे स्त्रय को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाते थे। 
उनके चरित्र में प्रहमन्यता की प्रधानता थी झ्ौर अकेले सघर्ष-रत रहना उनके लिये 
सर्वाधिक सुखकर था। महात्मा गाधी के साथ उनके गम्भीर मतभेद थे और उन्होंने 
'काग्रेस हाई कमाड के सर्वस्वायत्तवाद” के विरुद्ध सतत युद्ध किया । वसे उन पर स्वय 
फासिस्ट प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति होने का सन्देह किया जाता था। लेकिन उनके वीरता- 
पूर्ण श्रन्त ने उनकी दुबंलताओ की स्मृति को भुला दिया है श्रौर देशवासियो के हृदय 
मन्दिर में उनको मृति भारतीय स्वतन्त्रता के उस अश्रमर साधक के रूप में विराजमान 
है जिसने मातृभूमि की मुक्ति के लिये अपना तन-मन-घन सभी कुछ निछावर 


कर दिया । 


सारांश 


१९३५ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के पदचात्‌ मुस्लिम राजनीति में एक नया 
मोड उपस्थित हुप्रा । श्रव तक मुस्लिम पृथकतावाद ने अ्रपनी माग्रो को पृथक निर्वा- 
चक मण्डलों, ग़ुरुभार भ्रौर सरक्षणों तक ही सीमित रखा था। ज्ेकिन १६३८ में 
द-राष्ट्र सिद्धान्त सामने श्राया ग्रौर १९४० में मुस्लिम लीग ने पृथक सुस्लिम राज्य 
पाकिस्तान की भाग श्रगीकृत की । 

पृथककरण की इस प्रकार की माग पृथक्तावाद का स्वाभाविक निष्कर्ष था। इससे 
हलकी प्रत्येक चीज पा चुकने पर मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जनता पर अपने प्रभाव को 
जमाये रखने के लिए पाकिस्तान का नारा बुलन्द किया । पाकिस्तान की माग के लिए 
कुछ भ्ौर कारण भी उत्तरदायी थे । कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सय्रुक्त 
म-त्रमण्डल बनाना भ्रस्वीकार कर दिया, लीग इससे बहुत क्रद्ध हुई और कायदे श्राजम 
जिन्ना ने देश के विभाजन के लिये प्रचड श्रांदोलन शुरू कर दिया | काग्रेस ने विशाल 
पैमाने पर जिस जन-सम्पक श्रादोलन को शुरू किया था, मुस्लिम लीग ने उसे अपने 
झस्तित्व के लिए ही एक धमकी समझता और कांग्रेय शासित प्रातों मे हिन्दू भ्रत्याचार 
की झ्ावाज ऊची की । हिन्दुप्रों के प्रत्याचार के ढिढोरा ने लीग को अपनी लक्ष्य-पूति 
में सहायता दी भौर मुस्लिम समाज पर उप्तका प्रभाव जम गया । हिन्दू महासभा के 
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नेतृत्व द्वारा प्रकटित हिन्दू साम्प्रदायिकता का भी यही प्रभाव हुमा | भ्रॉग्ल-आारतीय 
नौकरशाहों ने मी भारत की एकता को खण्डित करने में श्रम ओर से कुछ उठा न 
रखा । उनकी कुचेष्टा्ों ने भी पृथक्र॒तावाद की भावना को बल दिया | 

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग की विचारधारा का केन्द्रविन्दु भौर उसकी पाकि- 
सस्‍्तान की माग का प्राधार बन गया । उसने दावा किया कि हिन्दू और मुसलमान 
कभी एक राष्ट्रीयता नही हो सकते क्योंकि “उनके धर्म, दंत, सामाजिक आचार और 
साहित्य एक दूसरे से भिन्न हैं । यह एक विकट सिद्धान्त था । इसने धरम को राष्ट्रीयता 
की एकमात्र कसौटी माना और इस तथ्य की उपेक्षा की कि भारतीय मुसलमान उन 
हिन्दुओ के बशज है जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था | यदि यह मान भी 
लिया जाय क्रि हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता 
कि उनके दो पृथक राज्य होने चाहिए । “एक राष्ट्र, एक राज्य” एक विगत सिद्धात 
है श्लौर स्विट्ज रलैण्ड तथा सोवियट हस जैसे बहुराष्टीय राज्य यह सिद्ध करते हैं कि 
एक संघीय राज्य की छत्रछाया में कई राष्ट्रीयताए द्वास्तिपूवंक रह सकती हैं ॥ 

लेकिन लीग को तक से क्या मतलब था ? उसका पाकिस्तान श्रादोलन बराबर 
आगे बहता गा | लीप ने उत्तर-पश्चिम में पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पंजाब, सिन्ध 
झ्रौर बलोचिस्तान व उत्तर पूर्व मे प्रासाम और बंगाल की माग की । मुस्लिम सम्प्रदाय 
के कई विभागों ने इस मोग का विरोध किया | कांग्रेस अश्ण्ड भारत के प्रादर्श की 
पुजारी थी यद्यपि बह मुस्लिम जतता के ऊपर उसकी इच्छा के विपरीत एकता लादने 
के लिए भी प्रस्तुत नही थी । क्रिप्स-सूत्र (१९४२) ने पाकिस्तान की मांग को परोक्ष 
रूप से स्वीकार कर लिया, पर उसको काग्र स और लीग दोनों ने ही प्रस्वीकार कर 
दिया । राजा जी के सूत्र ने भी म्रुस्लिम बहुल क्षेत्रों के आत्मनिणंय के भ्रधिकार को 
मान लिया। लेकिन कांग्रेस के अधिकारी वर्ग ने उसका तिरस्कार किया औ्रौर मि० 
जिन्ना ने भी उसे ठुकरा दिया । इसी बीच में मुस्लिम लोग के साम्प्रदायिक धृणाभाव 
के प्रचार ने एक भयात्रह स्थिति उत्पन्न कर दी और देश गृहयुद्ध की झोर बढता हुम्ना 
मालूम पडने लगा। 

१९४५ में इंगलेड में श्रमिक दल सत्तारूढ़ हुआ ग्रौर उसने भारतीय समस्या को 
नए सिरे से सुलझाने का निए्चय किया । भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय विधानमडलों 
के जो निर्वाचन हुए, उनसे महत्वपूर्ण नतीजे सामने भ्राएं । मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान 
के प्रशन को लेकर चुनाव लडा था | उसे ४६५ में से ४४६ स्थानों पर विजय प्राप्त 
हुई । उसे श्रसफलता का सामना केवल पश्चिमोत्त र सीमाप्रांत में ही-करना पडा । स्पष्ट 
है कि उसकी माग को मुस्लिम समाज के बहुमत का समर्थन प्राप्त था । 

१६४६ के शुरू में प्रधान मन्त्री एटली ने दो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। इन वक्‍त- 
ञ्यों में उन्होंने भारत के स्वतन्त्रताके भ्रधिकार को स्वीकार किया भौर कहा कि 'प्रल्प- 
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संख्यक वर्ग को इस बात की छठ नही दी जा सकती कि वह बहुमत की राजनीतिक 
प्रगति के मार्ग को रोके रखे ।” इसके कुछ ही समय बाद राजनीतिक गतिरोष को दूर 
करने के लिए कैबिनेट मिशन ने भारत की यात्रा की। भ्रपनी योजना में, मिशन ने 
पाकिस्तान की माग को अस्वीकार कर दिया और भारत संघ के लिए तीन स्तर वाले 
सविधान को बनाने के उद्देश्य से एक सविधान सभा की स्थापना का सुझाव दिया। 
जब तक नया सर्विधान बन कर तय्यार न हो जाय, उस समय तक के लिए उसने एक 
ऐसी भ्रन्तरिम सरकार की स्थापना का जिसमें भारत के प्रमुख दलों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हो, प्रस्ताव किया । 
कंबिनेट मिशन प चाट के प्रकाशन के उपराँत भारत में घटनाचक्र बड़ी तेजी से 
और भयकरता से बढा । लीग के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया । 
यद्यपि लीग प्रत्तरिम सरकार में सम्मिलित हुई, लेकिन पाकिस्तान को प्राप्त करने के 
प्रयोजन से । उनके प्रत्यक्ष कार्यवाही झ्रादोलन ने विशाल साम्प्रदायिक उपद्रवों की एक 
श्र खला शुरू कर दी । इ गलेड ने जब देखा कि वह भारतवर्ष में भ्रपता साम्राज्यवादी 
प्रभुत्त और प्रधिक कायम नही रख सकता, तो उसने २० फरवरी १९४७ को जून 
१९४८ तक भारत छोड देने के भ्रपने ऐतिहातिक निरंय की धोषणा कर दी। मार्च 
१९४७ में लॉ बैवल के स्थान पर लार्ड माउ टबेटन भारत के वायसराय बन कर 
आये । उन्होंने भारत के विभाजन ओर दो प्‌ थक्र डोमिनियनो-भारत भौर पाकिस्तान 
की स्थापना के लिए एक योजना तस्यार की । देश की संकटापन्न स्थिति को देखते हुए 
काग्रेस ने एक झआवद्यक बुराई के रूप में विभाजन को स्वीकार कर लिया । १५ भ्रगस्त 
१६४७ को ३ जून के माउटबेटन पचाट की शर्तों के अनुसार देश का विभाजन हो 
“गया भौर पाकिस्तान तथा भारत दो प्रम्नुत्व सम्पन्न राज्यो के रूप मे भ्रवतरित हुए । 


अध्याय १५ 
भारत का नया संविधान 


११२. संविधान सभा और नए संविधान का निर्माण 


भारतीय गणराज्य का बह सविधान, जो २६ जनवरी १९५० को शुरू हुआ, 
भारत की उस सविधान सभा के परिश्रम का फल था, जिसका सबसे पहले ६ दिप्त- 
म्बर १९४६ को आयोजन किया गया था और जिपतने २६ 
नवम्बर १६९४० को श्रपना काम पूरा किया । कांग्रेस ने संविधान सभा 
वयस्क मत धिकार पर आधारित ऐसी निर्वाचित सविधान को 
सभा की माँग, जो भारत के लिए एक सविधान बना सके, सांग 
सबसे पहले १९३४ में की थी । काग्र स ने १९३६ में और 
फिर बाद के वर्षो में इस माँग को बारम्बार दृहराया, लेकिन उसका कोई विशेष परि- 
खाम नही निकला । यह महायुद्ध की विभीषिका का ही फल था, जिसने १९४२ में 
इंगलंड को क्रिप्स प्रस्तावों मे निर्वाचित सविधान सभा के द्वारा भारत के प्रपने एवि- 
धान बनाने के ग्रधिकार को मानने के लिए विवश कर दिया । बाद में ब्रिटिश प्रधि- 
कारियो ने भारत के प्रति श्रपनी नीति के सम्बन्ध में जो भी महत्वपूर्ण वक्‍तव्य दिए, 
उन सब में उन्होने श्रपनी इस स्वीकृति को बार बार दुहराया । भारत की सविघान 
सभा का जन्म कैबिनेट मिशन योजना के उपबन्धों के प्राधार पर हुझा था। 


सविधान सभा भारत के प्रमुख सम्प्रदायो के प्रतिनिधियों से मिल कर बनी थी ॥ 
विभिन्न प्रान्तो और राज्यों के बीच स्थानो का वितरण मोटे तौर से १० लाख की 
जनसल्या के ऊपर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया 
था। प्रान्तों से सदस्यो के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रांतीय गठन और 
सभा साम्प्रदामिक निर्वाचक-समूहो में विभाजित एक निर्वाचन-प्रक्रिया 
निर्वाचक-मडल के रूप में काय करती थी। ये निर्वाचक 
समूह सानुपात प्रतिनिधित्व के 8रा एकल सक्रमणीय भत-पद्धति के भ्रतुसार भ्रपते 
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अ्रतिनिधि निर्वाचित करते थे । देशी राज्यो के प्रतिनिधित्व की प्रणाली वार्ता के द्वारा 
निश्चित होने के (लए छोड दी गई थी । कंबिनेट मिशन योजना के श्रधीन प्रस्तावित 
सविधान सभा की कुल सदस्य सख्या ३८९ थी। इस सख्या में देशी राज्यों के ९३ 
प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे । 

प्रातो के लिए स्थानों का निर्धारण निम्न प्रकार से हुआ :-- 


प्रतिनिधित्व-तालिका 

विभाग क 
प्रान्त साधारण मुस्लिम कुल जोड़ 
सयुक्‍त प्रात ४७ ८ श्र 
मद्रास ड५्‌ है ४६ 
बिहार ३१ ५ ३६ 
बम्बई १९ २ २१ 
सी पी. १६ १ १७ 
उडीसा 4 ० ९ 
भोग: १६७ २० १८७ 

विभाग ख 
प्रात साधारण मुस्लिम सिवख योग 
पंजाब द १६ ४ र्‌८ 
सिन्ध १ ३ ० १4 
पश्चिमोत्तर- 
सीमाप्रात ० रे ० डरे 
योग: ह श्र ड ३५ 

विभाग गे 
प्रात साधारण मुस्लिम योग 
बंगाल २७ इ३े ६० 
झासाम ७ बजे १० 
योग: श्ड ३६ ७० 


उक्त तालिका के अलावा दिल्ली, भ्रजमेर-मारवाड और कुर्ग के चीफ कमिद्नरों 
के प्रान्तों के तीन प्रतिनिधि विभाग क में और बलूचिस्तान का एक प्रतिनिधि विभाग 
ख में बैठने को थे। हे 

कैबिनेट मिशन योजना के भ्रघीन सस्थापित संविधान सभा भ्रभ्र॒त्व-सम्पन्न संस्था 
नहीं थी । उसकी झ्षक्तियां स्रीमित थी । “उसकी सत्ता मुलभूत सत्ता और प्रक्रिया 
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दोनों में मर्यादित थी ।”* वह कैबिनेट मिशन योजना में 

वर्शित नए सविधान की मुख्य रूपरेखा में कोई फेरफार संविधान-सभा 
न कर सकती थी । उदाहरणार्थ वह केन्द्र को प्रतिरक्षा, की 
यातायात और वेदेशिक मामले छोड कर अन्य कोई विषय सोमाएं 
हस्तातरित नही कर सकती थी । इसके भ्रलावा, वह ब्रिटिश 

ससद की अन्तिम सत्ता के अधीन थी । 


संविधान सभा का पहला अधिवेशन £ दिसम्बर १९४६ को हुआ । प्रथम अधि- 
वेशन के प्रवसर पर सबके सब प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित नहीं हुए। मुस्लिम लीग 
ने उसका बहिष्कार किया । बाद में वह श्रन्तरिम सरकार 
में सम्मिलित हुई लेकिन वहा उभने हिन्दुस्तान और पाकि- मुस्लिस लोग 
स्‍्तान के लिए पृथक्‌ पृथक सविधान सभा की अपनी मूल हवारा 
मांग को देहराया । तथापि सभा ने मुस्लिम लोग के सद- बहिष्कार 
स्यो की भ्रनपस्थिति के बावजूद भी अपने काम को श्रागे 
बढाने का निःचय किया । अभ्रपनी पहली बैठक श्रौर भारत के विभाजन के बीच के 
चार अधिवेद, तो में, संविधान सभा ने डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को अ्रपना अध्यक्ष निर्वा- 
चित किया, जवाहर लाल द्वारा प्रस्तावित प्रख्यात ओोब्जेक्टिव्स रेज़ोलुशन पास किया 
और नए संविधान के विभिन्‍न पहलुओरो पर त्रिचार करने के लिए कई समितियां * 
नियुक्त की । स्वतन्त्रता की घोषणा और भारत व पाकिस्तान, दो पृथक्‌ डोमिनियनों 
की स्थापना के पूर्व संविधान सभा के कार्य के बारे में निमर्गत अ्रवास्तविकता का 
वातावरण व्याप्त था ६ 


भारतीय स्वतत्रता प्रधिनियम ने सविधान-सभा के स्वरूप को बिल्कुल बदल 
दिया । श्रब वह पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सस्या बन गई। कैबिनेट मिशन योजना के ब्रधीन 
उसके ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे, वे सब हट 
गये । सभा ने विभिन्‍न समितियों की रिपोर्टों पर विचार स्वतंत्रता के 
किया और ३१ अगस्त १९४७ को डाक्टर अम्बेदकर की पद्चात 
अध्यक्षता में इन रियोर्टों के श्राघार पर नए सविधान के 
प्रारूप को प्रन्तिम रूप देने के लिए एक प्रारूप समिति नियुक्त की । प्रारूप-समिति 


श्न््ज्ि््ल््ज्््््् तल तततू++ज-++++_++ +“ 5 छह ता 


वी. एन- शुक्ता- दि कन्स्टोट यूशान आफ इंडिया, ए. १३-१४ 
| +संघधीय दाक्ति समिति, सघीय सविधान समिति, राज्य सविधान-समिति, मूलभूत 


भ्रधिकारों भौर भ्रल्पस र्यक वर्गों पर परामरांदात्री समिति, कबायली क्षेत्रों पर पराम- 
शंदात्री समिति भ्रादि । 
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ने प्रारूप २१ फरवरी १९४८ को अध्यक्ष के सम्मुख उपस्थित किया और २६ फरवरी 
को उसे जनता के लिये प्रकाशित कर दिया गया । ५ नवम्बर १९४८ को प्रारूप- 
संविधान संविधान-सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया और २६ नवम्बर १९४९ को 
उसे कतिपय परिवतंनों सहित भ्रतिम रूप से पास व श्रगीकृत किया गया । इस प्रकार 
संविधान-सभा को स्वतंत्र भारत का सविधान बनाने में दो वर्ष-ग्यारह महीने व ब्राठः 
इन लगे । नया संविधान २६ जनवरी १९५० के दिन प्रवृत हो गथा। 


११३. नए संविधान को प्रमुख विशेषताएं 

भारत का नया सविधान संसार का सबसे बृहद्‌ सविधान है । इसमें ३९५ 
अनुच्छेद और ८ श्रनु सूचिया हैं । इस प्रकार यह एक लिखित सविधान है । यह एक 
अ्रभिष्राय मे कठोर भी है। देश का कोई भी विधानमडल' 
लिखित उसके सबसे महत्वपूर्ण उपबन्धों को अकेले सशोधित 
झौर कठोर संविधान नहीं कर सकता । लेकिन यदि हम प्पने संविधान 
की भ्रमेरिका, स्विटज़रलेड और आष्टे लिया के सविधानों 
से तुलना करके देख, तो पता चलेगा कि हमारा सविधान इन देशों के सविधानों 
की अपेक्षा कम कठोर है । सविषधान में बशित सशोधन की प्रक्रिया न 
बहुत कठिन है, न बहुत जटिल । सविधान ने राष्ट्रपति को यह शझ्वित दे 
दी है कि वह भ्रापात की उद्घोषणा निकाल कर उसके सघीय ढाचे को एकात्मक ढाचे 
में बदल सकता है ॥ इससे भी सविधान में लचीलेपन के तत्व का समावेश हो गया है । 
यदि राज्य परिषद श्रपनें दो तिहाई वहुमत से घोषणा कर दे कि राज्य-सूची में 
प्रगणित अमुक विषय का सघीय विधान मण्डल के क्षेत्राधिकार में आना राष्ट्रीय हित 
की दृष्टि से आवश्यक है, तो उस विषय पर साधारण परिस्थितियो तक में संघीय: 

विधान मण्डल कानून बना सकता हूँ । 


सविधान भारत को एक प्रभ्न॒ुत्व-शवित सम्पन्न लोकतत्रात्मक गणराज्य घोषितः 
करता है। भारतीय संविधान का गणराज्यात्मक स्वरूप इस तथ्य से प्रकट है कि 
राज्य का कार्यकारी प्रधान कोई शभ्रानुवशिक नरेश नही, 

यह भारत को अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। सा्वभौम वयस्क मताधि- 
प्रभुत्व-शक्ति सम्पन्न कार का तृत्रपात, पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचक गणो श्रौर 
लोकतंत्रात्मसक गणराज्य श्रस्पृश्यता का ध्न्त, समर्थतीय मूल अभ्रधिकारों का श्नुदान 
घोषित करता तथा स्वतत्र न्यायपालिका का सघटन भ्रादि तथ्य ऐसे हैं. 

है जो भारतीय सविधान के लोकतत्नात्मक भ्राघार की पुष्टि 

करते हैं । संविधान का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त 
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नागरिकों के लिये स्वतंत्रता, समता भौर बन्चुता प्राप्त कराना हैं श्रोर इस उद्देश्य को 
प्रस्तावना में घोषित कर दिया गया है । भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य है, 
लैकिन इससे उम्तकी प्रभुत्व-शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पडता | 


संविधान भारतवष में सधीय राजतत्र की स्थापना करता है । उसने निर्धारित 
किया है कि भारत, भ्रर्थात इंडिया, राज्यो का सघ होगा । दूसरे सघो की तरह भारत 
में भी दो कोटि की सरकारे हें--सघीय सरकार और 
राज्यो की सरकारें। सविधान शक्तियो का केन्द्र और एकात्मक आत्मा-सहित 
अवयवी एकको के बीच तीन सूचियो-सध-सूची, राज्य-सूची संघांय संविधान 
और समवर्ती सूची में बिल्कुल स्पस्ट रूप से वितरण 
करता है लेकिन यह स्मत्तंव्य है कि यद्यपि भारतीय सघ में सध-शासन की सामान्य 
विशेषतायें तो झ्रवश्य विद्यमान हैं, वह एक श्रादर्श सघ नही है। उसमें निश्चितरूप से 
एकात्मक झभिनति है। भारत भ्रमेरिकन सघ की श्रपेक्षा कनाडियत सच के अधिक 
समीप है । 

सविधान ने भारतवर्ष के लिये केन्द्र भर राज्यों दोनों सथानो पर सासद शासन 
प्रणाली को श्र गीकृत किया हैं । भारत के राष्ट्रपति और राज्यो के राज्यपालो (भ्रथवा 
राजप्रमुखो) से यह झ्राशा की जाती है कि वे वैधानिक 
प्रधान के रूप में कार्य करेगे यद्यपि संविधान ने उनकी सांसद शासन 
स्थिति को बिलकुल स्पष्ट नही किया है। तथापि, मन्त्री प्रणाली 
वैधानिक दृष्टि से विधानमडल के निम्न सदन के प्रति उत्तर- 
दायी हैं । यह चीज भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि भारत की सासद-प्रणाली इग- 
लेड के भ्रादर्श का भ्रतुगमन करेगी भ्रथवा अपने एक नये झ्रादर्श का निर्माण करेगी । 


सविधान में एक अध्याय नागरिकों के मूल अधिकारो के ऊपर है। इन अधि- 
कारो का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और इन्हें न्‍्यायालयो द्वारा बाध्यता दी 
जा सकती है । इसका अ्रभिप्राय यह है कि वह कानन 
भ्रथवा श्रष्यादेश जो इनमें किसी अधिक्रार का अपहरण मूल अ्रधिकार 
करता है और उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
अवेध घोषित किया जा सकता है । नागरिक इन अ्रधिकारो के प्रवत्तत और संरक्षण 
के लिये सर्वोच्च न्यायालय श्रथवा राज्यो के उच्च न्यायालयो की शरण तक जा सकते 
हैं। मूलभत भ्रधिकारों (अनुच्छेद १२ से ३५ तक) में भारत के नागरिको को यह 
गारण्टी दी गई है कि वे कानून की दृष्टि में बिगा किसी भेदभाव के बराबर समझे 
जायेंगे, उन्हे भाषण, उपासना और भ्रभिव्यवित की स्वतन्त्रता रहेगी, शान्तिपूर्वक सभाएं 
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करने ओर समुदाय बनाने का उन्हें भ्रधिकार रहेगा, सघ के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र सें 
घूमने फिरने की, कही भी बसने की और किसी भी जीविका, वारिज्य या व्यवसाय 
की स्वतन्त्रता का वे उपभोग करेंगे । सविधान ने मानव के पण्य शोर बलात्‌ श्रम का 
प्रतिषेष कर दिया है और तागरिको को भ्रन्त.करण की तथा धर्म के भ्रबाघ मानने, 
, भाचरण ओर प्रधार करने की स्वतन्त्रता दी है। उसने प्रबन्ध किया है कि अल्पसं- 
ख्यको के हितो का सरक्षण किया जायगा व उन्हे शिक्षा-सस्थाओ की स्थापना श्रौर 
प्रशासन करने का अ्रधिकार होगा । सविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानुन के 
प्राधिकार के बिना श्पनी सम्पत्ति से बचित नही किया जायगा और राज्य प्रतिकर 
दिये बिना किसी भी वैयक्तिक सम्पत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिये कब्जा- 


कुत न करेगा। 
भारतीय सविधान की एक श्रपूर्व विशेषता राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, 


१९३७ के ग्रायरिश सविधान से उघार ली गई है। निर्देशक वत्वों और मूल प्रधिकारो 

में भ्रन्तर यह है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालयों ढारा 

राज्य की नीतिके बाध्यता नही दी जा सकती, जबकि मूल अ्रधिकारो को दी 

निर्देशक तत्व जा सकती है । तथ्यत., इन सिद्धान्तो से केवल यह श्राशा 

की जा सकती है कि वे संघ व राज्य सरकारो की नीति 

का मार्ग दर्ंन करें| सक्षम टीकाकारो के मतानुसार ये अस्पष्ट श्ौर ग्ननिश्चित हैं 

झ्रौर उनका सविधान में समावेश कोई व्यावहारिक महत्व नही रखता । इन सिद्धान्तो 

में कहा गया है कि राज्य का ध्येय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करना 

होगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्‍णय पर आश्चित हो तथा जिसमें 

समस्त नप्गरिको को काम व जीविका के उचित साधन पाने का अधिकार हो। राज्य 

स्व-शासन के एकको के रूप में ग्राम-पचायतो का सगठन करेगा, श्रमिको के लिये निर्वाह 

मजूरी भ्रादि का प्रबन्ध करेगा, नागरिकों के लिये एक समान व्यवहा र-स हिता बनाने 

के लिये प्रयत्तशील होगा श्रौर बालको के लिये निःशुल्क तथा श्रनिवार्य शिक्षा का उप- 
इन्ध करने की चेष्टा करेगा । 

नये सविधान का लक्ष्य भारत में साम्प्रदायिक अथवा धर्म-सापेक्ष राज्य की वृद्धि 

को रोकना हैं। इसके स्थान पर उसका उद्देश्य भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक 

राज्य की स्थापना करना है | ऐसी व्यवस्था में राज्य न 

संविधान का उद्देदय तो धामिक होता है, न भ्रधामिक होता है, न घरं-विरोधी 

भारत से धर्म-निर- होला हैं श्रपितु घाभिक मामलो में सर्वथा तटस्थ रहता है । 

पेक्ष राज्यको स्थापना हमारे सविघात ने समस्त नागरिको को धर्म, वश और 

करना है जाति के बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान 

किये हैं । घ॒र्म के सम्बन्ध में संविधान ने प्रत्येक नागरिक 
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को भ्पने मनोवाछित धर्म का भ्रबाध गति से पालन करने की स्वतन्त्रता दे दी है। 
यदि किसी व्यक्ति का धमं में विदवास नही हैं, तो वह प्रपने धर्म-विरोध! विचारो को 
भी धारण कर सकता है। राज्य स्वय को किसी धर्म विशेष से सम्बद्ध नही करता 
झौर सब धर्मों पर सम-दृष्टि रखता है। राज्य का मुख्य उद्देदय नागरिको की झार्थिक, 
सामाजिक और राजनीतिक उन्नति करना हैं, अपनी श्राध्यात्मिक उन्‍नति का पथ 
व्यक्ति स्वय प्रशस्त कर सकता है, वह उसका अ्रपवर्जित या वैयक्तिक मामला है। 


११४. नागरिकों के सूल भश्रधिकार 


भारत के संविधान ने नागरिकों को कई मूल अधिकार प्रदान किये हैं। भ्रमे- 
रिका, सोवियत रूस श्रीर बेल्जियम जैसे समार के ग्रन्यान्य देशो के सविघधानों में भी 
एक भ्रध्याय नागरिको के मूल पश्रधिकारों पर विद्यमान है। 


इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता हमारे “झ्रधिक विज्ञद 
सविधान की कोई श्रपनी निजी त्रिशिष्ट विशेषता नहीं है, झोर 
लेकिन जैसा कि श्री भ्रनन्त शयनम आयगर ने कहा हैं ययार्थ” 


“नये भारतीय सविधान में जनता को गारण्टी किये गये 

मूल भ्रधिकार दूसरे बहुत मे देशों के सविधानों में पाये जाने वाले मूल अधिकारों से 
अधिक विशद और यथाथं हैं ।” चू कि नये सविधान ने भारत की जनता को मूल 
अधिकार नाम की वस्तु सत्र प्रथम प्रदान की है इससे पूर्व जनता मूल अ्रधिकारों से 
सर्वेथा वचित थी, अत इनका महत्व और भी बढ जाता हैँ | सविधान के भाग हे 
को, जिसमें इन प्रधिकारों की एक लम्बी सूची दी गई है, भारत के “मैग्ता-कार्टा, के 
नाम से पुकारा गया है । सविधान में वर््त श्रधिकारो 

की सात श्र णिया हैं। (१) समता-प्रधिकार (२) स्वातत््य श्रथिकारों को सात 
अधिकार (३) शोपण के विरुद्ध प्रधिकार (४) धर्म- श्रेशियाँ 
स्वातन्त्रय का श्रधिकार (५) सस्कृति प्लौर शिक्षा सम्बन्धी 

झधिकार (६) सम्पत्ति का अधिफार और (७) सविघानिक उपचारो के अधिकार । 


समता-प्रधिकार में कानून के समक्ष समता धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या 
जन्म स्थान के भ्राधार पर विभेद का प्रतिषध झौर राज्याधीन नौकरी के विथय में 
अवसर-समता सम्मिलित ह। सविधान श्रस्पृष्यता का 
झत करके और दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयो तथा मनो-_ (१ समता-प्रधिकार 
रंजन के स्थानो में सब लोगो को समान रूर से प्रवेश का, 
व तालाब, कुओे, स्तानघाटो, सडको तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग का 
अधिकार देकर समता-भ्रधिकार को व्यावहारिक बना देता है। समता भ्रधिकार सेना 
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या विद्या सम्बन्धी उपाधियों को छोड कर दोष उपाधियों को समाप्त करता है। समता 
अ्रधिकार पूर्ण है और वह सब नागरिको को बिना किसी अ्रपवाद के प्राप्त है। फिर 
भी सविधान में इस बात का उल्लेख है कि स्त्रियो-बच्चों और पिछडे हुये वर्गों के 
समान धरातल पर लाने के लिये विशेष उपबन्ध किये जा सकते हें। इस प्रकार यह 
स्पष्ट हैं कि भारत के संविधान का लक्ष्य भारत में सामाजिक लोकतन्‍्त्र की स्थापना 
करना हैं ॥अ्रमेरिका ससार का सबसे प्रगतिशील लोकतन्त्रात्मक देश है लेकिन वहां 
भी रग के भ्राधार पर विभेद की भावना को दण्ड योग्य ग्रपरायथ नहीं माना गया। 
अत. यह कहा जा सकता है कि भारतीय सविधान में। जिन समता अधिकारों का 
उल्लेख किया गया है, बे अमेरिकन सविधान के समता अ्रधिकारो की अपेक्षा श्रधिक 
वास्तविक और विध्यात्मक हैं । 


स्वात त््य-प्रधिकार (भ्रनुच्छद १९) इस बात की गारण्टी देता है कि सब नाग- 

रिकों को वाक-स्वातत्य और अभिव्यक्ति स्वातत्य का शान्तिपूवंक भौर निरायुध 

सम्मेलन का, सस्था या संघ बनाते का. भारत राज्य 

(२) स्वातंत्र्य-पधिकार क्षेत्र में म्रवाध सचरण का, भारत राज्य क्षेत्र के किसी 

भाग में निवास करने और बस जाने का, क्षम्पत्तिके भर्जन, 

घारण और व्ययन का तथा कोई वृत्ति, उपजीविका व्यापार या कारबार करने का 
अधिकार होगा । 


स्वातन्त्य भ्रधिकार किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं हैं । इनके ऊपर कई बडे बड़े 
भ्रतिबन्ध लगे हुए हैं और इन प्रतिबन्धों को कई विधान विशारदों ने कडी ग्रालोचना 
की है। उदाहरणार्थ उनका कथन है कि निवारक-निरोध 

स्वत ध्रप-प्रधिकार प्रविनियम के अधीन, जिसे सविधान का सम्मोदन प्राप्त है 
पर किसी भी नागरिक को तीन महीनें तक और ससद की स्वी- 

प्रतिबन्ध कृति मिलने पर इससे भी भ्रधिक समय तक बिना परीक्षण 

के जेल भे रखा जा सकता है। श्रालोचको का मत है कि 

यह कानून स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की भावना के प्रतिकूल है, इसकी आड में शासन 
झपने राजनीतिक विरोधियों को कुचल सकता हैं । इमके विपरीत राज्य की मान्यता 
यह हैं कि समाज विरोधी तत्वों का सामना करने के लिए ये प्रतिबन्ध आवश्यक हैं । 
आषरा शोर अभिव्यक्ति की स्व्रतन्त्रता पर सविधान भ्रधिनियम (प्रथम सशोधन) द्वारा 
जिसे ससद ने जून ५१ में प।स किया था श्र श्रधिक प्रतिवन्‍्ध लगा दिए गए हैं। 
यह प्रधिनियम राज्य को ऐसे प्रत्येक कानून की न्भिति का अ्रधिकार देता है, “जो 
राज्य की घुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मंत्री सम्बन्धो, सार्वजनिक व्यवस्था सुशी- 
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लता व नैतिकता के हित में हो भ्रथवा न्यायालय की मानहानि, श्रपकीति या भ्रप- 
राध की उत्तेजना के सम्बन्ध में हो / भ्रालोचकों ने इस सशोघन की कठोर शभ्रालो- 
जना की है झौर इसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर भयक्तर श्राघात बताता है। सत्तालोलुप 
शासक इस अधिनियम का प्रयोग कर जनता को उसकी आधारभूत स्वतन्त्रताप्रों से 
बंचित कर सकता है । 


शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव के पण्य और बेट-बेगार तथा इसी प्रकार के 
झन्य बलात श्रम का प्रतिषेघ करता है व इस उपबन्ध के उललघन को भ्रपराध ठहराता 
है जो कानून के ग्रनुसार दण्डनीय है। सविधान इस बात 
का भी उपबन्ध करता है कि चोदह वर्ष से कम श्रायु वाले (३) ज्ञोषण के विरुद्ध 
किसी बालक को किसी खान में नौकर न रखा जायगा झ्रधिकार 
ओर न किसी दूसरी सकटमय नौकरी में लगाया जायगा। 
इन श्रधिकारों का उहेश्य भारत में एक ऐसी समाज-व्यवस्था को कायम करना है 
जिसमें कि सबल व्यक्ति निबंल का शोषण न कर सकें । ये ग्रांधकार नव-जात भारत 
राज्य को 'लोक-शग्रही राज्य' का रूप प्रदान करते हैं । 


भारत वर्ष विभिन्‍न धर्मों की सम्मिलन भूमि है। स विधान ने समस्त नागरिकों 
को 'प्रन्त क रण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, पश्राचरण करने 
झौर प्रचार करने का” समान श्रधिकार प्रदान किया है। 
(अनुच्छेद २५) । इन अधिकारो के सम्बन्ध में यह भ्राव-. (४) धर्म स्वातंत्र्य का 
एयक है कि इनका प्रयोग सावंजनिक व्यवस्था, सदाचार अधिकार 
और स्वास्थ्य आदि के अबथीन रहते हुए क्रिया जाय । 
स विधान ने यह भी निर्धारित किया है कि राज्य द्वारा घोणित शिक्षा सस्थाओ में 
किसी प्रकार की धामिक शिक्षा नहीं दी जायगी प्रौर राज्य से प्रभिज्ञात शिक्षा- 
स स्थाग्रो में जो राज्य की निधि से सहायता पाती हैं किसी भी विद्यार्थी को धामिक 
शिक्षा में भाग लेने अथवा धामिक उपासना में स लग्न होने के लिए बाध्य नही किया 
जा सकेगा तथापि स विधान ने इस बात का उपबन्ध कर दिया है कि राज्य धामिक 
आ्राचरण से सम्बद्ध किसी अधिक वित्तीय, राजनीतिक श्रथवा अन्य प्रकार की 
लौकिक क्रिया्रो का विनिमय श्रथवरा नित्र न्‍्थन कर सकता है और हिन्दुओ की साव॑- 
जनिक प्रकार की धर्म सस्थाग्रो को हिन्दुओ के सब वर्गों और विभागों के लिए 
खोल सकता हैं । 
सविधान में संस्कृति प्र शिक्षा-सम्बन्धी भ्रधिकारो का भी उल्लेख हैं। भनुच्छेद 
. २९ में कहा गया हैं कि भारत के नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अ्रपनी विशेष 
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भाषा, लिपि या सस्क्ृति हे, उसे बताए रखने का श्रधिकार 

(५) संस्कृतिबोर होगा झौर राज्य द्वारा पोषित भ्रथवा राज्यनिधि से सहायता 

शिक्षा सम्बन्धी पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नाग- 

झधिकार रिक को केवल घमं, मूलवश, जाति, भाषा भ्रथवा इनमें से 

किसी के भ्राधार पर वचित न रक्‍्खा जायेगा । भ्रनुच्छेंद 

३० घमं या भाषा पर श्राघारित सब भ्रल्पसख्यक वर्गों को श्रपनी रुचि की शिक्षा- 

संस्थाप्रों की स्थापना श्रोर प्रशासन का अधिकार देता है व इस बात का उपबन्ध करता 

है कि शिक्षा-सस्थाग्रो को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस श्राधार पर 

विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी भ्रल्पसख्यक वर्ग के प्रबन्ध 

में है। ये श्रधिकार भारत में श्रल्पसख्यक वर्गों के लिये एक नए युग का उद्घाटत करते 
हैं भौर उन्हे सास्कृतिक स्वाधीनता की गारण्टी देते हैं ॥ 

अनुच्छेद २१ सम्पत्ति के श्रधिकार का निरूपण करता है। सविधान ने निदिचत 

किया है कि “कोई व्यक्ति कानून के प्राधिकार के बिना प्रपनी सम्पत्ति से वचित नहीं 

किया जायेगा” और कोई भी सर््पत्ति सावंजनिक उपयोग 

(६) सम्पत्ति का के लिये मुप्रावजा दिये बिना कब्जाकंत्र या अजित नही की 

भ्धिकार जा सकती । इसके अलावा राज्य के विधान मडल द्वारा 

पास किया गया कोई भी ऐसा कानून जो सम्पन्ति के श्रनि- 

वाथे प्र्जज का उपबन्ध करता हो, तब तक प्रभावी नही होगा, जब तक कि उस पर 

राष्ट्रपति की अनुमति न मिल गई हो । वैयक्तिक सम्पत्ति से सम्बद्ध संविधान के उप- 

बन्ध काफी विवादास्पद रहे हें । समाजवादी और साम्यवादी इन उपबन्धों की कठोर 

झलोचना करते है| विधान-शास्त्रियों क। भी यह मत है कि इन उपबन्धो के कारण 

भारतवबं में 'समाजवाद के श्रनिवायं तत्त्वो सहित लोकतत्र' की स्थापना करना कठिन 

हो जायेगा, जमीन्दार और सम्पत्तिशाली वर्ग कृषि-सुधारो के मार्ग में रोडे अटका सकते 

हैं । उक्त भालोचना निराधार नही है, यह इस बात से स्पष्ट है कि कतिपय राज्यो 

द्वारा पास किए गए जमीदारी- उन्मूलन-कातृनो को वैंध करने के लिये सविधान को 

संशोधित करना पडा है । 

सविधान उन सविधानिक उपचारो के अधिकारो का भी उपबन्ध करता है जिनके 

द्वारा उपयुक्त अधिकारों को प्रवरतित कराया जा सकता है । सविधान का प्ननुछेद ३२ 

प्रत्येक नागरिक की इस बात के लिए श्रधिकृत करता हैं 

(७) संविधानिक कि वह सविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को 

उपचारों के प्रवरतित कराने के लिये न्यायालयों की शरख ले सकता है । 

अधिकार इन अधिकारो में से किसी को प्रवरतित कराने के लिये 

सर्वोच्च न्यायालय को ऐमे प्रादेश या लेख, जिनके भ्रन्तर्गंत 
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वन्दी प्रत्यक्षीकरण (स्40०४६ ०0905), परमादेश (7870987709), प्रतिषेष (छा0॥ा 
छाए्रणा) प्रधिकार-पृच्छा ((४०-७०४६६४॥०) भौर उत््रंषण (लल्तणाथाव ) के प्रकार 
के लेख भी हैं, निकालने की दाक्ति प्राप्त है। 


यह स्मत्तंव्य है कि साधारण परिस्थितियों में सविधान द्वारा प्रदान किए गए 
नागरिकों के मूत्र अधिकारों को न्यायालयों द्वारा बाध्यता दी जा सकती है । दूसरे 
शब्दों में यदि राज्य साधारण परिस्थितियो में नागरिकों 
के इन मूल भ्रधिकारो के प्रतिक़मरा का प्रयास करे, तो प्रालोचनात्मक 
न्यायालय उनकी रक्षा में प्रवृत्त हो सकता है। अन्यान्य मल्याकन 
लोकतत्रात्मक देशो में भी मूल अ्धिकारो की यही स्थिति 
है । इसके अलावा प्रमेरिका की तरह भारत में भी न्यायपालिका को यह अ्धिफार दे 
दिया गया है कि यदि संसद अभ्रथवा राज्य विधानमडल द्वारा पास किया गया कोई 
कानून मूल अ्रधिकारों के प्रतिकूल हो, तो न्यायपालिका उसे श्रवैध घोषित कर 
सकती हैं। 


लेकिन भारतीय संविधान के मूल प्रधिकारों में कतिपय ऐसी वाते हैं, जिनके 
ऊपर उग्र वाद-विवाद उठ खडा हुम्ना हे । प्रत्येक अधिकार के ऊपर प्नेक प्रतिवन्ध 
नगे हुए हैं । ये प्रतिबन्ध ऐमे हैं, जिनके बारे मे कहा जा सक्रता है कि यदि सवियान 
एक हाथ में अधिकार देता है, तो दूसरे हाथ से उसे छीन लेता है । भारत के सविधान 
के विपरीत श्रमेरिका का सविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का बिल्कुल निरश्रान्त 
ढंग से निरूपण करता है । भारत मे मूल अधिकारों के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाए गये 
हैं, उनकी वजह से कभी कभी न्यायपालिका क॑ लिए यह कठिन हो जाता है कि वह 
कार्यपालिका अथवा विधानमडलो के अतिक्रमणो के विस्द्ध उनकी रक्षा कर सके | 
सभवत: भारतीय सविधान द्वारा गारण्टी किए गए मूल ग्रधिकारो का सबसे विव।दास्पद 
पहलू यह तथ्य है कि इन श्रधिकारों में सबसे मृल्यवान्‌ अधिकार अर्थात वे अधिकार 
जो भाषण, प्रभिव्यक्ति, शास्तिपूवंक सम्मेलन और सचरण अ्रादि की स्वतत्रता से 
सम्बन्ध रखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस समय, जब कि वह झ्ापात की उदघो- 
षणा निकालता है, स्थगित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की उद्पोपणा की प्रवत्तंन 
कालावधि में राष्ट्रपति न्यायालयों से इन मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति भी 
ले सकता हैं । यह ठीक है कि मूल भ्रधिकारो का स्थगन केवल थोते से काल के लिए 
ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए किये गए उपबन्ध पर ग्रालोचको ने कठोर आक्षेप 
किये हैं । उनका कहना है कि इन उपबन्धों की आड में कार्यपालिका अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग कर सकती है और जनता के ऊपर तानाशाही लाद सकती है। शासन का इस 
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उपबन्ध के समर्थन में यह कथन है कि राष्ट्रीय प्रापात की घड़ियों में मूल श्रधिकारों 
को स्थगित करने की शक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और सार्वजनिक 
स्वतत्रता को कायम रखना व्यक्ति की स्वतत्रता से भ्रधिक महत्वपूर्ण है । ऐसी स्थिति 
में बहुत कुछ इम बात पर निरभर है कि शासन अपनी श्रापात-शक्तियो का किस भ्रकार 
प्रयोग करता हँ । यदि शासन राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि लक्ष्य में रखते हुये श्रपनी 
श्रापात शक्तियों का प्रयोग करता हँ, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुरक्षा 
और व्यवस्था के नाम में जनता के स्वातत्य अधिकारो को अतिक्रान्त करेगा । 


सम्पत्ति का अधिकार भी झालोचको के वाकवारमे का आस्पद रहा हँ । कुछ ने 
तो यहां तक कह डाला हूँ कि यह अधिकार मूल श्रधिकार नही, मूल श्रन्याय हूं ॥ 
इसके विपरीत सविधान के निर्माताप्नरो का यह कहना हँ कि आज जिस भ्रन्तकॉलीन 
दौर से भारत गुजर रहा हँ, उसमें हमें एक एक कदम सम्हाल कर रखना हँ, किसी 
प्रकार के उग्र उपायो का झ्रवलम्बन राष्ट्रीय हित को दृष्टि से वाछुनीय न होगा । 


२११५. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 


भारतीय सविघान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का समावेश एक ऐसी 
विशेषता हैं जो भश्रायलेण्ड के मविधान से ग्रहण की गई है । उन निर्देशक तत्वों का 
पालन करना राज्य के लिये सवंथा आवश्यक नही है, ये 
निर्देशक तत्वों का निर्देशक तत्व तो केवल आ्रादश हैं । सविधान की प्रस्तावना 
श्रभिप्राय में एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना की ब्रात कही गई 
है जिसमें जीवन के सभी आथिक, सामाजिक श्रौर राजनी- 
तिक क्षत्रों मे समानता, स्वतन्त्रता और न्याय विद्यमान हो। राज्य की नीति के 
निर्देशक तत्व उन साधनो का निरूपण करते हैं जिनके द्वारा ऐसी समाज व्यवस्था 
कायम की जा सकती है । अनुच्छेद ३७ ने यह रःप्ट कर दिया है कि इन उपबन्धों 
को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, तो भी वे 'देश के शासन में मूल- 
भूत हे और कानून बनाने में उनका प्रयोग करना राज्य का कतंव्य होगा ।" श्रनुच्छेद 
ह८ में कहा गया हैं कि राज्पर सामाजिक, अ,थिक और राजनीतिक न्याय पर श्राधा- 
रित समाज व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा । राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों 
का सक्षप में यही सार है । सुविधा की दृष्टि से उनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण 
किया जा सकता है:---(क) आ्राथिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से सम्बद्ध निर्दे- 
इक तत्व, (ख) न्याय, शिक्षा श्रौर लोकतन्त्र से सम्बद्ध निर्देशक तत्व तथा (ग) 
अकीर्ण निर्देशक तत्व ! 
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भ्रनुच्छेद ३९, ४१, ४२, ४३, ४६, ४७ झौर ४८ मुख्यतः: आथिक मामलों से 
सम्बद्ध हैं। श्नुच्छेद ३९ में कहा गया है कि राज्य अपनी नीतिका इस प्रकार सचालन: 
करेगा जिसके फलस्वरूप नर भर नारी सभी नागरिकों को 
जीविका के समान साधन उपलब्ध हो सके, समुदाय की (क) श्राथिक सुरक्षा 


भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और निपरन्त्रण इस प्रकार बठा झौर सामाजिक 
हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूपसे साधन हो सके, कल्याण से सम्बद्ध 
श्राथिक व्यवस्था ईस प्रकार चले जिससे घन और उत्पादन- निर्देशक तत्व 


साधनों का भ्रहितकारी केन्द्रण न हो सके, पुंस्ष भ्रौर स्त्रियों 

को समान कार्य के लिये समान वेतन मिल सके, श्रमिक स्त्रियों भर पुरुषों के स्वास्थ्य 
तथा शक्ति श्रौर बालको की सुकुमार भ्रवस्था का दुरुपघयोग न हो सके एवं आधिक 
विवद्यताझों से लाचार होकर नागरिको को ऐसे रोजगारो मे न जाना पडे जो उनकी 
आयु भौर शवित के भ्रनकूल न हो तथा शौजव और किशोर अवस्था का शोषण से 
झौर नेतिक व ्राश्कि परित्याग से सरक्षण हो सके । अनुच्छेद ४१ ब्रेकारी, बुढ़ापा, 
अगहानि तथा अन्य श्रनहं श्रमाव की दशाओ्रों में नागरिकों के लोक-सहायता पाने के 
अधिकार को स्वीकार करता है । भ्रनुच्छेद ४२ मे कहा गया है कि राज्य काम की 
यथोचित प्रौर मानवोचित दशाओ को सुनिश्चित करनेके लिये तथा प्रसूति सहायताके 
लिये उपबन्ध करेगा । भ्ननच्छेद ४३ में कहा गया है कि राज्य श्रमिकों के लिये निर्वाह 
मजूरी आदि का प्रबन्ध करेगा और कुटीर उद्योगो की उन्नतिके लिये चेष्टाशील होगा । 
भ्रनुच्छेद ४६ में कहा गया हैं कि राज्य श्रनुसूचित जातियो के शिक्षा तथा भ्रथ॑-सम्ब- 
न्थी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। प्रनुच्छेद ४७ में स्वीकार किया गया 
है कि भ्राहार-पुष्टि-तल भ्रौर जीवनस्तर को ऊचा करने तथा सावंजनिक स्वास्थ्य के 
सुधार करने का राज्य का कतंव्य होगा । ग्रनुच्छेद ४८ में कहा गया हँ कि राज्य 
कृषि झौर पशु पालन को वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठन करेगा व गोन्बंध का 
प्रतिषेध करेगा । 


राज्य की नीति के निर्देशक तत्वो में कुछ ऐसे भी हैं जो न्याय की सुरक्षा, शिक्षा 
के विस्तार और लोकतन्त्र के प्रसार का उपबन्ध करते हैं ' अनुच्छेद ४४ भ्रौर ५० 
न्याय की सुरक्षा से सम्बन्ध रखते हैं । भ्रतुच्छेद ४४ में कहा 
गया हाँ कि राज्य भारत के समस्त रणज्य क्षेत्र में नाग- (ख])न्‍याय, शिक्षा और 
रिको के लिये समान व्यवहार-स हिता प्राप्त कराने का लोकतन्त्र से सम्बद्ध 
प्रयास करेगा । अनुच्छेद ५० में कार्यपालिका से न्यायपा- निर्देशक तत्व 
लिकाके पृथक्कररणा की बात कही गयी है। शिक्षा के विस्तार 
के सम्बन्ध में अनुच्छेद ४५ ने निर्धारित किया है कि “राज्य, इस सविधान के प्रारम्भ, 
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से दस वर्ष को कालावधि भीतरके सब बालकोक़ों चौंदह वर्ष की पभ्रवस्था समाप्ति तक 
निशुल्क और प्रनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा । भारत 
में लोकतन्त्र[समक भावनाओं के प्रसार के लिये निर्देशक तत्वों में ग्राम पच्ायतों के सघ- 
टन की बात कही गई है। ग्रतुच्छेद ४० ने निश्चित किया है कि “राज्य ग्राम 
पचायतो का सघटन करने के लिये श्रग्सर होगा, तथा उनको ऐसी शक्‍क्तिया श्ौर प्राधि- 
कार प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कायं करने योग्य 
बनाने के लिये प्रावशयक हो ।” 


ग्रनच्छेद ४६ और ५१ की हम प्रकीर्ण निर्देशक तत्वों में गणना कर सकते हैं ! 
अनुच्छेद ४९ में राष्ट्रीय महृत्व के स्मारको, स्थानों और चीजो के सरक्षण की बात 
कही गई है । राज्य का यह ग्राभार होगा कि वह विनाश, 
(ग)..प्रकोर्ण व्ययन ग्रौर निर्यात से इनकी रक्षा करे । अनुच्छेद ५१ 
निर्वंशक तत्व अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान्ति श्रौर सुरक्षा को उन्नति से सम्बन्ध 
रखता है। इसमें कहा गया हैं कि'-- 
“राज्य -- 
(क) भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का, 
(ख) राष्ट्रो के बीच न्याय और सम्मानपूर्णां सम्बन्धों को बनाये रखने का, 
(ग) सघटित लोगो के, एक दूसरे से व्यवहारो में श्रस्तर्राष्ट्रीय विधि और सधि 
बन्धनो के प्रति आदर बढाने का, तथा 
(ध) प्रन्तर्राप्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये प्रोत्माहुन देने 
का, प्रयास करेगा ।” 


राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की इस आवार पर आलोचना की गई है कि 

इनमें केवल कुछ पवित्र इच्छाग्रों का ही उल्लेख मात्र हैं । प्रिंसिपल श्रो राम शर्मा ने 
सविधान के शभ्रष्याय ४ की, जिसमे राज्य की 

निर्देशक तत्वों का नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, प्रालोचना 
संविधानिक् महत्व करते हुए लिखा है कि “इसमे कुछ उदात्त, प्रलाप, बहुत 

+ सी पवित्र इच्छाएं और कुछ ऐसे श्रधिकार जिनकी सविधान 

द्वारा गारंटी दी जासकती थी, समाविष्ट है।”* स्त्रियों भर पुरुषोंको समान कामके लिये 
समान वेतन मिले,इनकी न केवल सविधान द्वारा गारटी ही दो जा सकती है, प्रपितु इसे 
कानुन द्वारा परिवर्तित भी क्रिया जा सकता है। इसी प्रकार प्रारम्मिक नि शुल्क भनि- 


[# पिसिपल ओ राम शर्मा : “इंडियन जनेल आफ पालिटिकत़ सायं” 'सम आस्पेक्ट्स भराफ दि 


इ(यन रंस्ीव्य शुर' भाव २०, अंक २, ९६ २४ 
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चार्य शिक्षा का उपबन्ध निर्देशक तत्वों में न होकर यदि मूल भ्रधिकारों में समाविष्ट 
होता, तो कही प्रधिक श्रेयस्कर था । 

राज्य की नीति के ये निद शक तत्व बहुत अस्पष्ट हैं) संविधान में इस बात का 
साफ-साफ उल्लेख कर दिया हैं कि “इन उपबन्धों को किसी न्‍्यायायलय द्वारा बाध्यता 
न दी जा सकेगी,” परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी साफ स,फ कह दिया गया है कि 
ये तत्व “देश के शासन में मूलभूत है श्रौर विधि बनाने सें इन तत्वों का प्रयोग करना 
"राज्य का कतंव्य होगा । इस प्रसग में 'मूलभूत' का क्या शअभिप्राय है ? 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उक्त आलोचना में सत्य का एक बहुत बडा श्रश्न है, 
लेकिन हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि राज्य की नीति के इन निर्देशक-तत्वों 
में कुछ श्रेष्ठ श्रादर्श निहित हैं । इन झाद्शों का सविधान में समावेश राज्य को निर- 
न्तर इस बात की स्मृति दिलाता रहेगा कि वह इन आादर्शो की सिद्धि के लिए चेष्टा- 
दशील हो, अ्रपनी नीतियो को इस प्रकार निर्धारित करे ताकि ये प्रादर्श खाली झ्रादर्श 
हो न रह जाये अपितु मूर्त रूप धारण कर सके । ये आदर्श किसी भी सत्तारूढ़ दल की 
अच्छाई और बुराई की कसौटी हो सकते हैं । जो सत्तारूढ दल जितना ही इन आदक्नों 
को पृत्तंरूप देने में सफल हो, उसकी उतनी ही प्रवीणता स्वत स्पष्ठ है। जनता 
किसी भी सत्ताहढ दल की नीतियो और कार्यों का सहो सही मृूल्याकन इन आदझशों 
के प्रकाश में कर सकती है। इसके झलावा लोकतन्‍्वात्मक शासन प्रणाली 
की यह ग्रनित्रायं विशेषता है कि उसमे लोकमत समय समय पर बदलता 
रहता है । फनत यदि आज एक दल द्वासन की बागडोर को सम्हाल रहा है, 
तो कल दूसरा दल शासन की बागडोर को सम्हाल सकता है, यदि आज अनुदार प्रव॒- 
त्तियो का दल सत्तारुद हैं तो कुछ समय पश्चात्‌ क्रान्तिकारी प्रवृत्तियो का दल सत्ता- 
रूढ हो सकता है । ऐसी परिस्थिति में राज्य की नीति के ये निर्देशक तत्व इस बात 
को समाइवस्त करते रहेगे कि अनुदार दल अपनी नीति के निर्धारण में इन तत्वों का 
पूर्णात: उललघन न करे शौर इसके साथ ही साथ 'क्रातिकारी दल भ्रपने आर्थिक व 
अन्य कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए यह न पग्रनुभव करे कि इस सवि- 
घान में काट-छाट करने की झावश्यकता है। श्री एम. सी सीतलवाड के डछब्दो में 
राज्य की नीति के निर्देशक-तत्वों के सम्बन्ध में सविधान-निर्माताओं का श्रवश्य ही 
“यह उद्देश्य था कि ये तत्व प्रज्वलित ज्योति के रूप में राज्य के सभी प्राधिकारियों का 
राष्ट्रननिर्माण के अयासो में मार्ग दर्शन करें श्रौर राष्ट्र दाने: शर्नें: समृद्धिशाली 
झ्रौर शक्तिशाली बने जिससे वह विश्व के प्रन्य राष्ट्रों में श्रपणा योग्य स्थान प्राप्त 

*श्नी एम. सी. सीतलवाड़- भारतीय संविधान (भाषण माला) के भ्रन्तगंत 'राज्य 
की नीति के निर्देशक-तत्व' पु. १४ 
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११६- भारतः एक धर्मे-निरपेक्ष राज्य 

भारत के नये सविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी हैं कि उसका उद्देश्य 
देश में घ॑मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। धर्म-निरपेक्ष राज्य की मान्यता 
झ्राज के राजनीतिक दर्शन में एक विशेष महत्व रखती है + 
धर्म- निरपेक्ष पर्चिम के लगभग सभी राज्य धर्म-निरपेक्ष हैं'। धमं-निर- 
राज्य पेक्षता के आधार पर भारत के नए संविधान की रचना 
क्या है ? करके सविधान निर्माताओं ने भारत को ससार के प्रगति- 
शील राष्ट्रो की पक्ति में ला खडा किया है। कुछ लोगो 
की धारणा है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य धर्म-विरोधी होता है, परन्तु यह धारणा बिल्कुल 
मिथ्या हैं । वस्तुत: यह राज्य, “न घाभिक होता है, न भ्रधाभिक होता हैं अपितु बह 
धामिक हूढियो से सर्वंधा विमुक्त रहता है और इस प्रकार धामिक मामलो में 

उसके क्रिपाकलाप पूर्णात: तटस्थ होते हैं !”* 


धमं-निरपेक्ष राज्य में धर्म को एक वैयक्तिक मामला माना जाता है। किसी 
व्यक्ति का गीता पर विश्वास है या कुरान पर, मोहम्मद पर या ईसा पर, इससे राज्य 
को क्‍या लेना देना ? चाह तो कोई व्यक्ति मस्जिद में 


घर्म-निरपेक्ष नमाज पढे, गिरजे में श्रपना पाप स्वीकार करे भ्रथवा 
राज्य को मन्दिर में ध्यान मग्त हो, राज्य का इससे कुछ नही बनता 
विवक्षाएं बिगडता । व्यक्ति की पुनर्जन्म, आत्मा के भ्रमरत्व भौर 


स्वर्ग-तर्क के विषय में क्या धारणाए हैं, राज्य इसकी कोई 
चिन्ता नही करता । धर्म-निरपेक्ष राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता पूवंक प्रपना 
धर्म पालने का भ्रधि कार होता है, राज्य स्वयं को किसी धर्म विश्लेष से सम्बद्ध नहीं 
करता क्योंकि इसका ग्रभिप्राय यह होगा कि अन्य धर्मों के विकास का पथ भ्रवरुद्ध हो 
जायगा । राज्य का सब धर्मों के ऊपर समान श्नुग्रह रहे, यह धर्म-निरपेक्ष राज्य का 
मूल सिद्धान्त हैं । इस राज्य में धर्म किसी व्यक्ति की योग्यता का मापदण्ड नही होता | 


सच तो यह है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य ही लोकतन्त्रात्मक राज्य है। इस राज्य 

का उल्टा धमं-सापेक्ष या थियोक्रेदिक राज्य होता है। इस राज्य में शासन को ईइवर 
का श्रश माना जाता है । नागरिकों के लिए यह श्रावश्यक्र 

धर्म-निरपेक्ष राज्य होता हैं कि वे शासक के प्रति इसी प्रकार की निष्ठा रक्खे 


का उल्टा, धर्म उसे ईश्वर के समान पूजनीय भाने । थियोक्रेटिक राज्य एक 
सापेक्ष राज्य धर्म विशेष से सम्बद्ध होता है श्नौर उसके कायदे-कानून 


# बेंकटरमन- ५ ट्रीटाइज आन सेकुलर स्टेट, ए. २ 
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चर्म पुस्तकों के भनुसार निर्मित होते हैं । पूर्वी भ्ौर पश्चिमी दोनों ही देशोंमें इस प्रकार 
के राज्य रहे हैं । 

भारतीय सविधान में घ॒र्म-निरपेक्ष राजतन्त्र की पुर:स्थापना का मन्तव्य बिल्कुल 
स्पष्ट है। भ्राजादी की लड़ाई के दौरान में जिस साम्प्रदायिक त्रिभुज का यहा विकास 
हुआ भोर जिसके कारण देश खडित हुआ व मानव रक्‍त 
की सरिता बही, उसकी सबसे बडी चेताव्नी यही हें कि भारत में घर्-निरपेद 
धभ धौर राजनीति का समन्वय धर्म भ्रौर राजनीति दोनों राज्य की 
के लिए ही विनाशकारी है। इसके श्रलावा भारत में कई शायदयकता 
थर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं । ऐसी दशा में राज्य 
स्वयं को किसी एक धर्म विशेष, चाहे वह धर्म हिन्दू धर्म ही क्यों न हो, के साथ कैसे 
सम्बद्ध कर सकता है ? राज्य के लिए यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि वह सब धर्मों के 
प्रति सम-दृष्टि रक्खें अर्थात्‌ ध्ं-निरपेक्षता के भादश को अभ्रपनाएं। 


भारतीय संविधान में धमं-निरपेक्षता के सिद्धान्त को कहा तक अपनाया गया 
है ” सविधान की प्रस्तावना में ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है और न किसी धामिक 
भावना को ही कोई स्थान दिया गया है । भारतीय गण- 
राज्य का उद्देश्य देश में सामाजिक, भ्राथिक भौर राजनी-_धर्स- निरपेक्षता 
तिक न्याय की स्थापना करना निश्चित किया गया है। फ्रेंच और 
राज्यक्रान्ति के मूलमन्त्रों स्वतन्त्रता, समता भोर बन्धुता को. भारतीय संविधान 
भी प्रस्तावना में जोड दिया गया है। स्वतन्त्रता और समा- 
नता शब्दों की तो वैधानिक महत्ता है भौर बन्चुता एक नेतिक मूल्य है । 'धर्म' दाब्द 
युग-युगान्तर से हिन्दू विधान का उद्गम रहा है। प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख 
नहीं है । 


संत्रिघान के भाग दो में नागरिकता के प्राधार और नियम का वर्शन किया 
गया है । नागरिकता घम्मं, वंश भर रंग के भ्राधार पर नहीं श्रपितु प्रादेशिक भाधार 
पर निर्भर है। स विधान ने भारत राज्य क्षेत्र में जन्म, 
भ्रधिवास और निवास को ही नागरिकता की कसौटी माना सागरिकता का 
है। संविधान के भाग तीन में नागरिकों के पूल भ्रधिकारों. झ्राधार धर्म 
का उल्लेख है। इन अधिकारों को समता अधिकार, स्वा- नहीं 
तन्त््य-भ्रधिकार, स स्कृति और शिक्षा सम्बन्धी भ्रधिकार 
आदि विभिन्न भागों में बाट दिया गया है। इन अ्रधिकारों में वे भ्रधिकार प्नत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने धामिक परम्पराभ्रो द्वारा प्रारोपित भेदभावों का भन्त कर 
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दिया है | प्रनुच्छेद १५ जाति, लिग, मूलवध्ष या जन्म के 

साभिक भेदभावों आधार पर विभेद का प्रतिषेधष करता है। सडकों, कुभों, 
का भ्रन्त भौर स्नानघाटों जेसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का 
जनता के सभी वर्गों को अधिकार दे दिया गया है। यही 

सिद्धान्त राज्याघोन नौकरी के विषय में भी लागू होता है। ग्रनुच्छेद १७ में कहा 
गया है कि “अ्रस्पृश्यता का श्रन्त किया जाता है श्रौर उसका किप्ती भी रूप में आच- 
रण निषिद्ध किया जाता है । भ्रस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना 
भ्रपराध होगा जो विधि के भ्रनुसार दण्डनीय होगा ।” वास्तव में भ्रस्पृश्यता भारतीय 
समाज का और विशेष रूप से हिन्दू समाज का एक बहुत बड़ा कलक रहा है | इसका 
भ्रन्‍्त करके संविधान ने धर्म-निरपेक्षता के मार्ग की एक बहुत बडी बाधा को दूर 


कर दिया है । 


सविधान के प्रनुच्छेद २५-२८ पर्म-स्वरातत्य के श्रधिकारों से सम्बन्ध रखते हैं 
और इंसलिये वे नये धर्ं-निरपेक्ष राज्य की आधार-शिला हैं। सभी व्यक्यों को 
अतःक रण की तथा धर्म के अवाध मानने, आचरण झोर 
घर्त-स्वातंत्रय का प्रचार करने की स्वतत्रता दी गई है । लेकिन राज्य को 
अधिकार किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओ के विनिमय और निबंन्धन 
से, चाहे वे धामिक ग्राचरण से ही सम्बद्ध क्यो न हों, 
वंचित रक्‍्खा गया है। राज्य को ऐसे कानून बनाने की शक्ित प्राप्त हैं जो “सामा- 
जिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करते हो, भ्रथवा हिन्दुश्लों की सावंजनिक प्रकार 
की धर्म सस्थाप्रो को हिन्दुओ के सब वर्गों श्र विभागो के लिये छोलते हो ।” सिक्‍्खो 
को कृपाण धारण करने का भ्रधिकार दे दिया गया है । धामिक सम्प्रदायों और प्राहवेट 
धा्िक सस्थाओं को सम्पत्ति के उपार्जन, स्वामित्व और प्रशासन करने का अश्रधिकार 
दे दिया गया है। कोई भी नागरिक ऐसे करो को देने के लिये बाध्य नही किया जा 
सकता जिनके आगम किसी विशेष धर्म श्रथवा घामिक सम्प्रदाय की उन्नति या 
पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हो । राज्य- 
निधि से पूरी तरह से घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धामिक शिक्षा नही दी जा 
सकती । राज्य से प्रभिज्ञान अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली शिक्षा-सस्थां में 
दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में माग लेने के लिये अथवा ऐसी शिक्षा-सस्था 
में की जाने वाली धामिक उपासना में भाग लेने के लिये शिक्षाथियों को बाध्य नहीं 
किया जा सकता लेकिन यदि वे स्वेच्छासे चाहें तो भाग ले सकते हैं । 
प्रतुन्छेद २६ भौर ३० में भ्रल्पसंखयक वर्गो' के हितो के संरक्षण के लिये उप- 
जन्ध निर्वारित किये गये है । नागरिकों के किप्ती विभाग की जिसकी भ्रपनी विशेष 
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भआषा, लिपि यथा संस्कृति है उसे बताये रखने का भ्रधिकार 

होगा । राज्य द्वारा पोषित भ्रथवा राज्यनिधि से सहायता “ अल्प संख्यक वर्गों 
थाने वाली किसी शिक्षा-सस्था में प्रवेश से किसी भी नाग- के हितों का 

ररिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा प्रथवा इनमें से संरक्षरा 

'किसी के आधार पर वचित नहीं किया ज्ञायगा। धर्मया 

आपषा पर आधारित समस्त ग्रल्पतख्यक्र वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा सस्थाओं की 
स्थापना और उनका प्रशासन करने का भ्रधिकार दिया गया है । शिक्षा संस्थाभ्रो को 
सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि 
यह विद्यालय धर्म या भाषा पर भ्राधारित किसी भ्रल्पसख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है। 
इन समस्त उपबन्धों का लक्ष्य यही है कि धार्मिक मामलों में बिना किसी बाध्यता के 
ज्ञान-विज्ञान भौर शिक्षा का भ्रधिकाधिक विस्तार हो सके । 


सविधान के भाग १६ में अनुसचित जातियो के सम्बन्ध में कतिपय विशेष उपब- 
धो का उल्लेख हैं । कहा जा सकता हूँ कि ये उयबन्ध धम-निरपेक्ष राज्य की विशुद्ध 
विचारधारा के प्रतिकूल पडते है । परन्तु इन उपबन्धों का 
उतना सं द्वातिक महत्व नही, जितना व्यवाहारिक महत्व. श्ननुसूचित जातियों 
हैं। ये उपबन्ध स्थायी नहीं रहेगे। अनुसूचित जातिया के सम्बन्ध सें 
बहुत पिछडी हुई हैं, वे नाना प्रकार की निर्योग्यताग्रों की विशेषउपबन्ध 
शिकार है । यदि उनके लिये विशेष उपबन्ध नहीं किये जाते 
तो फिर उनकी उन्नति कंसे हीगी ? जेसे ही वे उन्‍नति की दौड में भारत के शेष वर्गों 
को पकड़ लेगी, ये उपबन्ध समाप्त कर दिए जायेंगे 


११७. भारत-संघ 


यद्यपि ब्रिटिश शासन ने भारत में उच्चकोटि की केन्द्रित, एकात्मक ब्ासन- 
प्रणाली स्थापित कर दी थी,छिर भी यह बराबर भनुभव किया जा रहा था कि भारत 
जैसे विज्ञाल देशा के लिये जहा जातियो, धर्मों प्रौर भाषाश्रो 
की विभिन्नता विद्यमान है, अतिशय केन्द्रीकरएण!। किसी भी भारत में संघोग 
दक्षा में उपयुक्त नही है। माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में भवि- विचार की 
ध्य में भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में संगठित करने ब्‌ढि 
की चर्चा की गई थी । साइमन कमीशन की रिपोर्ट में 
भारत को एक संघ के रूप में संगठित करने की बात पर स्पष्ट रूप से विचार किया 
गया था ' १६३४ के भारत सरकार प्रधिनियम ने एक प्रखिल भारतीय संघ की. स्था- 
बना का प्रस्ताव किया, लेकिन इस संघ का प्रादुर्भाव नही हुप्ला। स्वतन्त्र भारत के 
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संविधान निर्माताशों ने संघवाद को देश के नये संविधान के ढांचे के ब्राधार रूप में 
स्वीकार किया । 
संविधानन संघ (#९००४४7०॥)शब्दका प्रयोग नही किया हैं । वह भारतकों “रज्यो 
की एक यूनियन” कहता है ।* फिर भी उसमें स घीय राजतत्रकी मुख्त विशेषताएं विद्य- 
मान हैं। स विधान ने स घध-सरकार और भ्रवयवी राज्यों 
भारतीय संविधान की सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया है $ 
की संघ-सूची,राज्य-सूची भौर समवर्ती सूची ने प्रत्येक सरकार 
संघीय विवोषताएं. के क्षेत्र को निश्चित कर दिया है। साधारण परिस्थितियों 
में राज्य संघ सरकार के नियन्त्रण श्रथवा हस्तक्षेप से स्व- 
तनत्र है । दूसरे शब्दों में राज्य भारत स घ के स्वायत्त एकक हैं। संघ भौर राज्य 
दोनो ही भ्रपनी शक्तिया सीधे स विधान से प्राप्त करते है । दूसरे सविधान देश का 
सर्वोच्च कानून हैं । उसके उपबन्ध सब सरकारो के ऊपर लागू है. और स'घ सरकार 
या राज्य सरकारों में से कोई भी उनका प्रतिक्रमण नहीं कर सकता । दूसरे शब्दों में 
कोई सरकार केवल अपनी ही सत्ता पर शक्तियों के वितरण में फेरफार नही कर 
सकती । तीसरे स विधान लिखित भौर कठोर है । चोथे भारत को एक स्वतन्त्र न्याय- 
पालिका प्राप्त है जो संविधान की निर्वंचिका और भ्रभिभाविका के रूप में कार्य करती 
है । यदि संघीय स सद श्रयवा राज्य विधानमण्डलो द्वारा पास किया गया कोई कानून 
स विधान के उपबन्धों के प्रतिकूल पडता है, तो सर्वोच्च न्यायालय भ्रोर उच्च न्याया- 
लय उसे अ्रस वैधानिक घोषित कर सकते हे । 


लेकिन हमारे संविधान ने स घवाद के नियत सिद्धातों में इतना फेरफार कर 

दिया है कि उसे केवल श्र्थ सघीय स विधान ही कहा जा सकता ह । भारत “सारभूत 
एकात्मक विशेषताभों सहित संघीय राज्य होने की भ्रपेक्षा 

संविधान को सारभूत स धीय विशेषताश्ो सहित एकात्मक राज्य भ्रधिक 

सबल एकात्मसक है ।” यह स्मत्तंव्य है कि फ्रहू्प समिति ने स विधान को 
भरभिनति संघीय कहना पसन्द नहीं किया । इसके विपरीत उसने सोचा 

कि “भारत को यूनियन [कहने में लाभ है यद्यपि स विधान 

देखने में स धीय हो सकता है ।” इस प्रकार स विधान देखने में संघीय,पर वास्तव में 
एकात्मक है। न केवल स विधान की भाषा में ही, भ्रपितु उसकी भावना में भी मुख्य 
बल एकरूपता पर दिया गया हैँ जो राज्यों के मूल्य पर यूनियन को शक्तिशाली बनाती 
है ! स विधान की सबल एकात्मक अभिनति निम्न विद्येषताओं से स्पष्ट है । 


* * हिन्दी में ए८0७८४४०7 और एफांगा दोनों के लिये 'संघ' शब्द का 
श्रयोग चालू है । 
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सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान एक शक्तिशाली केन्द्र का सृजन 
करता है | यह इसलिये किया गया, क्योंकि जिस समय स विधान बना, देश की स्थिति 
बड़ी खराब थी भर स विधान निर्माताओं ने देश के इति- 
हास की इस शिक्षा को याद रखा कि “केन्द्र कमजोर होने शक्तिक्षालो 
पर हमारा नाश हो जाता है । फलत: शक्तियों के तिहरे केंया 
वितरण में सबसे महत्वपूर्णा विषय संघ सूची में रखे गये 
है । सघ सूची तीनों सूचियों मे सबसे लम्बी सूची है और उसमें ६७ विषय शामिल 
हैं । इसके अलावा समवर्ती सूची मे वे ४७ विषय शामिल हे जिनके ऊपर संघ सरकार 
भ्रावश्यकता पड़ने पर विधायक और प्रशासनिक भअ्रधिकार-क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है 
और देसा करने में राज्य सरकारो की शक्ति का प्रतिक्रमण कर सकती है। सविधघान 
अवशिष्ट शक्तिया केन्द्र में निहित करता है । स युक्त राज्य अमेरिका जेसे टिपीकल 
सघ में भ्रवविष्ट शक्तिया झवयवी एकको को दी जाती हे तथा संघीय सरकार को 
अत्यन्त मर्यादित और उल्लिखित शक्तिया सौंपी जाती हें । भारतीय संघ अ्रमेरिकन 
सध की श्रपेक्षा कनाडियन संघ के ग्रधिक निकट हैं । 


दूसरी बात यह है कि भारत में स युक्त राज्य श्रमेरिका और सोवियट स घ की 
तरह अवयवी एकको को अपने निजी स विधान बनाने का अभ्रधिकार नहीं दिया गया 
है । भारत की संविधान सभा सघ ओर राज्यो दोनो के 
लिए एकमात्र स विधान-स विधायी सत्ता थी । डा. अम्बे- संघ और राज्यों 
दकर के शब्दों मे “सध और राज्यो दोनो का स॒ विधान के लिए एक 
एक ही है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता और संविधान 
जिसके अ्रदर रह कर काम करना उनके लिये प्रावश्यक हैं ।* 


तोसरी बात यह हैं कि भारत का स विधान दुहरी नागरिकता को मान्यता नहीं 
देता | इस दृष्टि से हमारा स विधान अ्रमेरिका के स विधान से बिल्कुल भिन्न है । भ्रमे- 
रिका में प्रत्येक नागरिक न केवल समग्र देश का ही नाग- 
रिक होता है भ्रपितु वह अपने विशेष राज्य की नागरिकता दुृहरी नागरिकता 
का भी उपभोग करता है । भ्रमेरिका में राज्य बहुधा भ्रपने का 
नागरिकों के साथ पक्षपात करते हे,उन्हें कतिपय ऐसे भ्रधि- अ्रभाव 
कार और विशेषाधिकार दे देते हैं, जिन्हे वे उन व्यक्तियों 
को जो उनके नागरिक अथवा निवासी नही हूं, नही देते या कठिनता से देते हे । भारत 





के कुस्टोटयूटंट अमेम्बली डिवेटस, भाग 5, पृ. २४। 
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में हमें एकल नागरिकता के साथ दुहरा राजतन्त्र प्राप्त हैं। “भारतवर्ष में केवल एक 
नागरिकता है । वह भारतीय नागरिकता है । यहां राज्य-नागरिकता नहीं है ' प्रत्येक 
भारतीय को नागरिकता के एक से भ्रधिकार प्राप्त हैं, चाहे वह किसी भी राज्यमें क्‍यों 

न रहता हो (” 
चौथी बात यह है कि आददाभूत संघ में हढ़ता होती है, चाहे कैसी भी परि- 
स्थितिया क्यो न हो, उसे एकात्मक नहीं बनाया जा सकता । “इसके विपरीत भारतीय 
स' विधान समय और परिस्थितियों की भ्रावश्यकताओ के 


शआ्रापात-काल में अनुसार एकात्मक और स घीय दोनों प्रकार का हो सकता 
संविधान एकात्सक है ।” साधारण परिस्थितियों में वह सघीय प्रणाली के 
हो सकता है रूप में क.यं॑ करेगा । लेकिन युद्ध और दूसरे राष्ट्रीय सकट 


कालों में उसे बिना किसी ब्रौपच।रिक संशोधन की झ्राव- 
इयकता के एकात्मक प्रणाली के रूप मे परिवर्तित किया जा सकता है। यह भारतीय 
सविधान की अद्वितीय विशेषता है । श्रापात की उद्धोषणा निकाल कर भारत सघ 
का राष्ट्रपति ऐसी असाधारगा शक्तिया धारण कर सकता है जिनके फलस्वरूप राज्यो 
की स्वायत्तता स्थगित हो सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवत्तंन-काल में सघ 
की कार्यंपालिका शक्तित राज्यो तक विस्तृत हो जाती हैं श्लौर ससद राज्य-सूची में प्रग- 
सख्त विषयो के ऊपर भी कानून बनाने में समर्थ हो जाती हैं । यदि किसी राज्य का 
राज्यपाल भ्रथवा राजप्रमुख राष्ट्रपति से इस वात की रिपोर्ट कर दे कि राज्य मे सवि- 
धान के उपबन्धो के श्ननुसार शासन नही चलाया जा सकता,तब भी यही प्रभाव होगा ! 
तब राष्ट्रपति उद्धोषणा द्वारा राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य प्रपने हाथ में 
ले सकता है श्रौर घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियां 
ससद के प्राधिकार के द्वारा या भ्रधोन प्रयोक्तव्य होगी । राष्ट्पति सध श्रौर राज्यों के 
बीच शवितयो के वितरण से सम्बद्ध स विधान के उपबन्धों को भी स शोधित कर 
सकता है। 


पाचवी बात यह हैं हिंसघ की विधायनी शक्ति साधारण परिस्थियों में भी 
राज्यो के मूल्य पर बढायी जा सकती। है साधारशतः राज्य-विधान मडलों को राज्य 
सूची में प्रगणित विषयों के ऊपर भ्रपवर्जी श्रधि कार क्षेत्र 
साधारण परिस्थितियों प्राप्त हे । लेकिन बदि राज्य-परिषद दो तिहाई बहुमत से 
में भो संघ की समर्थित प्रस्ताव के द्वारा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय 
शक्तियां बढ़ायी जा हित की हृष्टि से सघीय सास॒द का इन विषयों में से किसी 
सकती हू के ऊपर कानून बनाना आवद्यक है, तो संघीय संसद इन 

विषयों में से किसी के ऊपर कानून बना सकती हैं। 


भारत का नया संविधान ३७५ 


छठी बात यह है कि मारत सघ के एककों के प्रदेश अलघनीय नहीं हैं । संघीय 
संसद (क) किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश श्रलग करके अथवा दो या भअ्रधिक्‌ 
राज्यों को मिला कर नया राज्य बना सकती हैं, (ख) 
किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढा सकती है, और (ग) संसद राज्यों के 
किसी राज्य की सीमाशों या उसके नाम को बदल सकती प्रदेशों का पुनवितरण 
है । सविषान के श्रनुच्छेद ३ में कहा गया है कि ये परि- * कर सकती है 
परिवतंन उसी समय किए जा सकते हैं जब कि संसद 
राष्ट्रपति द्वारा सम्बद्ध राज्य श्रथवा राज्यों के विचारों को निदिचत रूप से जान लेने 
के पश्चात्‌ उनकी सिफारिश पर इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक पाप्त कर दे । 


सातवी बात यह हैं कि स विधान ने राज्य-परिषद में राज्यों को समान प्रति 
निधित्व नही दिया हैं | श्रमेरिका स्विटजरलण्ड, सोवियट रूस'श्रौर दूसरे टिपीकल 
सघो में श्रवयतरी एकको को स घीय विधान मण्डल के उच्च 
सदन में विस्तार श्रौर जनस ख्या के भेदों पर बिना कोई राज्य परिषद में राज्यों 
घ्यनन दिए समान स छ्या के स्थान दे कर कानूनी समा- का प्रतिनिधित्व 
नता प्रदान की गई ह। 

श्राठवी बात यह है कि स विधान ने निर्घारित किया हैं कि राज्यपाल 
राष्ट्रपत्ति द्वारा नियुक्त होगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे। 
स विधान में उपबन्ध न वी हुई किसी आकप्मिकता में 
राज्य के राज्यपाल के क्ृत्यो के निवहंन के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा 
जैसा उचित समझे, वैसा उपबन्ध बना सकेगा। यह एक राज्यपालों की 
झोर तथ्य है जो केन्द्र को राज्यों के प्रशासन पर नियत्रण नियुक्ति 
स्थापित करने की शक्ति देते है, और इसलिए सच्चे 
संघवाद की भावना में प्रतिकूल हे । इम दृष्टि से भी भारतीय संविधान श्रमेरिकन 
संविधान की तुलना में कनाडियन सविधान के झ्रधिक निकट है । 


नवी बात यह है कि कतिपय सधों में दुहरा राजतत्र “काननों प्रशासन प्रौर 
न्यायिक सरक्षण में विविधता उत्पन्न कर देता हैँ ।” डाक़्टर भ्रम्बेदकर के शझनुसार 
“एक विधेष सीमा तक तो यह विविधता ब्रुरी नही है। 
इसका स्वागत किया जा सकता है, एक ऐसी चेष्टा के संविधान मूलभूत 
रूप में जो सरकार की शक्तियों को स्थानीय श्राववरयक- मापलों में एकरूपता 
ताझों व परिस्थितियों के भ्रनुरूप व्यवस्थित करती हूँ। स्थिर करता है 
लेकिन निश्चित सीमा से झागे बढ़ने पद्र यही विविधता 
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अव्यवस्था उत्पन्न कर देती हैं और इसने बहुत से संवीय राज्यों में प्रव्यवस्था उत्पन्न 
की है ।” अमेरिका में श्रौद्योगिक व्यवस्थापन के क्षेत्र में यह श्रव्यवस्था स्पष्ट है। 
भारत में सविधान उन समस्त मूलभूत मामलो में जो देश की एकता को बनाये रखने 
के लिये भनिवायं हैं, एकरूपता स्थिर करता है । यह तीन उपायों द्वारा किया गया हैः 
(क) एक न्यायपालिका, (ख) मूलभूत, दीवानी और फौजदारी कानूनों की एकरूप 
अ्रणाली तथा (ग)सामान्य भ्रखिल भारतीय सेवाएं । हमारे सविधान के भ्रधीन राज्यों 
के उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय एक अखण्ड न्यायपालिका का निर्माण करते 
हैं। दीवानी और फौजदारी कान : तर प्रकिया की एकरूपता इन विषयों को समवत्तों 
सूची में रख कर निश्चित की ग८ है । इसी प्रकार प्रशासनिक एकरूपता अखिल भार- 
तीय सेवाओ्रो के सदस्यों को सध व राज्यों में मुख्य पदो पर रख कर और राष्ट्रीय 
महत्व के समस्त विषयों में सघीय सरकार वरास्ट्रपति को “पहल का 
पर्याप्त क्षेत्र देकर सुनिश्चत की गई है ।” 


दसवी झौर झ्नन्तिम बात यह है कि भारत की सधीय प्रणाली ससार के अ्रधि- 

कांश दूसरे संघीय राज्यो की तरह कठोर नही है । न उते प्रतिशप्र कानूनवाद से दुबंल 

ही बना दिया गया है । यह हम पहले देख ही चुके हैं कि 

भारत की संघोध. हमारे सविधान के सघीय ढाचे को राष्ट्रीय श्रापात की 

प्रणाली में ककोरता दशाझ्रो में बिना किसी श्रौपचारिक सशोधन के किस प्रकार 

नहों है एकात्मक ढाचे मे बदला जा सकता है। भारत के सविधान 

में सशोधन करना अमेरिका के सविधान में सशोधन करने 

की प्रपेक्षा कही भ्रधिक सरल है। सक्षेप मे, भारत की मथधीय पद्धति के बारे में भ्रन्ति- 

मता का कोई भाव नहीं है । इमलिये हम डाक्टर डी० एन० बेनर्जी के स्वर में स्वर 

मिला कर कह सकते हैं कि “भारत का सविधान निश्चित एकात्मक भ्रभिनति सहित 
देखने में सघीय है ।” 


संघीय कार्यपालिका 


११८. राष्ट्रपति 
भारत-सघ की कार्यपालिका-शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है शौर वह 
इसका प्रयोग सविधान के उपबन्धो के श्रनुसार या तो स्वय या अपने अधीनस्थ पदा- 
घिकारियों के द्वारा कर सकता है । 
भारत के राष्ट्रपति का निर्वातन परोक्ष रीति से सानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली 
के प्रनुसार एकल सक्रमणीय मत के द्वारा एक, ऐसे नि चक-गण के सदस्य करते हैं 
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जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा 

राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हें। राष्ट्रपति का 

इस निर्वाचन में निर्वाचक-गरण के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रयु- निर्वाचन 

क्त मतों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि 

संसद के दोनों सदनों की मत-संख्या समस्त राज्यो की विधान सभाओं की मत-सल्या 
के समान हो । किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत 
होते हैं कि एक हजार के ग्रुणित, उस भागफल में हो जो राज्य की जनसख्या को उस 
सभा के निर्वाबित सदस्यो की सम्पूर्ण सख्या से भाग देने से झाये । संसद के प्रत्येक 
सदन के प्र०्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की सख्या वही होती है जो समस्त राज्यों को 
विधान सभाझ्रों के सदस्यों के लिए नियत सम्पूर्ण मत-सख्या को, ससद के दोनो सदनों 
के निर्वाचित सदस्यो की सम्पूर्ण स रूया से भाग देने से भ्राये । 


यह कहा गया हूँ कि भारतीय राष्ट्रगति के निर्वाचन के लिए भेंगीकुृत प्रणाली 
वैधानिक पद्धति के लिए एक मौलिक देन है । इस प्रदन पर स विधान सभा में काफी 
वाद विवाद हुग्ना । कतिपय सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
निर्वाचन के पक्ष में थे। उनका तक था कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष निर्वाचन को 
प्रणाली श्रधिक लोकतन्त्रात्मक होगी भौर राष्ट्र राष्ट्रपति. न श्रपनाने के 
का प्रत्यक्ष चुनाव करते में समर्थ हो सकेगा । लेकिन श्रन्त काररण 
में परोक्ष-प्रणाली को ही भ्रपनाया गया । इसके कई कारण 
थे। पहला कारण था कि प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति सासद लोकतन्त्र के प्नुकूल 
नही होता क्योकि स सद लोकतन्‍्त्र में वास्तविक कार्यपालिका-शक्ति उत्तरदायी मन्त्रि- 
मण्डल क द्वारा प्रयुक्त होती हैँ । “राष्ट्रपति का वयस्क मताधिकार के प्राधार 
भर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन, जबकि उसे केवल वैधानिक प्रधान ही होना है, 
बिल्कुल व्यर्थ समझा गया ।”* सविधान निर्माताओं को भय था कि हो सकता है कि 
प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति बैधानिक शासक मात्र की स्थिति से सन्तुष्ट न हो । यदि 
कही उसने वास्तविक शक्तिया अपने हाथों मे लेने की कोशिश की तो मन्त्रिमण्डल के 
साथ उसका मतभेद हो जायगा प्लौर इसके फलस्वरूप वैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो 
जायगा । इसके झलावा यह भी भय था कि १८ करोड़ मतदाताओं वाले देश में राष्ट्र- 
पति का राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष निर्वाचन विपुल व्यावहारिक कठिताइयां खडी कर देगा। 
दूपरा विकल्प यह सोचा गया था कि राष्ट्रपति श्रकेले संसद के द्वारा ही निर्वाचित 
हो सकदा हूँ । लेकिन इस प्रस्ताव को भी भ्रस्वीकृत कर दिया गया क्योकि यह राष्ट्र- 
पति को बहुमत वाले दल के हाथो का खिलौना बना देता झौर उसे “स्वतन्त्रता व 
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३७५ भारतीय राजनीत्ति और शासन 


महिमा के समस्त प्रदर्शन से बचित कर देता ।”| भ्रत: सविधान में निश्चित प्रशालो 
को इसलिए अपनाया गया क्योकि हस प्रकार से निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रति- 
निधित्व करेगा धौर साथ ही साथ वैधानिक शासक भी बना रहेगा । 


संविधान ने निद्िचत किया है कि कोई व्यवित राष्ट्रपति निर्वाचित होने का 
पात्र न होगा जब तक कि वह (क) भारत का नागरिक न हो, (ख) पेतीस वर्ष की 
४ आय पूरी न कर चुका हो, (ग) लोकसभा के लिए सदस्य 
अहंताएं निर्वाचित होने की भ्रहेता न रखता हो और (घ) भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के भ्रधीन झथवाः 
उक्त सरकारों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय या भ्रन्य प्राधिकारी के अभ्रधीन 
कोई लाभ का पद न धारण किये हुए हो । इसका भ्रभिप्राय यह हँ कि कोई सरकारी 
नौकर राष्ट्रपति पद के निर्वाच्षित होने का पात्र नही हैं। लेकिन यह नियम उस 
व्यक्ति के ऊपर लागू नही होता, जो स'घ के राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति ग्रथवा किसी 
राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख का पद धारण किये हुए हैं । (इ) स'विघान के भ्रनु- 
सार यह भी झावश्यक हैं कि राष्ट्रपति न तो स सद के किसी सदन का श्र न किसी 
राज्य के विधानमण्डल के सदन का सदस्य होगा । यदि ससंद के किसी सदन का, 
झथवा किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन का, सदस्त्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाय 
तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में भ्पते 
पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 


राष्ट्रपति पाच वर्ष की भश्रवधि तक पद घारण करता हैं । परन्तु वह ?ापनी पूर्ण 
पदावधि की समाप्ति के पू० त्यागरपत्र दे सकता है श्रथवा महाभियोग द्वारा श्पने 
पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन 
उसको पदावधि श्रोर का पात्र है। वह विभिन्‍न भत्तो के श्रलावा १०,००० रुपये 
उपलब्धियां प्रतिमास वेतन प्राप्त करता है । उसे बिना किराया दिये 

" सरकारी पदावास के उपयोग का भी हक है । 
जब तक कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व अपने पद से त्यागपत्र 
न दे दे, उसे “सविधान के अतिक्रमण के लिये” महाभियोग के भ्रलावा अन्य किसी 
उपाय द्वारा भ्रपदस्थ नहीं किया जा सकता। महाभियोग 
राष्ट्रपति को एक प्रकार का सासद मुकदमा है। दोष रोप दो तिहाई बहु- 
पद-च्यूति मत से पास किए गए किसी प्रस्ताव में ससद के किसी भी 
हि सदन द्वारा उपस्थित किये जा सकते हैं। दूसरा सदन दोषा- 


$ बद्दी प्‌० ४८ 
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रोपों की छान बीन करेगा भौर यदि वह दो तिहाई भधरहुमत से पास किये गये प्रस्ताव 
में यह घोषित कर दे कि दोषारोप सिद्ध हो गए हैं, तो राष्ट्रपति श्रपने पद को रिक्त 
कर देगा। 

संविधान साघ की कार्यपालिका-शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत 
सरकार के समस्त कार्यकारी कृत्य राष्ट्रपति की श्लोर से और राष्ट्रपति के नाम में 
सम्पादित होते हैं | राज्यों के राज्यपालों, भारत के राज- 
दूतो ध्ौर दूसरे कुटनीतिक प्रतिनिण्यों, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की 
के मुख्य न्यायाधिपति व दूसरे न्‍्यायाधीशो, भारत के महा- शक्तियां 
न्‍्यायवादी और नियंत्रक, मह।लेखापरीक्षक तथा साघ लोक ह 
सेवा-श्रायोग के भ्रध्यक्ष व सदस्यों भ्रादि की नियृक्तिया राष्ट्रपति ही करता है + 
प्रथम भ्रनुसूची के भाग (ग) के राज्यों का शासन प्रवन्ध 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कमिश्नर भ्रथवा लैफ्टिनेट गवर्नर (क) कार्यकारी शक्तियां 
करते हैं । राष्ट्रपति सरकार की कार्यवाही के सम्यक्‌ सचा- 
लन के लिए नियम बना सकता है। 


सविधान राष्ट्रपति मे विशाल विधायिनी शक्तिया भी निहित करता है । राष्ट्र- 
पति वर्ष मे कम से कम दो बार ससद को ग्लाहत करता है । वह सासद के किसी भी 
सदन का सत्रावसान श्रौर लोक सभा का विघटन कर सकता 

। यदि सस॒द के दोनो सदन किसी विधोयक पर एकमत न विधायिनी शक्तियां 

हो सके, तो वह उनकी सयुकत बंठक आहुत कर सकता 
है । राष्ट्रपति राज्य परिषद के १२ सदस्य भी मनोनीत कर सकता है। वह चाहे तो 
ससद के दोनो सदनो को पृथक रूपसे और चाहे तो उन्हे सयुक्त रूप से सम्बोधित 
फर सकता है। वह सथद के जिस सवन को चाहे सादेश भेज सकता है। ससद के 
प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने पर राष्ट्रपत्ति एक भाषण देता है । यह भाषण ब्रिटिश 
सम्राट द्वारा ससद में दिये गए भाषण के तुल्य होता है । 


ससद द्वारा पास किया गया कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन 
सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय । राष्ट्रपति किसी. 
विधेयक पर, यदि वह घन विध्ेयक नहीं है, चाहे तो 
झपनी प्रनुमति दे सकता है श्रौर चाहे तो उसे रोक राष्ट्रपति का 
सकता है। लेकिन, यदि उस विधेयक को (जिस पर स्थगन-निषेधाधिकार 
राष्ट्रपति ने भ्रपनी भ्रनुमति नहीं दी है. प्लौर जिसे उसने 
धुनविचार के लिये ससद के पास लोटा दिया है) ससद के दोनो सदन राष्ट्रपति के 


चे८० भारतीय राजनीति और शासन 


सन्देश में सुकाए गए संशोधन के सहित या रहित पुनः पास कर दें,तो राष्ट्रपति 
उस पर श्रपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हे । 

सविधान ने सम्तद के विश्वाति काल में राष्ट्रपति को भ्रष्थादेश-प्रस्यापन की 

ओ शाकित प्रदान की हे । भ्रध्यादेश एक विशेष प्रकार का सकट कालीन कानून होता 

है । भप्रष्यादेश का बल झौर प्रभाव संसद के श्रधिनियम 

राष्ट्रपति की के तुल्प ही तता है किन्तु भ्रध्यादेश के लिपे यह भ्राव- 

श्रध्यादेश निकालने. श्यक हैं कि वह ससद के पुनः समवेत होने पर उसके 

को शक्ति दोनो सदनो के समक्ष रखा जाये । श्रष्यादेश ससद के पुनः 

समवेत्त होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर अथवा इस 

कालाघन्ि से पूर्व दोनों सदनों द्वारा उसके निरनुमोदन का प्रस्ताव पास कर देने पर 

प्रवत्तन में नही रहता । 


राष्ट्रपति को कतिपय महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ भी दी गई हैं। प्रत्येक 

वित्तीय बष के प्रारम्भ में राष्ट्रपति ससद के समक्ष ववा्िक वित्तविवरएण” अश्रथवा वह 

बजट जो भारत सरकार को उस वर्ष के लिए प्राककलित 

(ग) वित्तीष प्राप्तितो और व्यय को प्रकट करता है, रखवाता है। 

शक्तियां राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक 

ससद में पुरःस्थापित नही किया जा सकता । राष्ट्रपति 

सघ और राज्यों के बीच करो के वितरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए समय 
समय पर एक वित्त आयोग भी नियुक्त कर सकता है। 


राप्ट्रपति कतिपय कानूनी विमुक्तियो श्रौर न्‍्यायिक परमाधिकारों का उपभोग 

करता है। वह अपने पद की शक्तियों श्लौर कतंव्यों के निवंहन के लिए किसी न्याया- 
लय के समक्ष उत्त रदायी नहीं है। वह केवल महांभियोग 

(घ) कानूनों विभुवतिय की प्रक्रिया के द्वारा ही सिद्धवोष ठहराया जा सकता है। 
भर उमको पदावधि में उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फोज- 

न्यापिक परमाध्िकार दारी प्रक्रियाए नही लाई जा सकती। राष्ट्रपति को उन 
प्रवस्थाश्रो समेत जिनमें कि दण्डादेश मृत्यु का हो, कति- 

'पय स्थितियों में सिद्धदोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रविलम्नन, विराम या 
परिहार करने की श्रथवा दण्डादेश का निलम्बन, परिहार या लघू- 
करण की शक्ित प्राप्त हैं । जैसा कि हम ऊपर देख छुके हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च 
न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति व न्यायाधीशों को 


्ूण्ब्त कूण्तः है 
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नए संविधान के सर्वाधिक विवादाल्पद पहलुओं में से एक संपीय कार्यपालिका 
में निहित विपुल झापात शक्तियों से सबन्ध रखता है । राष्ट्रपति तीन प्रकार की 
आभापातों का सामना करने के लिए इन असाधारण 
शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, (१) युद्ध अथवा वाह्य_ (8) राष्ट्रपति की 
झाक्रमण प्रथवा भ्राभ्यन्तरिक शभ्रश्ञान्ति से उत्पन्न प्रापातें, श्रापात-शक्तियां 
(२) राज्यों में वैधानिक तत्र विफल हो जाने से उत्पन्न 
भापातें भौर (३) वित्तीय झ्रापाते । पहले प्रकार की भ्रापात के सम्बन्ध में संविधान 
ने निर्धाश्ति किया है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर झ्रापात 
विद्यमान है जिससे कि युद्ध या वाह्य झ्ाक्रमण या झाम्य- 
न्तरिक अशाति से मारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी (१) झ्रापात को 
भाग की सुरक्षा सकट में हे, तो वह झ्रापात की उद्धोषणा उद्घोषरा 
निकाल सकता है। यह स्मत्तंव्य है कि राष्ट्रपति इस प्रकांर 
की उद्घोषणा युद्ध या वाह्म प्राक्रमण या श्राम्यन्तरिक भ्रशांति के घटित होने के 
पूर्व भी निकाल सकता हैं | भ्रापात की उद्घोषणा निकालने के राष्ट्रपति के निर्णय 
को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और कोई आपात उपस्थित है 
या नहीं, इसका निरणंय एक मात्र राष्ट्रपति के हाथो में है। लेकिन राष्ट्रपति का प्राधि- 
कार ससद के नियन्त्रण का विषय है। झापात की उद्घोषणा को ससद के दोनों 
सदनों के समक्ष रक्‍्खा जाता है श्लौर वह दो मास की समाप्ति पर प्रवत्तंन में नहीं 
रहती जब तक कि उसका उस कालावधि की समाप्ति से पहिले ससद के दोनों सदनो 
द्वारा प्रनुमोदव न कर दिया जाय । 


राष्ट्रपति द्वारा की गई भ्रापात की उद्घोषणा का सुदृरव्यापी वैधानिक प्रभाव 
हांगा । जब आपात की उद्घोषणा प्रवतंन में है ससद को सम्पूर्ण देश के लिये भ्रथवा 
उसके किसी भाग के लिये उन विषयों पर भी कानून बनाने 
का भ्रधिकार होगा जो कि राज्य-सूची में प्रगणित हैं। झ्रापात को 
राष्ट्रपति की कार्यंपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य उद्धोषशा का 
को इस विषय में निर्देश देने तक होगा कि वह अपनी काये- प्रभाव 
पालिका-दाक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। दूसरे शब्दो 
में सघीय विधानमण्डल और कार्येपालिका को राजूयो के बिघानमण्डलों शोर कार्य- 
पालिकाश्रों के कार्यें का नियन्त्रण भौर निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त हो जायगी ।॥ 
झपरव, आपात की उदघोषणा राष्ट्रपति को संघ भौर राजयों के बीच राजस्व के 
साधारण वितरण का सशोधन करने की शक्ति दे देगी। इस प्रकार भ्रापात की उद्घो- 
बणा के प्रभावस्वरूप राजूयों की स्वायत्तता स्थगित हो जायगी तथा देश का संघीय 


इ्घर भारतीय राजनीति भौर शासन 


'ढाचा एकात्मक ढाचे के रूप में परिवर्तित हो जायगा। इतना ही नहीं, भाषात की 
उद्घोषणा सविधान द्वारा गार टी किये गये भारत के नागरिकों के कतिपय महत्वपूरां 
अधिकारों भ्र्थात्‌ भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शाँतिपूर्वक समा करने की 
स्वतन्त्रता, भारत के क्रिसी भांग में निवास करने और बस जाने की स्वतन्त्रता, सपत्ति 
"के भ्रजन, व्ययन भ्रौर धारण की स्वतन्त्रता तथा वृत्ति, उपजीविका, कारबार शौर 
व्यापार करने की स्वतन्त्रता को स्थगित कर देगी। साधारण परिस्थितियों में ये भ्रधि- 
कार समर्थनीय हैं और नागरिक उन्हें प्रवतित कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय भ्रथवा 
उच्च न्‍्यायालयोकी शरण तक ले सकते हँ । लेकिन जब झापातकी उद्घोषणा प्रवर्तन 
में है, राष्ट्रपति नागरिको के इस अधिकार को स्थग्रित कर सकता हूँ । 


स्पष्ट हैँ कि संविधान झ्रापातो का सामता करने के लिये सघीय कार्यपरालिका 
को बहुत प्रवल शक्तिया प्रदान करता हँ । झालोचको का कहना हँ कि ये शक्तियाँ 
लोकतन्त्र के प्रतिकूल हूं । जब पश्रापात शक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध पास 
किये जा रहे थे, विधानसभा के एक सदस्य ने कहा था'--“थह लजूजा का दिन हूँ । 
ईश्वर ही भारतीय जनता को बचाये ।” एक श्रन्य सदस्य ने अनुच्छेद ३५९ के बारे में 
जो राष्ट्रपति को नागरिको के मूल श्रधिकारो के प्रक्तंन का निलम्बन करने की शवित 
देता हँ, कहा कि यह अनुच्छेद “मविधवान के सर्वाधिक प्रतिगामी अ्रध्याय की शानदार 
'पराकाष्ठा और सबसे बडी महिमा हूँ ।” झ्रापात काल मे नागरिको को उनके मूल 
अधिकारो से वचित करने की शक्ति के द्वारा देश के ऊपर तानाशाही शासन लादा जा 
सकता हँ । जमंनी के तथाकथित लोकतलन्‍्त्रात्मक वीमर संविधान के श्रनुच्छेद ४८ ने 
जमंन राष्ट्रपति को यह शक्ति दी थी कि वह घोर सकट की स्थिति में नागरिकों के 
मूल अधिकारों को निलम्बित कर सकता हूँ । हिटलर ने इस शक्ति का मनचाहा 
प्रयोग कर जर्मनी में भ्रपने निरकुश ज्ञासन की जड जमायी । तथापि यह स्मर्त्व्य हैँ 
कि आपातो से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रकार के उपबन्ध बहुतसे लॉकतन्त्रात्मक राजूयों 
के सविधानों में पाये जाते ह । इनकी इस आधार पर प्रतिरक्षा की जाती हूँ कि 
व्यक्ति के भ्रधिकार भ्रमर्यादित नही हँ और राजय की सुरक्षा की तुलना में उनका 
महत्व कम हूँ । वी एन. शुक्ला ने लिखा हूँ “ये उपबन्ध कठोर मालूम हो सकते हं, 
विद्येष रूप से एक ऐसे संविधान में जो लोकतन्त्र व मूल अ्रधिकारों की नीव के ऊपर 
निर्मित होने की घोषणा करता हैँ । लेकिन इन उपबन्धों का भारत के प्रतीतकालीन 
इतिहास के प्रकाश में भ्रष्यपन करना चाहिये । जब कभी भारत कौ केन्द्रीय. शक्ति 
कमजोर हुई, उसे बुरे दिनों का सामना करना पडा । यह प्रच्छा ही हूँ कि संविधान 
“विघटन की शक्तियों की भोर से सचेत हू । राजूय के भ्रस्तित्त तक के लिये खतरा 
'चैदा करने वाली घटनाएं घटित हो सकती हूं भौर यदि हस प्रकार की भ्राकस्मिक- 
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तानों के लिए संरक्षण न हों, तो राज्य उस सबके साथ, जिसे मूलमूत और अ्रचल 
रखना हँ, समाप्त हो जायगा ।”* 


सविधान ने निर्धारित किया है कि वाह्म प्राक़मण झौर भाभ्यन्तरिक भ्रशान्तिसे 
रक्षा तथा राज्य की सरकार, सविधान के उपबन्धों के श्रनुसार चलायी जाय, यह सुनि- 
:शिचित करना सघ का कर्तव्य है। भारत का राष्ट्रपति 
अपने इस कत्तंव्य का अ्रच्छो तरह से निर्वाह कर सके, (२) 
इस उहेश्य से उसे श्रनच्छेद ३५६ के भ्रधीन कतिपय विशेष राज्यों में वेधानिक 
शक्तिया प्रदान की गई हैं । यदि किसी राज्य के राज्यपाल तंत्र के विफल हो 
या राज्यप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या प्रन्यथा राष्ट्र... जाने से उत्पन्न 
पति का समाघान हो जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई आपात 
हैं, जिसमें कि उस राज्य का शासन सविघान के उपबन्धों 
के श्रनुसार नही चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस आशय को भ्रापात की उदधो- 
बर्मा निकाल सकता है । आपात की उद्घोषणा निकालने पर राष्ट्रपति राज्य की 
सरकार के सब या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राजप्रमुख श्रथवा राज्य के किसी 
निकाय या प्राधिकारी में निहित या तत्तदद्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तिया प्रपने 
हाथ में ले सकेगा और घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानमःडल की शक्तियां 
मसद के प्राधिकार के द्वारा या भ्रधीन प्रयोक्तव्य होगी । राज्य का उच्च न्यायालय 
इस मम्त्न्ध में अ्रपवाद रहेगा , इप्त प्रकार भ्रापात की उद्धोषणा के समान ही राज्य 
में वंधानिक तत्र के विफल हो जाने की उद्घोषणशा भी सम्बद्ध राज्य की स्वायत्तता 
को निलम्बित कर देगी भ्ौर उसे समस्त विधायी और कार्यकारी मामलो में पूर्णतः 
सघ के प्राधिकार के अश्रधीन कर देगी । यह उद्घोषणा दो महीने की समाप्ति पर 
यदि ससदके दोनो सदनों के द्वारा श्रनुमोदित नहीं हो जाती, प्रवर्तनमें नही रहेगी । यह 
उद्घोषणा एक बार में ६ महीने से श्रधिक के लिये नही निकाली जा सकती लेकिन 
इसे इस नियत अभ्रवधि की समाप्ति पर प्रतिबार ६ महीने के लिये बढाया जा सकता 
है । जितनी बार इसकी झ्रवधि बरढायी जाय, उतनी ही बार ससद के प्ननुमोदन की 
आवश्यकता है | लेकिन ऐसी उधधोषणा किसी भी अवस्था में तीन वर्ष से अधिक 


अवृत्त नही रहेगी । 


अनुच्छेद ३५६ ने विधान सभा में तीखा वाद-विवाद खड़ा कर दिया। श्ालो- 
चकों ने कहा कि यह १९३५ के भारत सरकार भ्रधिनियम के विभाग ९३ का पुनरधि- 


# वी. एन, शुक्लाः दि कंस्टीट यूरान आफ इंडिया, ६; र३१६। 
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वियमन है। इस प्रनुच्छेद के समर्थन में कहा गया है कि इसके भ्रधीन भाचरण करता 

हुआ राष्ट्रपति विभाग ९३ के भ्रधीन भाचरस् करनेवाले राष्ट्रपति से सर्बथा भिन्न होगा। 
“राष्ट्रपति केवल सघ मत्रिमण्डल की मत्रणा पर जो ससदके प्रति उत्तरदायी है, आाच- 
रख कर सकता हैं। स्वय ससद में मी उस राज्य का प्रतिनिधित्व क रने वाले सदस्य उप- 
स्थित होगे, जिसका शासन दृप्त अनुच्छेद के प्रपीन निलम्बित किया जासकता है । भ्रनु- 
उ्छेद ३५६ का सीधा-सादा फल यह हुमा है कि उदधोषणा की स्थितिमें राज्य का शासन 
झस्थायी रूप से संघ शासन में विलीन हो सकता है यहाँ किन्ही भी परिस्थितियों में 
स्वेज्छाचारिता का कोई प्रइत नही उठता । केवल राज्य की स्वायत्तता पर ही कुछ 
काल के लिये चोट पड सकती हूँ ।”* 


यदि राध्ट्पति का समाधान हो जाय कि ऐसे स्थिति पैदा हो गई हैँ जिससे 

भारत का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय सकट में हँ तो बह वित्तीय भ्रापात की उद- 

घोषणा निकाल सकता हँ । इस प्रकार की उद्घोषणा को 

(३) यदि दो मास की समाप्ति के पूर्व ससद के दोनों सदनों 

बितीय ब्रापात द्वारा भ्रनुमोदित नहीं कियाज'ता, तो वह इस भ्रवधि के 

गत होने पर प्रवर्तन में नही रहेगी । यह उद्धोषणा एक 

बार में छः महीने से भ्रधिक के लिए प्रवर्तन में नही रहेगी, लेकिन इसे ससद के भ्रनु- 

मोदन सहित प्रति बार छ. महीने के लिए बढाया जा सकता हँ । तथापि वह किसी 
भी श्रवस्था में तीन साल से भ्रधिक के लिए प्रवृत्त नही रहेगी । 


उस कालावधि में जिसमें कि वित्तीय उद्घोषणा प्रवतंन में हं, राष्ट्रपति की 
कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार किसी राजूय को वित्तीय श्रौचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धात 
का पालन करने के लिए नि्दश देने तक, ज॑से कि निदशों में उल्लिखित हों भौर 
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्‍्यायघीशों के सहित सरकारी नौकरो के 
वेतन में कमी के लिए ध्राज्ञा देने तक, होगा । वह इस बात की माग कर सकेगा कि 
विधेयक स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख उपस्थित किया जाय । इसके श्लावा देश के 
बित्तीय स्थायित्व को पुनः जमाने के लिए वह पझन्य भावदयक उपाय भी 
कर सकता है। 


११६. राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी है या ध्वजमात्र शासक ? 
राष्ट्रपति ऊपर व्शित शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करेगा ? क्‍या ये उसकी 
वास्तविक शक्तिया हैं जिनका वह इच्छानुसार प्रयोग कर सकता हूँ ? श्रथवा ये 
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दावितयां उसे केवल झपचारिक रूप से ही प्राप्त हैं जिनका 

बह प्रपने मन्त्रियो की मन्त्रणा के प्नुसार प्रयोग करने के राष्ट्रपति सन्ज्रियोंकी 
लिए बाध्य हूँ । विशुद्ध न्यायविद की दृष्टि रखने वाले कुछ मन्‍्त्रत्ता पर झाचररत 
टीकाकारो ने कहा हूँ कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा- करने के लिए कानू- 
चारी शासक बन सकता हं। सविधान के श्रनुच्छेद ५२(१) नतः बाध्य नहीं है 

में कहा गया ह, “सघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में 

निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस सविधान के अनुसार या तो स्वयं या श्रपने 
अधीनस्थ पदाधिकारियो के द्वारा करेगा ।” डा० बी. एम. शर्मा के भ्रनुसार “इससे 
राष्ट्रपति को यदि वह चाहे तो सघ का केवल घ्वजमात्र शासक ही नही अ्रपितु वास्त- 
बिक शासक बनने का पर्याप्त क्षेत्र मिल जाता हूँ । यह ठीक हूं क्रि श्रनुच्छेद 
७४ (१) ने निर्धारित किया हँ कि, “राष्ट्रपति को अपने कृत्यो का सम्पादन करने 
में सहायता श्रौर मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधान 
मन्त्री होगा ।” लेक्नि डा० डी. एन. बनर्जी के शब्दो में, “प्रावरयक बात यह है कि 
क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद ७४ (१) के भ्रधीत अश्रपनी मन्त्रि-परिषद की मन्‍्त्रशा को 
समस्त परिस्थितियों में स्त्रीकार करने के लिए कानूनतः बाध्य है ? मेरा निवेदन यह है 
कि वह नहीं ह ।+”| विधान सभा के भ्रध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी यही मत व्यक्त 
किया था । उन्होने कहा था “अनुच्छेद ७४ (१) यह नहीं कहता कि राष्ट्रपति उस 
मन्त्रणा को मानने के लिए बाध्य होगा ।” उन्होने एक ऐसे उल्लिखित उपबन्ध के 
करने का सुझाव भी दिया था जिसके श्रनुसार राष्ट्रपति के लिए मन्त्रिपरिषद की 
मन्त्रणा स्वीकार करना अनित्रा्य हो जाय ! लेकिन इस सुझाव को कार्यरूप मे परि- 
खत नही; किया गया । 


लेकिन यह कहना कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता हँ; सविधान का प्राव- 
इयकता से अ्रधिक कानूनी दृष्टिकोण से निवंचन करना हे । संविधान के निर्मातागों 
का उद्देश्य स्पष्ट हैँ । उन्होंने भारतवर्ष के लिए पर्याप्त 
सोच-विचार के पश्चात्‌ सासद ज्ञासन-प्रणाली श्रगीकृत संविधान के निर्माताओं 
की । यह निर्णय करते समय सविधान निर्माताश्रो ने मान का उद्देश्य 
लिया था कि सासद श्रथवा मन्त्रिमण्डल शासन प्रणाली की 
वे समस्त परम्पराएं, जो इगलेड में प्रचलित हैं, मारत में भी प्रचलित हो जायेंगी। 


पै बी. एम. शर्मों: इंडियन 'जनेल आफ पोलिटोकल सायंस” में “प्रेसीडेश्ट आफ इंडिया”, 
भाग ११, अंक ४ पृ. १ 

ई$ डी. एन. बनर्जी : 'साडन रिव्यू? में पोजीशन भाफ दि प्रेसीडेणड आफ इंडिया” दिसम्बर- 
२६५० पूं, ४४८ 


श८६ भारतीय राजनीति शौर शासन 


साँसद शासन प्रणाली का यह सार हूं कि वास्तविक फार्यपालिका शाक्ति मन्त्रिमण्डल 
अथवा मन्त्रिपरिषद द्वारा प्रयोक्तव्य होनी चाहिए । मन्त्रिणण विघानमण्डल के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं। मन्‍्त्री सदेव राजूय के ध्यजमात्र भ्रधिकारी प्रधान के नाम में 
आपररा करते हैं, परत्तु यह ध्वजमात्र कार्यकारी प्रधान समस्त मामलों में भ्रपने 
अन्त्रियों के परामर्श को स्वीकार करता हूँ । भारत की विधान सभा के सयुवत मअन्‍्त्री 
और पध्ालेखक एस. एन. मुनर्जी के अनुसार “स्विधान के 
सांसद शासन के निर्माताओं ने संविधान में इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं 
अ्रभि-समय कहा हूँ कि राष्ट्पति सदेव अपने मन्त्रियों की मन्‍्त्रणा 
पर आचरण करेगा । उन्होने इस चीज को इगलेड की 
त्तरह भ्रभिसमयो के ऊपर छोड दिया हूं ।”* प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष डा० श्रम्बे- 
दकर के प्रनुसार, “राष्ट्पति की वही स्थिति हूं जो भ्रग्न जी सविधान मे सम्राट्‌ की । 
वह कार्यपालिका का नही, राष्ट्‌ का प्रधान हे । वह राष्ट्र का शासन नही, श्रपितु 
प्रतिनिधित्व करता है। वह स/धारणत मन्त्रियों के परामर्श से बधा होगा। वहन 
तो उसकी मन्त्रणा के बिना और न उनकी मन्त्रशा के प्रतिकूल ही कुछ कर सकता 
है ।' भारत के राष्ट्रपति की स्थिति अ्रमेरिका के राष्ट्रपति से भिन्‍न हैँ । श्रमेरिका 
का राष्ट्रपति वास्तवित कार्यकारी हे. श्र वह संविधान द्वारा अपने में निहित 
शक्तियों का स्वविवेकानुसार प्रयोग करता हं । उसके लिए यह श्रावश्यक नही हूं कि 
वह झ्पने मन्त्रियो की बात माने ही माने । 


कहने का सार यह हँ कि सविधान का उद्देश्य भारत के राष्ट्रपति को प्रभूत 
गौरवमडित, परन्तु वास्तविक शक्ति से हीन बनाना हेँ । सासद शासन के श्रभिसमयों 
की बात छोड देने पर भी राष्ट्रपति निरकुश नही हो सकता । 

शाष्टरृपति निरंकुश इसमें कोई सब्देह नहीं कि भूके भटके ऐसे अवसर श्रा सकते 
क्‍यों नहीं हो हैं जबकि राष्ट्रपति के लिए अपने मन्त्रियों की मन्त्रशा के 
सकता प्रतिकूल आचरण करना सम्भव हो जाय,परन्तु यदि उद्डता- 

पूर्वक उनकी मन्त्रणा का उल्लंघन करता हूं, तो वे त्याग- 

पत्र देकर वैधानिक गतिरोध पँदा कर सकते हैं । यदि ससद मे उनका बहुमत हू औ्रौर 
उन्हें समग्र रूप से जनता का समर्थन प्राप्त हे तो राष्ट्रपति को एक अवान्तरिक मन्ति- 
मण्डल की रचना कठिन हो जायगा । इसके श्रलावा भ्रत्यधिक महत्वाकाक्षी राष्ट्रपति 
की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए महाभियोग का हस्त्र विद्यमान हूं । यदि राष्ट्रपति 





दि हिन्दुस्तान टाइम्स, गणराज़्य-दिवस परिशिष्टांक, २६ जनवरी, १६५० 
हंस्टीव्यू एट पसेम्नली डिवेटस माय ७, ५. १३ 
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आर भन्त्रिमण्डल दो विरोधी राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं, तो कठिनाइयां उठ 
खडी हो सकती हैं, परन्तु साधारणत: यह स्पष्ट हँ कि राष्ट्रपति को जैधानिक ग्रधान 
की तरह झ्ाचरण करना पड़ेगा । 


१२०. उपराष्ट्रपति 


नए संविधान के अधीन भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा । वह एकल संक्र« 
मणीय मत के द्वारा सानुपात प्रतिनिधित्व की प्रणाली के झ्ननुसार संसद के दोनों 
सदनो द्वारा निर्वाचित होगा । उप -राष्ट्पति पद के लिए 
प्रत्याशी व्यक्ति के पास निम्न शझ्रहंताओ का होना श्राव- उसका निर्वाचन 
इ्यक है। (१) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, (२) और 
उसकी शअवस्था पंतीस वर्ष से ग्रधिक की होनी चाहिए, झहंताएं 
(३) उसमे राज्य परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित होने 
की अरहंता होनी च्राहिए, (४) उसे भारत सरकार के झ्थवा किसी राज्य की सरकार 
के अभ्रधोन भ्रथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या 
अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए नही होना चाहिए। 
उस व्यक्ति को जो संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अ्रथवा किसी राज्य का राज्य- 
पाल या राजप्रमुख या उप राजप्रमुख भ्रथवा सघ का या किसी राज्य का मन्त्री है, 
इस नियम से छूट रहेगी । 


अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह भारत का उपन्राष्ट्रपति पदेन संघीय 
विधान मण्डल के उच्च सदन भ्रर्थात्‌ राज्य-परिषद का सभापति होगा । यदि राष्ट्रपति 
की मृत्यु, पदत्याग, पदच्युति या बीमारी के कारण राष्ट्र- 
पत्ति का पद भ्रस्थायी रूप से रिक्त हो जाय, तो उप-राष्ट्र- उसके कृत्य 
पति नए राष्ट्पति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप 
में कार्य करेगा । इस दृष्टि से वह अमेरिका के उपराष्ट्पति से भिन्न हैं क्योकि प्मे- 
रिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदच्युति या पद-त्याग के पश्चात्‌ शेष राष्ट्र- 
पति पदावधि के लिए स्वतः राष्ट्रपति हो जाता है। भारत का उप-राष्ट्रपत्ति, यदि वह 
स्वयं भ्रपना पद त्याग न करे अ्रथवा राजूय-परिषद के पूर्ण बहुत से पास किए गए ऐसे 
प्रस्ताव के द्वारा, जिस प< लोक-सभा ने भी भ्रपनी स्वीकृति दे दी हो, पदस्थ न कर 
दिया जाये, तो पाँच वर्ष की क्रवध्ि तक पद धारण करता है । 

१२१ मंत्रि-परिषद 

चूकि राष्ट्रपति वैधानिक शासक है, इसलिए भारत संघ की वास्तविक कारये- 

चालिका मंत्रि-परिषद है जो धिद्धान्ततः राष्ट्रपति में निहित शक्तियों का वास्तविक 


शै८५८ भारतीय राजनीति और शासन 


रूप से प्रयोग करती है। यहा हम मत्रिमण्डल झोर सत्रि- 

संत्रि-परिषद झौर परिषद के भेद को समझ सकते हैं। सविधान में केवल 

संजिसण्डल मन्त्रिपरिषद का ही उल्लेख है । मन्त्रिमण्डल एक भनुप- 

चारिक निकाय है श्र उसमें सबके सब मसनन्‍्त्री शामिल 

नही हैं । दूसरे शब्दों में वह मन्त्रिपरिषद का एक भाग है भ्रथवा जैसे कि ब्रिटिश 

मन्त्रिमण्डल के बारे में कहा जाता है, चक्र के श्रन्दर एक चक्र है। मन्त्रि-परिषद में वे 

कई छोटे मन्त्री (राज्य-मन्त्री और उप-मन्त्री) भी शामिल रहते हैं, जिन्हें कि मन्त्रि- 

मण्डल का स्तर प्राप्त नही होता । मन्त्रिमण्डल मत्रि-परिषद की वास्‍्तविक नीति- 
निर्मात्री समिति है भौर वह ऊचे मन्त्रियो से मिल कर बनता है । 


संविधान ने मन्त्रिपरिषद की रचना के लिए निम्न प्रक्रिया निश्चित की है ॥ 
अनुच्छेद ७५ (१) कहता है, “प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और श्रन्य 
मन्त्रियो की नियुक्ति राष्ट्पति प्रधानमन्त्री की मन्त्रणां 
मंत्रिपरिषद को पर करेगा ।” राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में 
रचना श्रपनी वैयक्तिक रुचि-अरुचि के प्रयोग करने का अत्यल्प 
झवसर है । लोक-सभा में जिस दल का बहुमत है, राष्ट- 
पति उसके नेता को प्रधान भन्‍्त्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है । यदि लोक-सभा में 
कई दल हों, भौर उनमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, उस स्थिति में 
राष्ट्रपति अ्रवश्य श्रपनी थोड़ी सी रुचि-स्वातन्व्य का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमत्री 
की नियुक्ति के पद्चात्‌ राष्ट्रपति को उसके द्वारा चुनी गई टीम स्वीकार॑ करनी पडती 
है । यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ससद के दोनो सदनों में से किसी का भी सदस्य 
नही है, मन्त्री नियुक्त किया जाता है तो उसे छ महीने की समाप्ति पर, यदि वह 
इसी बीच में दोनो सदनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाता, श्रपना 
पद रिक्त करना पडेगा। 


सघ-शासन में मन्त्रिमण्डल की स्थिति सबसे महत्वपूर्णा हैं। उसकी शक्तियां 

और उत्तरदांयित्व प्त्यन्त व्यापक हैं। उसे प्रशासनिक, व्यवस्थात्मक भर वित्तीय 
मामलों का प्रबन्ध करना पड़ता है | वह मन्त्रिमण्डल ही 

संत्रिमण्डल के है जो कि भारत-सघ की साधारण कायपालिका नीति 
कृत्य ,.निदिचत करता है। वह सम्पूर्ण शासन का संचालन करता 

है । उसका प्रत्येक सदस्य एक या एक से श्रधिक विभागों 

क! प्रधान होता है। मंत्रिमण्डल संघीय विधान मण्डल के व्यवस्थात्मक कार्यक्रम को 


की तय्णर करता है। सरकारी विधेयकों को संसद में मन्त्री ही पुरःस्थापित करते हैं। 
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वे ही उन्हें पास करवाते हैं| लोक-सभा में बहुमत होने के कारण संसद में म॑त्रिमण्डल 
की स्थिति प्रत्यन्त प्रभाव पूर्ण होती है। यदि कोई प्राइवेट सदस्य किसी विध यक को 
उपस्थित करता है भ्रौर इस विध यक के पीछे मत्रिमण्डल का समर्थन नहीं होता, तो 
इसके पास होने की बहुत कम सभावना समभनी चाहिए । ध्रपरंच, मन्त्रिमण्डल को 
कई वित्तीय कृत्य भी करने पडते हैं । वह बजट तय्यार करता है । वह इस बात का 
निश्चय करता है कि कौन कौन से कर लगाए जायेंगे और सघ कौ आय किस प्रकार 
खचच होगी । समस्त घन-विध यको का मन्त्रियों द्वारा पुर:स्थापित किया जाना आराव- 
बयक है। प्रतश मन्त्रिमण्डल भारत सघ की वैदेशिक नाति निर्धारित करता है भौर 
इस लिए यह निश्चित करता है कि भारत संघ के ससार के श्रन्य देशों के साथ क्‍या 
सम्बन्ध होगे । 


१२२. मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली 


मन्त्रिमण्डल शासन की कायंप्रशाली उन कतिपय सर्वमान्य सिद्धांतों पर आश्रित 
हूँ, जो इ गलेड तथा स्वशासित डोमिनियनो में धोरे-धीरे विकसित हुए हँ । पहली 
बात तो यह हूँ कि यद्यपि सिड्धातत मन्त्रिमण्डल का कार्य 
राष्ट्रपति को मन्त्रणा और सहायता देना हँ , लेकिन वस्तुत राष्ट्रपति उससे 
राष्ट्रपति उससे बाहर रहता हँ । यह राष्ट्रपति की तट- बाहर है 
स्थता निश्चित कर देता हू और उसे दलगत राजनीति से 
ऊपर उठा देता हूँ । मन्त्रिमण्डल द्वारा निश्चित किया गया प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के 
नाम में सम्पन्न होता है, लेकिन इस बात को हर कोई जानता हूँ कि राष्टपति का 
इस मामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता । यदि शासन श्रच्छी तरह संचालित होता 
हैँ, तो इसका श्रेय मन्त्रिमण्डल को मिलता हँ । इसके विपरीत यदि शासन में गडबड़ी 
पैदा होती हँ, तो राष्ट्रपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । ब्रिटिश सम्राट्‌ की 
तरह राष्ट्पति कोई गलती नही कर सकता क्योकि जो कार्य उसके द्वारा किया समझा 
जाता हूँ, वह वास्तव मे मन्त्रियो द्वारा किया जाता हँ । हो सकता हूँ कि राष्ट्पति 
परोक्ष रीति से मन्त्रियों के निरंयो पर अपना प्रभाव डाल सके, लेकिन एक बार सन्त्रि- 
मण्डल ने जहा किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया, राष्ट्रपति साधारणतः 
चिन्हित रेखा पर हस्ताक्षर कर ही देता हँ चाहे यह उसके मन के प्रतिकूल ही 
क्यों न हो । 


दूसरी बात यह है कि मन्त्रिमण्डल विधानमण्डल के साथ सहयोगपूर्वक कार्म 
करता हू । प्रत्येक मन्‍्त्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होता हूँ । मन्‍्त्री 
संसद के दोनों सबनों की बैठकों में उपस्थित होते हैं, विधेयकों को पुरःस्था- 


हि 
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सन्त्रसण्डल और पित करते हैं भौर पास करवाते हैं, वाद-विवादों में भाग 

विधानमण्डल का लेते है और भपनी नीतियों की प्रतिरक्षा करते हैं। कार्य- 

सहयोग पालिका और व्यवस्थापिका का यह सहयोग सांसद शासन 

प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। भ्रमेरिकन अथवा 

राष्टूपतीय शासन प्रणाली में, जो शक्तियो के पृथक्करण के सिद्धांत पर भाश्रित है, 
यह विशेषता नही पायी जाती । 


तीसरी बात यह है कि संसद शासन-प्रणाली के श्रधीन मन्त्रिमण्डल कौ एक 

प्रमुख विशेषता राजनीतिक सजातीयता होती है। साधारणतः सारे मन्‍्त्री एक ही 
राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं भौर इसलिए उनके एक 

राजनीतिक से राजनीतिक दृष्टिकोण तथा सिद्धात होते हें। भारत का 
सजांतीयता पिछला काग्रेसी मन्त्रिमण्डल इस सिद्धात से बिलग मालूम 

पड सकता था क्योकि उसके कुछ सदस्य गेर-काग्रेसी थे। 

लेकिन मन्त्रिमण्डल में लिए जाने के पूर्व गेर-काग्रेसी सदस्यो ते काग्रेस शपथ पर 
हस्ताक्षर किए थे और काग्रेस दल के मूल सिद्धातो का पालन करनेकी प्रतिज्ञाकी थी ॥ 


चौथी बात यह है कि मन्त्रिमण्डल लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है। इस 
उत्तरदायित्व का प्रभिप्राय यह है कि सन्त्रिमण्डल और इस दृष्टि से सम्पूर्ण मन्त्रि परि- 
षद उसी समय तक सत्तारूढ रहती है जब तक कि उसे 


लोक-सभा के लोक-सभा का विव्वास भ्रर्थात्‌ उसके सदस्यों के बहुमत का 
प्रति समथे॑न प्राप्त होता है । जेसे ही मन्त्रिमडल ने यह विश्वास 
उत्तरदायित्व खोया, सम्पूर्ण मन्त्रालय के लिए यह श्रावदयक हो जाता है 


कि वह या जो पद रिक्त कर दे अ्रथवा राष्ट्रपति को लोक- 

सभा का विघटन करने भ्रौर नये साधारण निर्वाचनों का झ्रादेश देने की मत्रणा प्रदान 
करे । यह स्मर्त्तव्य है कि मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी 
है । मन्त्रिमण्डल एक टीम है और उसके सदस्य साथ ही साथ डूबते भ्रथवा साथ ही 
साथ तैरते हैं । यदि एक मन्त्री कोई कार्य करता है तो वह 

यह उत्तरवायित्व सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल छा कार्य समझा जाता है और किसी 
सामूहिक एक मन्‍्त्री की कोई गलती समग्र टीम का भ्रध:पात कर 

है सकती है । यदि लोकसभा किसी एक मन्त्री के ऊपर झवि- 

श्वास का प्रस्ताव पास कर देती है, सारे मन्त्रियों को 

त्यागपत्र देना पड़ता है । यह भारतीय सविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें 
डोकसभा के प्रति मन्त्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से भौर उल्लि- 
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खित रूप से उपबन्धित कर दिया गया है । इगलेड भौर डोमिनियनो में मन्त्रीय उत्तर- 
दायित्व सम्पूरांतः भ्रभिसमय पर अभ्राघारित है । 

पांचवी बात यह है कि मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में कायं करता है। 
संविधान ने भनुच्छेद ७४ (१) में यह निर्धारित करके कि एक मन्त्रिपरिषद होगी 
जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा , प्रधान मन्त्री की शीषे- 
स्थानीय स्थिति को श्लौपचारिक मान्यता दी है। ब्रिटिश. प्रधानसन्त्री का 
अधानमंत्रीकी भांति, वह न केवल “शिगा75 वाद ए2887 नेतृत्व 
भर्थात बराबर बालो के बीच में प्रथम ही है, अ्रपितु 
“व7थ 5098 ॥078 77065” ध्रर्थात नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा भी है। यह वह ही 
है जो दूसरे मन्त्रियों को छुनता हे । यह वह ही है जो उनके बीच विभागो का वितरण 
करता है। यह वह ही है जो मन्त्रिमण्डल की बै ठको के कार्यक्रम को निद्चिचत करता है 
शौर उनकी श्रध्यक्षता करता हैं । वह किसी भी समय एक मन्त्री से त्यागपनत्र की माग 
कर और उसके स्थान पर किसी श्रन्य मन्‍्त्री को नियुक्त कर मन्सत्रिमण्डल मे फेरफार 
कर सकता है। यदि प्रधान मन्त्री त्यागपत्र देता है तो इसका अभिप्राय यह है कि सब 
सन्त्रियों को त्याग्रपन्र देना पडेगा । यदि प्रधानमन्त्री और किसी अन्य मन्त्री के बीच 
मतमेद हो जाय, तो वह पश्चादुक्त ही है जिसे कि या तो त्यागपत्र देना पडता हैं या 
भ्ुकना पड़ता है । 


प्रधान मन्‍्त्री की सर्वोच्चता मत्रिमण्डल के सामुदायिक उत्तरदायित्व के लिए 
आवद्यक गारण्टी है। डा० अम्बेदकर के शब्दों में, “स्पष्ट हँ कि सामुदायिक उत्तर- 
दायित्व के लिए कोई काननी भनुज्ञप्ति नही हो सकती । वह एकमात्र अनुज्ञप्ति जिसके 
द्वारा सामुदायिक उत्तरदायित्व को प्रभावी किया जा सकता हैं, प्रधान मन्त्री के द्वारा 
हैँ । मेरे मत में सामुदायिक उत्तरदायित्व दो सिद्धांतो द्वारा प्रभावी होता हँ ॥ एक 
सिद्धात तो यह हँ कि कोई भी व्यक्ति मन्त्रिमण्डल के लिये उस समय तक मनोनीत 
नही होगा, जब तक कि प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा न हो | दूसरा सिद्धात यह हूँ कि 
यदि प्रधान मन्त्री कहे कि श्रमुक मन्त्री का श्रपनें पद से हटना श्रावरयक हूँ, तो वह 
मन्त्रिमण्डल का सदस्य नही रहेगा ।/* 


प्रधान मन्त्री मत्रिमण्डल और राष्ट्रपति के बीच मुख्य कडी भी हूँ । वह मन्त्रि- 
मण्डल के निर्णोयो को राष्ट्रपति तक पहुचाता है | यदि राष्ट्रपति सधीय मामलो के 
प्रधासन से सम्बन्ध रखने वाली सूचनाओ्रों तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावों की माग 
करे, तो इन चीफ्नो को उसके पांस पहुँचाना प्रधान मन्त्री का कत्तंव्य है । ससद में प्रधान 


७ कंस्टीट्य ए'ट पसेम्बली डिबेद्स, साग ७, पृ. १५६। 
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अन्‍्त्री को साधारण नीति के मामलों पर शासन का मुख्य प्रवक्ता समका जाता है॥ 

अ्रपनी मूर्घन्य स्थिति के कारण प्रधान मन्‍्त्री देश की घरेलू और वैदेशिक नीति के 
स्वरूप-निर्धा रण में निर्णायक हाथ रखता हूँ । 

इस प्रकार प्रधान मन्‍्त्री मन्त्रिमण्डल का केन्द्रविन्दु हूँ । लेकित उसकी उच्चता 

का यह अभिप्राय नही समभना चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी हँ भौर दूसरे मन्त्री खाली 

उसके प्रनुचर ही हैं। वह नेता है, श्रधिपति नहीं । साधा- 

झ्धिपति नहों, रणत मत्रिमण्डल के सदस्य दल के मुख्य नेता होते हैं 

नेता श्रौर प्रधान मन्त्री उनके सहयोग तथा सदमावना के बिना 

भ्रपनी स्थिति कायम नही रख सकता । वह जानता है कि 

मन्‍्त्री उसके दास नही, साथी हैं और उसे उनके साथ इसी प्रक्रार का व्यवहार करना 

पड़ता है 
संघीष विधान मंडल 


१२३-संसद 

नए सविधान के अधीन सघीय (केन्द्रीय) विधान मण्डल ससद कहलाता है 
यह एक द्विसदनात्मक विधानमण्डल है जो राष्ट्रपति तथा ससब के दो सदनों से मिल 
कर बना है । ये सदन क्रमश राज्य परिषद तथा लोकसभा के नाम से प्रख्यात है। 
सविधान ने निर्धारित किया है कि ससद के सदनों का वर्ष में कम से कम दो बार 
आहत होना ग्रावश्यक है श्रोर उनके एक सत्र की भप्रन्तिम बेठक तथा पआ्रागामी 
सत्र की प्रथम बैठक के लिए निरित्रित तारीख के बीच ६ मास का अन्तर न होगा । 
इस उपबन्ध के भ्रधीन रहते हुए राष्ट्रपति (१) ससद के सदतों को अ्रथवा किसी 
सदन को 'अहृत कर सकता है, (२) सदनो का सत्रावसान कर सकता है तथा (३) 
आवद्यकता पडने पर लोक-सभा का विघटन कर सकता है। 


१२४. राज्य-परिषद 
ससद का उच्च सदन राजूय फरिषद्‌ के नाम से प्रख्यात होगा । जेसा कि इसके 
नाम से ध्वनित होता है, यह सदन राजूयों ग्रर्यात्‌ भारत-सध के श्रगभूत एफकों के 
प्रतिनिधियों से मिल कर बनेगा । लेकिन जिस प्रकार 
रचना श्रधिकाणश टिपीकल सघो के उच्च सदनो में विभिन्न भ्रवयवी 
राज्यो को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वंघा भारत 
में नही किया गया है | सविधान ने राज्यपरिषद की भ्रधिक से श्रधिक सदस्य संख्या 
२५० निद्चिचत की है। इनमें से १२ सदस्थो को राष्ट्रपति नामनिर्देशित करेगा | ये 
१२ सदस्य ऐसे व्यक्ति होगे जिन्हे साहित्य, विज्ञान, कला भौर सामाजिक सेवा के 
विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक भ्रनुभव है। शेष सदस्य राजूयों के 
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भ्रतिनिधि होंगे । चतुर्थ भनुसूची के भ्रनूसार राजूयों के बीच स्थानों का बंटवारा 
प्निम्न प्रकार होगा --- 


आग (क) राज्य भाग (ख) राज्य भाग (ग) राज्य 

आसाम ६ जम्म्‌ श्रोर काइमीर ४ अ्रजमेर-कुर्ग १ 
उडीसा ९ कावनकोर कोचीन_ ६ कच्छ १ 
पजाब दर पटियाला और पूर्वी क्‌च-बिहार १ 
'पदिचमी बगाल १४ पंजाव राज्य ३ दिल्ली १ 
बिहार र्‌्‌ सध्यभारत दर विलासपुर 

मद्रास २७ मंसूर ६ हिमाचल प्रदेश १ 
मध्यप्रदेश १२ राजस्थान ९्‌ भोपाल १ 
बम्बई १७ विन्ध्य प्रदेश ४ मनीपुर 

उत्तर प्रदेश ३१ सौराष्ट्‌ ष त्रिपुरा १ 

हैदराबाद ११ 
कुल १५४ कुल ५३ कुल ७ 


राज्य परिषद के सदस्य चुने जाने के लिये व्यक्ति मरे निम्न भहंताएं होनी श्राव- 
दयक है , उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी भ्रवस्था कम से कम तीस 
वर्ष होनी चाहिए भर इसमें ऐसी श्न्य अ्रहंताए होनी 
चाहिए जो ससद-निर्मित कानून केंद्वारा निश्चित की जाये। सदस्यों को बहंताएं 
राज्य परिषद के लिये प्रतिनिधि परोक्ष रीति से चुने और 
जायेंगे। प्रथम अ्रनुसूचो के भाग (क) और (ख) में उल्लि- निर्वाचन 
खित राज्यो के प्रतिनिधि जनता के प्रत्यक्ष मत के द्वारा 
नही अपितु प्रत्येक राज्य की विधान सभा के द्वारा निर्वाचित किये जायेगे। भाग (ग) 
राज्यों के प्रतिनिधि ऐसे ढग से चुने जायेगे, जेसा कि ससद निद्चत करे । राज्य परि- 
“चद एक स्थायी सदन होगी । दूसरे शब्दों में उसका विध- 
टन नही होगा । परिषद के सदस्य ६ वर्ष के लिये निर्वाचित स्थायी सदन 
होगे लेकिन उनमें से एक तिहाई प्रत्येक द्वितीय वर्ष की 
"समाप्ति पर निवृत हो जायेंगे । भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद का सभा- 
'पति होगा । परिषद प्रपने सदस्यों में से किसी एक को उप सभापति चुनेगी । 


१२५- लोकसभा 


संसद का निम्न सदन लोक सभा के नाम से प्रख्यात होगा । यह उन ५०० से 
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सदस्यों से मिलकर बनेगा जो वयस्क मताधिकार के भ्राधार पर सीधे जनता द्वारा 

निर्वाचित होंगे शुरू शुरू में: लोकसभा में ४६७ श्दस्य 

रचना शोर निर्वाचन होगे । जन-प्रतिनिधित्व श्रधिनियम लोकसभा में स्थानों. 
का वितरण निम्न प्रकार से करता है--- 


भाग (क) राज्य भाग (ख) राज्य भाग (ग) राज्य भण्ग (घ) राज्य 


भ्ासाम १२ हैदराबाद २५ भ्रजमेर २ अडमान 
बिहार ४५ जम्मू भोपाल २ निकोबार 
बम्बई ४५  काश्मीर ६ विलासपुर १ द्वीप 4 
मध्यप्रदेश २९ _ मध्यभारत ११ कुर्ग १ 

मद्रास ७५ मैसूर ११ दिल्ली हा 

उडीसा २० पेप्सू ५ हिमाचल 
पंजाब श्८ राजस्थान २० प्रदेश ३ 
उत्तर प्रदेश 5६ सौराष्ट ६. कच्छ २ 
पदिचिमी आवनकोर मनीपुर २ 
बगाल ३४ कोचीन १२ त्रिपुरा २ 

विध्य प्रदेश ६ 
कुल... ३७४ कुल... ६६ कुल... २६... कुल १ 


नये संविधान ने प्‌ थक्‌ साम्प्रदायिक निर्वाचक-गणो का उन्मूलन कर दिया हैं 

लेकिन भ्रनुसूचित जातियो भ्रौर श्रनुसूचित जनों के हित का दस वर्ष की भ्रवधि के लिए 
सरक्षण का प्रबन्ध किया हैं। उसने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दे दिया है कि 
यदि उसकी राय हो कि लोकसभा में आग्ल भारतोय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
नही है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से भ्रनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर 
सकता है । लोकसभा के लिए होने वाले निर्वाचनो के प्रयोजनाथं राज्यो का प्रादेशिक 
निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजन कर दिया जायगा जिससे यह सुनिश्चित रहे कि 
प्रति ७,४५०,००० जनसख्या के लिए से एक कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० 
जनसख्या के लिए एक से अधिक सदस्य न होगा । कोई 

सदस्यों को व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए तब तक 
झहंताएं अझह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो | 

कम से कम २५ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो पौर 

ऐसी भ्रन्य श्रहँताएं न रखता हो जो ससद-निर्मित किसी कानून के द्वारा या भधीन 
निश्चित की जायें। पाघारणत: लोकसभा की अवधि अपने प्रथम भ्रधिवेशन के 
लिए नियुक्त तारीख से ५ वर्ष की है भ्ोर इस कालावधि समाप्ति होते 
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पर उसको विघटित क देना भ्रावश्यक है। परन्तु लोक- सदन को 

सभा को उसकी पूरां भ्रवधि के समाप्त होने के पूर्व भी झवधि 
विघटित किया जा सकता है। जब भापात की उद्घोषणा 

प्रवरतंन में है, लोकसभा की इस कालावधि को एक वषे के लिए बढाया जा सकता है, 
लेकिन ऊद्घोषणा के प्रवरतेन का श्रन्त हो जाने के छः: मास पश्चात्‌ यह कालावधि 
समाप्त हो जायगी। 


लोक-सभा प्रपने दो सदस्यो को क्रमश: श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। भ्रष्यक्ष 
सदन की कार्यवाही का संचालन करेगा, उसमे व्यवस्था श्रौर भ्रनुह्ासन कायम रकक्‍लेंगा 
भ्रोर उनके सदस्यों के विशेषाधिकारो की रक्षा करेगा। 
साधारणत: भ्रध्यक्ष की स्थिति वही होगी जो ब्रिटिश कॉमन भ्ध्यक्ष 
सभा के स्पीकर की है । उसका सर्वेथा निष्पक्ष तर्था दल-.. (76 59९४/८७7) 
गत भावनाश्रों से उच्च होना श्रावश्यक है। तथापि यह 
निश्चित नही है कि वे सब प्रभिसमय भारत में भी लागू होगे और भारतीय लोक-सभा 
का भ्रध्यक्ष ब्रिटिश स्पीकर की भाँति अपने दल का सदस्य नहीं रहेगा तथा राजनीति 
से पृथक हो जायगा ! ञ्राज जो स्थिति है, उसका श्री जी० वी० मावलकर ने निम्न 
शब्दों में साराश दिया है :-- 


“आज भारत में लोक-सभा का अध्यक्ष ज्िटिश कॉमन-सभा के स्पीकर की तरह 
राजनीतिक भ्रखाड़े से पूर्णत. बाहर नही है । जहा तक वर्तमान का सम्बन्ध है भ्रध्यक्ष 
के लिए यह झावश्यक है कि वह राजनीतिज्ञ बना रहे हालाक उसके क्रिया-कलाप काफी 
मर्यादित हो । वह अ्रपने दल का सदस्य बना रह सकता है लेकिन उसे दल के मामलों 
में, विशेषकर ऐसे मामलो झ्लें जिनकी सदन के सम्मुख आ्राने की सम्भावना हो, भाग न 
लेना चाहिए। कहनेका सार यह है कि उसे किसी प्रकारके प्रचारके साथ स्वयं को एक 
रूप न करना चाहिये भौर न ऐसे मत व्यक्त करने चाहिए जिनसे कि उसके श्रध्यक्ष- 
पद के दलदल में फंसने की सभावना हो भ्रथवा जिनसे इस बात का कि अध्यक्ष पक्षा- 
वलम्बी है, भाव पैदा होने की ग्रुजायश रहे। 


१२६. संसद के दो सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध 


सस॒द के दो सदनो की थघ्थिति समान नही है । वित्तीय व्यवस्थापनत के सम्बन्ध 
में लोक सभा की स्थिति मूर्घ न्य है घौर राज्य-परिषद की छशक्तियाँ भ्रत्यन्त मर्यादित 





# जी. वी. मावलंकर : “पालेमेंटरी अफेयर्स में पालेमेंटटी लाइफ इन इंडिया” भाग ४ अंकरै 
प्‌. ११४ 
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हैं। संविधान ने निश्चित किया है कि घन-विधेयक केवल 

धन-विधेयकों के... लोक-सभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है । जैसे ही 

सम्धन्ध में लोक-सभा उसे पास कर देती है वह सिफारिशों के लिये 

राज्य परिषद के पास भेजा जाता है। राज्य-परिषद के 

लिए यह श्रावश्यक हँ कि वह विधेयक को श्रपनी सिफारिशों सहित चौदह दिन के 

भीतर ही भीतर लोक सभा के पास वापिस लौटा दे | इसके पद्चात्‌ लोक-सभा चाहे 

तो इन सिफारिशों में से किसी को स्वीकार करे भ्रथवा भ्रस्वीकार, विधोयक दोनो सदनो 

द्वांरा पास किया हुआ समझा जायेगा । यदि राज्य-परिषद चौदह दिन के भीतर ही 

भीतर विधेयक को लोक-सभा के पास वापिस नही भेज पात्ती, तब भी वह दोनों 

सदनो द्वारा पास किया हुप्रा समझा जाएगा । इस प्रकार राज्य-परिषद घत-विधेयक 

के अधिनियम में केवल दो सप्ताह की देरी कर सकती है। इस दृष्टि से परिषद ब्रिटिश 

लाडे-सभा के तुल्य है । ब्रिटिश लार्ड-सभा भी धन-विधेयकों के बारे में स्वंथा शक्ति- 
हीन है । 


लेकिन धन-विधेयको से श्रन्य विधेयको के बारे में दोनो सदनों की शक्तियां 
समान हैं । कोई भी श्रवित्तीय विधेयक उस समय तक अ्रधिनियम का रूप धारण नही 
कर सकता, जब तक कि वह संसद के दोनों सदनों द्वारा 
घन-विधेयकों से पास न कर दिया जाय । लोक-सभा को राज्य परिषद के 
अन्य विधंयकों निर्णशाय का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं होगी। इस 
के बारे में दृष्टि से राज्य-परिषद ब्रिटिश ला्ड-सभा से स्पष्टत: भिन्न 
है । ब्रिटिश लार्ड-सभा घन-विधेयकों से भ्रन्य विध यको के 

सम्बन्ध में भी, केवल विलम्ब करने वाले सदन के रूप में ही कार्य करता है । 


कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भ्रवित्तीय विध यक के ऊपर लोक-सभा 

और राज्य परिषद में मतभेद हो जाय । ऐसी स्थिति में गतिरोध दूर करने के लिये 

दोनो सदनों की एक सयुक्त बैठक की जा सकती है। 

संयुक्त बेटकें सयुकत बैठक में यदि कोई निर्णय करना होता हँ, तो वह 

सोध सादे बहुमत के द्वारा किया जाता हँ । सयुक्त बेठक 

में लोक सभा का बोलबाला रहेगा क्योंकि उसकी सदस्य सख्या राज्ज-परिषद की 

सदस्य-सख्या से दुगनी होगी । दूसरे शब्दों में उच्च सदन उन मामलों में भी, जो कि 

घन से सम्बद्ध नही हैं, घाटे मे रहेगा। भारतीय राज्य-परिषद ब्रिटिश लाडं-संभा की 

तरह गौरा सदन नहीं होगी। फिर भी उसकी स्थिति लोक-सभा की तुलना में 
नीची रहेगी । 
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संघीय कार्यपालिका के ऊपर दोनों सदनो का जो नियत्रण हँ, जिस सीमा तक 
नियंत्रण हँ , उस क्षेत्र में भी यही बात दिखाई देती है । संविधान मत्रिपरिषद को दोनो 
पदनो के प्रति नही, भ्रपितु भ्रकेले लोक-सभा के प्रति उत्त र- 
दायी बनाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य-परिषद कॉयपालिका के ऊपर 
सरकार की नीति पर विचार-विमर्श कर सकती है, प्रश्नों नियंत्रण 
भौर 'कामरोको' प्रस्तावों द्वारा उसके ऊपर कुछ प्रभाव भी 
डाल सकती है । लेकिन सरकार के ऊपर श्रविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे श्रपद- 
स्थ करना केवल लोक-सभ। के बूते की ही बात है । 


१२७. संसद की शक्तियां श्रौर मर्यादाएं 


संविधान संघ सूची भौर समवर्ती सूची में प्रगरित समस्त विषयों पर कानून 
बनाने की शक्ति ससद में निहित करता है। साध।रणत. वह राज्य सूची में सम्मिलित 
विषयो पर कानून बनाने के लिये सक्षम नहीं है। लेकिन 
यदि राज्य-परिषद घोषणा कर दे कि इत विषयों में से (क) विधायिनी 
कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया हे, तो ससद उसके शक्षितयां 
सम्बन्ध में कानून बना सकती हे । ससद श्रापात की उदघो- 
बणा के प्रत॒तंन-काल में प्रथवा राज्य में सविघानिक तत्र के विफल हो जाने की उद्घो- 
षणा के प्रवतंन काल में भी राज्य-विषयों के ऊपर कानन बना 
सकती हे । ससद की शक्तियों पर एक भ्रन्य प्रतिवन्ध यह है साधारणतः राज्य-विधय 
किउसे पूर्ण श्लौर भ्रपवर्जी सविधान सविधायी शक्तिया आप्त ससद की सक्षमता से 
नही हैं । वह राज्यों के विधान मडलों की सहमति के बिना बहर है 
सविधान के महत्वपूर्ण उपबन्धो को सँशोधित नहीं कर 
सकती । इससे भारतीय सँसद और ब्रिटिश ससद के बीच के एक स्पष्ट श्रन्तर का पता 
चलता है। ब्रिटिश ससद प्रभुत्व-सम्पन्न विधानमडल है, 
उसे पूर्णा संविधान सविधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं भ्रोर वह संसव प्रभुत्वसम्पन्त कानून 
देश के संविधान को जिस ढंग से चाहे, सशोधित कर निर्मात्री निकाय नहीं है 
सकती हे । इसके श्रलावा भारतीय सासद द्वारा पास 
किये गए कानून न्यायिक पुनरीक्षण के बिषय हैं । उन कानूनो को जो सँँविधान के 
किही उपबस्धों के प्रतिकूल पडते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भौर राज्य के उच्च न्यायालय 
भ्रवेघधानिक घोषित कर सकते हैं । ब्रिटिश सलद इस प्रकार के किसी प्रतिबन्ध के 
अधीन नही हैं। 

यहा हम संसद की शक्तियों के ऊपर एक भअन्‍्य प्रतिबन्ध की चर्चा कर सकते हैं। 
प्रत्येक विधेयक के लिये रा ट्रपति की भ्रनुमति प्राप्त करना भावश्यक है, राष्ट्रपति की 
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भ्रनतुमति प्राप्त होने पर ही उसे संविधि-पुस्तक में दर्ज किया 

"राष्ट्रपति का जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, 

निषेधाधिकार राष्ट्रपति ससद द्वारा पास किये गये किसी विघधयक पर 

अ्रपनी प्ननुमति देना भ्रस्वीकार कर सकता है और उसे पुन- 

विचार के लिये संसद के पास वापिस भेज सकता है। लेकिन कार्यपालिका का यह 

निषेघाधिकार केवल निलम्बमान ($0४9७॥5079) ही है,श्रन्तिम नही । राष्ट्रपति विधे- 

थक के भ्रधिनियमत में खाली देर कर सकता है, उसकी हत्या नही कर सकता । ससद 

के दोनो सदन विधेयक को दुबारा सीधे सादे बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के निषे- 
धाधिकार का भ्रतिक्रमण कर सकते हैं । 


ससद को विपुल वित्तीय शक्तिया भी प्राप्त हे । वह ससद की थैली को निय- 
न्त्रित करती है। जब तक स सद का श्रनुमोदन न हो, जनता के ऊपर कोई कर नही 
लगाये जा सकते और न किसी प्रकार का कोई व्यय ही 
(ख) वित्तौय किया जा सकता है। तथापि, व्यय की कुछ ऐसी मदे 
शक्तियां प्रवश्य हेँंजिन पर ससद में मतदान नहीं हो सकता । हा ! 
विचार-विमर्श ग्रवश्य हो सकता है। इन मदो का व्यय- 

भार ससद के अनुमोदन सहित भारत सचित-निधि के ऊपर पढ़ता है । 


चूकि भारतवर्ष मे सासद शासन प्रणाली को श्रपनाया गया है, अत. संघीय मत्रि- 
परिषद ससद के नियन्त्रण में रह कर कार्य करती हैँ । इस नियन्त्रण का प्रयोग लोक- 
सभा के द्वारा किया जाता हैं, जिसके प्रति मन्त्रिपरिषद 

(ग) संसद का सामूहिक रूप से उत्तरदायी है । यदि मन्त्रिपरिषद लोकसभा 
सघोय कार्यपालिक। का विश्वास खो देती है तो लोकसभा उसे (१) सीध श्रवि- 

के ऊपर नियंत्र/ इवास का प्रस्ताव पास करके, (२) किसी सरकारी विध यक 

को श्रस्वीकार करके अथवा (३) सरकारी विध यक में ऐसा 

सशोधन पास करके जिससे सरकार सहमत न हो, अपदस्थ कर सकती है। संसद प्रइनों 
झौर कामरोको प्रस्तावों आदि के माध्यम से प्रशासन के ऊपर सतर्क दृष्टि रख सकती 
है और जनता का ध्यान सरकार के क्रिया-कलापो की ओर भ्राकृष्ट कर सकती है। 
सस॒द का कोई भी सदस्य सरकार के कार्यों भ्रौर नीतियो के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त 
करने के उद्देश्य से प्रघन पूछ सकता है । निसर्गंत: यह सरकार की नीतियो को प्रकाश 
में लाने के लिये अथवा उसे सार्वजनिक महत्व के ऐसे मामलोंमें श्रावश्यक कदम उठाने 
- के लिए विवश करने के लिए, जिनकी उसमें उपेक्षा की हे, शक्तिशाली उपाय है। 
'कामरोको” प्रस्ताव सदन के साधारण काय व्यापार को स्थगित करने का, ताकि रेल 
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वुघेटना, जलूस पर पुलिस की गोली-वर्षा भ्रथवा भीषण उपद्रव भादि सार्वेजनिक मह- 
स्व के मामलों पर विचार किया जा सके, प्रस्ताव है। कामरोको प्रस्ताव का वास्त- 
।विक उद्देश्य प्रशासन की अष्टता श्रौर दुर्बलता तथा कार्येपालिका की नीतिकी गलतियों 
को प्रकाश में लाना है | संसद का नियन्त्रण कायंपालिका को सतक॑ रखता है भौर 
उसे स्वेच्छाचारी ढंग में काम करने से रोकता हैँ । 


संघोय न्यायपालिका 
१२८. भारत का सर्वोच्च न्यायालय 


लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली में सबल, स्वतन्त्र और सुसगठित न्यायपालिका 
का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । उसका कतंव्य है कि वह सरकार को झ्पनी शक्ति 
के स्वेच्छाचारी ढंग में प्रयोग करने से रोके और नागरिकों 
के भ्रधिकारो भ्ौर स्वतत्रताओं की रक्षा करे। सघीय संध में न्यायपालिका 
शासन-प्रणालीके ग्रधीन न्यायपालिका का कार्य और भी मह- को विशेष स्थिति 
त्वपूर्ण होता है, वह संविधान के श्रभिभावक का कार्य करती 
है । सघवाद में सघीय सरकार और भ्रवयवी एकको प्रथवा राज्यो की सरकारों के 
बीच शक्तियों का वितरण होता हें । ऐसी पद्धति में क्षेत्राधिकार के प्रशनो पर मतभेद 
अथवा विवाद उठ खडे होना सवंथा सम्भाव्य है। इसके अश्रलावा, सघीय सविधान 
शासन के विभिन्न श्रगो की शक्तियों और छृत्यो का स्पष्ट रूप से निरूपण कर देता हैं 
तथा उनकी मर्यादाएं बाध देता है। इसलिए, यदि शासन की कोई विशेष शाखा, श्रपने 
प्राधिकार की सीमाओो से श्रागे बढती है, तो विवाद उठ खडे हो सकते हैं । केवल एक 
शक्तिशाली न्यायपालिका ही ऐसे विवादो को सुलका सकती है और शासन के विभिन्न 
अगो को अपने लिए विहित क्षेत्रों के भीतर रख सकती है। भारत का नया सबिधान 
स्वरूप में संघीय है । इसी के भ्रनुसार इस प्रकार के विवादों को सुलभाने के लिए श्र 
सविधान के प्रभिरक्षक व अन्तिम निवंचक के रूप में कार्य करने के लिए एक सर्वोच्च 
न्यायालय की स्थापना की गई हैं । 


नए सविधान के भ्रधीन संस्थापित सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे ऊंचा न्याय- 
मण्डल है। वह देश की न्यायपालिका के शिखर पर आसीन है ॥ उसका गठन १६३५ 
के भारत सरकार भ्रधिनियम के उपबन्धोी के भ्रषीन स्था- 
पित संघीय न्यायालय के स्टेटस को ऊंचा उठा कर और सर्वोच्च न्यायालय 
उसे भपर क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया था । सर्वोच्च का गठन 
न्वायालय दीवानी झौर फोजदारी भ्रपीलों की उन दाक्तियों 
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का प्रयोग करती है, जिनका पहले प्रिवी कौंसिल प्रयोग करती थी ।* कुछ मामलों में: 
इन शक्तियो को पर्याप्त बढा दिया गया है । इस समय सर्वोच्च न्यायालय भारत केः 
मुख्य न्यायाधिपति श्रौर सात दूसरे न्यायाधीशों से मिलकर 

सर्वोच्च न्यायालय बनता है | सविघान ने यह स्पष्ट उपबन्ध कर दिया है कि 

को रचना ससद कानून द्वारा न्यायाधीशों की सख्या को घटा या बढा, 

सकती है । सर्वोच्च न्यायालयों के तथा राज्यों के उच्च 

न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामशं करके, जिनसे इस प्रयोजन के लिए परामर्श 
करना राष्ट्रपति भ्रावश्यक समझे, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्ययाधिपति को नियुक्त 
करता है । सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्याया- 
धिपति के परामर्श से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के 

न्‍्यायाधीज्ञों की. न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब 
नियुक्ति तथा तक अहं न होगा जब तक कि वह (१) भारत का नागरिक 
झहंताएं न हो, (२) राज्य के किसी उच्च न्यायालय में पाच वर्ष 

से श्रन्युन काम न कर चुका हो (३) किसी उच्च न्याया- 

लय का दस वर्ष से अ्रन्यून भ्रधिवक्‍ता न रह चुका हो भ्रौर (४) पारगत विधिवेत्ता न 
हो । सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्‍्यायाधीक्ष को बिना किराया दिए पदावास के 
उपयोग का हकक्‍क है । मुख्य न्यायाधिपति को ५,००० रु प्रतिमांस भौर दूसरे प्रत्येक 
न्यायाधीश को ४,००० रु. प्रतिमास वेतन मिलता है । 

न्यायाधीज्ञों के न्यायाधीश जहा एक बार नियुक्त हुए, फिर उनके भत्तो 
वेतन श्रादि उपलब्धियों श्रौर विशेषाधिकारो में उनके लिए भप्रलाभकारी 

किसी प्रकार का कोई परिवर्तत नहीं किया जा सकता। 

न्यायाधीशों को नोकरी की गारण्टी दी जाती है । उनके सेवा-निवृत्त होने की श्रायू 
६५ वर्ध निश्चित की गई है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीश को अ्रपने पद से केवल 
उसी समय हटाया जा सकता है जबकि सिद्ध कदावार 

त्यायाधीज्ञों की भ्रथवा अभ्रसमरंता के लिए उसके हटाए जाने हेतु ससद के 
पदच्युति दोनो सदनों ने राष्ट्रपति के सम्पुख एक समात्रेदद रख 

दिया हो झौर राष्ट्रपति ने उसके हटाये जाने का भ्रादेश दे 

दिया हो । समावेदन के लिए यह श्रावश्यक हैं कि वह प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य 
संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यो के कम से कम दो 
तिहाई बहुमत के द्वारा पास किया गया हो । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा 





# सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ भारत का प्रिवी: कौंसिल से सम्बन्ध 
दृट गया हैं । 
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निवृत्त होते के परनात किसी स्यायालय में भ्रथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत 
करते भ्रथवा उपस्थित होने से वंचिन कर दिए गए हैं । 


भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक शक्तिशाली निकाय है । उसकी दाक्तियां 
अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के सहित किसी भ्रन्य संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता 
की शक्तिपों से भ्रधिक हे । वह एक अभिलेख-न्यायालय 
है और उसे भपने शभ्रवमान के लिये दण्ड देते की शक्ति के. शर्वोचक्ष्ष न्यायालय 
सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तिया प्राप्त हें । प्रभिलेख की 
न्यायालय वह उच्च न्यायालय होता है जिसके निरंयों दाक्तियां 
और न्यायिक कार्यवाहियो को नित्य स्मृति के लिये लिख 
लिया जाता है । सर्वोच्च न्यायालय से प्रभिलेखों का साक्ष्यात्मक मृल्य होता है श्रौर 
जब किसी न्यायालय के सम्मुख उन्हे उपत्यित किया जाता है तब उनकी साक्षी पर 
किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। 
सर्वोच्च न्यायालय प्रारम्भिक, श्रपीलीय और परामर्शीय (क) झभिलेख-न्यायालय 
क्षेत्राधिकारों वा प्रयोग करता है । उसका श्रपवर्जी प्रार- 
मिम्रकर क्षेत्राधिकिर (१) भारत सरकार तथा एक या श्रधिक राज्यो के बीच के; (२) 
एक और भारत सरकार झ्ौर कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी श्लोर एक या अ्रधिक 
श्रन्य राज्यों के बीच के, ग्रथवा (३) दो या अधिक राज्यों 
के बीच के, किसी विवाद में, यदि प्रौर जहा तक ऐसा (ख)सवबॉच्च न्यायालय 
कोई प्रइन श्रन्तग्रंस्त है (चाहें कानून का हो, चाहे तथ्य का प्रारम्भिक 
का) जिस पर किसी कानूनी अधिकार का श्रस्तित्व या क्षेत्राधिकार 
विस्तार निर्भर है, वहाँ तक होता है। लेकिन सर्वोच्च न्या- 
यालय के प्रारम्भिक क्ष त्राघिकार का विस्तार उस विवाद पर नही है जो पूर्वकान्नीन 
देशी राज्यो के साथ की गई सन्धियो के उपवन्धों से सम्बन्ध रखता है भौर जिसमें 
कोई राज्य एक पक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के अ्रपीलीय 
क्षेत्राधिकार में तीन तरह के मामले भाते हैं, (क) वेधा- (ग) सर्वोच्च न्यायालय 
निक, (ख) दीवानी श्लर (ग) फ़ौजदारी । वैधानिक का प्रपोलीय 
मामलों में, किसी उच्च न्यायालय के चाहे तो फौजदारी क्षेत्राषिकार 
विषयक झौर चाहे दीवानी कार्यवाही में दिये गये निर्णंग 
की भ्रपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है यदि वह उच्च न्यायालय यह प्रमाणित 
कर दे कि उस मामले में संविधान के निरवंचन का कोई सारवानू विधि-प्रश्न॒प्रन्त- 
अं सत है। दीवानी मामलों में, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, भाज्ञप्ति या प्रंतिम 
आदेद की अभ्रपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि 


४०२ भारतीय राजनीति भ्रोर शासन 


विवाद-विषय की राशि का मूल्य २०,००० रु० से कम नही डर प्रथवा श्रपील मे कोई 
सारवान्‌ विधि-प्रइन अन्तग्रस्त है । फौजदारी मामलो में किसी उच्च न्यायालय के 
दिये हुए निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय में भ्रपील होगी यदि उस उच्च न्यायालय ने 
(१) भपील में किसी प्रभियुकत व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को पलट दिया है तथा 
उसको मृत्युदण्डादेश दिया हैं (२) अपने भ्रधीन न्यायालय से किसी भामले को परी- 
क्षण करने के हेतु श्रपने पास मगा लिया हूँ तथा ऐसे 

(गे) सर्वोच्य न्यायालय परीक्षण मे प्रभियक्त व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराया हूँ 
का परामर्शीय और मृत्यु-दण्डादेश दिया हँ, भ्रथवा (३) प्रमारिति किया 
क्षेत्राधिकार हँ कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में श्रपील किये जाने 

लायक हूँ । ससद, कानून के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 

श्रपीलीय क्षत्राधिकार को बढा सकती हूँ ।॥ सविधान ने सर्वोच्च त्यायालय को कति- 
पय प ।मर्शीय कृत्य भी दिए हैं । यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि कानून या तथ्य का! 
कोई ऐसा प्रइन उत्पन्न हुआ हूं, जो सार्वजनिक महत्व का हँ, तो उस पर वह ॒सर्वो- 
चूच न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता हँ । इस क्षंत्राधिकार के भ्रधीन राष्ट्रपति 
उन विवादों को भी सर्वोचूच न्यायालय को राय देने के लिए सौप सकता है जो पूर्व- 
कालीन देशी राज्यो के साथ की गई सन्धियो और समभौतो के निवंचन को प्रन्त- 


ग्रेस्त करते हैं । 


सर्वोक्षष न्यायालय भारत के नागरिको की स्व॒तन्त्राओं श्रौर मूल अधिकारों का 

रक्षक हैं । यदि किसी विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई कानून उन मूल भ्रि- 
कारो का उललघन करता है जो सविधान ने जनता को 

सर्वोच्च न्यायालय प्रदान किये है, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता 
और मल है। निवारक निरोध भ्रधिनियम के खड १४ के मामले में 
अ्रधिकार यह किया गया था, राष्ट्रपति ने एक श्रध्यादेश निकाल कर 

इस खड को प्रपमाजित कर दिया । अभी हालही में राज्यो 

के उच्च न्यायालयो ने गौर सर्वोच्च न्यायालय ने सविधान के श्रनुचछेद १९ श्रौर ३१ 
के प्रतिकुल पड़ने वाले कतिपय कानूनों को निष्फल किया है । सुर्बोचूच न्यायालय बन्दी 


प्रत्यक्षीक रण और मूल भ्रधिकारी के प्रवरतन के लिये लेख 


संविधान का निकाल सक्रता हैं। इस प्रकार भ्रमेरिका के सर्वोचूच न्या- 
झभिरक्षक शोर यालय की तरह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विधान 
निर्वजक मण्डलो द्वारा पास किए गए कानूनों का पुनरीक्षण करते 


और उन्हें, यदि वे संविधान के किसी उपबंध के विरुद्ध हों, 
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भवेध घोषित करने की शक्ति दे दी गई है । दूसरे शब्दोंमें सर्वोच्च न्यायालय संविधान 
का भ्रभिरक्षक श्लौर निवेचक है । 


सविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता भौर स्वतन्त्रता को सुनिरिचत 
करने व उसे काय्यंपालिका या व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप भ्रथवा प्रभाव से दूर रखने का 
उचित उपबन्ध कर दिया है । न्यायाधीदा जहा एक बार 
नियुक्त हुए, फिर उन्हे एक अत्यन्त कठिन प्रकिया के. सर्वोच्च न्यायालय 
लावा भ्रन्य किसी रीतिसे भ्रपदस्थ नही किया जा सकता । को 
इसके भ्रलावा, न्यायाधीशों के वेतन भ्रौर सर्वोच्च न्याया- स्वतन्त्रता 
लयो के प्रशासनिक व्ययो का भार भारत की सचित निधि 
के ऊपर पडता है | ये व्यय सघीय विधानमण्डल के मतापेक्षी नहीं हैं । 


सारांद 


भारत के नये सविधान की रचना मन्त्रि.मिशन योजना के उपबब्धों के ग्रघीन 
१६४६ में निर्मित संविधान सभा ने की थी | यह ससार का सबसे बडा और विशाल 
वैधानिक प्रलेख है | इसमें आ्राठ अनुसू चियो के अलावा ३९५ शनुच्छेद हैं। यह कठोर 
भी है यद्रपि अमेरिका के धविधान से कम कठोर है। यह देखने में सघीय है लेकिन 
इसकी श्रात्मा एकात्मक हैँ । इसने भारतवर्ष के लिए सासद शासन प्रणाली को श्रगी- 
कृत किया है | इसमें नागरिकों के मूल अधिकारो के ऊपर एक अश्रध्याय हैं। ये भ्रधि- 
कार समर्थनीय हैं । लेकिन इसमे से कुछ महत्वपूर्ण श्रधिकारों को आपात-कालो में 
स्थगित किया जा सकता है । हमारे सविधान की एक ग्रतुल॒बिशेषता राज्य-नीति के 
निर्देशक तत्व हैं । इत तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यता नही दी जा सकती । ये तत्व 
उन व्यवितयों के लिए जो राज्य की सत्ता का प्रयोग करते हैं, नैतिक शिक्षात्रो के रूप 
में हैं। संविधान ने भारतवर्ष में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। ऐसे राज्य में 
सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता हें । 


भारतीय सविधान मे सघीय राजतन्त्र के विशिष्ट लक्षण विद्यमान हैं। राज्यों 
और सघ के बीच शक्तिबो का स्पष्ट वितरण है, सविधान देश का सर्वोचच कानून है 
झौर संविधान के प्रभिभावक तथा निर्वंचक के रूप में न्यायपालिका का श्रपना विशेष 
कार्य है । लेकिन सविधान में सबल एकात्मक भ्रभिनति पाई जाती है भौर वह केवल 
अर्घ-संघीय ही है । केन्द्र को भ्रवशिष्ट शक्तियों सहित व्यापक शाक्तितया दी गई हैं ॥ 


ड०४ भारतीय राजनीति झौर क्षासन 


साधारण परिस्थितियों तक में केन्द्र राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर सकता है । 
भापातों में संविधान को बिना किसी श्रौपचारिक संशोधन के एकात्मक बनाया जा 


सकता है । 


संघीय कार्यपालिका:--भारत-सघ की कार्यंपरालिका झक्ति राष्ट्रपति में निहित 
की गई है । वह राज्यों की विधानसभाभ्रो तथा संसद के होनो सदनो के निर्वाचित 
सदस्यों द्वारा परोक्षत: निर्वाचित होता है। सविधान ने राष्ट्रपति को विपुल कार्य - 
पालिका, विधायिनी, वित्तीय श्लौर न्यायिक शक्तिया प्रदान की हैं । लेकित साधारणत: 
राष्टपति इन छाक्तियों का प्रयोग मन्त्रियों की मन्त्रणा पर करता है। वह वेधानिक 
शासक है भौर उसकी स्थिति ब्रिटिश शासक के समान है । कुछ झ्मधिकारी विद्वानों का 
कहना है कि चूकि राष्ट्रपति सब मामलो में मन्त्रियों की मन्त्रणा को मानने के लिए 
कानूनत. बाध्य नही है, शभ्रत. वह कतिपय परिस्थितियों मे वास्तविक शासक श्रथवा 


तानाशाह बन सकता है । 


लेकिन सासद शासन प्रणालो में, जिसे कि भारत में श्रपनाया गया है वास्तविक 
कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद होती है। यह मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के 
प्रति उत्त रदायी होती है । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है श्र 
दूसरे मन्त्री प्रधानमन्त्री की मन्‍्त्रणा पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । 
मंत्रिपरिषद प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में विधानमण्डल के साथ सहयोगपुवंक कार्य 
करती है । 

सधीय विधानमण्डल --भथवा ससद द्विसदनात्मक है । उच्च सदन (राज्य 
परिषद) राज्यों की विधान-सभाग्रों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा परोक्षतः निर्वाचित होता 
है । उसकी भ्रधिकतम सदस्य-सख्या २५० है, १२ सदस्य राष्टपति द्वारा नाम-निर्दे' 
शित होते है । लोकसभा की अधिकतम सदस्य-सरुया ५०० है। इसके सदस्य वयस्क 
मताधिकार भर सयुकत निर्वाचक-गणों के प्राधार पर जनता द्वारा सीधे निर्वाचित 
होने हैं। लोकसभाकी साधारण कालावधि ५ वर्ष है। राज्य-परिषद स्थायी सदन हूँ । 
उसके सदस्य ६ वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, परन्तु तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष 
निवृत्त हो जाते हैं। संसद के दोनों सदन शक्तियों और प्रभाव की दृष्टि से समान नही 
हैं। वित्तीय मामलों में लोकसभा परमेष्ठ हँ लेकिन श्र-वित्तीय मामलों में दोनों सदन 


बराबर हैं । 


संघीय त्यायपालिका:--संविधान ने एक सर्वोच्च न्यायालय का उपबन्ध किया 
हूँ.। बह न्यायालय संघ का प्रन्तिम निर्वेचक हूँ । इसके साथ ही साथ वह देश का 
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सर्वोच्च न्यायमण्डल भी हूँ । वह भारत के मुख्य न्यायाघिपति शौर ७ दूसरे न्याया- 
घीझों से मिल कर बनता हूं । वह प्रारम्मिक धौर श्रपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करता है । उसके भश्रपीलीय क्षेत्राघिकार में वेधानिक, दीवानी भश्ौर फौजदारी के मामले 
भाते हैं । तथ्य या कानून के किसी महत्वपूरां प्रइन पर राष्ट्पति उससे परामर्श भी 
ले सकता हूँ । भारत का सर्वोच्च न्यायालय ससार-के सबसे भ्रधिक दाक्तिशाली 
निकायों में से हैँ । 


अध्याय १६ 
भारत का नया संविधान-क्रमद: 
(राज्य को सरकार) 


१२९. भारत-संघ के राज्य 


भारत-सघ के राज्य-क्षत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र समाविष्ट हैं। भौरत सघ में 
अण्डमान ध्लौर निकोबर-ढ्ीगो के प्रलावा राज्यो की श्रेणिया हैं श्रौर वे नये सविघान की 
प्रथम प्रनुसूची में उल्लिखित हैं । उन्हे निम्न तालिका में दिखाया गया है'-- 
भाग (क) भाग (ख़) भाग (ग) भाग (घ) 


राज्यो के नाम राज्यों के नाम राज्यो के नाम राज्यों के नाम 
१. आसाम १ जम्मू और १. अजमेर श्रण्डमान 
२. उडीसा काश्मीर २. कचूछ ओर निकोबर 
३. पंजाब २ त्रावणकोर ३. कूच-बिहार द्वीप 
४. पश्चिमी बगाल कोचीन ४. कुर्गे 
५. बिहार ३ पटियाला तथा ५. त्रिपुरा 
६. मद्रास पूर्वी पजाब ६. दिल्‍ली 
७. मध्य प्रदेश राज्य सघ ७. विलासपुर 
८. बम्बई ८ भोपाल 
€. उत्तर प्रदेश ४. मध्यभारत ६. मतीपुर 
५. मैसूर १० हिमाचल 
६ राजस्थान प्रदेश 
७. विध्य प्रदेश 
८. सौराष्ट 
६. हँदरावाद 


भाग (क) राज्य पूर्व कालीन भारतीय प्रान्तों के तत्स्थानी हैं भौर भाग (ख) 
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तथा (ग) प्राचीन देशी राज्यों के या उनके सधों के धौर पूर्व. कालीन मुख्य-प्रायुक्‍तों 
के प्रान्तों के तत्स्थानी हैं । 

नया संविधान भारत को एक सघ बनाता है। फलत: राज्य जो संघ के अ्रव- 
घवी एकक हैं, एक स्वायत्त स्टेटस का उपभोग करते हैं) संविधान संघ और राज्यों के 
बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण करता है। साधारण परि- 
स्थितियों में कतिपय विषय राज्योके भ्रपवर्जी क्षेत्राधिकार में... नये संविधान के 
आते हैं लेकिन संविधान में ऐसे कुछ उपबन्ध विद्यमान हैं जो अधीन राज्यों 
संघ सरकार को उन विषयो पर भी,जो कि राज्यसूची में प्रग- का पद 
खित हैं कानून बनाने और नियन्त्रण रखने की शक्ति प्रदान 
करते हैं । यह प्रबन्ध भारत को शक्तिशाली राष्ट्‌ बनाने के लिए किया गया है। इस- 
लिए नया सविधान केन्द्रवाद और सघवाद के बीच समभौता है । 

१३०. संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध 

सविघान व्यवस्थापन के विभिन्‍न विषयो को तोन सूचियो, सघ-सूची, राज्य 
सूची श्रोर समवर्ती सूची में बाटता है । ये सचिया सातवी अनुसूचो में दी हुई हैं। 
सघ-सची में वे विषय हैं जिनके ऊपर संघीय (केन्द्रीय) 
सरकार को श्रपवर्जी प्राधिकार प्राप्त हे और जिनके ऊपर शक्तियों का 
वह कानून बना सकती है | इस सूची में ९७ विषय हैं । वितरर 
प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, देशीयकरण तथा 
अन्य देशीय, रेलवे, राष्ट्रीय राज्य पथ, चला्थ, टकण और विधिमान्य, विदेशी विनि- 
मय, भारत का रिजवं बेक, डाकधर बचत बेक, विदेशी वारिज्य, बीमा झ्ादि विषय 
संघ सूची में सम्मिलित हें। राज्य सूची में सार्वजनिक 
व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, सा्वंजनिक स्वा- (१) संघ सूचो 
स्थ्य भ्रोर स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, वन, मीन-्क्षेत्र, उद्योग 
और राजूथ की लोक-सेवाये आ्रादि के सहित ६६ विषय हैं । | सविधान में उल्लिखित 
केवल उन परिस्थितियों को छोडकर, जबकि साथ सरकार इन विषयों को पश्रपने हाथ 
में ले सकती है, राजूय सरकार को इनके ऊपर भश्रपवर्जी 
व्यवस्थात्मक तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सम- (२) राज्य सूचो 
वर्ती सूचो फौजदारी कार्यवाही, विवाह श्रौर तलाक, सवि- 
दायें, दीवानी कार्यवाही, श्रमिक संघ, श्रमिक कल्याण, मूल्य नियन्त्रण, कारखाने, 
आधिक और सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा शौर सामाजिक सीमा, विद्युत, 
समाचार पत्र, पुस्तक झौर मुद्र॒णालय प्रादि को मिलाकर 
४७ बियय प्रगणित करती है। समवर्ती सूची में उलिखित (३) समयततों सूची 
विषयो के ऊपर कानून बनाने के लिए संघ सरकार ओर 
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राजूयों की सरकारें-दोनों ही सक्षम हैं । लेकिन इसमें एक शर्त हे भ्ौर वह यह कि यदि 
किसी समवर्ती बिषय पर राजूय के विधानमण्डल द्वारा निभित कानून उसी विषय पर 
संसद द्वारा निभित कानून के प्रतिकूल पडता है, तो संसद द्वारा निमित कानून प्रभि- 
भावी होगा तथा राज्य के विधघानमण्डल द्वारा निर्मित कानून विरोध की मात्रा 


तक थून्‍्य होगा। 


ये तीनों सूचियां बड़ी विशद हैं । लेकिन हो सकता हैं कि भविष्य में ऐसे किसी 
विषय का पता चले जो कि इनमें से किसी भी सूची में सम्मिलित न किया गया 
हो । संविधान के उपबन्धों के अनुसार ऐसे सब विषय 
झवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में आकर पडेंगे | दूसरे शब्दों 

में भ्रवशिष्ट शक्तिया सघ में निहित की गई हैं । 
यह स्पष्ट है कि नये सविधान के अभ्रधीन किये गये शक्तियों. के वितरण का 
उद्देश्य केन्द्र को भ्रत्यन्त शक्तिशाली बनाना है । भ्रवशिष्ट शक्तियो को केन्द्र के हाथों 
में सौंप देने का भी यही उद्देश्य हँ । प्रमेरिका और स्विटजरलेड जैसे टिपीकल सघों 
में भ्रवशिष्ट धाक्तिया भ्रवयवी एंकको में निहित को गई हैं । भारत में उन सम्बन्धों में 
भी जो सघ-सरकार को राजूयो के क्षेत्राधिकार का प्रतिक्रमण करने ओर राजूय-सूची 
में प्रगरितत विषयो पर कानून बनाने की शक्ति देते हैं, केन्द्र को भ्रधिकाधिक सबल 
बनाने की झआ्राकांक्षा प्रकट होती है। सघ भौर राज्यो के विघायी, प्रशासनिक झौर 
वित्तीय सम्बन्धों का पर्यवेक्षण इस कथन की सत्यता को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है ॥ 


जहा तक संघ झौर राज्यों के विधायी सम्बन्धों का प्रदन हैं, संघ श्लौर राजयों 

के बीच शक्तियों के उक्त वितरण से यह प्रकट हे कि सघ की सरकार प्रौर राजूय 
की सरकारें श्रपने भ्रपने क्षेत्र में बहुत कुछ स्वतन्त्र 

विधायी हैं| लेकिन यहा यह स्मत्तंव्य है कि जहा राजूय का विधान 
सस्बन्ध मण्डल सघीय ससद के क्षे त्राधिकार का किसी भी दशा 

में अ्रतिक्रमण नहीं कर सकता, सधीय ससद निम्न दशाप्रों 

में राज्य सूची प्रगरितत विषयों पर कानून बना सकती हैः:--(१) यदि राज्य परिषद 
दो तिहाई बहुमत से इस श्राशय का एक प्रस्ताव पास करदे कि झम्रुक विषय राष्ट्रीय 
महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। (घनुच्छेद २४८) । (२) 
आपात की उद्घोषणा कै प्रवर्तन काल में ससद राजय-सूची में प्रगरिणत समस्त विषयों 
पर कानून बना सकती है । (भनुच्छेद २५०) । (३) यदि दो या दो से भ्रधिक राज्य 
संसद से इस बात की प्रार्थना करें कि वह किसी राजय-विषय पर उनके लिए कानून 
बना दे, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। (प्रनू- 


भारत का तया संविधान ४०6६ 


जछेद २५२) । (४) संसद को किसी अन्य देह या देशों के साथकी हुई सधि या करार 
के परिपालन के लिए राज्य विधानमण्डल के क्षंत्राधिकार में भाने वाले विषयों पर 
कानून बनाने की दाकिति प्राप्त है। (अनुच्छेद २५३) * (५) यदि ससद द्वारा निरभित 
कानूनों भ्रोर राज्यों के विधानमण्डलो द्वारा निर्मित कानूनों में भ्रसगति हो, तो ससद 
द्वारा निर्मित कानून, चाहे वह राजूयों के विधानमडलों द्वारा निर्मित कानूनों के पहले 
या पीछे पास हुआ हो, भ्रभिभावी होगा श्रौर राज्यों के विधानमडलों द्वारा निरभित 
कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होगे। (अनुच्छेद २५४) । (६) राज्यों में वैधा- 
निक तन्त्र के विफल हो जाने की भ्रवस्था में राष्ट्रपति राज्य के बिघानमडल के भ्रधि- 
कार अपने हाथो में लेकर ससद को दे सकता है और उस दशा में उसके सब शभ्रधि- 
कारो का प्रयोग ससद करेगी । (अ्रनु० ३५६) । (७) राज्य विधानमडल द्वारा पास 
किये गये कुछ विधेयक ऐसे हें जिन्हे राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक 
सकता है श्रौर जो राष्ट्पति की स्व्रीकृति पाने पर ही कानून बन सकते 
हैं। (प्रनुच्छेद २०१) । 


सविधान ने यह व्यवस्था को है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का 
इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे ससद द्वारा निभित विधियों का, तथा किन्‍्हीं वर्तमान 
विधियों का, जो उस राज्य में लागू है, पालन सुनिश्चित 
रहे । सघ को प्रधिक्रार हैं कि वह इभ सम्बन्ध में राज्यों प्रशाध्षनिक 
को आवश्यक निर्देश दे सकता है । (श्रनुच्छेद २५६) । इसके सम्बन्ध 
साथ ही साध सघ राष्ट्रीय महत्व के यातायात के साधनों 
के निर्माण तथा उनकी रक्षा करने के लिए राजयो को श्रावश्यक निर्देश दे सकेगा। 
इन निर्देशों के पालन में राज्यो को जो झतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, उसे संघ सर- 
कार वहन करेगी । ( ध्नु० २५७) | राष्ट्रपति राज्य-सरकार की भ्रनुमति से राजूय 
के कर्म चारियो को सघीय सरकार के किसी भी काम को करने का आदेदा दे सकता 
है। ( भनु० २५८) । संसद को भ्रन्तर्राज्यक नदियों तथा नदी की घाटियों के सब- 
नथ में उठने वाले भग्रड़ों के निबटारें के लिए कानून बनाने का भ्रधिकार है। (भनु० 
२६२) । यदि विभिन्न राज्यों के मध्य भ्रथवा राज्यों भौर सघ के मध्य ऐसे 
विषयों के ऊपर कोई विवाद उठे, जिनमें सामान्य हित हो, तो राष्ट्रपति उसकी 
परीक्षा करने तथा उस पर सिफारिश करने के लिए एक श्रन्तर्रज्यक परिषद का 
निर्माण कर सकता हैं। ( भ्रनु० २५३) | देशी राज्यों के पास संविधान प्रारम्भ 
होने से पूर्व जो सेनाए थी, वे उनके पास उस समय तक बनी रहेगी, जब तक ससद 
कानून द्वारा उनकी कोई भ्रन्य व्यवस्था न कर दे । ऐसी सभी सेनाए भारतीय सेना 
का झंग समझी जाएगी व उन पर सघ-सरकार का निवन्त्रण रहेगा। ( भनु०- 


२४६९० भारतीय राजनीति भौर शासन 


च्छेंद २५६) । भ्ापात की उद्घोषणा के प्रवर्तन कालमें राजूयों की स्वायत्तता स्थगित 
हो जायेगी भौर सघ की कार्यंपालिका शक्ति का विस्तार किसी राजूय को इस विषय 
में निर्देश देने तक होगा कि वह झ्पनी का्यंपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग 
करे | ( अश्रनु० ३५३)। संघ और राजूयो के प्रशासनिक सम्बन्धों से यह स्पष्ट 
है कि यद्यपि स्वायत्त राज़यों को श्रपने क्षेत्र में पूर्णा श्रधिकार प्राप्त है, फिर भी सघ 
सरकार उनके प्रशासन मे पर्याप्त हस्तक्षेप कर सकती है । इसके श्रतिरिक्‍त द्वितीय श्रेणी 
के राजयो पर तो स घ-सरकार का स विधान प्रारम्भ होने के दस वर्ष बाद तक काफी 
नियन्त्रण रहेगा । 


नए स विधान ने सँघ और राज्यो के बीच पश्राथिक स्रोतों का बटवारा बहुत 
कुछ १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के श्ननसार ही किया हूँ । कुछ कर तो पूर्ण 
रूप से सघ के हाथो में हैं और कुछ राज्यों के । कुछ कर 
वित्तीय, संघ लगाता है लेकिन राज्य एकत्रित करता हैं| कुछ कर 
सम्बन्ध ऐसे हैं जिन्हे सघ लगाता श्ौर सग्रहीत करता हैं परन्त 
राज्यो को दे देता है । निम्न लिखित कर पूर्!ं रूप से सघ 
के हाथ में हैं कृषि को छोडकर प्रन्य आय पर कर, भीमा-थुल्क जिसके श्रन्तगेत निर्यात 
शुल्क भी है, भारत में निमित या उत्पादित तमाकू तथा मानव-उपभोग के मद्य सारिक 
थानो, अफीम- भाग श्र अन्य पिनक लाने वाली श्रौपधियो तथा स्वापको को छोड 
कर, किन्तु ऐसी औषधीय ग्रौर प्रसाधनीय सामग्री को अ्रन्तगंत करके जिनमें मद्यसार 
का कोई पदार्थ भ्रन्तविष्ट हो, भ्रन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-छुल्क, निगम-कर, व्य- 
क्तियो या समवायो की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड कर उसके मूलघन-मूल्य पर 
कर, समवायों के मूलघन पर कर, कंषि-भूमि को छोड कर श्रन्य सम्पत्ति के उत्तरा- 
घिकार के बारे में शुल्क, रेल य। समुद्र या वायुयान से ले जाये जाने वाली वस्तुओं 
या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल के जन-भाडे भ्रोर वस्तु-भाडे पर कर, मुद्राक शुल्क को 
छोड़ कर श्रेष्ठि-चत्वर झौर वादा-बाजार के सौदो पर कर, विनिमय-पत्रो, चेको, 
वचन-पत्रों, वहन-पत्रो, प्रत्यय-पत्रों, बीमा-पत्रो, अ्ंशों के हस्तातरण, ऋरा 
पत्रो, प्रति-पत्रियों श्रोर प्राप्तियो के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्राक-शुल्क की दर, समा- 
चार-पत्रो के क्रय या विक्रम पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनो फर कर । 
(संघ सूची ८२-९२) । 


निम्नलिखित कर पूर्ण रूप से राज्यों की सरकारों के झाय के स्रोत हैं :-- कृषि 
झाय पर कर, कृषि-भूमि के उत्त राधिकार के विषय में चुल्क, कृषि-भूमि के विषय में 
सम्पत्ति शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, ससद से विधि द्वारा खनिज-विकास के 


भारत का नया संविधान ४११ 


सम्बन्ध में लगाई गई परिसीमाओझों के भ्रधीन रहते हुए खनिज-प्रधिकार पर कर, 
झ्रफोम झोर भाग पर कर, विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, समाचार-पत्रों को 
छोडकर अन्य वस्तुगओ्रों के क्रय या विक्रय पर कर, समाचार-प्रत्रो में प्रकाशित होने वाले 
विज्ञापनों को छोड कर अन्य विज्ञापनों पर कर भादि श्रादि । (राज्य-सूची ४६-६६) | 


निग्नलिखित शल्क श्रौर कर भारत सरकार द्वारा प्रारोपित और सग्रहीत 
कि -'प्रेंगे किन्तु राज्यों को सौंप दिए जायेगे -- कृषि-भूमि से भ्रन्य सम्पत्ति के उत्त- 
राधिकार विपयक-शल्क, कृषि भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क; रेल, 
समुद्र या वाय मे वाहित वस्तुग्रो या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल-भाडो और वस्तु-भाडों 
पर कर, श्र ष्टि-चत्वरो और वायदा बाजारो के सौदो पर मुद्राक-शुल्क से भनन्‍्य कर; 
समानार पत्रो के क्रय-विक्र। तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापो पर कर ॥ 
(श्रत० २६६) । 

संविधान ने निश्चित किया है कि कृषि-प्राय से प्रतिरिक्‍त भ्रन्य श्राय पर करों 
को भारत सरकार द्व'रा उदग्रह्ीत और संग्रहीत क्रिया जायगा तथा संघ शौर राज्यों 
के बीच में । तर विवा जायेगा। (अनु० २७०) । 

प्रनुन्छेद २६० और २७० में किसी बात के होते हुए भी ससद उन शनुच्छेवों में 

निदिष्ट धुल्को या करो में से किसी की भी किसी समय सघ के प्रयोजनो के लिए 
अभिधार द्वारा वद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी भ्रभिधार के समस्त श्रागम भारत की 
, सचित निधि के भाग होगे। (अनु० २७१) । | 


संघ-सूची से वर्णित औषधीय तथा प्रसाघन- सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से श्न्य 
सघ-3त्पादन-घुल्क भारत सरकार द्वारा उदगृहीत और सग्रहीत किए जायेंगे किन्तु 
याद ससद्‌ विधि दारा यह उरबन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों 
को लागू होती हो उन राज्यो को भारत की सचित-निधि में से उस शुल्क के शुद्ध 
आागमो के पूर्गा ग्रथवा किसी भाग के बराबर राशि दी जायगी श्रौर वे राशियां उन 
राज्यों के बीच विधि द्वारा सूत्र बद्ध वितरण-सिद्धांतों के भ्रनुसार वितरित की 
जायेगी | (श्रनु० २७२) । 
आमाम, उडीसा, विहार और पश्चिमी बगाल पट्सन झौर पटसन से बनी 
वस्तुओ्रो पर निर्यात-गुल्क के स्थान में सहायक-अनुदान प्राप्त करेंगी । (अनु० २७३)। 
ऐसी राशिया जो समप्तद त्रिधि द्वारा उपबन्धित करे, उन राज्यो के राजप््वों के 
सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की सचित निधि पर भारित होगी जिन 
राज्यों के सम्बन्ध में ससद्‌ यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की श्रावश्यकत्ता है, 
त्या भिन्‍न भिन्न राज्यों के लिपे भिन्‍न राशियाँ नियत कौ जा सकेंगी। इसके भ्रतिरिक्त 
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कित्ती राज्य के राजघ्त्रों के सहायक प्रनुदान के रूप में भारत की संचित-निधि में से 
वेसी मूल तथा भ्ावतंक राश्षियां दी जा सकेंगी जेंसी कि उस राज्य को उन 
विकास योजनापों के खचो के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो, जो उस 
राज्य के श्रत्तगंत भनुसूचित भ्रादिम जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन 
के लिए अथवा उस राज्य के प्रन्तगंत प्रनुयूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस र'ज्य 
के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य ने 
भारत सरकार के श्रनुमोदन से हाथ मे ली हों । (अनु० २७५) । 


किसी राज्य के विधान-मण्डल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि जो उस राज्य 
या किसी नगरपालिका, जिला-मण्डली, स्थानीय मडली श्रथवा उसमें श्रत्य स्थानीय 
प्राधिकारी के हित साधन के लिए वत्तियों, व्यापारो- श्राजीविकाशो या नौकरियों के 
बारे में लागू होती है, इस श्राधार पर भ्रमान्य न होगी कि बह आय कर है। राज्य 
को झथवा इसमें की किसी एक नगरपालिका, जिला-मण्डली, स्थातीय मण्डली या 
झन्प स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों आजी- 
विकाप्नों श्र नौकरियों पर करो द्वारा देय समस्त राशि दो सौ पच्रास रुपय प्रतिवर्ष 
से भ्रधिक न होगी । इस सपबन्ध में विधिया बनाने की राज्य के विधानन्मण्डल की 
शक्ति का यह श्रर्थ नहीं होगा कि वृत्तियों,व्यापारों श्राजीविकाश्रो और नौकरियों से 
प्रोदभूत या उत्पन्न श्राय पर करो के विषय मे विधियाँ बनाने की ससद्‌ की शांत 
किसी प्रकार सीमित की गई हैं। (अ्नु० २७६) । 


राज्य की कार्यपालिका 


१२३१. राज्यपाल 


नए सविधान के अधीन भाग (क) राज्य की कार्यपालिका-शक्ति राज्यपाल में 
निहित की गई है । राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता हैं * भौर 
अयद्यपि राजूयपाल राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होता है, कैकित यह नहीं सम* 
मना चाहिये कि वह राजूयमत्रालय के ऊपर लाद दिया जायगा । १९४७ श्रौर १९४९ 
के बीच परम्परा यह रही है कि राष्ट्रपति राजूयपाल को अ्रन्तिम रूप से चुनने के पूर्व 
सम्बद्ध राज्य के भुख्य मंत्री से परामर्श कर लेता है । तये संविधान के भ्रधीन इस 
परम्परा का चालू रहना भ्रनिवार्य हैं |” 
के. संधानममः दि कांस्टीट्य रान ऑफ इंडिया ६. १६२। 
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उसके प्रसाद पयेन्त पद घारण करता है । इस उपबन्ध के 
अधीन रहते हुए उसकी पदावधि पांच वर्ष होगी। कोई राज्यपाल को नियुक्षित, 
व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिये उस समय तक पदाव्धि, झहंताएं 
पात्र नही होगा, जब तक कि वह भारत का नागरिक न धोर उपलब्धियां 
हो प्रौर ३५ वर्ष की श्रायु पुरी न कर चुका हो । भ्पनी 
चदावधि में उसे लाभ के किसी भ्रन्य पद को धारण करने से वंचित कर दिया जाता है 
जब तक वह राज्यपाल का पद घारण करता है, उसके लिये यह भ्रावश्यक है कि बह 
संसद के किसी सदन का भ्रथवा राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य न हो । जब 
तक ससद हस सम्बन्ध में भ्रन्यथ। उपबन्ध न करे, राज्यपाल को बिना किराया दिये 
पदावास के उपयोग तथा भ्रपने पद के कत्तंव्यो का सुविधा और प्रतिष्ठा के साथ भौर 
निवंहन करने के लिये यात्रा व व्यय सम्बन्धी दूसरे भत्तों | के श्रलावा ५, ५०० रु० 
'प्रति मास वेतन का हक्‍क होगा । 

सविधान राज्यपाल को कई शक्तिया प्रदान करता हैं। इन शक्तियों को चार 
शीषको में बाटा जा सकता है । (क) कार्यपालिका,(ख) विधायिनी, (ग) वित्तीय 
और (घ)न्यायिक | जैसा कि हम ऊपर देख ज़ुके हैं राज्य- 
पाल राजय की काय्यंपालिका शक्ति का भंडार है ओर वह राज्यपाल की 
इस दाक्ति का या तो स्वय और या अपने भ्रधीनस्त कर्म- शक्तियां 
चारियो के द्वारा सविधान के श्रनुसार प्रयोग करता है। 
राज्यपाल की कार्यपालिका-शक्तिया उन सब विषयो के प्रशासन से सम्बन्ध रखती हैं 
जो राज्य-सूची में प्रगशित हैं और जिनके सम्बन्ध में कानून बनाने के लिये राज्य का 


विधान मडल सक्षम हैं । री सूची में प्रगरिशत मामलों 
के सम्बन्ध में राज्यपाल की कार्यपालिका-शक्तिया राष्ट्र... (क) कार्यपालिका 
पति की कार्यपालिका शक्तियों के अधीन हैं । शक्तियां 


भ्पनी विधायिनी शक्तियों के बल पर राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को 
आहत कर सकता है, सदन यां सदनों का सत्रावसान कर सकता भौर विधान-सभा का 
विघटन कर सकता है। यदि राजूय का विधानमडल 
द्विसदनतात्मक है, तो वह विधान-परिषद के लिये कुछ विधायिनों 
सदस्यों को नामनिर्देशित भी कर सकता है। वह राजूय शक्तियां 
वर्तमान काल में यू० पी० का राजूयपाल भपने वेतन के अलावा निम्न भत्ते 
प्राप्त करता है । व्यय सम्बन्धी भत्ते १६००० रु० (वाषिक); सैनिक-मंत्री झौर व्य- 
क्तिगत कम चारी मंडल १९,००० रु० (वाधिक), पदावास की सामग्री और सजावट 
१५००० रु० (वार्षिक), सजावट का नम सामान ९३,००० रु० (पांच वर्षों में); 
सुसजूजा का भत्ता (नियुक्ति पर) १६०० रु० ।मनोरंजन- भत्ते ५००० ₹० (वार्षिक) 
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के विधानमंडल के किसी [सदत को अथवा राज्य परिषद के साथ समवेत 
दोनो सदनों को सम्बोधित कर सकता हे । राजूय के विधानमडल के प्रत्येक सन्न के 
प्रारम्भ में राजूयपाल विधान-प्रभा को भ्रथवा राजूय में-विधान परिषद होने की श्रव- 
स्था में साथ समवेत हुये दोनों सदनों को प्रम्बोधित कर सकता है । राजूयप।ल का यहू 
सम्बोधन ब्रिटि्न ससद में सम्राट हारा बिये गये भाषण का तत्सथानी है । राजूय के 
विधानमडल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं 
बनता, जब तक कि उस पर राजूयपाल की भ्रनुमति प्राप्त न हो जाय | राज्यपाल 
यदि चाहे तो विधेयक पर अपनी श्रनुमति दे सकता है, चाहे तो उसे रोक सकता है 
झौर चाह तो उसे राष्ट्रपति के विचारा्थ रक्षित कर सकता है। र/जूयपाल किसी 
विधेयक को, यदि वह घन-विधेयक नही है तो, पुनविचार के लिये राजूय के विधान- 
मडल के पास वापिस भेज सकता है| यदि विधेयक दुबारा पास कर दिया जाता हैं, 
तो राजूयपाल उस पर श्रपनी अनुमति नही रोक पतकता । कोई भी धन-विधेयक्र राज्य 
पाल की सिफारिश के बिना विधान-सभा में पुर स्थापित नहीं किया जा सकता । 


सविधान ने राजूय के विधानमडल के विभ्रान्तिकाल में राज्यपाल को प्रध्यादेश 
निकालने की शक्ति प्रदान की हे । राजूयपाल द्वारा निकाले गये अध्यादेश का वही 
बल होता हूँ जो राज्य के विधानमडल के श्रधिनियम का 

राज्यपाल को होता है लेकिन वह विधानमडल के पुन. समव्रत होने से 
भ्रध्यादेश निकालने. छः सप्ताह की समाप्ति पर भ्रथवा उस कालावधि की 
को शक्ति समाप्ति से पूर्व विधानमण्डल द्वारा उसके निरनुमोदन का 
प्रस्ताव पास किये जाने पर गैवर्तन में नही रहता | कुछ 

भ्रवस्थाओं में राज्यपाल राष्ट्पति के अनुदेशो के बिना भ्रष्यादेश नहीं निकाल सकता। 


प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व राज्यपाल (मन्त्रियो के द्वारा) राज्य 

के विधानमण्डल के समक्ष “वाषिक वित्त विवरण” रखता हैं। इसमे उस राज्य की 

उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों श्रौर व्ययो का विव- 

वित्तीय शक्तियां रण होता हैं । किसी भी अनुदान-माग (प्रर्थात राज्य के 

राजस्व के किसी भाग को खर्च करने की शक्ति की मोग) 

झथवा करारोप के प्रस्ताव को, सिवाय इसके कि राज्यपाल के नाम में करते हुए मत्री 
उपस्थित करें, भ्रन्य किसी प्रकार से उपस्थित नहीं किया जा सकता । 


राज्यपाल को कतिपय न्यायिक शक़ितयां भी प्राप्त हें। वह जिला-न्यायाधीशों 
झौर दूसरे न्यायिक पदाधिकारियों की तियुक्तियो, पद-स्थापनाप्नों श्रौर पदोन्नति का 
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निशंय कर सकता है । उसे विधिन्यायालयों द्वारा सिद्ध 

दोष व्यांक्तयों को क्षमा देने श्रौर उनके दडादेश को कम न्यायिक बक्तितियाँ 
करने की भी शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल अपनी पदावधि में और उन्सुक्तियां 
तमाम फौजदारी और दीवानी प्रक्रियाओं से वैयक्तिक 

उन्मुक्ति का उपभोग करता है | दूसरे शब्दों में देश के किसी भी न्यायालय में 
किसी भी अपराध के लिए उस पर मुकदमा नही चलाया जा सकता । 


१३२. राज्यपाल की शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग होता है ? 


जिस प्रकार कि भारत के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में प्रद्धात और व्यवहार के बीच 
व्यवधान हँ, वही स्थिति राज्य के राज्यपाल की हैँ । सिद्धातत, राज्यपाल तमाम 
कार्यपालिका शक्तितयों का पुज है लेकिन व्यवहारतः वह 
एक वैधानिक शासक है और उसे सामान्यत अपने मत्रियो साधारशत: उसे 
की मन्त्रणा पर आचरण करना पडता हैं। सविधान का श्रपने सन्ठत्रियों' 
कथन है, “जिन बातो में इस सविधान द्वारा या इसके की मन्‍्त्रणा पर" 
अधीन राज्यपाल से यह भपेक्षा की जाती है कि वह अपने आाचर रा करना 
कृत्यों श्रथवा उनमें से किसी को स्ववितेक से करें उनबातो पढ़ता है 
को छोड कर राज्यपाल को अपने दृत्णो का निवेह्न करने 
में सहायता श्र मन्त्रणा देनेके लिए एक मन्त्रि-7रिषद होगी ।” [ग्रनुच्छेद १६३ (१)] 


यह एक महत्वपूर्ण उपबन्ध है । भारत के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में इसका 
तत्स्थानी कोई उपबन्ध नही है ।लेकिन साधारण परिस्थितियों में संविधान यह छोड 
क्र कि आसाम का राज्यपाल कतिपय ग्राइदिम जाति जन- 
क्षेत्रे और सीमात भूखण्डो के प्रशासन के सम्बन्ध में स्‍्व- साधारण परिस्थितियों 
विवेक से कार्य कर सकता है, राज्यपाल को थोडी ही के श्रधीन थोड़ी सी 
शक्तिया देता है * यह ऐमा इसलिए है क्योंकि उसे भारत स्वविवेकी शक्तियां 
के राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में इन क्षेत्रो और भूखडो 
का प्रशासन करना पडता है । राज्य का राज्यपाल मुख्यमन्त्री को नियुक्त करने में, 
विधानसभा का विघटन करने में श्लौर राज्य में वेघानिक तन्त्र की विफलता का राष्ट्र- 
पति को प्रतिवेदन देने में, स्ववितवेक से कायं कर सकता है। लेकित इनमें से किसी 
भी मामले में संविधान की वास्तविक क्रियान्विति में राज्यपाल की भ्रपनी वेयक्तिक 
रुचि-अरुचि का कोई स्थान न होगा । 

इस प्रकार, साधारण परिस्थितियों में राज्यपाल से यह झ्राशा की जाता हैं कि 
वह प्राय: समस्त मामलो में श्रपते मसत्रियों की मन्‍्त्रणा पर कार्य करेगा भ्रथवा दूसरे 
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इब्दों मे राज्य-प्रशासत का वेधानिक या ध्वजमात्र शासक 
साधारखतः राज्यपाल होगा । यह ठीक है कि सविधान ने इस बात को स्पष्ट रूप 
को जबघानिक से नही कहा है कि राज्यपाल के लिये अपने मन्त्रियों की 
शासक होना मत्रणा स्वीकार करना प्रतिवार्य है। लेकित सासद शासन 
चाहिए प्रशाली के झआधीन, जिसे कि भारत मे केन्द्र श्लौर राज्यों- 
दोनो स्थानों पर अभ्रगीकृत किया गया है, यह भ्रपरिहाय॑ है 
“कि केवल कुछ उल्लिखित भ्रपवादोको छोड कर राज्यपाल प्रपने मन्त्रियोंकी जी विधान 
सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मत्रणा के भ्रनुसार कार्य करे । उसका 
वास्तविक कार्य “मत्रणा देना चेतावनी देना श्नौर फिर भुक जाना है ।” राज्यपाल के 
नाम से जो भी कार्य किया जाता है, उसका उत्तरदायित्व मत्रियो के सिर पड़ता है। 
इसलिये यह सबंथा स्वाभाविक ही है कि जो उत्तरदायित्वको वहन करते हैं, वे शक्ति 
का भी प्रधोग करें | चू कि राज्यपाल का कोई उत्तरदायित्व नही है, इस लिये वह 
किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करता । हमारे सविधान निर्माताप्रो का उद्देश्य राज्यपाल 
को ध्वजमात्र शासक बताना था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने जनता के प्रत्यक्ष 
मतदान द्वारा उसके निर्वाचन का प्रस्ताव अ्स्वीकार कर दिया और इसके स्थान पर, 
यह निश्चित किया कि वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जायगा । यह सोचा गया 
कि “जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल और विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी मुख्य 
मन्त्री का एक साथ होना तनाव और उसके फलस्वरूप प्रशासन में दुबंलता उत्पन्न 
कर सकता है ।* 


लेकिन ऐसी कतिपय उल्लिखित परिस्थितिया हैं। जिनके भ्रघीन राज्य का 
राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशन मे भ्रा जायगा और उसे सीमा तक अपने मत्रियो की 
मत्रणा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। 

ये परिस्थितियां. उदाहरणार्थ यदि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा निकाल 
जिनके भ्रघोन देता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति का अभिकर्ता बन जाता है 
राज्यपाल श्रपने भ्ौर भ्रपने मत्रियो की मत्रणा पर कार्य न करके उसके 
सन्त्रियों को मंत्रणा भनृदेशों के भ्रधीन कार्य करता हूँ । यही प्रभाव उस 
पर झ्राचरण करने समय होगा जबकि प्रनुच्छेद ३५६ के अधीन उद्घोषणा 

के लिए विवश द्वारा राष्ट्रपति इस बात की उद्घोषणा कर देता है कि 

न होगा राज्य का शासन सविधान के उपबन्धों के प्रनुसार नहीं 

चलाया जा सकता भौर उच्च न्यायालय के कार्यों को छोड़ 

कर राज्य-सरकार के समघ्त या कोई कार्य भपने हाथ में ले लेता है । इस प्रकार की 


-# ढाफ्ट कंस्टीट्य शन, ए, ७५ पाद टिप्पणी। न 
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डद्घोषणा के फलस्वरूप राजय की मन्त्र परिषद का विघटन कर दिया जायगा और 
भारत के राष्ट्रपति की श्रोर से राज्य का दासन सीधे राज्यपाल करेगा । यह एक 
साधारण शक्षित है भौर सविधान सभा में उसकी कदु भालोलना हुई थी। प्ालोचकों 
का कथन था कि यह तो १६३५ के भारत सरकार अधिनियम के दुष्टतापूर्ण विभाग 
९३ का पुनराधिनियमन है भ्रौर इसलिये साम्राज्यवादी भ्रतीत का एक श्रवशेष है । 
सविधान के आपात-उपबन्धों के फलस्वरूप राज्य की स्वायत्तता स्थगित हो सकती 
हँ और राजूय सरकार प्रस्थाई रूप से सघ-सरकार में विलय हो सकती हैँ ! दूसरे 
शब्दी में संविधाद राजूयों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नही करता । 


१३२. मन्त्रि-परिषद 


संविधान ने उपबन्ध किया है कि जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके श्रधीन 
राज्यपाल से यह प्रपेक्षा की जाती है कि वह अपने भ्रववा उनमे से किसी को स्वविवेक 
से करे उन बातो को छोडकर राज्यपाल को श्रपने कृत्यो का 
निवंहन करने में सहायता भ्रौर मन्त्रणा देने के लिए एक. नियुक्ति-प्रक्रिया 
मन्त्रि-परिषद होगी । मन्त्रि परिपद की नियुक्ति के लिए 
निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्यपाल मुख्यमन्त्री कौ नियुक्ति करता है। 
मुख्यमस्त्री को नियुक्त करते समय राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है 
कि इस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा में स्थायी बहुमत तो प्राप्त है न ? दूसरे 
मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमन्त्री की मन्त्रणा से करता है। समस्त मन्त्रियो 
के लिए यह ग्रावश्यक है कि वे राज्य विधानमण्डल के सदस्य हो । ऐसा कोई व्यक्ति 
जो राज्य के विधानमडल का सदस्य न हो, मन्त्री नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु 
वह छ महीने की समाप्ति पर मन्त्री नही रहेगा यदि वह इसी कालावधि में राज्य 
के विधानमडल के लिए निर्वाचित नही हो जाता । मन्त्रियो के बीच विभागों का वित- 
रण राज्यपाल मुख्यमन्त्री की मन्त्रणा से करता है। 


राज्य की वास्तविक कायंपालिका मन्त्रि-परिषद है । यद्यपि प्रशासन राज्यपाल 
के नाम में सचालित होता हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय मन्त्रियों द्वारा किये जाते हे। 
राज्य के मुख्यमन्त्री का यह कतंव्य है कि वह राज्य के 
मामलो के प्रशासन से सम्बद्ध मन्त्रि परिषद के निर्णयों को,  सन्त्रि-परिषद झोौर 


व्यवस्थापन प्रस्तावों को तथा ऐसी सूचना को जो राज्य- राज्यपाल के 
पाल मागे, राज्यपाल के पास पहुँचाये । यदि किसी मामले सम्बन्ध 


का निर्णाय किसी व्यक्तिगत मन्‍्त्री के द्वारा किया गया है 
तो राज्यपाल इस बात की मांग कर सकता है कि वह सासला समग्र परिषद के 
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सम्मुख उपस्थित किया जाय । इस तरह राज्यपाल का यह अ्रधिकार है कि उसे सब 
प्रकार की सूचना मिलती रहे । मन्त्रियों द्वारा विचारित किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
उन्हें चेतावनी तथा मन्त्रणा देकर राज्यपाल उनके मार्ग-दर्शक भ्रौर मित्र के रूप में 
भी काय्य कर सकता है ८ लेकिन जहाँ मन्त्रियों ने एकबार किसी बात का निरचय कर 
लिया, राज्यपाल केवल उन थोडे से अ्पवादो को छोडकर, जिनका हम पहले ही वन 
कर चुके हैं, उनके निर्णोयों को मानने के लिए बाध्य है। सविधान का कहना हैं कि 
मन्त्री राजयपाल के प्रसादपर्यन्त भ्रपने पद धारण करेंगे । इस प्रकार सिद्धान्ततः राजय- 
पाल यदि चाहे तो वह किसी मन्त्री को भ्रपदस्थ कर सकता है लेकिन मन्त्रि परिषद 
का राजूय की विधान सभा के प्रति सामूहिक उत्त रदायित्व देखते हुए राज्यपाल सामा- 
न्‍्यतः भपनी इस शक्ति का व्यवहार में प्रयोग नही करेगा । 


सविधान ने इस बात का उपबन्धकि करके मत्रिपरिषद राज्यकी विधान सभा के 
प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी [श्रनुच्छेद १६४ (२) ] राज्य विधान मण्डल 
के साथ मन्त्रिपरिषद के सम्बन्ध का निरूपण किया है। 
संत्रिररिषद शौर इसका भश्रभिप्राय यह है कि मन्त्रिपरिषद उसी समय तक 
राज्य विधान पदारूढ र6 सकती है. जब तक कि उसे विधान-सभा के 
मण्डल के बहुमत का समर्थन प्राप्त है | मन्‍्त्री राज्य -विधान मण्डल 
सम्बन्ध के सदस्य हैं। उन्हें उतकी बैठकों में उपस्थित होने श्रौर 
उसकी कायंवाहियो में भाग लेने का भ्रधिकार है। वे सर- 

कारी विधेयकों को पुरःस्थापित करते हैं भर उन्हें पास करवाते हैं । 


राज्य का विधान मण्डल मन्त्रियो के कार्य का कई तरह से नियंत्रण झौर निरी- 
क्षण कर सकता हें । विधान मण्डल के सदस्य सूचना को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न 
झोर पूरक प्रइन पूछ सकते हैं । बजट वाद विवादो के दोरान में वे प्रशासन के विरुद्ध 
जनता की शिकायतों की आ्रावाज को बुलन्द कर सकते हैं| वे भ्रतिशय सावंजनिक मह- 
त्व के मामलो पर काम रोको' प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हूँ। इस प्रकार के प्रस्तावों 
द्वारा सरकार की नीतियों को प्रकाश में लाया जा सकता है श्नौर उसकी गतलियों की 
श्रालोचना की जा सकती हैं । भ्रंशत: सामुदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के कारण 
विधान-सभा किसी सरकारी विधेयक को पास करना भ्रस्वीकार करके किसी ऐसे गैर 
सरकारी विधेयक को पास करके जिसका मन्त्रियों ने विरोध किया हो, मन्त्रियों द्वारा 
उपस्थित की गई बजट की मांगों में कमी करके भ्रथवा मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अवि- 
इवास का सीघा प्रस्ताव पास करके, मन्त्रिपरियद को पदच्युत कर सकती है । कहने 
का सार यह है कि विधान मण्डल मन्त्रियों को बना या बिगाड़ सकता है । दूसरी भोर 
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मल्त्री भी विधान मण्डल को शपने नियन्त्रण और प्रमाव में रख सकते हैं। वे बहुमत 
बाले दल के नेता होते हैं । इस बहुमत का समर्थन मिलने के कारण साधारणतः वे 
झपने विधायी प्रस्तावों को पास करवाने में सफल हो जाते हैं । यदि दल का ्रनुशा- 
सन कठोर है श्रौर उसका विधान मण्डल में पूर्ण बहुमत है तो मन्त्रिपरिषद विधान 
मण्डल को अपने हाथ की कठपुतली बना सकता है। विधान मण्डल पदारूढ दल को 
उसी समय भ्रपदस्थ कर सकता है जबकि दल का बहुमत संदिग्ध हो शभ्रथवा उसके 
सदस्यों में फूट हो । 


राज्य का विधान मण्डल 


१३३- एक सदनात्मक श्रौर द्विसदनात्मक राज्य विधान संडल 


सविधान ने निश्चित किया हैं कि प्रथम श्रनुसूची के भाग (क) में के प्रत्येक 
राज्यके लिए एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल तथा विधान मण्डलके यथास्थिति 
एक या दो सदतों से मिल कर बनेगा । पजाब, पश्चिमी ब गाल, बिहार, बम्बई मदास 
भोर उत्तर प्रदेश के राज्यों मे दो सदन होगे । भाग (क) के शेष राज्यो में एक सदना- 
त्मक विधान मण्डल होगे । <सदनात्मक विधान मण्डल वाले राजूय में उचूच सदन 
विधान परिपद श्ौर निम्न सदन विधान सभा के नाम से प्रख्यात होगा। यदि राज्य 
का विधान मडल एक सदनात्मक है, तो वह विधान सभा कहलाएगा | राज्यों को 
द्विसदनात्मक विधान मडल देने के प्रशन पर सविधान सभा में खूब जोरदार बहस हुई 
थी ! फलत. किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधान मडल हो 
या न हो, इस बात का निश्चय उस राज्य के प्रतिनिधियों. ठ्ितीय सबदतों के 
के मतानुसार किया गया । तीन राज्यो, भ्रासाम, मध्य-प्रदेश._ उत्सादन के लिए 
झौर उडीसा ने द्वितीय सदन का समर्थन नही किया | इसके उपबन्ध 
विपरीत भाग (क) के शेष छ राज्यो ने द्वितीय सदन का 
समर्थन किया । इसलिए श्रनु० १६८ इन राजूयों के लिए द्विसदनात्मक विघानमंडलों 
का उपबन्ध करता है। लेकिन भ्रनु० १६६ ने निश्चित किया है कि ह्विसदनात्मक 
विधान मण्डल वाले राज्य के उचच सदन का उत्सादन किया जा सकता है यदि राजूय 
की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-सख्या के बहुमत 
से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की सख्या के दो तिहाई से भन्यन बहुमत 
से पास कर दिया हो । 


१३४. विधान-सभा 
सविधान ने निर्धारित किया है कि किसी राजूय की विधान-सभा ५०० से भ्रन- 
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घिक भौर ६० * से प्रन्यून सदस्यों से मिल कर बनेगी । 
रखना और निर्वाचन विधान सभा की सदस्यता के लिए सार्व भौम वयस्क मता- 
घिकार श्रौर सयुकत निर्वाचक गणो के श्राधार पर श्रत्मक्ष 
निर्वाचन होगे । 

सविधान ने पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचक गशो का उत्सादन कर दिया है, लेकिन 
विधान सभा में कतिपय भ्रल्पसल्यक-वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबन्ध कर दिया 
है । प्रनु० ३३२ ने निश्चित किया है कि विधान सभा में 
कतिपय वर्गों के (क) भ्रनुसूचित जातियो के लिए तथा (ख) भश्रासाम के 
लिए स्थानों का श्रादिम जाति क्षेत्रों में की भ्रनुसूचित श्रादिम जातियो को 
संरक्षण छोड कर प्रन्य आदिमजातियो के लिए स्थान सरक्षित 
रहेंगे । स विधान ने प्राग्ल-भारतीय समुदाय के लिए भी 
विज्लेष उपबन्ध किया हैँ ! यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय हो कि उस राज्य 
की विधान सभा में आग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आ्रावश्यक है भौर पर्याप्त 
नही है, तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे 
नाप-निर्देशित कर सकता है । लेकिन यह स्मत्तंव्य हैँ कि अनुसूचित जातियो श्र।दिम- 
जातियों तथा आग्ल-भारतीयो के लिए रथानो के सरक्षण सम्बन्धी ये विशेष उपबन्ध 
सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालाव्धि की समाप्ति पर प्रभावी न रहेगे भौर 

उस समय तक नही बढाये जायेगे जब तक कि सविधान में सशोधन न हो । 


किसी राज्य की विधान सभा में के किसी स्थान के लिये चुने जाने के लिए सवि- 

घान ने निम्न भ्रहंताएं निश्चित की हैं । प्रत्याशी के लिए यह आ्रावश्यक है कि (क) 
वह भारत का नागरिक हो, (ख) २५ वर्ष की ग्रवस्था 

सदस्यों को पूरी कर चुका हो, श्रौर [ग] ऐसी प्रन्य प्रहंताएं रखता 
झहंताएं हो जो इस बारे में राज्य के विधान मडल द्वारा निर्मित 

किसी कानून के द्वारा या ग्रधीन निद्िचत की जायें । राज्य 





$ जनता के प्रतिनिधित्व-प्रधिनियम (१६५०) ने प्रत्येक राजूप की विधान-सभा 
की सदस्य-सल्या निम्न प्रकार से निश्चित की है -- 
भाग (क) राजय: प्रासाम:१०८, बिहार: ३३०, बम्बई ३१५, मध्य प्रदेश २३२, 
मद्रास: ३७५, उडीसा: १४०, पजाब १२६, उत्तर प्रदेशः ४३०, पश्चिमी 
बंगाल: २३८। 
भाग (स्व) राजूय: हैदराबाद: १७५, मध्य भारत: ६६ मेसूर: ६९, पेप्सू: ६०, 
राजस्थान: १६०, सौराष्ट्र. ६० त्रावतकोर-कोचीन: १०८ | 
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की विधान सभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष ध्लौर दूसरे को उपाध्यक्ष निर्वा- 
चित करती है । प्रत्येक राज्य की विधान सभा की भ्रवाघि, यदि उसका पहले ही विध- 
टन न कर दिया जाय तो भ्रपने प्रथम श्रधिवेशन के लिए 

नियुक्त तारीख से ५ वर्ष की होगी। परन्तु इस कालावधि विधान सभा 

को, जब तक भ्रापात की उदधोषणा प्रवतंन में है. ससद की 

कातू न द्वारा किसी कालावधि के लिए बढा सकती है, जो झदधि 

एक बार एक वर्ष से प्रधिक न होगी तथा किसी भ्रवस्था 


में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का भ्रन्द हो जाने के पश्चात्‌ छ मास की कालावधि से 
झधिक विस्तृत न होगी । 


१३५- विधान-परिषद 


द्विमदनात्मक विधानमण्डल वाले राज्य की विधान-परिषद के सदस्यों की समस्त 
सख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की समस्त सख्या की एक चौथाई से 
अधिक न होगी । तथापि यह निर्धारित कर दिया गया है 
कि क्सी अ्रवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद रचना 
के सदस्यों की समस्त सख्या चालीस से वम न होगी ।/* 
जब तक मसद कानून द्वारा भ्रन्यथा उपबन्ध न करे, विधान-परिषद की रचना निम्न 
शीति से होगी (क) तृतीयाश स्थानीय निकायो के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा, (ख) 
द्वादज्ञाश ऐमे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होगा जो किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 
तीन वर्ष से स्नातक है, (ग) द्वादशाश ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वांचित होगा जो राज्य 
के भीतर माध्यमिक पाठशालाश से ग्रतिम्न स्तर की शिक्षा-सस्थाओ्रो में पढने के काम 
में कम से बन तीन वर्ष से लगे हुए हैं, (घ) तृतीयाश राज्य की विधानसभा के सद- 
स्पो द्वारा एमे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नही हैं भौर (€ ) 
शो सदस्य राज्यरल द्वारा उन व्यक्तियों में से नाम-निर्देशित किए जायेंगे जिन्हें 
साहित्य, विशान, कला, सहकारी आदोलन और सामाजिक सेवा के विषयों के बारे में 
विश्येष ज्ञान या व्यावहारिक भ्रनुभव है । विधान परिषद के लिए तमाम निर्वाचन 
एकल सक्रमशीय मत के 6रा सानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रनुसार होगे । 

विधान परिषद के लिये निर्वाचन में खडे होने वाले व्यक्ति में निम्न अ्रह ताभों 

7 # जनता के प्रतिनिधित्व-अधिनियम (१९५०) के श्रधीन विभिन्न राज्यों को 

विधान-परिषदो की सदस्य-सख्या निम्त प्रकार से निश्चित हुई है.--भाग (क) के राज्य 
बिहार: ७२, वम्बई: ७२, मद्रास ७२, पजाब ४०, उत्तरप्रदेश, ७२, पद्िचमी बंगालः 
४५१ । भाग (ख) के राज्य. मैसूर. ४० । 
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का होना प्रावश्यक हैः (क) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, (ख) उसकी प्लायु 
कम से कम तीस वर्ष की होनी चाहिए, भौर (ग) उसमें 


सदस्यों को ऐथी भ्रन्य भ्रहंताएं होती चाहिये जो संसद इस बारे में 
झहूंताएं कानन के द्वारा या भ्रधीन निश्चित करे । राज्य की विधान 


परिषद भ्रपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उप- 
सभापति निर्वाचित करेमी । विघान परिषद स्थायी निकाय होगी श्रौर उसका विधटन 
नही किया जायगां। विधान परिषद के सदस्य ६ वर्ष के दिए निर्वाचित शेगे श्रौर 
तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष हुट जाया करेंगे । 


राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनो को (यथास्थिति) राज्यपाल एक 

चर्ष में कम से कम दो बार प्रधित्रेशन के लिये झ्राहुत करेगा ग्रौर उनके एक सत्र की 
प्रतिम बैठक तथा आगामी सत्र की बैठक के लिए न्युवत 

राज्य के विधानसमण्डल तारीख के बीच ६ मास का अन्तर न होगा ! इस उपबध के 
के सत्र भ्रधोन रहते हुये राज्यपाल, समय समय र सदन या सदनों 


को प्राहुत कर सकेगा, उनका सत्रावसान प्रथवा र: 
सभा का विघटन कर सकेगा । 


१३६. राज्य-विधानमण्डल को शक्तियां श्रोर उसके कृत्य 


राज्य के विधानमण्डल को राज्य सूची में प्रगरितत समस्त विषयों पर कानून 
बनाने की गकित प्राप्त है । इस क्षेत्र में राज्य विधानमण्डल साधारणत प्रपवर्जी क्षेत्रा- 
धिकार का उपभोग करता है। राज्य विधानमण्डल सम- 

विधाणिनो वर्ती सूची में प्रगणित विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना 
दचारक्तियां सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में उसका क्षेत्राघिकार अपवर्जी 

नहीं है । इन विषयो पर ससद भी फानून बना सकती है 

और यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य के विधानमण्डल द्वारा निममित कानून उसी 
विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरुद्ध हे तो ससद द्वारा निर्मित कानुन, चाहे 
यह उसके भधिनियमन के पहले या पीछे पाप्त हुआ हो, भ्रभिभावी होगा और राज्य के 
विघानमण्डल द्वारा निरमित कानून विरोध की मात्रा तक छून्‍्य होगा। लेकिन यदि 
किसी समवर्ती विषय से सम्बद्ध राज्य के कानन के ऊपर, उमे राष्ट्रपति के विचाराथ॑ 
रक्षित किये जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति की भ्रनुमति मिल गई है तो वह उसी विषय पर 

पास किये गए संघीय कानून के ऊपर भ्भिभावी होगा । 

राज्य का विधानमण्डल राजूय के वित्त पर भी नियन्त्रण रखता हैं। इस क्षोत्र 

थें यदि राजूय का विधानमण्डल द्विसदनात्मक है, तो विधानसभा की स्थिति शर्वोच्च 
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होती है । राजूय के राजस्वों पर भारित व्यय के झलावा, 

जिस पर राजूय का विधान मंडल वाद-विवाद कर सकता... वित्तोय शक्तियां 

है, पर मतदान नहीं दे सकता, समस्त व्यय-प्रस्तावों का 

अनुदान भागों के रूप में विधानसभा के सम्मुख उपस्थित क्विया जाना प्रनिवायं है। 
विधानसभा मांग को स्त्रीकार या भ्रस्वीकार भ्रथवां उसकी राशि को कम कर सकती 


है । इसी प्रकार विधानसभा के भ्ननुमोदन के बिना कोई भो कर नही लगाए जा 
सकते । 


नये सविधान ने केन्द्र और प्रातों दोनो स्थानो पर सासद शासन-प्रणाली की 
स्थापना की हूँ । फलत. राजूय की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रि-परिषद को विधान 
सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बना दिया गया 
है । इस प्रकार विधानमंडल मन्त्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण. कार्यपालिका के 
झौर निरीक्षण रख सकता है तथा उसके ऊपर अ्रविश्वास ऊपर नियन्त्ररा 
का प्रस्ताव पास करके उसे भ्रपदस्थ कर सकता है । इसके 
श्रलावा जैसा कि हम ऊपर कह चुके हें विधानमडल के सदस्य प्रइनो, बजट के वाद- 
विवादों तथा “कामरोक़ो' प्रस्तावों के द्वारा शासन की गलतियों को जनता के सामने 
ला सकते हैं। 


१३७. राज्य विधानमण्डल के दो सदनों के सम्बन्ध 


द्विसदनात्मक विधानमडल वाले राजूय में निम्न सदन भ्र्थात विधान सभा को 
मूघ॑न्य स्थान दिया गया है ॥ उच्च सदन [अर्थात विधान परिषद] न केवल द्वित्तीय 
सदन ही है श्रपितु गोर सदन भी हैँ। वित्तीय मामलों में 
विधान सभा को ही पूरी और भ्रन्तिम सत्ता प्राप्त हें । धन पिधएन सभर को 
विधेयक के लिए यह भ्रावश्यक हैं कि वह विधान समामें ही परमेष्ठता 
पुर.स्थापित किया जाय । जब इस प्रकार का विधेयक सभा 
द्वारा पास कर दिया जाता है, तब वह विधान परिषद के पास भेजा जाता हैँ । परि- 
शद के पास भेजे जाने के १४ दिन के पदचात वह विधेयक चाहे इस बीच में परिषद 
ने उसे पास किया हो या न किया हो, राज्यपाल की स्वी- 
कृति मिल जाने पर कानून बन जाता हँ | इसके. धन विध यकों के 
झलावा भ्रनुदान मांगो पर केवल विधान सभा ही मत दे सम्बन्ध में 
सकती हूँ । 

घन विधेयकों को छोडकर, भ्रन्थ विधेयकों के सम्बन्ध में भी विधान सभा विधान 
यरिषद की भ्रपेक्षा महत्तर शक्तियों का उपभोग करती हूँ । यदि विधान परिषद वाले 
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राज्य की विधान सभा द्वारा घत विधेयक से किसी भ्रन्य 
अन्य वि्ेयकों के. निधेयक के पास किये जाने तथा विधान परिषद 
सम्बन्ध में के पास पहुँचाये जाने के पदचातृ्‌;-[क] परिषद द्वारा 
विधेयक भ्रस्वीकार कर दिया जाता हैँ, [ख] परिषद के 
समक्ष विधेयक रखे जानेकी तारीख से उससे विधेयक के पास किये जाये बिना तीन मास 
से भ्रधिक समय व्यतीत हो जाता हैँ; ध्थवा [ग] परिषद दारा विधेयक ऐसे सशो- 
घनो सहित पास किया जाता हँ जिससे सभा सहमत नहीं होती, तो विधान सभा 
विधेयक को उसी या किसी श्रागामी सत्र में विधान परिषद द्वारा प्रस्तावित सशोधनों 
सहित या बिना, यदि कोई हों, पुनः पास कर सकती हूं भ्रौर इस प्रकार पास किये 
गये विधेयक को विधान परिषद तक पहुचा सकती हँ । यदि विधान सभा द्वारा विधे- 
यक के इस प्रकार दोबारा पास किये जाने तथा विधान परिषद तक पहुँचाये जाने 
के पदचात--[क] परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता हँ, श्रथवा [ख] 
परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उससे पास हुए बिना एक मास 
से अधिक समय व्यतीत हो जाता हँ, झ्थवा [ग] परिषद द्वारा विधेयक ऐसे सशोघनों 
सहित पास किया जाता हँ, जिनसे सभा सहमत नही होती, तो विधेयक राज्य के 
विधानमडल के दोनो सदनों द्वारा उस रूप में पास किया समझा जायगा जिसमें कि 
वह विधान सभा द्वारा दूसरी बार पास किया गया था । 
राज्य की कार्यपालिका का नियन्त्रण विधान सभा के हाथ में रक्‍्खा गया हूँ 
और यदि किसी राजूय में द्वितीय सदन हँ तो विधान परिषद सूचना श्रादि प्राप्त 
करने के भ्रलावा इस शक्ति में कोई हिस्सा नही रखती । 
कार्यपालिका क॑ ऊपर सविधान ने मन्त्रिपरिपद को सामूहिक रूप से भ्रकेले विधान 
नियंत्रश रखने के सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया हूं। दूसरे शब्दों में विधान 
संबंध में परिषद नही, अपितु विधान राभा ही मन्त्रिपरिषद को भ्रप- 
दस्थ कर सकती हूं । 
१३८. राज्य के विधानमण्डल की शक्तियों पर प्रतिबन्ध 
नया सांवधान राजूय विधानमण्डलो को उन शक्तियों की प्रपेक्षा कही शझ्रधिक 
व्यापक दाक्तिया देता है जिनका प्रान्तीय विधानमण्डल १६३५ के भारत सरकार भ्रषि- 
नियम के भ्रघीन उपभोग करते थे | साधारण परिस्थितियों 
कतिपय विधयकों की के श्रधीन अपने निश्चित क्षेत्र में वे करीब करीब प्रश्रुत्व 
पुन/स्थापना के लिए सम्पन्न हैं लेकिन उनकी सक्षमता के ऊपर लगःये गये कुछ. 
राष्ट्रपति की पू्ष... प्रतिबन्ध हमारे संविधान की एकात्मक भावना को प्रकट 
संज्री करते हैं । पहली बात यह है कि कुछ विधेयक भारत के 
राष्ट्रपति की पूर्व मज़ूरी के बिना राज्य के विधानमंडल 
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में प्रस्तावित नहीं किये जा सकते । उदाहरणारं यह शर्ते उन विधेयकों के ऊपर लागू 
होती है जो राजय के भीतर या दूसरे राज यो के साथ वारिज य, व्यापार भौर समा- 
गम की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध श्रारोपित करते हैं । झिनु. ३०४] । दूसरी बात यह 
है कि राजय विधानमण्डल द्वारा पास किये गये कुछ विधेयक उप्त समय तक श्रमावी 
नही हो सकते, जब तक कि वे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किये जाने के पश्चात 
उसकी स्वीकृति प्राप्त न कर लें। इस कोटि में [१] राज द्वारा सम्पत्ति के भ्रजन 
से सम्बद्ध विधेयक [प्रनु ] भोर [२] समवर्ती मामलो से सम्बद्ध वे विधेयक,जो ससद द्वारा 
पास किये गये वतमान कानूनो के प्रतिकूल हो जाते हैं. अनु. २५४] | वे विधेयक भी 
जो सायद द्वारा सम्रुदाय के जीवन के लिए प्रावश्यक घोषित की गई वस्तुश्रों के क्रय 
या विक्रय पर करारोपण करते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने पर 
उमकी अनुमति बिना प्रभ!वी नहीं हो सकते [अनु. २८०६] | तीसरी बात यह है कि 
संविधान ने ससद को राज थ सूची में के विषयो के बारे में कानून बनाने की शक्ति 
दी है । यदि राज य परिषद 3पस्थित और मत देने वाले 

सदस्यो की दो तिहाई से अन्यून साख्या द्वारा समधित राज्य परिषद संसद को 
प्रस्ताव द्वारा यह घोषित करदे कि राष्ट्रीय हित मे यह राज्य सूची में प्रगणित 
शावदयक यथा इष्टकर है कि ससद को राज यसूची में प्रग- विषयों के ऊपर कानून 
णित विषयों के ऊपर कानून बनाना चाहिए तो ससद उन बनाने की शक्ति दे 
विषयों के ऊपर कानून बना सकती है [अनु २४९] | इस सकतो है 

एपबन्ध की कठोर प्रालोचना की गई है। आलोचको का 

कहना है कि यह उपबन्ध राजूयों की स्वायत्तता के ऊपर कठोर आघात है । तथापि 
यह स्मतः्य है कि राज्यस ची में के किसी विषय को ससद के विधायी क्षेत्रा- 
घिकार को सौंप देने की राजूय परिषद की झक्त भ्रर्थ प्रापात व्यवस्थापन तक मर्यादित 
हैं, इस उपबन्ध के प्रधीन सासद द्वारा पास किये गये कानून केवल एक परिमित 
प्रवधि के लिए ही प्रभावी होगे । चौथी बात यह हैं कि जब तक झ्ापात की उदृघो- 
चणा प्रवर्तन में है ससद भारत के सम्पूरं राजूय क्षेत्र के श्रथवा उसके किसी भाग के 
लिए राज य स थी में प्रगसिित विषयो में से किसी के बारे 

में कानून बना सकती हैं [अन्‌ २५०]। इस उपबन्ध के झ्रापात काल सें संसद 
झ्रधीन सासद द्वारा पास किया कानून उद्घोषणा प्रवर्तन राज्य सूची के विषयों 
की समाप्ति के पदचात छ मास की कालावधि की समाप्ति पर भी कानून बना 
पर प्रवर्तन में न रहेगा । पाचवी बात है कि सँसद राजयों सकती है 

में वधातिक तन्‍त्र के विफल हो जाने की धोषणा के 


.. 


प्रवतेन काल में भी राजय सूची में प्रगणित विषयो पर कानून बता 
सकती है। जब तक ऐसी उदघोषणा अंवर्तन में है राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है 
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कि राजूय के विधानमंडल की शक्तियां ससद के प्राधिकार के द्वारा या श्रघीन प्रयो- 
फ्तव्य होंगी [पनुच्छेद २५६] । 
१३६ भाग (ख) राज्य 

संविधान की प्रथम भ्रनसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राजूपों में से प्रत्येक के 
राजूयक्षेत्र में वह राजूय-क्ष त्र समाविष्ट है जो सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले 
तत्सथानी देशी राजूय में समाविष्ट था। स्तरतन्त्र भारत की सबसे बडी सफलताप्रों में से 
एक इन राजूय क्षेत्रों का भारत-सघ के एकको के रूप में श्राठ भाग (ख) राजूयों में 
भौर पांच भाग (ग) राजूयों में वितीनोकरण तथा भाग (क) राज्यों में भ्रमिभावी 
परिस्बितियो के भ्रनुकूल लोकतत्रीकरण हूँ । 


नये सविधान के भ्रधीन भाग (ख़) में के राज्यों के शासन-तत्र॒ को भाग (क) 

राजूयो के शासन-तन्त्र के पद चिन्हों पर ले झाया गया हँ । लेकिन इस सम्बन्ध में 

कुछ महत्वपूर्णां भ्रन्तर है । उदाहरणारथ इन राजूयो में से 

राजप्रमत प्रत्येक का कार्यक्रारी प्रधान राजूयपाल नहीं राजप्रमुख 

कहलाता ह । यद्यपि वह नरेशज्ञ वर्ग का एक सदस्य है श्रोर 

उसकी उपलब्धियां एक भिन्न ग्राधार पर निश्चित होती हैं फिर भ" उसकी वैधानिक 

स्थिति भाग (क) के राजूयपाल की वैधानिक स्थिति के सहश हैँ । निजी थैली के रूप 

में राजप्रमुख को दिये गये भत्ते सम्बद्ध राजूप के राजस्वों 

विधान मण्डल पर भारित न होकर जैसा कि भाग [क] राजूय के राजूब- 

पाल के वेतन व भत्तों के बारे में है, सघ के रास्जवों पर 

भारित होते हैं । सविधान ने उपबन्ध किया हूँ कि इन राजयों में से प्रत्येक का एक 

विधान मण्डल होगा जो राजप्रमुख झौर [क] मेसूर राजय में दो सदनों व [खा] दूसरे 

राज्यों में एक सदन से मिल कर बनेगा । इन राजूयों में 

स्यायपालिका न्यायपालिका का सगठन उसी रीति से किया गया है जैसा 

कि भाग (क) राजयो में है। लेकिन भाग (क) के उच्च 

न्यायालयों के न्यायाघीशों के वेतत जहा सविधान द्वारा निश्चित किये गये हैं, वहां 

भाग (ख) राजूयों के उवव न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतत, भत्ते, छुट्टी श्रोर 

निवृत्ति-वेतन के नियम सम्बद्ध राजप्रमुख से परामर्श करने के पदचात राष्ट्रपति द्वारा 
निश्चित किए जाते हैं । 


केन्द्र से भाग (ख) राजूयों के सम्बन्ध व्यावहारतः भाग [क[ राज्यों के 
सम्बन्धो की तरह ही हैं । जहा तक समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों 
का प्रश्न है, उनके ऊपर उनका उन प्रतिबन्धों के श्रषीन रहते हुए थो 
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आग (क) राजूयों के विघन मण्डलों पर लागू 
होते हैं, सामान्य क्षत्राधिकार होगा । लेकिन जम्मू फेल से सस्यन्ध 
और काइमीर के राजय के बारे में विशेष उपबन्ध कर दिए (क) विधायी 
गए हैं। इस राजूय के बारे में सघीय संसद की कानून 
बनाने की शक्ति [क] सघ सूची भौर समवर्ती सूची में प्रगरित केवल उन विषयों 
तक जो प्रवेश लिखत द्वारा केन्द्र को दिए गए हैं. तथा 
[लि] उन विषयो तक जो राज्य की सरकार की जम्मू भझौर काइसीर 
सहमति से राष्ट्रपति उल्लिखित कर दे, सीमित होगी । 

भाग [क] राजयो की वैधानिक थ्थिति से भाग [ख] राजूयों की वैधानिक 
स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भ्रन्तर इन राजूयो के केन्द्र के साथ प्रशासनिक सम्बन्धों में 
निहित हैं । भाग [क] राजूयों के विपरीत भाग [ले] 
राज्य सघीय सरकार के साधारण निरीक्षण श्र निय- (ख) प्रशासनिक 
अरा में हैं। इन राजूयो की सरकारो से यह प्रपेक्षा की सस्वन्ध 
जाती है कि ये उन विशेष निर्देशों का जो राप्ट्रपति समय 
समय पर प्रस्थापित कर सकता है, पालन करें । इस उपबन्ध को सविधान के 
प्रारम्भ होने से दसवर्पो की ग्रवधि के लिए किया गया है लेकिन यदि संसद चाहे 
तो इसे घटा या बढा सकती है | इसके भ्रलावा राष्ट्रपति को इस बात फी शक्ति 
प्राप्त है कि वह भाग खि] में के किसी राजूय को केन्द्र के साधारण नियन्त्रण से 
सम्बन्द उपबन्ध से छटकारा दे सकता है। 


कतिपय टौकाकारों ने रुघोय सरकार के इस नियन्त्रण की भालोचना कौ हैं 
झौर इसे 'नई परमेष्ठता' बताया है । स्पष्टतः इसके कारण भाग [ख] राज्यों की स्वा- 
यत्तता भाग [क] राज्यो को दी गई स्वायत्तता से कम हो 
जातो है। लेकिन भाग [ख] राज्यों के ऊपर संघीय सरकार केन्द्रीय नियन्त्रण 
के इस साधा रण नियन्त्रण का इस झ्राघार पर कि ये राज्य का प्रौचित्य 
पिछडे हुए हैं और भ्रधिकाशतः इनमें सुसगठित प्रशासनिक 
से न्‍्यायिक प्रणाली का श्रभाव है एक अन्तर्कालीन उपबन्ध के रूप में झ्रौचित्य सिद्ध 
किया गया है । इन राज्यो के प्रशासन व सार्व जनिक जीवन-मानों को भाग [क] राजूयों 
के घरातल पर भ्राने में कुछ समय लगेगा । जब तक ऐसा 
होता है, उनके ऊपर केन्द्रीय सरकार का थोडा नियन्त्रण (ग) वित्तीय 
होता ग्रावरयक है। भाग [क] राजूयों और केन्द्र के सम्बन्ध 
ग्लिय सम्बन्धो का नियमन करने वाले संविधान के 
साधारण उपबन्ध भाग [खो राजूयों के ऊपर भी लांगू होंगे। लेकिन संविधान ने 
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निविचत किया है कि संघीय सरकार निम्न मामलो क॑ सम्बन्ध में भाग [ल] राजयों 

की सरकारों के साथ कोई भी समभौता कर सकती हूँ 

कतिपय मामलों [क] ऐसे राजूय में भारत सरकार हारा उद्गृहीत किए 

के सम्बन्ध मं जाने वाले किसी कर या शुल्क का उद्ग्रहण तथा स ग्रह 

विद्वाष व्यवस्था करता शभ्रौर उपस्के झआगम का वितरण करना; [खि] 

भारत सरकार द्वारा स विधान के श्रधीन उदग्रहीत किये 

जाने वाने किसी कर या शुल्क से अथवा प्रन्य किन्ही खोतो से जो राजस्व राजूय 

थाता था, उसकी हानि क॑ लिए ऐसे राज्य को कन्द्र द्वारा वित्ताय सहायता अनुदान 

करना और [ग] भाग [ख] राज्य द्वारा शासक्रो की निजी थैली के रूप में किन्‍्ही 

राक्षियों की करमुक्त देनगी क॑ सम्बन्ध में कंन्द्रीय सरकार को दिया जानें वाला 
भंददान ! 


१४०. भाग (ग) राज्य 


प्रथम अनुसूची के भाग (ग) राज्यों में पूर्वकालीन मुख्य श्रायुकतों के प्र/न्त (जंसे 
दिल्‍ली) श्ौर कतिपय पृर्तकालीन देशी राज्यो (जैसे हिमाचल प्रदेश और भोपाल) के 
राज्यक्षेत्र समाविष्ट हैं | संविधान ने निश्चित किया है कि 
केन्र हारा शासित इन राज्यों में से प्रत्येक का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया 
क्षेत्र जारेगा भौर वह इस बारे मे अपने द्वारा नियुवत किये 
जाने वाले मुख्य श्रायुक्त या उपराज्यपाल के भ्रथवा पडौसी 
राज्य को सरकार के द्वारा कार्य करेगा | भाग (ग) राजूयो में लोकतत्रात्मक स्वशासन 
की स्थापना के बारे में पर्याप्त प्रादोलन होता रहा है। 
भाग (ग) राज्यों ससद सविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के श्रधीन काम 
में स्वदासन करती हुईं एक ऐसे विधयक पर विचार कर रही है जिसके 
द्वारा इन राजूयों में विधान मडलों, मत्रिपरिषदो झोर परा- 

अक्षंदाताप्नों का सृजन किया जा सके । 


१४१. भाग (घ) राज्य-क्षेत्र 
प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में प्रन्डमान श्रौर निकोबर-द्वीप समाविष्ट हैं। 
इनका झोर इस भ्रनुसूची में श्रनुल्लिलित दूसरे राजूय-क्षेत्रो का प्रशासन राष्ट्रपति करता 
है भोर वह इस बारे में भ्रपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य प्रायुकत या प्रन्य 
पदाधिकारी के द्वारा कार्य करता है। राष्ट्रपति ऐसे किसी राजय-दक्षेत्र में शान्ति भौर 
सुशासन के लिए तथा संसद-निर्मित किसी कानून का श्रथवा किसी वर्तमान कानून का 
जो उस पर लागू है, निरसन या सशोधन करने के लिए विनियम बना सकता हैं । 


आरत का नवा संविधान ड्र्श्‌ 


सारांश 

भारत राजूयों का संध है। संविधान ने इन राज्यों का तीन विभिन्न कोटियों 
में वर्गीकरण किया है। सघीय पद्धति के भ्रधीन ये राजूय प्रघ॑-स्वायत्त स्टेटस को उप- 
ओग करते हैं लेकिन साधारण परिस्थितियों में इन्हे भ्रपण उल्लिखित क्षेत्र के भीतर 
वास्तविक प्रभुत्व शक्ति प्राप्त है । भाषातो में उनकी स्वायत्तता को स्थगित किया जा 
खकता है । 

भाग (क) राजूय की कार्यपालिका-शक्ति श्रौपचारिक रूप से राजयपाल में 
निहित है । राज्यपाल राष्ट्रपति दवारा नियुक्त किया जाता है भौर पाँच वर्ष तक पद 
थारण करता है । उसे व्यापक कार्यंपालिका, विधायिनी, वित्तीय भौर न्यायिक शक्तिया 
प्राप्त हैं । लेकिन वह वैधानिक शासक है और साघारणत'* अपने मंत्रियों की मंत्रणा 
पर काय॑ करता हैं। यह केवल थोडी सी उन्लिख्ित श्रवस्थाश्रो की ही बात है, जब 
राजूयपाल केन्द्र का श्रभिकर्ता हो जाता है ग्रोर श्रपने विवेक के ग्रनुसार का करता है। 

राजूय की वास्तविक कार्यपालिका मत्री-परिषद हैं मत्रीपरिषद सामूहिक रूप 
से राजूय के विधानमडल के प्रति (अथवा यदि दाजूय मे दिवतीय सदन हैँ तो केवल 
विधान-सभा के प्रति) उत्तरदायों हे । राजूय की मत्रिपरिषद संघ की मन्त्रिपरिषद के 
पद बिन्हो का प्रतुमरण करती हुई ही कार्य करती है । 

प्रत्येक राजूय में एक विधानमण्डल हैँ । भाग (क) के छ राज्यो और भाग 
(ख) के एक राजय में दिवसदन त्मक विधानमण्डल है । उच्च सदन (विधान परिषद) 
परोक्षतः निर्वाचित और नामनिरदेंशित सदस्यों से मिल कर वतता हैं । विधानसभा 
की तुलना में विधान-परिषद सर्वथा शक्तिहीन हँ । वह स्थायी सदन हैँ । उसकी 
झवधि ६ वर्ष हूं लेकिन प्रति दूमरे वर्ष उसके तिहाई सदस्थ निवत हो जाते हैं। 
विधान सभा जनता का सदत है। वह वथस्क्त मताविकार और सपुक्त निर्वाचक्णों 
के प्राघार पर प्रत्यक्षत. निर्वात्रित होती हैं । साधारणद. राज्य-घूची में प्रगणित 
विषयो के ऊपर राज्य के विधान मण्डल को अभ्रपवर्जी क्षेत्राधिकार प्राप्त है 
लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह क्षेत्राधिकार ससद को हस्तातरित किया जा सकता 
है । राज्य का विधानमण्डल [द्विसदनात्मक विधानमण्डलो वाले राज्यों में विधान- 
सभा] राजूय के वित्तों को नियन्त्रित करती है और मंत्रि-परिषद के कार्य का निरी- 
क्षण करती है । 

भाग [श्र] राजूय का प्रशासन साधारणतः भाग [कि] राजय के प्रशासन का 
तत्स्थानी है परन्तु कुछ महत्वपूर्णां ्रन्तर है । भाग [ख] राजूय में राज्यपाल के स्थान 
पर राजप्रमुख होता है । चू कि इतमें से भ्रधिकाश राज_य पिछड़े हुये हैं प्रौर इनमें 
सुसगठित प्रशासनिक व न्यायिक तंत्र का भ्रभाव है, भ्रतः दस वर्ष की प्रन्तकॉलीन 
प्रवर्धि के लिए केन्द्रीय सरकार को इन राज्यों के ऊपर साधारण निरीक्षण रखने 


४३० भारतीय राजनीति और शासन. 


ओर नियंत्रण करने की शक्ति दे दी गई है। यह भादशा की जाती हे कि इस अवधि 
की समाप्ति पर इन राज़यों के प्रशासन व सार्वजनिक जीवन के मान भी भाग [कद] 
राज्यों के घरातल पर आ जायेंगे । 

भाग [ग] के राज्य केन्द्र द्वारा शासित होते हैं। राष्ट्रपति भ्रपने द्वारा नियुक्त 
ग्रुस्य प्रायुक्तों भ्रथवा उप राज्यपालों के दुवारा इनका हासन करता है। ससद ऐसे 
उपायों पर विचार कर रही है जिनसे इन राज्यों में विधान मण्डलो, परामशंदाताप्रों 
व मन्त्रिपरिषदों की स्थापना के द्वारा लोकतंत्रात्मक स्व-शासन को कायम किया जा सके $ 


अध्याय १७ 


देशी राज्य: उनका विलीनोकरण 


शौर 
लोकतंत्रोकरण 


१४२. देशी राज्यों की पृष्ठभूमि 

प्राज भारतमें “राज्य” शब्द भारत-सघ के अवयवी एककों के लिये प्रयुक्त होता 
है। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में यह शब्द देशी नरेशों के भ्रधीनस्थ प्रदेशों के लिए 
लागू होता था । देशी राज्यो की सख्या ५६२ थी। ये 
राज्य सम्पूर्ण देश में फले हुये थे । इनमें सारे देश का ४५ ब्रिठटित्र भारत झौर 
प्रतिशत क्षेत्र और उसकी कुल जन-सख्या का २६ प्रतिशत _देज्ञी राज्य 
भाग भ्रा जाता था। विस्तार, जनसख्या और शक्तियों की 
दृष्टि से उनमें पर्याप्त भ्रन्तर था । “एक ओर तो हैदराबाद था, जिसकी झ्राबादी एक 
करोड ६५ लाख व वाषिक आय १० करोड रुपये थी। दूसरी ओर बाबरी था जिसकी 
आबादी २७ भ्ौर वार्षिक प्राय ८० रु. थी। काठियावाड में २५३ राज्य थे। इनमें ९ 
राज्यों की तो झार्थिक स्थिति कुछ भ्रच्छी थी, बाकी २७४ राज्यों की कुल वार्षिक 
झाय १३५ लाख रुपये थी, इस राशि को २७४ शासक-परिवारों का पालन करना 
पड़ता था और इससे ञ्राशा की जाती थी कि यह २७४ पृथक्‌ श्र्ध-स्वतन्त्र राज्यों के 
प्रशासनों का संचालन करे । 


देशी राज्यों की उत्पत्ति विभिन्न रीतियों से हुई | कुछ राज्य बहुत पुराने थे। 
उदाहरणार्थं, कृचबिहार, त्रावशकोर श्रौर कोचीन का इतिहास काफी पुराना था। 
मैसूर, जोधपुर भौर उदयपुर जसे कुछ दूसरे राज्य भारत 
में ब्रिटिश शासन की स्थापना के काफी पूव्व से वतंमान थे । राज्यों को 
बहुत से राज्य मुगल-शक्ति के पतन के पदचात्‌ उत्पन्न उत्पत्ति 
हुए । ब्रिटिश शासन की जड जमने के पूर्व भारत एक 


४६8२ भारतीय राजनीति भौर शासन 


अखंड देश नहीं था भ्रपितु स्वतन्त्र राज्यों का एक समुदाय था। जब ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने इन राज्यों के पारस्परिक संघर्षों में हस्तक्षेप करना झुरू किया, तब उसने 
उनमें से बहुतों को विजय श्रथवा दूसरे भ्रधिक कारगर उपायों द्वारा भपने वश में कर 
लिया । लेकिन ऐसे भी बहुत से राज्य बाकी बच गये जिन्हे प्र ग्रेजों ने प्रत्यक्षतः प्रपने 
अधीन नही किया । भ्रपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दी फ्राँसीसियों को भारत से बाहर करने 
के लिए श्र ग्रेजो को उनकी सदुभावना तथा सहायता की भ्ावश्यकता थी। फलतः 
उन्होंने इन राज्यों से सन्धि की और उन्हे पर्याप्त स्वतन्त्रता देकर श्रपना 'स्वामिभक्‍त 
मित्र' बना लिया । बहुत से उन भारतीयों को जिन्होंने श्र ग्रेजो को भारतीय उप-महा- 
द्वीप के ऊपर श्रपना भ्राधिपत्य जमाने में सहायता दी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जागीरें 
प्रदान की । इस रीति से भी प्रनेक राजूयों की उत्पत्ति हुई | स्पष्टतः इस ढग से प्रादु- 
भूत राज्य श्रपने अस्तित्व के लिए सीधे ईस्ट इ डिया कम्पनी के निकट ऋणी हैं। 


देशी राजूय श्रधोगति के गते में डूबे हुए थे । राजनीतिक हेष्टि से वे सामन्तवाद 
और प्रतिक्रियावाद के गढ थे । अधिकाश राजयो के नरेश स्वेच्छाचारी की भाति 
शासन करते थे। राजूय के प्रशासन में जनता की कोई 


देशी राज्यों आवाज नही थी और वह राजनीतिक अधिकार रो से सर्व था 
की वचित थी । कुछ राजयो में विधान मण्डल थे परन्तु उनका 
श्रघोगति कार्यपालिका के ऊपर कोई नियन्त्रण नही था। त्रावतकोर 


कोचीन, बडौदा और ग्वालियर ज॑ से कुछ राज्यों का शासन 
प्रबन्ध न्यूनाघिक रूप से प्रगतिशील था, लेविन उनकी सख्या बहुमत कम थी । भ्राथिक 
दृष्टि से भी राज्य श्रनुन्नत थे । केवल थोडे से राज्यों को छोड कर, शेष राज्यों में 
श्रौद्योगिक विकास की पूर्ण अपेक्षा की गई थी और उनमें सिर से पैर तक सामन्ती 
श्रर्थ व्यवस्था वतंमान थी । किसानों की दक्षा बडो दयनीय थी । जमीन्दार व जागी- 
रदार उनका निर्दयतापूर्वक शोषण झ्लौर दमन करते थे । राज्यों के साघन-ख्नोत प्रत्य- 
न्त सीमित थे। शासक श्राकठ विलासिता में मग्न रहते थे । उनके विलास के उपक- 
रण जुट' ने में ही राज्यो का भ्राथिक मेरुदण्ड टूट जाता था, फलत: राष्ट्र निर्माण भौर 
सामाजिक सेवा के कार्यों के लिए कोष में अत्यल्प धनराशि बच पाती थी। श्रधिकांश 
राज्यों में जनता को शिक्षा अथवा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें बिल्कुल प्राप्त नही थी। 
क्रेवल तीन राज्यो में विश्वविद्यालय थे श्नौर डिग्री कालिज केवल तीस राज्यों में थे 
राज्यों में कुल मिला कर केवल ३ प्रतिशत जनता साक्षर थी। यह ठीक है कि इस 
सम्बन्ध में कुछ राज्य भ्रपवाद स्वरूप भी थे। उदाहरणार्थं त्रावतकोर और कोचीन 


में, भारत में सबसे भ्रधिकर ४० प्रतिद्ात साक्षरता थी ॥ 


देशी राज्यों का विलीनीकरण ४३३ 


१४३. साववभोम सत्ता 

राज्य किसी भी प्रकार प्रभ्ुुत्व सम्पन्न राज्य नहीं थे। इसके विपरीत वे 
ब्रिटिश सम्राट की सार्वभौम सत्ता के भ्रपीन थे। 'सावंमौम सत्ता' शब्द की सांगोपांग 
व्याख्या कभी नहीं की गई लेकिन साधारण रूप से इसका 
आदइय यह था कि देशी राज्य ब्रिटिद सम्नाट्‌ के सावंभीौ-. सा्वभोम सत्ता 
अत्व के प्रधीन हैं भौर इस सार्वभौमत्व का प्रयोग भारत का 
में सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय करते हैं । देशी राज्यों झभिप्राय 
के सम्बन्ध में ब्रिटिश सम्राट की सावेभौम भ्थवा सर्वोच्च 
सत्ता का १६२६ में ला्ड रीडिग ने हैदराबाद के निजाम को लिखे गये श्रपने पत्र में 
स्पष्ट रूप से निरूपण किया था । उन्होंने लिखा था, “भारत में ब्रिटिश सम्राट की 
अ्रभुत्व शक्ति सर्वोच्च है और इसलिए देशी राजूय का कोई भी शासक ब्रिटिश सर- 
कार से समानता के भ्राधार पर बातचीत करने का दावा उपस्थित नहीं कर सकता ।” 


इसलिए सावंभौम सत्ता का अभिप्राय था कि देशी राज्य वास्तविक आादाय में 
राज्य नही थे। ब्हीटर के भ्ननुसार भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून में उनकी कोई स्थिति नहीं 
थी । वे श्रधीनस्थ भ्रथवा रक्षित राज्य थे ! वे न तो युद्ध की घोषणा कर सकते थे 
ओर न विदेशी राज्यों के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे क्योंकि उनके 
वैदेशिक सम्बन्ध पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित होते थे। राज्यों को आ्ान्त- 
रिक क्षंत्र में भी श्रसीमित स्वतन्त्रता प्राप्त नही होती थी। साम्राज्य, न्याय श्रथवा 
सुशासन के हितो के प्रन्त्रंस्त होने पर सम्न/ट्‌ उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकते 
थे । ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों के घरेलू मामलो में जब चाहे तब हस्तक्षप कर 
बैठती थी । कभी कभी वह प्रशासक नरेशो को भ्रधिकारच्युत तक कर देती थी। 
उदाहरणार्थ, १८९१ में मनीपुर के सेनापति को फासी दे दी गई । १९३८ में नाभा 
के महाराजा को पदच्युत श्र गिरफ्तार किया गया । १६३६ में भ्रलवर के शासक को 
विवद्य किया गया कि वे २४ घण्टे के भीतर ही भीतर अपना राज्य छोड़कर चले 
जाय॑ । किसी राज्य के उत्तराधिकार को निश्चित करने भौर दत्तक-प्रहण के सम्बन्ध 
में यह भावश्यक था कि सम्राट्‌ की श्रनुमति प्राप्त कर ली जाये । उत्तराधिकार के 
सम्बन्ध में मतभेद पैदा होने पर भ्रन्तिम निर्णय सम्राट के हाथों में रहता था। ब्रिटिश 
सार्वभौमत्व की भ्रधीनता में देशी राज्यों की स्थिति ग्रुलामों के समान ही थी । 


१४४. १६३५ के भ्रधिनियम के भ्रधोन प्रस्तावित संघ 


भारत के झाधुनिक इतिहास में १९३५ के क्‍ग्रधिनियम ने प्रथमबार राज्यों भौर 
भान्तों को एक भखिल भारतीय संघ के भअन्तगंत सामान्य प्रशासन के भ्रधीन लाने का 
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प्रस्ताव किया । तथापि, यह निश्चित कर दिया गया था कि सघ का आभ्विर्भाव उसी 
समय होगा जबकि ऐसे देशी राज्यों के शासक जिनकी जनसंख्या समस्त राजूयो की 
कुल जनसंख्या की श्राधी से धन्यून हो और जो शत्रस्तावित संघीय विधानमण्डल के 
उच्च सदन में देशी राज्यो के लिए नियत स्थानो में से कम से कम भ्राधे स्थानों के 
लिए हकदार हों. सघ में सम्मिलि होने के लिये प्रस्तुत हो जाये । राजूपो का सघ में 
प्रवेश ऐच्छिक था और भ्रमुक राज्य सघ मे सम्मिलित होगा या नही, इसका निर्णय 
वहां के शासक के ऊपर छोड दिया गया था । 


यह योजना कार्यान्वित न हो सकी क्योकि भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग ने 
जिसमे देशी नरेश भी सम्मिलित थे, इसका विरोध क्या | भारतीय जनता को यह 
सन्देह था कि जब तक राज्यो के आन्तरिक प्रशासन का 


योजना की लोकतन्त्रीकरण नही हो जाता, वे सध मे प्रतिक्रियावादी 
प्रसफलता रुख ग्रहण करेंगे और ब्रिटिश साम्राजयवाद की डगमगाती 


हुई नौका के लिए श्रवलम्ब तुल्य सिद्ध होगे । काग्रेस ने इस 
सम्बन्ध में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को फरवरी १९३८ में पास किये गये प्रस्ताव में स्पष्ट 
किया, “एक सच्चे सध के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह स्वतन्त्र एकको से मिलकर 
बने, ये एकक लोकतन्त्रात्मक निर्वाचन पद्धति द्वारा न्यूनाधिक रूप मे एकसी स्वतन्त्रता, 
नागरिक स्वाधीनता तथा प्रतिनिधित्व का उपभोग करते हो ।” नरेशो ने इस योजना 
का इसलिये अ्रस्वीकार कर दिया, क्योकि उन्हें भय था कि यह उन्हें सम्राट श्रौर 
सघधीय सरकार दो स्वामियों की अ्रधीनता में पटक देगी । 


१४५. स्वतन्त्रता के बाद देशी राज्य 


भारतीय स्वतन्त्रता अपने साथ कई नई समस्याये लाई । इन समस्याओं में 

सबसे जटिल समस्या देशी राजयो की थी । भारत सघ के साथ उनका क्‍या सम्बन्ध 
होने को था ? भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम ने एक बडी 

भारतीय स्वतन्त्रता- खतरनाक स्थिति पैदा करदी थी । प्रधिनियम ने घोषणा 
प्रधनियम द्वारा की थी कि राज यो के ऊपर जो ब्रिटिश सम्राट की साव॑ं- 
उत्पन्न की गई भौम सत्ता थी, वह देश की नई केन्द्रीय सत्ता को हस्ता- 
उलभनत न्तरित हुए बिना ही समाप्त हो गई । इससे भयकर उल- 

भन पैदा हो गई। भौपचारिक रूप से राजय स्वतन्त्र हो 

गये और उनकी वही स्थिति हो गई, जो अग्रेजो की भ्रधीनता में श्राने के पूर्व थी। 
कानूनी तौर से राजय दोनों डोमिनियनों (भारत या पाकिस्तान) किसी में भी सम्मि- 
लित होने ग्रथवा अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने के लिए स्वतन्त्र थे । स्पष्ट है कि 
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यह भारत की एकता को भग करने भोर उसकी नव-प्राप्त स्वतन्त्रता को भंग्र करने की 
एक चेष्टा थी । 

यदि कही अ्रधिकाश राज य श्वपने उक्त भ्रधिकार का प्रयोग कर लेते, स्वयं 
को स्वतन्त्र घोषित कर देते, तो भारत की राष्ट्रीय एकता झ्लौर शक्ति को तीब्र 
झाघात पहुचता । निसर्गत. भारत इस बात के लिए तय्यार 
नहीं था कि ५०० प्रभुत्व सम्पन्त सामन्‍्ती राज्य उसकी राज्यों का 
सीमाप्रो के भीतर विद्यमान रहे । ये राजय राजनीतिक भारत संघ 
और प्रशासनिक दृष्टि से क्रिस प्रकार भारत में मिलाये जा में प्रवेद 
सकते थे ताकि भारत एक प्रभुत्व सम्पन्न लोक-तन्त्रात्मक 
गणराज य का रूप घारण कर सकता ? बिना किसी रक्‍तपात के पारस्परिक सहयोग 
के द्वारा इस समस्या का समाधान किस प्रकार सम्भव था ? राजयों से वचित भारत 
बिलकुल लु जपु ज हो जाता । 


लेकिन सरदार पटेल ज॑से भारतीय नेताओो के प्रयासों धौर कई नरेशो की देश- 
भक्ति के फलस्वरूप भ्रधिकाश राज य भारत सघ में सम्मिलित हो गये। त्रावशकोर 
और हैदराबाद ज॑ से कुछ श्रपवाद भी थे | लेकिन बाद मे इन राजयो को भी भारत 
सध में सम्मिलित कर लिया गया, पहले को तो शान्तिपूर्ण दबाव के द्वारा श्ौर दूसरे 
को शक्ति द्वारा । जूनागढ के नवाब ने झपने राज_य की भूगोलिक स्थिति और जनता 
की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए उप्तके पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा 
करदी , लेकिन जनता के हृढ सकल्प ने शासक की कुचेष्ठा को निष्फल कर दिया। 
काध्मीर के स्थायी प्रवेश का प्रइन भ्रभी अनिश्चित है। लेकिन भारत ने अपने भ्रटल 
निद्चचय की घोषणा कर दी है कि इस प्रइन का निरंय राज्य की जनता ही करेगी। 

भारत सघ में राज यो का प्रवेशमात्र तो समस्या के समाधान में पहला कदम 
था । ६५२ राज यो को उसी स्थिति में, जिसमें वे ब्रिटिश शासन की अधीनता में थे, 
छोड देना मूखंतापूर्ण था। लगभग उन सबके पास ऐसे 
साधन स्रोतो का अभाव था जिनसे कि वे एक प्रगतिशील बृढ़ोकरण 
शासन पद्धति कायम रख सकते श्र भारत सघ के (राज्यों का विलोनीकररण ) 
पूर्ण विकसित एकक बने रहते । इसलिए राजयो को थोड़े 
से “विराटकाय और जीने योग्य” एकको के रूप में सगठित कर देना भ्रावश्यक था । 
इस लक्ष्य को विलीनीकरणा की प्रक्रिया के ढ्वारा पूरा किया गया। मुख्य रूप से इस 
कार्य को तीन तरह से किया गया है। 

विलीनीकरण की पहली प्रक्रियां छोटे छोटे राज यो को पडीौसी प्रान्तों में मिला 
देने की थी। यह प्रक्रिया पहली जनवरी १६४८ को शुरू हुई जब उड़ीसा भ्ौर छत्ती- 
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सगढ़ के ३९ राजयो को (जिनका क्षेत्रकलत ५६,००० 

राज्यों का प्रान्‍्तों... वर्गमील भौर भावादी ७० लाख थी) उड़ीसा और सी« 
भें पी. के प्रान्दों में सम्मिलित कर दिया गया । १९ फरवरी, 
विलोनीकरण १९४८ को एक कोल्हापुर छोड़कर दक्षिण के समस्त 

राज यों को बम्बई प्रेसीडेंसी में मिला दिया गया। १० 

जून १९४८ को ग्रुजरात के राज य, ताल्लुके भौर थाने, जिनकी संख्या १५७, क्षेत्रफल 
१९३०० वर्गंमील भौर झावादी २७ लाख थी, बम्बई प्रेसीडेन्सी के भाग बन गये। 


राज्यों के विलीनीकरण की दूसरी प्रक्रिया यह थी कि कई बड़े बडे राज्यों को 
संघों [यूनियनों | के रूप में संगठित कर दिया गया ताकि वे जीने योग्य प्रशासनिक 
एकक बन सकें | सबसे पहले काठियावाड़ भ्रथवा सौराष्ट्र 
राज्यों का संघों के राज्यों का एक सघ बनाया गया । यह भनुष्ठान १५ 
में फरवरी १९४८ को पूरा हुप्ना । इस संघ में ३० राज्य 
विलोनोकरस शामिल हैं । इसका क्षेत्रफल ३१८८५ वर्ग मील और जन- 
सख्या ३५ लाख से ऊपर है । न्यूनाधिक रूप से सोराष्ट्र 
के ही भादर्श पर देश से दूसरे भागों में राजस्थान, मध्यभारत भौर पेप्सू ज॑से संघों 
का निर्माण हो गया है । 

तृतीयतः कुछ राज्यो श्रथवा राज्य समहो को चीफ कमिश्नरों के प्रातो [साग- 
गण राज्यों] में मिला दिया गया । इन प्रान्तों का शासन-प्रबन्ध सीधे केन्द्रीय सरकारकी देख 
रेख में होता है। इस प्रकार शिमला पहाडी के २२ राजूयों 
आओफ़ कमिदनरों के को [जिनका क्ष त्रफल ११,२५४ वर्ग मील और जनसख्या 
प्रान्तों में १०.४६ लाख थी] हिमाचल प्रदेश के रूप में संगठित 
विशीनीकररण किया गया । विध्य प्रदेश, भोपाल, बिलासपुर, कच्छ भौर 
मनीपुर-त्रिपुरा इसी कोटि के राज्य हैं॥ इनका शासन- 

अ्रबन्ध सीध केन्द्रीय सरकार करती है । 


स्वतन्त्रता के स्वर्णोदय के पदचात भ्रधिकांश राज्यों में स्वेच्छाचारिता का भ्रन्त 

करने और उनकी सस्थाझों व प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण करने के समानात्तर 
लक्ष्य को सिद्ध कर लिया है। नए संविधान की प्रथम 

लोकतंत्रीकररण अनुसूची के भाग ख में सम्मिलित राजूय-संधों अथवा राजूयों 

के राजप्रमुख वैधानिक शासक हो गए हैं भौर उनकी 

स्थिति भाग के राज्यों के राजयपालों के समान ही है। मूलभूत भ्रधिकारों भौर नाग- 
रिक स्वतंत्रतापरों के सम्बन्ध में इन राजूयों की जनता श्र प्रान्तों की जनता में कोई 


देशी राज्यों का विलीनीकरण ४३७ 


पेद नही है। भाग ख राज्यों को १० वर्ष के लिये केन्द्रीय शासन की देखरेख में 
रखा गया है ताकि अन्तर्काल के दौरान में इनके प्रशासन का नवीनीकरण हो सके । 
प्रथम भ्रनुसूची के भाग ग में जो पूर्वकालीन देशी राज्य सम्मिलित हैं, उनमें लोकतंत्र 
की बहुत कम उन्नति हुई है लेकिन भ्रव इस त्रुटि को दूर करने के यथासम्भव उपाय 
किए जा रहे हैं । 

१४ श्रगस्त १९४७ के पदचात्‌ देशी राज्यों में जो परिवर्तन हुआ है, उसे एक 
गौरवपूर्ण रक्‍्तहीन क्रान्ति कहा गया है। हैदराबाद, जूनागढ झौर काइमीर को छोड़ 
कर दोष देशी राजूयों के विलीनीकरण भ्ौर लोकतत्नीकरण 
की दोहरी प्रक्रिया बिल्कुल शान्तिपूवंक, लगभग भलक्षित . श्क्‍्तहीग कांति 
भाव से घटित हो गई है। यह सही हे कि नरेशो के सह- 
योग को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बडी कीमत देनी पडी है ॥ इनको निजी खर्चे के 
तोर पर कुल मिला कर लगभग श्राठ करोड रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। भारत 
जैसे गरीब देश के लिए यह व्यय भार भ्रसह य है । नरेशो को भ्रपनी उपाधियाँ बनाए 
रखते और विशेषाधिकारों का उपभोग करने की भी श्राज्ञा दे दी गई है। उनमें से 
कुछ को राजप्रमुख स्‍प्रौर उपराजप्रमुख बना दिया गया है। लेकिन भ्रधिकाश लोगों की 
राय में राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति को देखते हुए, जिसका श्रेय सरदार पटेल की हृढ़ 
झौर दूृरदशिनी राजनीतिज्ञता को जाता है, यह उत्सगं भ्रनुचित नही है। 


सारांश 


ब्रिटिश शासन काल में भारत दो भागों--देशी और ब्रिटिश भारत में विभा« 
जित था । देशी भारत में ५६२ देशी राज्यों के प्रदेश सम्मिलित थे । राज्य राजनीतिक 
दृष्टि से बहुत पिछडे हुए थे श्रौर उनका शासन सामन्ती नरेश्ञ स्वेच्छाचारी ढंग से 
करते थे। 

देशी राज्य किसी भी प्रकार प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य नही थे। वे ब्रिटिश 
सम्राट की सावंभौम सत्ता के अभ्रधीन थे । इसका भ्रभिप्राय यह था कि ब्रिटिश सरकार 
उनके वैदेशिक सम्बन्धों को परांतः नियन्त्रित करती थी श्लोर कमी कभी उनके घरेलू 
मामलों में भी टांग भडा देती थी । 


जब भारत स्वतन्त्र हुआ, राज्यों ने एक कठिन शौर जटिल समस्या उपस्थित 
की । कानूनी दृष्टे से राज्य भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वयं को स्व- 
तन्‍्त्र घोषित कर देने के लिए स्वतन्त्र थे । निसगंतः यदि कहीं बहुत से प्रग्नुत्व सम्पन्न 
राज्य बनने के भपने कानूती भ्रधिकार का प्रयोग कर बेंठते, तो सारे देद्ा में प्रव्यवस्था 
फैल सकती थी। यह सरदार पटेल जैसे नेताओों की राजनीतिशता भौर नरेश्ों की देश 


डेप भारतीय राजनीति ह्लौर शासन 


भक्ति के प्रात श्रद्धाजलि हे कि भारत की एकता के ऊपर मंडराने वाला यह खतरा 
राज्यों के भारत-सघ में प्रवेश करने से दूर हो गया । इस कार्य को तीन तरह से पूरा 
किया गया ! कई छोटे-छोटे राज्यों को पडोस के प्राँतों में मिला दिया गया | कुछ बड़े 
राज्यों के संघ बना दिए गए ताकि वे जीने योग्य प्रशासनिक एकक हो सकें। कुछ 
राज्यों प्रथवा राज्य-समूहों को चीफ कमिदनरो के प्रांतो के रूप में (भागग राज्य) 
केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में ले श्राया गया । 

राज्यो के विलीनीकरण के साथ ही साथ उनका लोकतन्‍्त्रीकरण भी होता गया 
है । देशी राज्यों के स्वरूप परिवर्तन भ्रौर उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली भारतीय 
एकता को एक गौरवपूर्णं प्ौर रक्‍्तहीन क्राति कहा गया है । 


अध्याय १८ 
महयि। गांधी ओर उनका सन्देश 


१४६. गांधी जी : राजनीतिक नेता के रूप में 


आदंर कोएस्टिलर ने श्रपने ग्रथ (दि योगी एण्ड दि कमीसार' में लिखा हे कि 
सानव-सम्यता का भविष्य मानव-मन के पुनर्गठन पर निर्भर है । 'प्राज की परिस्थिति 
मे न तो सन्‍्त ही हमारी रक्षा कर सकता है और न क्राति- 
कारी ही । दोनो के समन्वय में विश्व का कल्याण है।' सेतुरूप झोर 
महात्मा गाधी इस समन्वय के श्रेष्ठ प्रतीक थे। वे सन्‍त भी समनन्‍्वयकार 
थे और क्रातिकारी भी । सन्त के रूप में उनकी तुलना 
कृष्ण, बुद्ध, भर ईसा से की जाती है । क्रातिकारी के रूप में वे वाशिंगटन, मेजिनी 
और लेनिन के सहृश ठहरते हैं । गाधीजी के सन्‍त झोर क्रातिकारी रूपों के समन्वय 
का ही यह फल है कि उन्होंने श्राष्यात्मिक और ऐहिक का सुन्दर मेल मिलाया तथा 
दोनो का एक साथ निर्वाह किया । प्ररनेस्ट बारकर ने गाधीजी के समन्वयशील व्य- 
क्तित्व के सम्बन्ध में यह ठीक ही लिखा है कि “मैने उनमें सन्त फ्रासिस को पाया, 
जिसने समस्त विश्व के साथ सामजस्य और विश्व की सब वस्तुओं के साथ प्रेम श्रतु- 
भव करते हुए गरीबी की सादी जिन्दगी बिताने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैंने उनमें 
सन्त थामस एक्बिन्स को भी पाया, जो ससार का एक महान्‌ विचारक श्रौर दाशंनिक 
हो गया है और जो बडी बडी दलीलें देने में समर्थ था तथा विचारों के सब तोड-मोडों 
में उन बारीकियों से भलीभाति परिचित था | इन दोनो के अलावा मेने उनमें एक 
व्यावहारिक मनुष्य को भी पाया, जिसके पास अ्रपनी व्यावहारिकता को मजबूत बनाने 
के लिए कानून की शिक्षा भी मौजूद थी झौर जो अपनी कुशल सलाह से लोगो का 
पथ-प्रदर्शन करने के लिए पहाड की चोटी से घाटी में भी उतर कर श्रा सकता था ।* 

महात्मा गाघी स्वभावतः धर्म प्राण व्यक्षित थे, उन्हे राजनीतज्ञ तो पब्लावश्यकता 
के कारण बनना पडा । गाँधीजी का राजनेतृत्व उस विशाल प्रासाद की भांति भा 


७ अरनेर्ट बारकरः सवे पल्‍ली राधाकृष्णन द्वारा सम्पादित 'गाधी अभिनन्दन-प्ंथ! में पृ. ४७-४८ 


४० भारतीय राजनीति और शासन 


जिसका मूल आधार धमें हो । सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 
घरसंप्राण राजनीतिश॒ दशब्दो में “राजनीतिज्ञ लोग भाम तौर पर धर्म की गहराई 
में नही जाते क्योंकि एक जाति का दूसरी जाति पर राज- 
तिक झाधिपत्य और निबंल तथा निर्धन मनुप्यों का झाथिक शोषण भांदि जो लक्ष्य 
राजनीतिज्ञों के सामने रहते हैं, वे घामिक लक्ष्यों से स्पष्ट ही इतने भिन्न तथा भ्रसम्बद्ध 
हैं कि वे लोग गम्भीरता से इन पर ठीक ठौक चिन्तन कर [ही नहीं सकते ।”[ 
महात्मा गांधी इस कथन के श्रपवाद थे | उनके लिए तो सम्पूर्ण जीवन एक और भनेद्य 
वरतु था । उन्होने स्वय लिखा है, ''जिसे सत्य की कक विश्व-भावना का साक्षा- 
त्कार करना हो, उसे जगत के निम्नतम प्राणी को आत्मव्त प्रम करना चाहिए भौर 
जसकी ऐसी महत्वाकांक्षा है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से भ्रपने को पृथक नही 
रख सकता। यही काररण हे कि सत्य का पुजारी होने के कारण मुझे राजनीति में 
आना पडा है और में बिना तनिक भी सकोच के तथा पूर्ण नम्नता से कह सकता हू 
कि जो लोग यह कहते हें कि राजनीति का धर्म से कोई सम्बन्ध नही, वे नहीं जानते 
कि धर्म का भ्रर्थ क्या है।” और, “मुझे ससार के नश्वर वैभव की चाह नहीं है, मै 
तो स्वर्ग के साम्राज्य भ्रर्थात झ्राध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हू...... ॥ 
भ्रत' मेरी देशभवित भी, भ्नन्‍्त शांति श्रौर स्वतन्त्रता के देश की झोर मेरी यात्रा का 
एक पडावमात्र हैं। इससे प्रकट है कि मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई 
सत्ता नही । राजनीति धर्म का साधन-मात्र है /धर्मं रहित राजनीति मृत्यु का ज्ञाल 
है क्योकि उससे झात्मा का हनन होता हें ।”* 


राजनीति को साधारणतः गन्दा खेल माना जाता है | महात्मा गाधी को इस 

बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने राजनीति के क्षत्र में भ्राध्यात्मितता का समावेश 
किया । भ्रपनी इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप महात्मा गाधी साध्य झौर साधन के बीच 
कोई विभाजक रेखा नही मानते थे। उनका कथन था कि हमें श्र ष्ठ साधनों का प्रयोग 
करना चाहिए | यदि हमारे साधन दूषित होगे, तो श्रच्छे से श्रचूछे साध्य के ऊपर 
उनकी काली छाया का पडना आवध्यम्भावी है। गान्धी जी के भ्रनुसार “...साधन 
बीज है और साध्य वक्ष । इसलिए जो सम्बन्ध बीज और वक्ष में है, वही सम्बन्ध 
साधन और साध्य में है । में शैतान की उपासना कर के ईह्वर-भजन का फल नहीं 
पा सकता ।/![ 

: हवेंपलली राधाकृष्ण गाधी अमिनन्दन ग्बद, ६५... जे 
| सी. एफ. एड जः महात्मा गांधी--दिज ऑन स्टोरी पृ. ३५३-५४ 
$ | 9 | १99 पृ, ह५७ 
4 रामनाथ सुमन- गांधीवाणी पृ. १०४ 


महात्मा गांधी भौर उनका सन्देश डर 


महात्मा गान्धी ने जहाँ राजनीति को भ्राध्यात्मिक बनाया, वहाँ यह भी स्मत्तंव्य 
है कि उन्होंने घर में लौकिकता का समावेश किया । महात्मा गान्बी का धर्म साम्प्र- 
दायिक, संकुचित भौर गतानुगतिक घर्म नहीं था उनक। धर्म विष्वजनीन धर्म था। 
उनके धर्म में भ्र्थ व्यवस्था भौर राजनीति भ्रादि प्रत्येक विषय समाविष्ठट था। कहने 
को तो वे हिंदू श्रम॑ में भ्रास्या रखते थे। पर उनके हिन्दू धर्म की दृष्टि भ्रत्यन्त उदार 
थी । वे विदव के विविध धर्मों को एक दूसरे का पूरक मानते थे। उन्होने कहा था, 
“मेरा हिन्दू धर्म सर्वव्यापक है । उसमें न तो किसी के प्रति ढ्वेष भाव है, न अवगणना 
समस्त धरम एक दूसरे के साथ ओ्रोत प्रोत हैं । प्रत्येक धर्म में कई विशेषताएं हैं, किन्तु 
एक घर्म दूसरे धर्म से श्रंष्ठ नही । जो एक में है वह दुसरे में नहीं है। इसलिए एक 
धर्म दूसरे धर्म का पूरक है।”' महात्मा गान्धी के भ्रनुसार वास्तविक धर्म वही है 
जो हमें प्रात्म दर्शन कराता हैँ, ईश्वर के समीप पहुँचाता है। उनके सम्मुख विदव के 
समस्त धर्म एक ही लक्ष्य तक पहुचने के विभिन्न मार्ग थे। “यदि हम एक ही लक्ष्य 
तक पहुँचने के लिए विभिन्न मार्गों का श्राश्रय लेते हैं, तो क्या हुआ ?” महात्मा गाधी 
धरम शारत्नो को उसी समय तक शिरोधाय॑ करने के लिए प्रस्तुत थे जब तक कि वे 
उनकी बुद्धि को सन्तुष्ट कर सकते थे । 


महात्मा गान्धी कवि दैली की उस चिड़िया [स्काईलाकक॑] की भाति नही थेजो 
पृथ्वी पर स्थित अपने नीड की सुध-बुध भूल कर भ्ननन्त भ्ाकाश में पर फैलाए उडती 
रहती हे, वे कवि वड्डस्वर्थ की उस चिड़िया के समकक्ष थे 
जिसे प्राकाश में उडते समय भी पृथ्वी पर स्थित श्रपने नीड. व्यावहारिक 
का निरन्तर ध्यान बना रहता हे । दूसरे शब्दों मे वे व्याव-._ श्रावशंवादी 
हारिक प्रादर्शवादी थे। उनका मत था कि प्रादर्शवाद को 
यथार्थ का रूप धारण करने के लिए व्यावहारिक होना झ्रावर्यक हैं। वे भावात्मक 
सत्य को उस समय तक विल्कुल व्यर्थ मानते थे, जब तक कि वह व्यक्तियों के जीवन 
में प्रकट नहीं होता । उनके संतत्व ने उन्हे भादशवादी बनाया झौर समन्वय-क्षमता 
ने यथार्थवादी | १६२० में उन्होने श्रपने एक लेख में लिखा था “मे स्वप्न नही देखा 
करता | में एक व्यावहारिक झादर्शवादी होने का दावा करता हू। अहिसा का धर्म 
केवल ऋषियों भौर महात्माओ के लिये नही है। वह जन साधारण के लिए भी 
है । जिस तरह से हिंसा पशुभो का जीवन पिडान्त हे, उसी तरह भ्रह्टिसा हम 
मानतवों का ।/* 
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भहिसा के देवदूत गाँधी जी के ये बचन कि “जब मेरे सामने केवल दो विकल्प 

रह जायेगे-कायरता झौर हिसा, तो में हिंस्ता के लिए सलाह दूंगा। इसके बजाय कि 
भारत कायरतापूर्वक भपने ही भ्रसम्मान का शिकार बने या बना रहे मे यह पसन्द 
करूगा कि वह भपने सम्मान की रक्षा के लिये हथियार उठाए ।” श्रथवा “ससार 
निरे तक से ही शासित नहीं होता । स्वयं जीवन में ही थोड़ी बहुत हिसा अन्तग्रंस्त है 
और हमें न्यूनतम हिसा का मार्ग चुनना है” उनके व्यावहारिक भ्रादशेवाद के ही द्योतक 
हैं। भाचाय॑ जे बी. कृपलानी के शब्दों में महात्मा गान्धी “इस बात को भली भाति 
जानते थे कि कब हढ रहा जाए श्र कब भुका जाए, कब श्रौर किन वस्तुझो में सह- 
योग किया जाए तथा किन में भ्र-सहयोग, कब प्रहार किया जाए भौर,कब शान्त पडा 
रहा जाए, कभी कभी वर्षों तक ।”* महात्मा गाधी ने सत्य और भ्रहिसा कौ अपनी 
नीति देश के सम्मुख एक राजनीतिक हास्त्र, स्रराज्य प्राप्ति के एक प्रभावशाली और 
सत्वर उपाय के रूप में उपस्थित की थी । इस सम्ब्नन्ध में उनकी स्वय अपनी साक्षी 
मिलती है “में इस मत पर पटल हू कि मेंने श्रहिसा को काग्रेस के सम्मुख एक लाभ- 
प्रद उपकरण के रूप में उपस्थित कर श्रच्छा ही किया । यदि मुझे उसका राजनीति में 
समावेश करना था, तो मेरे लिए श्रन्य कोई चारा ही नही था - दक्षिण श्रफ़ीका में 
भी मेने उसे लाभप्रद उपकरण के ही रूप में उपस्थित किया था. ..यदि में ऐसे व्यक्तियों 
के साथ पझपने काये को प्रारम्भ करता, जो भ्रहिसा को धर्म के रूप में स्वीकार करते, 
तो उसको मानने वाला भ्रकेला में ही रह जाता | चू कि मे स्वय भपूर्ण हैं भ्रतः मेंने 
अपूर्स स्त्री पुरुषों के साथ भ्रपना कार्य प्रारम्भ किया और एक भ्रपरचित समुद्र की 
यात्रा की ।”| 


महात्मा गान्धी ने पझपने ५० वर्षों से अधिक के राजनीतिक जीवन में इस बात 

को मली भांति सिद्ध कर दिया कि वे राष्ट्रीय स्वातत््य-समर के प्रवीण सेनापति थे । 
प्रवीण सेनापति से यह श्राशा की जाती है कि वह युद्ध की 

प्रवोण सेनापति प्रत्येक स्थिति को अच्छी तरह समझे झौर तदनुसार ही 
आ्राचरण करे। क्योकि उसका एक भी गलत कदम सारे राष्ट्र 

को बिनाश के गत॑ में ढकेल सकता है । भारतीय राष्ट्रीय भ्रान्दोलन के सेनापति होने 
के नाते महात्मा गान्धी इस कसोटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। प्रथम विश्व-युद्ध 
के पश्चात्‌ जब उन्होंगे भारत के राजनीतिक जीवन में विधिवत्‌ प्रवेश किया देश की 
स्थिति उस ज्वालामुखी के तुल्य थी, जो बस फूट पडने वाला ही हो । रौलट एक्ट, 
पंजाब ह॒त्याकाड और खिलाफत-प्रइन को लेकर देश में प्रचड भ्रसन्‍्तोष के बादल चुमड़ 
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रहे थे ; यदि उस समय महात्मा गाघी भ्रसहयोग भ्रान्दोलन प्रारम्म न करते, तो यह 
निदिचतप्राय था कि विप्लववादी मैदान में भ्रा जाते भर सारा देश शोशित के नद में 
डूब जाता । इसी प्रकार जब १९२२-२३ में स्वखजवादियों व भ्रपरिवतंनवादियों के 
बीच कौंसिल प्रवेश की समस्या पर मतभेद उठ खडा हुप्रा था, महात्मा गांधी ने स्व- 
राजवादियो को निर्वाचनो में भाग लेने झोर भ्रपरिवतंनवादियों को रचनात्मक कार्यक्रम 
में जुटे रहने का परामश देकर राष्ट्रीय शक्तियों के सम्भाव्य विघटन को रोक दिया । 
पुनइच, १९२८ मे काग्रेस के भ्रन्दर ही जवाहर लाल भौर सुभाष बोस के नेतृत्व में 
+इंडिपेंडेंस' लीग की स्थापना के अनन्तर देश के राजनीतिक थर्मामीटर का तापक्रम एक 
बार फिर ऊचा चढा। साइमन-कमीशन की असफलता के कारण देश की जनता रोषा- 
नल से प्रदीप्त होरही थी । परिणामस्वरूप विप्लववाद जोर पकड रहा था । ऐसी श्रव- 
स्था में गाधी जी ने सत्याग्रह-त्रान्दोलन प्रारःभ कर के देश के समस्त वर्गों-तरुणो भौर 
व॒द्धो, वामपक्षियो प्रौर दक्षिणपक्षियो, उदारवादियो श्नौर उग्रवादियो को कधे से कंधा 
मिला कर राष्ट्र-मुक्ति सघर्ष में समान रूप से सक्रिप्र भाग लेने वाला सिपाही बना 
दिया । भ्राचार्य जे० बी० कृपलानी के अनुसार “इतनी विभिन्न विचारधाराभ्नो शोर 
भावनाओ्रों वाली विभिन्न शक्तियों को एक स्थान पर ला एकत्रित करना एक प्रवीण 
राजनीतिक कलाकार का काय॑ था ।”* वस्तुतः पहात्मा गान्धी एक प्रवीण राजनीतिक 
कलाकार थे । सत्याग्रह-परदोलन साल भर तक चला | इसके उपरात उसकी शक्ति 
क्षीण होने लगी । महात्मा गाधी ने इस बात को तुरन्त भाप लिया | फलतः जैसे हो 
सरकार ने काग्रेस के साथ समझौता करने की इच्छा व्यक्त की, गान्धी जी ने उसे चट 
से भान लिया। गान्धी इवबिन समझौता इसी का फल था | इसी प्रकार, जब द्वितीय 
विश्ववयुद्ध में जापान के कूद पडने पर लडाई भारत के समीप प्राती प्रतीत हुई भौर 
क्रिप्स-मिशन का कोई फल न निकला, महात्मा गान्धी ने काग्रेस के सामने “भारत 
छोड़ो” प्रस्ताव रक्खा । विदेशी ग्राक्रमणो से भ्पनी रक्षा करने में भ्रसमर्थ भारतीय 
जनता की भ्रसहायता को देख कर गान्धी जी विचलित हो गये थे। परिणामस्वरूप 
उन्होंने देश को “करो या मरो” का सदेश दिया । “यदि गान्धी जी उस समय इस 
प्रकार का पग न उठाते, तो भारत के राष्ट्रीय सघर्ष की भ्रन्तिम सफलता इतनी शीक्र 
और प्रहिसक न होती । उचित समय पर कार्यवाही कर के उन्होने इंगलेड को यह 
विश्वास दिला दिया कि श्रपनी स्वतंत्रता के लिए भारत सब कुछ उत्सग करने को 
प्रस्तुत है तथा भविष्य में क्रान्तीकारी एवं विद्रोही भारत को केवल दमन ओर दास्त्रा- 
स्‍त्रों के बल से दासता में नही रक्खा जा सकता । | 


# जे० बी० कृपलानी : गान्पी दि स्टेटसमेन १० १८। 
+ जे० बी० कृू।लानी : गान्पी, दि स्टेटसमेन, प० ५६ । 
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महात्मा गान्धी प्रपनी नैतिक झौर भ्रध्यात्मिक विराटता के भ्तिरिक्‍त विश्व- 

इतिहास के सबसे महान्‌ क्रान्तिकारी राजनीतिक नेताओं में से एक थे । “क्रान्तिकारी 
” नेता कौ प्रथम चिन्ह इस तथ्य को पहचानना है कि वह 
महान क्रान्तिकारी परिस्थिति जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है, क्रान्ति- 
कारी है, उसका विकासवाद की धीमी प्रक्रिया भौर शने:- 

शनैवाद से परिहार नहीं किया जा सकता, पद्चचादुक्त समधान समस्याझरों को सुलभाए 
बिना स्थिति को और बिगाड़ देगा तथा क्राति को जब वह प्रपरिहायेंत भाती हैं, 
झधिक नृशन्स, कठोर और निर्देय व भ्रपने रोषानल की भझोंक में बहुत सी ऐसी श्रेष्ठ 
बस्तुओझोंका बिध्वंसक बना देगा जिसके पुनर्निर्माण के लिए एक नूतन, भ्रथवा एक प्रति- 
क्रांति श्रथवा एक दीघ॑ एवं पीडापूर्ण विकास-प्रक्रिया की भ्रावरयकता होगी ।”* क्रांति- 
कारी नेता के रूप में महात्मा गाधी की यह सफलता थी कि उन्होंने १९१६ में भारतीय 
राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते समय देश की क्रांतिकारी परिस्थिति को ठीक ठीक 
पहचान लिया शोर उसका एक सच्चे क्रातिकारी के समान प्रत्यक्ष कार्यवाही से सामना 
किया यद्यपि उनकी यह प्रत्यक्ष कायंवाही थी भ्रहिसात्मक थी। वस्तुतः एक ऐसी 
निहत्थी जनता के लिए जो श्राधुनिक शत्त्रास्त्रो से पूर्णत. सज्जित शक्तिशाली विदेशी 
साम्राज्यशाही के विरोध में खडी हो, भ्रहिसक झसहयोग सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली 
थी। दूसरे, क्राति को एक-दो समुदाय प्रथवा व्यक्ति नही लाते, क्राति तो जनसाधारण 
का आादोलन है । हो सकता है कि श्रादि में जनसाधारण आदोलत से विलग रहे, 
लेकिन किसी न किसी स्थिति पर उसका क्रंदोलन में सक्रिय योगदान अश्रपरिहायं है + 
क्रांतिकारी नेता से यह भ्रपेक्षा की जाती है कि वह आंदोलन को जनसाघधारण का 
प्रांदोलन बना दे । महात्मा गाधी ने भारत में यही किया था । उन्होंने भारतीय स्व- 
तंत्रता-प्रादोलन को जो उनके पूर्व मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियो का ही भांदोलन था, देश के 
कोटि कोटि नगे और भूखे लोक-समूह का झ्ाँदोलन बना दिया । क्रातिकारी नेताओं 
के सम्बन्ध में तीसरी बात यह है कि वे सदैव 'ग्रभी या कभी नहीं की मावना में काम 
करत हैं। उनका विचार होता हैं कि “यदि हम वतंमान समाज-व्यवस्था को 
तुरन्त नही बदल देते, तो समाज विनाश के गत॑ में जा गिरेगा ।” महात्मा गाघी ने 
हापने संपूर्ण राजनीतिक जीवनमें इसी “भ्रभी या कभी नहीं की भावना में काम किया। 
१९२० में उन्होंने कहा था-मुक्के एकवर्ष के झन्दर स्वराज चाहिए ! कोई भी बुद्धिमान 
व्यक्ति इस बातको मलीभाति समझ सकता था कि एक वर्ष के श्रन्दर स्वराज को 
प्राप्त करने की बात पागलपन के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक वर्ष के 
अन्दर स्वराज्य प्राप्त करने का वचन देकर महात्मा गांधी ने जनता में वह प्रध्वर 


| ७ आचार्य जे. बी. कृपलानी : गान्‍्बी दि स्टेटैन पृ० एड, 
| भाचाये जे० बी० कृपलानी/गान्पी दस्टेटमेंन (० ८५। 
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आराज्वाला फू क दी कि जनता सब कुछ भूल गई भौर उसने आंदोलन में इस ढंग से 
माग लिया मानो उसका सम्पूर्ण जीवन ही इस स्वप्न की पूति पर निर्भर हो। १६३० 
में उन्होंने पुनः 'प्रभी या कभी नहीं का जयघोष उच्चारित किया । उन्होंने प्रतिज्ञा की 
कि में ध्रपने झाश्रम को तभी वापिस लौटू गा जब भारत स्वतत्र हो जायेगा । इस वार 
ये पुनः असफल हुये । १९४२ में उन्होंने देश को फिर एक बार 'झभी या कभी नहीं 
*करो या मरो' का सन्देश दिया । भ्रन्तश: क्रातिकारी नेता भ्रपने सम्मुख अ्रपते ध्येय को 
सर्वोच्च रखता है । वह जिस काम में भी हाथ डालता है, उसका एक मात्र उद्देश्य 
अपने लक्ष्य की पूर्ति होता हैं। गाधी जी के जीवन में इस तथ्य की स्पष्ट साक्षी मिलती 
है । उनका प्रत्येक कार्य उनके क्रातिकारी जीवन लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता से सम्बन्ध 
रखता था । चाहे तो हम उनका चर्खा लेलें चाहे भ्रछतोद्धार, चाहे स्वदेशी ले लें, चाहे 
ग्रामोत्यान । भ्रपने इन समस्त कार्यकलापों में उनका एकमात्र लक्ष्य-विन्दु स्वराज की 
एकनिष्ठ साधना करना था। चर्खे को वे भ्राथिक उत्पादन का एक आधार नहीं 
सममते थे, उसमें उन्हे स्वराज के दर्शन होते थे । भ्रस्पृश्यता उनके लिये एक सामाजिक 
अभिशाप ही नही था, उसे वह भारत के राजनीतिक विकास के मार्ग में प्रचंड बाघा 
मआनते थे | जब तक उसका नाश नही हो जाता, स्वराज का उनकी हृष्टि में कोई मूल्य 
नही था । उनके लिए स्वदेशी देश की प्रय॑ व्यवस्था को सम्हालने का उपायमात्र नहीं 
उसे वे स्वराज के सारतत्व के रूप में ग्रहण करते थे । ग्रामोत्यान को ग्रामों की शोच- 
नीय स्थिति सुधारने के साधनमात्र के रूप में ही नही देखते थे, वह उनके मत 
से आदर्श स्वराज-व्यवस्था तक पहुँचने का एक झनिवायय सोपान था । शौर तो झौर 
सअहात्मा गांधी ने अ्रपनी प्रार्थना सभाश्रो तक का जनता को भश्रनुशासित करने झौर 
राजनीतिक शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया । उन्होने प्रपनी कतिपय सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण घोषणाए प्रार्थना सभाभो में की थी । 


भारत के राष्ट्रीय भ्रादोलन के नेता होने के साथ साथ महात्मा गांधी तव मानवता 
के शिल्पी थे । उनकी “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” के पुनीत सिद्धात में अ्रचल तिष्ठा थी। वे 
कट्टर राष्ट्रवादी थे, पर यह भी भ्रनुभव करते थे कि मुझे 
सम्पूर्ण संसार को एक संदेश देना है। उनका विध्वास था. नव-मानवता के 
कि सच्चा राष्ट्रवाद भन्तर्राष्ट्रीयता का विरोध नहीं, प्रत्युत छ्विल्पी 
पूरक होता है। उनके मत से राष्ट्रवाद स्वयं एक बुराई 
नही है, बुराई तो संकुचितता, स्वार्थ भावना भौर वर्जेनशीलता है । वे विद्व-मानवता 
की वेदी पर देश का बलिदान करने के लिये सदेव प्रस्तुत रहते थे। उन्होंने कहा था, 
“राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में मेरा विचार यह हैं कि मेरा देश स्वतंत्र हो जाये, लेकिन बदि 
आवध्यकता पड़े, तो मानव-जाति को जीवित रखते के लिये वह सारा का सारा नष्ट हो 


डं४द भारतीय राजनीति भौर शासन 


जाये । इसमें जातीय घुणा को कोई स्थान नहीं । हमारी राष्ट्रीयता ऐसी होनी 
जाहिए ।” महात्मा गाघी ऐसे भारत का स्वप्न देखते थे जो कि सम्पूर्ण संसार के 
लिये लाभकारी हो | वे यह सहन करने के लिये प्रस्तुत नहीं थे कि भारत दूसरे राष्ट्रो 
के ध्वसावशेषों पर उन्नति करे | उन्हे भपने मिशन का पूरा भान था। उनका कहना 
था “मेरा मिशन केवल भारतीय मानवता का भ्रातृत्व नही है । मेरा भिशन केवल भारत 
की स्वतंत्रता नही है यद्यपि प्राज वह निस्सन्देह मेरे सम्पूर्ण जीवन भ्रौर सम्पूर्ण समय को 
ले लेता है ।...मे मारत की स्वतत्रता को प्राप्त करने के माध्यम से मानव-अातृत्व के 
मिद्दन को साक्षात्कृत श्लौर हस्तगत करना चाहता हूँ ।/* महात्मा गाधी का यह देढ 
विह्वास था कि मे भारत की सेवा करने के साथ साथ सम्पूर्णा मानवता की सेवा कर 
रहा हूँ । उन्होने भारत के समग्र राजनीतिक श्रांदोलन को सत्य भ्रौर भ्रहिसा की आत्मिक 
शक्ति के ऊपर ग्राधारित किया था। उनका मत था कि जहाँ इस ग्रादोलन ने भारत 
में अपनी उपयोगिता सिद्ध की, सम्पूर्ण ससार पर उसका प्रभाव पड़ना श्रवश्यम्भावी 
है । में लिखित भौर उच्चारित शब्द की श्रपेक्षा विचार गक्ति में अधिक श्रास्था रखता 
हू । यदि इस आदोलन में जिसका में प्रतिनिधित्व करता हैं कुछ शक्ति है प्रौर उसे 
दैवी प्राशीर्बाद प्राप्त है, तो वह मेरी भौतिक उपस्थिति के बिना ही ससार के विभिन्न 
भागों में व्याप्त हो जायेगा । महात्मा गाधी को विश्व-शाति की उत्कट कामना थी 
और उनकी दूरदर्शी दृष्टि ने इस बात को भलीमाँति देख लिया था कि मानव-क्रुल की 
सहस्सों वर्ष: व्यापी ऐतिहासिक जययात्रा का एकमात्र सच्चा श्रौर काम्य-लक्ष्य भ्रन्यो- 
न्याश्रित राज्यो का विश्व सघ ही है “विशाल राज्यों का लक्ष्य पृथक स्वतत्रता नहीं 
अपितु स्वेच्छित अन्तनिर्भ रता है। ससार के उनन्‍नतमना व्यक्ति भ्राज एक दूसरे से 
लडने वाले पूर्णतः स्वतत्र राष्ट्रों की इच्छा नही करते, प्रत्युत मित्रत'पूरों एक दूसरे 
पर निर्भर राज्यों का सघ चाहते हैं | महात्मा गाधी ने विग्रह और ग्रणाति से 
जरजजेरित मानवता को सत्याग्रह की श्रपूर्व शक्ति से दुधंर भ्रत्याचार और पभ्रन्याय 
का प्रतिकार करने की विलक्षण युक्‍क्ति प्रदात कर भविष्य के लिए एक नूतन 


झ्रालोक-पथ का निर्देश किया है। 


१४७. महात्मा गांधी का राजनीति-दशंन 
जब हम महात्मा गाधी के राजनीति-दर्शन के सम्बन्ध मे विचार करते हैं, हमें यह 


| निमल कुमार बोस : सेलेक्शन्स फ्रॉम गान्धी पृ०, ४३ । 

# श्रार०के० प्रभु और यू० आर० राव: दि माइंड आफ महात्मा गान्धी, ए० १६० । 
$ फ म ड़ १० १६६ । 
| है । || पृ० १६१॥। 
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प्रारम्भ से ही समझ लेता चाहिये कि वे शास्त्रीय श्रर्थों में राजनीतिक दाशंनिक नही. 
थे। उन्होने किसी राजनीति-दर्शन का सागोपाग और तर्क- 

सम्मत निरूपण नही किया है। महात्मा गाधी प्रारम्भ से महात्मा गांधो 

ही भ्रमली सुधारक और कर्मयोगी पुरुष रहे थे। उनकी राजतोति-दद्वन का 
स्थिति प्राचीन काल के उन पैगम्बरों श्रौर समाज-सुधारकों स्वरूप 

की भाति थी जिन्हें रोजमर्स की व्यावहारिक कठिनाइयों 

का सामना करना पड़ता था श्रोर जिन्होंने इसके लिये अपने झ्रापको किन्‍्ही श्रपरिवर्त-- 
नीय प्रणालियों में न फसा कर भ्रपने श्रनुयायियों के लिये कतिपय नैतिक और मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धात ह्थिर कर दिए थे । महात्मा गाधी भ्रपने जीवन-काल में यह बार- 
बार कहा करते थे कि “गाधीवाद जैसी कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं हे। में कोई 
सम्प्रदाय-प्रवतंक नही हू । तत्वज्ञानी होने का मेने कभी दावा भी नही किया है। मेरा 
यह प्रयत्न भी नही है ।* वे यह मानते थे कि 'मैने किसी नये सत्य का प्राविष्कार 
नही किया है, बल्कि सत्य को जैसा मे जानता हु उसी के अनुसार चलने का श्रौर 
लोगो को बताने का प्रयत्न करता हु ।हा | कतिपय प्राचीन सत्य सिद्धातो 
पर नया प्रकाश डालने का मे दावा अवश्य करता हू ।| 


महात्मा गाघी सम्पूर्ों जीवन को एक इकाई मानते थे । उनके अनुसार जीवन 
को ग्राथिक राजनीतिक, सामाजिक श्रौर नैतिक आ्रादि विविध क्षेत्रों में नही बाटा जा 
सकता । उनके लिए जीवन के सभी पहलू एक दूसरे के 
साथ जुडे हुए थे । इसलिए महात्मा गाधी का राजनीति- राज़नीति-बशंन जीवन- 
दर्शन उनके जीवन-टर्शन का एक भाग था। निसगंत दर्शन का एक 
गाधी जी के राजनीति-दर्शन को समभवते के लिए उनके भाग 
जीवन-दर्शन को समभना भ्रत्यन्त प्रावश्यक है 

महात्मा गांधी ने एक बार श्री पोलक से कहा था, “जिन धार्मिक व्यक्तियों से 
में मिला हू, उनमें से प्रधिकाश छद्मवेष में राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन मे जिसने राज- 
नीतिज्ञ का छद्मवेष धारण कर रखा है, हृदय से घामिक 
व्यक्ति हु ।”[ वस्तुत महात्मा गाधी की सम्पूर्ण राज- ग्रांधीज़ों का जीवन-द्शन 
नीतिक विचारधारा उनके धामिक श्रौर नैतिक विश्वासो 
पर आझ्ाधारित है । 


# रामनाथ सुमनः गाधीवाणी, पृ.२४३ । 

$ यंग इढिया, २५-८-२१, ९. २६७। 

३ स्पीचेज एण्ड राश्टिग्ज आफ मद्दात्मा गांधी (जी. ए. नेट_सन, मद्रास, १६२२) 
एपेंडिक्स पृ. ४० 


उडंद भारतीय राजनीति भौोर क्षासन 


महात्मा गांधी का ईइवर श्ौर भात्मा में भ्डिग विश्वास था। वह कहा करते 

च्ये कि जिस व्यक्ति का ईश्वर और प्रात्मा में विश्वास नहीं है, उसका पूर्णतम विकात 
झसम्भव है। वे इस बात को कहते हुए कभी नहीं थकते 

१) ईइवर झोर झात्मा थे कि “”ईदवर में भास्था रखे बिना कोई व्यक्ति सच्चा 
सम्बन्धी मास्यता सत्याग्रही नहीं हो सकता ।”* महात्मा गांधी द्वारा प्रचा- 

रित सम्पूरां सत्यौग्रह-दर्शन इसी सिद्धांत पर भ्ाश्ित है 

“कि प्रात्मा सदेव प्पराजेय है भोर सृष्टि के भ्रषम से प्रधम प्राणी में कुछ न कुछ 
दैवी भंश वतंमान है जो सदय और प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा श्रपने उत्कृष्टतम रूप 


में प्रकट हो सकता है । 


महात्मा गाधी की दृष्टि में सत्य और ईदवर पर्याय शब्द थे। उनके शब्दों में 

“ससार सत्य की सुहढ नींव पर ठहरा हुआ है । प्रसत्यका भ्रथ॑ प्रसत भर्थात्‌ (प्रभाव) 

“न रहना' हे भौर सतय का भ्रर्थ है सत्‌ भाव, 'जो हैं। जब 

(२) सत्य झसतयका भाव भ्रर्थात्‌ श्रस्तित॒व ही नही, तब उसकी विजय 

का तो प्रशन ही नही उठ सकता । भौर सत्य का तो भ्र्थ 

ही है वह “जो हैं" (जिसका श्रस्तित्व है) इसलिए उसका नाश नहीं हो सकता ।”| 

गांधी जी सत्य का भ्रत्यन्त विशद भ्रर्थ करते थे। उनकी दृष्टि में सत्य का भ्रभिप्राय 

था, मनसा, वाधा, कमंणा सतय का श्राचरण । वे सन्‍य को राजनीति समवेत जीवन 
ने समस्त क्षेत्रों में समाविष्ट मानते थे। 


गाँधी जी के प्रनुसार सत्य के प्रादर्श को प्राप्त करने के लिए ग्रहिसा साधन 

थी। भ्रहिता का शाब्दिक प्र्थ हे 'न मारना, परन्तु गांधी ज़ी सत्य की भाति इसे भी 
प्रत्यन्त व्यापक रूप में ग्रहण करते थे । उनके श्रनुसार 

(३) भरहिसा “जब कोई भादमी पभहिसक होने का दावा करता है, तो 

उससे श्राशा की जाती है कि वह उस श्रादमी पर भी क्रीघ 

नही करेया जिसने उसे चोट पहुँचाई हो । वह उसकी कोई बुराई नहीं चाहेगा, वह 
उसकी कल्यारा कामना करेगा...। वह गलती करने वाले द्वारा दी जाने वाली सब 
प्रकार की यन्त्रणा सहन करेगा. ..। पूर्णां भ्रहिसा समस्त जीवधारियों के प्रति दुर्भावना 
का पूर्य पभ्रमाव है। इसलिए वह मानवेतर प्राणिययों, यहां तक कि विषधर क़ीड़ों 
और हिंसक जानवरों तक का भ्ालिगन करती हैं ।”' 





# हरिजनः जून ३.३६, पृ. १४६ । 
सी, एफ. एंड ज: महात्मा गाँधी -हिज-झोन रटोरी प. २२५ 
+रामसाथ सुमन : गांधीवाणी, ६. २७ 


प्रहात्मा गाधी और उनका सन्देश ४४९ 


ऊपर महात्मा गाघी के राजनीति-दर्शन के स्वरूप, जीवन-दर्शन, नेतिक झौर 
चामिक विश्वासों का जो संक्षिप्त विवेचन किया गया है, उससे उनके राजनीति-दर्शनके 
मूल-तत्वों का सुगमतापूवंक विदलेषण किया जा सकता है । 
महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन की सबसे श्रमुख विशे- महात्मा गांधी के 
बता उनके धामिक झाधार में दिखाई देती है। जंफरसन . राजतोति-ददांन 
की भाति महात्मा गाधी भी राजनीति को धामिक भित्त- के मूलतत्य 
भूमि पर भप्राश्नित करना चाहते थे। उनके लिए घ्म॑ और 
नैतिकता से शून्य राजनीति का कोई महत्व नही था । उनके झनुसार “धमंहीन राज- 
नीति में कोई चीज नहीं । राजनीति धर्म की भ्नुचरी है। धर्महीन राजतीति को एक 
फांसी ही समभिये । वह भ्रात्मा का नाश कर देती है ।”| 
महात्मा जी यदि राजनीति मे भाग लेते थे तो इसलिए (१) धासिक तथा 
कि उसने हमारे जीवन को चारों श्रोर से ऐसा परावृत्त नेतिक झाधार 
कर रक्‍्खा है कि हम उससे बचकर नहीं निकल सकते । 
गांधी जी धर्म को किसी साम्प्रदाय बिद्येप से एकान्वित नही करते थे। उनका धर्म 
तो वह घर था जो सब घ॒र्मों के मूल में विद्यमान है, जो व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, 
उसे पवित्रता की शिक्षा देता है। गोधीज़ीका धरम तिलक लगाने ओर माला फेरनें वाला 
घमं न होकर ससार के शोषितो, दलितो श्लौर क्षुधितों की सेवा करने वाला धर्म था । 


चू कि महात्मा गांधी का राजनीति-दर्शन घामिक आधार-भूमि पर स्थित था, 
इसलिए उनकी राजनीति पद्धति में हे घता को कोई स्थान नहीं था । उनका विश्वास 
था कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों का 
प्रयोग आवश्यक है । वे कौटिल्य और मैकियावेली के (२) साध्य श्यौर साधन 
समान अच्छे साध्यों की प्राप्ति के लिए बुरे साधनों का का प्रभेद 
उपयोग ठीक नही समभते थे । ४ 


महात्मा गांधी व्यक्ति श्रौर समाज में कोई विरोध न मानते थे। उनका कहता 
था कि मनुष्य मानव-समाज का मूल है, स्वतन्त्रता भौर प्रगति का मापदण्ड है। वे 
इस सिद्धान्त में विध्वास रखते थे कि समाज के बिता 
मनुष्य भ्पना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। महात्मा (३) व्यक्ति शोर समाज 
जी के झनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह झपने ऊपर का सस्यन्ध 
समाज के ऋण को स्वीकार करे भौर प्रपने भाइयों की 
सेवा द्वारा उसे चुफाने में प्रवत्त हो । 
डै उमनाय घुमन : ग्रांधीवायी ६. २२७ 





४५० भारतीय राजनीति भोर शासन 


महात्मा गांधी का राजतीति-दर्शंन केवल कल्पना लोक की वस्तु नही है , यद्यपि 
वे प्लेटो के तुल्य पक्के झादर्शवादी थे भौर स्देव स्वराज्य का स्वप्न देखा करते थे, 
फिर भी उनके राजनीनि-दर्शन के व्यावहारिक होने में 
(४) झादहश को कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। उन्होंने दक्षिण भ्रफीका 
व्यावहारिकता झौर भारत में अपने राजनीति दशंन का सफलतापूर्वक 
उपयोग कर उसकी क्रियात्मकता भली प्रकार सिद्ध कर 
दी । उनके लिए प्रत्येक सिद्धान्त उस समय तक निष्प्रयोजन था जब तक कि उस पर 
आचरणा नहीं किया जा सकता । महात्मा जी का यह दावा था कि मेरा राजनीति- 
दर्शन केवल कुछ लोगों के लिए न होकर सम्पूर्ण ससार के लिए है| 
महात्मा गाघी स्वतन्त्रता के एकनिष्ठ साधक थे। उनके शअ्ननुसार घ्वतन्त्रता का 
वास्तविक प्रयोजन जीवन का सर्वागीरण अमभ्युतुथान करना है । उनकी दृष्टि में सच्ची 
स्वतन्त्रता में राजनीतिक, भ्राथिक और नंतिक तीनों प्रकार 
(५) स्वतन्त्रता. की स्वतन्त्रताए स्माविष्ट हैं | स्वृतन्त्रता के इन तीनो पह- 
सम्बन्धी धारणा लुप्रो का विवेचन करते हुए उन्होने लिखा था, “राजनी- 
तिक स्वतन्त्रता का ग्रभिष्राय यह है कि देश पर ब्रिटिश 
सेनाओ का किसी भी रूप में कोई शासन न रहे । ग्राधिक स्वतन्त्रता का प्रभिप्राय 
ब्रिटिश पृ जीपतियो और ब्रिटिश पू जी के साथ ही उनके प्रतिरूप भारतीय प्‌ जी- 
पतियों और भारतीय पूजी से पूर्ण छुटकारा पाना है। दूसरे शब्दों में छोटे से छोटे 
ग्रादगी को भी यह अनुभव करना है कि वह बड़े से बडे झ्ादमी 
के बराबर है ।...... नैतिक स्वतन्त्रता का श्रर्थ देश की सुरक्षा के लिए 
रक्खी गई सशस्त्र सेनाओ से छुटकारा पाना है। रामराज्य की मेरी कल्पना मे ब्रिटिश 
फौजी हुकूमत की जगह राष्ट्रीय फौजी हुकूमत को बिठा देने की कोई ग्रुजायश 
नही ।”* महात्मा गाधी की स्वराज्य-कल्पना प्रत्यन्त उदात्त थी। अपने सपनो के 
भारत का चित्र खीचते हुए उन्होंने लिखा था, “स्वराज्य में राजा से लेकर रक तक 
का एक भी श्रग भ्रविकसित रहे, ऐसा नही होना चाहिए । उसमें कोई किसी का शात्र 
न हो, सब अपना अपना काम करें, कोई निरक्षर न रहे, उत्तरोत्तर सबके ज्ञान की 
वृद्धि होती जाये, सारी प्रजा को कम से कम बीमारियाँ हों, कोई भी दरिद्र न हो, परि- 
श्रम करने वाले को बराबर काम मिलता रहे, उसमें जुश्राचोरी, पद्यपान श्ौर ध्यभि- 
चार न हो, वर्ग-विग्नह न हो, धनिक भपने धन का विवेक पूर्वक उपभोग करे ...... | 
यह नही होना चाहिए कि मुट्ठी भर धनिक मीनाकारी के महलों में रहे भौर हजारो 
भ्रथवा लाज़ों लोग हवा और प्रकाश रहित कोठरियों में ।”[ 
ऋ रामनाथ सुमन- गापीवाणी १. १८५-१८६ 
4:हसरिजिन सेवक १८-१२-२६, ९, १६ 


महत्मा गांधी भ्नौर उनका सन्देश डर 


महात्मा गाघी स्वभाव से ही लोकतंत्रवादी थे। उनकी लोकतत्र सम्बन्धी धारणा 
में तीन बातें विशेषक्षप से दृष्टव्य हैं। प्रथमतः महात्मा गान्धी केन्द्रीयदरण भौर 
लोकतंत्र को एक दूसरे का विरोधी मानते थे । उनका 
विश्वास था कि सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए राज-. लोकतन्न सश्वन्धो 

 कीम सत्ता का विकेन्द्रीकरणा प्रावश्यक है । दूसरे, गांधी घारणा 

जी के अनुसार लोकतन्त्र और हिसा का साथ साथ निर्वाह 
नहीं हो सकता । उन्होंने लिखा था, “लोकतन्त्र बलप्रवर्ती उपायों द्वारा विकसित नहीं 
हो सकता । लोकतंत्र की भावना बाहर से नही लादी जा सकती । वह॒तो भीतर से 
झाती है //* चूकि इ गलेड घरेलू क्षेत्र में भ्रहिसक पर वैदेशिक क्षेत्र में हिसक है, भ्रतः 
वह सच्चा लोकतन्त्रात्मक देश नही है | गान्धी जी का विचार था कि पश्चिमी देक्षों 
के जनतन्त्र केवल तथाकथित ही है क्योकि, “इसमें ठीक जनतन्‍्त्र के नमूने के कुछ 
कौटाशु व तत्व भ्रवश्य हें। मगर वह सच्चे श्रथों में जनतन्त्र तभी हो सकता है जब 
हिसारहित हो जायेगा श्रोर इसप्रें से बदप्ममली व खुराफात बअ्रहहदय हो जायेगे |” 
तीसरे गान्धी जी के मतानुसर आ्रालोचना-प्रत्यालोचना लोकतन्‍्त्र का प्राणतत्व है 
उनकी लोकतन्त्र सम्बन्धी घारणा में समाज के प्रत्येक सदस्य को शासन की झालोचना 
करने का अधिकार है । महात्मा गाघी ने भ्रपनी रचनाश्रो 
में प्रहितक राज्य की रूपरेखा पर विस्तृत प्रकाश नही राज्य-सम्बन्धी 
डाला है | इस सम्बन्ध में वे काडिनल न्यूमेन की घारणा 
«5 (002 ४६६० ८४॥०७९॥४ ० 70०” उक्ति के उपासक थे । 
फिर भी हम उनके विभिन्न भाषणो, वक्‍तव्यो श्र लेखों के भ्रनुशीलन द्वारा उनकी 
राज्य-सम्बन्धी धारणा का थोड़ा सा परिचय पा सकते हैं । 

अहिसा के देवदूत महात्मा गान्धी के लिए हिंसा के प्रतीक राज्य को विरवित 
की हृष्टि से देखना सर्वथा स्वाभाविक था | उनका विश्वास था कि राज्य की दबाव 
डालने की प्रवृत्ति नैतिकता की दृष्टि से घातक है क्योकि कोई भी ऐसा कृत्य जो ऐच्छिक 
नही है, नैतिक नही कहा जा सकता । महात्मा जी के विचार से झ्रादर्श समाज-व्यव- 
स्था राज्य-विहीन लोकतन्त्र हे । “ऐसे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपनय शासक है। वह 
भ्रपना शासन इस तरह करता है कि भपने पड़ोसी के लिए कभी विध्न नही बनता ।”* 
गाघी जी की आदर्श समाज-व्यवस्था में ग्राम सघ तथा ग्राम-समाज दोनों ही ऐच्छिक 
झ्राधार पर संगठित होगे । ऐसी समाज-व्यवस्था में राजकीय शक्ित विकेन्द्रित रहेगी । 


५ लिरवेल कुमार बोस-सेलेक्शन्स काम गाषी व्‌, ४९. 

* इरिजन सेवक ३-६-३८ प, २२८ 

_ प्रों० जी० एन० धावन द्वारा पोलिडिकल फिलासफी आफ भद्दात्मा गान्वी में उद्धृत 
हू, २६६-२६७ 


५२ भारतीय राजनीति भौर शासन 


गान्धी जी राज्य को स््रयं ही एक साध्य न मान कर जनता की प्रधिकतम 
कल्याण-साधना का एक उपाय मानते थे । वे हीगेल की इस मान्यता के विरुद्ध थे कि 
राज्य मानवीय संगठन का प्रन्तिम लक्ष्य है, भ्रपने में ही एक .; तिकत्ता 
झनैतिकता की भावना से ऊपर है। उनकी दृष्टि में तो राज्य जनता की कल्याण 
साधना के लिए बहुत से साधनों में से एक साधन था। गांधी जी बहुवादियों भ्रौर 
भ्रराजकतावादियों फी भांति राज्य के निरंकुष्त प्रमुत्व-सिद्धान्त का प्रतिवाद करते 
थे। उनका विशुद्ध नैतिक प्राधिकार पर भाषारित जनता के प्रभुुतृव में विश्वास था । 
गांधी जी का मत था कि व्यक्ति को राज्य के भ्रादेश उसी समय तक मानने चाहिए 
जब तक कि वे उचित और न्यायपूरां हों । 


महात्मा गाधी राज्य के कार्य क्षेत्र को न्यूनतम रखने के पक्षपाती थे। उनके 
झनुसार स्व॒राज्य का श्रर्थ “शासन के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होने का ग्रनावरत प्रय- 
ल"”* है। उनके मत से राज्य के भ्रधिकाश कृत्य ऐच्छिक समुदायों द्वारा सम्पादित 
होने चाहिए | गान्धी जी का कहना था कि शभ्रहिसक राज्य के लिए विदेशी आक्रमणों 
का सामना भी, जहा तक हो सके, ग्र[_हसक रीति से ही करना वाछनीय हैं| 


भ्राघुनिक युग की सबसे बडी समस्या शान्ति की समस्या हैं । भ्रब. यह विश्वास 

दिन प्रति दित बल पकडता जा रहा है कि यदि मनुष्य ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय कंगडों को युद्ध 
के द्वारा सुलकाना नहीं त्यागा,[तो सप्पूर्ण मानव-संस्कृति 

महात्मा गांधी घोर भ्ौर मानव जाति का विनाश हो जायेगा | विदव शाति के 
विदवशांति सम्बन्ध में गान्धी जी का विचार था कि भ्रब॒ तक मनु- 

ष्य ने अ्रपनी सामूहिक समस्याप्रों को गलत आधार पर, 

हिंसा, घृणा, हे ष भौर विग्रह आदि के द्वारा सुलभाने का प्रयास किया है। उनका मत 
था कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, राजनी- 
तिक हो या भ्रार्थिक हो, बुराई का परिहार बुराई से नहीं किया जा सकता, ठीक उसी 
तरह से जैसे कि शेंत्तन शैतान को नहीं हटा सकता। गान्धी जी कहा करते थे 
कि भाज की भ्रव्यवस्था का मूल कारण मनुष्य के व्यक्तिगत प्लौर सामूहिक जीवन में 
सामंजस्य का न होना है| उनके भ्रनुसार विश्वशांति की समस्या का स्थायी हल तभी 
निकल सकता है जबकि मनुष्य के व्यक्तिगत भौर सामूहिक जीवनमें सन्तुलन स्थापित- 
हो जाये । वे नेतिक मापदण्ड जो मन्‌ ध्य के व्यक्तिगत जीवन का नियमन करते हैं, 
झन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रयुक्त किये जाने चाहिएं । यदि व्यक्तिगत जीवन में कोई 
सन्‌ ष्य छल, कपट भोर हिंसा भादि भासुरी वृत्तिबों का भाश्रय तेता है, तो वह निंदा 


# यंग इंडिया, (२) पृ, २६० 
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का पात्र माना जाता है। भनन्‍्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सी ऐसा ही क्यों न हो ? गान्धी जी के 
मत से भहिसा झौर सत्य के सिद्धान्त व्यक्तिगत भझाचरण के ही सिद्धान्त न बन कर 
समुदायों और राष्ट्रों के भाचरण के सिद्धान्त बनने चाहिएं । 


मनु य ने भ्रपती युग-युग व्यापी जययात्रा में अत्याचार और भप्रतन्याय का सामना 
करने के लिये प्रब तक हिंसा शोर घृणा भौर युद्ध का ही सहारा दूढना सीखा है। 
महात्मा गाधी ने ससार को अन्याय झौर अत्याचार का सामना करने के लिये सत्याग्रह 
के रूप में एक अभिनव पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग कर इसकी व्यावहारिक उप- 
योगिता को भली भाति सिद्ध कर दिया। 


महात्मा गाघी का प्राथिक, सामाजिक श्रौर राजनीतिक क्ार््रक्रम भी विश्व 
शांति का शाधक है। प्रार्थिक क्षेत्र में गाधी जी विकेन्द्रित उद्योगों के पक्षपाती है यदि 
उद्योगों का पू जीवादी प्राघार पर केन्द्रीकरण होता है, तो इससे शोषण और साम्रा- 
ज्यवाद बढ़ता है । यदि उद्योगों का साम्यवादी आधार पर केन्द्रोकरण किया जाता 
हैं, तो इससे नौकरशाही बढती है | ऐसी स्थिति में गान्धा जी का विकेन्द्रीकरण- 
सिद्धात शाति की दृष्टि से सर्वथा युक्तिकर है। सामाजिक क्षेत्र में गान्धी जी ने ऊच ग्रोर 
नीच के समसस्‍्त्र भेदभाव हटा कर शान्ति की सराहनीय साधना की हैं । राजनीतिक 
कंत्र में गान्धी जी लोकतंत्र के समर्थक थे। लेकिन उनके लोकतत्र में स्थानीय स्वाय- 
त्तता का बड़ा महत्व है । सक्ष पत्‌. ' साधनों के अ्रत्पधिक मान, श्रहिसा श्रौर सत्य 
के आधार पर सामूहिक और राजनीतिक जीवन में नतिकता का पुट देकर, विवादों 
का हल करने के लिये सत्याग्रह को अपना कर, शोषण से उन्मुक्त प्रादेशिक श्रथतंत्र 
तथा विकेन्द्रित उद्योगों के ऊपर अवलम्बित रचनात्मक कार्यक्रम, ग्राम पचायतों के 
के माध्यम से स्वस्थ और शक्तिशा नी स्थानाय स्रशासन तथा सबसे बढ कर उपयोगी 
काययें में निरत व्यक्ति व समाज के योगयुक्‍त जीवन के द्वारा महात्मा गाधों नैतिक, 
सामाजिक, भ्राथिक शभौर राजनीतिक जीवन में सामंजस्थ तथा संइलेषणलाना, 
प्रभावशाली लोकतमन्त्र की स्थापना करना और विद्वदशाति की साधना करना 


चाहते हैं ।/* 


महात्मा गान्धी के राजनीति-दरंन पर समाजवादी और साम्यवादी तुल्य बाम- 
पक्षीय भ्रालोचकों ने यह बार बार भ्राक्षप किया है कि वह सुधारवादी है, प्रति- 





# झाचाये जे, वी. क़पलानीः गान्धियन प्रिसिपल फॉर बल्डंपीस, (दि हिन्दुस्तान टाइम्स,- 
जनवरी ८-१६६३) 
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क्रियावादी है भोर क्रान्ति का विरोधी है। गान्धी जी के 
क्या गान्धी जो का राजनीति दर्शन का निष्पक्ष मूल्याकन इस पझ्राक्ष प को 
राजनीति-दर्शन निराधार सिद्ध करता है । उनके राजनीति, दर्शन के 
ऋन्तिकारो क्रन्तिकारी स्वरूप का निरणंय करने से पूर्व “क्रान्ति” शब्द 
है? पर विचार कर लेना वांछतीय है। “क्रान्ति! का सर्वे- 
सम्मत भ्रथं पूर्ण भ्रथवा सत्वर परिवर्त न है। क्रान्ति के 
लिये यह बिल्कुल भ्रावश्यक नहीं है कि परिवर्तत हिंसक और रक्तिम 
ही हो | सामाजिक भ्रौर राजनीतिक क्षेत्रों में क़ान्ति का भ्रभिप्राय यह होता हैँ कि 
भ्राचीन जीणंशीर्णा मान्यताएं ध्वस्त हो जायें और उनका स्थान नूतन उच्चतर नैतिक 
मान्यताए' ग्रहण करें । गान्धी जी का राजनीति-द्शेन इस वसौती पर परखे जाने पर 
असदिग्ध रूप से क्रान्तिकारी ठहरता है। “यदि हम क्रान्तिकारी से किसी ऐसी वस्तु 
का भ्रभिप्राय ग्रहण करे, जो जनता के दृष्टिबोण में दुगान्‍्तर लाती है, जनता की 
परिवर्तित मन:स्थिति भौर मान्यताझो का नूतन मल्यौकन लाती है तो गाधी जी द्वारा 
भ्रतिपादित विचार व्यापकतम झश्र्थो मे क़ान्तिकारी हैं ।| कहा जा सकता है कि 
गान्धी के विचार मौलिक तो हैं नही, पुराने ही हैं, फिर वे क्रान्तिकारी कैसे हुये ? 
इस सम्बन्ध में यह स्मत्त व्य हे कि विचारों के क्रान्तिकारी होने के लिये उनका मौलिक 
होना अनिवायं नही हैं । क्रान्ति की सच्ची कसौटी विचारों द्वारा लाए गए परिवतंन 
की विदेषता है | इस दृष्टि से महात्मा गान्धी ने विचार>क्षत्र में जो क्रान्ति उत्पन्न की 
हैं, वह सवंथा भ्रभूतपूर्व' है। इसका प्रभाव भारत तक ही सीमित रहने वाला नही है, 
वह दूसरे देशों को भी श्रपती झ्लोर निश्चिततः झ्राकृष्ट करेगा । महात्मा गाधी की ससार 
के राजनीति-दर्शन को देन यह नही है कि उन्होंने किन्ही नये सत्यो का प्राविष्कार 
किया, प्रत्युत यह है कि उन्होने प्राचीन प्रत्यों का भपने युग की समस्याग्रों के समा- 
धान में प्रयोग किया। गाधी जी के सर्वोदय तत्व-दशंन का एक व्यावहारिक प्रयोग 
झआाचाये विनोबा भावे के भूदात-यज्ञ भ्रान्दोलन में दिखाई देता है। भूदान-यज्ञ -प्रान्दो- 
जन ने भ्रव तक जो सफलता प्राप्त की है, इससे उसकी भावी सम्भावनाये पश्रत्यन्त 
आशापूर्ण प्रतीत होती हैं । वह देश मे एक अहिसक क्रान्ति का पथ प्रशस्त कर रहा 
हैं। यदि उसे भ्रपने लक्ष्य में पूर्णा सफलता मिल जाती है, तो गान्धी-द्शन मानवता 
के लिये भ्रनुपम क्रान्तिकारी सिद्ध होगा । 


१४८. गांधोबाद श्लोर साक्संवाद : एक तुलनात्मक विवेचन 
कभी-कभी यह समझा जाता है कि गाधीवाद प्रौर माक्सं वाद में कोई भ्राधार- 


॥० ३ के, वोवानः गन्‍्वोवन प्रोलिडिकेल किलाप्षफोद्ज़ इट रिवोलश्नरी? बोल्यूम १० 
नं० १ तथा २ पृ, ३० 
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भूत भेद नही है, दोनों 'जुड़वाभाई' हैं, दोनों के चरम उद्देश्य एक हैं। यदि दोनों में 
थोड़ा सा भ्रंतर है भी, तो वह केवल साधन-प्रणाली का है। लेकिन उसे किसी भी 
प्रकार भ्राधारमूत नही कहा जा सकता । इस मत के प्रतिपादकों का कहना है कि 
हिसा भौर अ्रहिसा के बीच भेद की रेखा भ्रत्यन्त सूक्ष्म है क्योंकि महात्मा गाघी ने 
स्वयं यह लिखा था कि “जहा सिर्फ कायरता झौर हिंसा के बीच किसी एक के चुनाव 
की बात हो, वहां में हिंसा के पक्ष में राय दूगा ।”* गाघीवाद झभौर माइ्संवाद के 
सम्बन्ध में इस प्रकार का सत विश्रम दुर्भाग्यपुरं है। यह ठीक है कि दोनो के 
आदर्श में थोड़ी सी समानता दिखाई पड़ती है भौर वह यह है कि दोनों ही समाज के 
दलितों और शोपितों के प्रति भ्रत्यधिक सदय है, दोनों ही एक ऐसी समाज-व्यवस्था 
को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण न हो सके भौर 
सबको बिना किसी भेदभाव के प्रपने विकास की समान सुविधायें उपलब्ध हो सकें। 
इस सामान्य श्रादर्श को छोड कर दोनों में भ्रन्य कोई समानता नही है। झ्ावश्यक है 
कि दोनों के दृष्टिभेद का सही सही मूल्याकन किया' जाये । गांधी-दर्शन के प्रक्रांड पडित 
श्री किशोरीलाल मशखरूवाला ने अश्रपनी कृति “गाँधी एण्ड माक्‍स में गाधीवाद और 
साम्यवाद के दृष्टिभेद का तुलनात्मक विवेचन करते हुए लिखा है कि “गाघीवाद और 
साम्यवाद एक दूपरे से इतने ही भिन्न हैं जैसे कि लाल से हरा भिन्न होता है. यद्यपि 
हम जानते हैं कि प्रांख के उस रोगी को जिसे रंगभेद की पहचान नहीं होती, दोनो 
समान प्रतीत हो सकते हे ।/| उक्त पुस्तक की भूमिका गाघधी जी के प्रमुख शिष्य 
आचार्य विनोबा भावे ने लिखी है | उन्होने भी गाघीवाद और साम्यवाद के दृष्टिभेद 
चर ऐसा ही मत व्यक्त किया है। उनके छाब्दों में “दोनों विचार-घाराए बेमेल हें, 
उनका श्रन्तर मूलभूत है ” और “दोनों एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं || 


माक्संव[द का दार्शनिक प्राधार द्रद्वात्मक भौतिकवाद( 7006००० '(8(९9- 
शा ) है। वह 'बीसिस, एन्टी थीसिस भौर सिन्थीसिस” की पद्धति पर श्राश्रित है। 
द्वद्वात्मक भौतिकवाद के प्रनुसार जगत का जो कुछ कार्य- 
व्यापार हमें इन्द्रियगोचर होता है वह भात्मा-परमात्मा दार्शनिक आधार 
जैसी किसी वेतन सत्ता की लीला नही है। उसका विश्वास 
है कि भौतिक पदार्थ ही वह आदिम बीज सत्ता है जिसका रूपान्तर यह दृश्यमान जगत 
है । प्राचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव की शब्दावली में 'माक्संवादी दशन जड झौर चेतन की पृथक 
पृथक स्वतत्त्र सत्ता-द्वतवाद नद्टो मानता, वह बतलाता हैं कि भ्रादिम अवस्था से झा 


# यंग इंडिया ११ अगस्त, २० ए. है: है 
+ किशोरीलाल मशरूवालाः गांधी एण्ड माक्‍्से पृ० है८ । 
ह अ 9) १9 9) प्‌० १६-१७ ] 


ड५६ भारतीय राजनीति और शासन 


तक पदार्थ का जो झूपान्तर हुआ हे उसके क्रम से ही प्रवस्था विशेष में चेतन का प्रावु- 
थाव होता है, प्र्षात चेतना विकासमान पदार्थ का एक ग्रुणा है ।/* 


गांधीवाद इससे बिल्कुल उल्टा हैं । वह सृष्टि के नियन्ता परमेश्वर में श्लोर 
प्रात्मा की परमेष्ठता में भ्रास्था रखता है । गाधी जी का कहना था कि “जो लोग 
ईदवर के भरितत्व में विश्वास करना नही चाहते, वे भ्रपनें हरीर के सिवा भ्रौर किसी 
वस्तु के भ्रस्तित्व में विश्वास नहीं करते ।| भथवा “मेरा श्रपना भनुभव तो मुझे 
इसी ज्ञान पर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्व का सचालन होता हैं, 
उस शाहवत नियम में प्रटल विश्वास रखे बिना पूर्ांतम जीवन सम्भव नहीं है। इस 
विश्वास से विहीन व्यवित तो समुद्र से अलग श्रा पडने वाली उस ब्‌ द के समान है 
जो नष्ट होकर ही रहती हैं ।”| माक्संवाद जहा चेतना को पदार्थ की छाया मानता 
है, 7” गांधी दाद पदार्थ को चेतना की छाया मानता है । गाधी जी के श्रनुसार 'मूल- 
भूत सिद्धन्त पदार्थ ही, चेतना हैं । जिसे हम प्राणहीन पदार्थ कहते हैं, वह भी 
चेतना में भौर चेतना के द्वारा ही ,नी सत्ता रखता है । उसकी चतना से स्व॒तन्त्र 
किचिदपि कोई सत्ता नही है । सृष्टि चेतना में उदित होती है, चेतना में विद्यमान 
रहती है भौर चेतना में भ्रदृश्य होती हें ।/* 

इस प्रकार, यह स्पष्ट हँ कि जहा माक्संवाद प्रधानतः भौतिकवादी हं, वह 
गांधीवादी प्रधानतः भ्रध्यात्मवादी हैँ , 


मावसंवादी दर्शन क्री एक महत्वपूर्ण मान्यता वर्ग-सघर्ष का सिद्धात है। मार्वर्स- 

वाद वर्गों का उल्लेख समाज में प्रचलित उन उत्पादन सम्बन्धों को ध्यान में रख कर 
करता है जिनपर समाज की आर्थिक प्रणाली शभाश्चवित 

वर्ग संघर्ष का होती है। बुखारिन के शब्दों में सामाजिक वर्ग उन व्य- 
सिद्धान्त क्तियों का समूह है जो समाजिक उत्पादन में एक प्रकार 

का काय॑ करते हैं भौर उत्पादन के क्रम में लगे हुए दूसरे 

व्यक्तियों के साथ उनका सम्बन्ध भी एक सा ही होता है । यह एक सा सम्बन्ध श्रम 
के साधनों के सम्बन्ध में भी लागू होता है ।| माकक्‍संवाद के श्रनुसार प्राधार रूप से 


% भाचार्य नरेन्‍्द्रदेवः राष्टीयता और समाजवाद ए्‌० ४ड३ । 
| दरिजन सेवक ११ ज्‌ न '३६ पृ०१३२। 
? २६ अप्रौल, "३६ पृ० ७६। 
# बिशोरीडाल महाहूव|ला: गाननी (रण माकसे [४३४४ 
 उ्रिनिः हिल्गोरिहल ैरित्विलित्स, आचाय नरोद्र द्वारा राष्ट्रीवा और समाजवाद मैं 
उद्धृत, दूृ, ४१६) 


महात्मा गाधी भौर उनका सन्देश डप७- 


हर समाज में दो ही वर्ग रहते हैं, एक तो वे लोग जिनका स्थान समाज में मालिकों 
का होता है भौर जो उत्पादन साधनों पर एकच्छुत्र प्राधिपत्य का उपभोग करते हैं 
दूसरे वे लोग जिनका कार्य भादेश-पालन करना ही होता भौर जो प्रथमोक्‍त वर्ग द्वारा 
न।ना प्रकार से शोषित होते हैं । इन दोनो वर्गों के हित एक दूसरे से स्वंथा भिन्न हैँ 
और उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रनवरद संघर्ष जारी रहता है। माक्संवाद मानव 
विकास के सम्पूर्ण इतिहास को इसी व्॑गे-संघबं की गाथा मानता है। प्राचीनकाल में 
ये विरोधी वर्ग स्वतत्र मलिक भर दास के रूप में थे, मध्यकाल में सामन्‍्तगण भौर 
कृषक दास के रूप में थे भ्ौर पभ्राज कल पू जीपति व श्रमिको के रूपमें दिखाई पडते हैं + 
वैसे तो समाज में इन भाधारमूत वर्गो के भ्रतिरिकत भ्रन्य कई प्रकार के वर्ग भी पाये 
जाते हैं परन्तु इन वर्गो के हित अ्रन्ततोगत्वा इन्ही श्राधारभूत वर्गों में से किसी एक 
के साथ सम्बद्ध होते हैं। मावसंवाद उन समस्त साधनों के उपयोग का कहर समर्थक 
है जिनके द्वारा वर्ग सघर्ष को उत्तेंजना मिलती है। जो कृत्य वर्ग-सघर्ष की भाग पर 
पानी डालते हैं, माक्संवाद उन्हे प्रतिक्रियावादी ठहराता हें। 


गान्धीवाद वर्ग-सघर्थ का नही, प्रत्युत वर्गं-सामजस्य का पुजारी है । वह समाज 
को स्थायी रूप से दो परस्पर विरोधी वर्गों मे विभाजित नही मानता । गान्धी जी के: 
सर्वोदय-झादर्श में प्‌ जीपतियो और श्रमिकों दोनो के हितो के सरक्षण भर विकासः 
की समान व्यवस्था हैं। गान्धी जी जिस रामराज्य का स्वप्न देखते थे उसमें वे राजाश्रों 
झोौर भिखारियो दोनों के अ्रधिकारो की रक्ष। की बात कहते थे । वे ऊचे भर नीचे वर्गो 
की समस्या का वर्णाश्रम-घम्ंके द्वारा सुलकाना चाहते थे | पूजीपतियो और श्रमिकोमें 
समवय स्थापित करने कौ दृष्टि से गान्धी जी कहा करते थे, ' पू जीपतियो और्‌ श्रमिकों 
को एक दूसरे का पूरक बन जाना चाहिए। उन्हें एक ऐसे विशाल परिवार के समान 
होना चाहिए जिसमें वे एकता भ्ौर सामजस्य के साथ निवास कर सके ।/* उनका 
मत था कि “में किसी ऐसे समय की कल्पना नही कर सकता जिसमें एक व्यक्ति दूसरे 
से भ्रधिक घनी नहीं होगा । लेकिन में ऐसे समय की कल्पना प्रवश्य करता हू जब 
झमीर आदमी गरीबों का शोषण कर अमीर बनने से घुणा कर देंगे श्लौर गरीब भ्रादमी 
पमीरो से घुणा करनी बन्द कर देंगे।”| महात्मा जी पूजीपतियो का नही, पू जी- 
बाद का ही विध्वस च्राहते थे । पू जीपतियो के लिए परामर्श था कि भझ्ापको श्रमिकों 
का ट्रस्टी बन जाना चाहिए भ्रथवा शझ्ाचार्य विनोबा भावे की शब्दावली में "विश्वस्त 
वृत्ति से काम लेना चाहिए ।” 


# यग इंडिया २० अगस्त “२५ पू, २८५ 
॥ ” १२१ जुलाई २१ प्‌. २२८ 
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गान्धीवाद झौर माक्संवाद में एक प्रधान भ्रन्तर साधन-प्रणाली के भेद को 

जैकर है। माक्सेवादी विचारकों के क्‍भ्नुसार यदि हमारे साध्य श्रेष्ठ हैं तो हम उनको 

प्राप्त करने के लिये कंसे भी साधनों का प्रयोग क्‍यों न 

साधन प्रशाली का करें, सब क्षम्य हैं। यही कारण है कि मारक्सवाद के अ्रनु- 

भेद यायी भ्रपने आदर्शों की सिद्धि के लिए छल, भसंतय और 

हिंसा भ्रादि बुरे समभे जाने वाले उपायों का आश्रय लेना 

भी भ्रवांछनीय नही समभते । वैसे तो माव्संवादी अपने उद्देश्य लाभ के लिए शातिपूर्ण 

और वैधानिक का्यंवाहियों का भी सर्वेथा तिरस्कार नही करते, परन्तु उनका विद्वास 

है कि सत्ता-च्यूत पू'जीपति वर्ग की क्राति विरोधी प्रतिक्रियावादी हलचलों को नष्ट 

करने के लिये किसी न किसी स्तर पर रक्‍तपात और हिसा का उपयोग अश्रव- 

इयम्भावी है। 

गान्धीवाद श्रे०्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों का पक्षपाती है। वह 

अहिंसा तथा सत्य का एक निष्ठ पुजारी है झौर अ्रपने कट्टर से कट्टर शत्र के प्रति 

भी सदय व्यवहार का समर्थन करते है । चूकि गान्धीवाद की धारणा है कि सृष्टि के 

प्रत्येक जीव में ईश्वर का श्रश है, इसलिये वह मन्‌ ष्य के हृदय-परिवतंन में आस्था 

रखता हैं | गान्धी जी का मत थां कि उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों का सर्वत्र 

सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है । वे कहा करते थे कि ' हिंसा के ऊपर किसी 
भी स्थायी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता ।' * 


माक्संवादी विद्वान लोकतन्त्र के सिद्धान्त की कट भ्रालोचना करते हैं । उनके 

अत से यह एक विशुद्ध पूजीवादी घारणा है जिसका सर्वेहारा वर्ग के लिए कोई उप- 
योग नही है। ट्राटस्की ने लिखा था--“लोकतन्‍्त्र एक 

लोकतन्त्र की निकम्मा भौर निरथ्थंक स्वांग है । हम स्वृहारा वर्ग के नाम 
घारणए। में इसका प्रतिकार करते हैं। लोकतन्त्र के द्वारा शक्ति 

प्राप्त करने का इरादा बिल्कुल बेकार है || माक्‍्संवाद 

के प्रनुयायी 'लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद; ( एिशा।०:८था०८ (९४॥४०॥5४॥ ) के सिद्धान्त 
का भनुसरण करते हैं। वे श्रपने विरोधियो को भाषण श्रथवा प्रेस भ्रादि की लोकत- 
स्त्रात्मक स्वतन्त्रताएं प्रदान करने के लिए तनिक भी प्रस्तुत नही हैं । माक्संवादी अपने 
लक्ष्यबेध की सुविधा के विचार से चुनावों में भाग भले ही ले लें पर उनकी सामान्य 





# यंग इण्डिया १५ नवम्बर "२८ पृ, ३८१ 
+ एस, एन, श्रअवाल द्वारा गांधीज्म एण्ड कम्यूनिज्म' लेख में उद्धृत, माडने रिव्य 
नवम्बर ५२ ६९५ १५८ 


महात्मा गांधी झौर उनका सन्देश ४५६ 


नीति तो भूमिगत कायंवाहियों आर सशस्त्र क्रान्ति का समन करने की है । स्टालिन 
के शब्दों में “कौन भौर कहाँ यह कहता है कि संसदीय संघर्ष ही मजदूरों का मुख्य 
संघर्ष है ? क्या इतिहास यह सिद्ध नही करता कि संसद केवल एक सहायक के रूप 
में हमारी क्रान्ति की साधक है भौर मजदूरों की समस्‍यायें हड़ताल व सशस्त्र क्रान्ति 
के द्वारा ही हल हो सकती हैं ?”| माक्‍्सं वादी वैयक्तिक स्वतन्त्रता को उस समय तक 
कोई महत्व नही देते जब तक कि उसके साथपरप्राधिक सुरक्षा सयुकत न हो । 


मह॒त्मा गांधी जन्मजात लोकतन्‍्त्रवादी थे । उनका मत था कि “अ्रसली लोक- 
तन्त्र तो श्रहिसा का ही जात होसकता है ।”| वे लोकतन्त्रात्मक घरणाश्ोंको व्यक्तित्व 
के सर्वांगीणा विकास के लिए प्रतयावश्यक मानते थे । उनका कहना था कि लोकतन्‍्त्र 
और वेयक्तिक स्वतन्त्रता के भ्रभाव में 'रामराज्य' की स्थापना असम्भव है। गाधी जी 
की आदर्श समाज व्यवस्था में शुद्र से क्षुद्र व्यक्ति को महतो महीयान व्यक्ति की 
उन्मुक्त श्रालोचना करने का श्रधिकार प्राप्त था। गाधी जी प्रत्येक मन्‌ष्य के 
लिए श्राथिक सुरक्षा को बहुत झ्रावश्यक स्वीकार करते थे, परन्तु उसकी वेदी पर 
वेयक्तिक स्वतन्त्रता का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत नही हैं । 


माक्‍ध वाद सर्वाधिकारवादी राज्य की मान्यता पर भ्राधारित है। वह सर्वहारा 
चर्ग के श्रधिनायकवाद का प्रतिपादन करता है | सहारा वर्ग के भ्रधिनायकवाद में 
प्रशासनिक और भ्रौद्योगिक शक्तियो का श्रधिकाधिक केन्द्रो- 
न्मुखी होना सवंथा नैसगिक है। माक्संवाद का भ्रन्तिम केल्रीकरण : 
आदझें राज्य विहीन समाज की स्थापना करना हैं, पर विकेख्रोकरणण 
इतना उच्चत: केन्द्रोन्मुख्ी राज्य जैसा श्राज रूस में देखा 
जा रहा है, कैसे तिरोहित हो जायगा, यह आसानी से समझ में नही श्राता ! 


गाधीवाइ विकेन्द्रीकरण का प्रतिपादन करता है। गाधी जी केन्द्रीकरण शौर 
लोकतन्त्र को एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल मानते थे । उनका कहना था कि केन्‍्द्री- 
कररा से हिंसा श्लौर सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहन मिलता है। यही कारण था कि 
अहात्मा गाधी बडे बडे उद्योगों, मशीनो और केन्द्रोन्मुख्ली राजसत्ता के विरोधी थे। 
रूस में जिस विशाल प्रैमाने पर भ्रोद्योगीकरण भोर केन्द्रीकरण हुआ, वह गाधी जी 
को हृए्ठ नही था | इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा था, “जब मे रूस की भोर देखता हू 
जहा भौद्योगीकरण भ्रपने सवोच्च शिखर पर पहुँच गया है, तब मुझे वहां का जीवन 


न स्टालिनः ओब्लेम्स आफ लेनिनिज्म, 7. २३ 
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प्रभावित नहीं करता । बाइबिल की भाषा में यदि मनुष्य भ्रपनी श्रात्मा को खोकर 
संसार भी प्राप्त करले, तो उसे क्या लाभ होगा ।”* गांधी जी प्रधिक से भ्रधिक 
झात्म निर्भरता भ्रौर विकेन्द्रित राजसत्ता सहित ग्राम पचायतों की स्थापना का सम- 
थेत करते थे । उनका विश्वास था कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञासन तो वही है जो न्यूनतम शासक 
करता है | 


१४६. भारत के राष्ट्रवादी श्रांदोलन को महात्मा गांधी की देन 


१६१९ के पश्चात से भारत के राष्ट्रवादी झ्रादोलन का इतिहास महात्मा ग्राधी 

की जीवन-गाथा है ! प्राय तीस वर्षों तक भारत के राष्ट्रवादी रगमच पर महात्मा 

गाधी ने भ्रपना एकच्छत्र भ्राधिपत्य जमाये रक्‍्खा | इस 

भारतीय राष्ट्रवाद सम्पूर् भ्रवधि में वे भारतीय राष्ट्रवाद के एकमात्र सच्चे 

के प्रतोक प्रतीक, प्रणेता और प्रेरक थे । उनके एक एक कृत्य और 

वकक्‍तचत्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यग्रभाव से संघर्षशील 

भारत की आत्मा बोलती थी ' उनके विद्युन्मय नेतृत्व धौर चुम्बकमय व्यक्तित्व के 

भारत के स्वातत्य-सग्राम को एक नूतन दिशा दी और उसे बीसवी शताब्दी का एक 

महाकाव्य बना दिया । इसमे कोई सन्देह नही कि सदियों की दासता-निद्रा को त्याग 

झंगड़ाई लेकर उठते हुये भारतीय राष्ट्र ने महात्मा गाधी के रूप में भ्रपनी समस्त 
राष्ट्रीय आकाक्षाओ्रो की साकार प्रतिमूर्ति प्राप्त की । 


भारत के राष्ट्वादी श्रादोलन को महात्मा गाधी की जो महान देन है, उसका 

ठीक ठीक मूल्याकन करने के लिये उनके पूर्व की भारतीय राजनीति का सक्षिप्त विह- 

गावलोकन श्रत्यन्त ग्रावश्यक है । जिस समय महातूमा गाधी 

महात्मा गांधी के. दक्षिण अ्रफ़ोका के सत्याग्रह-समर में विजय प्राप्त कर 

पूर्व भारत की भारत लौटे, उस समय यहाँ दो राजनीतिक दलों-उदारवादी 

राजनीति दल भ्रौर उग्रवादी दल की तूृती बोल रही थी । उदारगदी 

दल शअ्पने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 

वैधानिक भोर शातिपूर्ण प्रादोलन में विश्वास रखता था। उसका राजनीतिक लक्ष्य 

उस प्रकार की शासन-प्रणाली को प्राप्त करना था जिसका उपभोग ब्रिटिश साम्राज्या 

के स्वशासित डोमीनियन करते हैं। उग्रवादी दल ब्रिटिश शासन का कठ्ु भ्रालोचक 

था । वह भ्पने राजनीतिक लक्ष्य के सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट भौर निश्चित नही था॥ 

उसका 'स्वराज्य' का लक्ष्य उदारवादियों के 'स्वशासन' से बहुत भिन्न नहीं था। उप्र- 

+_ वादियों की साधन-प्रणाली में भी भ्रस्पष्टता की कलक मिलती है। भाचाय कुपलानी 
# हरिजन सेवक २८ जून! ३६ पृ ४३८ 
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के शब्दों में, “वे यह भ्रनुभव करते थे कि परिस्थिति छो देखते हुये कुछ क्रांतिकारी 
कार्यवाही करने की प्रावश्यकता है, परन्तु वह क्रांतिकारों कार्यवाही क्‍या होती चाहिये, 
इसे वेन तो जानते ही थे, न निर्धारित ही कर सकते थे ।”* संक्षेपत: महात्‌मा 
गांधी के भारतीय राजनीतिक रंगमच पर शभ्रवतरण के पूर्व देश के पास न कोई स्पष्ट 
कार्यक्रम था भौर न कोई निश्चित राजनीतिक ध्येय । राष्ट्रीय भादोलन केवल कुछ 
अध्यवर्गीय शिक्षित जनों तक ही सीमित था श्रौर “हमारी जनता उत्तेजना, पीडा भौर 
संशय से भरे हुए कुछ इने गिने वर्षों से नही, बल्कि पीढियो से अपना खून भौर पसीना 
यहाती झाई थी और यह क्रिया भारत की रगरग में घुसती हुई इतनी गहरी पहुँच 
चुकी थी कि उससे हमारे सामाजिक जीवन का एक एक पहलू विषाक्त हो गया था, 
ठीक उसी भयंकर रोग की तरह जो फेंफडों के तन्तुप्रों को खा जाता है भौर मनुष्य 
का घीरे धीरे किन्तु निश्चित रूप से ग्रन्त कर देता है। | 


किसी भी संग्राम के सिपाही के लिये निर्भवता अत्यन्त आवश्यक है। भारत के 
महान्‌ राजनीतिक विचारक चाणक्य और वाजवल्क्य ने लिखा है कि लोकनायकों का 
सब से बडा कर्तव्य जनता को अभयदान देना है। उन 
देशो में जहा राष्ट्रीय सरकारें विद्यमान हैं, जनसाधारण की निर्भवता का 
निर्भयता भाषसणा-स्वातत््य में ग्रभिव्यक्त होती है। यदि संदेश 
जनता सरकार की नीति को बुरा समभती है तो, उसकी 
निर्भय कठ से पश्रालोचना करती है, उसे किसी प्रकार के दड की शंका नही होती । लेकिन 
उन देशौ में जो पराधीनता के पाश में जकडे होते है, जनता को भाषण की श्रथवा 
सरकार की मनचाही आलोचना करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती । भारत में भी 
यही बात थी । यहा “सबसे प्रमुख भावन भय की थी-एक सर्वव्यापी, दुःखदायी श्रौर 
गला घोटने वाला भय-फौंज का भय, पुलिस का भय, अफसरों का भय, दमनकारी 
काननो का भय, जमीदार के ग्रुमाइते का भय, महाजन का भय श्रौर उस ब्रेकारी तथा 
मल का भय जो हर समय मु हबाये खडी रहती थी । | 


महात्मा गांधी ने भय के इन बादलों को तीब्र मारत के वेग से छिन्न-भिन्न कर 
दिया । उन्होंने भारतीय जनता को तिर्मयता का सन्देश देते हुये घोषणा की, “वह 
राष्ट्र महात है जो सदा मौत को तकिया बना कर सोता है ।”* बाइकाउण्ट सेम्युप्रल 


# जे० बी० कृपलानी : गांधी दि स्टेट्समेन एृ० ८ 
| जवाइर लाल नेहरू ; राष्ट्रपिता पृ०१४। 

+ जवाइर लाल नेहरू राष्टरपिता ९० १५-१६ 
+ महात्मा गांधी: हिन्द स्वराज्य पृ. ७३ | 
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के अनुसार गांधी जी ने भारत को, “अपनी कमर सीधी करना सिखाया, भ्रपनी 
आँखें ऊपर उठाना सिखाया भौर सिखाया भ्विचल दृष्टि से परिस्थितियों का सामना 
करना ।”* गांधीजी ने भ्रपने निर्भय नेतृत्व से 'पूर्वीय दब्बूपन के शिकार भारतीय स्व- 
सन्त्रता-संग्राम के सैनिकों को जिस कठिन असिधारा-त्रत पर साहसपूर्वक चलने की 
प्र रणा दी, उत्में केबल झ्राक्रमणा का ही नही, प्रत्युत ग्रात्म-रक्षा का भी भ्रधिकार 


वर्जित है । 


संसार के इतिहास में इस बात का एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब कि 
किसी राष्ट्र ने विदेशी शासन से हिसा भौर रक्तपात के बिना स्वतन्त्रता हस्तगत की 
हो । इटली के एकीकररा, प्रमेरिका के स्वातन्त्र्य-युद्ध भौर 


पझांदोलत का प्रायरलंड के राप्ट्रीय आरदोलन-सबसे एक ही सत्य मुखर 
नंतिक होता है कि यदि किसी देश को विदेशी साम्राज्यशाही से 
शाधार मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हिसा श्र रक्‍्तपात प्रपरिहाय॑ 


है । स्त्रय हमारे देश में तिलक जैसे उग्रवादी नेता इस बात 
का समर्थन करते थे कि साध्य के सम्मुख साधन नगण्य हैं । उनका कहना था कि यदि 
हम श्र ष्ठ प्रादर्शों की प्राप्ति के लिये हीन उपायो का आश्रय लेते है, तो बिल्कुल 
झनुचित नही है । 


महात्मा गाधी इस विचार के प्ननुयायी नही थे | वे साध्य श्रोर साधन में प्रन्यो- 
न्याश्रित-सम्बन्ध मानते थे । उनका विश्वास था कि श्रेष्ठ साथ्य की प्राप्ति के लिये 
साधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए । वे भारत की स्वतन्त्रता के लिए झ्रतीव उत्सुक थे, 
लेकिन इसके लिए हिसा, छल, कपट श्रौर असत्य आदि जघन्य उपायो का भ्राश्रय 
लेना उन्हे कदापि इष्ट नही था । उन्होने एक बार कहा था, “मेरे जीवन-दछ्चंन में 
साध्य और साधन का अतर नही है । कुछ लोग कहते हैं कि साधन तो भ्राखिर साधन 
ही हैं। मे कह गा कि साधन ही तो भ्राखिर सब कुछ हैं । जैसे साधन होगे, वैसा ही 
साध्य होगा । हिसक साधन हिंसक स्वराज्य देंगे। वह संसार के लिये और स्वय भारत 
के लिए एक खतरा होगा ।[ गांधी जी ने भारत के राष्ट्रवादी श्रांदोीलन को आध्या- 
त्मिक प्रे रणा प्रदान की । उन्होंने देशभक्ति को 'पूर्णां प्रात्मोत्सग भौर गहन घाधिक 
उत्साह की ऊंचाई पर उठा दिया ।/” गाघी जी के नैतिक वृष्टिकोण का ही, जिसका 
उन्होने राजनीति में भ्रडिग भाव से पालन किया, यह फल था कि जहा उनसे कोई 
+ सर्वपल्ली राधाकृष्शाद: गान्धी-अ्रभिनत्दन-ग्रंथ पृ. २२८५-२६ । 
| यंग इण्डिया: २६ दिसम्बर १९२४, पृ. ४३५ । 
| नगेन्द्रनाथ गुप्त: गान्धी एण्ड गान्धीज्म पृ. ८ । 





भहात्मा गांधी भौर उनका सन्देश डद३े 


वडी भूल हुई, उन्होंने उस्ते निल्संकोच भाव से सार्वजनिकत: भ्रपनी 'हिमालय-तुल्य 
भूल' कह कर स्वीकार किया, दूसरों के दोषों को भी भ्रपने शीश पर ले लेने में कभी 
भ्रागा पीछा नही सोचा, वार करने से पूर्व छत्रु को स्देव चेतावनी दी और कठोर से 
कठोर संकट की घड़ी में भी भ्रपनें विरोधी का अपकार नहीं चाहा । उन्हें अपनी दुबंल- 
ताप्रों भौर बुराइयों को भी शत्रु के सांमने खोल कर रख देने में हिचक नहीं होती 
थी। वे ईसा भौर बुद्ध की भांति पाप से घषा करते थे, पापी से नहीं, भन्याय से 
धणा करते थे, प्रन्यायी से नही। उन्होने भारतीय स्वतन्त्रता सम्राम के सिपाहियो को 
सेव यही उपदेश दिया कि वे ब्विटिश साम्राज्यवाद के विरोधी बने, ब्रिटिश जाति के 
नही । उनका कहना था, “मे अग्रेजी के विरुद्ध नही हूं, अ्ग्रेजों के विरुद्ध नही हु, 
सरकार के विरुद्ध नही हू, लेकिन भ्रसत्य के विरुद्र हु, पाखड के विरुद्ध ह'ं, श्रन्याय 
के विरुद्ध ह 


भारतीय राननीति में गाघी जी के शुभागमन के पूर्च हारा राष्ट्रीय स्वतत्रता 
संग्राम केवल कुछ मध्यवर्गीय पढे-लिखे लोगों तक ही सीमित था। जनन्साधारण से 
उसका कोई सीधा सम्पर्क नही था! भारतीय राष्ट्रवाद 
की वाहन कांग्रेस भ्रग्नेजी पढे-लिखें व्यक्तियो की सस्था जनता का 
थी । उनकी सम्पूर्ण कार्यवाही श्र ग्रेजी मे सचालित होती झांदोलन 
थी । उसके समस्त उद्देश्य शिक्षित वर्गों के भ्रधिकारों से 
सम्बन्ध रखते थे। वह शासन के ऊंचे पदो पर भारतीयों की नियुक्ति की माग करती 
थी, पर भारतीयों से उसका भ्राशय श्र ग्रेजीदा शिक्षित भारतीय वर्ग ही होता था। 
राष्ट्रवादी नेता भारत के ग्लौद्योगिक पुनरुत्यान की बात अवश्य करते थे, लेकिन इस 
भौद्योगिक पुनरुत्थान का आर्थिक झाधार क्या हो, इस सम्बन्ध में उनकी कोई स्पष्ट 
विचारधारा नही थी। उन्हें भारतीयों की निर्धनता का ज्ञान भ्रवश्य था, लेकिन यह 
ज्ञान उन्होंने पुस्तको से प्राप्त किया था । वे “उन्नीस सो मील लम्बे भ्रौर पद्रह सो 
मील चौड़े भूतल पर छाये सात लाख गावों में जगह जगह बिखरे पड़े करोड़ों भ्रध- 
भूख़ो” की ज्वलत समस्याप्रो भर कठिनाइयो से व्यवहारत: बिल्कुल ही अ्रपरिचित 
थे । सक्षेपत: “उन दिनो की सम्पूर्ण कांग्रेस राजनीति भावनामय और अ्रयथार्थ थी ।/* 


महात्मा गाधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेते हो उक्त सारी स्थिति को 
बदल डाला । वे सच्चे भ्रथों में जनता के नेता थे । उतकी घुटनों तक की धोती भारत 
की निर्धतता की साक्षात्‌ प्रतीक थी। उन्हें भारत की ग्राम-समस्याप्रों का ठीक परि- 


| भार. के, प्रभु भौर यू. झार. राव: दि माइंड झॉफ महात्मा गाधी,पू. १७५। ड़ 
+ जे. बी. कपलानी: गांधी दि स्टैट्समैन पृ. ७७ । 


आध्४ड भारतीय राजनीति और शासन 


ज्यय था| उनके गतिशील नेतृत्व में राष्ट्रीय भ्रानदोलन जनता का भान्दोलन बन गया। 
आंघी जी ने कांग्रेत के संविधान में इस प्रकार संशोधन किया जिससे वह जनता की 
संस्था बन सके । उनकी प्र रणा से कांग्रेस की सारी कार्यवाही प्रंग्रेज़्ी के स्थात पर 
हिन्दुस्तानी में होने लगी | गाधी जी ने कहा कि प्रसली भारत तो गावों में बसा हुआझा 
है। उन्होंने काग्र स के स्ववसेवकों को गांबै-गाव जाकर काम करनेका परामझश् दिया | 
इस तरह भारत के स्वतन्त्रता-सग्रम की आवाज़ एक एक गाव में, एक एक घर में 
'पहुँ , गई । गाघी जी ने जनता को श्रान्दोलन से लक्ष्य का ज्ञान कराया । उन्होंने कहा 
“मेरा स्वराज्य तो गरीबों का स्त्रराज्य हे । जीवन की प्रावश्यकताएं नरेशों तथा 
घनिकों के साथ साथ श्रापको भी मिलनी चाहिए ।... में इस सम्बन्ध में गतसन्देह 
हू' कि स्वराज्य उस समय तक पूर्ण स्वराज्य नहीं है जब॒ तक आपकी इन प्रावश्यक- 
ताओझो की पूर्ति नही होती ।/* गाधी जी ने प्रपने प्राणवान्‌ नेतृत्व से उस “पतित, 
कायर र निराश जनता को जिसे प्रयनी स्वाथ्थं-सिद्धि के लिए सभी प्रमुख दल 
पीडित झौर पद दलित करते भाये थे भर जिसमें विरोष की शक्ति ही नही रह गई 
थी, ऐसा बना दिया जिसमें भ्रात्म-सम्भान की भावनता जाग उठी, जिसे श्रपने पर 
“मरोसा होने लगा, जो श्रत्याचार का विरोध करने लगी झौर जिसमें मिल कर काम 
करने तथा एक बडे हित के लिए त्याग करने की सामर्थ्य आ गई ।/|॑ 


महात्मा गाघी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन को लोक-आन्दोलन ही नही बनाया, प्रदत्युत उसे “क्रान्तिकारी प्रान्दोलन 
के रूप में भी बदल दिया ।[ उनसे पूर्व राष्ट्रीय भ्रान्दोलन 


क'न्तिकारी विश्युद्ध वैधानिकवाद तक ही सीमित था। राष्ट्रवादी नेता 
झान्दोलन प्रस्ताव पास करते थे, लेख लिखते थे, घुआँघार भाषण 


देते थे, कमी कभी सरकार की हलकी-फुलकी निरर्थक 
आलोचना भी कर बैठते थे । अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही करने 
का उन्हें कोई विचार नही भरता था। गाधी जी दूसरी धातु के बने हुए थे। उनकी 
“झ्रावाज शान्त प्लौर धीमी भ्रावाज थी, लेकिन वह जनता की चीख से ऊपर सुनाई 
देती थी। वह भ्रावाज कोमल झौर मघुर थी, लेकिन उप्तमें कही न कही फौलादी 
स्वर छिपा हुआ था ।”* गांधी जी ने जनता को सन्देश दिया कि, “यदि हम स्वतन्त्र 

$ यंग इण्डिया २६ मार्च, १९३१ पृ. ४६। ० 
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महात्मा गांधी और उनका सन्देश ड्द्पू्‌ 


स्त्री-पुरुषों की भांति रह नहीं सकते, तो हमें मरने में सन्‍्तोष लाम करना चाहिए ।”* 
उतका कहता था, “स्वराज्य एक राष्ट्‌ का दूसरे राष्ट्र के लिए दान कदापि नहीं है। 
यह वह निधि है जिसे राष्ट्र के सवंश्रेष्ठ रक्त से खरीदा जाता हैं ।”| उन्होंने जनता 
से यह दो टूक बात कह दी थी कि “स्वराज्य की जययात्रा में हमें जलियांवाला बाग 
के हत्याकाड जैसे भ्रन्पायों की बारम्बार भावृत्तियों के लिए तय्यार रहना चाहिए (पु 
गांधी जी की राजनीति ने अपने पूर्ववर्ती नेताओं की राजनीति से प्रयाण चिन्हित 
किया । उनकी राजनीति आ्नाराम की नही कष्ट की, पलायन की नही जूकने की, बात 
की नही, कर्म की राजनीति थी । 


१५०- महात्मा गान्धी श्यौर समाज-सुधार 


प्रायः पिछले एक सहस्त्र वर्षों से भारतीय समाज ऐसी अनेक भीषण सामाजिक 
कुरीतियों से पीडित रहा है जिन्होंने उसकी उन्नति के मार्ग में अ्रनुल्लंघनीय रोडे भ्रट- 
काये हैं। इस बीच में समय समय पर भारत-भूमि में ऐसे 
बहुत से समाज सुधारको का प्रादुर्भाव होता रहा है जिन्होंने पृष्ठ भूमि 
इन सामाजिक कुरीतियो को मिटाने की प्राणपण से चेष्टा 
की । इसमें कोई सन्देह नही कि उन्हे थोडी बहुत सफलता भी मिली, पर समग्रतः 
सामाजिक कुरीतियों ने भारतीय जनता का पिण्ड नही छोडा । जिस समय भारत में 
ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, यहाँ कन्या-बंध बाल-विवाह, शिशु-हत्ण, दास-प्रथा, 
सती प्रथा झ्रौर प्रस्यृश्यता जैसी घातक सामाजिक कुरीतिया भ्रपने निरृष्टतम रूप में 
विद्यमान थी । ब्रिटिश शासको ने हमें दो सौ वर्षों तक अपने पराधीनता पाज्न में 
जकडे रकक्‍्खा । इसके लिए हम उन्हे चाहे कितना ही पानी पी-पी कर कोसें, हमें इस 
बात के लिए उनका हृ्य से ध्राभार मानना ही चाहिए कि उन्होने हमारे सामाजिक 
जीवन का सुधार करने में महत्वपूर्ण भाग लिया । पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के 
प्रभाव से भारतीयों में नृतन जाग्रति उत्पन्न हुई श्रौर उन्होंने सत्वर सामाजिक सुधारों 
की आवश्यकता का झनुभव किया । लार्ड विलियम वेटिक ने सती-प्रथा, बाल-बध भ्रौर 
ठगी का, लॉर्ड एलेनबरो ने दास-प्रथा का और लॉर्ड डलहोजी ने धामिक पूजा के 
स्थानो पर नरबलि का श्रन्त किया । उन्नीसवी द्वताब्दी के उत्तराध में ब्रह्मसमाज, 
भ्रार्य-समाज भौर रामकृष्ण मिशन प्रभृति जो विविध धा्िक प्रान्दोलन उठे, उनका 
भी भारतीय समाज सुधार के क्षेत्र में भमूल्य योगदान है । गांधी जी ने भ्रपने शतधार 
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४६६ भारतीय राजनीति भौर शासन 


: व्यक्तित्व से जहां राजनीति क्षेत्र को झालोकित किया, वहा समाज सुधार का क्षेत्र 
भी उनकी प्रतिभा के प्रकाश से जगमगा उठा | उनके हाथों भारतीय समाज सुधार की 
दीपशिखा अपने उज्ज्वलतम रूप में प्रकट हुई । 


महात्मा गांधी ने समाज सुधार के प्रहन को साधारण मिश्नरी की भाति नहीं, 
प्रत्‌युत उग्र सुधारक की भाति हल किया । उन्होंने जनता के मन में यह बात बैठा दी 
कि जिन्हें हम सामाजिक कुरीतिया कहते हैं, वे केवल 
उग सुघारक सामाजिक विध्न नहीं हैं, प्रत्युत राजनीतिक विध्त हैं, जब 
तक हम उनका निवारण नही करते, हमारे राष्ट्रीय जीवन 
का कोई उत्थान नहीं हो सकता । उन्होंने ६ अगस्त १६२१ को यग इण्डिया में लिखा 
था “मेरा समाज सुधार का कार्य मेरे राजनीतिक कार्य से किसी भी प्रकार कम या 
हीन नहीं था । तथ्य यह है कि जब मेने देखा कि मेरा समाज सुधार का कार्य राजनी- 
तिक काय की सहायता बिना नहीं चल सकता, मेने राजनीतिक काय॑ को भ्रपने हाथ में 
लिया भश्रौर उसी सीमा तक जहाँ तक उसने समाज सुधारके कायंमे सहायता दी । में यह 
स्वीकार करता हू कि भुझे समाज या इस प्रकार की अतःशुद्धि राजनीतिक कार्य की 
भ्रपेक्षा सौगुनी भ्रधिक प्रिय है ।* गाधी जी का विद्वास था कि जितनी ज्षीक्ष हम 
यह समर लेगें कि हमारी बहुतसी सामाजिक कुरीतिया हमारी स्वराज्य यात्रा को प्रव- 
रुद्ध करती हैं, उतनी ही शीघ्रता से हम भ्रपने प्रिय लक्ष्य की शोर पग बढ़ाने में समर्थ 
होंगे । वे कहा करते थे कि समाज सुधार को स्वराज्य-प्राप्ति के काल तक स्थगित 
करना स्वराज्य का अर्थ न जानना है # 


अपने सामाजिक कार्यक्रम में गांधी जी भ्रन्तर्साम्प्रदायिक एकता की स्थापना को 

सबसे उपयोगी मार्ग समभते थे। देश में शाति झौर सुब्यवस्था के लिए साम्प्रदायिक 
एकता की महत्ता को जितना उन्होने समझा था, श्ञायद 

अग्ततास्थ्रदाधिक हो और किसी ने समभझा हो । वे साम्प्रदायिक एकता को 
एकता राजनीतिक हृष्टि से ही भ्रावदयक नही मानते थे । वे भारत 

की साम्प्रदायिक एकता को मानवता के लिए एक मिसाल 

बना देने के प्राकांक्षी थे। गांधी जी ने इस तथ्य को भ्रच्छी तरह से हृदयंगम कर 
लिया था कि भारतवर्ष नाना धर्मों, जातियों झोर साधनाझों का देश है, जब तक 
उनमें परस्पर सहानुभूति भौर सहिष्णुता का भाव नहीं रहेगा, देश उन्नति नहीं कर 
सकता । गांधी जी विभिन्‍न धर्मों के दीघ॑ मंथन झोर भ्रनुभव के पदचात इस निष्कर्ष 


* प्राचार्य कुपलानी द्वारा गांधी दि स्टेट्समैन में उद्धृत, पृ. २७ 


महात्मा गांधी शौर उनका सन्देश ४६७ 


पर पहुंचे थे कि, “(१) सभी धर्म सच्चे हैं, (२) सभी धर्मों में कुछ न कुछ गलती है, 
(३) सभी धर्म मुझे हिन्दू धर्म की माति प्िय हैं ।/* 


महात्मा गांधी की प्रहिनिश यही कामना रहती थी कि उनके सपनों का भारत 
एक ऐसे मनोहर उपवन के तुल्य बने जिसमें विभिन्‍न घमं और सम्प्रदाय सुवासित 
पुरुषों की भाति सुरभित हों । इस झादशं की सिद्धि के लिए उन्होंने जीवन भर 
कोशिश की । वे साम्प्रदायिक एकता का श्रर्थ हृदय की वह सच्ची एकता मानते थे जो 
तोड़ने से भी न टूट सके । उनके मत से इस एकता को स्थापित करने की सर्वप्रथम 
शर्त यह थी कि “हर एक काग्रेसजन, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यो न हो, प्रपने 
झाप में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जरथ्‌ इती, यहूदी श्रादि का, याने एक शब्द में हर 
एक हिन्दू ओर गैर [६ न्दू का प्रतिनिधि बने ।... इसके लिये हर एक काग्रेसजन को 
दूसरे धर्म के व्यक्ति्रों के साथ व्यक्तिगत मित्रता कायम करनी झौर बढ़ानी चाहिए | 
उसे दूसरे धर्मों के प्रति उतना ही झादर रखना चाहिए जितना कि अपने घमं के 
प्रति ।/+ भारतीय राजनीति में जिस बिषाक्त साम्प्रदायिक त्रिभुज का विकास हुआ, 
उसके लिए गाधी जी मुख्य रूप से ब्रिटिश शासको को ही दोषी ठहराते थे । 


महात्मा गांधी भारत वर्ष को एक पक्षी तथा हिन्दुओं भोर मुसलमानों को उसके 
दो पसख बताया करते थे। '२४ में उन्होंने कहा था, “श्राज ये दोनों प्र भ्रपग हो 
गये हैं भोर पक्षी प्राकाश में उड कर स्वतन्त्रता का भ्रारोग्यप्रद व शुद्ध हवा लेने सें 
झसमर्थ है “३ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जब सम्पूर्ण भारत साम्प्रदायिक उपद्रवों की 
ज्वाला से भस्मीभूत होने लगा था, गाधी जी को मर्मातक वेदना पहुँची थी भौर 
उन्होंने भ्रपनी ढलती आयु भ्रौर स्वास्थ्य की प्रोर बिलकुल ध्यान न देते हुए उपद्रव- 
ग्रस्त क्षेत्रों (बिहार झौर नोभ्राखाली) की प॑ दल यात्रा की तथा साम्प्रदायिक आग पर 
पानी डालने का प्रयास किया । गाधी जी ने प्रपने जीवन का अन्तिम उपवास (8३ 
जनवरी (४८ से १८ जनवरी “४८ तक) साम्प्रदायिक एकता की स्थापना के ही लिए 
किया था। यह उनके साबंभौम व्यक्तित्वका ही फल था कि कांग्रेस देशमें धर्म निरपेक्ष 
प्रजातन्त्र की नीव डालने में समर्थ हुई । 

महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-निवारण के लिये जो प्रचण्ड संघर्ष किया, वह उनके 
राष्ट्र-निर्माणा सम्बन्धी सबसे प्रभावशाली क्षत्यों में से एक है। गांधी जी भ्रस्पृश्यता 


कतिर्मल कुमार वसु : सेलेक्दल्स फ्राम गाधी पृ. २२६-२२७ 
| रामनाथ सुमन : गाधी-वाणी पृ. २२८ 
(हिन्दी नवजीवन २-११-१९२४, ५.. ६५ 
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को हिन्दू धर्म का कोढ़ मानते थे। उनकी कहरवादियों को 

अस्पुक्यता नियारण चेतावनी थी कि यदि भछुतों के साथ होने वाले भ्रन्याभोंका 

प्रतिकार व किया गया, तो हिन्दुओं का नाश हो जायगा। 

भारत के भछतों को जिस सममाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था, उन्हें 

, निम्न से निम्न का करने के लिये विवश होना पड़ता था, उन्हें मन्दिर-प्रवेश, कुएं से 

थाती भरने भोर सावंजनिक स्थानों के स्वच्छंद प्रयोग जैसे मानवीय भ्रधिकारों से 
यंचित कर दिया गया था, यह सब गांधी जी सहन नहीं कर सकते ये । 

ऐतिहासिक दृष्टि से भस्पृश्यता भायों की भारत-विजय का सामाजिक फल था | 

आरयों ने इस देश पर विजय प्राप्त करने के बाद बहुत से विजितों को भझपने ग्रुट में 

मिला लिया। विजितो मेंसे जो सबसे पिछडे हुए लोग थे, वे प्रछुत रह गये ।* 

कालान्तर में भ्रस्पृश्यता प्रथा को धामिक सम्मोदन प्राप्त हो गया । बुद्ध रामानुज, 

रामानन्द, कबीर, नानक, चंतन्य तुकाराम भौर दयानन्द, प्रमृति लोकनायकों ने समय 

समय पर इसप्रथा को पानी कर देने की चेष्टा की, पर वे भ्रपने लक्ष्य में पूर्)ो 

सफल न हो सके । 


महात्मा गाघी भ्रस्पृश्यतता-निवारण के लिये हितने भातुर थे, वह इस तथ्य से 
जाता जा सकता है कि यद्यप्रि धर्म उनके लिये सब कुछ था, फिर भी वे यह कहते 
हुए नहीं थक्रते थे कि यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि भ्रस्पृश्यता हिन्दू धर्म का एक 
झनिवाय अ्ग है, तो में हिन्दू धर्म को त्याग दुगा। वे कहा करते थे कि यदि 
भरत दूसरे देशो के द्वारा पद दलित किया जा रहा है , तो इसका मूल कारण यही 
है कि भारत ने प्र छुतों के रूप में भ्रपती पचमाश जनसख्या को पद-दलित कर रबखा 
है। जब तक हम उन्हें उनकी हीनावस्था से मुक्त नहीं करते, स्वतन्त्रता प्रसम्भव हैं ॥ 
उन्हें यह कहते हुए सक्रोच नहीं होता था कि “यदि हिन्दू धर्म ने प्रस्यृश्थता को नहीं 
त्यागा, तो उसका मर जाना ही श्र यस्कर है ।] दलित जनों के प्रति उनके हृदय में 
जो प्रगाढ प्रेम था निम्न उद्ध रण उसका एक परिचय देता है, “में फिर से जन्म लेना 
नहीं चाहता, लेकिन यदि मुझे फिर से जन्म लेना ही पड़े, तो में एक अ्रछत के रूप में 
जन्म ग्रहण करना चाहेँगा ताकि में उनके क्लेशों, कष्टों तथा भ्रपमानों में भाग ले सकू” 
और इस दयनीय परिस्थितियों से स्वयं अपने को तथा उन्हें उवार सकू । इसलिये मेरी 
भ्रा॑ता है कि यदि मुझे फिर से जन्म ग्रहण करना पढ़े तो मुझे ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैद्य 
भ्रथवा छूद्र के रूप में नहीं, प्रत्युत भ्रति धाद्र के रूप में जन्म मिलना चाहिये ॥/”| 
६ यंग इंडिया, २५ मई, रश्यू- १६५ । 
हैँ पंग इंडिया, ४ मई, २१, पृ. (४४ | 


महात्मा गांधी भौर उनका सन्देश डदर९्‌ 


महात्मा गांधी ने भ्रछतों के लिये हरिजन भर्थात्‌ ईश्वर के जन शब्द गढ़ा था। 
१६३२ में जब भारत का नया संविधान बनाते समय ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने 
निर्वाचन के लिये ग्रछतों को हिन्दुओं से भ्रलग करने का कुचक्र रचा, गांधी जी ने 
झपने प्राणों की बाजी लगा कर पूना पैक्ट द्वारा ब्रिटिश साज्राज्यवादियों के इस दुष्प्रय- 
त्न को विफल कर दिया । गाधी जी द्वारा संस्थापित हरिजन सेवक सघ ने अभ्रछत- 
द्धार की दिशा में स्तुत्य प्रयास किया है। हं॑ की बात हैं कि भारत के नये सविधान 
ने भ्रस्पृश्यता का भ्रन्त कर दिया है। 

अ्र्वाचीन भारतीय इतिहास की एक हृष्टव्य विशेषता नारियों की प्रभूतपूर्व 
जागृति है। ग्रिटिद्व पूर्व भारत में सुल्तान रजिया, चाद बीबी, नूर जहा और श्रहि- 
याबाई होल्कर भरादि कुछ इनी-गिती राजमहिलाशभ्रोकों छोड 
कर स्त्रियां सामान्यत घर की चहारदीवारी में ही बन्द नारी-जागृति 
रहती थी। झ्राज भारतीय नारियो में जिस प्रभूतपृव 
जागरण के दर्शन हो रहे हैं, वे सहसो की सख्या मे राजनीति म॒ भाग लेती उच्च 
में उच्च शिक्षा प्राप्त करती श्रौर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अ्रपने पुरुष भाइयों के 
साथ कधे से क्धा मिला कर श्रागे बढती दिखाई दे रही हैं, उसका बहुत कुछ श्रेय 
महात्मा गान्धी को प्राप्त है । 

महात्मा गांधी ने भारतीय नारियो की उन्नति के लिये ग्रकथनीय चेष्टा की । 

नारी जाति के प्रति उनके हृदय में प्रपार सम्मान की भावना थी । वे नारी को पुरुष 
की दासी नहीं, साथिन मानते थे । उनका विश्वास था कि मानसिक क्षमताप्रो की 
दृष्टि से नारी नर से कसी प्रकार घट कर नहीं है | वे इस बात का हृढ़ 
समर्थन करते थे कि नारी को नर के समान ही आत्मविकास के समस्त अ्रवसर सुलभ 
होने चाहिए । उनके अनुसार, “स्त्री श्रहिसा की मूर्ति है। श्रहिसा का श्र्थ है. अनन्त 
प्रेम और उसका अर्थ है कष्ट सहने की अनन्त शक्ति । पुरुष की माता, स्त्री से बढ कर 
इस दाक्ति का परिचय ग्रधिक से भ्रधिक मात्रा में भ्रौर कहा मिल सकता है ?... 
युद्ध में फसी हुई दुनिया प्राज शाति का अमृतपान करने के लिए तडप रही है । यह 
छ्ाति-कला सिखाने का काम भगवान्‌ ने स्त्री को ही दिया है ।”* 

महात्मा गांधी चाहते थे कि स्त्रिया स्वयं को अबला कहना छोड़ दें भौर प्॒पने 
सम्मुख सीता, मंत्रेयी, प्रनुसुइया तथा दमयन्ती जैसी उदात्त संतियों के महनोय अ्रादरशों 
रखें । उनका कहना था कि ”वह स्त्री जो हृढतापूव क यह्‌ मानती है कि उसकी 
पवित्रता ही उसके सतीत्व की सर्वोच्च ढाल हैं, उसका शील सवंथा सुरक्षित है। ऐसी 
स्त्री के तेजमात्र से पर पुरुष चौधिया जाएगा भोर लाज से गड जाएगा ।”| गांधी 


: # हृरिजन सेवक, २४-२-४० पृ. १६॥ 
४ री १३-३-४२ पृ. ६७ । 
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जी नारी जाति को जिस भपार श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, निम्न भ्रवतरण उस पर 
समूचित प्रकाश डालता है, “स्त्री को श्रवला कहना उसका अपमान करना है । उसे 
झबला कह कर पुरुष उसके साथ भन्याय करता है। यदि शक्ति का भ्रभिप्राय पाण- 
विक शक्त है, तो निस्सन्देह पुएष की भ्रपेक्षा स्त्री में कम पशुता है । परन्तु यदि इसका 
अभिप्राय नैतिक शक्ति है, तो निश्िचिततः पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक शनबितशालिनी 
है । यदि अहिंसा हमारे जीवन का मूलमन्त्र है, तो कहता होगा कि इस देश का भवि- 
ज्य स्त्रियों के हाथ में हे ।”* 


भहात्मा गाघी को हिन्दू-विधवाशों की दयनीय दद्या देख कर भ्रपार वेदना होती 
थी । यद्यपि वे प्रात्मसयत भ्रौर मनोनिग्नह के घोर पक्षपाती थे, परन्तु उन्हें विधवा 
वियाह अथवा विवाह-विच्छेद पर कोई झापत्ति नही होती थी । वे बाल विधवाश्रो को 
कुमारिया ही मानते थे बयोकि उनकी हृष्टि में बाल विवाह कोई विवाह ही नही था । 
उन्होने दहेज-प्रथा के विरुद्ध भी भ्रपनी प्रावाज उठाई थी भर लिखा था, “जब वर 
कन्या के पिता से, विवाह करने की दया के लिए दण्ड लेता है. तब नीचता की हद हो 
जाती है। पैसे के लालच से किया गया विवाह विवाह नही है, एक नीच सौदा है || 
गांधी जी परदे की भी भत्संना करते थे । उनका मत था कि पवित्रता परदे की श्राड 
में रखने से नही पनप सकती, वह तो मन को शुद्ध रखने से पनपती है ।गाधी जी 
झपनी पतित बहिनो को भी नही भूल सके । उन्होने उन्हें पव्रित्र जीवन यापन की 
प्रेरणा दी । वे मानते थे कि वेश्यावृत्ति उतनी ही पुरातन हैं जितकी यह दुनिया, पर 
बह प्राज कल की तरह नगर-जीवन का नियमित भ्रग शायद ही कभी रही हो । उन्होंने 
भविष्यवाणी की थी, ' हर हालत में वह समय श्राये बिना नहीं रह सकता जब कि 
मानव जाति इस पाप के विरुद्ध श्रावाज उठाएगी और वेष्यावृत्ति को भूतकाल की 
वस्तु बना देगी । 


महात्मा गाघो आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के कट्रु आलोचक थे। भारतीय विष्व- 
विद्यालयों के सम्बन्ध में उनका विचार था कि इनमे “/विद्वविद्यालयों जैसी कोई विशे- 
षता नही । वे तो पद्चिचमी विद्वव विद्यालयों की एक निस्तेज 

विक्षा-पुतगंठन श्रौर निष्प्राण नकल भर हैं। यदि हम उन्हें पश्चिमी 
सभ्यता का स्थाहीसोख मात्र कहे, तो शायद बेजा न 
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महात्मा गाधी भर उनका सन्देश है 


होगा /”[ गांधी जी भारत की वतंमान शिक्षा-अयाली को तीन कारणों से सदोष 
मानते थे-- (१) यह देशी संस्कृति की पूर्ण उपेक्षा कर विदेशी संस्क्ृति पर आधा- 
रित है, (२) यह हृदय भौर हाथ की शिक्षा पर ध्यान नही देती तथा भ्पने को केवल 
मस्तिष्क की शिक्षा तक ही सीमित रखती है ।”* 

महात्मा गाधी की दृष्टि में शिक्षा का सच्चा भ्रथ मनुष्य के शरीर, मन झोर 
आत्मा का सर्वागीण विकास है। वे शिक्षा का चरम लक्ष्य व्यक्ति का चरित्र गठन 
मानते थे। उनका विश्वास था कि “साहित्यक शिक्षा व्यक्ति की नेतिक ऊंचाई में 
एक इ च की भी वृद्धि नही करती झ्ौर चरित्र निर्माण साहित्ियक शिक्षा से स्वतन्त्र 
होता हैँ ।”| गाघी जी ने जन साधाररा के सॉस्क्ृतिक जागरण के लिए बुनियादी 
तालीम भ्रथवा वर्घा शिक्षा योजना की नीव डाली । उनका मत था कि असली शिक्षा 
तो तभी भ्रा सकती है जबकि शरीर के श्रवयवों हाथ, कान, नाक ग्रादि से डट कर 
काम लिया जाये | वर्षा शिक्षा योजना में इस सिद्धान्त का भ्रच्छी तरह से समावेश 


है । इस शिक्षा-योजना की एक प्रमुख विशेषता यह हैँ कि वह छात्रों को श्राथिक भ्रात्म 
निर्भरता प्रदान करती है।. 


वर्तमान शिक्षा-पद्धति देशी भाषाग्रो के विकास के प्रति उदासीन है। गाधी जी 
को यह इष्ठ नहीं था। उनका कहना था कि हमें अपनी देशी भाषाओ्रो के उत्थान की 
प्रोर ध्यान देने की प्रचुर भ्रावश्यकता है। उन्होने लिखा था, “यह स्पष्ट ह कि जब 
तक हम इस काम को प्रागे नही बढाते, हम श्रपने स्त्री-पुरुषो के बीच और अपने वर्गों 
तथा जनता के बीच बढती हुई बौद्धिक और सास्कृतिक खाई को दूर नही कर सकंगे। 
यह भी निद्चित है कि देशी भाषाओं का माध्यम ही अधिक से अधिक लोगों में 
मौलिक विचारधारा उत्पन्न कर सकता हूँ ।” लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं 
था कि गाधी जी दूसरी भाषाप्रों भौर सस्कृतियों के ब्ननुशील को वर्जित करना चाहते 
थे। वे तो इस सिद्धान्त के उपासक थे कि, “मे यह नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों 
झोर दीवारें खडी हो और मेरी खिडकियां बन्द हो | मे चाहता हू कि सब देशों की 
संस्कृतिया मेरे घर के झासपास यथासभव स्वतन्त्रता पूर्वक बहें, परन्तु उनमें से कोई 
भी मेरे पैरों को उखाड़ दे, यह मे प्रस्वीकार करता हूं ।/* गाघी जी कहा करते थे कि 
उच्च कोटि के विद्वान पुरुषों को अग्रेजी भाषा का ही क्‍या, श्रन्यान्य समृद्ध विदेशी 
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४७२ भारतीय राजनीति शोर शासन 


भाषाझों का भी भ्रध्ययत कर उनकी चुनी हुई पुस्तकों का देशी भाषाओं में प्रनुवाद 
प्रस्तुत करना चाहिए । 

हमारे वर्तमान शिक्षा-संगठन में एक भारी त्रुटि यह है कि इसमें छात्रों को नैतिक 
शिक्षा देने की कोई समुचित व्यवस्था नही की गई है | यह बात किसी से छिपी नहीं 
है कि श्लाज के यूग में राजनीतिक भौर सामाजिक जीवन के प्रासाद को नैतिक भ्राधार 
पर खडा करना झतीव भावश्यक हैं । गाधी जी इस त्रुटि को दूर करने के लिए विद्या- 
लयो में घामिक दिक्षाके पक्षपाती थे घामिक शिक्षासे उनका यह अ्रभिप्राय कदापि नही था 
कि बच्चों को धर्म विशेष की रूढियो का ज्ञान कराया जाये | धामिक शिक्षा से उनका 
मन्तव्य यही था कि छात्रोको सत्य, भ्रहिसां भ्रपरिग्रह, भ्ौौर ब्रह्म च्यं झादि उन सर्वभोम 
नैतिक सिद्धान्तों का ज्ञान कराया जाये जो सब धर्मों के मूल मे समान छप 
से विद्यमान हैं। 

महात्मा गाघी शराब, अफीम, गाजा आदि मादक द्रव्यो के घोर विरोधी थे ॥ 
उनकी इच्छा थी कि लोग शराब पीना छोड दें क्योकि मद्यपान विषपान से भी अधिक 

घातक है । विष तो शरीर की हत्या करता हूँ पर मद्य 
मद्य-निषेध आत्मा को मार डालता है और मनुष्य को पशु बना देता 
है। गाधी जी मद्य पान को दुगुंणा की प्रपेक्षा बीमारी 

झ्रधिक मानते थे । उनका कहना था, 'मे ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानता हु जो 
यदि शराब को छोड सकते, तो सहर्प छोड सकते । मे कुछ ऐसे व्यक्तियों को जानता 
हू जिन्होंने कहा हें कि यदि हमसे मद्यपान का लालच दूर कर दिया जाये, तो हम मथ- 
पान को प्रवत्य छोड देंगे। मद्यपान का लालच उनसे दूर किया गया फिर भी वे लुक- 
छिप कर मद्यपान करते हैं ।...रोगी व्यक्तियों को स्वयं अपने हो विरुद्ध उपचार की 
झावश्यकता है ।”* ग्राधी जी का सरकार के लिए परामर्श था कि वह ऐसे विश्रांति- 
गृह खोले, जहा थके मादे मजदूरों को विश्वाम मिले श्रौर उनके लायक खेल खेलने 
का प्रच्छा प्रबन्ध हो । इस योजना का श्राचरण लोगो को रवत- मद्यनिर्षेध की प्रोर 
प्रवृत्त करेगा । गाधी जी का विश्वास था कि मच्यनिषघ से जनता का शारीरिक, मान- 
सिक और नैतिक सब प्रकार का कल्याण होगा । गाघी जी द्वारा प्रवर्तित अ्रतहयोग 
झौर सविनय भ्रवज्ञा श्रादोलनों में शराब की दुकानों पर धरना देना एक जरूरी कार्य- 
क्रम रहता था। १६३७ में जब भारत के ग्यारह प्रातों में काग्रं सी मन्त्रिमण्डलो की 
स्थापना हुई, उन्होंने गाधी जी की इगत पर श्राधिक हानि को सहते हुए भी कई 
स्थानों पर मद्यनिषेध की योजना को कार्यान्वित किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
राज्यों की काग्रेस सरकारें मद्यनिषेध के कार्यक्रम को यथासम्भव पूरा करने का प्रयास 
कर रही हैं । 
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१५१. गांधी जो की श्राथिक विचारधारा 

जिस भ्रथ॑ में हम ऐडम स्मिथ भ्ौर मार्शल को भर्थशास्त्री कहते हैं, महात्मा 
गांधी उस प्रथ॑ में भ्रयंशासस्‍्त्री नही थे, फिर भी उनके समीप भ्रपने निर्धत देशवासियों 
की सहायता करने के लिए एक व्यावहारिक भाधिक कार्य 
क्रम था। यद्यपि महात्मा! गाघी ने श्रथंशास्त्र पर कोई एक विशिष्ट 
स्वतंत्र पोथी नहीं लिखी है, पर जब हम उनकी प्रकीर्ण स्कूल 
रचनाओं का भ्रनुशीलन करते हैं, हमारे सम्मुख उनकी 
झाथिक विचारधारा का एक सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है । महात्मा गांधी ने 
शास्त्रीय दृष्टि से भ्रयंशास्त्री न होते हुये भी भारतीय भ्रथ॑श्ास्त्र पर व्यापक प्रभाव डाला 
है भ्ौर “धोरे घीरे हम देखते हैं कि सेवाग्राम की विनीत वेदी से अर्थशास्त्र का «के 
ऐसा विशिष्ट 'स्कूल' पनपता जा रहा हूँ जो गाधी जी के श्राथिक विचारों को क्रमबद्ध 
करने ग्रौर एक वेज्ञानिक आधार देने में प्रथत्तरत है ।* यह ठीक हैं कि गॉघीवादी 
झर्थशास्त्र श्रभी शैशवावस्था में ही हैं म्रौर समय समय पर उसकी 'शव-परीक्षा' भी 
होती रहो है। इतने पर भी भारत के श्राथिक जीवन में उसका जो महत्वपूर्ण स्थान 
बन गया है, उसे प्रचलित नपे-तुले आर्थिक सिद्धान्तों की शब्दावली द्वारा नही नापा जा 
सकता क्योकि वह इन प्रचलित नपे-तुले शभ्राथिक सिद्धातों की मूलस्थ धारणाओ को ही 
खुली चुनौती देता है । 

महात्मा गाघी की अर्थशास्त्र सम्बन्धी मान्यता परिचम के 'क्लासिकल' कहे जाने 
वाले भ्रथ॑श्ास्त्रियों से बिल्कुल अलग थी। वे भ्रर्थशास्त्र को न तो माल की भाति 
“जीवन के सामान्य व्यवहार में मानव जाति का अध्ययन” 
मानते थे भ्रौर न प्रो० केनन की तरह “उन साधारण _श्रर्थशास्त्र श्र 
कारणों की जिन पर मानव प्राणियों का भौतिक कल्याण नेतिकता 
निर्भर है, व्याख्या” ही स्वीकार करते थे। महात्मा गांधी 
की दृष्टि में तो भ्रथंज्ञास्त्र जीवन के अ्रन्यान्य सामाजिक, राजनीतिक भर धाभिक भ्रादि 
पहलुप्रों से सयुक्त था । उनकी झ्राथिक विचारघारा का मूलाधार उनकी नैतिकता 
सम्बन्धी भावना है। वे भ्रथ॑ंशास्त्र भौर नैतिकता के बीच कोई विभाजन रेखा नहों 
खीवते ये। नका विचार था कि वह भ्रर्थशास्त्र जिससे किसी व्यक्ति या राष्ट्र की 
नैतिकता को घवका पहुँचता है, शत बार त्याज्य है। अरधंशासत्र और नोतिकता के 
प्रगाढ़ सम्बन्धों का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा था, ' वह श्रय॑ंशास्त्र जो नैतिक मूल्य 
की उपेक्षा भौर प्रवहेलना करता है, भूठा है ।” * उनके मत से “सच्चा भ्रथंशास्त्र नैतिक 


# डा० पथ. जी. पी. श्रीवास्तव : थोटस ओन गान्वियन कासेप्ट आफ इकनौमिक्स (अमृत बाजार, 
११-५-५३) 


| यंग शंडियाः २६ दिसम्बर २४, पृ० ४२१ 


डए४ भारतीय ज्नीति शौर हासन 


आपडंडों के कभी विरुद्ध नहीं होता ठीक उसी प्रकार जैसे कि समस्त सब्जे नीतिशास्त्र 
का श्रेष्ठ भयंजास्त्र होना भी भावरयक है। वह प्रर्थशास्त्र जो कुबेर की उपसना 
सिखाता है भोर दुबल के मूल्य पर सबल को धन बटोरवे में समर्थ करता है, एक भूठा 
भौर हौन विज्ञान है। सच्चा भर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करता है, 
दुबंशतम व्यक्ति के सहित सबका समान रूप से भला चाहता है भौर ऊचे जीवन के 
लिए अपरिहाय॑ है ।* 
यथ्यपि महात्मा गाधी अपने लिए निर्धनता को ही श्रेयस्कर मानते थे, पर उनकी 
यह प्रहिनिश इच्छा रहती थी कि जन साधारण का दारिद्रय मिटे | वे इसके लिए 
कठिन श्रम भी करते थे। भ्राज समाज में घन का जो 
झार्थिक झादश विषम विभाजन है, महात्मा गांधी उसे एक गहरी सामाजिक 
बुराई के रूप में देखते थे। उनके भ्रनुसार “किसी स्वस्थ 
समाज के अन्दर चन्द झ्रादमियों में धन का केन्द्रित हो जाना और लाखों का बेकार 
होना एक महान्‌ सामाजिक भ्रपराघ या रोग है जिसका इलाज प्रवश्य होना चाहिए ।” 
महात्मा गाघी भ्राथिक समानता को भ्रहिसक स्व॒तत्रता की ग्रुरुकुजी मानते थे। उन्होंने 
लिखा था, “शभ्राथिक समानता के प्रयत्न के माने पूजी और श्रम के शाइवत विरोध का 
परिहार करना है। उसके माने ये हैं कि एक तरफ से जिन मुट्ठी भर घताइयो के हाथ 
में राष्ट्र की सम्पत्ति का भ्रधिकाँश एकत्रित हो गया है, वे नीचे को उतरें, और जो 
करोड़ों नंगे भौर भूखे हैं, उनकी भूमिका ऊची उठे । जब तक मालदार झौर भूखी 
जनता के बीच यह चौड़ी खाई मौजूद है, तब तक भ्रहिंसक राज्य पद्धति सर्वथा प्रसभव 
है ।......प्रगर सम्पत्ति का और सम्पत्ति से होने वाली सत्ता का खुशी से त्याग नहीं 
किया जायेगा भ्रौर सावंजनिक हित के लिए उनका संविभाग नहीं किया जयेगा, तो 
हिंसक क्रांति भौर रकक्‍तपात अवद्यम्भावी है ।”ई महात्मा गाधी ने भारत के आददों 
आर्थिक संगठन का चित्र खीचते हुएं कहा था कि “उप्तें मोजन ध्ौर कपड़े कौ किसी 
को कमी नहीं रहेगी ।”* उनका विचार था कि यदि उत्पादन के साधनों श्रोर जीवन 
की प्रारम्मिक आ्रावश्यकताश्रों पर जनता का निमंत्रण हो जाये, तो ये झादर्श सर्वत्र प्राप्त 
किए जा सकते हैं । वे कहा करते थे, “ये वस्तुएं सबको ठीक उसी प्रकार प्राप्त होनी 
चाहिये जिस प्रकार कि ईश्वर की बाय और पानी सबको प्राप्य हैं भ्रथवा होने चहिए। 
उन्हें दूसरों के शोषण का स,घन बना लेना उचित नहीं है ।”३ महात्मा गाँधी के मत 
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ड शी हे ११ श्र 


महात्मा गांधी श्रौर उनका सन्देश ४७५ 


से उत्पादन के साधनों भौर जीवन की प्रारम्भिक भ्रावक््यकताभों पर किसी देदा, जाति 
था जनसमूह का एकाधिकार सर्वंथा भ्रन्याययुक्त है । 


भारत जैसे महादेश के लिए जिसकी ९०% जनसंख्या गांवों में बसती है, गांवों 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखना प्रात्मघात के समान ही है। प्राचीन काल में भारतीय 
गाव जीवन की प्रारम्भिक ग्रावरयकताओ में स्वाश्रयी होते 
थे, पचायती-अ्रया के द्वारा भ्रपना शासन श्राप करते थे गांवों को ओर 
और देश के भ्राधिक व सास्कृतिक जीवन के मेरुदण्ड बने चलो' 
हुए थे। महात्मा गाधी का ब्रिटिश शासन पर एक गःभीर 
प्राक्षेप यह था कि उसने भारत के सात लाख गावो को मरणासक्न स्थिति में पहुँचा 
दिया है। उन्होंने देशवासियों को 'है श्रपना हिन्दुस्तान कहां, वह बसा हमारे गावों में 
पाठ बार बार पढ़ाया । उनका सन्देश था कि देश के सास्कृतिक, सामाजिक, श्राथिक 
झ्ौर राजनीतिक जीवन पर घरबार से वियुक्त एक जगह पड़े रहने वाले मजदूर वर्ग 
का नहीं, श्र्थ -पिशाच महाजन या व्यापारी समाज का नहीं, प्रत्युत सरल स्वभाव 
ग्रामीण जनता का प्रभुत्व होना चाहिए । इसी उद्देश्य को सामने रख कर उन्होंने 
"गावों की ओर चलो” नारा उठाया था। भारत के गाव प्रशिक्षा-तम-पंध-परम्परा 
भौर सक्रीर्णा दृष्टिकोण जैसी प्रसख्य व्याधियों से पीड़ित हैं। गाधी जी ने लोगो को 
बताया कि वे सम्वेदनामय हृदय लेकर गावो में जायें, वहा के निवार्तियों के सुख-दुख 
में एक रप्त होकर घुले मिलें, उनकी समस्थाश्रों को सहानुभूति से समझें प्रौर उनके 
समाधान में प्रवत्त हों । गाधी जी का यह विश्वास था कि यदि गाव नष्ट हो गये, तो 
भारत नष्ट हो जायेगा, भारत के श्रस्तित्व के लिये ग्रामो का उत्थान भ्रतीय पश्राव- 
इयक है । वे कहा करते थे, 'प्रब तक हमें जीवित रखने के लिये सहस्रो गांव मृत्यु को 
प्राप्त हो चुके हैं। भ्रव हमें उनको जीवित रखने के लिये मृत्यु को प्राप्त होना 
चाहिए ।”* उनकी भ्राम-स्वराज की मान्यता ऐसे पर्ण गणराज्य की मान्यता थी जो 
झपनी बडी-बडी झ्रावद्यकताझो की पति के लिये भ्पने पडोसियो से स्वतन्त्र हो,लेकिन 
ऐसी बहुत सी वस्तुओं में जिनमें अत्योव्याशित होता आवश्यक है, अन्योग्याश्ित भी हो । 


मशीनें जो श्राधुंनक सम्यता की केन्द्र विन्दु हैं, गांधी जी की दृष्टि में महापाप 
है, क्योकि वे “साप के बिल हैं जिनके भीतर एक नहीं 
सैकडो साप होते हैं । एक के पीछे दूसरा निकलता ही. भज्ीसों का 
झाता है। जहा कल-कारखाने होगे, वहा बड़े शहर होगे विरोष 
ही । जहां शहर हों वहा रेल और ट्राम होनी ही चाहिये । 


* यंग इंडिया: १७ प्रप्न ल, २४, पृ. १३० । 


४७६ भारतोय राजनीति शौर शासन 


बना 
बिजली की रोशनी की जरूरत भी वही होती है । भाप सच्चे वैद्च-डाबटर से पूर्छे 
तो वे भ्रापको बतायेंगे कि जहां रेल, ट्रमें भ्रादि बढ़ी हैं, लोगों की तन्दुसस्ती बिगड़ 
गई है एन 


भारत की ग्राथिक प्रवोगति में कल-कारखानों की मार का बहुत बडा हाथ रहा 
है। मेचेस्टर की मार ने भारत को जो हानि पहुँचाई हे, उसकी कोई हद नहीं। 
भारत के हसस्‍्त-कला कौशल जो प्राय: समाप्त हो गए, यह मैंचेस्टर की ही कृपा है # 
गांधी जी के प्रनुसार भारत में मिले खडी करने से यह प्रघिक भ्रच्छा होगा कि हम 
मैंचेस्टर को पैसा दे और उसका रही सही माल इस्तेमाल करें क्योकि “उसका कपड़ा 
काम में लाने से तो हमारा केवल पैसा ही जायेगा” जबकि “हिन्दुस्तान में मैंचेस्टर 
बनाने से हमारा पैसा तो हिन्दुस्तान में रहेगा पर वह हमारा खून लेगा क्‍योंकि वह 
हमारे चरित्र का नाश करेगा ।... यह मानता ना समझी ही होगा कि अमरीका के 
राकफंलर से हिन्दुस्तान का राकफंलर अच्छा होगा ।* 


मझीनो के ऊपर गाथी जी का मुख्य श्राक्षेप यह है कि “वे श्रम की इतनी बचत 
कर डालती हैं कि हजारो को भूखों मरना पड़ता है भौर उन्हें तन ढकने तक को कुछ 
नही मिलता ।” समय श्र परिश्रम का बचाव गांधी जी भी चाहते थे लेक्रिन “वह 
मुट्ठी भर आदम्ियों के लिए नहीं बल्कि सारी मानव-जाति के लिए ॥... आज यत्रों 
के कारण लाखों की पीठ पर मुट्ठी भर झ्ादमी सवार हो बैठे हैं भौर उन्हे सता रहे 
हैं क्यक्रि इन यत्रों के चलाने के मूल में लोभ है, धनतृष्णा है, जन कल्याण की 
भावना नहीं ।| 


लेकिन गाघी जी यत्रमात्र के विरोधी नही थे क्योकि “में जनता हू मेरा छरीर 
ही एक बडा नाजुक यत्र हँ । मेरा विरोध यत्रो के सम्बन्ध में फैले दीवानेपन के साथ 
हूँ, यंत्रों के साथ नही ।”* गाधी जी सिंगर की मशीन जैसी उपयोगी मशीनों का कोई 
विरोध नहीं करते थे। उनका कहना था कि हमें उन घरेलू मशीनों में जिनका प्रयोग 
लाखों स्त्री पुरुष कर सकें, हर प्रकार के सुधार का स्वागत करना चाहिए। 

गाधी जी की भ्राथिक विचारधारा में कुटीर उद्योगों के जीशॉद्वार को बहुत 
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महात्मा गांधी और उनका सन्देश सा 


आवदयक स्थान प्राप्त ह । उनके भनुसार भ्रहिसा भौर 
केन्द्रित उद्योगों का एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। कुटौर उद्योगों का 
विशाल पेदावार प्रकृति भौर मनुष्य दोनों का शोषण करता. जोशंदार 
है । फलत: गांधी जो भारत के उद्योगीकरण के विरोधी 
थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह स्पष्ट लिखा था, “जब भारत का उद्योगीकरण हो 
जाता हूँ प्रीर वह दूसरे राष्ट्रो का शोषण प्रारम्भ कर देता हैँ जैसा 
पके उसके उद्योगीकरण पर भ्रवश्यम्भावी ही है, तब वह दूसरे राष्ट्रों के लिए एक 
अभिशाप संसार के लिए एक खतरा बन जाएगा। क्या झ्राप स्थिति की यह दुघंटना 
नही देखते हें कि हम अपने तीस लाख बेकार लोगों के लिए काम पा सकते है लेकिन 
इंगलंण्ड अपने तीन लाख बेकार लोगों के लिए काम नहीं पा सकता भ्रौर 
एक ऐसी समस्या से घिरा हुआ है कि जिसके समाधान में वहा के बड़े अड़े बोढ्धिक 
दिगाजों की बुद्धि हैरान हे ।...यदि उद्योगीकरण का भविष्य पश्चिम के लिए प्रघ- 
कारमय है, तो क्या वह भारत के लिए और अधिक अधकारमय नही होगा ।”* 
गाघी जी भारत में खादी भौर चरखे के प्रचार को ग्रत्यधिक महत्व देते थे। वे 
खादी को मुक्तिदाता झौर चरखे को स्वराज्य का सबसे बडा हथियार कहा करते थे। 
चरखा उनके अहिंसक समाज की बुनियादी ईट था । गाघी जी की हृष्टि में चरखा 
* उनके रचनात्मक कार्यक्रम के ग्रहमण्डल में सूर्य के सहश था । उन्होने बताया कि जिस 
प्रकार भारत के किसान श्रपने पेट के लिए श्नाज पेदा करके स्वाश्रयी बने हुए हें, 
उसी तरह वे अपने खेंतो में पैदा की हुई कपास को श्रवकाश में कातकर कपडा तय्यार 
कर सकते हैं प्रौर विदेशों में जाने वाले करोडो रुपयो को बचा सकते हैं । मनुष्य की 
दो ही बड़ी ग्रावश्यकृताये हैं-रोटी और कपडा। जब वे उसे स्वतः प्राप्त हो जायेंगी 
उसे दूसरों के मु ह की ओर न ताकना पडेगा, वह स्वावलम्जी और स्वाक्रयी बन 
जाएगा । खादी के सम्बन्ध में उन्होने स्पष्ट घोषणा की थी, “स्वराज्य के समान खादी 
भी राष्ट्रीय जीवन के लिए श्वास जितनी ही ग्रावश्यक है | जिस तरह हम स्वराज को 
नही छोड सकते, उसी तरह खादी को भी तही छोड सकते । खादी छोड़ देने के माने 
होगे-भारत की जनता को बेच देना, भारत कौ श्रात्मा को बेच देना ।”| महात्मा गाधी 
ने खादी भौर चरखे के प्रचार के लिए चरखा सघ की स्थापना की थी। चरखा संघ 
की दाखाओं-प्रशाखामो ने सारे भारत में फैल कर लाखों लोगो को खादी-चरखे 
का भक्त बताया । हि हे 
महात्मा गांधी साम्यवादी विचारकों द्वारा श्रतिपादित वर्ग-संधर्ष के सिद्धान्त में 





ननन-ननगान था. धन निभाता 


के यंग इंडिया: १२ नवम्बर २४ पु. रे८६ 
| हिन्दी नवजीबनः १९ जनवरी' २८ पृ. १७३ | 


है आरतीय राजनीति और शासन 


विद्वास न रख कर वर्ग-सहयोग भौर वर्ग-सामंजस्य के सिद्धान्त में विद्वास रखते थे । 
उन्हें श्रमिकों द्वारा पू जीपतियों का उन्मूलन दृष्ट नहीं था + 
अम झौर पूजी क्‍योंकि उनकी धारणा थी कि पूजीपतियों का भी, चाहे 
वे कितनी ही शोषक-वृत्ति के क्‍यों ने हों, हृदय परिवतंन 
हो सकता है । गाघधी जीके मतसे यदि पूजीपति श्रमिक्रों के प्रति पितात्मक भाव भ्रपना 
लें भ्यौर उन्हे प्पने घनोपभोग में सहभागी बना लें, तो वे भी समाज के प्रति भपूर्व 
उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं| भ्रपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था, “श्रमिकों को 
वैदावार के साधनों का सेवक होने के स्थान पर, जैसा कि वह भाजकल हैं, स्वामी 
होना चाहिए । पूजी को श्रम का दस होना चाहिए स्वोम नहीं ॥/* गांषी 
जी की श्रमिकों श्रौर पूजीपतियों दोनों के लिए यह सलाह उचित ही 
थी कि उन्हें एक भ्रोर तो एक दूसरे का तथा दूसरी ओर उपभोक्ताप्नो का ट्रस्टी ब॑न 
जाना चाहिए। यदिवे ऐसा कर सकें, तो उनके भ्रापसी विवाद नाभमात्र को 
१ रह जायेंगे । 
महात्मा गाँधी का विचार था कि श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध भ्ौर नियमन 
में भाग लेने का, उचित अभ्रवकाश, अच्छे वेतन पाने का अभ्रधिकार मिलना चाहिए। 
वर्तेमान काल में श्रमिकों की जो दयनीय स्थिति है. उससे उन्हें प्रपार क्षोम होता था, 
झौर उनका यह बार-बार कहना था कि श्रमिकों के नैतिक शोर बौद्धिक विकास के 
लिए भगीरथ कोशिद् करने की अ्रचड ग्रावश्यकता है । यदि पृजीपति श्रमिकों की 
न्याययुक्‍्त मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार तय्यार तन हों, तो गाघी जी 
के प्नुस्तार श्रमिकों को भ्रहिसक हडताल करने का पूरा भ्रधिकार है । 


# ढा० धावन द्वारा उद्धत - पोलिटिकल फिलासफी आफ महात्मा गांधी पू, २१६. 
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